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भूमिका 


भारतोय विश्वविद्यालयों तया शिक्षा बोर्डों में शिक्षा एवं परीक्षा का माप्यम राष्ट्र 
भाषा हिन्दी हो जाने से विभिन्न विधयों में उत्कृष्ट पुस्तकों की आवश्यकता महसूस होने 
लगी है। राजनीतिक विज्ञान में दो० ए० परोक्षा फो इस आवश्यकता-पूत्ति के लिए हमने 
प्रस्तुत प्रंथ की रचना को हुँ जो उत्तर-नारत के विश्वविद्यालयों को बो० ए० परीक्षा के 
पाद्य-फ्रमानुसार संयोजित किया गया है। जहां तरु पाठ्य सामप्रो को मोछिकता का संबंध 
हूं हमें इतना ही फहना है कि हमने प्रामाणिक जंसरों के सिद्धांतों एवं मतों फे आपार पर 
इसे ययासंभव विस्तृत एवं उपयोगी बनाने का यत्न छिया हैँ । इसके अतिरिक्त राज्य, 
सरफार फे रूप और सविधान आदि विभिन्न विययों पर चर्चा के साय-साय हमने आपुनिक 
राजनीतिक सिद्धांतों पर भी तुलनात्मक विचार फिया है। संदर्भ-स्यलों पर भारतीय संवि* 
धान का भी हमने विशेषतः तुरूवात्मर अध्ययन किया हैँ। और अन्ततः गाधी जो द्वारा 
प्रतिपादित--अहिसा-सत्य-सत्याप्रह--मांघोयाद पर विचार किया गया है, जो निकट 
भविष्य में. विश्वश्ञांति फे साय-साय विश्य-राष्ट्रों को अनेकानेक जदिल समस्याओं 
के समाधान फा प्रशस्त मार्ग सिद्ध होगा। 

पद्चपि यह पुस्तक मुख्यतः विद्याधियों के लिए तेयार को गई हे तमापि राजनोतिक 
पिश्ञान के सामान्य पाठकों के लिए भी यह उपयोगी सिद्ध होगो। हमें विश्वास हूँ विद्यार्थी 
पिशेषतः एयं सामान्य पाठक हमारे इस प्रयास का ययोचित स्वागत करेंगे। 

प्रस्तुत पुस्तरू फो भविष्य में अधिक उपयोगों बनाने के लिए कतिपय सुप्तावों का 
फसफ छृतज्ञतापूर्वक स्वागत करेंगे । +>छेप़क 
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राजनीतिक विज्ञान को प्रकृति और क्षेत्र 
(९२०5० 5६ 5८०फ० ० एगंप्रट्यों $८००००) 


परिभाषा--अस्सतू (/प500ध४८) एक सापारण सत्य का कयन करता है, जब 
वह कहता हैँ कि:--- 

“बहू स्यकित जो समाज में नहीं रह सकता जबबा जिसकी थपनी कोई आवश्यात्ा 
नही, भयोकि वह अपने में पूर्ण है, मवश्य ही या तो पशु है अबवा परमीत्मा।” इसका अर्थ 
हुजा कि मानव एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज में जन्म छेता हूँ और समाज में रहता 
है। इसका स्पष्ट कारण यह हूँ कि कोई मनुप्य स्वय में पूर्ण नही है । उसकी आवश्यकताएँ 
विविध जोर उद्देश्य असंख्य हूँ । अपनी विविध आवश्यकताओं की पूति ओर अनेक उद्देश्यों 
की प्राप्ति के लिए उसे अपने साथियों से मिलना-जुलना होता हैँ, भर उनका सहयोग भी 
प्राप्त करता ही होता है । 

डिन्तु, मिल-जुल कर जोवन बिताने और एक-दूसरे से सहयोग करने के छिए 
वियमानुझूछ व्यवहार का समन्वय आवश्यक होता हूँ । सामाजिक आचरण का सर्वप्रथम 
और सब से अधिक महत्वपूर्ण नियम यह हूँ कि “दूसरों के साथ ऐंसा व्यवहार करो जैसे 
व्यवद्वार की उनसे अपने प्रति तुम आझा करते हो ।' इस का अर्य हुना कि दूसरों को 
जीवनयापन की वह परिस्थितियां प्रदान करूं जिनकी स्वयं अपने छिए इच्छा करता हू । 
जब म॑ दूसरों को वद़ी प्रदान करता हूं जिसकी में स्वयं अपने छिये इच्छा करता हूं तव 
में अपने कतंव्य को मान्यता प्रदान करता हू, और अपने अधिकारों की स्थापना करता 
हूँ । इस तम्य का ज्ञान मानवीय भाचरण को संयत करने का एक ठग है । 

किन्तु समाज में समस्त आचरण, व्यवहार के कुछ साधारण तियमो के अनुकूल हूं! 
द्वोना चाहिए । 


इसके लिये समाज का विधिवत समन आवश्यक है । संगठित समाज प्रादेशिक 
दृष्टि से मुस्यिर होना चाहिए। कोई भो जन समप्टि (2८09८) तबतक द्वितो की 
समता नहीं प्राप्त कर सकती, जबतक उनका जोवन सुस्यिर न हो और वह एक निर्धारित 
निरिचत भूसण्ड पर नियास न करती हों । इसके अतिरिक्त संगठित समाज के छिए यहू 
भो:आवश्यक है कि उसमें कुछ ऐसे व्यक्ति हा, जो नियमों का निर्माण करें और उनका 
पराछन करायें । 

इस प्रकार के संगठित समाज को राज्य (89८) कहते हूँ। वहू नियम जो 
सामाजिक क्षाचरण को निर्धारित करते हूं, राज्य के वियि (7.4७35), ओर वह व्यक्ति 
जो नियमों का निर्माण करते और उनका प्रलन कराते ह /सरवार” ((0एटयय2८78 ) 
बढ़्दाते हैं । वह पासत्र, जो राज्य (5090८) और सरकार ((50एटाग्रयाटा) का 
विवेचन करता हूँ, यजनीति विज्ञान (?030८० $संट्याएट) कहलाता है । 


ग 


र्‌ ; 'राजनांतिक दवन्चान के सद्धात हल ॥ ० कम 


राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा.इस प्रकार यह हो सकती हे कि'बृह अपने को 
प्रशासित करने के प्रयास में संलग्न मानव का अध्ययन है | 

क्षेत्र:--राजनीति विज्ञान की अव्ययन-बस्तु के विषय में मतभेद हैँ | कुछ लेखक 
राजनीति विज्ञान के क्षेत्र को केवल “राज्य! (588) के अध्ययन तक ही सीमित 
आानते हैं । उदाहरणतः, विख्यात फ्रांसीसी विद्वान ब्लूस्चिछी (8]ए708०7) 


राजनीति विज्ञान की परिभाषा इस प्रकार करता है : “वह विज्ञान है जिसका सम्बन्ध 


राज्य” (809(८) से है, जो राज्य की मूल परिस्थिति में, उसके आवश्यक स्वभाव, उस 
के विविध रूपों और उसकी प्रगति का अध्ययन करता है ।” गेरिज (0०728) और 


' आर्तर (७77९४) भी इसी विचार के हैं| वे सरकार ((0एट/एए6्या ) के अध्ययन 


को. राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र से वाहर मानते 


किन्तु कुछ दूसरे लेखक हैं, जैसे डाक्टर स्टीफेन लोकॉक, १ जिनका मत है कि राज- 

नीति विज्ञान केवल सरकार! (507ए८777४7९४() का ही विवेचन करता हु । शब्द 

राज्य' (8६80८) उनकी परिणापा में कहीं माता ही नहीं । कास्की*,  गैटिल2 और 

पगिलकाइस्ट४ (7,480, (66) उए0० (जोएपप्ं5.) के विचार अधिक बास्त- 

विकता लिए हुए हैं और उनका निश्चित मत हैँ कि राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अन्तर्गत 
राज्य और सरकार (84.6 800 (0ए2८४एराएथ॥) दोनों का ही अध्ययन है । 


हम भी इसी साधारणतया मान्य-मत के समर्थक हैं । यथार्थ में सरकार' के विना 
कोई राज्य हो ही नहीं सकता । 'राज्य' एक सुनिश्चित प्रदेश में निवास करने वाली 
(विधिवत संगठित जनसमप्टि 


आज्ञा प्रदान करता हूं और उनके भंग के लिए हमें दंड देता है । किन्तु कोई भी 
राज्य स्वयं ही कार्य नहीं कर सकता। कुछ एक व्यक्ति अथवा व्यक्ति-समह प्रत्येक राज्य 
में ऐसे होना आवश्यक है जो राज्य की ओर से आज्ञाएं प्रदान करे तथा यह भी देखें कि 
उन आज्ञाओं का ठीक प्रकार पालन किया जा रहा हे । 


बह अभिकरण (98०७709५) जो राज्य की ओर से कार्य करती है 'सरकार' 
((००५७7०7७7६) कहलाती है। 'सरकार' (50ए2/शश८त५) राज्य (50806) 
का एक अविभाज्य अंग है । अतएव राज्य के किसी विवरण के अन्तर्गत सरकार के ढांचे 
उसके कर्तव्यों, उसके विविध रूपों और उससे सम्बन्धित अन्य संस्थाओं का अध्ययन भी 
सम्मिलित होगा ही । 


फिर भी राज्य' (828) हमारे अध्ययन का मृख्य विपय है क्योंकि सरकार 
की पूरी यन्त्र-व्यवस्था उसीके चारों ओर घूमती है । इस प्रकार राजनीतिक विज्ञान के 
विद्यार्थी के लिए राज्य' एवं उसके मौलिक तत्वों को प्राप्त करना अति आवश्यक हैं । 


१. छीकॉक, स्टीफ़ेन--एलोमेन्ट्स आफ पौलिटिकल साइच्स, प॒प्ठ ३ है 
२. छास्का, एच० जें०---ही डेंजर आफ विदनन्‍्ग ए जेन्टिलूमैन पृप्ठ ३३-३४ 
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डे. गिलक्राइसट, आर० एन०--प्रिन्सिपल्स आाफ पोलिटिकल साइन्स, पप्ठ २ 


राजनीतिक विज्ञान को प्रकृति और क्षेत्र े 


“राज्य जैसा वर्तमान में हँ,, राज्य जैसा पहले रहा है, राज्य जँसा होना चाहिए', इन 
सभी का अव्यवन इसमें सम्मिलित हैँ । 
+राज्य वर्तमान में जैसा हू” राज्य' के वर्तमान स्वरूप और ढाचे से सम्बन्धित हैं, 
और साथ ही उसमे वर्तमान सरकारों के तिद्धान्तों जौर परिपादियों का भी विवेचन 
£ सम्मिलित हूँ। किन्तु 'राज्य' क्या है इसका सर्वोत्तम ज्ञान, राज्य पहले वया रहा हूँ यह 
जानने पर ही हो सकता है । हम अतीत का ज्ञान प्राप्त किये बिना वर्तमान का सम्यक्‌ 
ज्ञान प्राप्त वही कर सकते । इसको प्राप्ति के छिए राज्य की उत्पत्ति और विकास का ज्ञान 
प्राप्त करना आवश्यक है और साथ ही उस यत्र-व्यवस्था के विकास का भी ज्ञान प्राप्त 
करना आवश्यक हूँ जिसके द्वारा राज्य कार्य करता है। किन्तु राज्य और सरकार के अतीत 
और वर्तमान का अध्ययन ही राजनीतिक विज्ञान को इतिश्री नहीं हूँ । हमें यह भी देखना 
आवश्यक है कि राज्य का वर्तमात ढाचा कहां तक मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति 
करता और उसके कल्याण की व्यवस्था करता हूँ । अतीत और वर्तमान का सम्यक्‌ ज्ञान 
हमें भविष्य के लिए अधिक ज्ञानवान बना देता हूँ कौर हम अपनी राजनीतिक सस्याओं 
को अपनी आकाक्षाओं के अनुसार सुधार सकते हे । इस सब का सम्बन्ध राज्य कैसा होना 
चाहिए' सम्वन्धी अध्ययन से हूँ ॥ यहां राजनीति विज्ञान का स्वरूप विवेचनात्मक-हो 
जाता है मौर हम विभिन्न राजनीतिक विचारकों द्वारा निर्मित राज्य! और सरकार के " 
सिद्धान्तों का विवेचन करते हूँ और उन्हें युक्तिसगत ठहराते हैँ। साराझ्म में “राजनीति 
विज्ञान राज्य अतीत में कैसा रहा है इसको एक ऐतिहासिक खोज, राज्य वर्तमान,में कया 
है, इसका एक विश्लेषणात्मंक अध्ययन और राज्य को ब॒या होना चाहिए, इसकी राज- 
नीतिक एवं नीतिक एवं नंति नंतिक विवेचना हूं. के 





नाम-विभेद 

(7८०णां7०0०१2८४ 50. ९0075) 

राज्य और सरकार के इस विज्ञान को विभिन्न नाम दिये गये हैँ यद्यपि हम इसे 
राजनीति विज्ञान के नाम से ही सम्बोधित करना पसद करते हू । कुछ इसे राजनीति के 
नाम से पुकारते हें और कुछ राजनीतिक सिद्धान्त (?०्तंट्ण प]6079) जौर 
कुछ अन्य राजनीतिक दर्शन (?070८४ ?॥7050907) के नाम से सम्बोधित 
करते हूँ । कोई सर्वमान्य नाम (८) के अभाव के कारण बहुत विभूम उत्पन्न 
हो जाता हूँ । राज्य सम्वन्धी बहुत-सी समस्याओं के समझने में कठिनाई होती हैँ । 


इसलिए अपने अध्ययन वियय को ठीक नाम देने के लिए प्रत्येक शब्द का ठोक-ठीक अर्थ 
समझ छेना जति आवश्यक हे । 


-राजनोति:-(20॥62८5) झव्द का प्रयोग सर्वप्रथम अरस्तू (&॥75090८) 
ने अपनी राज्य सम्बन्धी पुस्तक के झीप॑क के रूप में किया था। (206८४) 
(राजनीति) शब्द की व्यूपतत्ति (00|5) शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है नगर । यूता- 
नियों के नगर ही 'राज्य' था और नगर-राज्य ((॥7 5६80८) से सम्बन्धित विपय॑ 
को उन्होंने (200८8) नाम प्रदान किया। इस अय॑ में (?0॥8८७) बब्द का 
प्रयोग आपत्तिरहित है ॥ 


है राजनीतिक दरक्च $े ४०४७ 


किन्तु वर्तमान प्रयोग में (९०४०४) बब्द का सम भिन्न अर्थ लिया जाता 
है। अब साथारणतया इसका अर्थ है वह सब ये हा राजनीतिक समस्याएं जो 
देश और उसकी सरकार के सम्मुड उपस्थित हो॥ गिलकाइस्ट का कथन है कि शब्द 
“राजनीति” (200०8) का अभिप्राय आजकल सरकार की वतमान ए आन 
पे होता है. जो वहुधा वैज्ञानिक दृष्टि से राजनीतिक ढंग को होने की अपेक्षा आ्िक 
हुंग की अधिक होती हैं ॥ जब हम कहते हूँ कि अमुक व्यवित (?0प८४---+शज 
नीति) में अधिक अभिर्च रखता है तो हमारा अभिप्राय होता है कि वह व्यविति वर्तमान 
समस्यायों में, उदाहरणत्तः, आयात-निर्यात-कर प्रश्न ( गो. पुपल्ाएणा औ 
श्रम समस्या, व्यवस्थापिका और कार्यकारिणी (],८ह॥क्षा४ भा ६८८०७४४९६)। 
बस्तुतः किसी भी प्रश्न के सम्बन्ध में, जिसके प्रति देश के विधि निर्माताओं को ध्यान 
देना चाहिए, अथवा ध्यान देना ढीक हो, अभिरुचि रखता है । 
इस व्यास्या के प्रसंग में एक देश की (राजनीति) 'पालिटिक्स' दूसरे देश से भिन्न 
होती है । भारत और ब्रिटेन की पालिटिक्स' (राजनीति ) एक-सी नहीं है। यहां तक कि एक 
दलकी राजनीति दूसरे दऊ की राजनीति से भिन्न होती हैं। उदाहरणतः, इंलेंड में श्रमिक 
दल और अनुदार दछोंमें उनके देश के सम्मुख उपस्थित राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं 
के निराकरण के ढंग के विपय में मौलिक मतमेद है। इसी प्रकार अखिल भारतीय राष्ट्रीय 
मांग्रेस, प्रजा-समाजवादी दछ और भारतीय साम्यवादी दलों की राजनीति भी एक-दूसरे 
से भिन्न है । 
इस प्रकार हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि राजनीतिज्ञ एक वह व्यक्ति है, जो 
अपने देश अथवा फिसो राजनीतिक दल को राजनीति में अभिरुचि रखता है । वह राज- 
नीति विज्ञान का विद्यार्थी नहीं है । राजनीतिक विज्ञान राज्य के स्वरूप, अवस्थाओं, 
उद्गम और विकास का विवेचन करता है किन्तु राजनोतिज्ञ को इन सब समस्याओं से 
कोई प्रयोजन नहीं है । इस प्रकार अपने अध्ययन-विपय को धालिटिक्स' (राजनीति) 
नाम से सम्बोधित करना अत्यधिक अस्पप्ट एवं भूमपूर्ण है । 

ह संद्वान्तिक कक एवं प्रयोगात्मण्त राजनीति (॥९06पएणे थ्यते 09ए6व 
20०॥४५८४):--डिनेक, जैनेंट, सिजुविक और पोलक आदि कुछ आधुनिक लेखक 
जब भी इस विज्ञान को वौलिटिकल साइंस' (राजनीतिक विज्ञान) की अपेक्षा पालिटिक्स 
3203 2 री 0227 2007 यद्यवि वह इसे दो भागों 

बीर (२) गलत क अथवा राजनीतिक ० अब 20 मा ) 
ए०॥४८४) । पहछे के अन्तर्गत वे शुद्ध एवं सरल ५ 99 60 67 ?00८० 
विशेषताओं का अध्ययन सम्मिलित करते न किन्तु "गत राज्य को अधिरमत 
के ताओं का अध्ययन सम्मिलित करते हूँ किन्तु उनके विचार से राज्य के का्य-कलाप 
जोर उन साधनों से, जिनके द्वारा राज्य के उद्देश्यों की प्राप्ति होतो है, विज्ञान कौ इस 
शाया को कोई सम्बन्ध नहीं है। इस प्रकार संद्धान्तिक राजनीति (776०लांए्णे 
ए०ंपंछ | राज्य की उत्पत्ति, उसकी प्रकृति एवं स्ोतों तथा लक्ष्यों का 5 
फरती है और उसमें राजनीतिक सं अंशासन के सिद्धान्तो 

इसके विपरीत 3 कयारिमफ के सिद्धान्तों का भी समावेश है। 

] कयार राजनीति (“जलवे ठ्ए 






राज्वीतिक विज्ञान को प्रकृति और क्षेत्र पद 


मिबटपंरर्त 706८5) का सम्बन्ध सरकार (5०एल्प्रयध्या) के वास्तविक 
कार्य से हूँ अर्वात्‌ वह राज्य के करियाझयोल्र रूप से सम्बन्धित है, वह राज्य का एक ऐसी 
क्रियायीक संस्था के रूप में अध्ययन करती है, नो समय की आवश्यकताओं के अनुरूप 
अपने को बदछतो रहती हैँ । 

सर फ्रैंडरिक पोलक इस प्रकार इस विज्ञान को विभाजित करते हूँ :-- 





सेद्धालतिक राजनोति प्रयोगात्मक राजनीति 
(॥फ८००८४८३॥ 208८5) (+फछॉच्प 9006 05) 


(१) साज्य के सिद्धान्त (उम्र की उसति- | (१) दज्य (सरकार के वर्तमान रूप) 
सरकार के विभिन्न रूपों “का वर्गीकरण 

एवं राज्य-सता) 

(२) सरकार के सिद्धान्त (संस्थाओं के (२) सरकार (सविधानिक विधि और 
प्रकार, कार्ययालिका विभाग, स्वीकारात्मक | परिप्रदिया, समात्मकृ-्श्यवस्थाएं, सेना, 
(20अं0५८) विधि का क्षेत्र और उस | नौसेना, पुछिस, मुद्राचठने, बजट और 
की सीमायें) - व्यापार ) 

(३) विधि निर्माण सम्बन्धी सिद्धान्त | (३) विधि और विधि निर्माण (विधि 
(विधि निर्माण के उद्देदय, विधि अयवा सा- | निर्माण की प्रणाली, न्यायालय और उस 
धारण स्थाय मम्बन्धी दर्शन, विधि को स्वी- | की यत्र-रचना, स्थाव सम्बन्धी उदाहरण 
कृति कौर उसका ढंग, व्याख्या और प्रणा- | जौर अधिकारी) 

सन, विधि निर्माण की यात्रिकत्ता ) 

(४) अमिम व्यक्त के रूप में राज्य का (४) व्यक्तित रूप में राज्य [कूटनीति, 
भिद्धान्त (दुसरे राज्यों तथा मनुप्यों की म-/ शाति और युद्ध, सम्मेलन, सिवा और 
स्थाओं से सर्वंय, अंतर्राष्ट्रीय विधि (कानून) | रूड़ियां, अन्तर्राष्ट्रीय समझौते) 





नित्मदेह यह एक उपयोगी विभाजन हूँ क्योकि राज्य के सनी विभिन्न पहलुओं का 
अध्ययन इसके अन्तर्गत था जाता है । किन्तु आज अधिकांश छेखक संद्धान्तिक राजतरीति 
एवं प्रयोगात्मक अथवा क्रियात्मक राजनीति शब्दों के प्रयोग की जपेश्षा राजनीतिक विज्ञान 
शब्द का प्रयोग अधिक उत्तम समझते 


राजनोतिक वर्चच ( 200॥803) 2]7050709 ) :--हुछ छेखक हमारे 
अध्ययन विपय को राजनैतिक दर्शन के वाम से पुकारते हे और इस सब्द के प्रमोग के 
प््मर्यत के बहुत से कारण वतछाते हे। कुछ अंग्रेज राजनीति-लेसक यह खुवित अस्वुत 
करते हू कि राज्य का अध्ययन वसिछ विश्व के अध्ययन का ही एक भाव हूँ और दर्भन 
मुस्यत्तः उसी से सम्बद्ध है। यह विचार “इस घारणा पर आधारित हूँ कि दर्शन को सब 
प्रकार के ज्ञान का संयोजक होने के नाते राज्य के अध्ययन को मापना ही एक अग मानना 
चाहिए” किन्तु हम इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं हे ) 

कुछ अन्य यह मत प्रत्रिपादित करते है कि राज्य के अध्ययन की प्रकृति अपेक्षाकृत 
अधिक संदान्तिक और विवेजनात्मक है । सस्याओं के आधारभूत सिद्धान्तो का अध्ययन 


किन्तु वर्तमान प्रयोग में (?0॥805) शब्द का सवेथा भिन्न अर्थ लिया जाता 
। अब साधारणतया इसका अथ्थ है वह सब वर्तमान राजनीतिक समस्याएं जो किसी 
श॒ और उसकी सरकार के सम्मुख उपस्थित हों। गिलक्राइस्ट का कथन हैं कि शब्द 
राजनीति” (70०709८8). का अभिपष्राय आजकल सरकार की वर्तमान जब 
होता है जो बहुधा वैज्ञानिक दृष्टि से राजनीतिक ढंग की होने की अपेक्षा आर्शि 
ग की अधिक होती हैं। जब हम कहते हैँ कि अमुक व्यक्ति (?0॥008--राज 
पति) में अधिक अभिरुचि रखता है तो हमारा अभिप्राय होता है कि वह व्यक्ति वर्तमान 
मस्यायों में, उदाहरणतः, आयात-निर्यात-कर प्रइन ( +छप्रत! धुप6४707 ), 
उम्र समस्या, व्यवस्थापिका और कार्यकारिणी (,6४४80ए6 छापे +6८एराएट)। 
स्तुतं: किसी भी प्रइन के सम्बन्ध में, जिसके प्रति देश के विधि निर्माताओं को ध्यान 
(ना चाहिए, अथवा ध्यान देना ठीक हो, अभिरुचि रखता हैं । 
इस व्याख्या के प्रसंग में एक देश की (राजनीति) 'पालिटिक्स' दुसरे देश से भिन्न 
ग़्ेती है । भारत और ब्रिठेन की पालिटिक्स' (राजनीति ) एक-सी. नहीं है । यहां तक कि एक 
इलकी राजनीति दूसरे दल की राजनीति से भिन्न होती है । उदाहरणतः, इंग्लेंड में श्रमिक 
इल और अनुदार दलोंमें उनके देश के सम्मुख उपस्थित राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं 
के निराकरण के ढंग के विपय में मौलिक मतभेद है। इसी प्रकार अखिल भारतीय राष्ट्रीय 
ऋंग्रेस, प्रजा-समाजवादी दल और भारतीय साम्यवादी दलों की राजनीति भी एक-दूसरे 
पे भिन्न हूँ । 
५. इस प्रकार हम इस परिणाम परं पहुंचते हें कि राजनीतिज्ञ एक वह व्यवित है, जो 
अपने देश अथवा किसी राजनीतिक दर की राजनीति में अभिरुचि रखता हैँ । वह राज- 
नीति विज्ञान का विद्यार्थी नहीं हैँ । राजनीतिक विज्ञान राज्य के स्वरूप, अवस्थाओं, 
उद्गम और विकास का विवेचन करता है किन्तु राजनीतिज्ञ को इन सब समस्याओं से 
कोई प्रयोजन नहीं है । इस प्रकार अपने अध्ययत-बिपय को पालिटिक्स' (राजनीति) 
नाम से सम्बोधित करना अत्यधिक अस्पष्ट एवं भूमपूर्ण हैँ । 
संद्धान्तिक एवं प्रयोगात्मक राजनीति (॥%6०7०0८४ 35 &एछए76० 
९०४४०५):--अजैलिनेक, जैनेठ, सिजुविक और पोरक आदि कुछ आधुनिक लेखक 
अब भी इस विज्ञान को (पोलिटिकल साइंस” (राजनीतिक विज्ञान) की अपेक्षा पालिटिक्स 
(राजनीति) के नाम से ही सम्बोधन करना पसन्द करते है। यद्यपि वह इसे दो भागों 
में विभवत करते हूं: (१) सैद्धान्तिक राजनीति ('[क८०ा८्मंट० ?०॥60४ ) 
और (२) प्रयोगात्मक अथवा राजनीतिक राजनीति (59ए#60 ०7 एगांघट्थ 
९०0८४) । पहले के अन्तर्गत वे शुद्ध एवं सरल ढंग से राज्य की आधारभत 
विशेषताओं का अव्ययन सम्मिलित करते हे किन्तु उनके विचार से राज्य के कार्य-कलाप 
ओर उन साधनों से, जिनके द्वारा राज्य के उद्देश्यों की प्राप्ति होती है, विज्ञान की इस 
शाखा की कोई सम्बन्ध नहीं हूं । इस प्रकार सेंद्धान्तिक राजनीति (॥फ९०ए८म८थं 
20003) राज्य की उत्तत्ति, उसकी प्रकृति एवं स्रोतों तथा लक्ष्यों का अध्ययन 
करती हैं और उसमें राजनीतिक संगठन एवं प्रशासन के सिद्धान्तों का भी समावेश हू 
के विपरीत प्योगात्मक अथवा क्रियात्मक राजनीति (#फ्जाल्ते 05 


साूजनोतिक विज्ञेत को प्रकृति और क्षेत्र प्‌ 


छ2०४८थे ?0प्र05) का सम्बन्ध चरकार (50एलमरागटय) के वास्तविक 
कार्य से हे अर्थात्‌ चह राज्य के क्रियाशील रूप से सम्बन्धित है, वह राज्य का एक ऐंसी 
क्रियाणील संस्था के रूप में अध्ययन करती है, जो समय को आवश्यकताओं के अनुरूप 


अपने को वदछतों रहती हैं ! 


सर फ्रेडरिक पोलछक इस प्रकार इस विज्ञान को विभाजित करते हूँ :-- 





संद्धाशतिक राजनीति 
(+६००८४ं८४ 207४८) 


प्रयोगात्मक राजनीति 
(47गूऱॉव्वे 2०0८5) 





है ) राज्य के भिद्धान्त (उस की उत्पत्ति] (१) राज्य (सरकार के वर्तमान रूप) 


_ सरकार के विभिन्न रूपों “का वर्गीकरण 
एवं राज्य-सत्ता) 
(२) सरकार के सिद्धास्त (संस्थाओं के 
प्रकार, कार्यपालिका विभाग, स्वोकारात्मक 
(?०भ्रंधं०८) विधि का क्षेत्र ओर उस 
की सीमायें) - 
(३) विधि निर्माण सम्बन्धी सिद्धान्त 
(विधि निर्माण के उद्देश्य, विधि अथवा सा- 
धारण न्याय सम्पन्धी दर्शन, विधि की स्वी* 
कृति और उसका ढंग, व्याख्या और प्रश्ा- 


(२) सरफार (सविधानिक विधि और 
परिपा्टियां, सभात्मक-व्यवस्थाएं, सेना, 
नौसेना, पुलिस, मुद्राचछन, बजट और 
ब्यापार ) 

(३) विधि और विधि निर्माण (विधि 
निर्माण की प्रणाली, न्यायालय और उन 
की यत्र-रचता, न्याय सम्बन्धी उदाहरण 
और अधिकारी ) 


सन, विधि निर्माण की यात्रिकता 

(४) $ग्रिम व्यक्ति के रूप में राज्य का (४) व्यक्त रूप में राज्य (कूटनोति, 
सिद्धान्त [दुसरे राज्यों तथा मनुष्यों की स- , श्याति और युद्ध, सम्मेलन, संधिया और 
स्थाओ से संबंध, अतर्राप्ट्रीय विधि (कानून) | रूडिया, अन्तर्राप्ट्रीय समझौते) 


निस्संदेह यह एक उपयोगी विभाजन है क्योकि राज्य के सभी विभिन्न पहलुओं का 
अध्यमन इसके अन्वर्गत आ जाता है । किन्तु आज अधिक्राश लेखक सैद्धान्तिक राजनीति 
शव प्रयोगात्मक अथवा क्रियात्मक राजनीति थब्दों के प्रयोग की अपेक्षा राजनीतिक विज्ञान 
शब्द का प्रयोग अधिक उत्तम समझते है ॥ ५ 

राजनीतिक वर्शन ( 20०ंधंट॥ ?99050909 ) >-हुछ लेखक हमारे 
अध्ययन विपय की राजनैतिक दर्शत के नाम से पुकारते हे और इस द्ब्द के प्रयोग के 
समर्थन के बहुत से कारण वतलाते हे ! कुछ अंग्रेज राजनीति-छेखक यह थुक्ति प्रस्वुत 
करते है कि राज्य का अध्ययन अखिल विश्व के अध्ययन का हो एक भाग है और दर्त 
मुख्यतः उसी से सम्बद्ध हे । यह विचार “इस घारणा पर आधारित हूँ कि दर्शन को सब 
प्रकार के ज्ञान का संयोजक होने के नाते राज्य के अध्ययन को मापना ही एक अंग मानना 
चाहिए” किन्तु हम इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं है । 

कुछ अन्य यह मत अ्रतिपादित करते हें कि राज्य के अध्ययन की प्रकृति अपेक्षाकृत 
अधिक सैड्धान्तिक और विवेचनात्मक है। संस्थाओं के आधारभूत सिद्धान्तो का अध्ययन 


दर राजनीतिक विज्ञात के सिद्धान्त 


करना राजनीतिक विज्ञान का ध्येय है न कि संस्थाओं का अध्ययन । तदनुसार इस विपय . 
का क्षेत्र है राज्य का उदगम, उसकी प्रकृति, अधिकार और कर्तव्य; राजनीतिक सत्ता 
की प्रकृति और अन्य सम्बन्धित समस्याएं । यह सव ज्ञान हमें राजनीतिक विचार से 
प्राप्त होता है। सिजविक (308७7८४£) के मतानुसार 'राजनीति' के अध्ययन 
का सम्बन्ध यही संज्ञा इसे प्रदान करती हे--- मुख्यतः कुछ मनोवेज्ञानिक आधारों पर 
ऐसी सम्बन्धित व्यवस्थाका निर्माण करना है जो सम्य मानवों में, (जैसाकि उन्हें हम जानते 

) एवं शासन करते वाले व्यक्तियों कें वीच और उनके और प्रशासित व्यक्तियों के 
बीच स्थापित होनी वांछतीय हैँ । 

यह सत्य हैँ कि राजनीतिक दर्शन और राजनीतिक विज्ञान में चहुत कुछ समता हूँ 

और दोनों को विभाजित करने वालो कोई दृढ़ रेखा नहीं खींची जा सकती | वस्तुतः राज- 
नीतिक दर्शन राजनीतिक विज्ञान से प्रथम स्थान लेता है और उसको आधार प्रदान करता 
है। किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि दोनों में कोई भेद नहीं है। राजनीतिक दर्शन का क्षेत्र 
संकुचित हैं जब कि राजनीतिक विज्ञान अधिक विस्तृत है। हमारा राजनीतिक संस्थाओं के 
आधारभूत सिद्धान्तों से भी उतना ही सम्बन्ध है जितना कि स्वयं राजनीतिक संस्थाओं 
के वास्तविक कार्य से | हमारा अध्ययन प्रगतिशील हैँ और उसी प्रकार राजनीतिक संस्थाएं 
भी । यदि हम इस पहल को दृष्टि में न रखें तो हम वास्तव में राज्य के अभिष्राय की ही 
उपेक्षा कर देंगे । 


इसलिये हमारे अध्ययन में वे सव समस्‍यायें सम्मिलित होनी ही चाहियें जिनका 
संबंध राज्य के कर्तव्यों, उसके वर्गीकरण, सरकार के संगठन और कत्तेंव्यों आदि से है । 
अन्ततः राजनीतिक विज्ञान में अर्थ और व्याख्या की सुनिश्चित स्थिति है जो राजनीतिक 
दर्शन में प्राष्य नहीं है क्योंकि उसमें केवल सैद्धांतिक पहलू पर ही वछ दिया जाता है। 

राजनीतिक विज्ञान (?0०70 ८७ 506४७८८) इस प्रकार उस विपय का वैज्ञानिक 
नाम है जो राज्य और सरकार का अध्ययन करता है। इसमें वह सारा ज्ञान सन्निहित है 
जिसका संबंध मानव के राजनीतिक प्रशासन से है । एक प्रख्यात फ्रांसीसी लेखक पॉल 
जैनेंट के अनुसार “राजनीतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जो राज्य के 
आाधघारों और सरकार के सिद्धांतों का अध्ययन करती है ।” राज्य के आधारों और सरकार 
के सिद्धांतों की जड़ अतीत से संवद्ध है । राज्य का वर्तमान भवन उन्हीं आधारों पर निर्मित 
हैं और उसमें भविष्य की आवश्यकताओं की यूत्ति के हेतु परिवरतंत की यथेष्ट गंजाइश 
है। राजनीतिक विज्ञान, इस प्रकार राज्य कैसा था, राज्य कैसा है, और राज्य को कैसा 


होना चाहिये, का एक सुव्यवस्थितं अव्ययन है । इसमें सैद्धांतिक और प्रयोगात्मक राजनीति 
दोनों ही सन्निहित हैं । 


क्या राजनीतिक विज्ञान वस्तुतः एक. विज्ञान है ? 


जैबे तक हमने अपने अध्ययन विपय को विज्ञान ही माना हैं। अरिस्टोटरक 
राजनीति” ( ९06८5 ) को पूर्ण जथवा सर्वोच्च विज्ञान मानते है । वोडिन 
( 00पंछा ), हॉब्स ( ंठछ5८४ ), सिजविक ( 02७7८: ), ब्छ॑ब्चिली 
(छीप्राछफा), ब्राइंब (879८८) तथा अन्य अनेक लेखकों का भी यही 


राजनीतिक विज्ञान की प्रह्ृति और क्षेत्र छू 


मत है । किन्तु बकछे (800८७) भर काम्दे (2०77८) सरीले कुछ छेपक राज- 
«. लौतिक विज्ञान को यह अधिकार नही देते । उनका पक्ष हूं कि इसमें ऐसी कोई भी वस्तु 
नहीं हो सकती कि जिससे राज्य के प्रस्घिटत, (?]ट707727&) का वैज्ञानिक अध्ययन 
: किया जाय। यहाँ तक कि मैटलेंड ने (%[»वीडिपते) ने भी कहा हैं, “जब में राजनीतिक 
न के ता] «.. ,उी मुझे प्रश्नों 
हि तप 58 / रक पोछक का 
विश्वास है. कि “जिस प्रकार, नेतिकता उसी भाव में मोर उनी ज्यवा 
3०७०७०->०मकमनमक->>-। 
लगभग उसी सीमा तक राजनीति भी विज्ञान 
लगभग उु 


किन्तु सपूर्ण प्रघन इस वात पर निर्मर करता हूँ कि विज्ञान की हमारी क्‍या कसौटी 
है ? क्या एक विज्ञान में केवछ विधिवत्तू तर्क का समावेश होता है अथवा वहां तकंपूर्ण 
एवं निष्कर्षों की स्पप्टतया व्याख्या होनी चाहिए, और प्राकृतिक या भौतिक विज्ञानों 
की भांति उसमे अपवाद की कोई गृजायश नही होनो चाहिए ? 


इसके अतिरिक्त, बया राजनीति विज्ञान का विज्ञान कहतठाने का अधिकार" 
इस बात पर निर्भर है, कि उसमें राजतीतिक भविष्य की भविष्यवाणी करने की धवित्त' 
का समावेश हो ? 

यह सत्य हूँ कि राजनीतिक विज्ञान न तो पूर्ण विज्ञान है, और नहीं यह राज-- 
नीतिक घटनाओं के भविष्य की भविष्यवाणी करने का दावा कर सकता हूँ। भोतिक' 
विज्ञानों के निष्कर्प--भौतिक एवं रसाथन की तरह--सब समयों और जवस्थाओं के 
लिए निश्चित एवं सत्य होते है । उनके परिणामों में किसी प्रकार को भिन्नताए नहीं हो 
सकती । थ्दि कोई हो, तो उसको जाच हो सकती है ओर निश्चित समाधान मी; 
किन्तु राजनीतिक विज्ञान में इस प्रकार की कोई बात नहीं हो सकती । हमारा तो यह्‌ 
सामानिकत विज्ञान है, जो मनुप्य के आसन के साथ सवध रखता हैं। मतृष्य की समस्याएं 
जटिल एव भिन्न हूँ , जो अन्य वस्तुओं में , उसको क्रियाओ एवं भावनाओं द्वारा प्रमा- 
वित होती हूं। मनुष्य की कियाएं और मावनाए, बदले में, उन परिस्थितियों हारा 
प्रभावित हवोतो हू जिनमें वह रहता हूँ । ये सब राजनीतिक सस्थाओ पर क्रिया एवं प्रतिक्रिया 
करते हूँ । इससे भी अधिक, मनुप्य स्वभावतः प्रगतिशील हूँ । उसकी राजनीतिक सस्थाओं 
का सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार रूप परिवर्तत होना चाहिए, अत' यहू मानवो 
अंभ ही है, कि जो राजनीतिक विज्ञान को अपूर्ण एव अनिश्चित वनाए रखने के लिए 
उत्तरदायी हूं। 


पुनश्च, मनुष्य और उसकी वनाईं हुई राजनोतिक सस्थाओं के साथ परीक्षण 
करना कठिन, और यहां तक कि भयावह भी है। परिणामत' न तो हम पूर्णतया निश्वय 
कर सकते हैं ओर न ही विश्वास के साथ कोई भविष्यवाणी कर सकते हे। यही 
कारण हूँ कि काम्टे ((/077/८) में इस मत का प्रतिपादन किया कि शजनोतिक 
परिघटत में विकास की तारम्मता का जमाव होता है । छाडे ब्राइंस ( ॥0ाव 


4, ४, ९१४, ९3374, एगान्लव्व ऐब्फटा5, शेगे, 2, छ. 302 
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हू राजनीतिक विज्ञान के सिद्धान्त 7: 
87ए८८) ने राजनीतिक विज्ञान की अन्तरिक्ष-विद्या , जैसे अविकसित एवं अपूण ' 
प्राकृतिक विज्ञान के साथ उसी प्रकार तुलना की है, जैसे कि डा. एल्प्रीड.मार्शल:ने 


ज्वार-भादे के विज्ञान के साथ अर्थज्ञास्त्र का तुलना का थी। 


० ०५५ 0 3>टडििभिरिण अल »ा5 4४४ 


ह यदि हमारी विज्ञान को घारणा.-अच्तर्सवंधित समस्याओं के एक समूह, का 
विधिवत अव्ययन है, तव तो राजनीत्तिक विज्ञान का दावा भी ठीक है.। राजनीतिक विज्ञान 
का विद्यार्थी अपने सम्मख उपस्थित होनेवाली समस्याओं के साथ वैज्ञानिक ढंग से 
व्यवहार करने की चेप्टा करता है । वह अपने तथ्यों...को व्यवस्थित करने , कारण एवं 
प्रभाव को स्पप्टतया विश्लेषण करने और सिद्धांतों को प्रकट करने तथा सामाच्य प्रवृत्तियों 

. को खोजने की चष्टा करता है। यह सत्य कि हम मनृष्य और राजनीतिक परिघटन 
. के साथ परीक्षण नहीं कर सकते। राजनीतिक विज्ञात्र.के छेखक भी, तथ्य रूप से अपनी 
अ्रणालियों, सिद्धांतों और निष्कर्पों के वारे में भिन्न-भिन्न मत रखते हें। ये सब राज- 
नीतिक कल्पनाओं और भविंष्यवाणियों को असंभव नहीं तो कम-से-क्रम .कठिन अवश्य 
बना देते हैं। किन्तु ऐतिहासिक तथ्यों का संचय और राजनीतिक संस्थाओं की कार्य- 
कारिता के समकालीन सिद्धांत हमें सामान्य सिद्धांतों का परीक्षण, संग्रह और वर्गी- 
करण करने योग्य बनाने के लिए पर्याप्त हें। राज्य का परिघटन एक निश्चित क्रम, 
निग्रमितता ओर उनके अवनृक्रम की शरंखल्य को प्रदर्शित करता है कि जो नियत नियमों 
की प्रक्रिया का फल है । विज्ञान का दर्जा पाने के लिए राजनीतिक विज्ञान के दावे को ठीक 
ठहराने के लिए इतना ही पर्याप्त है। जो भी हो, यह तो स्पष्टतया कहा जायगा कि 

हु कम 5 विज्ञान सव सामाजिक विज्ञानों में सर्वाधिक अनिश्चित है। .. 


ल्‍्अ्ड़ राजनीतिक विज्ञान की प्रणालियाँ 


इस प्रकार राजनीतिक विज्ञान, एक संगठित ज्ञान की समष्टि है, जिसके तथ्यों 

' का विधिपूर्वक वैशानिक ढंग से परीक्षण उपरान्त संग्रह एवं वर्गकिरण किया गया है । इन 

तथ्यों से उन निराकरणों अथवा नियमों के कम को निर्मित और प्रमाणित किया जाता 

हैँ कि जो विज्ञान का आधार बनते हें और जिन्हें अधिक खोज के लिए आधार रूप में 

प्रयुक्त किया जाता है। जो हो, अन्वे पणकर्त्ताः का कार्य सहज नहीं है। उसे उन मर्यादाओं 

और कठिनाइयों का ज्ञान होना चाहिए जिनके अधीन यह वैज्ञानिक अन्वेपण किया 
जाता हैं। 





यह केवल १९वीं शताब्दी की ही वात है कि राज्य के परिघटन को वैज्ञानिक 
खोज के लिए उचित क्षेत्र के रूप में मान्यता दी गई । तब से लेकर अनेक प्रणालियों को 
प्रस्तावित एवं नियोजित किया गया है । आगरुठ कास्टे (&पहुप्छरा८ (077६6) 
ते अन्वेषण की तीन मुख्य प्रणालियों को प्रस्तावित किया , अर्थात्‌ परीक्षण, प्रयोग और 
तुलना; ब्छूश्चिली (अप्मांटांग) के मत से केवल दो ही प्रणालियां हो सकते॑ 
थीं, दार्शनिक और ऐतिहासिक । जान स्टुअर्टस मिल (]0ा इद्णड5 फता )ने चाः 
प्रणालियां मानों : (१) रासायनिक अथवा प्रयोगात्मक,. (२) रेखानणित अथद 
अमूतत प्रणाली, (३) (23950280० 7०८४0 ) भीतिक या निष्कर्पात्मक और (४ 


ञ 


राजनीतिक विनान की प्रकृति और क्षेत्र रा स 


एंविहासिक प्रणाली | मिल का मत था कि पहले दो ठो असत्य है , जबकि बाद के दो 
सत्य हैं । 

हाऊछ ही के एक फ्रांसीसी विद्यन दसलंद्रे (2८४७॥07९४) ६ प्रणालियां 
मानते है: (१) सामाजिक (२) तुठनात्मक (३) सैद्ातिक (४) न्याय के विभाजन 
अनुतार (५), सहजबुद्धयात्मक विधि और ( ६) ऐतिहासिक । कुछ छेखक जीव-विज्ञाद पर 
आधारित (भ्रण०ट्टा८०)भीर मनोवैज्ञानिक (592८7००ह्वांपथ) विधियों पर बल 
देते हैं। राजनोतिक खोज की सामान्य स्वीकृत विधियां अब ये है : (१) प्रयोगात्मक 
प्रणाली, (२) तुठनात्मक प्रणाक्षी , (३२) ऐतिहासिक प्रणाठी , (४) विरीक्षण की 


,प्रणाद्धी और (५) दाप्ननिक प्रणाली। 


प्रयोगात्मक प्रगालों वहां सर्वोत्तम रहती है, जहां श्रदत्त-.परिघेटत को अव्य: . 


अध्ययत किया जा मकता हूँ । यह स्वसंगठित अवस्थाओ के अधीन निरीक्षण हैँ । इस 


. प्रकार की वैज्ञानिक परीक्षा राजनीतिक विज्ञान में सभव नहीं, वयोकि यह मतृप्य और 


उसकी राजनीतिक सत्याओ के साथ व्यवहार करना है। छूई (7.,८१४४५) का कहना है, 
(हम राजनीति में वैसा नहों कर सकते, जेसा कि रसायत विद्या में एक अस्वेपक 
प्रयोग करते हुए करता हू .........हम समाज के एक अझ् को अपने हाथ में नहीं ले सकते, 
जैसा कि ब्राब्डीगेंग (3700082708) के राजा ने गुलीवर को अपने हाथ में 
के छिपा था, जिससे कि उसके भिन्न पहलुओं को देखें और सामाजिक समस्याओं का 
निराकरण करने के छिए उसे भिन्न स्थितियों में रजे और अपनी कल्पनाशील ज्ाव- 


“पिपासा को घात करें।” भौतिक विज्ञानों के प्रयोगों को उस समय तक बार-बार किया 


जा सकता है, जबतक कि अन्तिम इच्छित परिणाम नहीं प्राप्त हो जाता । दूसरी और, 
राजनीतिक विश्ञान के प्रयोगों को कदापि दोहराया तहों जा सकता। मनुष्य की कल्पना- 
शवित समान अवस्थाओं को पुनः उत्पन्न नहीं कर सकतो। इसके अतिरिक्त, हमारे 
अध्ययन के विपय में भविष्यवाणी केवल सभाववा-मात्र हें और निश्चय नही । उदाहरण 
के लिए, प्रत्येक देश में राजनीतिक संस्थाएं उसके लोगों तथा उनकी आवश्यकतांमों 
के तर्क मात्र हे। हम अंग्रेज़ी सस्थाओं का प्रतिरूप भारत में नहीं कर सकते। न ही 
उनकी सफरता के विपय में हम प्रतिमा कर सकते हूँ। 

जो भी ही, इस किवदती में कुछ सत्य है कि अनुभव के वाद मनुष्य बुद्धिमान बनता 
है । भौतिक विज्ञानों की भाति हम राजतोतिक विन्नाव में प्रयोग नहीं कर सकते 
कितु राजनीतिक सस्थाओ में जाने अथवा अनजाने मिरन्तर क्रियात्मक प्रयोग होते रहते 
है पत्वेक सरकार जब नयी नीति अपनावो है अथका सया निध्रम (कानून) लागू करती 
है, तव बह प्रयोग करती है ।मिदि नीति और नियमों की सार्वजनिक उपयोगिता अधि- 
कांशतः प्रमाणित नही होती, वो सरकार की नीति में परिवतेन हो जाता हैं, और नियमों 
में संधोधन या सुधार किया जाता हैं । यह सब परीक्षण एव प्रयति के उद्देश्य से किया 
गया एक प्रयोग ही तो है। भारत सरकार के १९१९ के अधिनियम (2८६) के अधीन 
ग्रातों में दैघधासन (एखयटो।9) का प्रयोग किया गया था। इसकी कार्यकार्रिता ने 
छीछ ही सरकार तथा जनता को इस प्रयोग के स्वाभाविक दोपों को प्रकट कर दिया ।' 


डे ० , राजनीतिक विज्ञान के सिद्धान्त 


फलतः, भारत सरकार के १९३५ के अधिनियम (2.0) के अधीन ड्से दोहराया 
“नहीं गया। मूनरो (४७:४०) अंग्रेजी संविधान (कप (30787 70०07) 
को संविधानों तथा. ब्रिटिश पालियामेंट को व्यवस्थापिका संसदों (?877॥0775 ) 
की जननी मानते है।* इसका तात्पयें यह है कि इंग्लेंड नें पहले जो प्रयोग किया था, 
अन्यदेंशों ने उसकी नकल की। तब प्रयोगात्मक प्रणाली का अर्थ हुआ वह प्रणाली जो 
निरीक्षण (0080ए०४०॥) - एवं अनुभव (७7००7८०८०) पर आधारित है। 


तुलनात्मक प्रणाली ( 6 ए0ाएक्कगपएठ ४९ए०वे )“छाजन्ीतिक 
विज्ञानम खोज की तुलनात्मक प्रणाली अरिस्टोटल के काल से चली आती है । कहा जाता है 
किं उन्होंने १५८ संविधानों का अध्ययत किया था। इन संविधानों की कार्यकारिता का 
विहलेेपण एवं तुलना करने के वाद, अरिस्टोटऊ अपने निजी निष्कर्पों पर पहुंचे थे। 
आघुनिक काल में मांटेस्कवी ()./07८४पृण००), डिटॉकविली (406-40८(प९- 
076), छावाऊल (,8090प०५८), ब्राईस (97906) तथा अन्यों ने तुझुनात्मक 
प्रणाली को अपनाया है । । 


हर 


.. तुलनात्मक प्रणाली के अध्ययन का लक्ष्य “वर्तमान राजनीतियों को अथवा उन्हें, 
.कि जो भूतकाल में विद्यमान थीं , एक निश्चित विपय-समूह में संग्रहित करना है, कि जिस 
में अन्वेषक (47ए68४82607) चयन, तुलना और लोप (८|ंग्रांए०ए००) द्वारा 
9... राजनीतिक इतिहास के आदशं, प्रकारों तथा उत्तरोत्तर बढ़ने वाली शक्तियों की खोज 
, कर सकें (” 3 तुलना द्वारा हम विपय को संग्रहित करते हैं, उसको ऋमबद्ध करते हें, 
और उसका वर्गीकरण करते हैं और सहयोग एवं छांटने की विधि से उसके परिणामों का 
सार निकालते हूँ। यह हमें अतीत एवं वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थाओं के तुलनात्मक 
अध्ययन द्वारा सामान्य कारणों तथा प्रभावों को निश्चित करने योग्य बनाता हैं। लार्ड 
ब्राईस ने भिन्न देशों के लोकतंत्र (/027200&८५) की कार्यकारिता की तुझना की 
संविधान सभा (शताशा (0075 00८०६ /55८०यो 9) को तुलनात्मक विधि से बहुत 
लाभ हुआ। भारत सरकार के वैधानिक परामशंदाता ((075६पप०7र० 805९०) 

ने छगभग सभी परिचमी देशों का दीरा किया, उन्तकी राजनीतिक संस्थाओं की कार्य- 
कारिता का अव्ययन किया, और संविधान सभा के समक्ष अपने निष्कर्पों को उसके विचा र- 

काय॑ में पथ-प्रदर्शन के लिए उपस्थित किया । 


कितु तुलनात्मक विधि का उपयोग करने के लिए बहुत सावधानी की आवश्यकता 
होती है। जब हम राजनोतिक संस्याओं में निहित सामान्य सिद्धांतों की खोज की द्प्टि 
से तुलना करते हैं, तो हमें संबंधित देशों अयवा तुझूना अधीन समाजों की 
सामाजिक (906टंथे ), नैतिक (+०० ), बीद्धिक (वम्रालाटलपणं ), 
स्वाभावगत ( ईटगएलाथगधांथ ), राजनीतिक ( 70८७ ), और 


[, +ैिव0, ४ 98.5: वृक्न० ए०स्थगराप्रष्णा रण पा०5०, ७- 4. 
2. 4.७5, ००- ८ा0., ४०१., 7, 9. 273, 
3. एजाद:, ००. एं(ए., 9- 23. 





राजनीतिक विज्ञान की श्रह्ति ओर क्षेत्र श््‌ 


आविक ( 20०म07गां८ ) बवस्याओं के अन्तरों को भी दृष्टि में रखना द्वीगा। 
अधिक या स्पून समात अवस्था के देशों में तुलना से सर्वाधिक छाभ होता है । अब मह 
सामान्यतः विश्वास किया जाता हूँ कि उत्तरदायी ढंग की सरकार, ज॑सी कि इग्लेड में 
है, उन्ही आधारों पर भारत में कार्य नही कर सकती । यह मुख्यतः छोगो के स्वभाव तथा 
बुद्धि-विकास, उनकी आयिक तथा सामाजिक अवस्थाओं,. नैतिक और वंध-स्त॒रों_ 
(7,८8० 5६00 2:०5) , राजवीवि प्रशिक्षण तया प्रशासन में अनुमव के अन्तरों के 
कारण हूँ । 








ऐतिहासिक विधि ( 776 +5807 ८३ 246घ०४ )--प्रयोगात्मक एवं 
तुलनात्मक .दोनों विधियों का ही तवतक कोई छान नहीं, जवतक उनका ऐतिहासिक 
आधार न हो। ल्यूस्की के मृतानुमार राजनीति का अच्ययन “राज्यो' के इतिहास में 
अंनुभव के परिणामों को छेखावद्ध करने का प्रयास ही होना चाहिये ।” राजनैतिक संस्थाओं 
का निर्माण नही होता वरन्‌ वे विकसित होती हूँ । वह इतिहास की उपज हूँ. और उन 
के वास्तविक रूप को जानने के छिये हमें विकास की उन शक्तियों को भछीभाति समझना 
आवश्यक हूँ जिन्होंने उन्हें यह रूप प्रदान किया हूँ । इसलिये हमारे निष्कर्य यदि ऐविहा- 
सिक विश्लेषण पर आधारित नहीं है, ते अनिश्वित ही रहेंगे, और न हम भविष्य के लिये 
बुद्धिमान वन पार्येमे | केवछ अतीत और वर्तमान का सम्यक ज्ञान प्राप्त करके ही हम 
आगामी कछ को आदर्श संस्थाओं का आयोजन करसकते हे । छास्की ने ठीक कहा हू 
कि “बह जो कुछ है और यह ऐसा क्यों है, इसका कारण इसका इतिहास ही हैं। यह 
ऐसा हो जाना इसके अस्तित्व की ओर सर्कंत हैँ और उस अस्तित्व से हमे उप्तका 
रहस्पोद्धाटत करना द्वोगा।१ ” साराभ हमारी पंरिपाटियों और हमारी संस्थाओं 
“निर्धारण हमारे छिये हमारा अत्तात हो करता हैं। हम उन परिषाटियों और उन 
संस्याओं के परिणाम है. जिनका निर्माण हमने नहीं किया और जिनमे हम 
केबल आशिक परिवर्तन ही कर सकते हे। इस प्रकार इतिहास का अवरूम्ब राजनीति के 
विद्याथियों के लिये एक वहुमूल्य सहायता हूं 


सीले." (8८९८४) और द्लीमन (सफटटा)270) तथा छास्की (7,७82) 
एंतिहासिक विधि के उत्साहों समर्यक हें । किन्तु सिजविक (53068 9४08) तथा 
अस्य दा निक विचार-घारा ( 52000! 66 '0पष्ठ॥६ ) के अनुयायी दो कारणों से 
ऐतिहासिक विधि को गौण-स्थान देते हँ। प्रवमत. यह कि उतके विचार में 
ऐतिहासिक प्रणाली हमारो वर्तमान एवं भविष्य की समस्याओं को सुलक्षाने 
में कोई उपयोगी सहायता नहीं प्रदान करती, क्योंकि वह कैंडल इमके अनुभव से 
संवधित है कि राजनीतिक सस्थाओ का अतीत में क्या रूप रहा है । उनका कहना है 


].. ॥.३च्ा३ प४८ 04पटट८४ ण ऐटएड 3 05७००, 9 36, 
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श्ड राजनीतिक विज्ञान के सिद्धान्त 


, ग्राप्त करना है, किन्तु ऐसा करते समय हमें. अपनी कल्पना में इतना उतावछा और 
जल्दबाज नहीं हो जाना चाहिए । या होता चाहिए! का, यथासंभव, “क्या हो 
सकता है', के साथ समन्वय होना चाहिए। 

निष्कर्ष ( (/०7८०प४००७ ):--इसलिए, . राजनीतिक विज्ञान का अव्ययत 
अनुमानात्मक (तैप८४४८) और निष्कर्पात्मक ( पं८वंप८४४८ ) दोनों विधियों 
में से प्रस्फूटित होता है। निष्कर्पात्मक और अवुमानात्मक असंगत विधियां नहीं हें; 
वे, जिस प्रकार ऐतिहासिक और दाशंनिक बिधियां साथ-साथ चलती हैं, एक 
'दूसरे की पूरक हैं) वास्तविकता में आदर्शवादिता की पुट होनी चाहिए । यदि 
वास्तविकता में आादर्शवादिता का अंश नहीं तो हम आदर्श राज्य के रूक्ष्य की 
दिश्ला में नहीं बढ़ सकते और हमारे अच्ययन का शक्तिमान स्वरूप नप्ट हो जाता है। मिल- 
ऋईसट ठीक ही कहते हैं कि “सच्चे इतिहासज्ञ को दर्शन का मूल्य स्वीकार करना चाहिए, 
और उसी प्रकार सच्चे दाशनिक को इतिहास से परामर्श ऊँूना चाहिए। इतिहास के 
प्रयोगों तथा परिघटनों को आदर्शों के प्रकाश से चमत्कृत करना चाहिए ।”*/ ह 
राजनीतिक विज्ञान का अन्य विज्ञानों से संबंध ((९।७००४3 06 20४68] 
5८६४८९ ६० 07९४७ 50670८८४)--राजनीतिक विज्ञान संगठित राजनीतिक 
इकाइयों के रूप में मानवता के साथ व्यवहार करता है। मनृष्य सामाजिक और राजनीतिक 
_», प्राणी है। उसके राजनीतिक संगठन के बिता समाज छिन्न-भिन्न हो जाता हूँ। तदनुसार, उस 
: “संबंध को जानना अत्यावश्यक है कि जो मनुष्य के सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के बीच 
५” विद्यमान रहता है। फ्रांसीसी विद्वान पाल जेनट (?9प0) ]972८()ने यह कहकर इस नग्न 
सत्य को प्रकट किया कि राजनीति विज्ञान का “राजनीतिक अर्थ-व्यवस्था अथवा सम्पत्ति- 
शास्त्र से, विधि से-- (चाहे वह नेसग्रिक हो अथवा स्वीकृत्यात्मक--जो मुख्यतः 
नागरिकों के पारस्परिक संवंधों से सम्बद्ध है), इतिहास से --( जो उसे वह तथ्य प्रदान 
करता है, जिनकी राजनीति शास्त्र को आवश्यकता है), दशेन से और विश्येपतः नैतिक 
आचरण शास्त्र से--- (जो उसे अपने कुछ सिद्धांतों का अंश प्रदान करता है)” बहुत 
घतिष्ट संबंध है । जैलिनेक एवं कुछ और लेखकों ते राजनीतिक विज्ञान का संबंध भूगोल, 
भानव-शरीर-रचना, नु-वंशविद्या, मनोविज्ञान, प्राणिविज्ञान और यहां तक कि 
ह आंकड़ों के साथ भी बताया है। सिजविक अधिक उदार दृष्टि अपनातें है और कहते हें 
: कि जांच के किसी विषय को उचित रूप से समझने और “स्पष्टतया यह देखने के लिए 
कि अपने तर्क के लिए इसे उनसे क्‍या अंश लेने होते हैं और बदले में यह उन्हें क्या दे सकता 
है,” अन्य विज्ञानों के साथ इसका संबंध स्थापित करना सदैव छाभप्रद है। 
राजनीति और समाजश्ञास्त्र--समाजशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान में वहुत-कुछ 
समानता है। समाजशास्त्र उस समाज का विज्ञान है , जो व्यक्तियों के समूह के रूप में है 
अथवा “यह मनुष्यों को सम्मिलित विधि में उनका विज्ञान है।” यह मनुष्यके साथ मानव- 
समाज और मानव संस्कृति के, विशेषकर सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं की दिशा 
में, उद्गम, संगठन और विकासमें सामाजिक प्राणी के रूप में व्यवहार करता है। इसलिए, 
१. एव, 


रागजनोतिक विज्ञान को प्रहुति और क्षेत्र १५ 


अमाजशास्त्र उन सब साम्माजिक चिन्नानों का जन्मदाता ह कि जिनका मनुप्प के अब्ययन 
के साथ सबंध है, ओर राजनीतिक विज्ञान उनमें से एक हूँ। दोनों विज्ञानों का इतना 
निकट सपक है कि “राजनीतिकृता सामाजिकता में गडडी हुई है ,” और यदि राजनीतिक 
विज्ञान समाजशास्त्र से निन्न रह जाता हूँ, तो इसका कारण विशेषज्ञ के लिए क्षेत्र का 
विस्तार होगा , न कि इस कारण कि उसे समाजभ्ास्त्र से पृवक्‌ करने के लिए किसी-प्रकार 
की निश्चित सीमाएं हे।* यह दोनों पारस्परिक रूप में पूरक हे । राजनीतिक विधान 
समाजशास्त्र को राज्य के संगठन और ढृत्यों के बारे में तथ्य प्रदान करता हैं और उससे 
राजनीतिक सत्ता तथा नियमो के स्रोत का ज्ञान प्राप्त करता हूँ कि जो समाज पर नियंत्रण 
करते हू । प्रारम्भिक चरणी में राज्य राजनीतिक व्यवस्था की अपेक्षा सामाजिक अधिक 
था, और प्रो. गिडिग्स (200०. (500॥98$) का मत है कि समाजशास्प्र के प्राथमिक 
सिद्धाती से अनभिन्न व्यक्षिययों को राज्य के सिद्धातों की शिक्षा देना, न्यूटन के गति के 
नियमों से अपरिचित व्यक्तियों को खगौल विद्या और उप्णता तया यन्त्र विधा से 
संबंधित शास्त्र ( पशक्षयरा0तेज्रा्या० ) की शिक्षा देने के तुल्य है ।* एक 
राजनीतिक वेज्ञानिक को समाजशास्त्री होना चाहिए और एक समाजशास्ती को राज- 
नीतिक वैज्ञानिक ( 


ममाजशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान में इस प्रकार का सुदृढ़ संपर्क होने पर भी 

दोनों विज्ञानों का अध्ययन सर्वथा भिन्न हँ औौर उनकी समस्याएं भी समान नहीं हें। 

गिडिग्स ने ठीक ही कहा है कि राजनीतिक विज्ञान का प्रदेश “समाज की खोजों” के साय 

साम्े झूप में फेल़ा हुना नही, “प्रत्युत उनमें विभाजन की रेखाएं खोंची जा सकती 
«(३ 


समाजणगास्त्र मनुष्य के विभिन्न सामाजिक संवधो और सभी प्रकार के भानवी 
समुदायों का अव्ययत करता हूँ। इसका अध्ययन मनुष्य के क्रेवल एक पहलू तक ही 
सीमित नही । दुसरी ओरप>टाजनीतिक विज्ञान मनुष्य के राजनीतिक शासन का अध्ययव- 
है और, इसलिए, समाजश्नास्त्र की यह है अप झाखा हूँ, अतएवं इसका अध्ययन- 
क्षेत्र अधिक संकुचित और सीमित हे ४द्वितीयतः, मनृप्य का राजनीतिक जीवन 
उसके सामाजिक जीवन से कही वाद मे प्रारम्भ होता हैं, अतएवं समाजशास्त्र 
को राजनीतिक विज्ञान की अपेक्षा प्राथमिकता मिलनी ही चाहिये । तृतीयतः, समाज- 
धास्प्र में सगठित और बसंगठित समाजों तथा मनुष्य की चेतन ओर अचेतन क्रियाओं 
का जव्ययत संबह्रिहित हैं। राजनीतिक विज्ञान का प्रदेश राजनीतिक रूप मे संगठित 
समाज और मनुष्य की चेतन राजनीतिक क्रियाओं का अध्ययन है। अन्ततः , राजन 
-नीतिक विज्ञान का छुद्य मानवता के राजनीतिक संगठन के बतोत , वर्तमान और 
भविष्य का निश्चय करना है, जब कि समाजप्ञास्त्र उन विभिन्न सामाजिक मगस्थाओं 
का अध्ययन है, जो हमारे बीच विद्यमान हे ध्यवा विद्यमान थी। 

राजनोतिक विज्ञान एवं नृदंश विधा ( 87000०० ०३४ )--नृवंशविदया वह 


4, एथ्चण्ट, ०9५ ८ा(पे., छ॒. 298. 
2. 53957985, शि्रणज़ ८ ७ 5०6०००४५, ए. 37, 
3... 05॥एव985, शाप्रधाए॥७ ८६ 5०००/०४५, 9, 37. 





श्ड राजनीतिक विज्ञान के सिद्धान्त 


प्राप्त करना है, किन्तु ऐसा करते समय हमें अपनी कल्पना में इतना उत्तावछा और 
जल्दबाज़ नहीं हो जाना चाहिए । क्‍या होना चाहिए का, यथासंभव, 'क्या हो 
सकता है', के साथ समन्वय होना चाहिए । ह | 
निष्कर्ष ( (१०४८ीप्रश० ):--इस्लिए, _ राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन 
अनुमानात्मक (ग0घ८एंए०८) और निष्कर्पात्मक ( धै&तंघ८४४6 ) दोनों विधियों 
में से प्रस्फुटित होता है। निष्कर्पात्त्क और अनुमानात्मक असंग्त विधियां नहीं हैं; 
वे, जिस. प्रकार ऐतिहासिक और दार्शनिक विधियां साथ-साथ चलती हैं, एक 
“दूसरे की पूरक हूँ। वास्तविकता में आदर्शवादिता की पुट होनी चाहिए । -यदि 
वास्तविकता में आदर्शवादिता का अंश नहीं तो हम आदर्श राज्य के लक्ष्य की 
दिशा में नहीं बढ़ सकते और हमारे अध्ययन का शक्तिमान स्वरूप नष्ट हो जाता है। गिल- 
ऋ्राईसट ठीक ही कहते हैं कि “सच्चे इतिहासज्ञ को दर्शन का मूल्य स्वीकार करना चाहिए, 
ओऔर उसी प्रकार सच्चे दार्शनिक को इतिहास से परामर्श लेना चाहिए। इतिहास के 
प्रयोगों तथा परिघदनों को आद्शों के प्रकाश से चमत्कृत करना चाहिए ।”*/ 
.राजनोतिक विज्ञान का अन्य विज्ञानों से संबंध (क०७७005 ० 9080८ 
$060८८ ६0 0४0०८ 8८७7०८८४)--राजनीतिक विज्ञान संगठित राजनीतिक 
इकाइयों के रूप में मानवता के साथ व्यवहार करता है । मनृष्य सामाजिक और राजनीतिक 
प्राणी हैं। उसके राजनीतिक संगठन के विना समाज छिन्न-भिन्न हो जाता है। तदनुसार, उस 
संवंध को जानना अत्यावश्यक है कि जो मनुष्य के सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के बीच 
विद्यमान रहता हैँ । फ्रांसीसी विद्वान पाल जेनट (920! ]»॥०६) ने यह कहकर इस नग्न 
सत्य को प्रकट किया कि राजनीति विज्ञान का “राजनीतिक अर्थ-व्यवस्था अथवा सम्पत्ति- 
शास्त्र से, विधि से-- (चाहे वह नेसगिक हो अथवा स्वीकृत्यात्मक--जो मुख्यतः 
नागरिकों के पारस्परिक संबंधों से सम्बद्ध हैं), इतिहास से ---( जो उसे वह तथ्य प्रदान 
करता है, जिनकी राजनीति ज्ञाल्त्र को आवश्यकता है), दर्शन से और विशेषतः नैतिक 
आचरण शास्त्र से-- (जो उसे अपने कुछ सिद्धांतों का अंश प्रदान करता है)” बहुत 
घनिष्ट संबंध है। जैलिनेक एवं कुछ और लेखकों ने राजनीतिक विज्ञान का संबंध भूगोल, 
मानव-शरीर-रचता, नु-वंशविद्या, मनोविज्ञान, प्राणिविज्ञान और यहां तक कि 
आंकड़ों के साथ भी वताया हैं। सिजविक अधिक उदार दृष्टि अपनाते हैं और कहते हैं 
किजांच के किसी विपय को उचित रूप से समझने और “स्पष्टतया यह देखने के लिए 
. कि अपने तक के लिए इसे उनसे क्या अंश लेने होते हैं और बदले में यह उन्हें क्या दे सकता 
है,” अन्य विज्ञानों के साथ इसका संबंध स्थापित करना सद्देव लाभप्रद है। 
राजनोति और समाजशास्त्र--समाजशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान में वहुत-कुछ 
समानता है । समाजशास्त्र उस समाज का विज्ञान है , जो व्यक्तियों के समूह के छूप में है 
अथवा “यह भनुष्यों की सम्मिलित विधि में उनका विज्ञान है (” यह मनुष्यके साथ मानव- 
समाज और मानव संस्कृति के, विशेषकर सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं की दिल्ञा 
में, उद्गम, संगठन और विकासमें सामाजिक प्राणी के रूप में व्यवहार करता है । इसलिए, 
3. 9. 


राननीतिक विज्ञान को प्रकृति और क्षेत्र १५ 


समाजय्यास्त्र उन सव सामाजिक विज्ञानों का जन्मदाता हैं कि जिनका मनुष्य के अध्ययन 
के साथ स्वंध हैं, और राजनीतिक विनान उनमें से एक हैं। दोनों विश्ञानों का इतना 
निकट सपर्क है कि “राजनीतिकता सामाजिकृता में गड़ी हुई है /” और यदि राजनीतिक 
विज्ञान समाजज्ञास्त्र से भिन्न रह जाता है, तो इसका कारण विश्वेपज्ञ के छिए क्षेत्र का 
विस्तार होगा , न कि इस कारण कि उसे समाजज्चास्त्र से पृथक्‌ करने के लिए किसी-प्रकार 
की निश्चित सीमाएं हे।* यह दोनों परस्परिक रूप में प्रक है । राजनीतिक विज्ञान 
समाजशास्त्र को राज्य के संगठन और #ृत्यों के बारे में तथ्य प्रदान करता हूँ और उससे 
राजनीतिक सत्ता तथा नियमों के खोत का ज्ञान प्राप्त करता हूँ कि जो समाज पर वियत्रण 
करते है । प्रोरम्मिक चरणों में यज्य राजनीतिक व्यवस्था की अपेक्षा सामाजिक अधिक 
था, और प्रो. गिडिग्स (70 (:09478$) का मत है कि सम्राजझास्त्र के प्राथमिक 
सिद्धातों से अनभिन्न व्यक्तियों को राज्य के सिद्धातों की शिक्षा देना, न्‍्यूटन के गति के 
नियमों से अपरिचित व्यक्तियों को खोल विद्या और उप्णत्ता तथा यन्त्र विद्या से 
संबंधित झास्त्र ( (!९०४0ऐंग्राध्वआ८5 ) को सिक्षा देने के तुल्य है ।१ एक 
राजनीतिक वैज्ञानिक को समाजशास्त्रो होना चाहिए और एक समाजझास्त्रों को राज- 
नीतिक वैज्ञानिक ( 
समाजशास्त और राजनीतिक विज्ञान में इस प्रकार का सुदृढ़ संपर्क होने पर भी 
दोनो बितानों का अध्ययन सर्वेया भिन्न हें और उनकी समस्याएं भी सभान नहीं हेँ। 
गिडिस्स ने ठीक ही कहा हैँ कि राजनीतिक विज्ञान का प्रदेश “समाज की सोजो” के साय 
सामे रूप में फ़ैडा हुआ नही, “प्रत्युत उनमें विभाजन की रेखाएं खोची जा सकतों 
हे 0 
समाजशास्त्र मनृध्य के विभिन्न सामाजिक स्वंधो और सभी प्रकार के मानवी 
समुदायों का अध्ययन करता है। इसका अध्ययन मनुष्य के केवल एक पहलू तक ही 
सीमित मही। दूसरी ओए>राजनीतिक विजान मनुष्य के राजनीतिक शासन का अध्ययन- 
है और, इसलिए, समाजश्ञास्त्र की यह एक विश्विष्ट शाखा है, अतएवं इसका जष्ययन- 
क्षेत्र अधिक संकुचित और सीमित हूँ (ह्रततोयत ४ मनुप्प का राजनीतिक जीवन 
उसके सामाजिक जीवत से कही वाद में प्रारम्न होता है, अतएवं समाजश्ास्त 
को राजनोतिक विज्ञान को अपेक्षा प्राथमिकता मिलनी हो चाहिये । तृतीयत्ः, समाज- 
धास्त्र में समठित और असगठित समाजी तया मनुष्य की चेतन और अचेतन क्रियाओं 
का अध्यपन सनह्निहित है। राजनीतिक विज्ञान का प्रदेश राजनीतिक रूप में संगठित 
समाज ओर मनुप्य की चेतत राजनीतिक क्रियाओं का अव्ययन है | धन्ततः , राज- 
नीतिक' विज्ञान का छुक्ष्य मानवता के राजनीतिक संगठन के बतीत , वर्तमान और 
भविष्य का निश्वय करना है, जब कि समाजझास्त्र उन विभिन्न सामालिक संस्थाओं 
का अध्ययन हूँ, जो हमारे बीच विद्यमान हें बयवा विद्यमान थी। 
राजनीतिक विज्ञान एवं नृवंश विद्या ( 8ैग07770089 )--यृवंगविद्या वह 


4. छम्रमच्य, ०२ ध्गाय , 9 29. 
2... 6॥457र8५ शेर॑गछं[्७ ० 5०4ग०2७, 9. 37, 
3... छ74285 शिगपरणएद ० $०2००७७, ए- 37. 
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विज्ञान है जो मानव के जातिविभागों, उसके भौतिक आचरण, उसके भौगोलिक |. 
उसके वातावरण विपयक एवं सामाजिक संबंधों तथा उसके सांस्कृतिक विकास से ७ . 


है। नृवंशविद्या ने राजनीतिक विज्ञान को बहुत कुछ प्रदान किया हैं । जातीय विभाग, ; . 


प्रवत्तियों, रिवाजों और प्रागैतिहासिक मानव के संगठनों के संबंध में की गई आधुनिक 
खोजों से राज्य को वास्तविक उत्पत्ति और विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं के विकास 
का ज्ञान प्राप्त करने में सहायता मिलती है। दो साथारण किवदन्तियां नृवंश्षविद्या और 
राजनीतिक विज्ञान के निकट संबंध को सिद्ध करती हैं। पहली यह है कि मानव के रक्त से 


- भी कुछ विदित होता है” और दूसरी यह हैं कि “मानव परिस्थिति और वातावरण के 


हाथ का खिलोना है ।” मनृप्य के जातीय विकास और उस वातावरण, का जिसमें कि वह 


' रहता है, उस पर अति व्यापक प्रभाव पड़ता हँ। हिटलर द्वारा प्रतिपादित राष्ट्रीयता का 


सिद्धांत तथा आर्य जाति की उच्चता संबंधी उसकी निश्चित धारणा आधुनिक राज- 
नीतिक विचार की कतिपय गृत्वियों को सुलझा देती हैं। अन्तत:, जातीय एकता 
राष्ट्रीयता की एक द्‌ढ़तम कड़ी है । इस प्रकार नृदंशविद्या राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन 
के लिए बहुमूल्य सामग्री प्रदान करती है। 


राजनीति और इतिहास---राजनीतिक विज्ञान और इतिहास के दीच बहुत निकट 


- एवं घनिष्ठ संबंध है। सर जाने सीले ने उसका वर्णन इस प्रकार किया 
राजनीतिक विज्ञान के बिना इतिहास का कोई फल नहीं, ५ 


इतिहास के विना राजनीतिक विज्ञान का कोई आधार नहीं : .. 
सीले का कथन यद्यपि अतिशयोक्ित पूर्ण है तथापि दोनों विद्वानों की अच्तर्निर्भरता 
से किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती। क्योंकि राज्य और राजनीतिक संस्थाएं बनाने 
के स्थान पर उत्पन्न होती है >वे इतिहास की उत्पत्ति हैँ और उन्हें पर्णतया समझने 
के लिए हमें उनके विकास की विधि को जानना चाहिए ; कंसे उन्होंने अपना वर्तमान रूप 


'* घारण कर लिया, और किस सीमा तक उन्होंन अपने मौलिक उद्देश्य को पूर्ण किया 
>अतएुव हमारी सभी राजनीतिक संस्थाओं का ऐतिहासिक आधार हँ2तिथ. ही, इतिहास 


हमें तुलना और विवेचन के लिए वह सामग्री प्रदान करता है, जिसकी सहायता से हम 


. अपनी आकांक्षाओं के अनुरूप आदर्श राजनीतिक ढांचे का निर्माण कर सकते हैं। ऐतिहासिक _ 


सामग्री के अभाव में हमारा राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन निश्चित रूप से अत्यधिक 
काल्पनिक अथवा प्राथमिक रूप का हो जायगा । राजनीतिक विज्ञान, जिसके अध्ययन का 
आधार प्राथमिक है, छास्की के मतानुसार “निश्चय ही विफल हो जाग्रेगा क्योंकि हम 


_ कभी रिक्त पदुट पर लिखने की स्थिति में नहीं होते ।”.. 


एसऊी बदले में, इतिहास को भी राजनीतिक विज्ञान से वहुत-कुछ ऋण छेना होता 


6. हैं “घटनाओं “रह गतियों के परिणामों का पर्याप्त रूप में अध 
. नहीं... -- 'ह - 7: जान अर्थहीन है। १९-वीं सदी के योरे 

'ै #.. होगा, जवतक कि राष्ट्रवाद, सार 

न वा का पूर्ण महत्व प्रकट नहीं 


38 तकंशून्य हो जायेगा, » 


राजनोतिक विज्ञान को प्रकृति ओर क्षेत्र १७ 


भारतीय टदप्ट्रीय काग्रेस के उत्क्प के राजनीतिक परिणामों की सम्यकू रूप से 
व्याख्या न करें ; पृथर्‌ निर्वाचन-छ्षेत्रों के लिए मुसकूमानों की मांग या भारत सरकार के 
१९०९ के अधिनियम के दयापूर्ण स्वेच्छाचारी राज्य, मार्ठेयू को अगस्त १९१७ की 
घोषणा, १९१९ के सुधार और द्ंध-्ासन का प्रयोग, साइमन कमीमत की सिफ़ा- 
रि्यों, गोलमेज कान्फेस के विचार-विमर्थ, सात्रदाविक घोषणा, भारत सरकार का 
९३५ का अधिनियम, एटल्यांटिक घोषणा-पत्र की घाराओं, १९४२ का भारत छोड़ो 
आन्दोलन, क्रिस्स के प्रस्तावों, शिमला सम्मेलन, छा्ड बवठ और पैथिक लॉरंस को 
घोषणा, मत्रिमडल योजना, हे जून, १९४७ को घोषणा , और १९४७ के स्वतन्त्रता 
अधिनियम का उल्लेख न करें। 
इस प्रकार, राजनीतिक विज्ञान और इतिहास, दोनों _परस्पर आदान-प्रदान 

करनेवाले तथा पूरक हें। दोनों का इतना घनिप्ठ स्वंब हूँ किसोले (8८८७७) ने 
कहां हैं, “जो राजनीति इतिहास द्वारा उदार नहीं बनाई गई, वह अधम है, और 
इतिहास के जब राजनीति से अपने मंबध विस्मृत हो जाते हैं, तो वह केवल साहित्य-मात्र 
बनकर धुघ्ल्ली पड़ जातो हूँ।” वर्ग (छपाप्ट:55) कहता हैं कि उन्हें एक- " 
दूसरे से बलछग कीजिए तो उनमे से एक, शव न नहीं, पंगु तो अवश्य ही हो जाता हे 
और दूसरा दल-दल्ल में पड़ें हुए जुगनू को उमक-मात्र रह जाता है। 


ञट 


है जो भी हो, इस सबका यह तात्पर्य नहीं कि राजनीतिक विज्ञान इतिहास के द्वार का 
“जिखारी हूँ ।नही इसका यह ब् है , जैसा कि फ्रीमंन कहता हैँ : “इतिहास भूतकाछ की 
» राजनीति हूँ अथवा राजनीति वर्तमान इतिहास हूँ ।/ राजनीतिक विज्ञान नि.मदेहू, अपनी 
(सामग्री के लिए इतिद्वास पर आश्रित हैं, किन्तु वह उसकी सामग्री का केवछ एक अंग 
प्रदान करता हैँ । इतिहास तो घटनाओं का क्रम-बद्ध विवरण हूं, जिसमें युद्ध, क्रातियां, 
फौजी कार्यवाहियां, आधथिक उबल्युथठल, घामिक एवं सामाजिक आन्दोलन, तथा 
अन्य वात सम्मिलित होती है। इस सारी सामग्री की राजनीतिक विज्ञान को आवश्यकता 
नही। राजनीतिक वैज्ञानिक का मुख्य विषय राजनोतिक सस्याओ के विकास तथा राज्य 
प्र प्रत्यक्ष या अप्रत्वक्ष प्रभाव डालने वाले तंथ्यों का अध्ययन करना हैँ । इस तरह, राज- 
नीतिक विज्ञान इतिहाम में मे तथ्यों का चयन कर छेता है। इम्लेड में, १६८८ को ऋति 
की घटनाओं से हमें कोई दिलचस्पी नहीं, क्योकि हमारी दिलचस्पी तो उस देश में 
सोमित राजतत्र (3णाठआटाए) के उदब तथा उत्तरदावी शासन के 
आरम्भ में हँँ। इसी प्रकार, राजनीतिक विज्ञान के विद्यार्थी के नाते, द्वितीय विश्व- 
युद्ध के कारण तथा लड़ने वाली झक्तियों के सेनिक-्महत्व में हमारी दिलचस्पी नहीं। 
हमारी दिलचस्पी यह अध्ययन करने जौर खोजने में हूं कि क्या द्वितीय विस्वन्युद्ध वस्तुतः 
लोकतंत्र बनाम तानाक्ाही (ट्या०टा३९७ ६5. ८८वाणआए9) का युद्ध 
था और क्या उससे वह उद्दंड्य पूर्ण हुआ, जिसके ल्थिर वह किया गया था। साथ ही 
इस बात में भी हमारी दिलचस्पी है कि वुद्धोत्तर काल में, इस युद्ध के परिणाम स्वरूप, 
विश्व के राजनीतिक आकार में क्या परिवर्तन होने को हं । 





इससे नी अधिक, इतिहास ठोस और वस्तु-ठय्वों को सामत्रो से व्यवहार क़रता 


२७ राजनोतिक विज्ञान के सिद्धान्त - 


का कार्गजी मुद्रा-चलतन राज्य के केन्द्रीय या रिजवं बेक द्वारा जारी किया जाता है। केन्द्रीय 


बैंक या तो राज्याधीन वेंक हो सकता है अथवा निजी व्यवसाय का परिणाम । किंतु चाहे 
जो भी हो, एक विशेष अधिनियम द्वारा केद्रीय वेंक' की रचता परमावश्यक है । इसके 


“अलावा, प्रत्येक देश की आथिक समृद्धि उसके वे किंग संगठन की दृढ़ता पर निर्भर है 


- तदनुसार, आवश्यक नियमों द्वारा बैंकों को नियमित रूप में चछाना राज्य की कानूनी 


५ आन 


सीमा के अन्तर्गत है । 
सर्वाधिक व्यग्न करने वाली समस्या, जो प्रत्येक देश के सम्मुख आती है, वित्तरण _ 
की है। अर्थशास्त्र में, वितरण के शज्ञीर्वक के अधीन, हम अध्ययन करते हैँ कि उत्पादन 
के क्षेत्र में जमींदार, मजदूर, पुंजीपति और संगठनकर्त्ता--प्रत्येक को उसके कार्य के 
लिए किस प्रकार भुगतान . किया जाता है । पूंजोवादी समाज, जिसमें हम रहते हूँ, की 
उत्पादन एवं वितरण व्यवस्था ने द्रव्य के वितरण में विपमत्ता उत्पन्न कर दी है) समाज- 
वाद के सिद्धांत का लक्ष्य समाज के उस राजनीतिक ढांचे का निर्माण करना है, जहां देश की 
राष्ट्रीय संपत्ति सर्वाधिक समान रूप से विभाजित हो तथा जहां समाज का एक वर्ग दूसरे 
की कीमत पर मौज नहीं उड़ाता । वस्तुतत:, व्यक्तिवाद और साम्यवाद के सिद्धान्त, अन्य 
किसी की अपेक्षा, राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र की अन्तक्रिया (7(6-8८0४07 ) 
का अधिक उत्तम प्रदर्शन करते हैं । ' | 
इसलिए, राजनीतिक और आर्थिक अवस्थाएं, एक-दूसरे पर क्रिया और प्रति- 

क्रिया करती हैं । वस्तु-स्थिति यह है कि अतेक आर्थिक समस्याओं का हल राजनीतिक- 
संस्थाओं द्वारा ही ढूंढा जाना चाहिए और प्रत्येक राज्य की मुख्य समस्याएँ स्वरूप में 
आशिक होती हें। द्वितीय विश्व-युद्ध को तानाशाही के विरुद्ध लोकतंत्र के युद्ध का रूप 
दिया गया था । कितु वस्तुतः युद्ध के कारण आर्थिक थे । नाजीवोद्दे के उत्कप॑ का कारण 
भी प्रवम महायुद्ध के उपरान्त विजेता शक्तियों द्वारा जमंनी का आर्थिक रूप से कुचला 
जाना था। राष्ट्र मंडल ( ,298 76 ०६९०४०४५ ) की असफलता के विपय में 
कहा जा सकता है कि वह आर्थिक उपेक्षा एवं आर्थिक आत्मनिभरता की. नीति थी 
जिसे प्रथम विश्व-युद्ध के बाद प्रत्येक सदस्य-राज्य ने दुढ़ता से अपनाया | इंग्लेण्ड की 
राजनीतिक नीति, जिसका उसने भारत में अनुसरण किया, और भारतीयों को स्वतंत्रता 
प्रदान करने की उसकी अनिच्छा राजनीतिक लाभ की अपेक्षा आर्थिक हित के लिए अधिक 
थी. । आज की राजनीति के उत्तेजनापूर्ण प्रश्न, अर्थात्‌, उद्योगों पर सरकारी नियंत्रण, 
उद्योगों के साथ राज्य का संबंध, श्रम और पूंजी के प्रति उनका दृष्टिकोण, तथा अन्य 
ऐसी ही कतिपय समस्याएं, सभी आर्थिक प्रश्न हें, जो राजनीतिक मामलों में उलझे हुए 


“ हैं। इस.वात की मांग ने, कि राजनीतिक लोकतंत्र से पूर्व आथिक, लोकतंत्र होना चाहिए, 


भत्येक राज्य के राजनीतिक ढांचे में ऋति-पूर्ण परिवर्तत कर दिया है । कोई भो यह कह 
सकता है कि सरकारी प्रशासन का संपूर्ण सिद्धान्त उसके रूप की दृष्टि से- अधिकांशतः 
आर्थिक है । 9 

राजनीतिक विज्ञान और आचार जास्त्र (909०० 8००८९ & 97०७ ८ 
भाचार शास्त्र का सम्बन्ध नैतिकता से है और वह ऐसे नियमों का निर्माण करता है 
जो समाज में रहते हुए मनुप्य के आचरण को प्रभावित करें। यह मनृप्य के आचरण के 


राजनीतिक विज्ञान की प्रकृति और क्षेत्र 


बाचत्व प्या जनाचित्य और उन आद्शों की, जिनकी दिद्ा में उसे यतलझील होना 
वाहिए, खोज करता हूँ । राजनीतिक विज्ञान और आचार शास्त्र के बोच विभाजन की 
खा पर्याप्त रूप से स्पष्ट है यद्यपि राजनोतिक विज्ञान एवं आचार शास्त्र दोनों ही का 
ड्द्ष्य मनुष्य का उत्तम और साधुताधुर्ण जीवन है। पहला मुख्यतः, मनुष्य के राजनीतिक 
प्रासन की अध्ययन करता है और दूसरा मनुप्य के आचरण तथा नंतिकता से संबध रखता 
है। वह उसके आचरण की भी न्याय्य ठहराता हूँ और अन्ततः इस बात की थिक्षा देता हे 
कि वह आचरण कंसा होता चाहिए । राजनीतिक विज्ञान का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है । 
एज्य के कानून केवछ जोवन का ढस निर्धारित करते हू और मनुष्य की बाह्य श्िबाजों से 
ही धम्बन्धित है । अन्त: नेतिक प्रविधि उचित और अनुचित्त एवं. न्याय्य_और न्याय- 
विरुद्ध. विपयक आयिक माय-दड निमित करती है। किल्तु राज्य के कानूनी के मापदड 
परिस्थिति के अनुकूल ही होते है । जो कानून द्वारा वजित है, हो सकता है वहु अनैरतिक 
कार्य हो । ह कट 
किंतु राजनीतिक आदर्श को आचार य्ास्त्-के-आदयं-से अलग नही किया जा 
सकता । मनुष्य, राज्य मे रहते हुए ही, अपने न॑तिक ध्येयों का अनुसरण कर सकता है। 





रहता है [इंसलिए, अच्छी जोवन राज्य का रदय है । जो नैतिक दुष्टि से-गछत है, “ वह 
राजनीपिक दृष्टि से मही नही हो सकता, क्योंकि वह अच्छा राज्य नहीं हो सकता, जहा 
आचार झास्त्र के गछत आदम्ं प्रचलित हो । 

राजनीतिक विज्ञान और आचार नीति के बीच इतना तिकट सवंध है कि प्डेट्रो- 
और अरिस्टोटल ने दोनों के बीच कुछ भी अन्तर नही देखा । इन ग्रीक दार्शनिको ने राश्य 
के चैतिक-सक्ष-पर-बधिक जोर दिया है । प्लेटो को रिपब्लिक (जनतत्र) में आचार शास्त्र 
का भी उतना ही अध्ययूत है, शितनां कि राजनोतिक विन्नान का। सर्वप्रथम मेकिया- 
बेडी (0[90४2०४)|५)-से्वोननो के वोच मेद करते हुए राजनीतिक विज्ञान को आचार 
शास्त्र से स्वर्तत्न किया । उन्होनें सावजनिक नैतिकता और निजी नैतिकता के बीच भी 
अत्तर वतलाया । अंगरेज दार्शनिक, हाब्स ([0909८8) ने भेकियाबेली के तकों तथा 
युक्तियों का अनुसरण किया । * 

आधुनिक दृष्टिकोध के अनुसार राजनीति विज्ञान तथा आचार थ्वास्त्र में गहरा 
सवध हूँ। जब कि राज्य का लूदंब ऐसे वातावरण भी सृष्टि करना है जिसमे मनुष्य अपने 
व्यक्तित्व का पूर्णतया विकास प्राप्त कर सके, वो राज्य के उचित क्षेत्र को नैतिक मान्यताओं 
के बिना निश्चित नही किया जा सकता | प्रो. आइबर ब्राऊन (कर्ता, [४०४ क7007) 
कहते है, “राजनीति केवल-मात्र आचार झास्त्र का आज्ञानत्र है। आचार झास्त्रका 
सिद्धान्त राजनीतिक सिद्धान्त के बिना अयूर्ण है, क्योकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है 
और बिलकुल अकेले वही रह सकता , राजनीतिक सिद्धाल्त आचार शास्त्र के सिद्धान्तो 
के विना बेकार है, क्योकि इसका अध्ययत और इसके परिणाम हमारे नैतिक मूल्यों को 
ओोजना तया सही एवं गलत की हमारी धारणा पर आधार रूप मे निर्भर करते हूँ ।” इसके 
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अलावा, राजनीतिक विज्ञान का संबंध इससे भी है कि राज्य को कैसा होना चाहिए 
लाड एक्टन (,070 ८07) के शब्दों में, महान प्ररन यह खाज करना 
नहीं कि सरकारे रे कः क्या व्यवस्था करती हूं, प्रत्युत यह हैं कि सरकारी को क्या व्यवस्था करनी 
चाहिए ।” हमे राज्य के कार्यों को न्‍्याय्यता को उन नैतिक मूल्यों से आंकना है, जिन्हें प्राप्त 
करने में यह हमारी मदद करता है और जिन्हें आदर्श लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उसे हमें 
प्रदान करना चाहिए । इसका अर्थ यह हैं कि राजनीतिक विज्ञान आचार शास्त्र द्वारा 
प्रभावित होता है । जो भी हो, दोनों विज्ञानों में मुख्य सामग्री स्पप्ट है । 
राजनीतिक विज्ञान एवं मनोविज्ञान (?0गप्ट्नां 50॑थाएट & #3एट200- 
28ए)--मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो विभिन्न मानसिक अवस्थाओं में मनुष्य के आचरण 
पर प्रकाश डालता है । इसकी प्रवत्ति यह विश्लेषण करने की होती हैँ कि मनुष्य प्रवृत्ति 
तक, युक्ति, उत्तेजना, आवेश एवं भावना आदि के प्रभाव के अधीन कैसा आचरण करता 
है । राजनीतिक विज्ञान, जो मानव प्राणियों के राजनीतिक संबंधों पर प्रकाश डालता हैं, 
मनोवैज्ञानिक प्रभावों की उपेक्षा नहीं कर सकता । राज्य और उसकी राजनीतिक संस्थाएं 
मानव-मस्तिप्क की उपज है और उन्हें मानव-मस्तिप्क के अध्ययन द्वारा सर्वोत्तम रीति 
से समझा जा सकता है। वारकर (3756७) का कहना है, “मानवी क्रिपाकलापों 
को पहेलियों को मनोवैज्ञानिक दृष्टि से सुलझाना-वस्तुतः, आज के दिन का चलून बन 
गया हूँ । यदि हमारे पूर्वजों ने प्राणी विज्ञान की दुष्टि से सोचा था, तो हम मनोवैज्ञानिक 
दृष्टि से सोचते हैं ।” आधुनिक काल में राजनीतिक विज्ञान एवं मनोविज्ञान के सान्निष्य 
प्र अधिक बल दिया गया है । टाड्ड (॥'७70७), लि वां (,८ 809), मैकड्गल 
(300 ॥00ए08थ ), वालास (५४2॥95) एवं बाल्डविन (39[6एए77) आदि 
प्रख्यात लेखकों ने लऊमभग सभी राजनीतिक समस्याओं का मनोवैज्ञानिक हल प्रस्तुत 
किया है । वे राज्य की एकता को मनोवैज्ञानिक कारणों पर ही निर्भर मानते हें और वे 
किसी देश की सरकार के स्वरूप एवं वहां प्रचलित कानूनों को देशवासियों की स्वभावगत 
आदतों का परिणाम हो मानते हैं । उतका मत है राजनीतिक संस्थाएं और परिपाटियों 
का स्वरूप मानवी मस्तिष्क ने ही निर्धारित किया है । हर 
वेगहॉट (888८7०04) ने भी अपने ग्रंथ फिजिक्स एण्ड पॉलिटिक्स' 
(?४एआं८5 2ण्त 90008) में ग्रेट ब्रिटेन की संवैधानिक व्यवस्था को सफलता की 
व्याख्या बहुत सीमा तक मनोवैज्ञानिक आधारों एवं उस देश के निवासियों की 
स्वभावगत वृद्धि के आधार पर की हैं। डाक्टर भानर के मतानुसार “सरकार के 
स्थायित्व एवं उसकी छोकप्रियता के लिए यह आवश्यक है कि उसमें उन लोगों 
के मस्तिष्क के विचार और नैतिक भावनायें प्रतिलक्षित हों, जो उसकी सत्ता के 
आधीन है”, सारांश में उसका उन भावनाओं से यूर्ण समस्वय होना चाहिए जिन्हें 
छियां ((,८ 800) जाति के मनोवैज्ञानिक संविधान का नाम प्रदान करता 
कितु इसका यह तात्वयं नहीं कि सव राजनीतिक समस्याओं की मनोवैज्ञानिक 
व्याख्याए की जा सकती हूँ। मनोवैज्ञानिक विधि की अपनी निजी मर्यादायें हें। यह 
' इस वात पर प्रकाश नहीं डाढूती कि उसे क्या होना चाहिए । इसके अतिरिक्त, मनोवैज्ञा- 
निक की नैतिक मूल्यों में कोई दिलचस्पी नहीं होती । यह जाचार शास्त्र और राजनीतिक 
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विज्ञान का शत हैं। राजनीतिक विज्ञान का जब्यवन शक्तिमय है. और शजनीतिक संस्या 
का स्पप्टीकरण मानव-मत की श्लिमय भिन्नताओं में सर्वोत्तम रीति से समझा जा मकता 
हैँ । किन्तु मनोर्देश्ञानिक “जीवन की व्यास्या आदिम प्रयुलियों के रूप में करता चाहता 
है और सामाजिक मनोविनान निम्नतर द्वारा उच्चतर का स्पस्टीकरण करता हू ।/ इस 
बात का भी उल्लेख किया गया हूँ कि मकडूगद (3८ /90पह2) ठया अन्य सनों> 
वैज्ञानि्ध समाज में कार्य करने वाली प्रवृत्तियां के सोत की नी व्याख्या करते है । जो भी 
हो, वे इस बात की व्यास्या नहीं करते कि समाज में ये प्रवृत्तियाँ कये और फ्यों उलन 
द्वोती ही । 
राजनीतिक ब्रिज्ञान और भूगोर (९0॥८० 8टांथाटट & (५९०ह०एीत४)- 
तिपय छेलकों ने इस बात का समर्थन किया हैं कि नोगेडिक और नौतिक अवस्थाएँ 
स्ोयों के चरित्र ओर राष्ट्रीय जीवन तथा राजनीतिक सस्याओं पर महान प्रभाव डालती 
इेदभररिस्टोटड का मत था कि भूगोछ के बिना न तो राजनीतिक और न ही सँनिक दृष्टि कक 
रुणकोमठ-विपयक विवेक (996970 ४१$0000 ) जाये बढ़ सकता है ५३६ 
(98009) पहल्ला थाबुनिक छेखक था, जिसने राजनीतिक विज्ञान और नूगीछ के 
परस्पर समध पर चर्चा की थी हम गे (820$2209-) ने जलखायु-विपयक भवस्याओं 
तथा सरकार के रूपों के वीच मबथ स्थापित करने की चेप्टा की । उसडा तर्क था कि उप्य 
जेखवाय स्वेच्छाचारों झामन की वृद्धि करने वास है, चीन ज़लवायु ऋूता उत्नन्न करने 
बाला हैं भोर सम जख्वायू, अच्छी समाज-व्यवस्था का जन्मदाता है 4+ अन्य फ्रामीसी 
विड्ान्‌ मांटस्के ($07॥2$8 77८७ ) से भी सरकार के रूयो तथा लोगो की छततरताः 
पुर भौतिक वातावरण के प्रभाव का समर्यन किया है छैकितु बकल (छप८४८) इन 
सत्र से आगे बढ़ गए है । उन्होने अपने ग्रंव “हिम्ट्रो आफ़ सिविलाईजेशन” में लिखा 
है कि “मनुष्यों की क्रियाएं, और फठत समाजों की क्रिपाए मन जोर बाहरी परिघटन 
के दोच पारस्परिक अन्तकरिया द्वारा निश्चित होती है ।” उन्होंने विशिष्ट रूप से इस बात 
का समर्थन किया हू कि व्यक्तियों तवा समाजों की क्रियाए, भौतिक वातावरण विभेषत: 
जलवायु, खाद्य, घरती, और “प्रकृनि के सामान्य अगो” द्वारा प्रभावित होती है ।” यह 
सत्य सिद्ध हैँ कि राज्य की भाग्यरेखाओ के निर्माण मे उसको भौगोलिक 
परिस्थिति का एक महत्वपूर्ण स्पान हैं । और बढ़ उसकी राष्ट्रीय नीति और राजनीतिक 
संस्याओं पर बहुत बड़ा प्रमाव डालती है ) किसी राज्य की शक्ित और दुर्बलता भी बहुत 
सीमा तक उसके मौतिक साथनों पर निर्मर करतो हँ५कन्नु न्‍न्तु, राजनीतिक विज्ञान 
भूगोल का दास नहीं; इसका एक पृथक अस्तित्व है, वद्यपि इसके निष्कर्ष और समस्याए 
अनेक अमों का परिणाम हूं, और भूगोल उनमें से एक है । 
राजनोविक शास्त्र ओर प्राणों शास्त्र (?णाप्८ण $िंधाप्ट बाप 
2००४५)--दर्ब् समर [प्रटाडदा। 57८४०८८३) राज्य की प्राणीज्ास्त्र-विषयक 
घाोरणा के सदसे महत्वपूण समबऊ हूं, यद्यपि बह सिद्धान्त प्डेटो के अनुरूप है। पुरातन 
हैं । इसका सनल्तिष्त एव सरल स्पप्टीकरण यह हे कि राज्य अपनी सारी प्रनिवायताओं 
की दृष्टि से एक जीवधारी के सदुग हूँ / यह विकास की उपज हैं और जन्म, वृद्धि वा 
बिनाश के नियमों के अधीन हैँ) डिस प्रकार जीवबारी के अगो की पारस्पस्कि निर्भरता 
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होती है, ठीक उसी प्रकार राज्य के वनाने वाले व्यक्तियों की पारस्परिक निर्भरता होती 
हैं। स्पेंसर ने जीवधारी के तीन अंशों की तरह--अवलंबीय (8प्रशशंग्रागष्ठ ), 
वितरक और नियामक प्रणाल़ियां--राज्य में भी तीन प्रणालियों का अस्तित्व सिद्ध 
करने का प्रयास किया है । 

राजनीतिक विज्ञान और प्राणी शास्त्र के बीच संवंध के विपय में दो मत हूँ । कुछ 
लेखकों का कथन है कि राज्य एक जीवधारी है और दूसरों के मत में राज्य जीवधारी 
के समान है । इस बात से कोई भछे ही इंकार करे कि राज्य एक जीव-धारी है, किन्तु यह 
मानना होगा कि राज्य अपनी एकता (परम) में जीवधारी के समान है । जीव- 
धारी के रूप में, राज्य का सामूहिक जीवन होता है। जो भी हो, यह समानता इस सीमा 
से पार नहों जानी चाहिए, ताकि छार्ड एक्टन के बाब्दों में हमें कहीं उस दुःख की दलदल् 
में न फंसना पड़े, जिसमें ये तुल्यता, रूपक और सादुश्यताएं सामान्यतः छे जाती हैं । 
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राज्य 
(396 5६2६९८)१ 


राग्य का अर्य ( +(€थायाए ए 0८ 50306 )--राजनीतिक विज्ञान में 


राज्य” शब्द का वैज्ानिक अर्थ होता दूँ । जिस | अस्थिरता और जनिश्चय के साय एक, 
सामान्य आदमी उसका प्रयोग करता हैं, वैचा दम वीं कर्ते-4 यह वहुघा, कितु अगुद 
रूप में, राष्ट्र, समाज, सरकार! आदि के पर्यायवाची रूप में प्रयुक्त किया जाता दे. मर, राष्ट्र, समाज, सरकार! आदि के पर्वायवाची रूप 
कितु इन सब घब्दों के राजनीतिक विज्ञान में अपने निजी निश्चित अथ दोते हूँ 
शब्द, समाज की सामूहिक क्रिया को व्यक्त करने के लिए, सरकार के सगठत द्वारा, व्यक्ति- 
गत क्रिया से भिन्न रूप में सामान्यतया प्रयुक्त होता है। उदाहरण के लिए, जब कभी 
हम “राज्य प्रवन्ध,” “राज्य नियम”, “राज्य सहायता” आदि को चर्चा करत हैं, तो हम” “राज्य नियम”, “राज्य सहायता” आदि का चर्चा करते है; तो हम 
बल्तुतः सरकार के लिए राज्य शब्द का प्रयोग करते हूँ | इसी प्रकार, जब हम भारतीब 
राप्ट्र सध को इकाइयों की चर्चा करते हे--पजाव था दिल्‍ली राज्य अबवा उत्तर प्रदेश, 
हँदराबाद या काश्मीर--अथवा उन ४८ राज्यों की, जिनसे यूनाइटिड स्टेट्स ऑफ 
अमेरिका बना है, तो हम इस मझछ्द के वैज्ञानिक अर्थ को ग्रहण नहीं करते । वास्तविक 
दुष्टि से इनमें से कोई भो राज्य (90988) नहीं । 
| वैजानिक अर में राज्य शब्द मानवी के उस सम्‌ह का सकेत करता है, जिसने ऐसी _ 

मंगढित सरकार के अधीन एक 


गम 2000 202 0027 ही पहले से विचार कर चुके है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणो 
है, और उसे अपने ही समान अन्यो के साथ रहना होगा । साथ ही, यह मानव स्वभाव है 
कि वह निश्चित और संगठित जीवन बिताएं, जिससे कि अन्यो के साथ रहते हुए हर कोई 
अपने जीवन का उत्तम उपयोग कर सके ।| जब मानव व्यवस्थित जीवन व्यतीत करता 
हैं और उसका एक निश्चित प्रदेश पर निवास होता है, और अपने को उन नियमों की 
अबीनता में रखता हूँ, जो उसके व्यवहार को नियश्रित करते है तो वह राज्य का निर्माण 
करता हूँ ॥राज्य इस प्रकार एक प्रादेशिक समाज हूँ जो प्रशासन और शासित में विभाजित 
हूँ ।(इस प्रकार सरकार राज्य के अतर्ंत ही मानवो का एक समूह है जो राज्य के उद्देश्य 
की भ्राप्ति करते हैं | 

किन्तु हमे यहन भूलना चाहिए कि प्रत्येक आदमी समाज में रहते हुए अपने 
व्यक्तित्व को सुरक्षित रखना चाहता है । वह साधारणत दूसरो के साथ सुख-इुख का 
भागीदार होते हुए भी अपने व्यक्तित्व को खोना नही चाहता । वह समाज को पूर्ण इकाई 
के रूप में रहना चाहता हैँ । इसो तक का अवलबन छेते हुए प्रत्येक समाज, जो अपने को 
एक विशिष्ट प्रदेश में संगठित करना है, अपने व्यकितत्व को उसी रूप में सगठित हुई अन्य 
समाजों से भिन्न रखेगा। उनके पारस्परिक समाग्रम हो सकते हे, कितु यह समाग्म 
अधीनता का होने की अपेक्षा समानता का होना चाहिए । प्रत्येक स्वतः इकाई हैं और 
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जब हम राजनीतिक दृष्टि से संगठित समाज की इकाई को स्वीकार कर लेते हैँ, तव हम 
कहते हैं कि प्रत्येक इकाई अन्यों के नियंत्रण से मुक्त हू, अथवा यह स्वतंत्र सत्ताघारी 
(80ए९८ं87) है | राजसत्ता राज्य का सर्वाधिक आवद्यक और विभेदक स्वरूप 
है, उसके बिना राज्य नहीं हो सकता ४ 


इस प्रकार, यह स्पप्ट हो जायगा कि राज्य एक स्वाभाविक एवं आवश्यक संस्था 
है । यह स्वाभाविक इस कारण है कि राज्य मनृप्य की. स्वाभाविक प्रवृत्ति का परिणाम 
हैं। यह एक आवदयक संस्था है, क्योंकि मनृप्य विना राज्य में रहे अपने व्यक्तित्व का पूर्ण- 
तया विकास नहीं कर सकता । मानव को अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की संतुस्टि 
एवं विभिन्न उद्देश्यों को पूर्ति के हेतु समय की आवश्यकता है । अरिस्टोटिल के अनुसार 
“जीवन की न्यनतम आवश्यकताओं में राज्य का जन्म होता है और अच्छे जीवन के लिए 
उसका अस्तित्व बना रहता है)” हम यह निष्कृप निकाल सकते हैं कि मानव-शरीर के किए 
खाद्य का जो महत्व हैँ, वही मनृष्य के लिए राज्य का हैँ । दोनों ही उसके अस्तित्व एवं 
विकास के लिए अपरिहाय॑ हैं। राज्य एक सार्वभोम संस्था है । जहां भी कहीं मनुष्य 
संगठित समाज में रहा है, वहीं इसका अस्तित्व रहा हैँ, भऊछे ही उसका रूप कितना ही 
सरल एवं प्रारंभिक रहा हो । राज्य के संगठन का विपय महान्‌ परिवतेंत्नों का हे, समय 
जऔर लोगों की आवश्यकताओं के अनुसार निःसंदेह, इसमें भिश्चताएं और समन्वय होते 
रहे हैं। परिवर्तत की यह सामान्य विधि सरलता से जटिछता और समानता से असमानता 
की दिल्षा में रही है। किन्तु इसके विकास के सभी स्तरों में कुछ सामान्य अंग हैं, और वे 
राज्य के स्वत्व का निर्माण करते हैं । 


(_ राज्य फी परिभाषा (4)0क्‍7007 0० (0८ 88506 )--कोई भी दो लेखकु 
राज्य की परिभाषा पर एक मत नहीं हें, । वस्तु-स्थिति यह है कि राज्य की इतनी, 
परिभाषाएं हें जितनी कि राजनीतिक विज्ञान पर पुस्तकें लिखी गई हैं। प्रत्येक लेखक ने 
अपने निजी दृष्टिकोण से इसकी व्याख्या की है। निम्न परिभाषाओं के परोक्षण से यह 
अन्तर बहुत कुछ स्पप्ट हो जायगा । ) _ण) 

. “अरिस्टोटल की परिभाषा के अनुसार राज्य “परिवारों और ग्रामों का वह संघ हैं, 
जिसका लक्ष्य पूर्ण एवं आत्म-निर्भंरता का जीवन है अर्थात्‌ सुखद एवं सम्मानित जीवन 
हालेण्ड (्र0ग0) राज्य की इस रूप में व्याख्या करते हैं, “साधारणतया एक 
निश्चित प्रदेश में रहते वाले मनुष्यों के उस संगठन को राज्य कहते हें जहां बहुमत था 
मनुष्यों के एक वर्भ-विशेष की इच्छा अपने विरोधियों पर बहुमत या वर्ग की शक्ति के 
हारा शासन-सूत्र का संचालन करती. है [५ हाछ मुख्यतः: अन्तर्राष्ट्रीय नियम की ५ 
धारणा के रूप में राज्य को देखते हुए कहते हूँ “स्वतंत्र राज्य के चिन्ह ये हैं कि इसे तिभित 
करने वाला समाज राजनीतिक लक्ष्य के लिए स्थायी रूप से स्थापित किया गया है, उसके , 
अधिकार में एक निश्चित प्रदेश है, और वह बाहरी नियंत्रण से स्वेधा स्वतंत्र हैं ।“ बर्गेंस 








परिभाषित करते (#लंश्चिली भी ऐसी ही परिभाषा करते हुए कहते हैं, "एक निश्चित 
प्रदेश के राजवीतिक दुष्टि से संगठित छोग राज्य हैं ।'वसस्‍्तृतः, वडरो विल्सन हमें सही 


राज्य र्‌उ 





हमारे लिजो समय में राज्य की प्रिदाया में एक निश्चित परिवर्तत हुआ है । 

पक्ष हर 
३/मकाइवर इवर (+विटधटा) के बच्चों से “गक्तियाओी सरझयर के दान घोषित निद्रनों रे 
न लनिशियत प्रदेश में रहने बाछे 








(मान्यता) के_रूप में, अधिक या कम संख्या के व्यक्षियों का एक सन हैं, जिसने 
म्थायों ऋप से प्रदेश के एक निश्चित झाग पर अधिकार, किया हुआ है, जो वाहरी तियंत्रण 
से स्व॒तत्न अथवा झूमभज़ वसा है, और जिसमें ऐसी संगठित सरकार जविइन है, विनक्रे रत्न 
निवासियों की बहुयंस्या स्वानाविक आजाकारिता प्रकट करती हे ई जी० ई०एच० कोल 
(0. 0. 8. (८०१८) कहते हें, राज्य “मदस्थों का वह संपूर्ण समाज है, जिसे संगठित 
एकता के रूप में माना जाता हूँ 70, 

















राज्य के मूछलत्तत (टाट्याधाछ ०णी धा८ 5080८) + 
ये सब परिनापाएं एक-दूसरे से बहुत हो लिन्न है और उस दृष्टिकोण से प्रभावित 
है कि जिससे राज्य का विचार उत्पन्न होता है । किन्तु राज्य के मू-्तत्त्वों की अपेक्षा, राज्य 
क्या हूँ, इसमें अधिक अंतर हूँ । इस विद्रय में खब शकमत हे क्रि प्रत्येक राज्य में निम्न 
मूलनत्त्व होने चाहिएं :--- 
६. जनम्नस्था | 
३. प्रदेश 
३. राजनीतिक सग्झन या ससवार + ७ 
४. राजमत्ता । 
जनप्ृर्या (909४७४००)--राज्य की उत्पलि का कारण मनुष्य का 
मिछ कर रहने का स्वमाव है ओर इसके आविमाव का कारण मानव-जीवन को स्यूनवम 
आवश्यकताए हूँ । तदनुचार, बह मानवा व्यवस्था हूं, जो मनुप्व के अच्छ जावन के लिए 
विद्यमान बनी रहतो हूँ । इसलिए, हम जनसंख्या के विना राज्य का निर्धारण नहीं कर 
सफते। किन्तु जनसख्या पर्याप्त संस्या में होनी चाहिए । एक अकेले परिवार के सदस्यों से 
राज्य नहीं बनता । वहा ती परिवारों का एक लूवा क्रम होना चाहिए । राज्य-निर्माण 
करनंवाले लोगों की सख्या पर कोई पाददी नहों सगाई जा सकती | अन्य बाते समान 
हुए, जनसंख्य। राज्य के रूप में कोई नंद उत्तक्न नहो करती, बच्यपि राज्य की जनसख्या 
का कया आकार होना चाहिए, तदृविषदक मत समय-समय पर भिन्न-भिन्न रहा हूँ । 
प्लेटो और अरिस्टोटल राज्य को जनसख्या पर निश्चित मर्यादाएं लगाते हे । 
उनका आदर्श एवन्स और स्पार्श जैसे ग्रोक-राज्य थे। प्डेटों ने ५०४० नागरिकों कौ 
गाए न 





श्८ ः राजनीतिक विज्ञान के प्िद्धाप्त 


संख्या नियत की है| अरिस्टोटल का कहना हैं कि नतो १० हजार और न हूं।. एक लाख से 

अच्छा राज्य बन सकता है । ये दोनों ही संख्याएँ प्रार॒श्मिक एवं अतिम रूप में हें, अतएव 
ठीक नहीं हैँ । उन्होंने सामान्य सिद्धान्त बनाया कि संख्या न तो चहुते बड़ी होनी चाहिए 
और न ही बहुत छोटी । यह आत्मनि्भे रता के लिए पर्याप्त बड़ी होती चाहिए और इतनी 
छोटी होनी चाहिए कि भली प्रकार शासित हो सके । रूतो (९०घ$5९७७) नें, जो 
प्रत्यक्ष लोकतंत्र का वंड़ा उपदेप्टा है, एक राज्य के लिए आदर्श संख्या दस.हज्ार निश्चित 
की है। 


आधनिक प्रवत्ति ऐसे राज्यों के पक्ष में है, जिनमें बहुत वड़ी जन-संख्या हों । इस 
बात का समर्थन किया जाता हैँ कि राज्य की जनदक्ति का विस्तार होना चाहिए, क्योंकि 
किसी देश की जन-संख्या युद्ध एवं शक्ति का साधन समझी जाती है। हिटलर और 
मसोलिनो की सरकारों ने एक निश्चित अल्पतम संख्या के ऊपर बच्चे पेंदा करने वाले 
दम्पति को सरकारी सहायताएं दी थीं। निःसंतान और अविवाहित व्यक्तियों: पर टैक्स 
लगाए गए थे | हूस ने भी अपनी जन-संख्या की वृद्धि को प्रोत्साहन दिया है । स्टाछित--० 
का विधान वृहद्‌ परिवारों की माताओं तथा अविवाहित माताओं को राज्य सहायता 
का वचन देता है । जो मातायें दस या उससे अधिक बच्चों को जन्म देती हैं, उन्हें वीर- 
माता (पिटा०ं॥6 3०0८०) की सम्मानित उपाधि से विभूषित किया जाता है।* 
भारत में देश की निरंतर बढ़ने वाली जन-संख्या पर रोक लगाने की समस्या है, क्योंकि 
यहां की जन-संख्या तथा उसकी जीविका के साधनों में असाम्य है ।' 


किन्तु जनसंख्या का आकार राज्य का सिद्धान्त नहीं | मोनाका (+४॥079582८9 ) 
और रूस राज्य के रूप में समान हैं। यद्यपि उनकी जनसंख्या में बहुत बड़ी असमानता 
हैं। इस प्रकार, जनसंख्या में वृद्धि या क्षय उसके राजत्व में कोई अंतर नहीं उत्पन्न 
करते। संद्धांतिक अथवा प्रयोगात्मक, कोई भी अनुबंध राज्य की जनसंख्या पर 
नहीं लगाया जा सकता। इतने पर भी, राज्य के संगठन को स्थिर रखने के लिए जनसंख्या 
पग्मुप्त होनी चाहिए, और यह न तो प्रदेशीय क्षेत्र से वड़ी होनी चाहिए और न ही राज्य 
को पालन की क्षमता के साधनों से अधिक । ्ा 


२. प्रदेश (7॥67770079 )--एक समूह तवतक राज्य का निर्माण नहीं करता, 
जब तक वह एक निश्चित प्रदेश पर निवास नहीं करता। बेघर-वार कवीले (ँ०ए०१स्‍८ 
४४0८8), जो एक जगह से दूसरी जगह मारे-मारे फिरते हूँ, राज्य का निर्माण नहीं 
करते। राज्य के लिए प्रदेश एक अपरिहार्य तत्त्व है, क्योंकि एक ही भूमि पर निवास करना 
छोगों को सामान्य स्वार्य के आधार पर एकता के सूत्र में वांधता है और वह वंधृत्व की 
भावनाओं के लिए शक्तिमय प्रेरणा है । यहूदियों ने उस समय तक राज्य का निर्माण 
नहीं किया था, जब तक कि वे निश्चित रूप से पैलस्टाइन में बस नहीं गए थे । 


वर्तंमात में, समस्त विश्व में कुछ राज्य हैं, किस्तु क्षेत्रफल सबके विभिन्न हे । 
यूनाइटिड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तथा रूसी राष्ट्र संघ के मकाबिछे में, जो ३,७३५,२२३ 


4. नपंत०, ।22, ष 


राज्य 3 
हे 


तथा ८,३४८,३ ८५९ वर्गमीद कमझ के हूँ, मान मेरिनो (537 >शिय्रा॥0 )का क्षेत्रछक 
केवल ३८ वर्गमीछ हैँ 
इस प्रकार जनसंख्या की भाति ही राज्य के प्रदेश के विपय में मी कोई प्रतिवंध 
नहीं लगाया जा सकता ) बद्यपि छोटे और बड़े याज्यों को उपयोगिता के बारे में मत-मेंद 
है तथापि दुहृद्‌ यूज्यों के साथ छोटे राज्य विद्यमान है । प्डेटो ने नु-नि्मित मनुष्य के डोछ- 
डोछ तथा सामान्य राज्य के आकार के बीच निकट समानता वतलछाई न 
मं मध्यम-बाकार के राज्यों के पल्षपाती थे॥ रूसो (र०प55८क्षप) ने प्टेटो की समानता 
में में संकेत लिया और उसने मुग्यासित राज्य के आकार की निश्चित सोमाएं स्थापित 
को । उनका पन्न था कि सामान्य रूप में “वृहद्‌ राज्य को अपेक्षा छोटा राज्य आनुपातिक 
हूप में बलवान होता हूँ ।” मार्स्को (307८&पुएयंटप्र) से जब्र यह कहा था कि 
रास्य के आकार तथा उसमें अपनाई गई यरकार के वीच_ अतिवाये संवध है, तो ह्व्रो 
उनके पूर्वसामी थे । 
छोटे राज्यों को उपयोगिता (ए४8प8ए 6 $णएथ 308065)--बह 
कहा जाता हूँ कि छोकवेत्र के खिए छोटे राज्य सर्वाधिक उपयुक्त हूँ । छोटे राज्य में जन- 
सस्या सौमित होती हूँ ओर छोगों को सयठित होते तबा अपने मत प्रकाशन का उत्तम 
_अबमर होता हूँ । छोटे ड्राज्य की अवस्था में, अधिक सतर्कता बरती जा सकती है, जो छोक- 
तत्र का वास्तविक मूल्य हूँ । 
डि टाकेविड ([06 ॥०८वुपटशं6) से कहा था, “विब्ब-इतिहास में ऐसा 
कोई उदाहरण नहों मिलता कि एक वड़े राष्ट्र ने चिरकाछ्ल तक जनतंत्री सरकार के रूप 
को स्थिर रखा हो । यह विश्वास के साय कहा जा सकता है कि महान्‌ जनतेंत्र की सत्ता 
छांटों की अपेक्षा सदा ही कहाँ अधिक महान्‌ आपत्तियों में ग्रस्त होगी . . . - सभी भावा- 
बेश, जो जनतत्री संस्थाओं के छिए सर्वाधिक धातऊ हें, प्रदेश की वृद्धि के साथ फैलते हें, 
जब कि उनके रक्षा करने दाल गुण उसी बनुप्रात से विस्तृत नहीं होते ॥/* 
प्रत्यक्ष छोकतेंत्र भी, जिसके लिए रूस्तो को इतना आकर्पण था, केवल छोटे राज्यों में ही 
फुलफल सकता हूँ और स्विदजरलेंड को इसका जीवित छदाहरण दिया जाता 
भी आगे कहा जाता हूँ कि छोटे राज्य में अधिक एकता एवं देशभक्त का प्रादुर्माव 
होता है । यह छोगों का एक सगठित वर्य होता है, जो सहयोगपूर्ण जीवन विताते हैं। 
प्रत्येक सव के छिए और सब प्रत्वेक के लिए होते हे; और अपनी शक्षिवयों को सामराजिक 
कल्याण की वृद्धि के छिए सामूहिक रूप में केन्द्री मूत करने हैं । 
छोदे राज्यों को चुटियां ([0८(९८७ ० $7रभी 5६46)--ख्नु हर फूठ के 
साथ कार्दे की होते हें। छोटे राज्य अपेक्षाइत कम सुरक्षित होने हे । वह सहज ही बड़े 
राज्यों के शिकार हो जाते हैं, जी अक्सर आकता होते हे! जिस प्रकार बड़ी मछली 
छोटी मछडियों को हड़प जाती हूँ, उसी प्रकार वड़े राज्य छोटो को हृडप जाते है । हिटडर 
ने घोड़े ही काल में पोलेंड तथा मब्यवर्ती योरोप के देशों को पद-दलित कर दिया था । 
जापान नें भी सुद्गृग्पूर्द में यही कुछ किया था । इसलिए, वर्तमान मत, असदिग्ध रूप में 
7], फेसण्ठब, एा क्‍फण्थत्न (पक्यशमव्व 9५ ए०७), परण- ॥, 9. 470- 



























5० कब्र 


३० राजनीतिक विज्ञान के सिद्धान्त 
है 


बहत्तर राज्यों के पक्ष में है। जर्मन दार्शनिक, ट्रिद्‌इ्के (॥'प्र८५६०॥८८) ने अपने ग्रंथ 


“ालिटिक” (?०6४:) में, जो प्रथम विव्वयुद्ध से कुछ ही काल' पहले प्रकाशित 
हुआ था, घोषणा की थी कि “राज्य शक्ति है” और राज्य के छिए रूघु आकार का होना 


पाप है। उन्होंने कहा था कि छोटे राज्य का विचार तक “उसकी दुर्वछता के कारण हास्या- 


पर: 


स्पद है, जो स्वतः निदनीय है, क्योंकि यह शक्ति का ढोंग करती है ।/ १ और आंगे कहा 


* गया हैं कि वृहद्‌ राज्य आर्थिक दृष्टि से उच्च हैं, क्योंकि उसके पास अधिक वृहद्‌ साधन 


होते हैं । प्रत्येक राज्य के लिए आर्थिक आत्म-निर्भरता की आधुनिक प्रवृत्ति है । आर्थिक 
आत्मनिर्भ रता तभी प्राप्त हो सकती है जब कि राज्य के प्रदेश का विस्तार इतना हो कि 
उसमें विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक साधन प्रचुरता से हों । इसके अतिरिक्त इस प्रतिद्वन्द्दी 
विश्व में छोटे राज्यों की एक बड़ी संख्या को अन्तर्राष्ट्रीय ज्ञांति के छिए भय कहा जाता 
है । ट्रिदृशइके (7ँ०४४८४८८) के कथनानुसार वृहद्‌ राज्य आव्यात्मिक संस्कृति के 
विकास में वृद्धि करने के लिए छोटे राज्यों की अपेक्षा अधिक अनुकूल हैँ ।” 


राष्ट्र के उपलब्ध साधन, उसके सदस्यों की स्वभावगत योग्यता, एवं प्राप्य 
कुशलता उसकी सांस्कृतिक प्रगति में सहायक होते हैं और परिणामतः सम्यता की भी 
वृद्धि होती है । यह एक छोटे राज्य में सम्भव नहीं है ! छार्ड एक्टन छोटे राज्यों के दोषों का 
सार रूप में वर्णन करते हुए कहते हूँ कि छोटे राज्यों की प्रवृत्ति एकाकी और अपने 
“अधिवासियों को जुदा रखने तथा उनके दृष्टिविन्दुओं को संकुचित करने; और उनके 
विचारों को अनुपाततः , कुछसीमा तक छोटा करने की होती है । जन मत अपनी स्वाधीनता 
और पवित्रता को इस प्रकार की छोटी सीमाओं में सरक्षित नहीं रख सकता, और चृहद्‌ 
समाजों की दिशा से आने वाले प्रवाह उस संकुचित क्षेत्र को वहा ले जाते हैं।........“ये राज्य 
मब्यकालीन युगों के छघुतर समाजजों की भांति बृहद्‌ राज्यों में स्व-शासन की सुरक्षाओं 
तथा विभाजनों के निर्माण द्वारा एक उद्देश्य पूर्ण करते हैं; किन्तु वह उस समाज की 
प्रगति के लिए बाघा होते हें कि जो उन्हीं सरकारों के अधीन जातियों के मिश्रण पर 
निर्भर करता हैं ।६” 
जब इन दो अन्तिम किनारों के बीच हमार मत प्रवाहित होता है, तो राज्य 
के प्रदेश को सीमा के बारे में जो कुछ कहा जा सकता है, वह यह है कि उसकी जन-संख्या 
और प्रदेश के बीच कोई अनूपात अवश्य होना चाहिए। यदि दोनों के बीच कोई प्रत्यक्ष 
असमानता है, तो राज्य को राजनीतिक और आर्थिक अयोग्यताओं से पीड़ित होना होगा, 
जो उसकी प्रगति को अवरुद्ध कर सकती हैं। 


३. सरकार ( (50ए८एापाढा )--एक निद्चित क्षेत्र में स्थायी रूप 
से बसे हुए लोग एक राज्य का निर्माण नहीं करते । सामाजिक इकाई के रूप में, उनके 
जीवन का उद्देश्य राजनीतिक संगठन की मांग करता है। सरकार राज्य का संगठन है 
और यही वह संस्था है, जिसके द्वारा राज्य अपनी “सामूहिक इच्छा का निर्माण, 


प्रकाशन और प्रयोग करता है। वस्तुत: सरकार एक निद्िचित प्रदेश में आवासित छोगों 


. (उड्मध्ऊ बज बल 5 5 ०० ०६०४., 97, 
2... जां$प०एज ए एघलढवे0फ ग्यते 0फ्रटा £83395, 9. 295, 


र्ग्य 


के मान्य उद्दे्य को दृष्टि-विन्दु हैँ, क्योकि यही वह माध्यम हूँ जिसऊँ डाय समा 
नौतिया, निश्चित होती है, समान सामठो को नियमित किया जाता है और समान ट्वि 
को उन्नत किया जाता हैं। सरकार के अमाव मे सामूहिक सक्रिय साचनों के बिना समर 
जत-संस्या दा रूप केवछ कानूनों मर होगा। इस्रिड॒ए, सरकार राज्य का उत्यावध्या 
मूलतत्व हू, यद्यपि सरकार का कोई एंठा एक रूप नहीं, जो सब राज्यों के छि। 
अमान हो । 

४, रानतत्ता ( $0ए2८ाशंह्आ9 )-- राज्य की राजसत्ता सर्वाधिक 
आवेदयक और विमेदक रूप है! एक प्रदेश के लिड्िचत भाग में «हने बारे तथा 
सरकार संपन्न छोग अनिवार्यत: राज्य का निर्माण नहीं करनें। वे सत्तावात नी हगे। 
राज्य की राजनत्ा सेहेमाय तासब॑ यहडूँ कि यह बातुदिअ्र-छय. मर उच्चतम योर बाइरे 
नियंत्रण से मुक्त होनो चाहिए । आतरिक राजमतचा [प्रमुता) एक व्यक्ति, श्रमूंहया 
दल में लिहित हो सकती है, जिसे राज्य कं प्रदेध-की.खोमाओ- के अन्तर्गत सब दागमरिकों 
तथा. समृशयों _पर उच्चतम (5०76) तया अश्योमिव कानूनी अधिकार होता 
हैँ | उच्चतम घक्ति फे पास सब व्यक्तियों ओर समुदायों के छिए कानून बंनोतें तथों स्यगू 
करने के साथन होते ईं और उनको अवज्ञा के लिए दड का विधान होता हूँ । वाहपे 
प्रमुल से हमारा तार यह्‌ हूँ कि राज्य पर किसी प्रकार का बाहरी नियवण नही । यदि 
इस पर किसी अन्य अधिकारी का नियत्रण हूँ, जिचकी प्रवृत्ति, प्रत्यक्षदः उसकी या 
अप्रश्यक्षत:, भक्वियों को मर्थादिन करने को हूँ, धो वह राज्य नहीं हैं। राजवता (प्रभुवा) 
के विपय पर विस्तारएुवंक आए के बब्याय में विचर किया जायगा | ९ 

निष्कर्ष ( (१०॥00४07 )-- फलतः , भ्रत्येक राज्य में, उचकी जन-सत्या, 
शक निश्चित -- प्रदेश, तिबमतः स्थाप्रित सरकार तथा राजजत्ता होनी चाहिए। 
इनमें से किस एक मूलतत्व के अनाव में उसे शज्यत्व का दर्द प्राप्त नही हो सकता । 
तदनुमार, कास्मीर, हैदराबाद, या भारतीय गण राज्य (085 ३२८७७७॥८) 
की अन्य इकाइयों अबव्रा उसे ४८ राज्यों के लिए कि जिनसे बूनाइटिड स्टेट्स ऑफ 
प्र्मेरिका बता हूँ, सामान्य “राज्य” शब्द का जो प्रयोग किया जाता है, वह यलत है, 
वयीकि उनमें से कोई राजमसत्ता-युक्‍्त नहीं। उनमें राज्य का निर्माण करने वाले 
पहुले तोन तत्व दूँ, शिन्‍्तु वास्तविक रूप में उनमें थे कोई भो राजसत्तान्युक्त 
वहीं जौर राजसत्ता (प्रनुता) राज्य का सार है । और इसका उनमें अमाब हैं 











राज्य बौर सरकार (50306 गाते 507कप्रण्त) 

राज्य और सरकार में निन्नता (5प0९४०7 9०७४८८य 56806 0ाते 

0४दागगदा) पन्द राज्य बोर सरकार बहुघा एक-दूसरे के लिए प्रयोग किये जाते हूँ 

वो कि इन दोनों में कोई अन्तर न हो । इस्लेड के स्टुजर्ट शावक दोनो में अपनी निरकुश 

वा को न्याय्य सिद्ध करने के लिये दोनों में कोई मेद नहीं मानते थे। फास के सघाद 

[ चौदहवें कहा करठं ये “में राज्य हूँ ।” हाव्य जैसे राजनीतिक दा निक नो राज्य और 

कार को एक ही अय॑ में प्रयोग करते थे किन्तु ऐसा नहीं हूँ। सरकार और राज्य 
“पूकछफ्क फ्रे | 


१२ राजनौतिक विज्ञान के सिद्धांत 


_क नहीं हैँ । राज्य एक राजनीतिक रूप से संगठित जून-समृदाय हैँ जो एक निश्चित 
प्रौर उसी घ्येंय की पर्ति के छिये निरन्तर उसका अस्तित्व बना रहता है। रोज्य 
पंगठन ही, जो उसका एक आवश्यक अंग हैँ, सरकार है। इसके... द्वारा राज्य की 
इच्छा का निर्माण, प्रकाशन और कार्यान्विति होती है । 

इस प्रकार सरकार' राज्य का एक अंग है जो यद्यपि उसके अस्तित्व के लिये 
आवश्यक है कितु फिर भी उसे राज्य का पर्यायवाची नहीं कहा जासकता। वह कैचछ 
ज्य का कार्यवाहक यंत्र है और उसके दर्जे की तुलना एक (ज्वाइंट स्टाक कम्पनी ) 
पउंयक्‍त व्यावसायिक संस्थान के संचालकमंडल से की जा सकती हैँ । जिस प्रकार संचालक 
पंडल भागीदारों द्वारा नाम निर्देशित होता है और वह निकाय की ओर से कार्य करता है 
उसी प्रकार राज्य के अन्तर्गत सरकार है । 

५ इसलिए, सरकार राज्य की संपूर्ण जनसंख्या का एक छोटासा-अंश हैं और उसे 
बह उद्देश्य पूर्ण करने का काम सौंथा गया है जिसके लिए राज्य का अस्तित्व होता है 
राज्य एक सारभूत सत्ता हैं जब कि सरकार एक सुदृढ़ वास्तविकता का रूप है। तात्पर्य 
यह कि यह राज्य का एक यंत्र है। राज्य का यंत्र होतें के कारण इस की दावितयां प्राप्त 
की जाती हैं और मौलिक नहीं होतीं। मौलिक शक्तियां कंबल राज्य द्वारा क्रियान्वित 
होती हैँ जो स्वयं सत्तावान ( 5$0ए272ं६४ ) हैं। सरकार सत्तावान नहों है। यह 
सत्ता-शक्ति (80ए८एशंशुग7 ?0प०) की प्रतिनिधि है और “उसके पास अधिकार 
का केवल पट्टा है, जो सत्तावान (राज्य) द्वारा नष्ट किया जा सकता है ।” परिणाम- 
स्वरूप उसे श्रेष्ठ--अपने स्वामी के सम्मुख नतमस्तक होना होगा जो उसकी स्वीकृत 
शक्षितयों को लौटा सकता हैं ।। ' 
... इसके अतिरिवत, राज्य का स्वरूप. स्थायित्व ओर निरन्तरता का है । सरकारें 
परिवर्तनशील हैं अथवा नष्ट-प्राय हैं। इंग्लेंड में राजा उस देश की सरकार का एक 
अंश है, किन्तु अंग्रेजी संविधान ( 87% (07560प600%8 ) का यह सिद्धांत: 
सूत्र हैं: “राजा मर गया राजा चिरजीवी हो।” इसका अर्थ यह है कि जार्ज पंचम 
की जनवरी १९१३६ में मृत्यु हुई और उनकी मृत्यू की घोषणा के साथ ही “एडवर्ड 
अप्टम चिरजीवी हो” के राज्यारोहण की घोषणा की गई। इस प्रकार, सरकार 
केयंत्र के एक भाग ने नये को स्थान दे दिया, किन्तु राज्य के अस्तित्व पर किसी 
प्रकार के प्रभाव के बिना। सरकारें प्रत्येक देश में निरंतर कांति के फलस्वरूप अथवा 
नियमित विधि के द्वारा बदकूती रहती हूँ, तिस पर भी राज्य बिना क्षीण हुए और बिना 
प्रभावित हुए जारी रहता है । नवीनतम उदाहरण लोजिये। सम्राट फारूक के पदत्याग 
का अर्थ मिश्र के राज्य में कोई परिवर्तत नहीं था वरन्‌ केवल सरकार वदलरू गई। अब 
मिश्र एक गणतंत्र हो गया है और सम्राद्शाही का अन्त कर दिया गया है। यह केबल 
सरकार का परिवर्तन मात्र है, जिससे मिश्र के राज्य के दर्जे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा । 

जो भी हो, इसका आशय यह नहों कि राज्य अविनाजी है। राजसत्ता राज्य 
का सार है और जब तक वह राज्य सत्ता के स्वरूप को बनाए रहता है, वह राज्य बना 
रहता हैं। राजसत्ता कें विलोप से उसका राज्यत्व ( 5६802८0000 ) का स्वरूप 





शग्य डरे 


नप्ट हो जाता हैं। एविसीनिया के राज्य के अस्तित्व का तब अंत हो गया था, जब कि 
१६३५ में वह इठलो द्वारा विजित था। यह आस्ट्रिया, पोलंड तथा अन्य केंद्रीय 
योरोपीय देशो के विपय में भी सत्य है कि जव द्वितीय विश्व-युद्ध के काल में वह जर्मनी 
द्वारा जीत छिये गए थे, १९४५ में मित्र-राष्ट्रों को भात्मसमर्पण करने के बाद, जर्मनी, 
इटली और जापान राज्य नहीं रह गए थे। एक राज्य उस समय नी अपना अस्तित्व 
नप्ट कर लेता है जब उसकी संपूर्ण जनमस्या नप्ट होजाती है । छोगो के बिना किसी भी 
राज्य का यत्तित्व नही रहता। ल्‍्प+ 


९०००- +-रौज्य और समाज ९9. 8०:49: 
राज्य बोर समाज में भेद ([)50ं) ८600 9#९८४४८था ए6 5६४८ दावे 
5000०+५):--६में राज्य और समाज के वीच स्पष्ट भेद कर लेना होगा, क्योंकि राज- 
नीति को सामाजिक के साथ मिलाना महान स्म उत्पन्न करने का दोपी होना है, जो 
समाज या राज्य--दोनों को ही समझ सके में पूर्णतया अवरोधक हैँ ।५ समाज के साथ 
राज्य की समता करना मानव-जीवन के सभी आगों में राज्य के हस्तक्षेप को स्याय्य' 
ठहराना है। अरिस्टोटड का राज्य सर्वांगीण राज्य.था, क्योकि उन्होने राज्य और समाज में: 
कोई अन्तर नही किया एंक अंविनायक ()08007) भी इसी भेद के प्रति बहुत कम 
ध्यान देगा । क्योकि जीवन का कोई भी क्षेत्र नही, जो अधिनायक के राज्य के अन्तर्गत 
न हो | हिटछर और मुसोलिती के लिए राज्य से ऊपर, उसके पार और उसके पाएवं 
में कुछ भी नही या । 
समाज ( 800८ ८६४ ) मानव-संगठत का सर्वायिक सामान्य रूप है और 
“एक जाति के अन्तर्गत संगठित सभाओं तथा सस्थाओं की जटिछता” के रूप में 
इसकी व्याख्या की जा सकती हैँ | यह भनुष्य की सम्मिलन के छिए प्रवृत्यात्मक 
इच्छा को उपज है, जो सामान्य हितो के लिए परस्पर सग्रठित ऐवय-सूत्र में वद्ध 
व्यक्तियों मे अनुरुपता की चेतना” द्वारा अभिव्यकत हो सकती हैं । जो लोग साथ रहते 
हूँ, वह समानतः सोचते हूँ, एक दूसरे से मिलते हे और समान उद्देश्य या योजना 
के लिए सामान्य चेप्टाएं करते हें। समाज को बनाने वाछी सभा के सदृझ् य्ज्यः 
भी हे। यद्यपि इसके अपने निजी विशद्लिप्ट रूप हें। मेकाईवर ( खबग्टए्टा 
के शब्दों में राज्य, “समाज के अन्तर्गत विद्यमान होता है, _ किन्तु समाज का रूप 
तक नही होता ।”९ राज्य से पहले समाज हूँ और उसमें संब॑जातिया ( समृह- 
(ट0ग्राग्रप्रांघं८$ )...संगठित या असगठित समाविष्ट होती हैँ ॥३ संगठन एक 
समाज का अनिवार्य चरित्र नही है। किन्तु राज्य को अनिवार्यतः संगठित होना चाहिए ॥ 


[. हण्लेएक, क- ०9, 9. 5. 
2. व७9, 


३. “आररभिक युगों में, झिकारियों, मछली पकडनेवाछों, कन्दमूछ खोदनेवालों 
तथा फल-संग्राहकों के सामाजिक समूह थे, जो राज्य के विपय में प्रायः कुछ भी 
नही जानते ये। आज भी ऐसे सरछ लोग है, जैसे एस्किमो छोगो के कतिपय समूह, जिल- 
का स्वीकृतियोग्य राजनीतिक सगठन नहीं है ।” छत 


४ राजनीतिक विज्ञान के सिद्धांत 
कवायड़ी क्षेत्र ( 002] 00:69. )-के-पठानू, जो अब पाकिस्तान की उत्तर-पश्चिमी 


प्रीमा पर हैं, राज्य नहीं है, क्योंकि वे राजनीतिक रूप में संगठित नहीं, यद्यपि प्रत्येक 
कबीला एक स्पष्ट सामाजिक इकाई है। ह 

- राज्य निश्चित रूप में एकप्रदेशीय संगठन है। एक समाज एक विशिष्ट प्रदेश 
तक सीमित नहीं भी हो सकता। यह अपने क्षेत्र में अन्तर्राप्ट्रीय हो सकता है, इससे भी 
अधिक एक समाज में मनुष्य का संपूर्ण जीवन और वे सब सामाजिक वंधन समाविष्ट 
होते हैं, जो मनृष्यों को परस्पर बांधे रहते हैं। जैसे परिवार, जाति, धर्म और क्लब 
आदि। राज्य कासंबंध केवल उन सामाजिक संबंधों से है, जो सरकार द्वारा अपने- 


आपको व्यक्त करते हैँ। इसका अन्यों के ऊपर कोई कानूनी अधिकार नहीं। मेंकाईवर 


(/०८ॉएट/ ) ने इस अच्तर को सुन्दर शब्दों में व्यक्त किया है। वे कहते हें, 
"परिवार या धर्म या क्लव जैसे समाज के रूप विद्यमान हैं, जिनकी उत्पत्ति या प्रेरणा 
का स्रोत समाज नहीं है और रीति-रिवाज या मतिद्वंद्धिता जैसी सामाजिक शक्तियां 
हैं, जिनकी राज्य रक्षा कर सकता है या सुधार कर सकता है, किन्तु वस्तुतः जिनकी 
रचना नहीं करता, और मित्रता या ईर्पा जैसे सामाजिक प्रेरक भाव हें जो ऐसे अत्यन्त, 
घनिष्ठ और वैयक्तिक संबंध स्थापित करते हैं, जो राज्य के महान यंत्र के द्वारा 
नियंत्रित नहीं हो सकते ।* 
राज्य सत्तावान है, और वह आज्ञा-सूचक ( िएक्ााए८ ) प्रणालियां 
त्रभित करता है। यदि इन आज्ञाओं या नियमों की कोई अवज्ञा करता है, तो वह 
दंडित हो सकता हैं। किन्तु समाज को दमन-शक्ति का अधिकार नहीं | यह सत्य है 
कि प्रत्येक समाज अपने नियमों के अनुसार कार्य करता है, तिस पर भी ये नियम 
आदेशात्मक अथवा आज्ञासूचक नहीं । वे केवल आचरण के नियम मात्र हें, जिनके 
“पालन की समाज के सदस्यों से आशा की जाती है। उसे अपनी आज्ञाओं को विवश करके 
द्राण कराने का अधिकार नहीं है और न ही अवज्ञा करनेवाले सदस्यों को वह 
“शारीरिक दंड दे सकता हैं। समाज अपने नियमों का पालन कराने के लिए अपने 
सदस्यों की सदभावता के प्रति.ओेरणा-और आग्रह कर सकता है । वाक॑र ने सत्य ही 
कहा है, “समाज के क्षेत्र स्वतः सहयोग का है, इसकी शर्विते संद्भावना (५000 ७४॥) 
है, और इसकी विधि छोचपूर्ण ( ००४४८६५४ ),हैं जब कि राज्य का क्षेत्र यांत्रिक- 
क्रिया है, इसकी शक्ति दमन है और इस की विधि कठोर है ।” 
यद्यपि राज्य समाज के अनुरूप नहीं है, तब भी राज्य सामाजिक व्यवस्था 
के ढांचे को प्रदान करता है । लास्की के कथनानुसार राज्य मानव-आचरण को नियमित 
करने का एक मार्ग है । “इसके चरित्र का कोई भी विश्लेषण आचरण के निदिष्ट 
संसद्धांतों की विधि के रूप में इसे स्पष्ट करता है, जिनके द्वारा मनुष्य अपने जीवन 
को नियमित करे ।”* समाज के सव आचरण राज्य के नियमों द्वारा स्वीकृत 
जीवन-विधि के अनुकूल होते चाहिएं, क्योंकि राज्य अपने नियमों की नियमों के हेतु 
_रक्षा नहीं करता, प्रत्युत इसलिए कि व्यवितगत जीवन के साथ उनका संबंध होता है । 
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राज्य ५ 


इस प्रफार, राज्य सामाजिक संगठन के उच्चतम रूप का प्रतिनिधित्व करता है और 
इसका अस्तित्त सामाजिक संक्धो को नियमित एवं जोड़ने का होता है। यह छोगों 
बंग परत्पर गठन करता है और उन्हें आचरण के कतिप्रय सर्वमान्य नियमों को प्राहृत 
करने का आदेश करता है, जिनके बिता हम सुव्यवस्यित सामाजिक जीवन को आगा 
नही कर सकते । 


जो भी हो, इस बात पर पुत्र: जोर दिया जा सकता है “कि राज्य बहु आकार है, 
जो समाज का न तो समवयस्क हूँ और न ही सम-विस्तार वाला है, किन्तु विशिष्ट ध्येय 
की प्राप्ति के छिए निश्चित व्यवस्था के रूप में उसके अन्तर्गत निमित होता है ।”* राज्य 
का छक्ष्य उन अवस्थाओ को उतप्न करना हूँ जिनके बिना मनुप्य कौ प्रसप्नता प्राप्य नही । 
राज्य सर्वोत्तिम ढंग से किस प्रकार इन परिस्थितियों को उत्पन्न कर सकता है। यह इसके 
अधिकार-क्षेत्र का निर्धारण समाज से इसे स्पप्टतः विभेदित करने के छिये आवश्यक 
बनाता है। यदि समाज और राज्य को वरावर मान लिया जाये तो बहू मानव के समस्त 
जीवन को समाविष्ट कर छेगा और उज्यक्तियों की प्रसन्नता की गौरव और सम्पन्नतां 
के नाम पर वक्षि दे दी जायेगी। समाज की व्यवस्था को बनाने वाले मनुष्यों के समस्त 
क्रियाफछाप सरकार की दया पर छोड दिये जायेंगे, जिस यत्रके द्वारा राज्य अपनी इच्छाओं 
को क्रियात्मक रूप देता है । वह अपनी इच्छानुसार चाहे कुछ भी निर्धारित कर सकता है । 
इसका हस्तक्षेप व्यापक हो सकता है , जिससे व्यक्ति की उस प्रसन्नता की बलि होगी 
जो राज्य का छष्प है। 


८ राज्य और समुदाय 
( 80806 & 2550८०007 ) 


राज्य और समुदाय में अच्तर (7)50ग८४०॥ 9८0४८९४ 503(6 थ्यार्पे 
5$00०/॥०0) --स्रमाज केवल व्यक्तियों का एक यौगिक समूह मात्र नही हूँ, बरन 
व्यक्ति-समूहों का एक सग्रह है। यह सभी समुदाय मनुष्य अपनी विभिन्न अवश्यकताओ, 
सामाजिक, आर्थिक, सास्कृतिक ओर प्रमोदात्मक एवं अन्य बहुत-सी आवश्यकताओं की 
पूर्ति के लिये चनाता है। यह सभी समुदाय मानव की सम्मिलनात्मक प्रवृत्ति को व्यक्त 
करते ओर उसका विकास करते है। 


आरम्भ में मनुष्य की सामाजिक आवश्यकत्ाएँ बहुत कम थी और तदनुसार 
सामाजिक समुदाय संख्या में सीमित थे । किन्तु आज के जटिल-जीवन मे सामाजिक 
आवश्यकताएं असीम रूप से घढ़ गई हैँ। ओर आज का समाज वस्तुत' ऐसे समुदायों का 
जाल है) वार्कर का मत है, “हम समाज को सामान्य जीवन बिताने वाले कुछ व्यक्तियों 
के रूप में उतना नहीं देखते जितना कि हम उसे व्यक्तियों के उस समुदाय के रूप में 
देखते है जो पहले से ही ऐसे विभिन्न समूहों में सगठित हैँ, जिनमें प्रत्येक का एक 
अग्रतर एंव उच्चतर समुदाय में एक अप्रतर और उच्चतर सामान्य उद्देदय की पूर्ति के 
हिये अपना एक स्रामान्य जीवन हैँ ए 
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च्ड राजनीतिक विज्ञान के सिद्धांत 


कवायडी क्षेत्र (8) /02 :८०..)-के पान, जो अब पाकिस्तान की उत्तर-पश्चिमी 
सीमा पर हैं, राज्य नहीं है, क्योंकि वे राजनीतिक रूप में संगठित नहीं, यद्यपि प्रत्येक 
कबीछा एक स्पष्ट सामाजिक इकाई हैं। 

राज्य निश्चित रूप में एकप्रदेशीय संगठन है। एक समाज एक विशिष्ट प्रदेश 
सक सीमित नहीं भी हो सकता। यह अपने क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय हो सकता है, इससे भी 
अधिक एक समाज में मनुष्य का संपूर्ण जीवन और वे सब सामाजिक बंधन समाविष्ट 
होते हैं , जो मनुष्यों को परस्पर बांधे रहते हें। जैसे परिवार, जाति, धर्म और क्लब 
क्षादि। राज्य का संबंध केवल उन सामाजिक संबंधों से है, जो सरकार द्वारा अपने- 
आपको व्यवत करते हैं। इसका अन्यों के ऊपर कोई कानूनी अधिकार नहीं। मेकाईवर 
( १/४८ॉएटा ) ने इस अन्तर को सुन्दर शब्दों में व्यक्त किया है। वे कहते हें, 
“परिवार या धर्म या क्‍्लव जैसे समाज के रूप विद्यमान हैं, जिनकी उत्पत्ति या प्रेरणा 
का स्रोत समाज नहीं है और रीति-रिवाज या प्रतिद्वंद्धिता जैसी सामाजिक शक्तियां 
हैं, जिनकी राज्य रक्षा कर सकता है या सुधार कर सकता है, किन्तु वस्तुतः जिनकी 
रचना नहीं करता, और मित्रता या ईर्पा जैसे सामाजिक प्रेरक भाव हें जो ऐसे अत्यन्त, 
घनिष्ठ और वैयक्तिक संबंध स्थापित करते हैं, जो राज्य के महान यंत्र के द्वारा 
नियंत्रित नहीं हो सकते ।* 

राज्य सत्तावान है, और वह आज्ञा-सूचक ( एप ) प्रणालियां 
निर्मित करता है। यदि इन आज्ञाओं या नियमों की कोई अवज्ञा करता है, तो वह 
दंडित हो सकता है। किन्तु समाज को दमन-शक्ति का अधिकार नहीं । यह सत्य है 
कि प्रत्येक समाज अपने नियमों के अनुसार कार्य करता है, तिस पर भी ये नियम 
आदेशात्मक अथवा आज्ञासूचक नहीं । वे केवल आचरण के नियम मात्र हैं, जिनके 
पालन की समाज के सदस्यों से आश्ञा की जाती है। उसे अपनी आज्ञाओं को विवश करके 
पालन कराने का अधिकार नहीं है और न ही अवज्ञा करनेवाले सदस्यों को वह 
शारीरिक दंड दे सकता है। समाज अपने नियमों का पालन कराने के लिए अपने 
सदस्यों की सद्भावना के प्रति-परेरणा-और आग्रह कर सकता है। वाकर ने सत्य ही 
'कहा है, “समार्ज का क्षेत्र स्वतः सहयोग का है, इसकी शर्विति संदुभावना ((४०0वस्मी) 
है, और इसकी विधि लोचपूर्ण ( टा०5पठं५५ ), है जब कि राज्य का क्षेत्र यांत्रिक 
क्रिया है, इसकी शवित दमन हैं और इस को विधि कठोर है ।” 

यद्यपि राज्य समाज के अनुरूप नहीं है, तव भी राज्य सामाजिक व्यवस्था 
के ढांचे को प्रदान करता है। लास्की के कथनानुसार राज्य मानव-आचरण को नियमित 
करने का एक मार्ग है । “इसके चरित्र का कोई भी विइलेपण आचरण के निर्दिष्द 
उसद्धांतों की विधि के रूप में इसे स्पष्ट करता हैं, जिनके द्वारा मनुष्य अपने जीवन 
को नियमित करे ।”* समाज के सव आचरण राज्य के नियमों द्वारा स्वीकृत 
जीवन-विधि के अनुकूल होने चाहिएं, क्योंकि राज्य अपने नियमों कौ नियमों के हेलु 


रक्षा नहीं करता, प्रत्युत इसलिए कि व्यक्तिगत जीवन के साथ उनका संबंध होता है । 
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राज्य और समुदाय में अन्तर [0907०0४०) ७८८ण८्८ 
288०० ४०7) केबल व्यक्तियों की एके | समूह मात्र नदी है। 
व्यक्तिसर्मूही एक सरहद दै यह सभी सम, अपनी विर्मिर आवश्यकताओं, 
सामार्जिकः ,सास्इ॒तिक और अ्रमोदात्मक अन्य बहती आवश्यकताओं हु प्रो के 
र्पूति के (ये बनाता दै.। नह भुदाय मात की सम्मिलनाएमक अबू्ति की व्यई 
करते और उरी दिकास करते डर 
की सामाजिक आवश्यकताएँ, व कम थी और ते 
आज के जदिल-जीवन में सार्मा 


आसम्म में माह की 
सामार्टिक समुदाय थे। किन्‍्के “ 
असीम के बी लात का मना हे बल: समुदाय! 
समाज को सामान्य जीवन बिताने वाले के र्थ्या 
व्यक्तियों के उसे समुदाय के 
में प्रत्येक के 


३४ राजनीतिक विज्ञान के सिद्धांत 
कवायलो क्षेत्र ( [४02] 6729..)-के-परठानू, जो अब पाकिस्तान की उत्तर-परिचमी 


'सीमा पर है, राज्य नहीं है, क्योंकि वे राजनीतिक रूप में संगठित नहीं, यद्यपि प्रत्येक 
ऋबीला एक स्पष्ट सामाजिक इकाई हैं। | 

राज्य निश्चित रूप में एकप्रदेशीय संगठत है। एक समाज एक विशिष्ट प्रदेश 
तक सीमित नहीं भी हो सकता। यह अपने क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय हो सकता है, इससे भी 
अधिक एक समाज में मनृष्य का संपूर्ण जीवन और वे सव सामाजिक बंधन समाविष्ट 
होते हैं , जो मनुष्यों को परस्पर बांधे रहते हैं। जैसे परिवार, जाति, धर्म और क्लब 
आदि। राज्य का संबंध केवल उन सामाजिक संबंधों से है, जो सरकार द्वारा अपने- 


आपको व्यक्त करते हैं। इसका अन्यों के ऊपर कोई कानूनी अधिकार नहीं। मेकाईवर 


( ७४८रएटा ) नें इस अन्तर को सुन्दर शब्दों में व्यक्त किया है। वे कहते हें, 
“परिवार या धर्म या क्लब जैसे समाज के रूप विद्यमान हैं, जिनकी उत्तत्ति या प्रेरणा 
का स्रोत समाज नहीं हैं और रीति-रिवाज या प्रतिदंद्धिता जैसी सामाजिक शक्तियां 
है, जिनकी राज्य रक्षा कर सकता है या सुधार कर सकता है, किन्तु वस्तुत: जिनकी 
' रचना नहीं करता, और मित्रता या ईर्पा जैसे सामाजिक प्रेरक भाव हें जो ऐसे अत्यन्त, 
घनिष्ठ और वैयवितिक संवंध स्थापित करते हैं, जो राज्य के महान यंत्र के द्वारा 
नियंत्रित नहीं हो सकते ।* 
राज्य सत्तावान है, और वह आज्ञा-सूचक ( गा०८०४४४८ ) प्रणालियां 
लिर्मित करता है। यदि इन आज्ञाओं या नियमों की कोई अवज्ञा करता हैं, तो वह 
दंडित हो सकता है। किन्तु समाज को दमन-शक्ति का अधिकार नहीं । यह सत्य है 
कि प्रत्येक समाज अपने नियमों के अनुसार कार्य करता है, तिस पर भी ये नियम 
आदेशात्मक अथवा आज्ञासूचक नहीं । वे केवल आचरण के नियम मात्र हैं, जिनके 
पालन की समाज के सदस्यों से आशा की जाती है। उसे अपनी आज्ञाओं को विवद्ञ करके 
पारन कराने का अधिकार नहीं है और न ही अवज्ञा करनेवाले सदस्यों को वह 
शारीरिक दंड दे सकता है। समाज अपने नियमों का पालत कराने के लिए अपने 
सदस्यों की सद्भावना के प्रति.ओेर्णा-और आग्रह कर सकता है। बाकंर ने सत्य ही 
कहा है, “समाज का क्षेत्र स्वतः सहयोग का है, इसकी शक्ति संद्भावना (5000७ग) 
है, और इसकी विधि लोचपूर्ण ( ८७४7८॥9 ),हैं जब कि राज्य का क्षेत्र यांत्रिक- 
क्रिया है, इसकी शक्ति दमन हैं और इस की विधि कठोर है ।” 
यद्यपि राज्य समाज के अनुरूप नहीं है, तव भी राज्य सामाजिक व्यवस्था 
के ढांचे को प्रदान करता है। लास्की के कथनानुसार राज्य मानव-भाचरण को निग्रमित 
करने का एक मार्ग है । “इसके चरित्र का कोई भी विश्लेषण आचरण के निदिष्ट 
वपद्धांतों की विधि के रूप में इसे स्पष्ट करता हैँ, जिनके द्वारा मनुष्य अपने जीवन 
को तियमित करे ।”* समाज के सव आचरण राज्य के नियमों द्वारा स्वीकृत 
जीवन-विधि के अनुकूल होने चाहिएं, क्योंकि राज्य अपने नियमों की नियमों के हेतु 
रक्षा नहीं करता, प्रत्युत इसलिए कि व्यक्तिगत जीवन के साथ उनका संबंध होता है । 


[. 99. 
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३६ > राजनीतिक विज्ञान के सिद्धान्त 
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_* ,समुदाय की परिभ्ाप्ा 'ऐसे व्यक्तियों अथवा सदस्यों के समूह के रूप में की गई 
है, ज़ो एक सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिये मतैक्‍्य में संयुक्त और संगठित हैं ।* कोल ने 
इसकी परिभाषा इस प्रकार की है : समुदाय “मनृप्यों का कोई भी वह समूह है जो ऐसी 
अथवा उद्देश्यों के सामूहिक योग की आधप्ति के लिये प्रथत्वशील हो और इस कार्य के 
लिये किसी साधारण विधि पर सहमत होकर सामान्य क्रियाओं विषयक नियम 
बनाये, चाहे इन नियमों का स्वरूप कितना ही प्रारम्भिक एवं सूत्ररूप क्यों न हो ।/* 


फलत: समुदाय में ऐसे लोगों का समावेश होता है जिनके एक या अनेक सामान्य 
उद्देश्य होते है, जिनके लिये वे परस्पर सम्मिलित' एवं संगठित होते है । केवल व्यक्तियों 
के एक समूह से ही समुदाय नहीं वन जाता । अवम तो अत्येक समुदाय के, पूर्ति हेतु, 
एक या उससे अधिक निश्चित उद्देश्य होते हैँ। ट्वितोयत:, वे व्यक्ति, जो उद्देश्य अथवा ' 
उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये सम्मिलित हों, संगठित होने चाहियें। बिना संगठन के वह 
एक समूह या भीड़ मात्र होगी। असंगठित भीड़ की अपनी कार्य करने और उद्देश्य- 
प्राप्ति की कोई प्रणाली नहीं होती, क्योंकि उनके मच्य कोई सामान्य अनूवंध अथवा 
ऐक्य नहीं होता । 


अव यह विश्वास किया जाता हूँ कि राज्य अन्य भिन्न समुदायों जैसा एक समुदाय 
है। राज्य और स्वचालित समुदाय दोनों स्वभावतः एवं स्वेच्छा से उत्पन्न होते हें और 
मनुष्य की सामाजिक प्रकृति की अभिव्यक्ति हैँ। अपने-अपने कार्यकलापों के क्षेत्र के 
अन्तर्गत, मनुष्य की प्रसन्नता की प्राप्ति के लिए, कार्य करते हुए सब एक दूसरे से 
स्वतन्त्र हैं। राज्य तथा स्वयंचालित समुदायों के वीच इस निकट गठबंधन के वावजूद, 
दोनों के बीच मोलिक अन्तर है। इस अन्तर की मुख्य वातें ये हैं। 


१. राज्य प्रदेशीय रूप में संगठित समुदाय है औरइसका भ्रदेश पूर्णरूप से स्पप्टतया 
रेखांकित होगा । इसका नियमित अधिकार इस की प्रदेशीय सीमाओं से पार नष्ट हो 
जाता हूँ । किन्तु स्वयंचालित समुदाय एक निद्चित प्रदेश में सीमित नहीं होते। उनमें 
से कई के अन्‍्तर्राप्ट्रीय क्षेत्र भी होते हैं; जो संसार भर में फैले होते हें और अनेक राज्यों 
के नागरिक उनके सदस्य होते हें । 


२. राज्य की सदस्यता अनिवार्य होती है । हर किसी को किसी-व-किसी राज्य का 
सदस्य होना होगा; उसके लिये अन्य कोई विकल्प नहीं है। किन्तु अन्य समुदायों की 
सदस्यता ऐच्छिक एवं वैकल्पिक है। यह प्रत्येक व्यक्ति को निर्णय करना होता है कि वह 
इस या उस समुदाय का सदस्य वे या नहीं। हर कोई एक ही समय में एक या 
अनेक समुदायों का सदस्य वन सकता हैं। यह उसका निजी विकल्प है। वह किसी भी 
समुदाय में सेडे जब कभी वैसा करने की उसकी इच्छा हो, पृथक होने के लिए स्वतस्त्र है । 
यह सर्वया उसी की इच्छा पर निर्भर है । 


4.. +क्िरॉपला, ००. छत; 9. 6 
2. 56०5६ ८०7७, एछ. 37 


३. राज्य स्थायी ओर निरपर रहने वाठा समुदाय है। यह अविनागी हैँ। सस्‍्कारें 


तत्याल उन उद्देश्य की प्राप्ति हो जाने पर, जिस ऊँ छिए उनपर जन्म दुजा बा, समाष्व 
हो जाता है । कुछ समुद्राय जान्तरिक मतनेद के कारण छोप दे जाते हैं । 

४. प्रत्येक समुदाय निधिष्ट उद्देश्य या उद्देश्यों के छिए बनाया छाता हैं और उसके 
फार्पेकछाप उते हवितो को प्राप्ति शाह दो सोमित होते हे। दूसरे शब्दों में, प्रत्येक 
स्पयात्णि समुदाव के कार्यक्रकाप का क्षेत्र भद्मी भाति परिनापित होता है। दूसरी 
ओर, राग्य का क्षेत्र अविक विस्तृत जौर उसके कार्यकठाप बहुरूदी होते हें। इस पर 
विशिष्ट हिला को थोन्ना सामान्य का दायिन्व होता हँ। मेकाइवर (3४८7%6०) 
कहते है कि राज्य “भत्यावश्यक रूप में व्यवस्था की रचना करने वाह संगट्त 
हूँ। इसका अस्तित्व व्यवस्था स्थापित बारना, निःसदेह, केवल ब्यवस्था के सिए ही नही 
प्रत्युत जीवन की सच संभावनाओं के लिए होता हूँ, गिनके लिये व्यवस्था के उस आधार 
की आवश्यकता होती हूँ। 

५५ राज्य सत्ता हें कौर दसन्िए उस के पास अपने निर्णयों को कार्यानिवित करने 
को धरित द्वोवी हैं। स्वपचालित समुदाय के पास दमन को कानूनी शक्ति का अधिकार 
नहीं होता । यदि किसी समुदाय के सदस्थ उसके नियमी की अबन्ना करते है, तो उन्हें 
शारीरिक दंड नहीं दिया जा सझता। इसके प्राम आज्ञाओ को मनवाने तथा क्रिया" 
स्वित कराने का साधन नहीं । यह दोषियों को नैतिक रूप में निंदा कर सकता हूँ, यद्यपि 

यह मानना होगा कि कुछ जवस्याओं में शारीरिक दड की अपेक्षा नैतिक निंदा अत्यधिक 
बुरी होती हूँ । 

६. राज्य के पास सब स्पर्यचाखित समुदायों के कार्य-क्रदापों को नियेत्रित करने 
फो शजित होती है। वह किसी समुदाय के अस्तित्व तक पर प्रतिदध छूमा सकता है, यदि 
मह धारणा हो कि उसने इस प्रकार का कोई कार्य किया है. अधवा करने वाल्य है. जिससे 
सार्वजनिक शाति एवं भुरक्षा के भग होने की आगका हो। वेस्तुस्थिति यह है कि कोई भी 
राज्य, अपनी प्रदेशीय सोमाजो के अन्तर्गत क्रिमी समुदाय को अपराधी अयबज्य अनैतिक 
उद्देंधयों के लिए अयबा ऐसे क्रिप्तो समुदाय को, जिस के उद्देश्य स्व-बोषिल रूप में 
राज्य की सार्वजनिक नीति के घिरीबी है , निभित होने या अस्तित्व में वने रहते की मजूर्सी 
नहीं देगा । ऐसे अनेक उदाहरण दिये जा सकते हूँ हि जब्र सरकार को कषाज्ञासे 
समुदायों को फोनून-बिदद्ध घोषित छिया गया अबवा उन्हे भग कर दिया गया। भारत 
सरकार ने अभी हाछ ही में, राष्ट्रीय स्वय सेवक संघ को कानून विरुद्ध समुदाय ठहृराबा 
था पोर उप्के कार्यकटापो पर रोक लगा दो थी, यद्यवि बाद में यह रोक हटा ली गई 
थी । 








७- बन्ततः, राज्य को कई समुदाय बनाने तथा उनके कार्यो को निर्धारित करने 
का अधिकार है। प्रत्येक देश में राज्य के नियमों द्वारा विश्वविद्यालयो की रचना की जाती 
है और उनके कार्य स्पष्ट रूप से परिमाषित होते ई 


इ८ राजनीतिक विज्ञान के सिद्धान्त 


राज्य, राष्ट्र और राष्ट्रीयता 4 
(88०, पिं&ध०) था ०४०४०) 


राष्ट्र (४४०३ )--राजनीतिक विज्ञान में कुछ अन्य शब्द भी हैं, जिन्हे 
राज्य, राप्ट्र और राष्ट्रीयता के रूप में उसी अस्पष्टता के साथ प्रयोग में छाया 
जाता है। कई लेखकों ने राष्ट्रीयता के अर्थ॑ में राष्ट्र शब्द का प्रयोग किया है, जब कि 
दूसरे राज्य के साथ मिला देते हैं। जिस ढीलेपन से उनका उपयोग किया जाता है, उसके 
कारण बहुत अआंति और भ्रम हो गया है । 

नेशन (राष्ट्र) शब्द की व्यूत्वत्ति लेटिन शब्द निश्ियो' ( १७६० ) से हुई है, 
जिसका अर्थ है “पैदा होना” । यह इसे वंशीय अथवा नृवंशीय अर्थ प्रदान करता है । फलतः, 
व्यूत्पत्ति की दृष्टि से एक राष्ट्र से अभिग्नाय वह छोग हैं, जिनका निकास एक नस्ल से हो। 
इस अर्थ में प्रयोग किये जाने पर राष्ट्र का अर्थ होता है, ऐसे लोग, जो रकत-संवंधों द्वारा 
एक राजनीतिक समाज में परस्पर संबद्ध हों । वर्गेस (8078585) और ली काँक 
(,९४८०८४) बंशीय (780०४)) भाव में राप्ट्र की परिभाषा करते हें, यद्यपि' बर्गेंस 
सामान्य वंश-परम्परा को आवश्यक तत्व नहीं समझते । उनकी दुष्टि में राष्ट्र भौगोलिक 
एकता वाले एक प्रदेश में बसी हुई नृ-वंशीय ऐक्यता (८४० पं ५) वाली 
“जनसंख्या” है । नृ-वंशीय ऐक्यता से उनका तात्पयं उस जनसंख्या से है, जिस की 
सामान्य भाषा और साहित्य, सामान्य परम्परा और इतिहास, सामान्य रीति-रिवाज 
उचित एवं अनुचित की सामान्य चेतना है ।/ कालवों ( (४४४० ) अपनी 
“अन्तर्राप्ट्रीय नियम” नामक रचना में इस वात पर जोर देते हैँ कि राष्ट्र का विचार 
स्रोत या जन्म, वंश के समुदाय, भाषा के समुदाय, आदि के साथ जुड़ा हुआ है। 
समकालीन राजनीति-वैज्ञानिक लीकाक असंदिग्ध रूप में कहते हूँ कि “यद्यपि, राष्ट्र 
( २७००४ ) शब्द का प्रयोग वबहुधा ढीलेपन से किया जाता है, तथापि वंशीय 
या नू-वंश संबंधी महत्व के रूप में उस पर उचित ढंग से विचार किया जाना चाहिए ।”$. 
यह छोगों के एक समूह का निर्देश करता है, जिनकी एकता सामास्य वंश-परम्परा और 
सामान्य भाषा पर आधारित है। 


किन्तु बंध और राष्ट्र दो नितांत भिन्न शब्द हें। हम रक्त की पविन्नता को 
प्रमाणित नहीं कर सकते और जैसा कि सिजविक कहते हूँ, मुख्य आधुनिक राप्ठ्ों में से 
फुछ “प्रत्यक्षतः मिश्चित बंशों के हैं ।?* आधुनिक काल की देश परिवर्तन (॥78/20/0॥ ) 
ओर समागमभ ( 7ए(९८८०0ए४४८ ) की अवस्थाओं से परितित विद्यार्थी को 
रक्‍त की शुद्धता का दावा कुछ काल्पनिक-सा जान पड़ता है। एक राज्य की जनसंख्या, 
जैसे कि यूनाइटिड स्टेट्स आफ अमेरिका की है, कई नस्‍्लों अथवा मिश्चित रक्त की बनी 
ही सकती है। राष्ट्र की, इस तरह, वंशीय महत्ता कुछ भी नहीं । लोगों के जिस एक समूह 
से राष्ट्र बतता है, उसके लिए यह आवश्यक नहीं कि वंश, भाषा या धर्म की समानता हो। 
यह चेतना अथवा विचारों की समानता का भाव है। यह सत्य है कि भाषा और धर्म 
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लोगों को परत्पर जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण अप हे , किन्तु यह्‌ स्पप्ट है कि धर्म और भाषा 
की एकता तथा राष्ट्रीय-भावना को समानता आवश्यक रूप से सबरधित नहीं हैं। स्वित 
छोगों का उदाहरण लीगिए। न तो बह एक भाषा बोलते है , न उनका एक धर्म हैं, तिस 
पर भी वह एक राष्ट्र में नमित है। निः्देह, सामान्य धर्म को धारणा भक्तियादी 
शप्ट्र बनाने की श्रक्षित हैं और राष्ट्रों का विधटन करने के लिए भी शक्त्रिणाणी है; किन्तु 
सम्यता के इतिहास में से इस चरण का अब लोप हो गया है, यद्यपि भारत में मुस्लिम 
लीग ने अपने राष्ट्र-सिद्धात और फरूतः पाकिस्तान की अपनो माग के छिए पर्म को 
अपना मुख्य आधार बनाया था; 


'फ़छतः, जो बधव छोगों को एक राष्ट्र बनाने के लिए जोड़े है। मनोवेशानिक 
तथा आध्यात्मिक हे | थे चेतनापूर्ण भावनाएं हे, जो सामान्य इतिहास की स्मृतियों 
« द्वारा जोड़ी जाती हैँ, विशेषकर विदेशी शत्रुओ के विरुद्ध सामान्य संघर्पे और मिलकर 
रहने की इच्छा तथा समृद्धि के छिए उनका सामान्य उत्तराधिकार को प्रवाहित करना । 
ये विचार लोगो को देशभक्ति की भाववाओ वाला समुदाय बनाते है और यहा राष्ट्र 
इब्द का अर्य हूँ डा. गार्ेर के कपनानुसतार, “एक राष्ट्र सांस्कृतिक सम्रातता का एक 
सामरिक समूह हैं जो अपने मानसिक ( 75)८९८ ) जीवन और अभिव्यक्ति को 
एकता के विषय में एक ही समय चेतन एवं दृढ़निश्चयी है.।”* 


अव अधिकांश लेखक, राष्ट्र शब्द का प्रयोग, राजनीतिक संगठन का विचार 
है। यह ऐसे छोगो का सकेत करता है, जो सास्क्रेतिस और आध्या: 
त्मिक रूप में एक दूसरे के अपनत्व से चंतन्‍्य हे और एक सरकार के अधीन सगदित हैं ॥ 
ग्रह कहा जाता हूँ कि राजनीतिक एकता के बिना, राष्ट्र नही हो सकता । इसलिए, राष्ट्र 
फो राज्य (5६४६८ ) के समान देखा जाता हूँ । उद्यहरण के लिए गिलक्राईस्ट 
कहते हे कि राष्ट्र अर्थ के रूप में राज्य अत्यधिक निकट है। “यह राज्य और उसमें 
किसी आम चीज का योग हूँ, राज्य को किसो एक खास दृष्टिकोण से देखा जाता है, 
अर्थात्‌ एक राज्य में संगठित लोगो की एकता की दृष्दि से” 
राज्य ओर राष्ट्र के दीच अन्तर (9॥४09९0७४ ४७८६घल्‍टा 5002 & 
रर४४०४)--प्रथम विश्वयुद्ध के बाद एक राष्ट्र, एक राज्य अथवा राज्यों के निर्माण 
का चिद्यात जात्म-निर्षय के अधिकार ( उटोन्यिटटाफांग्रवा0णा ) के सिद्धात पर 
क्रियात्मक नीति बन गया । तदनुभार, नवीन राष्ट्र राज्य बनाए गए और टाप्ट्र 
[ ०४०४ ) राज्य ( 890 .) चब्दों का समाव अर्थ में प्रयोग होना घुरू 
हो गया । हम बहुंधा सुनते और पढ़ते हे कि देशो का राप्ट्रो के रूप में वर्णन क्रिया 
जाता हैं, जब कि वस्तुत: उसके लिए राज्य झब्द का प्रयोग होना चाहिए। उदाहरण 
के छिए, अजेन्टाइन जबतन के संविधान को “अज॑न्टाइन नेशन” (अज॑न्टाइन राष्ट्र) 
का माम दिया गया हे) इसी प्रकार, यूनाइटिड नेशस्ज आर्ेनाइजेमन ( पश्ाट्त 
सपांणा5 078०0 2५00॥)--सयुक्‍त राष्ट्र सघ का नाम भी यलूत है, क्योंकि यह 
राजसता पूर्ण राज्यों का अन्तर्राप्ट्रीय संगठन है। हम राज्य और राष्ट्र को समावार्यक 
एकता, फ़. वट  ः 
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राज्य, राष्ट्र. और राष्ट्रीयता *- 
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राष्ट्र (१०४० )--राजनीतिक विज्ञान में कुछ अन्य शब्द भी हैं, जिन्हे 
राज्य, राप्ट्र और राष्ट्रीयता के रूप में उसी अस्पष्टता के साथ प्रयोग में लाया 
जाता है। कई लेखकों ने राष्ट्रीयता के अर्थ में राष्ट्र शब्द का प्रयोग किया है, जब कि 
दूसरे राज्य के साथ मिला देते हैं। जिस ढीलेपत से उनका उपयोग किया जाता है, उसके 
कारण बहुत भ्रांति और ग्रम हो गया है । 
नेशन (राष्ट्र) शब्द की व्यूतत्ति लेटिन शब्द निशियो' ( ७४० ) से हुई है, 
जिसका अथं है “पैदा होना” । यह इसे वंशीय अथवा नृवंशीय अर्थ प्रदान करता है । फलतः, 
व्यूत्पत्ति की दृष्टि से एक राष्ट्र से अभिप्नाय वह लोग हैं, जिनका निकास एक नस्ल से हो। 
इस अर्थ में प्रयोग किये जाने पर राष्ट्र का अथ॑ होता है, ऐसे छोग, जो रक्त-संबंधों द्वारा 
एक राजनीतिक समाज में परस्पर संबद्ध हों । वर्गेस (3078०55) और हो कॉक 
([,९४८०८४) वंशीय (४20०७]) भाव में राष्ट्र की परिभाषा करते हैं, यद्यपि वर्गेस 
सामान्य वंश-परम्परा को आवश्यक तत्व नहीं समझते । उनकी दुष्टि में राष्ट्र भौगोलिक 
एकता वाले एक प्रदेश में बसी हुईं नृ-वंशीय ऐक्यता (६70 धार) वाली 
“जनसंख्या” हूँ । नु-वंशीय ऐक्यता से उत्तका तात्पर्य उस जनसंख्या से है, जिस की 
सामान्य भाषा और साहित्य, सामान्य परम्परा और इतिहास, सामान्य रीति-रिवाज 
उचित एवं अनुचित की सामान्य चेतना है । काल्वों ( (&ए० ) अपनी 
“अत्तर्राप्ट्रीय नियम” नामक रचना में इस बात पर जोर देते हैं कि राष्ट्र का विचार 
स्रोत या जन्म, वंश के समुदाय, भाषा के समुदाय, आदि के साथ जुड़ा हुआ हैं। 
समकालीन राजनीति-वैज्ञानिक छीकाक असंदिध रूप में कहते हैं कि “यद्यपि, राष्ट्र 
( २०४०7 ) शब्द का प्रयोग बहुधा ढीरुपन से किया जाता हैँ, तथापि वंशीय 
या तृ-वंक्ष संबंधी महत्व के रूप में उस पर उचित ढंग से विचार किया जाना चाहिए ।”+ 
यह लोगों के एक समूह का निर्देश करता है, जिनकी एकता सामान्य बंश-परम्परा और 
सामान्य भाषा पर आधारित है। 


किन्तु वंश और राष्ट्र दो नितांत भिन्न शब्द हैँ। हम रक्त की पवित्रता को 
प्रमाणित नहीं कर सकते और जैसा कि सिजविक कहते हैं, मुख्य आधनिक राष्ट्रों में से 
कुछ अत्यक्षतः मिश्चित वंशों के हैं ।* आधुनिक काल की देश परिवर्तन (एरपंछा&त 07 ) 
और समागम ( वेधाल८0प्8८ ) की अवस्थाओं से परिचित विद्यार्थी को 
रक्त की शुद्धता का दावा कुछ काल्पनिक-सा जान पड़ता है। एक राज्य की जनसंख्या, 
जैसे कि यूताइटिड स्टेट्स आफ अमेरिका की है, कई नस्‍्लों अथवा मिश्रित रक्त की वनी 
हो सकती है। राष्ट्र की, इस तरह, वंशीय महत्ता कुछ भी नहीं । लोगों के जिस एक समूह 
से राष्ट्र बनता है, उसके लिए यह आवश्यक नहीं कि वंश, भाषा या धर्म की समानता हो । 
चेतना अथवा विचारों की समानता का भाव है। यह सत्य है कि भाषा और धर्म 
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नहीं कह सकते । राज्य वह है, जिसमें लोग एक निरिचित प्रदेश के अन्तर्गत नियम के 
लिए संगठित हुए हों । 
एक सरकार के अधीन लोगों का केवल संगठन मात्र उन्हें राष्ट्र नहीं बनाता । 
अथम विदव-पुद्ध से पूर्व आस्ट्रिया-हंगरी राज्य था, न कि एक राष्ट्र । वह विभिन्न चरित्र 
के लोगों दधरा आवासित था और राजनीतिक बंधनों को छोड़ कर उन्हें एक साथ गुूंथ 
सकने वाली अन्य कोई बात न थी। इसके बाद राजसत्ता राज्य का सर्वाधिक आवश्यक 
रूप है, जब कि छोग एक राष्ट्र के-झुप में बने रह सकते हैं, भछे ही उन्होंने राजसत्ता के 
स्वरूप को प्राप्त न भी किया हो । जर्मनो और जापान १९४५ में युद्ध-समाप्ति के बाद अब 
राज्य नहों रह गए, यध्रपि जर्मन और जापानी तव भी राष्ट्र ( ४2007 ) थे। प्रवम 
विश्व-युद्ध से पूर्व पोलेंड और फिन्‍्हेंड राष्ट्र थे यद्ववि राज्य नहीं थे। राष्ट्र शुद्ध मनो- 
वैज्ञानिक और आध्यात्मिक भावनाओं द्वारा प्रेरित एकता की. चेतनता की प्रकूट करता. , 
है। इसलिए, यह. चेतनापूर्ण हैं जब कि राज्यत्व ($:9६८70०0) बाहरी (02]४०४४७) 
शव सजुनीतिक- है.- हि जज ता कण 
जो भो हो, यह स्मरण रखना होगा कि १९२० से लेकर राज्य के साथ राष्ट्र 
(५०४००) को समानता देने की प्रवृत्ति हो गई हैं। आधुनिक सिद्धान्त यह हैं कि प्रत्येक 
राष्ट्र को एक पुथक्‌ राज्य निरभित करना चाहिए; प्रत्येक राज्य में एक अकेला राष्ट्र 
होना चाहिए । आज प्रायः प्रत्येक राष्ट्र अपने निजी एक राज्य में संगठित है। एक-राप्ट्रीय 
राज्य के सिद्धान्त ने अवीनस्य राष्ट्रों में विद्रोह का पृष्ठ-पोपण किया। यह प्रैसिडेंट विल्तत 
के राष्ट्रों के आत्म-निर्णय के अधिकार ( 78॥03$ ए इछ-व6६०४778707 ) 
का अनुमोदन करता है, जिसका एटलांटिक घोषणा-पत्र (&(080970 (४0०७:८०) 
द्वारा समर्थन हुआ । निःसंदेह, एक-राष्ट्रीय राज्य के वहु-राष्ट्रीय राज्य की अपेक्षा कतिपय 
स्पष्ट लाभ हैं। किन्तु इस वात से इंकार नहीं किया जा सकता कि अनेक राष्ट्रीय राज्यों 
की विद्यमानता होने पर अन्तर्राष्ट्रीय जटिलताओं में वृद्धि होगी और विश्व-शांति को 
'नष्ठ करने वाली पारस्परिक प्रतिस्पर्दाओं को भड़कने में सहायता मिलेगी । लार्ड एक्टन 
का मत था कि भिन्न राष्ट्रों का समूहीकरण, सभ्य जीवन के लिए उतना ही आवश्यक हूँ 
कि जितना एक समाज का निर्माण करने के लिए व्यक्ितयों का समूहीकरण । एक्टन ने 
चहु-राष्ट्रीय राज्य का समर्थत किया है । 
राष्ट्रीयता (१९०८४०४०॥६५)---अभी हाल तक राष्ट्र और राष्ट्रीयता शब्दों 
का प्रयोग एक दूसरे के बदले किया जाता था। अब उन्हें दो भिन्न शब्दों के रूप में प्रयक्‍्त 
किया जाता हैँ किन्तु यहां तक कि वे, जिन्होंने उनमें अंतर कर छिया है, “उत्त अंतर के 
विषय में किसी प्रकार सहमत नहीं ।” इस तथ्य का स्पष्ट कारण यह है कि 'नेशन' ( राष्ट्र) 
और नेशनेलिटी' (राष्ट्रीयता), दोनों को उसी विश्येपण रूप का भागीदार होना पड़ता 
है और दोनों की व्यूत्पत्ति 'नेट्स” (९७४४७) से हुई है, जो जन्म या वंश के विचार 
का संकेत करता है । किन्तु अब्‌ राष्ट्र का निश्चित रूप से राजनीतिक अर्थ, हो गया है। 
इसका अर्थ हूँ राजनीतिक एकता--अन्यों से भिन्न ऐसे छोगों का एक समदाय, जिनका 
अपना निजी राजनीतिक गठ-बंधत हो । राष्ट्रीयता का राजनीतिक एकता से कोई संबंध 
_नहीं,। यह लोगों के उस समूह का संकेत करती है, जो खोत, वंश, भाषा या सामान्य परंपरा 
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या इतिहास की समानता मे संबद्ध हुए हूँ । इसख्ए, राष्ट्रीयग सामान्य जन्म के 
ब्यूसति अर्य पर जोर देती हैँ । यही हूँ बह प्रकरण विसमें छाई व्राईम राष्ट्रीयता की परि- 
भाषा करते हेँ। बह कहते हे, एक राष्ट्रीयता वह जनसस्या हैं, जो कतिपव बधनो द्वारा 
ऐसे ढग से संगठित होती है, उदाहरण के रूप में, माया और साटिल्य, विचारों, रीतियों, 
ओर परपराओं द्वारा, कि बहू अपनी सवद्ध एकता का जनमंब्यानों भे मिनरता 
बनुभव कर सऊती है, जो उसी तरह अपने निजी समान बने ठित होती हैं ।” ब्राईस 
के कबनातुसार एक राष्ट्र बह दाप्ट्रीयता हैं, जिसने या तो स्व॒तन्त अबवा 
स्ववत्नता की इच्छा नमूह में सगदित डिया आप्ट्रीयता की 
घारणा लगभग ब्राईस जैसो ही है । मिन््र कहते है, “मनुप्यो के एक भाग ऊो राष्ट्रीयता 
का निर्माण करने बाला कहा जा सकता है बशतेंकि वह उन समान सहानुमूतियों द्वारा 
परस्पर सवद्ध हुए दो, जो उनके तवा जन्‍्यों के वौच विद्यमान नदी है--जो उत्हें अन्य 
छोगों की ओेक्षा एकनूसरे के साथ क्विक्र इच्छायूवक सहयोग में ल्यतो है, ए 
सरकार के अधीन रटने की इच्छा प्रशन करती हूं, और यह इच्छा प्रदान दरतो हे कि उन्हीं 
को पथवा विशिष्ट रूप से उन्ही में से एक अग्म की सरकार दोनो चाहिए ।/* 
इस प्रकार, राष्ट्रीयता, छुछ- समान _गद्ध्यंबन-वाछे छोगों में समान जाध्या- 
त्मिक अथवा मनोज॑गानिक भाव का दिग्दशंन करती हूँ । यह अत्यावश्यक छूप में एकता 
की एक भावना हूँ, जो निम्न अनेक शक्तियों का परिणाम ही सकतो है--समाव नस्ल 
और भाषा, समात धर्म, समान जावाल, व्रिजयों ओर निर्मित परंप राओं का समान इति- 
हास और समान राजतीनिऊ प्रेरणाएं । ये सब अग्म राष्ट्रीयता के आधार हैं। जब सब 
अयवा इन में से ऊुछ तत्त्व लोगो में विद्यमान होते है, वो उनमें रक्त-संबंध (]9॥5॥]) 
का भाव उतन्न होता है जो उन्हें एकल (07८४८5५४) में बाबत हूँ । “वे अपनी अनु- 
रूपता (समानता) को पहचान लेते है और अन्य मनुप्यों ले अपने अंतर पर बल देते हें । 
उसकी सामाजिक बयोती (67ं/8०) लिन्न रूप में उसकी निजों हो जाती हैं, 
जिस प्रकार कि एक आदमी अपने मकान को निजी विलक्षण स्वरूप प्रदान कर देता है । 
वे एक कला, एक साहित्य को जन्म देते हे जो प्रत्यक्षतः अन्य राष्ट्रों मे भिन्न होता है। दसी 
आबार पर इस्ठेड शेस्सपियर जोर डिकन्स को उत्तन्न कर सका था, इसी भाति वोल्टेयर 
(५०४४८) और काट के गुण है, मिनसे फ्राम ओर जननी के साप्टवाद 
(ि०प0्रशांधा) का चित्रण होता है स्‍7* 

65" राध्ड- और राष्ट्रोपता में अन्तर ([059गरट्तणा 9लटला उघ्था० बात 
[४७४०४०॥9) जब समान वंधनों दारा संबद्ध छोय एक राज्य में राजनोलिक दृष्टि 
से सगठित हो जाते है, तो वह्‌ आधुनिक सिद्धान्त और परिपाटी के अनुसार एक राष्ट्र का 
हूप बन जाते हैं। हेन (999८४) का कघन हूँ, “एक राष्ट्रीयता, एकता और राजमचापूर्ण 
स्वतंत्रता प्राप्त करने पर एक राष्ट्र बत जातो हैँ ।” बहुदियों (]८७५४) का उदाहरण 
छीजिए, ने हाल ही में पंछस्टाइन में नवीन इज़राइछ राज्य ([5०2ॉं 5906) 
स्थापित किया हूँ । जवतऊ यहूदी एक राष्ट्रीय (7र०0०72]9) थे, अब वे एक 
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४२ राजनीतिक विज्ञान के सिद्धान्त 


राष्ट्र हैं । तदनसार राष्ट्रीयता को एक बनते हुए राष्ट्र के रूप में वणित कर सकते 

प्राय: प्रत्येक राष्ट्रीयता या तो एक राज्य रहा होगा (जैसे कि स्काठ ), अथवा राज्य होने 
की इच्छा होगी, भछे ही वह नवीन राज्य हो अथवा पूर्वतः विद्यमान राज्य का पुनर्तिर्माण 
हो ( जैसे कि महान युद्ध से पूर्व पोल या चैक थे) ।* राष्ट्रीयता तो तब भी हो सकती हैं, 
भले ही वह राज्य बनने की इच्छा न करती हो । हिंदू और मुस्लिम दो राष्ट्रोयताएं हूँ 
कितु भारतीय गणतंत्र की राजसत्ता में एक राष्ट्र हैं। ब्रिटिश राष्ट्र (7४६४०४ ) के अन्त- 
गत वेल्स (४४८४७) और स्काच (5८0८) दो भिन्न राष्ट्रीयताएं हैं, यद्यपि अपने निजी 
राज्य बनाने की कोई इच्छा नहीं है। फलत:, राप्ट्र और राष्ट्रीयता के बीच राजनीतिक 
संगठन का अंतर नहीं है । जहां एक राष्ट्र भिन्न सामाजिक--नृ-वंश्ञ समूहों का वना हो, 
उनमें से प्रत्येक समूह को राष्ट्रीयता कहा जा सकता हैं । 


राष्ट्रीयता के मूल तत्त्व 
(॥0077८038 ०0 ४०४६४०४००४१६9 ) 
वह शक्तियां, जो लोगों को आध्यात्मिक भावना के एकत्व में संबद्ध करती है, 
अनेक और विभिन्न हँ---समानवंशीय स्रोत, समान भाषा, परंपराएं और संस्कृति, समाच 
धर्म, समान आवास, समान हित और समान राजनीतिक प्रेरणाएं । इन सब अंशों ने, 
इस अथवा उस चरण में, विशिष्ट एकता के उस भाव को विकसित होने में योग प्रदान 
किया है कि लास्की के कथनानुसार, “उनको जुदा कर देता है जो शेप मानव में से उसमें 
भागीदार होते हूँ ।” जाइए, हम प्रत्येक अंश के उस कार्य पर विचार करें कि जो राष्ट्रीयता 
के बंधन में लोगों को परस्पर बांधता है । 
ह ६) नस्ल को एकता (90५ ०६ ९०८८)--वंशगत एकता राष्ट्रीयता का प्रव॒ल- 
'तम बंधन है । आधुनिक सिद्धान्त, जो राष्ट्र से राष्ट्रीयता को अहूम करता है, राष्ट्रीयता 
को व्यूत्पत्ति विषयक अर्थ प्रदान करता है । किन्तु वंशगत एकता राष्ट्रीयता के मूल-तत्त्व 
के लिए आवश्यक नहीं रह गई, क्योंकि कोई भी वंश अपनी मौलिक पविन्नता का दावा 
नहीं कर सकता । अधिकांश वंझों का मिश्रित स्वरूप हैं और विभिन्न-वंशों के संचार के 
फलस्वरूप निर्मित हुए है । यूनाइटिड स्टेट्स आव्‌ अमेरिका, कैनेडा, स्विट्जरलैंड आदि 
उल्लेखनीय उदाहरण हैं, जो वंशों के मिश्रण के सिद्धान्त को प्रमाणित करते हैं। यहां तक 
कि अंग्रेज़ भी रक्त की पवित्रता का दावा नहीं कर सकते । वह सैल्टों (४८४), 
ट्यूटनों (4८प०४०४७४), और डेचों ()87688) का मिश्रण हैं। स्वतः, समान वंशगत 
ख्रौत राष्ट्रीयता का सूत्र भी नहीं है । अंगरेज़ और आस्ट्रेलियन वंश-दृष्टि से एक ही हैं, 
कितु अब उनके भिन्न राष्ट्र हैँ । 
इसलिए, वंश की एकता से हमारा तालय यह हो सकता है कि समान स्रोत की 
एक घारणा चाहे वह वास्तविक हो या काल्यनिक । वस्तुत:, प्रत्येक राष्ट्रीयता की अपनी 
अनेतिहासिक आदि-स्रोत की पौराणिक कथाएं हैं, जिनसे लोग अपने आदि-स्रोतों की 
भिन्न-झपता को भूलने में समर्थ होते हैँ । यदि वंशों का भछी भांति विरूय हुआ हो, तो 
स्रोत संबंधी अन्तरों का लोप हो जाता है और वह हितों का समुदाय वन जाते है । जब 
 -+/ पू क्ाकांऋ ०गछ नाते, छ 26. 


राग्य हु 


कभी छोगों का एक समूह विश्वास कर छेता है कि वह एक वंश के है, तो उन्हें समान कल्याण 
के समान बंधनों में सवद्ध करना आसान हो जाता हूँ | वघ्य की एकता की ओर अधिक 
घर्त यह है कि समान भाषा, समान इतिहास, समान परंपराएँ और समान सस्कृति हो । 


(६2 भाषा परम्पराओं और संस्कृति को एकता ( मा ० 7.आएुए०४० 
प्षण्वंधंणा घाव 00[ऐ८):--छोगों को एकता सून में बाधने में भाषा का प्रभाव 
““ती कम नही है । बहुबा यह मान लिया जाता हूँ कि भाषा और नस्ल में बहुत निकटता है 
वयोकि “भाषा-का.स्वरूप और उसकी कोटि उन छोगो के विचारों का स्वरूप और कोटि 
निर्धारित करती हूँ जो उस भाषा को प्रयोगमें छाते हैँ ।” जमंनो के नस्ल सम्बन्धी सिद्धान्त 
अभिकांश में इन गलत मान्यताओं पर आधारित हे । किन्तु इससे इंकार नहीं किया जा 
सकता कि भाषा की एकत्म्म से अधिक कोई अन्य कारण ऐसा नही जो विभिन्न नस्‍्लों को 
सुगमता से एकता के सूत में बांध सके । भाषा ही वह माध्यम है, जिसके द्वारा छोग अपने 
को ब्यक्त करते और पारस्परिक आदान-प्रदान को स्थिर रसते हे । भाषा को एकता 
/ विचारों, परम्पराओं ओर सांस्क्ृतिक...एकता _ की _ स्थापना _ में सहायता करती _है। 
*५“इस माध्यम का अभाव छोगो को कुछ इस तरह अछग करता है ज॑से पूवंकाल में पव॑तों 
और समुद्रो की रोक पृथक्‌ करती थी | यह अभाव उन्हें एक-दूसरे को जातने तथा पहचानने 
नही देता और इस तरह समान चेतनता तथा आदर्शों की समानता के विकसित होने में 
कठिनाई उत्पन्न करता है, जो वास्तविक राष्ट्रीयता के निर्माण करने के लिए आवश्यक 
.हैँ ।/१ फिशे ([८॥६6) का कथन हूं कि यप्ट्रीयता आध्यात्मिक है, परमात्मा के हृदय 
की अभिव्यक्ति है और ९ उनकी एकता का मुख्य वधन समान भाषा हूँ। हूँ। बोहिम (80७॥77) 
कहते हैं, “मातू-भाषा को धारणा ने भाषा को वह स्रोत वना दिया है जिसमे से सब मान- 
“ सिक तथा आध्यात्मिक अस्तित्व प्रवाहित होते है। मातृ-भाषा आध्यात्मिक व्यक्तित्व की 
सर्वाधिक उपयुक्त अभिव्यक्तित का प्रतिनिधित्व करती है।” 
कितु केवछ भाषा ही राष्ट्रीयता के सूत्र को निर्णायक नही हैँ । अगरेज़ और 
अमरीकी--दोनों ही अंग्रेजी बोठते हें जोर तिस पर भी वह दो पृथक राष्ट्र हे । यहा तक 
कि एक हो देश में रहने वाले लोगों द्वारा बोली जानी वाली भाषा के अतर भी राष्ट्रीयता 
के तत्व को नष्ट नही करते । स्काटो की एक राष्ट्रोयता है, यद्यवि उनमे से कुछ गायलिक 
और झुछ अंगरेजी बोलते हे । कैनेडा में भी दो भाषाएं बोली जाती हे, जगरेजी और फ्रेच । 
स्विस भी एक राष्ट्र है, यद्यवि भाषा की दृष्टि से वह विभाजित हें और वहा तोन भाषाएं 
बोली जाती हे--फ्रेच, जर्मन और इटेलियन । तिम पर भी, भाषा का साम्य छोगों को 
राष्ट्रीयता में ढालने के लिए सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण अश्ो मे एक हूँ । जब हम वश की परपरा 
को प्रमाणित नही कर सकते, तो लोगो को राष्ट्रीयता का रूप देने के लिए वश्च के समानता 
की _ अपेक्षा भापा की एकता को अधिक मह॒त्त्ववूणं अश समज्ञा जाता है । 

५) भीगोलिक एकता (56०ह००४० ऐंडआ५)--भौगोलिक एकता एक अन्य 
महत्वपूर्ण अंश है, जो राप्ट्रीयवा की भावना को दृढ़ करता है । यह वाछदोय हैं कि एक 
राष्ट्रीयता में निमित होने वाले लोग एक नियत प्रदेश पर अधिकृत हो जिसके भाग मिल्क 
7 एफ क्मकक स्. फर वाह | 
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हुए हों । एक निरिचित प्रदेश में रहने वाले छोगों को स्वभावत निजी संस्कृति, समात 
प्रयोग. और हित होंगे जो राप्ट्रीयता की चेतना के लिए अत्यावश्यक है । कितु जब समु- 
दाय में एक वार राप्ट्रीय भावना का विकास हो जाता है, तो उसे जारी रखने के छ्लि 
समान प्रदेश में आवास करना आवश्यक नहीं होता । देश-परिवर्तन द्वारा राष्ट्रीयत्ता चण्ट 
नहीं हो जाती । बहुदी, अंगरेज, अमरीकन आदि विश्व भर में फैछे हुए हें और इतने पर 
भी उनका राष्ट्रीय स्वल्प वना हुआ हैं | 
७/ धानिक एकता (एफ्४ ण हिट200)--राज्य को विकसित एवं दृड़ता 
प्रदान करने में धर्म ने महत्वपूर्ण कार्य किया हैं। प्रारंभिक समाज मे समान घर्म का धारणा 
ने ही लोगों को परस्पर संबद्ध किया था । वस्तुतः धर्म और राजनीति का इतना अधिक 
को राष्ट्रीयता का चिह्न माना जाता था। यहां तक कि जब भी कुछ देश मे इसे राष्ट्रायता 
निर्माण का आधार माना जाता है। “वन्य वस्तुएं समान होने की दबा में, राष्ट्रीय एकता 
वहां दृढ़ एवं चिरस्थायी नहीं हो पाती जहां विश्वास के विपय में आधारमूलक मत-मंदे . 
हों, जैसे ईसाइवत और इस्लाम के वीच ।”* थो जिम्ना के ठिराष्ट्र सिद्धात्त और बामिक 
मतनेदों के कारण हम अपने निजी देश्ष में राष्ट्रीयता की भावना का निर्माण नहीं कर सके 
जिसे धामिक मतमेद का आश्रय प्राप्त हुआ एवं जिसके कारण अन्ततः देश का विभाजन 
हुआ । इतिहास में वामिक सत-नेदों के कारण विभाजित छोगों से बने हुए राज्यों के 
दिवटन के उदाहरणों का अमाव नहीं है । १८३१ में वैल्जिवम और हालेंड के विभाजन 
का कारण अंश्रतः धामिक फूट थी। वस्तुतः, राष्ट्रीय भावना के लिए बर्म एक सुदृढ़ प्रलोभन 
है, और इसीलिए वह एकत्व की सहयोगी भावनाओं को संगठित करने में सशक्त अंश हूँ । 
कितु, वर्तमान में राजनीति का घम्म से संवंब-विच्छेद हो चुका है और ऐसे उदा- 
+ हरुण भी अनेक हें जब कि गम्भीर घामिक मतभेद किसी प्रकार भो राष्ट्रीयता की एकता 
में वाधक नहीं हुए । कुछ अन्य अंश हैं, जो छोगों को परस्पर जोड़ते हैं । धर्म ने राष्ट्रीय 
एकता के तत्व के रूप में अपनी अधिकांश शक्ति खो दी हैं । घामिक स्वतंत्रता के विश्वास 
एवं सहिष्णुता की भावना ने विभिन्न घार्मिक दलों के समाजों में राष्ट्रीय एकता की भावना 
को जन्म दे दिया है। इस प्रकार भिन्न घर्मो वाली राष्ट्रीयत्ताएं हो गई हैं, कितु वे एक राज्य 
में परस्पर मिछी हुई हैं । यूनाइटिड स्टेट्स आफ अमेरिका, जहां कई धर्मों में बंटा हुआ है, 
वह वह सुदृढ़ राष्ट्र का सर्वोत्तम उदाहरण भो हैं। फलतः, हम डा. सार्नर के कथन के साथ 
इस निप्कर्प पर पहुँच सकते है कवि “बच्चपि कुछ अवस्थाओं में थामिक साम्य राष्ट्रीयता के 
विकास में सक्तिशारी और राष्ट्रीय एकता के वंवनों को सुदृढ़ बनाने वाला तत्व रहा 
बौर यद्यपि कुछ अवस्थाओं में उसके अभाव में राज्यों का विघदन भी हुआ है, तथापि, 
सहिष्णुता की आधुनिक भावना का छतज्न होना चाहिए जिसके कारण राष्ट्रीयता निदिचित 
करने के लिए अब इसे अत्वावर्यक अथवा महत्वपूर्ण तत्व नहीं माना जाता ॥”* 
राजनीतिक प्रेरणाओं की एकत्ता ((फ्ाए ण ?णाएंप्था 72२90 8 2 
पै085)--सजवीतिक प्रेरणाओं की एकता को जब राष्ट्र-निर्माण के लिए अत्यधिक 


3. (ाव्याफा, ०छ पात,, छ. 30 
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शक्तिशाली अंध स्वीकार कर लिया गया हूँ । जधिकाम राष्ट्रीयताएं या तो स्वाधीनता 
की इच्छा के रंग मे रग गई है और बपने निजी राज्य चाहती है, अथवा सरकार के मामले 
में वह विद्ञा््‌ स्वायत्तता को भावना से ओतप्रोत हो गई दै। “चाहे अतीत की हो उयवा 
भविष्य के लिए हो, राष्ट्रीयता के छिए राजवीतिक एकता-सर्वाघिक महत्वपूर्ण है, ओर 
यह इतनी महत्वपूर्ण है कि विभिन्न इकादयो,में से प्रायः केवछ इसी को ही अत्यावश्यक कहा 
जा सकता है ।”* भछे ही, कितने मी भिन्न दृष्टिकोणों और भावनाओं वाले छोग हो, यदि 
वह चिरकाूछ तक एक हो सरकार की अथीनता में रहते हें, तो उनमें एकत्व की राष्ट्रीय 
भावना फी प्रवृत्ति विकसित होकर ही रहेगी | यदि सरकार विदेशी दो, तो एकता की 
विधि और भो तीब्रगामी हो जाती है । छोम विदेशों अधिकार से छुटकारा पाने के छिए 
संगठित हो जाते है । क्योकि शासन करने वाछा राष्ट्र प्रजा के कल्याण की अपेक्षा निजो 
हित के लिए शासन करता है । गिलक्राइस्ट के अनुसार, “कु-शासन राष्ट्रीयता का जन्म- 
द्वाता है ९ 
समान राजनीतिक प्रेरणाओं का एक अन्य अंग भी हूँ । जब भिन्न रूपों की जन- 
संख्या चिरकाछ तक एक राज्य में रहती है, ओर राज्य अपनी नीति में सब के प्रति 
सहिष्णु होता है, तो समय बीत जाने पर, भिन्न रूपों के तत्त्व, एक राष्ट्रीयता में छीन हो 
जाते हूँ । “उनके बच्चे, राजनीतिक दृष्टि से अर्ध-जातीय वन जाते हूँ, और तीसरी तथा 
चौथी पीढ़ी में वह अपने पैतृक पक्षपातों से मुक्त हो जाते है", और एक-मात्र राष्ट्रीयता 
के अग-प्रत्यय बन जाते है। यूनाइटिड स्टेट्स आफ अमेरिका के छोग पहली पीढी में या तो 
अंगरेज़, जर्मन, पो अथवा चैक थे | उनकी समान राजनीतिक प्रेरणाओं ने उन्हें एकता के 
बधनों में बाघ दिया ओर सव भिक्न राप्ट्रीयताएं अमरीकी राष्ट्रीयता के सूत्र में वध गईं। 
मिल कहता हूँ कि “राष्ट्रीय इतिहास की विद्यमानता और तद्जन्य सामान्य स्मृतियां, 
-सामूहिक मान और अपमान, प्रसन्नता और झोक, जिनका भूतकाछ में एक ही घटना के 
साथ सबंध हो,” ये सर्वाधिक शक्तिशांडी अश राष्ट्रीयता भी भावना उत्पन्न करने वाछे 
हैँ। यह बात ध्यान देने योग्य है कि राष्ट्रीय एकता के भाव का उदय भारतोयों में तबतक 
नही हुआ जबतक कि वह ब्रिटिश प्रशासव दृढ़ नियत्रण के अधीन न हो गये । 

(>-स्वार्यो की एकता (ऐशा।ए ० ]767८580)--समान आथिक एवं रक्षा- 
त्मक्‌ स्वार्य एकता के वधनो को अधिक शक्तिश्ञाली बनाने के हेतु हे । आर्थिक और रक्षा- 
त्मक समस्याएं भिन्न रूपो के तत््को को मिलाने तथा एक सघ निर्माण करने में सहापक 
होने के लिए अत्यावश्यक हे । कितु वह “सघ की आधार-मूलक प्रतिनिधि होने की अपेक्षा 
संघ को.सुदृढ़ बनाने की दिद्या में स्रहययक का कार्य करती हैं ।/+ 

>विष्कर्प ((0०7८ए#ं०7)--अव मरह सामान्यतः स्वीकार कर लिया गया है 
कि यद्यपि उपरोक्त सब तत्त्व राष्ट्रीयता के विकास के लिए महत्वपूर्ण रहे हे अथवा हैं, 
सथापि उनमें से कोई भी नितात अनिवायं नही । इस प्रकार राष्ट्रीयता शब्द अब सव 
बाहरी व्यथं की वातों से मुक्त हो गया है (यह निश्चित रूप से आध्यात्मिक और सांस्कृतिक 
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वन गया है । समान वंश, भापा, घर्म या जावास सरीखे छल्षित तत्त्व, जो लोगों को राष्ट्रीयता 
के लिए प्रमावित करते हैं, महत्वहीन और यहां तक कि अमान्‍्य समझे जाते हूँ। राष्ट्रीयता 
को अब स्वायों आर आदशा का एकता के रूप म स्वाकार किया जाता है । समाज-शआ्वास्‍्ता 
(8०८००९ुछा5) इसे विचारों की समानता कहते हैँ । वह “पारस्सरिक सहानुभूति 
है, जो निरंकुझ सरकार के छूम्बे ज्यासवकाल में समान जवीनता द्वारा सहन किये दमत 
तथा बुराइयों, और महान ऐतिहासिक संवर्षों में श्रेय की समाच हिस्सेदारी, और समात 
उत्तराधिकार की विद्यमानता तथा गीतों और लोक-कयातं में व्यक्त समान परंपरानों 
की चेतना से उत्तन्न होती हैँ ॥7* 
राष्ट्रीयता, इस प्रकार, आध्यात्मिक रूप घारण कर छेती है। प्रो. जिम्मने 
(2्राफ़थयण) का कहता है, “यह एक देन्न से संबंधित चिलक्षण तीत्रता, जात्मीवता 
आर सम्मान की संवुक्त भावना का रूप है ।7* सारे हुप में राष्ट्र और राष्ट्रीयता, दोनों 
सांस्कृतिक है और “उनमें से एक यदि शरीर का रूप हैँ, तो दूसरा उस दरीर की जात्मा 
हैं ।” तदनुसार राष्ट्रीववा, “एक शिक्षा विषयक घारणा है; यह छोगों को एक. राष्ट्र 
बनने, एक राष्ट्र अनमव करने तथा एक राष्ट्र बताने की शिक्षा प्रद्यन करती हैं ।”३ 


राज्य के स्व्रत्य के विपय में और राज्य तथा व्यक्ति के वीच संबंधों को वावत 
अनेक कल्पताएं हूँ । जो भी हो, चार महत्वपूर्ण सिद्धान्तों पर विशेष ध्यान देना चाहिए । 
इनमें प्रथम वेदान्ती (१/०77580) सिद्धान्त है। वेदान्ती सिद्धान्त के समर्थकों का तक 
हैँ कि उन व्यक्तियों का, जो राज्य का निर्माण करते हैँ, स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता “प्रित्युत 
संपूर्ण समूह में वह केवछ आश्विक इकाइयों के रूप में होते हें, प्रत्येक अन्य पर बीर प्रत्येक 
*'. संपूर्ण पर अपने निरंतर अस्तित्व के लिए आश्वित होता हैं ।/ ४ उनका अपना निजी स्वर्तत 
अव्तित॒व नहीं होता और जो छुछ वे हैँ और जो कुछ उनके पास होता है, उतका वह से 
“ उस समाज का होता हैं, जिसके वे जंग हें । इसके . विल्कुल विपरीत नितांत एकाकीपन 
(2(07200500) या झुद्ध व्यक्तिवादी सिद्धान्त हैँ, जो व्यक्तियों के केवछ एकन्री- 
करण के रूप में समाज की घारणा करता है, “उनमें से प्रत्येक्त अधिकांश रूप में अपने 
साथियों से एकाकी और स्वतंत्र रहता है, जो बलवाव के आक्रमण के विदद्ध दुर्वरू की | 
रक्षा के लिए सामूहिक अवरोघ मात्र की न्‍्यूवतम सीमा से परे राज्य भी सहायता के बिना 
जीवित और यहाँ तक कि संपन्न होने की भी क्षमत्ता रखता हैं ।£ इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति 
वत्मनिर्भर इकाई है और एक की दूसरे पर निर्भरता नहीं होती । वह राज्य की सहायता 
के विना जीवित रह सकता हूँ और यहां तक कि संपन्न भी हो सकता है। बलवान के 
आक्रमण के विढ॒द्ध दुर्वलू को रक्षा प्रदान करने में राज्य को आवदयकता की उत्पत्ति हुई। 
तदनुसार, राज्य पुलिस-राज्य हैं गौर वह “रक्षा एवं अवरोध के लिए होता है, न कि पौषण 
और वृद्धि के लछिए.व' 
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राज्य डे 


इसके बाद ईचवादी ( ध७७॥58८ ) मिद्धान्त हैं; जो वेदान्ती [ शाठ्या5४८ ) 
मोर एफाकीपन (राण्यमवेधांड0) के बीच समझोता है । इस सिद्धान्त के अनुसार 
अऑस्येक व्यस्त जयना निजी जीवन विताता हूँ, किन्तु उनमें से प्रत्येक, एक रूप में, अपने 
कंत्याण के लिए अस्पों पर निर्भर होता हूँ । इसका अस्तित्व न तो उस सूर्ण में विय 
हीता हूँ, न ही वह अपने सामाजिक वातावरण से पूर्णदया स्वतत् और एकाकी किय्रा जाता 
है। अन्ततः, हमारा जीवधारी सिद्धान्त हैँ, जो राज्य को उननी एकता के समान देखता हूँ 
जो जोवधारी रचना कय स्वरूप होता है । 


फटे? राज्य का जीवधारी रचना का स्वरूप 


जीवपारी सिद्धान्त की व्यास्या ( 0787८ पराट0ए ०फ़ोक्वंपटते ]-- 
राज्य का निर्माण करने वाले व्यक्तियों के सम्मिलन को ठोक वैसा ही बताया गया है जैसा 
कि प्राउुतिक जीवघारी के विभिन्न अगो का सम्मिलन द्वोता हूँ । जिस प्रकार एक जीवधारी 
के, चाहे पशु हो या पोधा, कई भाग होते हूँ जी एक दूसरे पर तथा सपूर्ण ढाचे पर अन्तनिर्भर 
होते हूँ, इसी प्रकार राज्य ऐसे व्यक्तियों द्वारा बना होता हैँ, जो एक दूसरे के साथ इस 
ढग मे सवधित होते है कि प्रत्येक अन्य पर, ओर अन्तत', समाज पर निर्भर होता है । इस 
तरह, जीवधारी मिद्वान्त प्राणि-श्षास्त्र की घारणा के अनुमार है जो राज्य को “प्राकृतिक 
विज्ञान” के अनुसार वर्षन करता हैं । “उसे बनाने वाले व्यक्तियों को पौणे या पशु के 
जोवाणुओं के समान देखता हूँ, और उनमें तथा उस समाज में अन्तनिर्भरता के सवंध का 
पक्षपातो हूँ जो जोवधारियों तथा जीवधारी रचना के अगों तथा सपूर्ण ढांचे में विद्यमाव 
होता हू ।” दूमरे झब्दों में, जिस प्रकार पथ का गरीर जीवाणूजों से बना होता है, 
तरह राज्य अनेकों व्यक्तियों से वना होता है और “घर के साथ हाथ का अयवा पेड़ के 
साथ पत्ती का जो और जँमा मंबध होता हूँ, वही समाज के साथ मनुष्य का होता है। यह 
उस्तमें विद्यमान होता है और बहू इसमें ।/$ इसलिए, राज्य एक जीवधारी ऐकस है--- 
“एक प्राणमय जोवधारों ।” 





इस घ्िद्धांत फा इतिहात्त [750079 ० 076 ९079 )--जीवधा री विद्धास्त 
उतना ही पुराता ई जितनी स्वतः राजनंातिक विचारधारा। प्डेठो ने महान जाकार 
के राज्य की मनुष्य के साय तुलना की है, और उनके कृत्यो को समता का निर्धारण किया 
दे) उनका कहना है कि “सर्वोत्तम व्यवस्थित समान-तत्र (00ग्रशाणय४८या() बहू 
यथा, जिसका आऊक्रार-विधयक समठव निक्दतर रूप में व्यक्ति के सिद्धात के अनुरूप जान 
पड़ता या ।” सिसरयो ( (४८८70 ) भी इसो विचारधारा का पक्षपाती था और राज्य 
के मुसिया को मानव-धरीर पर घासन करने वाली आत्मा की उपमा देता था। मध्य 
युगीन तथा प्रोीन काल के छेसको में से, जिन्होंने इस सिद्धात का समर्थन किया था, उन 
में मुख्य ये है : जाने ऑफ़ संलिसवरी ( [रण ० $478्रंपाए ) मासियस्यों 
( 3शाअं8॥0 ), अल्यूसिपम ( है तापञंधड ) तथा कई अन्य । हृब्सि और 
झुसो ने भो इसका समर्थन किया, यद्यपि उनको विवेचनाएं एवं ठुछवाएं थोबी थीं। _ 
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४६ राजनीतिक विज्ञान के सिद्धान्त 


- वन गया है । समान वश, भाषा, धर्म या आवास सरीखे लक्षित तत्त्व, जो लोगों को राष्ट्रीयता 
के लिए प्रभावित करते हैं, महत्वहीन और यहां तक कि अमान्य समझे जाते हैं। राष्ट्रीयता 
को अब स्वार्थों और आदशों की एकता के रूप में स्वीकार किया जाता है। समाज-शास्त्री 

($0०८००६275४8) इसे विचारों की समानता कहते हैं । यह पारस्परिक सहानुभूति 
है, जो निरंकुश सरकार के लम्बे शासनकाल में समान अवीनता द्वारा सहन किये दमन 
तथा बुराइयों, और महान ऐतिहासिक संघपों में श्रेय की समान हिस्सेदारी, और. समान 
उत्तराधिकार की विद्यमानता तथा गीतों और लछोक-कथाओं में व्यकत समान परंपराओं 
की चेतना से. उत्पन्न होती हैँ 7१ 
राष्ट्रीयता, इस प्रकार, आध्यात्मिक रूप धारण कर लेती है। शो. जिम्मर्े 
(प/770९00) का कहना है, “यह एक देश से संबंधित विलक्षण तीव्रता, आत्मीयता 
और सम्मान की संयकत भावना का रूप है ।/९ सारें रूप में राष्ट्र और राष्ट्रीयता, दोनों 
सांस्कृतिक हैं और उनमें से एक यदि शरीर का रूप है, तो दूसरा उस शरीर की आत्सा 
है ।” तदनुसार राष्ट्रीयता, “एक शिक्षा विषयक घारणा है; यह लोगों को एक. राष्ट्र 
बनने, एक राष्ट्र अनुभव करने तथा एक राष्ट्र बनाने की शिक्षा प्रदात करती हूँ ।/३ 
राज्य का स्वेहप ((४७६०7८ ० 7096 9६9/6) 
राज्य के स्वरूप के विवय में और राज्य तथा व्यक्त के बीच संबंधों की बाबत 
अनेक कल्पनाएं हैं । जो भी हो, चार महत्वपूर्ण सिद्धान्तों पर विशेष ध्यान देता चाहिए । 
इनमें प्रथम चेदान्ती (१(0०0500) सिद्धान्त है। वेदान्ती सिद्धान्त के समर्थकों का तके 
है कि उन व्यक्तियों का, जो राज्य का निर्माण करते हैं, स्वतं्र अस्तित्व नहीं होता ' प्रत्युत ' 
संपूर्ण समूह में वह केवल आण्विक इकाइयों के रूप में होते हैं, प्रत्येक अन्य पर और प्रत्येक 
संपूर्ण पर अपने निरंतर अस्तित्व के लिए आश्रित होता है ।”* उनका अपना निजी स्वतंत्र 
व्यक्तित्व नहीं होता और जो कुछ वे हैं और जो कुछ उनके पास होता है, उनका वह सब 


* उस समाज का होता है, जिसके वे अंग हें । इसके .विल्कुछ विपरीत नित्तांत एकाकीपन 


(४०794 णां5४८) या शुद्ध व्यक्तिवादी सिद्धान्त है, जो व्यक्तियों के केवल एकत्री- 
करण के रूप में समाज की धारणा करता है, “उनमें से प्रत्येक अधिकांश रूप में अपने 
साथियों से एकाकी और स्वतंत्र रहता है, जो बलवान के आक्रमण के विरुद्ध दुर्वेछ की 
रक्षा के लिए सामूहिक अवरोध मात्र की न्यूनतम सीमा से परे राज्य भी सहायता के बिना 
जीवित और यहां तक कि संपन्न होने की भी क्षमता रखता है ।” * इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति 
आत्मनिर्भर इकाई है और एक की दूसरे पर निर्भरता नहीं होती । वह राज्य की सहायता 
के विना जीवित रह सकता है और यहां तक कि संपन्न भी हो सकता है । वलूवान के 
आक्रमण के विरुद्ध दुर्वेल को रक्षा प्रदान करने में राज्य की आवश्यकता की उत्पत्ति हुईं। 
तदनुसार, राज्य पुलिस-राज्य हूँ और वह “रक्षा एवं अवरोध के लिए होता है, न कि पोषण 
और वृद्धि के लिए.” 
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राज्य डे 


इसके बाद इतवादी ( (एशों57० ) सिद्धान्त है; जो बेदान्दी ( ॥075पष० ) 
और एकाकीपन (॥073003500) के बीच समझौता हूँ । इस सिद्धान्त के बनुसार 
प्रत्मेक व्यक्ति अपना निजो जीवन बिताता हूँ, किन्तु उनमें से प्रत्येक, एक रूप में, अपने 
कल्याण के लिए अन्यों पर निर्भर होता है । इसका अस्तित्व न तो उस सधूर्ण में विलय 
होता है, न ही वह अपने सामाजिक वातावरण से पूर्णतया स्वतश्न और एकाकी किग्रा जाता 
है। भन्‍्ततः, हमारा जीवधारी सिद्धान्त है, जो राज्य को उसी एकता के समान देखता है 
जो जीवधारी रचना का स्वख्प होता है । 


फे राज्य का जीवधारी रचना का स्वरूप 


जीवपारी सिद्धान्त फी ब्यास्या ( 07870 0607५ €४छाशंगटत )७- 
राज्य का निर्माण करने वाछे व्यक्तियों के सम्मिलन को ठीक वसा ही बताया गया है जेसा 
कि प्राकृतिक जीवधारी के विभिन्न अगों का सम्मिलन होता है। जिस प्रकार एक जीवयारी 
के, चाहे पशु दी या पोधा, कई भाग होते है जो एक दूसरे पर तथा सूर्ण ढाचे पर अन्तर्तिभर 
होते है, इसी प्रकार राज्य ऐसे व्यक्तियों द्वारा बना होता है, जो एक दूसरे के साथ इस 
देय से सवधित होते हे कि प्रत्येक अन्य पर, और अन्ततः, समाज पर निर्भर होता है । इस 
तरह, जीवधारो सिद्धान्त प्राणि-शास्त्र की धारणा के अनुसार है जो राज्य को “प्राकृतिक 
विज्ञान” के अनुसार वर्णन करता है ॥ “उसे बनाने वाले व्यक्तियों को पौधे या पशु के 
जीवाणुओं के समान देखता है, और उनमें तथा उस समाज में अन्तनिर्भरता के सवध का 
पक्षपाती हूँ जी जीवधारियों वया जीवधारी रचना के अगों तया सपूर्ण ढाचे में विद्यमान 
होता है ।” दूसरे शब्दों मे, जिस प्रकार पशु का घरीर। जीवाणुओं से बना होता है, 
तरह राज्य अनेये व्यक्तियों से वना होता है भौर “घरदीर के साथ हाथ का अथवा पेड़ के 
साथ पत्ती का जो और जँसा सवध होता है, वही समाज के साथ मनुप्य का होता है। यह 
उसमें विद्यमान होता है थौर वह इसमें । ९ इसलिए, राज्य एक जोवधा री ऐप्य है-- 

'एक प्राणमय जीवघारी । 


इस सिद्धांत फा इतिहास (7757079 ०६॥7९ 07८07५)--जीवधारी सिद्धान्त 
उतना हू पुराना है जितनी स्वतः राजनीतिक विचारशारा। प्छेटों नें महान आकार 
के राज्य की मनुष्य के साय तुलना की है, और उनके हृत्वों को समता का निर्धारण किया 
है। उसका कहना है कि “सर्वत्तिम व्यवस्थित समान-तत्र ((एग्राश०एर८र्थाध।) वह्‌ 
था, जिसका आकार-विपयक सगठने निकटतर झूप में व्यक्ति के सिद्धांत के अनुरूप जान 
पड़ता था ।” सिसरो ( (८९८४0 ) भी इसी विचारधारा का पत्षपाती था और राज्य 
के मृसिया को मानव-थरोर पर शासन करने वालो आत्मा की उपमा देता था | मब्य 
युग्ीन तथा प्राचीन फाल के छूसको में से, जिन्होंने इस सिद्धांत का समर्यन किया था, उन 
में मुख्य ये हूँ : जॉन आफ संलिसवरी ( [शा ० $259079 ) मार्धिगछियो 
( $शिअए0 ), बल्पूतियस ( 4प्ध5 ) तथा कई अन्य । हॉब्स और 
रूसो ने भो इसका समर्थन किया, यध्यप्रि उनकी विवेचनाएं एवं तुलनाएं थोथों थी। 









४८ ह राजनीतिक विज्ञान के सिद्धान्त 


जिस सामाजिक अनुवंध (302४ ८07778८) के सिद्धान्त का उन्होंने समर्थन किया 
था, उसकी राज्य के जीवधारी पघिद्धान्त के साथ कोई भी समता नहीं हो सकती । 


उद्नीसवीं सदी के प्रारंभिक भाग में सामाजिक अनुवंध के सिद्धान्त का पतन होने 
के साथ राज्य के जीवधारी स्वरूप के सिद्धान्त को नवीन एवं शक्तिमय अभिव्यवित प्राप्त 
हुई। प्राचीन और मव्ययुग के लेखकों ने राज्य और जीववारी के वीच केवल तुलता मात्र 
उपस्थित की थी। उत्तका कहना था कि राज्य जीवधारी रचना से मिल्ृता-जुलता है ! किंतु 
१९वीं सदी के लेखकों ने राज्य को जीवधारी रचना माना। यहां तक कि इस जीवधारी 
धारणा के विपय में राज्य को बहुथा व्यर्थ विस्तार भी दिया गया, जैसे उस काल में उसे 
प्रारंभिक प्रणाली, स्नायविक प्रणाली, परिभागक प्रणाली आदि भी कहा जाता था । 
बस्तुतः, जीवधारी तुलनाओं और समानताओं के साथ इस सिद्धान्त का आक्पण इतना 
विस्तार पा गया था कि राजनीति विज्ञान को एक समय तो यहां तक भय हो गया था 
कि कहीं प्राकृतिक विज्ञान ही उसे हड़प न कर जाय | १ 


इस नये सिद्धान्त ने, कि राज्य जीवधारी रचना हैँ, जर्मनी में अपनी जड़ें जमाईं 
और वहां इसका भारी समर्थन हुआ । किन्तु ब्लंड्चिली के: लेखों में यह सिद्धान्त पराकाष्ठा 
तक पहुंच गया था। उनका मत था कि राज्य “मानव जीवघारी रचना की मूत्ति” ही है। 
उनका कहना था कि जिस तरह “एक तैल-चित्र तेल के मात्र विद्ुओं के समूह से कुछ अधिक 
वस्तु होता है, जिस प्रकार एक पुस्तक मूत्ति संगमरमर के संगठित टुकड़ों से अधिक श्रेष्ठ 
है, जिस प्रकार एक मनुष्य जीवाणुओं मात्र के परिमाण तथा रक्त-जीवाणुओं की अपेक्षा 
उच्च होता है, इसी प्रकार राष्ट्र केवछ नागरिकों के यौगिक की अपेक्षा कुछ अधिक होता 
है, और राज्य बाहरी नियमों के केवल एकत्रीकरण की अपेक्षा कुछ अधिक होता है ।” 
उन्होंने अपनी जीव-धारी तुल्यता को इस हृद तक आगे बढ़ाया कि राज्य को यौन के 
साथ जोड़ दिया और उसे पुरुष का व्यक्तित्व चणित किया 


| स्पेंसर द्वारा अनुमोदित जीवघारी सिद्धांत (()782770 (2079 38 ९ए०पा- 


660 0५ 506०7०८/)--राज्य के जीवधारी रचना के सिद्धान्त का अंगरेज 
विद्वान्‌ हब स्पेंसर ने सर्वाधिक वैज्ञानिक विश्छेषण किया है। उन्होंने समर्थन किया कि 
समाज एक जीवधारी रचना हें और इसका जीवधारी रचना के अन्य आवश्यक सिद्धान्तों 
से कोई अन्तर नहीं। एक जीवधारी और समाज के गुण समान होते हैं और उनके भिन्न 
भागों के वीच जो स्थायी संबंध होते हूँ, वह समान हैँ। दोनों की विकास-विधि एक ही हे। 
स्पेंसर का मत था कि पशु और सामाजिक संस्थाओं का आरंभ कोटाणओं के रूप में होता 
हूँ, उन सव का आकार समान और सरल होता है। जैसे-जैसे वे बढ़ते जाते हैं और विकसित 
होते हैं, वह आकार में असमान और जटिल हो जाते हूं। दोनों की अवस्थाओं में विकास 
की विधि एक ही होती है। वे समानता और सरलता से असमानता और जटिलता की दिशा 
मे बढ़ते हैं। “जिस प्रकार निम्नतम दर्ज का पशु समस्त पेट, इवास लेनेवाला सपाट अंगू- 
सा होता हैं, इसी प्रकार प्रारंभिक समाज समत्टिड्प में योद्धा, शिकारी झुंपड़ियां बनाने 
वाला या औज़ार बनानेवाला होता हैं। जैसे-जैसे समाज जटिलता में उन्नत होता हें, 


4... एकल, एू०-. पंप्पे 


राज्य डर 


श्रम-विभाजन की उतत्ति होती हैँ, अर्वात्‌ भिन्न इृत्यों के साय नये अंग प्रकट होते हे, जो 
आपार-मूलक लक्षण की दृष्टि से पूर्णदया समान हो जाते है ( 
प्रत्येक अवस्था में भागों की पारस्परिक निर्भरता होती है । जिप्त प्रकार हाथ वाह 
पर निर्भर करता है और वांह शरीर और सिर पर निर्भर करती है, इसी प्रकार सामाजिक 
जोवधारी रचना के भाग एक दूसरे पर आशित होते हे । प्रत्येक जीवधा री रचना अपने 
जीवन और अपने कृत्यो को पूर्ण करने के लिए इकाइयो के उचित सहयोग और अन्तर्सवध 
पर निर्भर रहती है । जिस प्रकार एक अग्र की रुप्ण अवस्था अन्य अगो के स्वास्थ्य और 
उचित हत्पों की प्रभावित करती है । यहीं दक्षा समाज वनाने वाले व्यवितयों को है, जो 
एक दूसरे से सर्वोत्तम की प्राप्ति के छिए अभिन्न रूप में सम्बद्ध होते है । एक दूसरे पर इतना 
निर्भर होता है कि एक का दुख वाकी समस्त समाज को निर्जीव कर देता हूँ। “यदि 
सामाजिक जीवधारी रचना में छुह्दार काम करना छोड़ देता हैँ, अयवा खान में काम करने 
बाला काम दंदकर देता हूँ, अथवा खाद्य उत्पन्न करने वाला काम नही करता, अथवा समाज 
की अर्थ-तीति में विभाजन का काम करने वाला अपने स्वाभाविक इृत्य को पूर्ण नही करता, 
तो इसका आघात सभी को सहना पड़ता है, दीक उसी प्रकार जैसे पशु जीवधारी रचना' 
को उसके सदस्यो के कृत्य पूर्ण न करने की दशा में सहता होता है '/ इससे आगे यह कहा 
गया हुँ कि समाज और जीवधारी रचना--दोनों का क्षय-विक्षय होता है और उसके वाद 
पुननिर्माण । जिस प्रकार पशु जीवधारी रचना में छिंद्र और रक्त्त-जीवाणु नप्ट हो जाते 
हैं और उनकी जगह नये ढाछे जाते है, इसी प्रकार रुप्ण व्यवित मर जाते हे और नये पैदा 
हुए व्यक्षिययों के लिए जगह कर देते है । 
इसके बाद, स्पेसर समाज ओर जीवघारी रचना के बीच कुछ आकार विपयक 
सादृब्यताएं उपस्थित करता है । उसका कहना हूँ कि समाज में भो जीवधारी 
रचना में जीवित रहने की प्रणाली, विभाजक प्रणाली, और नियामक प्रणाली 
के आनुत्रमिक रूप में तीन प्रणालिया हे । शरीर में जीवित रहने की प्रणाली मे मुह, पेट, 
अतड़िया और गला समाविष्ट हे । इसो प्रणाली के साधन से खाद्य का पाचन होता हैं | 
और म॒पूर्ण शारीरिक-यंत्र जीवित रहता हे । समाज कौ अपनी निजी जीवित रहने की 
प्रणाली हूँ और यह उत्पादनश्लील प्रणाली हूँ, जिसमे निर्माण करने वाले खंड तथा कृपि 
क्षेत्र सम्मिलित हें । जीवधारी रचना की विभाजक प्रणाली में र॒क्‍त-शिरा, दिल, नस और. 
नाडिया ह और वे संदर्ण शरीर में ख़त का सदरण करती है। सप्माजिक दव में सुवहून 
“और यालायात के साथन जीवघारी रचना की विभाजक प्रणाठी के अनुरूप हे। नसो 
अरिनोडियों का मानव-देह के लिए जो अर्थ है, समाज के लिए संडको, रेच्ये, डाक और 
तार का भी वही अय हूं (१ अन्ततः, नियामक प्रणाली मोटर यत्र को तारो जँसो ई, जो 
१. स्पेंसर ने सन्‌ १८६० में वेस्टमिनिस्टर रीव्यू' में एक निवन्ध प्रकाशित किया जिसमें 
उन्होने समाज में यत्र-ततर वस्‍्नुओं को पहुचाने वाली रेठ की ऊपर की ओर जाने 
बाली तथा नीचे की ओर आने वाढी छाईनों की तुलना जीव की धमनियो और 
शिराजं से की, द्वन्य जिस समाज में रफ्त-जीवाणु के तुत्य है और तारें स्वायू रूप 
में है। 
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५० राजनीतिक विज्ञान के सिद्धान्त 


संपर्ण देह को नियमित रखती हें। राजनीति रूपी देह में, सरकार व्यक्तियों को 
नियम पर चलाती है और उनके कार्यकलापों का नियंत्रण करती हैँ, और इस प्रकार यह 
नियामक प्रणाली के अनुरूप 


इन समान बातों से, स्पेंसर ने नतीजा निकाछा कि राज्य एक जीवधारों रचना 
है। किन्तु उन्होंने स्वत्तः स्वीकार किया है कि दोनों के बीच समानता पूर्ण नहीं है। सर्वे- 
सामान्य मनुष्य के आकार तथा पशु जीवधारी रचना में एक “अति असमानता” विद्यमाव 
है। उन्होंने कहा कि पशु जीवधारी रचना का आकार ठोस हें,. अर्थात्‌ उसकी इकाइयां 
बनिकट संपर्क से परस्पर जुड़ी हुई हैं। उनके द्वारा एक ठोस आकार बनता है। और इसके 
विपरीत सामाजिक शरीर खंडित ( 65078(6 ) हैं । इसके भाग जुदा हें और स्पप्ड 
हैं, अथवा स्पेंसर के कथनानुसार, सामाजिक शरीर की इकाइयां स्वतन्त्र हें, और 
“अधिक या कम विस्तृत रूप में छितरी हुई हें ।” 
स्पेंसर ने भी जीवधा री रचना और सामाजिक संस्था के बीच एक अन्य अन्तर वताया 
है। उन्होंने स्वीकार किया हैँ कि यह अन्तर इसलिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण हैं क्योंकि 
“सामाजिक संगठन द्वारा लक्ष्य प्राप्ति की हमारी इच्छा अत्यधिक प्रभावित करता है।” 
' उन्होंने बताया कि सामाजिक श रीर में “स्तायविक चेतना” (]ए९ए९ 86750700) 
नहीं होती । कहने का तात्यय यह है कि जीवित शरीर की भांति समाज में चेतनता का 
कोई एक केंद्र नहीं होता । जीवधारी रचना में संपूर्ण के एक निश्चित भाग में चेतनता 
केन्द्रीभूत होती हैं; किंतु समाज में यह फेली होती है अथवा संपूर्ण में छितरी होती है । 
समाज में प्रत्येक व्यक्तिगत सदस्य की अन्‍्यों से स्वृतन्त्र अपनी निजी - चेतना और कार्य 
- होते हूँ । 
कितु राज्य रूप जीव के और जीवधारी पश्षु की रचना के वीच इन “आधार मूलक' 
मतभेदों के होने पर भी स्पेंसर अपने इस मत से डिगे नहीं कि राज्य एक जीवधारी 
रचना हूँ । वस्तुस्थिति यह है कि, उन भेदों के आधार पर उन्होंने अपने व्यक्तिवाद के 
सिद्धांत ( +॥607ए ० तरंपप्४/४४ ) की रचना की । उन्होंने निष्कर्ष 
निकाला कि राज्य को चाहिए कि वह व्यक्ति को अपने निजी कल्याण के लिए मक्‍त 
छोड़ दें, क्योंकि “समाज का अस्तित्व उसके सदस्यों के छाभ के लिए है, न_कि उसके 
सदस्य समाज के छाभ के लिए।“ जो भी हो, ह॒वंट स्पेंसर ने यह अनुभव नहीं किया कि 
'उनका निष्कर्ष राज्य के जीवघारी स्वरूप को अस्वीकार करता है । 


जीवघारी सिद्धांत के अन्य समर्यक (()(6ए 8ै0ए70८७६८४ 0६ ६४० 0089- 
ग्रांए 786079)--आस्ट्रियत लेखक, एल्बर्ट शैफल (/9८८६ 5८0४6) के बाद 
जीवघारी सिद्धांत का महत्व नष्ट हो गया । उन्होंने समाज और पथ शरीर के बीच 
शरीर विच्छेद पर दाशेनिक, प्राण शास्त्र और मनोवैज्ञानिक संबंधी समताओं का 
विस्तार के साथ समयंत्र किया हूँ। उन्होंने दृढ़तायबंक स्वीकार किया हैँ कि समाज 
एक जीवधारी रचना है जिसका जीवन-तत्व या इकाई मनुष्य है, जो एक में तो 
राज्य या सरकार हे और अच्य में अनुक्रम से मस्तिष्क है ।” अन्य , जिन्होंने जीवधारी 
सिद्धांत का प्रवल् समर्यत किया है, फ्रांसीसो लेखक हैं, जिन में उल्लेखनीय हैं: आगस्टे 


राज्य १ 


कामदे (48०४८ 00772), फाऊछी (०श॥८८ ), रेनें बाम्म॑ (रिटयाट 
9०मा5) । कामदे ने सालवन्समाज को जीवधघारी विकास का सर्वोच्च त्रोपान 
बताया,” जिसमें संगठन और क्रिया की उस प्राकृतिक समानता का सर्वाधिक पूर्ण 
विकास सम्मिलित होता है....../" रेने वाम्स का कबन हूँ कि “शारीरिक चीण- 
काड़ी, दर्शत और समाज के रोग-निदान तथा जीवित प्रामों के आकार, इत्म' और 
शारीरिफ चोराफाड़ी के बीच समातताएं हें।' किन्तु समाज और जीवित जीवधारी 
रचनाओं में “पारिभाषिक समसस्‍्याएँ प्रकट करने की चेप्टा अब छोड़ दी गई है। वर्नमान 
मेंतों राज्य की जीवधारी घारणा (महत्वद्दीन अपवादों के साथ) केवल हेगलियत 
(॒८एटांथा) रूप में जीवित रह गई हैँ । राज्य स्वयमेव एक रूटष्य है; इसके विक्रम 
का इसके निजों नियम निमत्रण करते है । इसके कार्यकारी विभिन्न भाग, जो अन्तनिर्भर 
और जुदा द्ॉने योग्य नहीं, संयुक्त राष्ट्रीय-जीवन के घक्तिमान जीवन के छिए विद्यमान 
होते है और उसपर निर्भर करते है ।/* 





जीवधारी पिद्धांत का पिफात्त (5एण0ैणांएए णी ४6. 0एुथा0 
व४0८०७)--राज्य की जोवधारी श्रवृत्ति के विषय में दो दृष्टिकोण हूँ। जीवधारी 
सावृश्य से निस्सदेह छामदायक अर्थ सिद्ध होता हैं क्योकि यह राज्य की एकता पर बल 
देता हूं। राज्य , असदिग्ध रूप में, केवछ छोगों का एकत्रीकरण नहीं होता। यह 
सामाजिक एकता है। मनुष्य एकाको जीवन नहीं बिता सकता। उसका मूल मनो- 
विज्ञान पर निर्भरता हैं, भोर व्यक्ति एक दुसरे पर निर्भर होते है और राज्य पर सपूर्ण रूप 
में | प्रपेंक का कल्याण सं के कल्याण में समाविप्ट हूँ । उसे समाज से जुदा नहीं किया 
जा सकता, ठीक ऐसे कि जैसे हाथ या ठग को उसके महत्व को नप्ट किये बिना जुदा 
नहीं किया जा सकता। राज्य का जीवधारी-रचना के रूप में सामूहिक जीवन होता 
हैं, इसलिए, समान उद्देश्य को प्राप्ति प्रत्पेक व्यवित द्वारा अपने कार्य अयवा कर्तव्य 
के उचित प्राकन करने पर निर्भर रहती ह । प्रत्येक मागरिक के अपने प्रति, अपने 
परियार के प्रति, अपने पड्ौसी के प्रति और उस समान के प्रति सामाजिक दायित्व होते 
हूँ, जिसकी वह इकाई है। 


जिस सीमा तक यह प्रस्ताव हूँ, हम इससे सहमत हे ओर इसे स्वीकार करते हे कि 
राज्य एक जीवघारी के समान है) किन्तु इससे अधिक जितना ही इन समानताओं को 
प्रकट किया जाता है, उत्तना ह्वी यह झ्रमपूर्ण हो जाती हें ओर अन्तत. राज्य जीवघारी 
रचना का स्रमोकरण बन जाता है । इसे हम निम्न आधारो पर स्वीकार करने में सकोच 
करते है: 

अनेक दातो में तुझना अत्यधिक काल्पनिक हू । जीवधारी रचना के जीवाणु 
तय समाव का निर्माण करने वाछे व्यक्तियों के बीच कोई समानता नहीं । छिद्रो का 
अपना निजो कोई स्वतन्त्र जोवन नहीं । वे भौतिक पदार्य के साथिक टुकड़े है । प्रत्येक को 
अपने स्थान पर नियत किया गया हूँ, “जिस में विचारने या इच्छा की कोई शवित नहीं, 


, (छत मिच्प्थ्य। ँ०४४८णे 7४००६७६, 0 40. 
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और जिसका अस्तित्व केवलमात्र संपूर्ण के जीवन की सहायता और स्थिर रखन के लिए 
होता है।” व्यक्त स्वतस्त्र, विवेकशील और नैतिक प्राणी है, और वह यंत्र की भांति 
कार्य नहीं करते। उनका शारीरिक जीवन संपूर्ण से स्वतन्त्र होता हैं। वह अपना भाग्य 
स्वयं बनातें हैं । यह सत्य है कि मनुष्य अपने को समाज से स्वतत्त्र रखकर अपना 
कल्याण नहीं कर सकता, तिसपर भी वह समाज के बिना अपना निजी 
जीवन बिता सकता है । दूसरी ओर, जीवघारी रचना के भाग अपने जीवन के लिए 

वृर्ण पर आश्रित होते हें। यदि भागों को उन्तके मूल झरीर से काठ दिया जाता हूँ, तो 
उनका अन्त हो जाता है । एक पेड़ की शाखा को जुदा कीजिए और मानव शरीर के एक 
अंग को काटिए, तो देखिए कि दोनों ही नष्ट हो जाते हें। किन्तु व्यवित राज्य से 
अलग रह सकते हे और अपने अन्तःकरण के अनुसार स्वतन्त्रतापूर्वक कार्य कर सकते 
हैं। राज्य के अन्दर रहकर वह अपने ऋृत्यों के ऊपर वियंत्रण कर सकते हैं परच्तु 
विचार एवं प्रेरणाओं पर नहीं। 


यह सत्य है कि राज्य समता और सररछूृता से असमता और जटिलता की दिशा में 

उन्नत हुआ है किन्तु इस समान हेतु के होने पंर भी यह नहीं कहा जा सकता कि जीव- 
घारी रचना के समान ही इसके जन्म, उन्नति और पतन्त की विधि हैँ। दो जीवधारी 
रचनाओं के मेल से एक जीवधारी रचना का अस्तित्व प्रेकट होता है। किन्तु राज्य के 
जन्म की यह प्रणाली नहीं हैं। इसके अतिरिक्त इनके उन्नत होने की विधियां भी समान 
नहीं है। वह “अचेतन रूप में, इच्छा-शक्ति से स्वतन्त्र, केवलमात्र अपने वातावरण 
और प्राणी-विषयक विद्व के प्राकृतिक नियमों पर निर्भर रहते हुए बढ़ते हैं ।/* दूसरी 
ओर, राज्य छोयों की परिवर्तित आवश्यकताओं और मांगों के अनुसार अपना समन्वय 
करने के लिए परिवर्तन करता हैं। और यह सारा परिवर्तन सदस्यों को इच्छा और चेतन 
यत्नों के परिणामस्वरूप होता हे । “इसकी उन्नति , यदि इस रूप में इसे कहा जा सकता 
है, अधिकांशत : इसके व्यक्ति-सदस्यों के चेतत काये का परिणाम होतीं है और अधिकतर 
आत्म-संचालित होती हूँ “)* तब जीवघारी रचना की मृत्य्‌ हो जातो है । किन्तु राज्य की 
मृत्यु नहीं हो सकती । यह स्थायी हैं; यह निरन्तर जीवित रहता है । सार रूप में, हम 
जैलीनेक ([०)॥ं८८) के शब्दों को दोहराते हें, “उन्नति, पतन, और मृत्य राज्य- 
जीवन की. आवरंयक रीतियां नहीं हैँ, यद्यपि जीवधारी रचना के जीवन से उन्हें जुदा 


नहीं किया जा सकता। राज्य एक पौधे या पश्‌ की तरह अपनी उत्पत्ति अथवा प्नर्रचना 
नहीं करता. ।” 


पुन;, जीवधारी सिद्धांत, राज्य की क्या करना चाहिए, हमारे इस व्यग्रतापर्ण 
प्रइन का निराकरण करन में सहायक नहीं होता। वस्तुतः, जीवधारी सिद्धांत को व्यक्तिवाद 
से ले कर समाजवाद तक राज्य के क्षेत्र का समर्थन करने की दृष्टि से प्रयोग किया गया 
हूं। हबट स्पेसर मनचाहे सिद्धांत के आधार के लिए इसका प्रयोग करते हें और राज्य के 
कार्यों को केवल हिसा तथा धोखे से बचाने तक सीमित करते हँ। स्पेंसर के अलनसार, 
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राज्य को अपने वायंकलापों को उन विभिष्ट हृत्यों तक सोमित रुखता चाहिए जिनके 
लिए उसड़ा जन्म हुआ हो । सामाजिक संगठन के “बिवेकशोत स्वरूप से वह निष्कर्ष 
निकालते हे कि प्रस्येक व्यक्ति का अस्तित्व केवड अपनी निजी अच्छाई के खिए होता है 
और सपूर्ष के सुस के छिए नहों। स्पेतर के व्यक्विवाद सिद्धातों के प्रतिझूल बहुत से 
जमंन सेसको का मन है कि “राज्य, उच्चतम जीवघादोंं रचना के रूप में, महत्वपूर्त 
इकाई हू और सामूहिक कार्यकल्यप सामाजिक प्रगति का आइस हें। राज्य को 
आतुदिसी क्षेत्र प्रदान करताहई | इव प्रकार जोवघारो सिद्धात के समर उच्र 
समाजवाद ओर राज्य के निरकुभवाद का अनुमोदन करत हें । 


निष्कर्वे--हर्वर्ट स्पेसर का यह निष्कर्प डि व्यक्ति को एकाकी छोड़ दिया जाय, एक 
जवर्देस्ती हैँ। सब समताओ के साथ जावघारों सिद्धात, जिस रूप में वह बहुधा प्रकट 
फिया जाता हूँ, मोषण परिणामों से मराहुआ हे। “इनमें से कुछ प्राणी विषयक तुछनाएंँ 
चातुयंपूर्ण हें और उनका अच्छी तरह वर्णन किया गया है। कई छंखक़ो को वह आकर्षक 
एवं छुभावना लगा कुछ दूसरा न उस राज्य के सिद्धात के च्््ि तक को आाघार 
बनाया हू, जो समाज के लिए व्यक्ति का वल्दिदान करेंगा।” इस्र सिद्धात का यह तकपूर्ण 
निष्फर्ष हूँ क्योंकि इसका केंद्रीय विचार व्यक्ति और राज्य को मिझछाकर एक करना है। 
दस विपय में हम छीकॉक ([,०७८०८४) के शद्दों को दोहराते हे, “घरोर के 
साथ हाथा का अथवा पेड़ के साय पत्ती का जो संबंध हे, वहा सवंध समाज के साथ 
मनुष्य का है। उसका अस्तित्व इसमें हैँ और इसका उसमें ।” तदतुसार प्रत्येक व्यक्ति 
एक सामाजिक इकाई हूँ और जिस तरह जोवधारी रचना में भागी को संयूर्ण शरीर से 
अलग नह क्रिया जा सकता, इसो तरह राज्य में ब्यक्ति स्पप्ट इकाई नही है। वे संपूर्ण 
के अंग प्रत्यंग हैं और संपूर्ण के अधीनस्थ होने के कारण उनके हितो को संपूर्ण के कल्याण 
के लिये वच्ति दी जा सकती हूँ । हिटलर और मुसोलिनी के इटन्ठी में मनुप्य का व्यक्तित्व 
जिनना ही जीवित रहा हो, किन्तु इतिहास का तों अपना निज्जी निर्णय हे। तदनुसार, 
जैलीनेक ने प्रस्ताव किया हू कि “हमारे लिए अच्छा दो यही है कि हम पूर्णववा इस चिद्धात 
को रहू करें अन्यवा समता को इसको बुहद्‌ राश्चि उस अच्छाई को नप्ट कर देंगी जो 
थोड़ो-स्ी सचाई के रूप में इसमें विद्यमात हूँ ।” 


$णडड०5९० ऐेट्न्रतपरड्ड5ड 
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6गगल, है, १४.--]7फक्‍फ:४ंण्घ ६० शिगापंट्ग $टंट्ाव्ट, 00390४3 ॥[-. 
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ए6फवा, ६. 6.--प्रघण्यप्रतप॑ण्व ४० एगापंव्य 5त्वव्य०ट, 089ुष्दड 7-न ५, 
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ठाक, र.प.--.्ालंएछ ० ?९009०४ 80०0९, (०9(6ए 4, 
चुका, ड,--%6 56 बात पाल ०४०४, 99. 6-7. 

- इ७885, जि, ],--07शशए०० ० ?0॥00, (४४४७. ५१ (938). 

290, प, ],.--प6 5806 99 7फ्षषणाए ब्यपे एबटर्घ०९, (39, पी, 
[,९४८०८६, 5.--व्रिद्ञाद्ाड ० ए९गांप॑टव $टांटयव८ढ, (49, 4. 

४८९०, ि, ४.---7४6 ४०7०४ 8090९, [77000९४०४ (926), 
४४४, 7,--ंड007शीशआ बागपत वशाहियात्रात0ग्रशींआआ, 0॥99, ॥7 (948) 
झंत्॒जांएए, 5.--776 सिल्याटाएड ० ऐ०ा0०, ५59. 2४५ (908). 
ए४॥507, ४-४९ 90०0९, 99. 27-30 (98) . 

प्राषाशदाा, सै ,-+89072॥79 बात (0एशपायर7(. 


अध्याय ४४ हे 
राज्य की उत्पत्ति 
( 0पंड्मंस ० फ्रट 58०8 ) 


भूमिरा ([7(006 02४०7) --पहले अच्याय में राज्य 
हुए हमने कद्ठा था कि इसकी उल्पत्ति केवछ जीवन की आवश्यकताओं से हुईं हैं, ओर 
अच्छे और उप्तत जीवन के लिए इसका अस्तित्व जाये रहता हूँ। किन्तु राज्य 
की उत्ति एक रहस्य से घिरी हुई हैँ और दम ठोक-ठीक नहीं जातते कि कब और 
कुमसे इसका जावि्भीाव हुआ। मनुष्य शरीर रचना विज्ञन (/॥४॥70900789) 
नृब्भ विज्ञान ((0970089), और तुलनात्मक भापा विज्ञान (2॥0089) 
की हाल ही को सोजों ने इस विपय पर कुछ प्ररयम डाला हे, किन्तु यह सब राज्य 
की उत्तत्ति की तकंपूर्ण व्याख्या के छिये पर्याप्त नहीं। इसके वाद, कल्पना का हो 
केवल विकल्प रह जाता है। और इससे, समय समय पर उपस्थित किये गए कतिपय 
सिद्धातों को आलछोचनात्मक परीक्षण करना आवश्यक द्वो जाता है। उनमें सर्वाधिक 
महत्वपूर्ण में है : 

7१. सामाजिक अनुबंध का सिद्धात (3 ९०79 णी $00॑2 0०0गरए४०:) 

“२.दे बी उलतति का सिढात (8८ ह॥९०7५ ० साल (प्रात) 

> ३. बल का मिद्धात (८ हफ्ल्ण/ ीएणा८८) 
४, वितृपक्ष या मातृपक्ष से सवधित सिद्धात (6 ९३४ंकलाओं 
बग्रप ऊैगिपॉंथरोीण 4॥९076) 
५, ऐतिहासिक या विकासमोल सिद्धान (॥९ साछणोट्यों.. 06% 
+ए४एपरांणायाए ॥म्रटण३) 

ब्तमान में ऐतिहासिक अथवा विरासशील सिद्धात को राज्य को उत्तनि के सही 
मसिद्धात्त के रूप में सर्वमान्यतया स्वीकार किया जाता हूँ । पहले चार सिद्धात क्रियात्मक 
रूप में रह किये जा चुके है, किन्तु इसका यह अय॑ नही कि 'उनकों क्रियात्मक उपयोगिता 
नहीं। इन ग्रमपूर्थ रिद्धातों में से प्रत्येक में कुछ न छुछ सचाई का अद्य है और इस 
प्रवायर इससे सहो निर्णय तक पहुँचने में सहायता होती हैं । 

काल्पनिक सिदान्तों फा मूर्य (४शेफ्ट ण 5फएलटयीवाएट 7प्र८025)-- 
फाब्पनिक सिद्धात इन दोतो आधारमूलक प्रब्तों को सुलझाने की चेप्टा करते हे कि कंसे 
और क्यो राज्य का जन्म हुआ जोर उनमें से हर एक ने जो व्यास्या को है उसमें कुछ 
सत्य का अंग है | समपूर्ण सिद्धात को परीक्षा करना और उसे रह करना सचाई तक पहुचने 
का एक साधन हूँ , क्योकि केवठ अघकार में भटक कर ही तो हम प्रकाश तक पहुंचते 
की आशा करते हैं। इसके अतिरिक्त काल्पनिक सिद्धात उन युगी पर प्रवाथ डालते 
हू, जिनमे दे फंछे हुए थे। ये मनुष्यों, उनकी विचारधारा, कानावरण तथा उनके विकास 
को फ्रसवार सूची है । हम निश्चयपूर्वक तबतक राजनीतिक सस्थाओ के जस्म ओर विडान 
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(05६ हि. ४,--?ऊंप्रलंए/७ ०6 ९०६४९० 5तठंद्ाप्ट, ए०ए६छ 4, 
उध्यांड, 4-१6 8६808 3720 ६06 ३७०४, 099. 6-7. 

* [,बहात, कि, ].---ए्करामव छी 2006, (49, ५7४ (4938). 

3.20, ि, ).---2496 848 98 4%€९०7ए 2700 ८४८९, (॥99. 47. 
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बफ्रापाधबाफ, है. जि.-ेरें005707 था (0एटाएा९0५ 


» अध्याय : : ३ 
राज्य की उत्पत्ति 
(0प875 ०६ पट 58०6 ) 


भूमिका ([ध0०00009॥)--अह॒े अध्याय में राज्य वा परिचय देते 
हुए हमले कहा था कि इसरो उत्तत्ति केवड जोवन ई हू 
उन्नन जोवन के लिए इसका अस्तित्व जारी रहता हूं। किन्तु राज्य _ 
जानते कि कब यौर 
इसका जआाविरनाव हुतआ। मनप्य शरीर रचना विज्ञाव (/॥0॥00008५), 
नुवण विज्ञान (>0)0089), और तुलनात्मक भाषा विज्ञान (शगरीण००५) 
की हाल ही की सोजों ने इस विपय पर कुछ प्रकाश डाला हैँ, किन्‍नु यहू सव राज्य 
को उतत्ति नो तक्रपूर्ण व्याख्या के लिये पर्याप्त नहीं। इसके वाद, कल्पना का ही 
केवल विवल्प रह जाता हे। ओर इससे, समय समय पर उपस्थित किये गए कतिपय 
मिद्धातों का आलोचनात्मक परीक्षण करना जावश्यक हो जाता हूँ। उनमें सर्वाधिक 
मदल्पूर्ण ये हूं: 
“३. सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत (086 वग्मनल्ठाए ०806, एणापएउट।) 
२.३ वी उलत्ति का सिद्धांत (प॥6 '॥0०७ ० छजंगट 0प9) 
३० बछ का सिद्धांत (॥6 7००५ ०४०८०) 
८ विनृषक्ष या मातृपक्ष में संदघित मिद्धात (गर6 ऐशपयंगादलाएं 
ग्यठे ऊैप्यागदार पट्०मं७) 
“५, ऐतिहासिक या विकामभील _निद्धात (गाल प्रांज्रणंत्य 07 
>मिस्गेपांकामर 7००) 
वर्तमान में ऐतिहासिक अथवा विकासशील मिद्धात को राज्य की उत्पत्ति के सही 
सिद्धान्त के रूप में सर्वयान्यतया स्वोकार किया जाता हूँ। पहले चार सिद्धात क्रियोत्मक 
झूप में रहू किसे जा चुके हे, किन्तु इसका यह अप नहीं कि उनकी क्रियात्मक उपयोगिता 
नहीं। इन म्मपूर्ण सिद्धातों में से प्रत्येक में कुछ न कुछ सचाई का अश् हूँ और इस 
प्रकार इनसे सही निर्णय तक पहुचने में सहायता होती है । 
काल्पनिक सिद्धान्तों झा मूृत्य (५४०४८ ० 5ए9९९८प्रोशाए८ट बुफ्छापंट5 ) +- 
काल्पनिक मिद्धात इन दोनो आधारमूलऊ प्रव्नों को सुलक्ञाने की चेप्टा करते हे कि कंसे 
और थयो राज्य का जन्म हुआ ओर उनमें से हर एक ने जो व्यास्या की हैं उसमे कुछ 
सत्य का जंश् है। स्मपूर्ण सिद्धांत को परीक्षा करना और उसे रह करना सचाई तक पहुचने 
का एक सापन है , क्योकि केवल जधकार में भटक कर ही तो हम प्रकाश तक पहुचने 
की आधा करते है। इसके अतिरिक्त काल्पतिक सिद्धात उन युगो पर प्रकाश डालते 
हू, जिनमें ये फंछे हुए थे। वे मनुष्यों, उनकी विधारधाय, वातावरण तथा उनके विकास 
की क्रमवार सूची हैँ। हम निश्वयपूर्वक तब॒तक राजनोतिक संस्थाओं के जन्म और विकास 
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को नहीं जान सकते, जंबतक हम उस काल की क्रियाशील शवितयों से भली भांति परि- 
बित न हों। अन्ततः , काल्पनिक सिद्धांत उस काल की भावना को प्रदर्शित करते हूँ 
जब वे जारी किये गए थे | इसलिए इन सिद्धांतों का विस्तार के साथ परीक्षण करना 
व्यर्थ यत्न नहीं- कहा जा सकता है । ली कॉक नें सही तोर पर कहा है कि “भूत काल के 
काह्पनिक सिद्धांतों में जो असत्य है, उसे रद्द करने से , शेंप के आधार पर सत्य की 
स्थापना के लिए अधिक श॒द्ध निर्णय प्राप्त करने में सहायता मिलेगी । 


सामाजिक अनुबंध का सिद्धान्त 
(फणज रण 76 850 (०४०३४०४) 


पघ्द्धान्त की व्याख्या (८ "फ्रटणाण फिएशिंए८प )--ऐतिहासिक 
महत्व में सव से मुख्य सामाजिक अनुवंध ( 5609) (070७8०८६ ) का सिद्धांत 
ःहै। यह इस बात की व्याख्या करता है कि राज्य की उत्पत्ति उस समझौते या अनुवंध 
_ कापरिणाम है, जो जाने-वूझे तथा स्वेच्छा से उन आदमियों के वीच होता है जो प्राकृतिक 
दशा में रहते थे।.कुछ लेखकों का मत है कि प्राकृतिक दशा (50808 ० '४०४/घ॥६) पूर्व - 
सामाजिक हैं । कुछ का मत हूँ .कि यह पूर्व-राजनीतिक (976-0णाएंटर्था) हैँ । 
“किन्तु जो भी यह थी, प्राकृतिक दशा “सरकार की संस्था पूर्वगामिनी थी। प्राकृतिक 
दशा (9%6 0६ ४४४८) राजनीतिक रूप में संगठित समाज नहीं था। प्रत्येक 
आदमी अपना निजी जीवन व्यतीत करता था , उस पर किसी_ प्रकार के. मानवी वंधनों 
के नियमों का नियंत्रण नहीं था । न ही वहां कोई मानवी अधिकारी था जो अच्यों 
के साथ उसके संबंधों को नियमित रूप देता [प्रकृत दशा में रहने वाले मनुष्यों पर 
केवल वही नियम छागू होते थे, जो उनके लिए प्रकृति द्वारा बनाने. की आशा की जा 
सकती थी । नियमों की इस विधि को, जो प्राकृतिक दक्षा में मनुष्य के आचरण का 
थ-दर्शन करती थीं, प्रकृति का नियम अथवा प्राकृतिक नियम का नाम दिया गया । 
प्रकृत दशा में प्रचलित अवस्थाओं को दुष्टि से सामाजिक अनुबंध सिद्धांत 
(9009) (0778० ॥॥९०7५) पर कोई भी दो छेखक सहमत नहीं हैं। कुछ ने इसे 
आदेश सरलता और परमसुख” का राज्य कहा हूँ । कुछ अन्यों ने इसे अंधकारपर्ण और 
कृप्टपूर्ण चित्रित किया है और इसे “जंगली_हिसक” रूप' का राज्य कहा है, जहां जिसकी 
लाठी उसकी मेंस, की कहावत चरितार्थ, होती थी। कुछ औरों के विचार में यह" अरक्षा 
की दया थी, जो यद्यपि जंगलीपन की नहीं थी, और जिस से कुछ स्पष्ट असुविधाएं होतीं 
थीं।” किन्तु जो-कुछ भी यह था , सव लेखक इस वात से सहमत हें कि जो लोग प्रकृत 
दशा मे रहते थे, उन्हें अन्ततः, एक अथवा अन्य कारणों से, उसे छोड़ना पड़ा और उसकी 
जगह नागरिक सम्ताज़ अथवा .सर्वसामान्य, मनुष्य को स्थान देना पड़ा, जिसमें प्रत्येक 
अपने साथी मनुष्यों के साथ संघ-जीवन विताता था । प्रकृति के नियम को , जो प्रकृत 
दशा के राज्य में रहने वाले मनुष्यों के आचरण को नियमित करता था मनप्य-प्रणीतत 
लिग्रमों द्वारा, स्थानापन्न_किय्रा-गया...। 


नागरिक समाज का उद्गम पारस्परिक अनुवंध का परिणाम था मनुष्यों ने 


उल नियमों का पालना अपना कत्तेत्य सान् लिय्रा जिनके द्वारा नव संगठित समदाय 


है, 


राज्य हो उत्तति पु 


अथवा राजनंग्रीड सस्या के सदस्पों छझो मुरका ऋुनिश्वित हो गई । इन दियमों को 
परारस्तरिक स्वीउुत अपिशर द्ारा बनादा रघा या | इस धडार, प्राहविकिक्ू नियन को 
जगड़ मानवतियस स्पातित झिया झंणा जौर बइके में प्राहतिफ जबरिकारों क॑ लिए 
प्रत्येक व्यक्ति नें ईखा दि वह “सायादिश उपरिक्ाय द्वारा परिविष्ठित हैं।” यह 
किवार प्ररस्तरिक रूप ने मास्प सद्धा द्वारा घोडिव एुदँ सुनिश्चित डिसे गये । 

विद्ास को बढ सारो विधि अनुव्ंब के कठस्वरूय थो, अपव्रा “व्यक्ति के निजो 
स्वार्दों द्वारा छिया दुता सोदा था, जिसमें सुख-सुविधाजों के बदले दापित्वों का 
विनिमय किया गया था ॥/ उस अनुबंध झो थतें क्या यो, ऊनुबय में कौन-कौन दछ 
घोर राजवीतिद निक्षाप राज्य (80069 ए०४0८) के नियमों छो लागू 
नियत अधिकारों को शक्ति सीमा छा दी, इत सत्र ठस्यों पर नयकर रु 
मिद्धात के पक्षयाती उसके यल्यावश्यकू दिचार से सर्वसम्नत हूँ ह्रि राज्य विचार- 
पूर्वेक्न बनाई हुई मातय रचना हँ--पर्वात्‌ अनुपंच क्या परिघान । 












सामानिऊ अनुबंध मिद्वान्त का इतिहास (ह750079 ० ए6 5०022 (ठप 
प्रयट ८०7) )+-सानाजिक अनुदय का सिद्धात राजनोतिक विचार को तरह ही 
पुरानत हूँ और पूर्व तथा पर्चिम दोनोसे हो इसे सम्पझू समयंत प्राप्त हुआ है । चच्दयुझ 
मौर्य के सलिव कोटित्य ने अपने अपंभास्त्र में इसका उल्लेख किया हूँ । वे लिखते है, 
“बड़ों मछलिया छोटो मछलियों झो हइप जातो है,” इस वहावत के जनुसार क्मामन 
पीड़ित छोगों ने सर्वप्रथम मन को अपना राजा चुना, सौर जाने उत्पादित अनाज 
को है थम तथा अपनी व्यापारिक वस्तुओं का छेझ भाग राजनससा का दामित्व 
स्वोगार किया। इस भुगतान छी सहायता दर राजाओं ने जबने प्रजाजनों को सुरक्षा 
ओर शाति को स्थिर रखने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लिया।” प्रोक दार्शनिक प्डेटो 
से अपनी प्राईडों ( 0टघ0 ) जोर रिपब्लिक (रिट्टघ08८) रचताओ में 
इस विपय पर हिसा हैं । दूसरों ओर , जरिस्टोटल अनुवब सिद्धात को जल्वीकार करते 
हुए यह मानने हें कि राज्य एफ प्राकृतिक अ्यवस्था है, किन्तु रोम के स्याय-्यास्त्री भो 
इस अनुयय की थारगा के पक्ष में थे । जागीरदारी प्रया के जापीत नो इसे कुछ 
समर्सन प्राप्त हुआ क्योकि सालिक योर दासो के वोच अनवध के कतिपयथ आपार थे। 
गिर्वाधोयों के पादरियों ने भो अपने प्रारम्मिक लेखों में इस सिद्धात का समर्थन किया 
या, यदपरि वाद में उन्होंने इसका परित्याग कर दिया। वह केवल मध्य युयों तथा बाद 
को बात है कि सामाजिक अनुबंध के विचार ने राजनोतिक वेसकों के विचार-विनिमय 
में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्ठ किया । मंनयोल्ड (37८0० ०) इस मंत्र का समर 
करते हें कि राजा को हटाया जा सकता था यदि “ वह उस समझोते को मगर करता है 
जिस के अनुसार उसे चुना गया था. . . . . .'* 








सोडटदों ओर १७-बो सदियों से इसके समर्थकों ने वृद्धि को और न्यवाधिक 
इस सिद्धात कौ ख्वेसान्य स्वीकृति हो गई यो । हकर (प्र००टा) सर्वर 
4... भपम्फ्रेण्णाग्स, छेड । ७8 या जा 


2. #वचुपकक्‍त्प ७६ ५फघाल, ६ ॥छत ना #जाप-। ए१००७ 9 २22« के 


५८ राजनीतिक विज्ञान के सिद्धांत 


वैज्ञानिक' लेखक थे, जिन्होंने सामाजिक अनुवंध के सिद्धांत की तकंपूर्ण व्याख्या की थी 
यद्यपि उन्होंने गिजें की सत्ता की रक्षा के लिए विरोधियों के आक्रमणों के विरुद्ध इसका 
प्रयोग. किया था | डच न्यायाधीश, हूुगो ग्राद्स के लेखों से भी इस सिद्धांत का पृष्ठ- 
पोषण हुआ। किन्तु इसका वास्तविक समर्थन हाव्स, छॉक (,0८६८) और रूसो 
ने किया । सामाजिक अन॒वंध के सिद्धांत पर विचार करते हुए हमारा मुख्य सबंध 
इन तीन लेखकों के राजनीतिक दर्शन से है, जिन्हें सामूहिक रूप में अनुवंध का 
रचयिता कहा जाता है । 
हब्स ( सि०90८5 )--ठामस हॉब्स ( १५८८-१६७९ ) ने. १६५११ 
में अपनी पुस्तक 'लेवियाथत' (7,6एंथ797) प्रकाशित की थी। इंग्लेंड के चाल्स 
द्वितीय के ये शिक्षक भी रहे थे.। इस पुस्तक में सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत पर 
उन्होंने उल्लेंखनीय व्याख्या की है| जो भी हो, यह स्मरण रखना चाहिए, कि हाव्स 
की राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत को. हमें देने की कोई इच्छा नहीं थी । सामाजिक 
अनुबंध के तक का उसने पूर्ण सरकार के लिये रक्षा-यंत्र के रूप में और स्टुअ् के 
अनियंत्रित राज्यतंत्र की न्‍्याय्यता के रूप में प्रयोग किया था। उनके जीवन-काल में 
इंग्लेंड १६४२-५१ के परेल युद्ध के संघर्पों से निकल रहा था । चाल्स द्वितीय. का 
शिक्षक होने के कारण उनके व्यक्तिगत हित शाही-दल से संबद्ध थे और वे सचाई 
के साथ विश्वास करते थे कि राजशाही ढंग की सरकार सर्वाधिक स्थिर और नियमित 
हैँ और वही इंग्लेंड में शांति और व्यवस्था ला सकती है । इसलिए , उनका .मत राज- 
तंत्र ( 0027079५ ) की पूर्ण शक्तियों का समर्थन और रक्षा करना था। 
हाव्स के कुछ आलोचकों ने उसे स्टुअटटंस का पिट्दू कहकर कलेकित किया 
हूँ । निःसंदेह , यह उनकी ज्यादत्ती है । जो भी हो, यह सत्य हूँ कि उन्होंने राजाओं 
के असीमित अधिकार के सिद्धांत का उस काल में समर्थन किया और साथ दिया 
5 जब कि इस प्रकार के अधिकार के विरुद्ध जबरदस्त विरोध था। फलूतः:, हॉब्स के 
' सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत का तभी सहज ज्ञान हो सकता हूँ जब इस वातावरण को 
दृष्टिगत रखते हुए उसकी परीक्षा की जाय। अर्थात्‌ (हॉब्स के लेखों पर घरेल यद्ध 
की छाप थी और उनकी इच्छा राजा के पक्ष को प्रभावित करने की थी क्योंकि उनका 
विश्वास था कि देश का हित सरकार की एक पूर्णतया स्वतन्त्र प्रणाली में निहित हैँ ॥! 
हान्‍्स अपन सिद्धांत का प्रारम्भ प्रकृत दशा से करते हँ। किन्तु इस सिद्धांत की 
वास्तविक नींव उनके द्वारा मनुष्य की प्रकृति के उस स्वरूप का मल्याकन है जो सामाजिक 
जीवन की स्थापना से पूर्व था। हाव्स का प्रकृत दशा वाला मूरतः. स्थार्थी स्वार्थरत और 
अहंकारी हैं। उसकी सभी क्रियायें उसके निजी स्वार्थों के विचार से अभिप्रत हैं, दसरों 
के हितों के विचार का उसमें समावेंश नहीं हैँ । इस प्रकार उस में एक स्थायी और आकुल 
कामना; अपनी इच्छाओं एवं भूख की संतृष्टि के लिये विद्यमान है और सांथ हीं गौरव 


/!. ता (घक्फ९४) छांजरलंफएील तद्ाद पा. [ट्ाड 5 एग्राप्बाज् (० प6 ए/टॉटाओंणाड 0 
प्ले ड्पिया(5 धरीघ00 6 ग6्वा: 0 5पछ900: 85 (0 ४३05९ ् (४७ एर८एणप्रांठ्रांडड जाए 6 
पराध्थय (0 एथ९ खाते प्राण ९०ण्राधवाएए (0 000 एज टंप्ाल इठ9गीड 00 एग्गांग्प्रात्मावापवा। 
भा3घ8 क्‍0 6 0फाशा,._ पफृढ गिंाए३ ० छा दंगड फ्रांडध एयो (ट धा६६ उर0508८६१६ दिंधात895 
जड$ घ5 (4708 00005 35 ए7ण्ण्ली'5 ध्ा्योए,) 5वीजंतल ०9. लत; ७, 456 


राग्य को उत्तत्ति पु 


की छादमा भी हों उसको मृत्यु के माय ही समाप्त होती है। वह दया एवं संदातु- 
भूति से अ्नमिश् हैं वस्तुतः यह दोनों उसको प्रति के प्रतिझूल हे और यदि कभी भी 
बह कोई परोपकार का कार्य करता है तो वह उसके “प्रद्ियेत ([.0५८०६ 905०7) 
और शबित के प्रयोग से उत्पन्न प्रसप्ता का परिणाम हैँ।/ मानव-स्वभाव के इस विश्देषण 
से हाम्स इस परिणाम पर पहुचे कि मनुष्य सनिझ भी सामाजिक नहों है। निसस्‍्लदेह 

यह / अपने साथियों के साइचयं शोक के अतिरिक्त और कुछ नहीं पाता” जो सब के 
सत्र छूगभंग समान रूपसे स्वार्थी, स्वार्थस्त, चाझाक, दम्भी, परामविक्र , (छोभी 
और थाकाता हैं। अनशंव हाव्य के अनुसार पहल दमा अवतवरत युद्ध को रियतति हूँ 
जिसमें प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक मदुष्य का झत्रु है 

हॉक्स द्वारा निर्धारित प्रकृत दशा का ऐसा अधकारपूर्ण चित्र है। उसका कहना है 

है कि प्ऱत दशा के मनृस्य भूसे मुदियों की मानिन्द है जिनमे से हर एक दूसरे को फ्राड़ 
डालना चाहता है । जिन प्राकृतिक अपिकर में स्थिकित सफझ होते हे , वह पुल से 
किसी भो दह्मा में कम नहीं। हॉब्स के झच्धी में प्राकृतिक स्वाधीनता! इससे अधिक 
कुछ भी महों कि “प्रत्येक आदमी के पास जो स्वाधीनना हैं, बह केवन्ठ अपने निजी स्वभाव 
को पक्षित करने की निजी शक्ित के प्रयोग के लिए है ।” ऐसो परिस्थिति में सच या झूठ 
के बीच, स्याय या अस्याय के बीच, कोई भी अन्तर नहीं, क्योकि जीवन का नियम 
महू हूँ “प्रत्येक आदमों का केवल वहीं अपना होगा कि जिसे बह पा सकता है; और बह 
भी तथ तक के स्िए , जब ठके बढ़ उसे रुख समता है ।' सादमियों के बीच स्पायों का 
मिरम्तर और अनिवाय संघर्ष हैं, तो उद्याग, नोचाहन, ज्रपि, भवन-निर्माण, जलाया 
भाषा कुछ भी नहीं हो सकता । तब हाब्स इस निष्कपे पर पहुचते हे कि ऐसी अवस्थान्रों 
में मनुष्य के जीवन को एक्की , दीन, नित्रम्मा , जमल्ली और अह्प बना दिया । 









निमरईेह, जीवन की ऐसी अवम्धाए असहतोय है और अनिश्चित काल तक 
जारी नहीं रह सकती । मनाय तजीबत की उस अवर्थाओ के लिए सद्रा झाक किया है 
जो उसके जीवन और संपत्ति का मक्ठट में डाहती हें । हाव्स की प्रड़त दशा में ने तो 
जोपन की सुरक्षा पी और ने ही सपनति की और तदनसार उसके अधिवासिया ने आपसे में 
समझौता किया कि अनवस्त संघ और अरक्षा की ऐसी अवस्था का अन्त किया जाय, 
और प्रगत देशा की जगह नागरिक समाज को स्थान दिया जाय | इस प्रकार निमित 
जागरिक समाज मनुष्यों को सुनिश्चितता एवं लूरक्षा पूर्ण जीवन प्रदान करती । उसका 
जीवन तदनत्तर एकाको ने रहता वरन्‌ रेक्य और सहयास का जीवन होता । ऐक्य भौर 
सहयोग के जीवन की माय है एक सर्वमान्य सत्ता को आधोनता । सवेमान्य सत्ता की 
आधोनता ने ही वह क्तिनों ही स्वेच्छाचारी हो, प्रज़त दशा के पारस्परिक संघर्ष से 
अच्छी समझी गई थी । नागरिक सम्राज को रचना इस प्रकार विच्यासपूर्वक पारस्परिक 
समझोतेके फलरूप की गई । इसलिये हाब्स के अनुसार यह जनवध प्रत्येक का सब के साथ 
भर मय का प्रत्येक के साथ घा। यहीं हे सामाजिक अनुबंध के कोटाणु 
प्रत्येक्ष आदमी में हर अन्य आदमी से कहा : >> 





में इस आदमी या आदमियों के इस मघ को, इस धर्त पर अधिकार देंतो हें, 
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और अपने आपको शासित करने के अपने अधिकार को छोड़ता .हूं., कि आप भी उसे 
अपना अधिकार दे दें और इसके सब कार्यों को उसी रूप में अधिकृत करे........ ४ 
यह उस महान्‌ देत्य अथवा यदि हम अधिक सम्मान के झब्दों का प्रयोग करें, उस नाशवान 
प्रभ की वंशावलि है. कि जिस अविनाशी प्रभु के अधीन हम शांति और सुरक्षा के लिए 
उत्तरदायी है।”  - 

उस प्रकार व्यक्तियों ने अपने प्राकृतिक अधिकारों को किसी विशिष्ट आदमी या 
आदमियों की सभा को समर्पित कर दिया । व्यक्ति अथवा व्यक्तियों की सभा, जिसे 
उन्होंने अपने प्राकृतिक अधिकारों को समपित किया था, राजसत्ता से विभूषित हुए 
ओर समर्पण करने वाले व्यक्तियों को, जिन्होंने राजसत्ता के अधिकार को मानना 
उसकी प्रजा हो गये । वह राजसत्ता उस अनुवंब में किसी दल के रूप में नहीं थी और 
उसका अधिकार सीमित था । हाव्स का अभिमत है कि राजसत्ता के प्रति प्रत्येक और 
सवकी निरविवाद वचनवद्धता द्वारा ही एक वास्तविक सुदृढ़ स्वतंत्र की स्थापना हो 
सकती थी, उसके अनुसार किसी प्रकार की “शर्ते” छूमाने से अनिश्वय और अविश्वास 
की संभावना हो सकती थी जिसके फलस्वरूप फिर ऐसे झगड़ों की उत्पत्ति हो जाती 
जिनका निपटारा संभव न होता और तव अराजकता (27027/८09) तक फल जाती । 
इस संबंध में निम्न बातों को दृष्टि में रखा जा सकता है : 

१. यह सामाजिक अनुबंध है और सरकारी अनुबंध नहीं और फलत:, राजसत्ता 
अनुवंध में सम्मिलित नहों । राजसत्ता (507०८४7) अनुवंध की रचना हें, 
अथवा डनिंग ( 2ए7गंगप्ठ ) के कथनानुसार “एक प्रभु-शविति या, राजसत्ता का 
केवल संधि के गुण से ही अस्तित्व होता है, और उससे पूर्व नहीं ।” प्रकृत दक्षा में रहने ' 
वाले व्यक्ति, स्वभावतः समान थे , उन्होंने एक दूसरे के साथ समझौता किया कि वह 
एक स्वेमान्य अधिकारी को अपने प्राकृत्तिक अधिकारों को सौंप देते हैं और यह सर्व- 
मान्य अधिकारी उस तथ्य से उनकी प्रभुशकक्‍ति (500८४४०१) बना किन्तु वह प्रभुशक्ति 
अथवा सत्तावान स्वत: उस अनुवंध में सम्मिलित नहीं था। 

२. अनुबंध में कोई पक्ष न होने के कारण राजसत्ता का अधिकार स्व॒तस्त्र और 


असीमित था , क्योंकि यह किसी शर्तें के साथ नहीं सौंपा गया । राजसत्ता के पास 
असीमित अधिकार और निर्वाध विवेक होता है, जिससे वह उन लक्ष्यों की प॒त्ति कर सके 
कि जिल्होंने नागरिक समाज की रचना की आवश्यकता को उत्पन्न किया, अर्थात्‌ 
शांति और प्रकृत दशा की बुराइयों से मुक्ति ॥हाव्स का कथन है, 'ऐसी सर्वमान्य 
शक्ति की स्थापना का केवल यही उपाय हैं................ कि उनकी सारी शक्ति या बल 
को एक आदमी या आदमियों की एक सभा को दे देना, कि जो उन्तकी इच्छाओं को, 
जो वाणियों की अनेकता से बनती है, एक इच्छा का रूप दे दे।” 

: ३. बह अनुबंध संपूर्ण समूह पर सतत साम्राजिक बंधन के रूप में अदूट प्रतिज्ञा का 
रूप धारण कर छेता हूँ , क्योंकि व्यक्तियों ने आत्म-स्थिरता के सिवा अपने लिए कोई 
अधिकार नहीं छोड़ा होता । अनुबंध की शर्तों से निकलने का तात्पर्य यह है 
कि पुनः विवश्ञता से उसी प्रकरृत दशा की अवस्थाओं में छौटा जाय कि जिनमें से 
निकलने के लिए उत्होंने-अनुबंध किया था। ह 


रॉ 
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जा सकता है। किन्तु राजतंत्र के लिए उनकी प्रायमिकता माना हुआ तथ्य है। उनको 
राय में, राजतंत्र ( १(07870॥9 ) ही केवछ सरकार का उचित रूप नहीं है, किन्तु यह 
रूप सर्वोत्तम है। इसके सरकार के अन्य रूपों की अवेक्षा अधिक छाभ हैं और त्रुढियां 
न्यून । 
' हॉब्स के सिद्धान्त की आलोचना 
हाव्स प्रथम अंग्रेज है, जिसने राजनीतिक दर्शन की तकंपूर्ण प्रणाली को उप- 
स्थित किया । उन्होंने अपनी राजनीतिक प्रशासन की विधि में प्रचलित राजनीतिक 
विचारों को इतनी चतुराई से सम्मिलित किया और अपने उद्देश्यों को व्यवस्थित किया 
कि वह तत्काल ही राजनीतिक विचारकों की प्रथम श्रेणी में आ गए और “उनका सिद्धांत 
प्रकट होने के क्षण से लेकर प्रवलल विवाद का केंद्र बन गया तथा संपूर्ण पश्चिमी योरोप 
में उसका विस्तृत प्रभाव छा गया ।” हाव्स की कड़ी आलोचना की गई है। उनके विचार, 
जो सुदृढ़ वैज्ञानिक विधि द्वारा निभित थे, उनके अपने कार के थे, और, वर्तमान में वह 
समय के विपरीत हैं। तिस पर भी, उनकी दाईशनिकता वेकन (39८00) के कथन 
को चित्रित करती हैं कि, “ भ्रम की अपेक्षा भूल में से सत्य अधिक सहज भाव से प्रकट 
होता है ।” 
जहां तक कि सामाजिक अनुबंध का प्रइन है इस बात का रंचमात्र भी प्रमाण नहीं 
मिलता कि कोई एसी घटना हुई हो । उसका सिद्धान्त तकं-रहित है, क्योंकि अनुवंध आरंभ 
नहीं प्रत्युत समाज का अंत हैँ। वस्तुतः, समाज वस्तु-स्थिति (5६७७७) से अनुबंध 
की ओर बढ़ा है, और हाव्स के कथनानुसार अनुबंध से वस्तु-स्थिति की ओर नहीं । न 
/ हीं मनुष्य स्वभावतः इतना स्वार्थी, मतलवी और आततायी रहा है, जैसा कि हाव्स ने 


#*, उसे दर्शाया है| मनुष्य सुधारवादी और सामाजिक प्राणी है। हाव्स का यह मत कि मनुष्य 


स्वभावतः असामाजिक है, और “अपने जंसों' का शत्रू है”, यह अरिस्टोटल के इस मत के 
सर्वेथा विपरीत हैँ कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है । समाज का स्वभाव और आवश्यकता 
द्वारा अस्तित्व है और यह तब से विद्यमान है, जबकि मनृष्य इस पृथ्वी-तल पर प्रथमतः 
प्रकट हुआ था। मनुष्य सामाजिक होने के कारण, एकाकी जीवन नहीं बिता सकता । 
उसकी सामाजिकता उसे सुधारवादी बनाती हैँ और, इसलिए, अपने साथी मनुष्यों के प्रति 
सहानुभूतिपूर्ण । हु 


हाब्स अपनी प्रकृत दशा का पूर्व-सामाजिक और पूर्व-राजनीतिक के रूप में वर्णन 
करते हैं। साथ ही वह कहते हैं कि मनुष्य प्रकृत दशा में प्राकृतिक अधिकारों का उपभोग 
-करता था । अधिकार हमेशा समाज में उत्पन्न होते हें। यदि समाज ही न हो, जैसाकि हाब्स 
की प्रकृत दशा है, तो फिर वहां अधिकार ही कैसे मौजूद थे ? इसके वाद प्रत्येक अधिकार 
के साथ आनुक्रमिक दायित्व होता है कितु हाव्स के प्रकृत दशा के मनष्य के साथ कोई 
दायित्व ही नहीं था। हाव्स के अनुसार अधिकारों का समर्पण हुआ। किन्तु यह विश्वास 
करना सामान्य बुद्धि के विपरीत है कि मनृष्य अपने सव अधिकार सौंप देगा। हाब्स 
स्वयं उस समय असंगत हो जाता है जब वह यह कहता है कि मनृष्य ने अपने लिए आत्म- 
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रक्षा का अधिकार रस लिया ।९ पहले तो यूं आत्म-समर्रण और उसके बाद अपिकार 
की रक्षा, मद नटीं हो सकता है । 


अवुवप सेव दो दर्ली में होता है ! यद् एकपशी (०॥८-अंधुटव) नह दो सकता । 
इसके अतिरिक्त थनुवध का उस समय तक वंयन है, जब तक दोनें। दख अनुवध की शर्तों 
पर दूढ़ रहेँ। डिन्‍्नु हान्स कहने है कि राजसत्ता अनुदय में पक्ष नहीं हे भौर वह भग नही 
किया जा सकता । यहूँ मानव-पुक्तित के सर्वया विपरीत हैँ। इसके बाद, हाब्स राज्य और 
सरतार के बीच कोई जवर नदी करते । वह दोनों को समानायंक रूप में प्रहण करते हूँ 
और उनका राज्य तया सरकार के बोच भेद न करना उनके सिद्धान्त की सब से वड़ी कमी 
है। राजनीतिक विशान का एक यिद्यार्थी दोनों में बड़ा अन्तर देसता है। बह इससे भो आगे 
बदू जाता हू और राज्य के लिए सरकार दाब्द के गलत प्रयोग को ही सब राजनीतिक 
बुराइयों के लिए जिम्मेदार ठहराता हैँ । आधुनिक युग में हब्स द्वी स॑-प्रयम थे जिर्होंने 
इस भू का श्रीयणेश किया और उन्होंने अपनी राजसत्ता को असोमित अधिकारों वाला 
बताया । इससे आगे वह कहते हे कि नियम राजसत्ता का जादेश है और हाब्स के लिए 
शाजमसत्ता राजतत्र था। बस्तुत', नियम लोगों की इच्छा की अभिव्यक्ति है और यह छोग 
हो है कि जो अन्ततः राजसत्ता हे। फितु हाब्स राजसत्ता के इस अग को अस्वीकार 
करते है । 
छाके (7,0८):४)--यदि द्वाब्स ने राजतत्र की पूर्ण राजसत्ता का प्रवल समर्थन 
किया दी एफ अन्य अंगरेड राजनीतिक दा्॑निक, जॉन लॉक ( [07३ 7.0८६८) ने इग्लैड 
में सीमित राजनत्र (//गरोट्त )02070)9) के पक्ष का समर्थन किया । वास्तव में 
उनके मिद्धान्त ने सन्‌ १६८८ की राज्य फ्ान्ति की और जेम्स द्वितीय के गद्दी पर से 
उतारे जाने को न्याम्प ठहराया । जॉन छॉक का सिद्धान्त उनकी १६९० में प्रकामित 
7७४० ४५४४९ एए 90ए2शप्राट7६ सामऊ पुस्तक में मिलता है, जिसमें उन्होंने 
लोगों के इस अन्तिम अधिकार का पक्ष समर्थन किया है कि राजा को उसके अधिकार से 
हटाया जा सकता है बशतेंकि वह उन्हें उनकी “स्वाधीनताओं और संपत्तियों से कभी 
चचित करे ६ छॉक ने, वस्तुनः, जैसाकि यह स्वयं भी मानते है, यह चाहा था कि “हमारे 
वतेमानु शाह विछियम का सिहासन स्थापित किया जाय, और लोगो की अनुमति से 
उसके पद को मान्यता प्रदान की जाय ।” 'छोयो की अनुमति से” इन दाब्दों पर गौर 
१. “मदद वास्तविक रूप में समाज में अराजकता उत्पन्न हो जाय और राजसत्ता में प्रजा- 
जनों को यह सुरक्षा देते की श्ति न रह जाय जो सामाजिक सधि का एकमात्र छृद्य 
है, तो सत्य हुए में राजतत्ता के प्रति उतका दायित्व समस्त हो जाता है ।/ 








$ अधिवारो रु कि फएपच्फकफड, ० दाप॑ 9 289 
२. “मदि कोई समाज अधिवारो को सप्ट करने की चेप्टा और योजना करता हैं, यहा तक 


कि उसके विधायक भी यदि कभी इतने मूर्स और नीच हो जाय कि प्रजाजनो की स्वाघधीत- 
ताओं और मंपत्तियोंके विरुद्ध चलने छगे और कार्यकरें, तो समाज ((2०पघधप77/0) 
अपने-आप को उनसे बचाने के छिए सर्वोच्च प्क्ति बनाए रहता है।” 

परशध्यफ्क ० 09 ल्यम्व्थ ५ पा, 8-5. 49. 


दर्द राजनीतिक विज्ञान के सिद्धांत 


कीजिए और यही शब्द काक के सिद्धान्त के मूछावार हैं । छॉक के कथनानुसार, नागरिक 
अधिकार, अनमति_ पर आधारित 


छाँक भी प्रछृत दक्षा को धारणा से आरंभ करता है. । किन्तु छांक की धारणा के 
अनसार प्रकृत दक्षा पूर्च-सामाजिक अवस्था की अपेक्षा पूर्वराजतरीतिक.है और तदनुसार, 
बह वैसी अंधकारपूर्ण स्थिति वाली, नहीं जैसी कि हाव्स की थीं। यह नियमहीन 
अवस्था नहीं कि जिसमें प्रत्येक के विरुद्ध अत्येक संधर्ष में छगा हुआ हैँ। छॉक के निजी' 

दों में ग्रकृत दशा वह है, जिसमें “शांति, सदभावता, पारस्परिक सहायता भीर 

स्थिरता है ।” इसलिए प्रकृत दशा के आदिवासी स्वार्थी, स्वार्थरत और आततायी 
नहीं हैं । छॉक भनुप्य को अच्यों के प्रति सामाजिक और सहातुभूतिवुर्ण देखता 
है, क्योंकि इसका दुष्टिकोण प्रकृति के नियम द्वारा निश्चित होता हैं। इस नियम -के 
अधीन, जिसका परिनायी तक है, मनृपष्य के एक दूसरे के साथ संचंध में आधारमूलक 
तथ्य समानता हैँ ।” * प्रकृत दशा की विधि (कानून) इस प्रकार विवेक निर्धारित नियम 
हैं और विवेक प्रत्येक व्यक्ति को दूसरों को समानता के आधार पर मान्यता प्रदान करने 
का निर्देश देता 

प्रकृति के नियम की इस आधार पर राँक प्रत्येक आदमी से संबंध रखने वाले 
ग्राकृतिक अधिकारों के अपने सिद्धांत की रचना करता है जो समान रूप से प्रत्येक आदमी 
के हे। इन अधिकारों को तीन वर्गों में वांढा गया हैँ, अर्थात्‌ जीवन-स्वतन्त्रता और संपत्ति, 
सभी निवासियों द्वारा प्राकृतिक अधिकारों से अवगत होने और उनके प्रत्ति सम्मान की 
आवना रखने को प्रदत्त दक्षा की विशेषता बताया गया हैँ जबकि प्र/क्ृतिक अधिकारों का 
अनुसरण करते हुए हर कोई अपनी रुचि के अनुकूछ जीवन विताता है किन्तु इसका बह 
थर्य नहीं कि हर कोई अपने साथियों की इच्छाओं की पर्वाह न करता हुआ जो चाहे, वह 
करता हूँ। छाक की प्रकृत दक्षा स्वाबीनता की अवस्था है, न कि आदेश्न-प्राप्ति की; 
चयोंकि इसका “शासन करने का एक नियम है जिसके प्रति हर कोई वद्ध रहता हैं; और 
व्यवस्था, जो मानव-मात्र को उस नियम की सीख देती है, जिससे उन्हें परामर्श छेता ही 
होगा, अर्यात्‌ सब समान और स्वतन्त्र हे, किसी को भो किसी दूसरे के जीवन, स्वास्थ्य, 
स्वाधीनता या अधिकारों में क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए।” ३ दसरे शब्दों में प्रकृत दशा के 
प्रत्येक आदमी की अपनी निजी स्वाबीनता का मूल्य समझाते हुए कत्तंव्य रूप में दस़रों 
की स्वाधीनता का सम्मान करना चाहिए । 


प्रकूत दशा में प्रचछित शांति और व्यवस्था की इन अवस्थाओं के वावजद भी 
कुछेक असुविधाओं का अनुभव हुआ । ये असुविवाएं या त्रुटियां संख्या में तीन थीं--- 
प्राकृतिक तियम की कोई स्पप्ट परिभापा नहीं थीं; उसको परिभाषा करने वाला कोई 
योग्य अधिकारी नहीं था; और कोई भी ऐसा नहीं था , जो प्रभावशाली -रूप में उसे छाग 


4. छणाशांगए, ०9. लंप्त,, छ, 346 
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राज्य को उत्पत्ति 


कर पावा। इन अनुप्रियाओं ने, प्र्त दगा को अर्रषत और रूच्नि बना दिवा। या 
पइतिे नियम बृद्धिका नियम या, तिस पर ओवृद्धि के मंदी नया म्वायों के संपरष 
इसके अनु रहना क्यो अनिश्चित बना दिया बा, क्योफ़ि हर गी न के 
प्ररिभाषा करता या। इस प्रार को अपस्या मे डे ही सर 
पे, जो प्रति के नियम केश्रति पचनवद्ध वे। इसके बाई, यदत दमा में ऐसा कोई : 
नी था, जो इस सफर के भंद डा स्थापित नियम के अनुपार निरवय करवावा 
बनते: गठतो करने बाे को दिये दड़ रा यमन और पृप्टपोपन करने बाछो घडि 
हो अम्ाव या। पेदनुमार , इस बात के आवश्यकता सहसूम को गई किये निश्चित 
ओर हाप्ट नियम के। उदब होना चाहिए, जो व्यतलियों के अपिरासें हा रक्षा को 
प्रतिमा कर सऊ्रे। इनिय के फयनानुमार, “एंसा नियम ताप करने के छिये ही नागरिक 
की स्थापना हुई है । "५ दस प्रकार नागरिक समाज उचवा राज्य, पररतदया में जनुनय 
की गई अनुविधाओं के विदद्ध उपचार के रूप में उल्तनन्न द्आ। इस तरह के नि्मित नाय- 
रिक समाज ने अपने सदम्यों को सूनिश्चितवा और सुरक्षा की अवस्या प्रदान को तथा बधि- 
कारों को प्रभावभानी देय से छात्ू करने के हेतु सरार क रूप में एक यंत्र को जन्‍म दिया 4 
ड़ का नागरिक समाज अनुवय का परिषाम है डिन्तु छॉक के अनूगार दो बनु- 
बंध हूं, यद्यपि बढ इननो स्पप्टता मे उन्हें कहृदया नहीं । हैंड अनुबंध प्रकृत दम का बन्त 
करता है और उसको जगह नागरिक समाज को स्थिर करता हैँ । प्रत्येक व्यसन फ्रतेक 
के साथ समाज या सनूह में सम्मिख्नि होने और निर्याय करने का अनुबंध करना है । इस 
अनुबंध को करने का उद्दश्य “मपत्ति” अति जीवन, खिनन्पता, जायदाद को रखना तथा 








5 हवा 
अधिडार का दी परिवर्तन हआ जोर सव अधिकासे का नहीं, जंसा कि ड्रॉब्य कदते हूँ 
ईसरे यह कि प्राहवविक अधिकार न तो एक आदमी या आदमियो को सना को सौंषा गया, 
बैंया फि हॉब्स ने स्यिहै, प्रत्यृत समच्टि रूप में समाज बयवा समृह ((् पाए79) 
गे मप्र बया। “इस प्रकार निर्माण करनेवाले व्यक्तियों के का से समाज को यह 
रिचय करने के डेत्यडों (किपारएंता5 ) का अधिकार मिल गया कि 
यम के विद्ध कौन से अपराब हूं जौर उस नियम हे मेग करने के क्या देड हे 


प्पम अनुवंध के हो चुकने के बाद स्मेगो ने अपने सामाजिक रूप में (०० ०- 
(० व्वज्लं0)) एड दूसरे के साथ अनुबंध क्रिया अर्थात्‌ सरकार विधयक् अनुवय 
रा अनुदंप प्रथम अनुद्ध को थवतों रा पाखन करने के छाए सरकार स्थारित करने क्र 
£ या। दस अनुद ये के परतोकि अनुनार समाज अपनो सामाजिक स्थिति के सूप में सरकार 
प्रति के नियम के अनुस्प नियम बनाने, सपर्षों का नि्णंद झरने और उन्हें कार्यान्विक 
| क्ग जपिकार दंत हैँ । प्रजा बलतः बस वरतार के अधिकार हो इस धरने ऊ अनुसार *+४- 
7. एऋणड के. बाय, £ अब 





द राजनीतिक विज्ञान के सिद्धांत 


ही समझना होगा कि इसका प्रयोग स्थापित रुवात नियमों को क्रियान्विति के छिए 
गेगा और पक्षपात्‌ रहित न्यायाबीशों द्वारा अमल में छाए जायेंगे। इसलिए यह 
स्वभावतः और येक्तियक्त रूप में उस छक्ष्य द्वारा सीमित की गई हैं, जिसके लिए 
सरकार की स्थापना हुई है और वह लक्ष्य प्रकृत दशा की कमियों के उपचार के लिए 
है। इस प्रकार, द्वितीय अनुर्वंध उस सीमा तक प्रथम के आधीन हैँ कि यदि सरकार 
. साम्राजिक अनुबंध की शर्तों का पालन करने में असफल रही है, तो समाज उसे बर्खास्त 
कर सकता हैँ ओर उसको जगह दूसरी सरकार नियुक्त कर सकता हूँ । इस ढंग से छांक 
राजतंत्र को अनुबंध का एक पक्ष वनाता है, उसके अधिकार को मर्यादित करता हैं, और 
उसके साथ हो जेम्स द्वितोय के सिंहासन च्यूत होने और विलियम तथा मेरी के सिंहासन 
आहछड़ होने के अधिकार को न्याय्य बतलाता हूँ । 


विस्तृत व्याख्या करते हुए लॉक सरकार के वैधानिक एवं प्रबंध विषयक कृत्यों के 
बीच स्पष्ट अन्तर करता है। वह दोनों के वीच अधिकारों को अछूग करने का भी समर्थक 
क्योंकि उसकी राय में, अधिकारों को जुदा करने का सिद्धांत विधान सभा और प्रवंध के वीच 
संबंधों का निश्चय करने के लिए छाभदायक है।? विधायिका को कार्यपालिका से उच्च 
मानता है क्योंकि विधायिका वह यंत्र है जिसके द्वारा समाज की इच्छा व्यक्त होती हैं । 
राज्य का वह विभाग, जो विधि का पालन कराता है-- (कार्यपालिका ) आवश्यक रूप से उस 
विभाग के (विधायिका) आधीन होना चाहिये जो उनको बनाता है, क्योंकि इच्छा की 
अभिव्यवित पहले होती है, और उसके कार्यान्वित होने को निर्धारित करती है। यद्यपि 
विधापिका सर्वोच्च है तथापि वह राजसत्ता नहीं है।”* यदि कोई समाज या समूह के 
अधिकारों को नप्ट करने की चेष्टा और योजना करता हूँ, यहां तक कि उसके विधायक भी 


१. विधान सभा और प्रबंध के अधिकारों को जुदा करना वह महत्वपूर्ण समझते हें, 
क्योंकि बह मानव दुर्बलता के उस प्रलोभन को दूर करता है कि जब जिन व्यक्तियों के 
हाथ में नियम बनाने के अधिकार हैं, ओर उन्हीं छोगों के हाथ में उसे क्रियान्वित करने की 
शक्ति है, जिसके कारण वह अपने द्वारा बनाए नियमों का पालन करने से अपने को मुक्त 


रुख सकते हूँ, और अपने निजी छाभ के अनुरूप नियम को वना लेंगे और अमल में छाबेंगे ।” 
7065, 0०% ८04., दा, €॥. >77 8९०, ]49 


ह २. वैधानिक अधिकार, जो लोगों की अनुमति द्वारा निमित होता है, राजतंत्र 
में सर्वोच्चि सत्ता वन जाता है, किन्तु वह स्वच्छंद नहीं हैँ । शर्त के अनुसार इसका प्रजा- 
जनों के कल्याण के लिए उपयोग होना चाहिए । सरकार एक ट्रस्ट (न्यास) के रूप में है 
और केवल इस प्रकार के अधिकारों से संपन्न होती है जो प्रकृत दशा के काल में उसे परिवर्तन 
द्वारा सौंपे गए थे, विधान सभा को स्थायी नियमों और अधिकृत न्यायाधीश्षों द्वारा न्याय 
करता चाहिए। किसी आदमी को उसकी अनुमति के विना संपत्ति से वंचित नहीं कियां 
जा सकता है, और न ही लोगों अथवा उनके प्रतिनिधियों की अनमति के विना उनपर कर 
लगाए जा सकते हैँ । अन्ततः विधान सभा अपने अधिकारों को किसी अन्य व्यक्ति 
या संस्था को नहीं सांप सकती । यह केवल छोगों द्वारा दी गई प्रतिनिधि शक्ति है, उसे जो 
समाप्त भी कर सकते हू । 


राम्प को उत्पत्ति ६७ 


यदि कभी इसने मूर्स और सोच द्वो जाय कि जो प्रजाजन की स्दापोनताओं जोर मपत्तियों 
के विगद्ध कार्य करने छगें, तो समाज अपर्त-यापफो उनसे बचाने के छिए सर्वोच्च शक्ति 
डारा सपप्त दरोगा है।" इस तरह, यह सर्वोच्च शक्ति या शाजगत्ता शव सयूर्त 
स्या को लोग जाती है जो सामात्रिक स्रप्रि अर्थात्‌ समाज ढारा निर्मित हांतो हूँ। 

छांफ़ के सामाजिक अनुव प के सिद्धात के सारा में विम्नछिसित मुख्य बारे छिखी 
जा गकती है : 

१. छांक की प्राहुृतिक दा [सामाजिक जवस्या के पके के दयाय राजनीतिक 
जपर्या से पहले को घी 

३- हवस की प्राह्नतिक दशा की तरह उसकी प्राकृतिक दशा निरन्तर संग्राम की 
दा न थी। झोंक़ के अनुसार यह समानता तथःर तू फी दशा थी । 

३५ परलु प्राइतिक दमा में कुछ थमुविधाओं झा अनुमव हुआ । थे असुविषाएं 
गिनदो में तीन थी । तह के कानून के छागू दीते में अविश्चितता, स्थापित कानून के थनुसार 
सगड़ों को तय करने के लिये एक सामाग्य न्यायाधीश को कमी! ओर इस फंसछों की 
छागू करने के लिये कोई उचित सत्ता नदीं थी । 

४ को के भतुसार दो अनुवय थे । सामाजिक अनुवंप तथा सरवारी बनुष्प। 
पहुछे में प्राउतिक दशा का जन्ध किया तथा उसके स्थान प्र सोगरिक समाज की 
स्थापना की तथा दुसथ अवुवध एक सरकार बनाने तथा शासन चुनने के दृष्टिकोण से 
भा । परन्तु दुगरा अनुरध प्रयम्म जवुवघ के आधीन था। 

५. शासक इस अनुक्ध में एक पक्ष था) 

६. इसमें द्वॉन्स के समान जपिकारों का समर्पण नहीं था। यहू केवल कुछ दिये 
गर्म अधिकारों का हस्तातरण था । 

७. जमा कि हाँब्स नें कहा भा कि कानून (नियम) सत्ताथारी की आज्ञा नद्दी 
पा।" छोक के अनुसार कानून जनता को इच्छा की अभिव्यक्ति होनी चाहिए ठया यह 
तर्क के वियम के जनुझूछ होना चाहिये | 

« ८, साँफ मे जनता की जनुमति को सरफार के अधिकारों का स्रोत बनाया। 

९६, छों ह ने पनता को ऋति का अधिरार दिया तथा इस प्रकार शासक को उन 
बी दक्ति से चर्चित किया, यदि वह अपने अनुबंध की श्वर्तों को पूरा करने में अनफ़छ 
श्हा। 









छकि के तिद्धांत को जालोचना (एमएलंडा वी 7,0०::2५ 7%८०५)-- 
छोंक के राजनोतिक विद्धात की जो सर्वाधिक उल्देखनीय देन है, वह है उसका प्राकृतिक 
अधिकारी का मत । उसका मत है झि जोवन, स्वतन्वता और सपत्ति प्रत्येक व्यक्ति का अवि- 
इछेय अधिकार है। इन प्राकृतिक पषिका्य को प्राप्ति के छिये ही दागरिक या राजनीतिक 
समाज का निर्माय होता है, और इन भविकारोी को प्राप्ति सरकार को सस्या द्वारा समव 
बनाई जातो हैं। तदनुसार, बढ़ राम्प और सरकार में स्पष्ट भेद करता ह और अनुमति 
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द८ राजनीतिक विज्ञान के सिद्धांत 


के सिद्धांत को प्रचलित करता है जो प्रो. लास्की के शब्दों में, इस समय अंग्रेजी राजनीति 
में स्थायी स्थान भ्रहण किये है। छॉक के मतानुसार सरकार के पास वर्त के आधार पर 
अधिकार है और वह लोगों की अनुमति से अधिकार प्राप्त करती है कि जिसे वह अच्ततः 
राजसत्ता मानता है। वह वलपूर्वक कहते हैं कि “राज्य की राजसत्ता एक शासक की राज- 
सत्ता नहीं है और राज्य की इच्छा एक शासक की इच्छा और कार्यों को सीमित कर 
सकती है” । लॉक के अनुसार सरकार एक ट्रस्ट (न्यास) है और सरकार के अधिकार को. 
उन आवश्यकताओं की पूत्ति के लिए नियोजित होना चाहिये जिसके लिये नागरिक- 
समाज के बनने की आवद्यकता हुईं। यदि सरकार उचित डीति से तथा जनता की 
इच्छाओं के अनुसार कार्य करने में असफल रहती है तब समाज को इसे भंग करने 
तथा इसके स्थान में दूसरी सरकार छाने का अधिकार है | व्यक्ति के-हर्प और सुरक्षा 
सरकार की स्थिरता के अनिवार्य रूप नहीं हें, प्रत्यूत वह उस लक्ष्य रूप में हे कि 
जिसके लिए सरकार का जन्म हुआ था। /* सर 

लॉक के सिद्धांत में मुख्य चुटि यह हैँ कि वह वैधानिक राजसत्ता की धारणा की 
सर्वथा उपेक्षा करता है। गिलक्राईस्ट के शब्दों में, “हमारी परिभाषा का प्रयोग करने के 
लिए, हॉञ्स राजनीतिक राजसत्ता के अधिकार और अस्तित्व को स्वीकार किये विना 
वैधानिक राजसत्ता के सिद्धांत को प्रकट करता है; छॉक राजनीतिक राजसत्ता की प्रभुता 
को मानता है किन्तु वैधानिक राजसत्ता को पर्याप्त मान्यता नहीं देता ।/* 


रूसो ([१(07758/0.80 )--- १८-वीं शती के महान फ्रांसीसी लेखक, जीन 
जैव्विस रूसो ( ]८७४9 ]2८पृपट३ रि०ए5४८०घ ) ने १७६२ में प्रकाशित अपनी 
रचना सोशल कंद्राक्ट” में अपने सिद्धांत को प्रकट किया है । 

रूसो का, अपने अंग्रेज पृ्वंगामी हॉब्स और लॉक के असमान, यद्यपि कोई खास 
उद्देश्य नहीं था और नही किसी निश्चित मत का वह अनुगामी था, तथापि उसकी 
शिक्षाओं ने १७८९ की फ्रांसीसी ऋंति को स्फूत्ति प्रदान की। उनका उद्देश्य था “ऐसी 
संस्था के निर्माण की खोज करना कि जो संपूर्ण सर्वमान्य शक्ति के साथ प्रत्येक सदस्य के 
व्यक्तित्व और वस्तुओं की प्रतिरक्षा और सुरक्षा करेगी, और जिसमें प्रत्येक अपने- 
आपको सब के साथ मिलाते हुए भी एकाकी रूप में स्वेच्छा का पालन कर सके, और 
पूर्वेवत्‌ स्वतन्त्र बना रहे ।” फलत: रूसो नागरिक समाज की तकंपूर्ण व्याख्या उपस्थित 
करना चाहता था । पे ह 

रूसो के सिद्धांत का प्रारम्भिक विन्दु प्रकृत दशा की “परम्परा” है। रूसो इस 
विषय में कि प्राकृतिक दशा वास्तव में क्‍या है, स्वयं स्पष्टतया स्थिर मत नहीं थे। उसके 
विपय में उन्होंने विचार किया था और चर्चा की थी, “क्योंकि उसकी सारी दुनिया उसके 
विपय में सोच रही थी और चर्चा कर रही थी”,३ और रूसो ने उससे सवंधित सभी विभिन्न 
अर्थो में छमभग उसका प्रयोग किया था। 'छेकिन विचारधारा के उतार चढ़ाव में 
केवल मात्र एक विचार शुद्ध रूप में प्रकट होता गया, अर्थात्‌, मनुष्य की प्रकृत दशा 
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2... छाताएं5५ 55 लंप्व, 9. 6 
3. ९६ $0गरएड छ०ए७८४७, "णे ॥.9. 55. 


हाउ्प को उत्पत्ति हर 


सामाजिक या सागरिझ दशा से कहीं थधिझ वाछनीय हूँ, और उसे ऐसा आदर्श उप« 
ल्थित करना चाहिए कि जिसके द्वारा परोक्षण हो सके और उसे ठीक झिया जा सके ॥/* 
उनको पुकार थी कि पुनः प्रकृति की ओर छोटा जाय। उनका प्रारम्भिद्त सरठता में 
विचित्र विश्यास था और वह “कमित सम्य अस्तित्व” की कृत्रिमता को निंदा करने थे । 
उनको पारणा थी कि विनान और करा को प्रगति को प्रवृत्ति मनुष्य की नंतिकतां का 
पतन करने वालो है । उनके मत में नागरिक समाज में प्रचछित सब अ्रप्टाचारों तथा 
गिरावटी का क्यू मात्र उपचार प्राइतिक सरछतां को ओर छौटना था। किन्तु इसका 
यदू अर्य नहीं कि यह नागरिक समाज को नप्ट करना चाहते थे। इसका केवल यढी अर्थ 
है कि “ममाज के मनुष्यों के लिए प्रकृति ही नियम होना चाहिए ।”* 

प्रहत दशा में रूसो का मनुष्य “भला असम्य” था जो कि प्रारम्मिक सरलता 
एय सुसपूर्ण नीति का जोवन बसर करता था। बहू स्वतन्त्र, सन्तुष्ठ, आत्म तुप्ठ, स्वस्थ, 
निर्मंय ओर थायने साथियों तथा उन्हें पीड़ा पहुचाने को इच्छा से मुबत था।” महू केबल 
प्रारम्भिक भायवा और सदानुभूति भी जिसने उसका अन्‍्यो के साथ गठ-बधन क्िया। 
वहुम तो सद्ठी फो जानता था, और न ही गत को और वह गुण और अवगुण को राव 
भावनाओं से जछूता घा। २ इस प्रकार, यह शुद्ध, अभिश्वित, पूर्ण स्वतस्त्रता और समानता 
का भोठा जीवन था जिसे रूसो झा आदमी प्रहृत दप्घा में भोगता था ॥ उस समय ते 
नदी पा । रुसो को तर्क अच्छा नद्गी छगता, वयोकि उनके विचार में “सोचने वाला 
मनुप्य नीच प्राणी है ।* 

फिलु ये अवस्थाए चिरकाछ तक स्थिर नही रह सरुतो । रखो की प्रहृत दशा को 

जुद्दों करने के लिये दो तत्व निकाऊे गए। एक तो जनसंख्या की वृद्धि या और दूसरा 

के का उदय। जनसब्या की वृद्धि गे, आधिक प्रगति में गति उत्पन्न हुईं। सरलता 

और प्राहृतिक प्रमप्नता के प्रारम्भिक जोवन का छोप हो गया । स्थिर घरो को स्थापना 

हो गई, परिवार जोर सपत्ति को ब्यक्स्था का जन्म हुआ, और इस प्रकार, मानवो समानता 

के नाद को ध्वनि गूज उठो। मनुष्य ने मेरे और तेरे के भाव में मोचना आरम्भ किया । 

रूसों फा कदना था कि “स्वभावतः मनुष्य बहुत कम सोचता है और जो आदमी यह प्रकट 
, जगह, ००, ६४७., ४० व[|, हित 4०फ+८अप ० 5क्कत्त, 99- 2-3, 

2, 7०घाफाड, ० पंप, 0ण वी, पिल्फ [(०फ़त्यप ९० 5ँल्तव्ल, 9. 3. 

३. रूसो का कथन है / प्रारम्मिक मनुष्य में तब तक मेरे ओर तेरे का रती भर 
भाव नहीं था, न्याय का उसे सद्दी ज्ञान नहीं था******* *न गुण--न अवगुण 
"९***** जव तक कि हम दन शब्दों फो उसके निजी मरक्षण में वृद्धि करते वाछे 
गुणों डे रुप में प्रयोग ने करें।” 

४. यदि एमो की युक्तियों कौ सक्षिप्त करना हो तो इसका अर्य यह होगा कि 
“बतुराई खतरनाऊ है, गयोकि बह मदह्दातता को निम्न बनाती हैँ; विनान विनाशकारी 
है, क्योकि इससे अविश्वास उतत्न होता है, तह बुरा हे, क्योकि यह मैतिक सहज ज्ञान के 
विद चेतना उतम्न करता है। महातता, विस्वास और नंतिक सहज ज्ञान के विनान 
तो चरित्र होता है, ओर न ही समाज ॥" 5वरागट: # सि्ञा09 ० एगाएंव्गे 
पूपाट07%, 9. 578. 














७० राजनीतिक घिन्नान के सिद्धांत 


करता है, वह प्रप्ठ प्राणी है।” जब वह मेरी और तेरी के रूप में विचार करता है, तो यह 
सजी संपत्ति की व्यवस्था का श्रीगणेश होता है। “वह प्रथम मनुष्य ही नागरिक समाज-का 
वास्तविक संस्थापक था जिस ने भूमि के एक टुकड़े को घेर लेने के बाद यह कहा था, कि 
यह मेरा है, और लोग आश्चर्यवकित होकर उसपर यकोन नहीं करते थे।” इस विकास 
की संपूर्ण विधि को डा.. डनिंग के शब्दों में व्यकत किया जा सकता हूं “क्रपि और धातु 
विपयक कलाओं की खोज हो गई और उन्हें लागू करने में आदमियों को एक दूसरे. की 
सहायता की आवश्यकता थी। सहयोग का प्रादुर्भाव हुआ और उससे मनुष्यों को योग्यवाओं 
को वछू मिला और इस प्रकार अनिवाय परिणाम की तैयारी हो गईं। अपेक्षाकृत 
बलवान आदमी अधिक मात्रा में काम करता; दस्तकार को जिस का. अधिक-अंश 
मिलता । इस तरह धनी और निर्धन का भेद उत्पन्न हुआ--कि जो असमानताः के 
स्रोतों में सब से बढ़कर उपजाऊ 


इस प्रकार प्रारम्भिक दशा की समानता और प्रसन्नता जाती रही। मानव संमाज 
बीत्रहीहाव्स की प्रकृत दशा से मिलती-जुछती संघर्ष की दशा को पहुंच गया। युद्ध, 
हत्या, बुराई और आतंक, जो असम्य दशा में अज्ञात थे, सर्वमाव्य हो गए। धनी और 
निर्धन एक दूसरे के विरुद्ध शत्रुता करने लगे। यह व्यग्र करने वाछी स्थिति थी और 
प्रत्येक एक दूसरे से मुक्त होता चाहता था। तब नागरिक-समाज-रचना में इस बात 
का छुटकारा देखा गया । प्राकृतिक स्वतत्वता ने सामाजिक अनुवंध द्वारा नांगरिक 
स्वतन्त्रता को स्थान दिया । इस अनुबंध के फलरूप व्यक्तियों की बहुलता से एक 
संघटित एका हुआ--+अर्थात्‌ एक समाज । अनुबंध ने प्रत्येक व्यक्ति को अन्यों पर 
पूर्ण मिर्भर कर दिया-- यद्यवि पूर्ण होते हुए भी वह निर्भेरता पारस्परिक एवं समान 
थी। झूसो की राजनीतिक प्रणाली में व्यक्ति, “ अपने व्यक्तित्व और अपनी सारी 
शक्ति को सर्वेमान्य रूप में सामान्य इच्छा के सर्वोच्च निर्देशन को सौंप देता है और 
अपनी संयुक्‍त दशा में प्रत्येक सदस्य संपूर्ण के अविभाजित अंश के रूप में प्राप्ति 
करता है । 


सामान्य इच्छा (52८06/७) ५श॥)--छूसो के अनुसार केवछ एक अनुवंध है, 
जो एक ही समय सामाजिक और राजनीतिक हैँ । व्यक्ति अपने-आपको पूर्णतया और 
विना शर्ते के उस संस्था की इच्छा को सौंप देता है जिसका वह सदस्य बनता है । इस तरह 
फी निर्मित संस्था नैतिक और सामूहिक संस्था है और रूसो इसे सामान्य इच्छा कहते 
सामान्य इच्छा का असाधारण अंग यह हूँ कि वह अपने सदस्यों के -निजी हितों. से . भिन्न 
रूप में सामूहिक कल्याण का प्रतिनिधित्व करती है। चूंकि सामान्य इच्छा सबके हिंतों की 
संरक्षक हूँ, इसलिए वह अपने सब सदस्यों की राजसत्ता शक्ति हैं । यह राजसत्ता है, क्योंकि 
उन लोगों की. स्वतंत्र क्रिपा द्वारा निर्मित होती है जो अनुवंध में सम्मिलित होते हैं 
और अपने सव उच्च-अधिकारों तथा शक्तियों को उसे सौंप देते है। तदनसार, उनकी 
इच्छाएं सामान्य इच्छा में विरूय हो जाती-हेँ और उसके अधीन हो जाती हैं। इस ढंग से 
निर्वारित राजसत्ता रुसो द्वारा अविच्छेच, अविभाज्य, असीमित और ऐसी जोकि भल 
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शारथ का उए३७छ5 च्औ 
$ 
महू कर सबती, अ्रमाणित की गई है ६ 
“नरेश” मबदा सरझार केउडछ सहायक बधिशागी हू और उसे केचल प्ररत्त अधि- 
फार प्राप्स होता है जो सोमित दिया जा सकता है, सशोपित किया जा सकता है अथवा 
छोगों द्वाय छोना जा गऱना है, जो बल्तः राजमत्ता द्वे। राग्य समध्दि रूप में समूह 
को ब्यवत करता है जो सामाजिक जनुदध द्वारा निमितद्रुओा है और अपने-भापको सर्वोच्च 
सामान्य इच्छा में प्रदर्भव करता हैँ । सररार केखल व्यवित या ब्यस्तियों के ममृहू को 
स्ययत करती है जो समूह द्वार राजसत्ता को इस्छा को कार्य रूप में छमे के किए बनाई गई 
दई। इस लरह, सरफर राजसत्ता घविति को प्तिनियि है, और इसका निर्माण जनुरप 
द्वारा नहीं द्वोता, प्रत्युत राजगत्ता को आजा द्वारा होता हैं । झूसो का फबन है. कि “राज्य 
में फेयल एस अनुयध हूँ और यह अन्य प्रस्येक को छोड़ देता हूँ !/ रूयो की दृष्टि में सरपरार 
का अप प्रस्पर अधिकार है । रूमो के अनुमार नियम बनाने का काम सरकार का 
नही, प्रत्युत राजमत्ता का है । 
अनुयप का एक जन्‍्प महत्यपूर्ण परिणाम यह है कि समूह के प्रत्येक संदम्ध का जीवन 
ओर स्वतश्नता सुरक्षित है और समप्टि रूप में समाज को सामान्य इच्छा पर मस्थावित 
है। उठने रद कि समानता और स्ववप्रता स्थिर होती हे, बयोकि प्रत्येक व्यक्ति समूह 
हो अपना तथा अपने सब्र अधिकारों का पूर्ण आत्म-ममर्पण करता देँ। जब वह ऐसा करता 
है; वो बढ जपना व्यविवत्य जोर जपिकार राजभत्ता समृह (90 टाटाह एफ 
ग्रह) के प्रविभाज्य जग दे रूप में पुनः प्राप्त करता है। रूसो कहते हे, “बकि प्रत्येग्र 
मय के लिए स्वाग करता है, इसलिए बह डिसो एक के लिए त्याग नहीं करता, और 
कयोएि प्रत्येक सदस्य का समान अपिकार ग्रहण क्रिया गया है. कि जिसका उसने स्पतः 
त्याग किया होता है, फल: जो कुछ छोड़ा होता है, उसमें के शेष को रजित फरने की 
अधिक शंकित के साए समान रूप में छाभ हो जाता हैं (/ यहा यह उल्लेसनीय है ड्ि झुसो 
के तऊ के अनुमार प्रत्येक व्यक्ति दिमुसी रोस्यता रखता है. बढ़ राजमनता सम्या का एफ 
सदस्य भो हू और प्रजा भी । यह प्रमु-यकित है, पयोकि बरह स्वत समह को संपूर्ण इकाई 
हूँ। यह प्रजा है, मयोकि उसे सामान्य इच्छा का पालन करना होगा और सामान्य इच्छा 
* सब के ब्यक्षित्य और गपतति को रक्षा करने के छिए मार्दजनिक बत्याण के रूप मे स्थिर 
द्वोतो है । 
रूसो उसो तक के आधार पर जपनः मत स्थिर करते है कि कोई भी व्यक्ति न्‍्यासय 
रख में सामान्य इच्छा की जयज्ा नहीं कर सकता । सामान्य इच्छा वर पान करने से “चह 
झेपनी थाता बय पाछन मरेगा बशोेझि बह सामान्य इच्छा छा निर्याता है, न ही कोई 
ब्यवित किलो दबाव को शिकायत फर सता है रूसी का सत है कि वास्तविक दबाव 
मसाज में कदापि नहों होता | एकड़ अपराधी तक भी आयरन लिए लिजी दड़ चाहता है ।” 
प्रमानुमार यह टूजा हि सामाजिक बपन (30ल॑र्श ८गागरत्ट) एक रिकस 
(८ाए 0५) सूत्र नहीं दी सदया, उसमें चनुराई के साप यड़ संषि शामिल है 
कि जो शोई भी यासान्‍्प इच्छा पा पालन करने से इवार करता है, उसे संपूर्ण समृद दास 
दैसा झरने के छिए मजबूर किया जायगा । इसका अर्थ और कुछ नही कि वह स्वत होने 
के छिए छाबार होगा... - कैप इसी में नागरिक सपियों का ओचित्य द्वी जाता है कि 














9२ राजनोतिक विज्ञान के सिद्धांत 


जो, बिना इसके, अर्थहीन, अत्यायी और भयंकरतम दुरुपयोग का कारण हो सकता हैं ।” 
राजसत्ता का कोई भी कार्य दवाव का नहीं हो सकता, क्योंकि सामान्य इच्छा, जो राज- 
सत्ता है, संपूर्ण समूह के हितों तया कल्याण का कोप है। यह केवछ तभी होता है जब एक 
आदमी व्यक्तिगत रूप में अस्थिर मत होने-के कारण सामान्य इच्छा से कुछ भिन्न चाहता 
हैं, क्योंकि वह उस समय कल्याण या अपनी निजी इच्छाओं के विपय में सदह्दी-सही नहीं | 
जानता । रूसो वारंवार दोहराते हैं कि सर्वमान्य इच्छा सर्देव सही होती है, यह गलत नहीं 
हो सकती, क्योंकि सामान्य इच्छा सामाजिक कल्याण के लिए होती है, जो स्वतः सही होने 
का दर्जा है । “जो सही नहीं है, वह सामान्य इच्छा ही नहीं ।” इस तरह रूसो ने व्यक्त का- 
राज्य में पूर्णतया विलय कर दिया । 0३ 
रूसो की हॉव्स और हछॉक के साथ तुरूना 
हूसों ने कुछ तो हाव्स से लिया हैं और कुछ छॉक से । वस्तुतः उसने आरम्भ तो 
छॉक की विधि से किया और अंत हाव्स की विधि से किया । रूसो और हछॉक, दोनों इस 
बात से सहमत हैं कि प्रकृत दशा का मनुष्य स्वतंत्र और प्रसन्न था । नागरिक समाज की 
आवश्यकता इसलिए महसूस हुईं कि प्रकृत दशा में कतिपय अशांत अवस्थाएं उत्पन्न हो 
गईं। छॉक के लिए ये असुविधाओं के रूप में थीं, क्योंकि तर्क के नियम को लागू करने का 
अनिश्चय था, इससे उत्पन्न होने वाके झगड़ों का तिपटारा करने के लिए निर्णायक का 
अभाव था और निर्णय को लागू करने वाले सर्वमान्य अधिकारी का अभाव था। रूसो के 
मतानुसार, जनसंख्या में वृद्धि और मनृष्य में तके का उदय स्वार्थों में संघर्ष होने.कें लिए 
जिम्मेदार थे और इस तरह, प्रकृत दशा में कलह हुआ। अनुबंध के साधन द्वारा नागरिक 
समाज के निर्माण को केवल छुटकारे का मार्ग समझा गया। छॉक और रूसो दोनों इस वात 
से सहमत हे कि आधारमूलक सामाजिक संधि का अपना लक्ष्य और उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति 
के व्यक्तित्व और वस्तुओं की अपेक्षाकृत अधिक रक्षा होनी चाहिए | रूसो उस समय छाक 
के निकट ही जान पड़ते हैं, जब वे यह कहते हें कि व्यक्ति अपने अधिकारों को समूह के 
प्रति अपित करते हूँ, जिससे कि छोग अन्ततः राजसत्ता का रूप धारण करते हें, और 
फलूरूप वही सारे राजनीतिक अधिकार का स्रोत होते हैँ । इस प्रकार रूसो ने राज्य और. 
सरकार के वीच अन्तर किया और सरकार को लोगों पर आश्रित बनाया गया । 
रूसो “ने जो कुछ कहा, वही छाक ने कहा, कितु उसमें क्रिया का. स्थान हाव्स:के 
विचारों का है ।” निःसंदेह रूसो पर हाव्स का प्रभाव स्पष्ट और एकांगी हैँ । हाव्स की 
भांति हुसो का प्रकृत दशा का आदमी पूर्णतया अच्यों से स्वतंत्र था। दोनों में अंतर यही है 
कि रूसो के मतानुसार वह/अन्यों के साथ युद्ध नहीं करता, यद्यपि अंततः, जब प्रारंभिक 
द्झ्ा की समानता और प्रसन्नता नप्ठ हो गई तो रूसो के मानव भी निरंतर संघर्ष की दशा 
में हो गए और इसके लिए केवल एक अनुवंब है, जिसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति अपने स् 
अविकारों को अपित करता है, ओर जिस अधिकारी प्रभू शक्ति को इन अधिकारों क॑ 
अत क्रिया जाता है, उनमें हाब्स का मत दीख पड़ता है । रूसो के लिए वह समूह र 
समाज है जो राजसत्ता या प्रभ्‌ शवित है; हाब्स के मत में वह राजा है। कितु रूसो ज 
एक वार समूह में प्रभु-शव्ति की स्थापना कर छेता है, तो वह उसे उसी प्रकार पूर्ण, अर्स 
मित, चहुंमुखी, और अविच्छेध्य अबिकारों से संपन्न करता है, जैसे कि हाव्स ने अप 
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प्रमु-शक्ति राजा को दिये । इसी प्रकार, सामान्य इब्छा, रूसो के अनुमार, न तो गठन हो 
सपती है जौर न ही अन्पायपूर्ण । सामान्य इच्छा व्यक्तिमत इच्छा को भी अपने निजी दृष्टि 
कोण के लिए बाष्य कर सकती है । बया ये निर्णय हाच्स के अनुरूप नहीं हू ? इनमें उतर 
केवल यही है किए हाब्म के ये गुण राजा के है, जब रूसो के मत में ये सामान्य जन-इच्छा के 
हैं। डिसो भी अदस्या में मनुष्य को प्रभु शक्ति का सिलोना बना दिया यया । 
को के पिदान्त को आलोचना (टपप्रटेदा ० ००४६८०घा$ 7]0079)-- 
झूमों छोकप्रिय राजगत्ता का भजन था और उसके राजनीतिक दर्शन का रहस्य एक 
राजगत्ता को स्थानापत्नता के लिए विशेष राजससा वा है ॥"* ऊहोने स्वेच्छाचारों 
शासन के बिरद्ध पतियों को स्याय्य ठदराया और बह छीकतत्र के आदर्शों के अप्रणी-पचारक 
थे । सरिजपिक कहते हैँ, झूगो का लोकप्रिय राजमत्ता का प्रान्तिकारी सिद्धान्त यह हू 
फि बह दो या तीन सरल मिद्धान्तो पर जाश्रित है। ये सिद्धान्त है: ४ (१) कि मनुष्प 
स्वनावतः स्वतत्त और समान हे; (२) झि सरकार के अधिझार किसी सथि पर भाधारित 
हूँ।नते घादिए, जिसे इन समान तया स्वतंत्र ब्यकितियों ने स्वतप्रतापूदक किया दो; (३) कि 
घह मात्र मधि, जो एक बार ब्यय्तियों के लिए स्यास्य थी. एक सस्या का जविमाज्य जब 
बस जाती है, और बह सस्या अपने लिजी आतरिक संविधान और नियम-तिर्धारण--« 
प्रभुभक्तिसंपश्न छोग>-को निश्चय करने झा अविच्छेध अधिकार बनाएं रहती है।"* 
इस तरह रूसी, अनुमति के विचार को मुख्य स्थिति में लाते हे, जौर सदेव के लिए इस 
इल्छां की स्थापना करनले हे ( बल नहीं ) कि जो राज्य का आयार है । इसके अतिरिका, 
उन्होंने बैंघानिक अधिकार छोगों को मौंयकर प्रन्यक्ष छोकतथ्॒ का समर्थन किया । झूमों 
' के राजनीतिक उपदेशों का कमरीका तेथा फ़ास के मविधान-निर्माताओों पर गहरा 
प्रभाव हुआ | डनिंग के शब्दों में ल्‍ूमो की भावना ओर "सिद्धान्त, भले ही कितने विद्धत 
झूष के दूं, गरषेत्त दिखाई देते हँ---काल्यनिक प्रणाछियों तथा उनकी मृस्यु के उपराग्त 
उदित होने बाले सरकार विषयक संगठनों में भो ।”* रूसो की मृत्यु १८३८ में हुई थी । 
कितु रूसी के दर्शन में मुख्य दोष उनकी सामान्य इच्छा की व्याल्या में है । वहू 
सर्माप्ट रूप में उसके संदस्थों की पूर्ण शबित पर कोई सीमा नही छगाते। रूसो वास्तव में 
सापास्य इल्छा के विशद्ध व्यक्तिगत इच्छा बग कोई विकल्प नही प्रदान फरते कौर सामान्य 
इन्ठा ( (८गटाओं फती ) ने गलत हो सकती है और से अन्यायपूर्ण । रूसो के कयना- 
नुमार नियम (कानून) सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति हैं । यदि व्यक्ति दड से पोड़ित 
है, भान छीजिए मृत्यु दंड है, तो बहू दस्तुत अपनी निजो फामो को अनुमति देने बाला 
एए़ पक्ष है, क्योकि वह उस प्रमुशवित-इच्छा का एक अग हैं जिसने उसे दंद्धित करने का 
नियम बनाया था। यह केवल एक दार्शनिक को अस्थिरता नहीं, प्रत्युत उसमे रूमो 
शाम्य के पूर्णयादी सिदात ( /५७5०एाॉ७ ]02०५9 ) का रास्ता बनाया, जिसमे 
इरईशानणुव में बहुत सो सरकारों को राजनोविक परम्पराओं को दाला | « 
सामाजिफ अनुवम्ध हिद्धान्त को आलोचना (एप050 ण धीढ 5० 
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्ढ राजनीतिक विज्ञान के सिद्धांत 


(०मरा38० 7८००५) -यह सिद्धान्त कि, राज्य की उत्पत्ति अनुबंध से हुई, सत्रहवीं और 
अठारहवीं सदी में राजनीतिक कल्पना का छोकप्रिय विपय था कितु उन्नीसवीं सदी में इसकी 
कड़ी आलोचना हुई । यहां तक कि रूसो की “सोशल कंट्राक्ट' प्रकाशित होने से पूर्च, अंग रेज 
दार्शनिक हथूम ने घोषणा की थी कि अनुदंध शासकों और शासितों के वीच संबंबों के आधार 
के रूप में ऐतिहासिक तथ्यों के साथ मेल नहीं खाता ।. जेरमी वेन्चम ( [८०१५ कफ्रैदय- 
पछाए) ने कहा, में मौलिक अनुबंध का अभिवादन करता, और में इसे उन लोगों 
के मनोरंजन के लिए छोड़ता हु. कि जो यह सोचते हूँ हैं इसकी आवश्यकता थी । 
ब्लंक्चली ने सामाजिक अनुवंध के सिद्धान्तों की आलोचना इस प्रकार की. अत्यधिक 
भयंकर है, क्योंकि यह राज्य तथा उसकी संस्थाओं को व्यक्तिगत चंचछता की उपज 
बनाता है ।” सर हेनरी मेल का मत है कि हाव्स ने समाज-और सरकार की उत्पत्ति का 
जो स्वरूप दिया है, उससे “बढ़कर अर्थहीन” और कुछ नहीं हो सकता । 

राज्य की उत्पत्ति को परिभाषा के रूप में अब यह सिद्धान्त पूर्णतया रह हो चुका 
हैं। इस संबंध में आलोचना की निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए : 

१. ऐंतिद्ासिक रूप में यह सिद्धात्त कोरी कल्पना हैं। इतिहास के संपूर्ण क्रम में 
ऐसा कुछ भी नहीं जिससे प्रकट होता हो कि राज्य की रचना विचारपएूर्ण ढंग से स्वेच्छापूर्ण 
समझौते से हुई हो। यह अनुमान करना व्यर्थ है कि छोगों ने सम्यता के प्रारंभिक चरणों में, 
सरकार की कला का तनिक भी अनुभव न होने की दशा में, राजनीतिक संगठन के निर्माण 
की सोची हो । सरकार का निर्माण कर सकते से पूर्व आदमी को यह जानना होगा कि 
सरकार है क्या, कितु सरकार की यांत्रिकता के विपय में जानना, निःसंदेह, ' प्रकृत दशा 
को सामात्य अज्ञातता और सरलता के साथ,” मेल नहीं खाता । यह सत्य हैं कि बहुधा 

१६२० के मेपलावर (0७9५ 0७८7) अनुवंध जैसे--उदाहरण इस सिद्धान्त के 
:.. समर्थन में बहुधा उपस्थित किये जाते हूँ कि, जब अमरीका को जानेवाले सुधारवादियों ने 
“ सं्वमान्य समझौते द्वारा राज्य की रचना की थी । उन्होंने भे-फछावर जहाज पर रहते हुए 
जिस दस्तावेज की रचना की थी और उस पर हस्ताक्षर किये थे, वह इस प्रकार था : 
“हुम्र, . . "सब अपने को एक और पारस्परिक रूप में परमात्मा तथा एक दूसरे की विद्य- 
मानता में उपस्थित करते हें कि हम अपने को नागरिक राजनीतिक संगठन में आवद्ध और 
संगठित करते हैं, अपनी अपेक्षाकृत सुव्यवस्था और रक्षा के लिए,” कितु यह सही उदा- 
हरण नहीं हैं; न ही वसा कोई दूसरा ही उदाहरण दिया जा सकता है कि जिसमें प्रकृतत 
"दशा में रहते हुए आदमियों ने राज्य-निर्माण के अनुरूप की रचना की हो। प्यूरिटन 
निष्क्रान्ता ऐसे छोग नहीं थे जो राजनीतिक संगठन से अपरिचित थे । वे” राजनीलिक 
दृष्टि से संगठित-समाज से निकले थे और सरकार के कार्य, और नागरिक समाज में ताग- 
रिक के कर्तव्यों तया अधिकारों से पूर्णतया परिचित थे । इसलिए भे-फ्ठावर संधि का अर्थ 
वहले-सी ही राजनीतिक अधिकार के अघीन मनुष्यों द्वारा राजनीतिक संस्थाओं के पौधों 
को एक नए देश की भूमियों में छगाना था ।” सूक्ष्म रूप में यह अनुवन्ध विशिष्ट राज्य 
की उत्पत्ति माछूम करने में लाभदायक हो सकता है परन्तु यह राज्य की उत्पत्ति के 
विपय में संकेत नहीं है । 


२. अनुवंध सिद्धान्त के समर्थकों का मत हैँ कि व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत रक्षा 


राज्य की उत्पत्ति फ्ध्‌ 


और संपत्ति की सुरक्षा के लिए अनुवंध करते हे; कितु इतिहास हमें इससे विपरीत 
बतलाता हूँ। प्रारभिक प्राचीन नियम व्यवित की अपेक्षा अधिक साप्रदायिक था और 
समाज की इकाई व्यक्ति नही या प्रत्युत परिवार या; “परिवार इकाई था, सप्पत्ति सब 
की सांझी थी, टौति-रिवाज से नियम बनता था, और प्रत्येक आदमी समाज में जपने 
दर्ज के साथ जन्मता था ।” ९ समाज, इस प्रकार अनुवंध की ओर गतिशील हुजा, अनुबंध 
से दर्जे की ओर नही जैसा कि अनुवधवादियों का मद है । सर हेनरी मेत के कब॒वानुसार 
“अनुबंध प्रारत्िक नहीं है, प्रत्युत मुमाज का रुझय हूँ ।”* प्रारभिक समाज में जन्म 
प्रत्येक आदमी की स्थिति का निश्चय करता था । यह निजों इच्छा अथवा 
स्वेच्छापूर्वक प्रबन्ध का मामला नही था। “जो कोई दास उत्पन्न होता, उसे दास ही रहने 
दिया जाता; दस्तकारों के सब दस्तकार द्वोते;. पुरोहित के पर _पुरोदित होता.!/3 यह 
हूँ दर्ज का आदेश और हम यह कल्पना नही कर सकते कि एक दास बनुवंध के लिए स्वतत्र 
इच्छा रखता हो । यदि वह अनुवंध के लिए स्वतत्र इच्छा रखता हूँ, तो वह दास नही रह 
जाता। 

३. यदि यह भी मान लिया जाय कि राज्य अतुवध का परिणाम हूँ, तो सामान्य 
बुद्धि हमें बतछाती है कि अनुवध में सदेव दो दल होते है। हाब्स को धारणा के अनुमार 
एकपक्षोय अनुबंध नही हो सकता | इसके अतिरिक्त, अनुवयोय दरछों में से एक की मृत्यु 
के उपरांत अनुबंध का अंत हो जाता है। इसे उन लोगों के उत्तराधिकारियों के लिए कानूनी 
बंधन नही ठहराया जा सकता कि जो अनुबंध में मूल पक्ष थे। वेंयम का मत है, “में इसलिए 
मानने को बाध्य नहीं हूँ, चूकि मेरे पड़दादा ने एक सौदा तथ किया था कि जिसे वस्तुतः 
उन्होने जाज॑ तृतीय के पड़दादा के साथ नही किया था, प्रत्युत केवछ इसलिए कि विद्रोह 
ने कल्याण की अपेक्षा हानि अधिक पहुचाई है ।” 

४. अनुवन्ध सिद्धान्त के समर्थकों द्वारा यह कल्पना की जाती हूँ कि आदमी प्रइुत « 

दशा में समान थे कितु यह कल्पना जशुद्ध हैँ। यदि प्रारभिक नमाज में मनुप्य का जन्म- 
जात दर्जा उसकी स्थिति निश्चित करता धा, तो स्वाभाविक निष्कर्ष यह है कि प्रकृत दमा 
में समानता की अपेक्षा असमानत्ता विद्यमान थी। नहीं हम उस मानव-स्वभाव को स्वीकार 
कर सकते है ज॑साकि अनुवध सिद्धान्त के सम्यंको ने उसे चित्रित किया हूँ। मनुप्य 
स्वरभावतः, सामाजिक और राजनीतिक दोनो ही हे । वह न तो उतना दुरा ही है जैसा 
हाब्म का मत हूँ और न ही वह उतना अच्छा हूँ, जितना रूसो उसे ममझते हें 

५. प्राकंतिक अधिकारों और प्राकृतिक स्वरतत्रता का विचार जंसाकि प्रकृत दशा 

में उसके अस्वित्व के विपय में कहा बग्य हैं, तकहीन हैं, और इसछिए भ्रमपूर्ण है । प्रकृत 

दशा में स्वृततश्र॒ता का अस्तित्व नहों हो सकता । नियम (कानून) स्वतत्रता की शर्ते हैं। 

सयम अबबा निरोब के विना स्वतत्रता केवछ स्वतस्थता का दुश्पयोग ही है और यह्‌ 
दुदायोग की अवस्था झुद्ध एवं सरक रूप में--अराजकता ( शाश्ा्ट9 ) है। 

चूक़ि प्रद्ृत दक्षा पूर्व-राजनीतिक और यहा तक कि पूर्व-सामाजिक है, इसलिए उसपर 
]. एकता, ०७-०पवे,, छ. 85 
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७६ राजनीतिक विज्ञान के सिद्धांत 


कोई. लागरिक नियम लाग नहों होता । साथ ही, अधिकारों की उत्तत्ति समाज में होती हैं 
और प्रत्येक अधिकार के साथ तदनरूप दायित्व जुड़ा होता है । यदि समाज ही न हो तो 
हम अधिकारों के विषय में सोच ही नहीं सकते । इसलिए, समाज के उत्पन्न होने से हुवे 
अधिकारों का अस्तित्व नहीं था ।१ अंततः समाज के सदस्यों में सवमात्य-स्वा्थ की 
चेतनता के विना अधिकार का प्रइन नहीं हो सकता और प्रकृत दशा में सर्वमान्य चेततता 
का प्रत्यक्ष अभाव था । ग्रीन कहते हैं कि सर्वमान्य चेतनता के विना, संभव है व्यक्तियों 
के पास कतिपय अधिकार हो सकते हैं, कितु अच्यों द्वारा इव अधिकारों की वह स्वीकृति . 
नहीं होती, जिन अधिकारों से वह उन्हें कार्यकारी करने की मंजूरी देते हें, न ही ऐसी 
स्वीकृति का कोई अधिकार होता है; और इस स्वीकृति अथवा अस्वीकृति के अधिकार के 
बिना अधिकार ही नहीं होता ४९ ह 


६. विवेकपूर्ण विइलेपण करने पर भी सामाजिक अनुवंघ का सिद्धान्त स्थिर नहीं रखा 
जा सकता । व्यक्ति और राज्य के वीच का संबंध स्वेच्छा का नहीं है। हम में से प्रत्येक को 
अनिवार्यत: राज्य का होना चाहिए और वह बंधन, जो मनृष्य को परस्पर बांघते हैं, स्थायी 
हैं। "हम में से प्रत्येक राज्य में जन्मता है; हम राज्य के भाग हें और राज्य हमारा अंग है।” 
बर्क (902८) ने ठीक ही कहा हैं कि राज्य को, (कालो मिर्च और कहवा, वस्त्र या तंवाकू 
अथवा ऐसे ही अन्य घटिया कारोबार के हिस्लेदारी के समझौते के समान नहीं समझना 
चाहिए कि जिसे अस्थायी स्वार्थ के लिए कर लिया और जब दोनों पक्षों में से किसी ने 
चाहा तो भंग कर दिया . . . . . इसे पविन्नता की दृष्टि से देखना होगा . . . . . यह हिस्सेदारी 
समूचे विज्ञान में है, यह हिस्सेदारी सारी कला में है, प्रत्येक गुण और समस्त पूर्णता में है 
चूंकि इस प्रकार की हिस्सेदारी का लक्ष्य कई पीढ़ियों में प्राप्त नहीं किया जा सकता, 
इसलिए यह हिस्सेदारी न केवल उच छोगों में हो जाती है, जो जी रहे हों, प्रत्यृत उनमें भी 
जो मर चुके हैं और उनमें भी जिन्होंने पैदा होना है । 

७. यदि सामाजिक अनुवंध के सिद्धान्त को -राज्य की सत्य उत्पत्ति मान लिया 
जाय, तो इससे राज्य मनुप्य का विशुद्ध हाथ का वना काम बन जायगा--एक कृत्रिम 
योजना | कितु राज्य न तो मनृष्य के हाथ का बना काम है, न ही परमात्मा की रचना है, 
और न ही बल-प्रयोग का परिणाम है, यह वृद्धि और विकास की उत्पत्ति है । 

८. अन्ततः, अनुवंध सिद्धान्त के रचयिताओं का राज्य के मूल को खोजने का कोई 
विचार नहीं था। उनका मुख्य उद्देश्य राजनीतिक अधिकारी के आधार की स्थापना 
करना था । कतिपय परिणामों को प्रमाणित करने पर कटिबद्ध होने के कारण 
उन्होंने एक निजी जाल वुना और वह भो ऐसे ढंग का कि जिससे उनका उद्देश्य सिद्ध 
होता था। 

सिद्धान्त का महत्व ( (४[प९ ० 06 "'८०७)--फलत:, हम इस सिद्धान्त 
को रह करते है कि राज्य की उत्तत्ति जनुवंध से हुई और उसके साथ ही हम सिद्धान्त 
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के करियात्मक महत्व को भी कम नहीं कर सकते । सामाजिक अनुबंध का सिद्धान्त स्वीकार 
करता है कि सरकार लोगों की अनुमति पर निर्भर रहती है ओर अनुमति का मिद्धान्त 
राजनीतिक विचार धारा की प्रग्मति में एक महत्वपूर्ण अश वन यया। राजनीतिक विचार» 
धारा ने इस चर्चा को दवा लिया और उसके वाद राज्य के देवों उसत्ति के सिद्धान्त को 
स्वीकार कर लिया । वस्तुत', जैसा कि गिलत्राइस्ट कहते हे, “देवी सिद्धान्त का मुख्य 
शत्रु अनुबंध सिद्धान्त था ।” छाक और रूसो दोनों ने अति स्पप्ट घोषणा की थी कि राजा 
अपनो शक्ति परमात्मा से प्राप्त नही करता वल्कि छोगो से करता है और वह केवल अच्छी 
सरकार की शर्त के आधार पर उस पद पर बना रह सकता हैं। इस प्रकार, अनुवध सिद्धान्त 
ने “दायित्वहीन झासकों तथा वर्गीय-हिंतों के अधिकारों का.सामना करके _ अपने. काल़-में 
हिंतकारी कार्व किया हैँ” 

अनुवंध सिद्धान्त ने_ राजसत्ता को आधुनिक धारणा के विकास में भमहायता को 
वैधानिक राजसत्ता के रचयिता आस्टिन के लिए हाब्न ने मार्ग _तैय्यार किया । लॉक 
राजनीतिक राजुमत्ता का प्रबलत-प्रवक्ता था और रूमो लोकप्रिय राजमता का महान 
उप्देष्ठा था। रूसी ने प्रत्यक्ष भ्रजातत्र के आदर्श को मुख्य बनाया तथा प्रथम विश्वयुद्ध 
के उपरात अप्रत्यक्ष लोकतत्र पर से अधिकाश विश्वास जाता रहा था। छोगो ने सरकार 
के काम मेँ प्रत्यक्ष भागोदार होने के नये साधनों का प्रचार करना प्रारम्भ किया और 
“मत-सग्रह (ि८टिथातेपाा) रूसो की छोगीं की अविच्छेध् राजमत्ता को धारणा का 
केवऊ सशोघित स्वरूप है ।” इससे भी अधिक राज्य, और सरकार के वीच स्पप्ट पृथस्करण 
कर आधुनिक सिद्धान्त छॉक से हमें प्राप्त हुआ हूँ । अन्तत', अनुवधः सिद्धान्त एक 
सवेमान्य आदी को राजनीतिक आभा के मच तक उदा देता हूँ । तब नागरिकों के लिए 
भत-दान के समान अधिकार की आधुनिक पुकार, वस्तुतः रूसो के आदर्शपूर्ण समान राज- 
नीतिक अधिकारों को देन हूँ । 
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अव्याय ४: ४ ७ 
राज्य की उत्पत्ति--२ 
(0ज्लंडडऊ ० ४6 5६26) 
देवी उत्पत्ति का सिद्धान्त (पश्न८७ "४८००7ए ० शीशंएठ (0णंहा7) 

सिद्धान्त की व्याख्या (7॥6 ४८07५ 627००) --दैवी उत्पत्ति का 
सिद्धान्त एक साधारण व्याख्या प्रस्तुत करता है । इस सिद्धान्त के समर्थकों का मत है कि 
राज्य ईश्वर ने बनाया हैं और उस पर उसका प्रतिनिधि शासन करता हैं। इस प्रकार 
शासक एक ईश्वर-नियक्त कार्य-कर्ता है और अपने कार्य के लिए केवल ईश्वर के प्रति 
उत्तरदायी है। क्योंकि शासक ईश्वर का प्रतिनिधि हैं, अतः उसकी आज्ञा का पाछन एक 
धार्मिक कर्तव्य समझा जाता हैं और उसका विरोध पाप है ॥दंवी-उत्पत्ति के सिद्धान्त के 
समर्थकों ने इस प्रकार शासक को जनता एवं विधि से श्रेष्ठ बना दिया हैं । पृथ्वी पर कोई 
शक्ति उसकी इच्छा एवं शक्ति पर प्रतिबंध नहीं छगा सकती । उसकी आज्ञा ही विधि है 
और उसेके कार्य सदैव न्याय-पूर्ण और उदार होते हैं। शासक की सत्ता के विरुद्ध असंतोष 


व्यक्त करना और उसके कार्य को अन्याय-वूर्ण बताना पाप समझा जाता था, और उसके 
लिए ईदवरीय दण्ड नियत था। 


देवी उत्पत्ति का सिद्धान्त उतना ही पुराना है. जितना स्वतः राजनीति-विज्ञान हूँ । 
सरकार के प्राचीन प्रारंभिक स्वरूपों का धर्म के साथ निकट संपर्क था और शासक पुरोहित . 
राजा (07650 £725) थे। एक शासक की जो शक्ति और भक्ति होती थी, वह 
उसके पुरोहित-रूप पर निर्भर करती थी। ' धर्म और राजनीति प्राथमिक समाज में...इतने 
घुले-मिले थे कि उन्हें अछूग करने के लिए दोनों के वीच विभाजन की फीकी-सी रेखा भी 
नहीं खींची जा सकती थी । 


यहां तक कि आज का उत्पन्न नया उपनिवेश पाकिस्तान धर्म और राजनीति 
के बीच भेद नहीं पैदा कर सकता। पाकिस्तान के विदेश मंत्री, सर मुहम्मद जफरुल्‍्ला 
खां ने पाकिस्तान संविधान सभा में ध्येय प्रस्ताव पर बोलते समय कहा था, “जो लोग 
धर्म और राजनीति के क्षेत्रों के बीच पारस्परिक भिन्नता की दृष्टि से अन्तर उपस्थित करना 
चाहते हैं, वे धर्म के कृत्यों पर अत्यधिक संकुचित मर्यादा छादते हें ।”* पाकिस्तान में 
इस्लामी सिद्धान्तों के अनुसार शासन किया जायगा, यद्यपि पाकिस्तान विशिष्ट रूप में 
इस्लामी राज्य के रूप में वर्णित नहीं है ।* 


इस सिद्धान्त को, कि अधिकारी धामिक उत्तत्ति एवं स्वीकृति रखता है, प्रत्येक 





3, आणदं 2, 949, "॥0० 888॥658939, ठाफ्रेटक वछताब 80,, ४०४८) [4 949 
२. पाकिस्तान संविधान सभा में पाकिस्तान वैधानिक-ब्येय-प्रस्ताव को उपस्थित करते 
हुए लियाकतअली खाँ का भाषण | 
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धर्म के प्राचीन छेखों का स्पष्ट समयंन प्राप्त हैं । मह्मामारत में उल्लेख हैं कि लोग परमात्मा 
के पास गए ओर परमात्मा से प्रार्यना की कि उन्हें ऐसा झासक दे जो उनकी जरानकता 
तथा राज्य की क्षमात दमा से रक्षा कर सके | उन्होने कहा कि हे प्रमु, मुत्तिया के बिना 
हमारा विनाश हो रहा है। हमें एक नुसिया दो, जिसकी हम मिलकर पूजा करेंगे और 

बह हमारी रज्ञा करेगा । “* इस्छामी राज्य भी ईश्वरवादो ये। जो मो हो, ईमाइयत के 
उदय से इस सिद्धाजत को नई प्रेरण मिली । येमन्स (२०7ा८05) के तेरहरवें अब्बाय को 
रि गे नें इस सिद्धान्त के समर्यन में उपस्थित किया है। इस तरह, वाईबिछ में कहा गया 
है, उच्च शक्तियों के अधीन प्रत्येक मातव थात्मा को होने दो क्योकि सिवा खुद के कोई 
शक्ति नहीं हैं. जो भक्तिया है, वह छुदा से प्राप्त होती हैं । इसलिए जो कोई उस शक्ति का 
मुकाबला करता हूँ, खुदा के आम का मुकाबला करता हूँ : और वे जो मुकाबत्य करेगे 
बह अपने आप से निदक होगे कह 


राजाओं का देवी अप्रिकार--मध्यकालीन युगो में इस सिद्धान्त ने राजाओं के देवी 
अधिकार का रूप वारण कर लिया | इस्लेड में स्टुअर्दुम (5ध०78) को इस सिद्धान्त 
में आश्रय मिलछा। यह कहां गया कि राजा देवी अधिकार से भ्ातन करते हे ओर प्रजाजन 
उनका विरोध नही कर सकते । जैम्स प्रथम ने लिखा था, “राजा लछोम पृश्वों पर भगवान 
फी. इवास्त झेती.- हुई मूतिया है”, कौर उनके आदेशों की अवज्ञा भगवान को अवन्ना है । 
म्‌ का मुकाबला करना वास्तिकृता और ईइवर-निंदा हैं, उसी 
तरह एक्र प्रजाजत में यह भाव होना कि राजा क्या कर सकता है अथवा यह कहना कि 
राजा यह या वह नहीं कर सकता, अपमानजनक हूँ।” बहा तक कि धर्म के छिए विद्रोह 
करना भो धर्म की निंदा माना जाता था, क्यीकि “इस घरतो पर राजतत्र का राज्य 
सर्वोच्च है; क्योकि राजा छोग घरती पर भगवान के केवछ सहायक और भगवान के 

सिंहासन पर बैठने चाले ही नही, प्रत्युत स्वतः भगवान द्वारा वह भगवान के कहे जाते हे 

जिस तरह मनुष्य परमात्मा को सतान है, इसी तरह वे राजा की सतान हो और उसो के 
समान राजा के भी आजाकारी होता चाहिए ) यह तर्क किया जाता था कि राजा के विना 
नागरिक समाज नही हो सकता, क्योकि छोग तो केवल “विचारदहीन समूह” हे, जो मियम 
बनाने के अयोग्य हूं ! देवी झक्ति द्वारा अपने लोगो के लिए नियम वनाने वाले के रूप में 
राजा हीं सब नियमों का प्रदाता हैं ) इसलिए, छोगो के लिए केवल एक ही मार्ग था कि वे 
राजा के अधिकार के आगे वत-मस्तक हो अथवा पूर्ण अराजकरता । यह भो कहा गया था 
कि राजा को मानवी निर्णय के प्रति उत्तरदायी नहीं ठहयादा जा सकता । वहू केवल 
परमात्मा के प्रति उत्तरदायी है ।“एक बुरे राजा का निर्णय परमात्मा द्वारा किया जायगा 
किन्तु उसकी प्रजा उसका निर्णय सही कर सकती और व हो कोई नियम बनानें वादी 
मानवी संस्या, जैसे कि न्यायाउय जादि ।/3 यह धारणा थी कि नियम जन्ततः “राजा की 
छाती” में मविवात करता है ! 
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८० राजदोदिक विज्ञाव के ससद्धान्त 


इस प्रकार राजाओं के दैवी-अधिकार के सिद्धान्त की मुख्य-मुत्य वाता का सारशि 
दिया जा सकता हूं : 
(१) राजतस्त्र दैवी-विधान है और राजा अपनी सत्ता ईदबर से प्राप्त करता हूँ । 
(२) शजतंत्र पैतुक है और यह राजा का ईइवरीय अधिकार कि यह पिता से 
पुत्र को प्राप्त हो । 
(३) राजा केवल ईइवर के प्रति उत्तरदायी हूँ और, 
(४) राजा की विधि-विहित शक्ति का विरोध पाष हूँ । 
राजाओं के दैवी-अधिकार का सिद्धान्त प्रारंभ में मध्य-काल में ईसाई धर्माधिकारियों 
के स्वत्वों के विरुद्ध रक्षात्मक गढ़ के रूप में प्रयुकत होता. था । तदनन्तर इस सिद्धान्त को 
राजाओं तथा उनके सहायकों ने जनता की राजनीतिक जागृति के विरुद्ध अपने अस्तित्व 
की रक्षा के लिए प्रथकक्‍त किया, जबकि प्रजा-जन दुढ़तापुर्वक कहते थे कि अच्ततः शक्ति 
तथा राज्य-सत्ता उन्हीं में निहित 
आलोचना ( (पर्न॑ठंआए )--+कि राज्य दैवी रचना हैँ, इसको वर्तमान 
राजनीतिक विचारधारा में कोई स्थान नहीं । राज्य अनिवार्यतः मानवी संस्था है, और 
इसका अस्तित्व तब होता है, जब कुछ लोगों की एक संख्या, जिन्होंने एक निश्चित प्रदेश 
पर अधिकार किया हो, राजनीतिक रूप में सर्वमात्य लक्ष्यों के लिए पारस्परिक संगठित 
होती है । राज्य के नियम आदमी बनाते हैं और उन्हीं के द्वारा जारी होते हैँ । फलतः, 
राज्य की उत्पत्ति मनृष्य के जीवन की निम्ततम आवश्यकताओं से हुई और उन 
आवश्यकताओं की तुष्टि के लिए उसका अस्तित्व बना रहता है । इसे भगवान की रचना 
स्वीकार कर लेना राज्य को आलोचना और परिवतंन की स्थिति से ऊपर उठा देना है । 
इस प्रकार दैवी सिद्धान्त भयंकर है, क्योंकि यह शाही अधिकार के एकपक्षीय कार्य 
को इस आधार पर न्याय्य ठहराता है कि इस अधिकार को धार्मिक स्वीकृति प्राप्त है और 
उसी से उसकी उलत्ति हैं और राजा छोग परमात्मा के प्रतिनिधि हें। जब शासक को 
उसके कार्यो के लिए परमात्मा के प्रति उत्तरदायी वनाया जाता है और यह माना जाता 
हो कि नियम अन्ततः “राजा की छाती में” अधिवास करता हूँ, तो यह निरंकुशतावाद 
के प्रचार के समान है और राजा को नियंत्रणहीन बनाता हैं। यदि यह भी मान लिया 
जाय कि राजा परमात्मा का सहायक प्रतिनिधि है, तो बुरे राजा के अस्तित्व को क्योंकर 
उचित माना जा सकता हूँ ? बुरे और दुष्ट राजाओं के उदाहरणों से इतिहास भरा पड़ा 
है। परमात्मा सत्यंशिवंसुन्दरम की अभिव्यक्ति है, और इसी तरह उसका प्रतिनिधि 
भी होता चाहिए। तदनुसार, जेम्स प्रथम के इस सिद्धान्त को स्वीकार करना एक भद्दा 
तक हैँ कि “राजा छोग घरती पर परमात्मा की इवास लेने वाली मूत्तियां हें ।” पुरातन' 
लेखों तक में भी इस सिद्धान्त का स्पष्ट समर्थन कहीं नहीं मिलता । वाइविल हमें वतलाती 
हैं कि “जार की वस्तुओं को जार को सौंप दो, और परमात्मा की परमात्मा को।” ईसा के 
इस कथन से कि राज्य की देवी उत्पत्ति का निर्णय नहीं होता। अन्ततः यह सिद्धान्त राजतंचर 
के सिवा सरकार के अन्य किसी भी रूप को स्वीकार नहीं करता है, और वह भी निरंकुश 


राजतंत्र को। इसलिए, यह लोकतंत्रीय आदर्श के, जोकि अनुमति को राज्य का आधार 
समझता हैँ, प्रतिकूल है । 


राज्य फी उत्पत्ति--२े _, <१ 


तदनुमार, देवी सिद्धान्त राज्य की उलत्ति की परिभाषा के रूप में रह हो जाता 
है । इसके साथ हो, इस सिद्धान्त का कुछ मूल्य भी हूँ । हम उस अश्न की उपेक्षा नहीं कर 
सकते जो पर्म ने राज्य के विकास के लिए प्रद्मान किया है। प्रारभिक शासकों लें अपने- 
आप को राजा और पुरोहित के हृत्यों तथा अधिकार से सम्बद्ध कर रखा था । तियम की 
मर्म की स्वीकृति प्राप्त थी ओर धार्मिक नियम प्राथमिक आदमी को मानवी नियम को 
अपेक्षा अधिक ग्राह्म था। राज्य का आज्ञा-पालन धामिक कर््तेव्य माना जाता था और 
धामिक पूजा को सरकार का समयंन प्राप्त था। इस तरह, सर्वसान्‍्य धर्म में विश्वास, 
सम्मिलन का एक बड़ा अश्न था, जिस ने सर्वमास्य ध्येयों के लिए छोगी को सम्बद्ध किया ॥” 
इसने छोगों को आज्ञा-यालन सिखाया जब कि वह अभो अपना शासन करने के छिए 
तैयार नहीं थे ।"१ अन्त में, देवी उत्पत्ति का सिद्धान्त राज्य के कृत्यों मे नैतिकता के भाव 
को जोड़ता है ।' राज्य को परमात्मा का कार्य मानना उसे उच्च नैतिकता का दर्जा देना 
है, उस्ते ऐसा बनाना कि जिसके प्रति नागरिक भवित श्रदर्धित करे और समर्थन करे, 
और उसे कुछ ऐसा बनाना कि जिसे वह मानव जोबन की पूर्णता माने ।/* 
६ बल-प्रयोग का सिद्धान्त 
(एफ 7८०७ ० #०7व्ढ] 
घ्रिद्वान्त का पियरण ( ४८ 8गल्ययटा: 0 १7९०9 )--बरू-पअयोग 
का सिद्धान्त एक अन्य सिद्धान्त है, जिसे राज्य की उत्पत्ति जौर उसके अर्थ की परिभाषा 
के हु में उपस्थित किया गया हैं। एक पुरानी कहावत है कि/युद्ध राजा को उत्न्न करता 
है ।/ ओर इस सूत्र को संत्यता के आधार पर वदअयोग का सिद्धात्त बलवान के आगे 
“कमजीर फो अधीतता में से राज्य की उत्पत्ति का समर्थन करता है । इस सिद्धान्त के 
स्मेपकों का तक है कि मनुष्य स्वभावतः सामाजिक प्राणी होने के अच्यवा झयड़ालू है। 
उसमे अधिकार के लिए भी एक स्ाठसा है । ये दोनो इच्छाए उसे बरू-प्रदर्शव की प्रेरणा 
करतो हूँ ओर मानव विकास के प्रारभिक चरणा मे, जो व्यक्ति ब्ारीरिक वल में अन्यो से 
बड़-चढ़कर होता था, वह निर्यलो को जधिकृत फर लेता और दास बना लेता। इस तरह 
बहू अपने अनुबायियों का एक दछ बना छेला, दूसरों के साथ छडता, और दुशबंछो को 
अधोन करता। अपने ऐसे अनुधायियों को सख्या मे वृद्धि करके, जित पर उसका अत्दिग्ध 
अधिवगर होता था, वह एक कबौछे का मुलिया बन जाता, एक जाति के विरुद्ध एक जाति 
लछड़ती भोर एक कबीछे के विदृद्ध एक कबीछा ॥ड्क्तिश्ञाली दुर्बड को जीत छेता । यह 
विजय और अधिकृत करने की रीति तव तक जारी रहतो जब तक विजयो कबोला अपने 
मु्िया की छत्रछाया में पर्याप्त आवार के एक निश्चित प्रदेश पर वियत्रण ते कर लेता । 
छीकाऊ (7,3८0८४) पल्लुत्ाः वठ अयोग के सिद्धान्त की ठीक ही प्रिभाषा करते है / 
वे कहते है, “ऐतिहासिक छूप में इसका जर्य यह है कि सरकार मानवी अश्याति का परिणाम 
है, राज्य के प्रारभों को आदमी दवाए आदमी को पकड़ने तथा दास बनाने में, अपेक्षाइत 
"दुबे कवीछो को विजयी करने तथा अधिकृत करने जोर जिसे सामान्यतः कहा जा सकता 
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८२ राजनीतिक घिन्नान के सिद्धान्त 


है कि यह श्रेष्ठ ज्ञारीरिक बल-प्रयोग द्वारा अपना प्रभुख हासिल करता ही हूँ । 
कयीले से राज और राज से साम्राज्य की प्रगतिशील उच्चति उसी विधि का केवल क्रम 


मात्र हैं ।”१ 


एक वार जब वल-प्रयोग में राज्य स्थापित कर लिया, और, जिसे: अब तक अर्न्यों: 
को अधिकृत्त करने में लगाया जाता था, तब उसे आंतरिक शांति और बाहरी सुरक्षा को 
स्थिर रखने के लिए नियोजित किया गया | उसके वाद एक राज्य एक अन्य के विरुद्ध 
लड़ता और केवछू वही जीवित रहते जो अपेक्षाकृत अधिक शक्तिशाली थे। इसलिए, 
बल-प्रयोग का सिद्धोत विजय के फलरूप राज्य की प्रगति को प्रकट करता हैं, “और 
जिसकी छाठी उसकी भेंस के अनुसार उसके अधिकार को न्याय्य ठहराता है ।”* किन्तु 
पहकेंवल राज्य की उत्पत्ति ही नहीं है जो कि शक्ति से संवंधित की जाती है, इस सिद्धाल्त 
के समर्थकों के अनुसार राज्य और उसकी शक्ति का आगे संचालन शक्ति पर आधारित 
है । संजेप में इस सिद्धांत को इस प्रकार कहा जा सकता है : राज्य मानव अशांति का _प्रि- 
जाम है और वल-प्योग-ने उसको प्रगति एवं स्थिरता में महत्वपूर्ण भाग लिया है । 


नेक विपयों के समर्थन में सिद्धान्त का प्रयोग (/]2079 परड़टते 40 58079एणा 
० 0ताए९78९८ 0ण००४८४)--विभिन्न लेखकों ने अपने 'दृष्टिकोणों का समर्थन 
करने के छिये इस सिद्धांत को अग्रणी बनाया है । मध्य युग में लछाट पादरियों ((70प7८:- 
80॥९४$) ने राज्य को बदनाम करने के लिये और गिर्जे (८४४7८) की उच्चता को 
स्थापित करने के लिये वल-प्रयोग के सिद्धांत का प्रयोग किया है। उनका कहना था कि 
जि्जे (कषणाणा) दैवी रचना है और राज्य कर वल प्रयोग का परिणाम है। ग्रैगरी 
सप्तन ने १०८० में लिखा था, “हममें कौन इस वात से अपरिचित है कि राजाओं और 
नवाबों को उल्त्ति उनमें से हैं जो परमात्मा को भूल कर, उद्दंडता, छूटमार, कपठ, हत्या 
और प्रत्येक अपराध से, संसार के शासक के रूप में चुराई का प्रसार करते हुए, अपने साथी 
अनुष्यों पर मइंवता ओर असहनीय घारणा के साथ राज्य करते रहे है।” 


आवुनिक समयों में व्यक्तिवादियों ने सरकारी हस्तक्षेप के विरुद्ध व्यक्तिगत 
स्वतन्त्रता की रक्षा के सिद्धांत को अपनाया। उन्होंने राज्य को आवश्यक ब॒राई के रूप 
में चित्रित किया ओर उनका कथन था कि राज्य को चाहिए कि वह व्यक्ति को एकाकी 
छोड़ दें और उसे व्यक्ति के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था । वह बलवान 
डी जीवित रहता इस सिद्धांत को लाये और उन्होंने यह प्रमाणित करने की चेष्टा 
की कि समाज का यह स्वभाव हूँ कि बलवान ही जीवित रहे और निवंद का नाश हो। 
दूसरी ओर, समाजवादियों का कहना है कि राज्य बलवानों द्वारा कमज़ोरों के निर्देय 
शोपण की विधि का परिणाम हू । यह कहा जाता है कि औद्योगिक संगठत की वर्तमान 
प्रगाली बरू-प्रयोग पर टिकी हुई है, क्योंकि समाज का एक अंग अपने साथियों को उन के 
न्‍्यायपूर्ण पारिश्रमिक से वंचित करने में सफल हुआ है ।” वे आगे यह तक॑ करते है कि 
बल-प्रयोग नागरिक समाज की उत्पत्ति है ओर सरकार केवछ दमनशील संगठन का 
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प्रतिनिधित्व करती है जो श्रमिक वर्ग (+४०7४78 ८०55) को गिराने तवा शोपण को 
प्रवृत्ति रखती है। इसलिये समाजदाद का सिद्धात राज्य के विरुद्ध विद्रोह है, क्योकि 
उनके मतानुमार, राज्य वछन्ययोय का उत्पादन हैँ ओर वह बलू-प्रयोग द्वारा जारी है। 
तदनुयार, कार्ल मार्क्स ने निप्कर्य निकाला कि राज्य का उन्ततः “सफाया होता चाहिए। 


हाल ही के समयों में बछू-प्रयोग का सिद्धात जर्मन छेखऊ़ीं के छिये राजन॑तिक 
दर्शन का प्रिय विषय रहा या। अपने देश को महान जमंनी (570८7 (ट्याटएए) 
बनाने की इच्छा से प्रेरित होकर, उन्होंने बक प्रयोग की प्रशंसा को और उसके अंधा- 
धुघ प्रयोग को राष्ट्र को सबलता के लिये बहुत महत्वपूर्ण साथन माया था। ट्रीदुस्के 
प्‌7मं८5टो।:८) ने कहा कि “राज्य आकमण और प्रतिरक्षा की सा्ईजनिक झवित 
है, जिस का पहला काम युद्ध को रचना करना और न्याय की व्यवस्था करना हैँ।/ 
उन्द्ीने कहा कि युद्ध छोगो का एकत्रीकरण करता हैं, प्रत्येक व्यक्ति पर उसकी सापेक्ष 
महत्वहीनता प्रकट करता है, पक्षीय विरोधो के छोप का कारण बनता है ओर देश भक्ति 
भर राष्ट्रीय आदर्शवाद फी वृद्धि करता हैं। इस से आगे उन्होने कहा, “इतिहास का 
महत्व राष्ट्रों के विर्तर सथर्प मे निहित है " और “शास्त्रों के प्रति प्रेम इतिद्वात के अन्त 
तक नियमित (५४]4) रहेगा।" जनरठ वान बर्नहारी (000९८ ४०क फ्रैशाय- 
आशा) का मत था कि झवित हो “सर्वोच्च सत्य है, और इस बात 
का सर्प किसत्य क्या है, इसका निर्णय युद्ध को मध्यस्थता ( ॥79070६ ) 
द्वारा होगा। मुद्ध प्राणि-विज्ञाब विपयक सत्य निर्णय प्रदान करता हैं, क्योकि इसके 
निर्णय वस्तुओं के स्वतः स्वभाव पर तिममर है ॥” नीत्ये ( 2फ2020९6 ) ने 
शवितत और -श्षेप्ठ मानव को इच्छा के सिद्धात्त का प्रचार किया। इस मत के अनुसार, वह 
व्यक्ति सर्वाधिक प्रभसनीय है, जो बछवान है, जो अन्यो को अपनो इच्छा की पूत्ति के लिये 
बाध्य करता है। नीत्ये मनुष्य की “प्रभु झवित” के गुणों को प्रशंसा करते हूँ और 
कहते हू कि प्च्चे नैतिक व्यक्ति मे “वद्जता, आत्म त्याग, दया और कोमलता के भद्दे 
एव दा्षतापूर्ण गुणों को कोई स्थान नहीं ।” हिटछर और मुस्तोलिनी ने इन लेखकों 
को भिक्षाओं को वास्तविक हूप दिया । उनके विचार मे वछूअथोग एक राष्ट्र के मान, 
सारक्ृतिक प्रभाव, विश्व में व्यापारिक प्रभुवा और घर में नागरिकों की राजनकिति 
स्थिर रखने के लिये सामान्य साघन था। राजनीतिक अधिकारबाद ( बधारै?/ताय- 
27797) का यह सामान्य मत हिटछर और मुसोचिनी के लिए “दवाव द्वारा अविकार 
करने का सिर्दधात बे गवा--अर्थात्‌ अन्वर्राप्ट्रीय सबंध में छड्कापन (2५]77(07८9) 
घौर घरेलू सरकार में राजनीतिक मतभद का बल प्रयोग द्वारा दमन ।”* 


सिद्धांत की आलोचना ( टिगरधणंआ णी पाठ प्रश्र००ाए )--बस्वुत, 
बहू-प्रयोग ने राज्य को उत्पत्ति ओर प्रगति में महत्वपूर्ण माग लिया हूँ। आज कुछ विश्ञालतम 
साम्र ज्य “रक्त-यात जोर झक्ति प्रयोग द्वारा स्थापित हुए है । हम भविष्य यें इससे भी 
अपिक /रक्त-पात ओर दाकिति प्रयोग” देस सकते हे। वस्तुत', वछ-अयोग राज्य का अनिवार्य 
अग्र हैं । आतरिक हूप में, राज्य को बल-प्रयोग इसलिये चाहिये कि वह अपने आरेगों 
7 छेवद पच्छा #गफत्य 0०४४५ 9. उठ. लि 
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राज्य का विकास हुआ । लछीकाक इस विकास की विधि को बतलातें हुए कहते हूँ, 
“पहले एक गहस्थी, उसके वाद एक पितृ-प्रधान परिवार, उसके वाद एक व॑ 
लोगों का कंवीला, और अन्ततः एक राप्ट्र--इस प्रकार इस आधार प्र निरमित सामाजिक 
क्रमों की उत्पत्ति होती है ।”९ 

मेन द्वारा पितप्रधान सिद्धांत की व्यास्या (2िशएरथएणालं पप609 ७5 
€्यजभांप्रव्ते 99 (र्शेक्यंग०)--इस सिद्धांत का समर्थन अरिस्टोटल के लेखों में 
पाया जायगा। अरिस्टोटछ कहते हैं, पहले परिवार बनता हूँ . . . . . . --- जब कई 
परिवार जड़ते हें, और इस सम्मिलन का उद्देश्य नित्य की आवश्यकताओं की एूत्ति 
से कुछ .अधिक होता है, तो ग्राम का अस्तित्व हो जाता हैं . . ..... -- - | जब कई 
ग्राम मिल कर एक बड़े और लगभग या पूर्णतः आत्मनिर्भर समाज में 
संयुवत्त हो जाते हैं तो राज्य का उदय होता है ।” किन्तु पितृप्रधान 
सिद्धांत को सर हेनरी मेन के आधुनिक काल से ही प्रवक समर्थन प्राप्त हुआ 
है। उन्होंने अपनी दो पुस्तकों 'एन्शेंट छा” ( #मरठंत्ता 8७ ) और “दि जर्ली 
हिस्टी आफ इंस्टोट्यूडन्स” (3॥6 पिलए लाड0ए 0 ए50 घाप078) में अपने 
पक्ष का समर्थन किया है । मेन ने इतिहास की गहरी खोज की थी और उन्होंने सामाजिक 
राज्य के तत्वों” के विषय में तीन स्रोतों से अपना पक्ष समर्थत किया -- अपने 
समकालीन निरीक्षकों के कम उन्नत सम्यताओं के विवरण से, उन आहेखों से 
जिन्हें विक्षिप्ट जातियों ने अपने प्राथमिक इतिहास के रूप में सुरक्षित रखा हुआ था 
और प्राचीन नियम ( कानून ) से ।” * 


सेन कहते हे कि समाज, प्रारम्भिक समयों में “वस्तुतः: जिन आदमियों ने उसे 
बनाया, उनकी दृष्टि में......परिवारों का एकत्रीकरण” था, और व्यक्तियों का संचय 
नहीं था । इस तरह, प्राचीन समाज की इकाई परिवार था। तदनुसार, प्राचीन नियम 
को “इस रूप में बताया गया हैं कि कारपोरेशन प्रणाली के साथ समस्वय किया जा 
सके । ठोक जिस प्रकार कार्पोरेशन (संस्थाएं ) कभी नहीं मरतीं, उसी तरह “प्राथमिक 
नियम ”उस सत्ता के विपय में सोचता हैं कि जिसके साथ वह व्यवहार करता है, अर्थात 
पंतृक अथवा पारिवारिक समूह को वह स्थिर और अमर'* रूप में देखता है ।”* सबसे 
वयोवृद्ध पुरप अपने गृहस्थ में सर्वशक्ति संपन्न था और उसका राज छत्र “जीवन और 
मृत्यु तक” विस्तुत्त होता है, और वह अपने बच्चों तथा उनके घरों में उतना ही 
प्रमाणित होता है जितना अपने दासों में....... 7४ वस्तुत: उन पर उसे अनियंत्रित 
अधिकार होता हैँ । वह न केवल अपने बच्चों द्वारा प्राप्त की हुई अपितु सारी संपत्ति का 
पूर्ण स्वामी होता था, वह दंड दे सकता था और यहां तक कि हत्या भी कर सकता था 
बेंच सकता था अथवा गोद लेकर परावतंव कर सकता था, और इच्छानसार किसो भी 
बच्चे का ब्याह कर सकता थाया त्तलाक कर सकता था ।£ अकेले परिवारों को तोडने 
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से अधिक परिवार बने डिल्तनु सबको एड साथ रसकर पहले परिवार के मुखिया के 
अधिकार में रपा यया। यह कबीछे का आरम्म था। एक झदीले के झरई सदस्य बहा से 
टे और और नये स्थानों में वस गए। ये कव्ीले अब भी रक़्तसबंध के कारण जुड़े हू 
थे। ओर सर्वमान्य उद्देश्यों के छिए मिछ्कर काम करते थे ओर अन्ततः उन्होंने राज्य 
को निर्माण किया । मेन विकास की इस विधि को इन गब्दों सें चित्रित करता है: “प्रवम 
समूह परिवार है, जो सर्वमान्य अधीनता से वयोवृद्ध पुद्य के कारण खबद्ध है। परिवारों 
का एकत्रीकरण वद्म मा झा का निर्माण कला हैँ थाठाओं ( 005८४ ) का 
एकत्रीक्रण कबीछा बनाता हूँ। कवीलों का एकत्रीझरप सर्ववत्र ((:0फ॥070 ८) 
का संगठन करता हैँ” है 
मेन के सिद्धात की निम्न महत्वपूर्ण बातो को ध्यान में रखा जा सकता हैं : 

१. विनृप्रय/ल परिवार मे पैचूकता का तत्व मुख्य तथ्य है । 

३- बंशावल्िि केवल पुछयों और समान पुरुसा्ी से खोजो जा सकती है। स्त्री पक्ष 
कर कोई भी उत्तराधिकारों पारिवारिक संव्ध के प्राथमिक भाव में घामिल नहीं फ्िया 
गया । चदनुमार, , रक्त सबंध वियुद्ध रूप में एक ही पिता ते उत्पन सतति का सिद्धात 
(४892(८) था ।* 

३. सारे अधिकार का आधार परिवार का सूखिया था और उसकी पज़ित का 
केंद्र ध्पने बच्चो और उनके धरो तथा सव उत्तराधिकारियों के जन्‍्प सव्रधियों तक, 
भरे द्वो उनकी सस्या कितनी दो, विस्तृत था । 

सर हेनरी मेत ने अपने वक्तव्य के समर्थन में पुरातन मृत्यु छेखों के पैतृक अधि- 
कारों का उल्लेख किया है, एवेन्स के “परिवार्सो ” और “नाईचार्री” का उद्यहरण दिया 
है और भारत में हिन्दू सयुक्त परिवार प्रणाली का उल्देख किया हैँ। इसके साथ ही 
अफग्रानिस्तान और प्राकिस्तात के उत्तर पश्चिमी सोमा प्रात की कबीछा प्रणाली को भी 
विशेष रूप से जोड़ा जा सकता हें। इस सब स्वदा्यों से पितृप्रयान परिवार के 
महत्व को प्रमाणित किया जा सकता है। इसलिये, प्रितृप्रधान सिद्धात, परिवार को 
इकाई रूप में प्रहण करके, “भर यहू कल्पना करके कि मुखियापन् एफ सेता से दूसरे 
को वसीयत किया ग्रयां, सरल सोपानों ( 52825 ) द्वारा पिता को मुखिया या 
राजां का रूप देता है और परिवार को नागरिक समाज का ।/३ 

घ्रिद्धांत फो आलोचना (725४7 07 ४:९८ 7०07५9)--पिनृप्रघान निद्धात 
के बिपय में कतिपय भीषण आपत्तियां हूँ ।मैक्लेनान (3 िटायरडा) तथा अन्य 
इस बात से इकार करते है फि प्राचोन समाज में पितृप्रयान परिवार इकाई था। 
उन्होंने मह साबित करने को चेप्टा की है कि प्रारम्मिक बतोत में कोई समूह नहीं था 
जिसका पुरुष मुखिया रूप में था और रक्त संवध केवल स्त्रियों द्वारा खोजा जा सकता है। 
महू प्रतिपादित किया गया है कि पितृप्रघान प्रणात्व से पूर्व मातृ-प्रधान प्रधाडी थी और 
परिवार की अपेक्षा कबीदा समाज को प्राचीनतम इकाई थी | यह भी मन हैँ कि 


$. ॥93., 9- 328, 
2. व७7., ए४ वि850 
3. 69८७४७9 ०७. ५४४४. 9. 82. 
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८८ राजनीतिक विज्ञान के सिद्धांत 


जव परिवार के पुरुष सदस्य से वंशावलि की खोज की जाती हैं तो यह निश्चित है 


'कि उस काल में विवाह की स्थायी व्यवस्था का अस्तित्व था। दूसरी ओर, मातृ-प्रधान 
सिद्धांत के समर्थक कहते हें कि समाज के आदिकाल में विवाह स्थायी व्यवस्था नहीं 
थी। एक स्त्री एक की अपेक्षा अधिक के साथ विवाह करती थी और वंज्ावल्लि पिता 
की अपेक्षा माता द्वारा खोजी जाती थी; पिता संपूर्ण काछ में अनिश्चित होता था, क्योंकि 
एक पत्नी और कई पति होते थे। 


इसलिए, सामाजिक संगठन के प्राचीन रूप इतने सरल नहीं थे जितने पितृ-अधान 
सिद्धान्त के रचयिताओं ने प्रमाणित करने का यत्न किया है। सर जे. जी. फ्रेज़र ( |. 
6.]78:2/) ने अपने “दि गोल्डन वफ” ([06 50[6८४ 80प987) वामक अन्वेषण 
ग्रंथ में चेतावनी दी है, “जो कोई संस्थाओं के इतिहास. की खोज करता है, उसे -अपने- 
दिल में इन विपयों की असीम जटिलता को निरन्तर ध्यान में रखता चाहिए कि जिनसे 
सानवी समाज का वस्त्र निर्मित हुआ है, और उसे सारे विज्ञान के इस खतरे से भी 
सावधान रहना चाहिए--परिघटन के असंख्य रूपों को अकारण ही सरल बनाने की 
प्रवृत्ति कि जिसके कारण हम उनमें से कुछेक की ओर ध्यान दे लेते हैं और झोष को 
छोड़ देते है ............... ! 


भातृ-प्रवान सिद्धान्त (थैबपं2टोआ। 7"'6०79)--मैकछेनान, मौर्गन 
और जेक्स मातृ-प्रधान सिर्द्धात के प्रमुख प्रवर्तक हैँ। इन सबने इस मत को पूर्णतया 
रद कर दिया है कि पितृ-प्रधातन परिवार समाज का भाचीनतम रूप था। उनका कथन 
है कि प्रारम्भिक समाज में मातृ-प्रधात समहों या जमघटों का अस्तित्व - था और कोई 
सर्वेमान्य पुरुष मुखिया नहीं था । रक्‍त संबंध केवल माता की ओर से जाना जा 
सकता था । 


मातृ-प्रधान सिद्धांत के समथंकों का तर्क है कि पितु-प्रधाव परिवार वहीं संभव है, 
जहां या तो एक विवाह या अनेक विवाह की संस्था विद्यमान हो। इस प्रकार की विवाह 
को संस्था समाज के प्रारम्भ में विद्यमान नहीं थी। विवाह का प्राचीनतम रूप वहुपतित्व 
(7०५ए०7००7५४) था--एक पत्नी के कई पति होते थे। जहां कहीं भी विवाह 
की ऐसो संस्था विद्यमान होती है, वहां पति और पत्नी के सामान्य संघंधब विद्यमान 
नहीं होते। एक आदमी, उसकी पत्नी और बच्चों से वने परिवार की जगह एक वृहर॒ और 
शिथिल सम्वन्धों वाला समूह होता है, जो विवाह उद्देश्यों के लिए संगठित होता है। समाज 
की इस प्रकार की अवस्था में यौन संबंधों को संकीर्णता प्रचलित होती है और रक्त संबंध 
स्त्रियों से होता है और पुरुषों से नहीं । मेक्लेतान मोगंन के इस विपय में भागीदार हें कि 
उन्होंने “कुल प्रणाली की खोज की, और वह कुल मातृप्रधान रूप में संगठित था, जो 
वंशगत (#छल्तीथ7ए ) और एक-पक्षीय ( ऐ्रा॥८टणघ ) इकाई था। 
एक-पक्षीय इसलिए कि इस प्रणाली के अधीन बच्चे अपनी माता के होते थे, जिनके 
साथ पिता के कुछ का कोई संबंध नहीं माना जाता था ।”* पिता का कुल उसकी पत्नी 
से भिन्न होता था, क्योंकि कुछ कबीले से वाहर ही विवाह करने की प्रथा जारी थी। 
प्‌ ऊंणमंगढ, ०७. न... एण, 7ए. डिलट्ट्यां, पप965, 9. 435. 


राज्य को उत्तत्ति--२ डर 


जेपस ( ]८४८ ) ने अपने मत को आस्ट्रेलिया के आदिवासियों तथा मल्यद्वीप- 
समूह में विद्यमान जवस्थाओं के आधार पर चित्रित किया है। वह कहते हे, “यह 
बस्ट्रलियनों तथा अन्य जगलियों में, जो कबोलों में रहते हे, प्रया है; ..........वस्तुतः 
इसे एक मइलो (990) कहना अधिक ठीक होगा, क्योकि सामाजिक संगठन 
को अग्रेज्षा इसका रूप शिकारी सबठन से अधिक मिलता-्जुल्ता है। दिन भर को 
दौड़-धूप मे जो संग्रह हो पाता है, उसमें सारे नदस्यों को हिस्सेदारी होती है, और स्वभावतः 
ही वे खेमे लगाते हें जौर मिलकर रहने हें ।.......ऊतु आस्ट्रेंलियनों की वास्तविक 
सामाजिक इकाई कबोला नहीं हूँ प्रत्युत एक चिन्हित दक (0८॥ 57009) है।.... 
बिन्हित दल मुख्यतः ऐसे व्यक्तियों को एक मडली होती है, जिसे किसी प्राकृतिक चिन्ह से 
अकित करके भिन्न दिखाया जाता हैँ, जैसे किसी पशु यापेड़ का चिन्ह गोद दिया जाता 
हूँ, जिससे वहू परस्पर विवाह न कर सफेँ। ,सर्य चिन्ह वाले का सर्प के साथ विवाह नहीं हो 
सकता । चिड़िया का चिड़िया के साथ ब्याह नहीं हो सकता।' यह जगठी सामाजिक सगठन 
का पहला नियम हूँ ।.............- नियम का दूसरा पक्ष भो इसी के समान प्रभावशाली है। 
जेगली अपनी चिन्हित जाति के अन्तर्गत तो विवाह नद्ठी कर सकता, किन्तु उसे अन्य 
उस जाति में ब्याह करना ही होगा जो विशेष रूप से उसके लिए नियत को गई है। 
इससे भी अधिक, बह न केंवछ विश्विप्ट जाति में ही विवाह करता हूँ, प्रत्युत वहू उस 
जाति की सब औरतों का विवाह अपनी निजी उंतति में नी करता हैं ।.........” 











प्राचीन साहित्य के जर्मन विद्यार्यो, जे. जे. वंमोफन (प].]. छेग्टाएथा) 
का मत हूँ कि प्रारम्भिक समाज में न केवछ वंश परम्परा माता से होती थी और 
सपत्ति का अधिकार स्त्री को जाता था, प्रत्युत औरतों का सर्वंततामान्य मनुष्य में 
यस्तुतः प्रभावशाली रूप था।“* इन्ही वेशोफन को पित्‌ु-प्रधान सिद्धान्तकी खोज के छिए 
भी मुख्यतः जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। “इससे आगे जेक्स सर हेनरी मेन के इस 
चक्‍तव्य का खठझन करते हूं कि परिवार का विस्तार गूहों में औरभहों से कबीजे में 
हुआ। इस तरह, भातु-प्रधाव सिद्धात “बपने अपेक्षाकृत बडे दल में से लघुतर की प्राप्ति 
करता है, न कि लघुतर से वड़ा दक।३ इसलिए मातृ-प्रधान सिद्धांत के विकास को 
निम्न विधि हू हु 

३ पहले एक कबोझा हूँ ओर यह सब से पुराना और प्राथमिक सामाजिक 
दल हू । 

२. समयातर कबीला छुछो में बंद जाता है। 

३. कुल इसके बदले में गृहस्थी को स्थान देते हें। 

४. बन्ततः, एक व्यक्ति परिवार वन जाता है। 

इस विकास के चरणों के विस्तार में जाना अर्वद्वीन-सा है। जो भी हो, व्यक्ति- 
परिवार का अस्वित्व तव हुआ जब आदमियों ने चरवाहे जीवन (85६0: ॥46) 
बिताना शुरू कर दिया । चरवाही आजोविका के लिए घरेलू जानवरो को रखने को 


. एछ8. 
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९० ! राजनीतिक विजन्नान के सिद्धान्त 


आवश्यकता हुई । यह देखा गया कि औरतें भेड़ों तथा पद्मुओं की सर्वोत्तम देखभाल कर 
सकती थीं | इसलिए आदमियों ने अपने को अधिक श्रम के कामों .में नियोजित किया। 
इसके कारण स्थायी मकानों तथा स्थायी विवाहों का--भले ही एक या अनेक पत्नी-- 
उत्कर्प हुआ। इस तरीके से परिवार अस्तित्व में आया। मातृ-प्रचार्न सिद्धांत के 
समर्थकों के अनुसार पितु-प्रधान सिद्धांत तभी पैदा हुआ जब आदमियों ने प्रारम्भिक 
मनुष्य के आवारा या शिकारी जीवन की जगह चरवाहा और कुपि कौ आदतों वाला. 
जीवन ग्रहण कर लिया । 


* भातु-प्रधान सिद्धांत की आलोचना ((रगलंडात रण पी ििधपशएीनों 
गुप्नट0-ए)--जैसी कवीलछा-संबंध की प्रणाली का मातृप्रधान सिद्धांत के समर्थकों ने 
विवरण दिया है, वह निःसंदेह, कुछ जंगली जातियों में भूतकालछ में थी, और आज भी 
विद्यमान है। यहां तक कि सर हेंनरी मेन ने अपनी उत्तरकाल की रचनाओं में मैकलेनान 
के प्रमाणों के महत्व को अधिकांशतः माना है और, तदनुसार, उन्होंने इस प्रमाण को दृष्टि 
में रखते हुए अपने सिद्धांत का पुतः वर्णन किया।१ अनेक पति-प्रथा (20!727079) 
आज भी भारत के मल़ावार के भागों तथा कांगड़ा की पहाड़ियों में विद्यमान है । किन्तु 
इस विपय के समर्थन में पर्याप्त प्रमाण नहीं हैँ कि मातृप्रधान प्रणाली सार्वभौम और समाज 
के प्रारम्भ के लिये आवश्यक है। इसके अतिरिक्‍त, स्त्री संचारण ((7६7087789070 ) 
का साधन है। प्रकृति ने उसे क्रियाशीक भाग अदा करने के लिये नहीं बनाया 
और शारीरिक रूप में दुर्बंल होने के कारण वह ऐसी योति ( 5९८८ ) द्वारा अधिकृत 
होगी, जो शारीरिक रूप में उससे उच्च होगी। इसलिये, मातृप्रधाव सिद्धांत पितु- 
प्रधान सिद्धांत का स्थान नहीं ले सकता। सत्यता यह जान पड़ती है कि इतिहास दोनों 
ही प्रणालियों के समान उदाहरण प्रस्तुत करता है और हम डा. छीकाक के साथ सहमत 
.हीते हुए केवल यह निष्कर्ष निकाल सकते हेँ कि “यहां तो मातुप्रधान सिद्धांत और 
: वहां पितु-प्रधात शासन का नियम दिखाई देता है--- दोनों में से कोई भी संभवत: अन्य 
द्वारा स्थानान्तर किया जा सकता है।”* जो भो हो, दोनों सिद्धांतों से पूर्णतया यह सिद्ध 
होता हूँ कि परिवार राज्य का आधार है। 


दर हे 2 टी हुतिहासिक अथवा विकासात्मक सिद्धांत 
(4$6 सरी४0ॉ८० 6 एए0प्रंणाढएए वग्म८०ए ) 


हमने उन अनेक सिद्धांतों पर जो राज्य की उत्पत्ति के विपय में वतलाते हैं, 
विचार किया है। परन्तु कोई एक सिद्धांत पर्याप्त रूप से विषय का स्पष्टीकरण नहीं करता 
: है। जैसा कि डा. गार्तेर कहते हँं---“राज्य .न तो ईइ्वर_की सृष्टि है और न्‌ उच्च 
कोटि के झारीरिक वल का परिणाम है, न किसी प्रस्ताव अथवा सम्मेलन द्वारा 
बनोया गया और न परिवार का विस्तार मात्र है।” वास्तव में यह एक प्राकृतिक उत्पत्ति 
, की संस्था है जिसका जन्म मनृप्य-जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं के कारण उत्पन्न 
हुआ और अच्छे जीवन के हेतु अभी जीवित हैँ। वह सिद्धांत जो कि राज्य की उत्पत्ति 


]. एवाएफ 7.8४ ६८ (४७४०० (490]) (8, श्र 99. 200-228, 
2. ००. ५८ व., 9. 4. 
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के विपय में बताता है और जो दसका सच्चा सिद्धात माना जाता है, ऐतिहासिक कबरा 
विद्ासात्मक मसिद्धाल हैँ। बढ दतस्थता डे कि राज्य उस छुव दियास का परिणान दे जो 
वियास धीरे-बीर॑ हुवे निरल्तर बदुत ससय तझ चतवा रहा और बल्त में जिसते वर्तमान 
राज्य का जटिल रूप ग्रद्धत कर ठिप्रा। वर्गेस ने उबित द्वी कहा हूँ कि राज्य एुछ “सानद- 
समाज वा निरन्तर विद्ञान है जिससझा 944५ आरम्न 
झोद रूपों में अभिव्यत्त मनुप्यों के एछ समग्र रब सा्वंनोम खगब्त को 
ब्रा है ।7! 








धामाजिक संस्थाओं के समान ही विभिन्न परिस्यितियों को सद्भायता प्राकर और अनेद 
विपयों से प्रभावित होकर यह अन्त रूप ने आविर्नूत द्वो गया। दविद्वस, नू-वंख विशाल, 
घारीरिक विनान और तुल्तास्नऊ भापा-विजान के आवुनिक्र कअनुसवातों से राज्य को 
उत्मन्ति और विकास के परिन्रान और गवे5णा में सारी बद्ुत सद्बाबठा की है। सवाधि 
राज्य के बिकान का क्रम कनो शकन्सा नहों रहा। छोसोडिदझ्य परिक्ितियों, प्राइसिक 
बावावरनों और दूसरों संवेधित समस्याओं से, जो हि मानकीय आज्यर-विचार को 
प्रभावित करते हू और समा के राजनोतिक विकास पर श्रमाव ढाठते हे ओर स्व 
उमसे प्रभावित होते दे, उसझे व्यवस्थित्र और क्रमिक विकास को ठिल्ननिन्न कर 
दिया। छ्िर भी उन प्रमुख प्रभावों को, जिनसे राज्य के विद्याय में उद्ायता मित्र, प्रशूद 
करना सनव हे । ये प्रभाव निम्न द-- 

(१) खतऊबंब * * 

(२) धर्म, और 

(३) राजनीतिक घेतना 

घद्यप्ति हम इस सब प्रतावों पर पृथकूनूथक विचार करने 
समझ चेतना घादिए किइतमें ले किसो एक 
बाय झिया है। उन्होंने 
यज्य को आवश्यकता होती हैँ, कार्य छिया । 

रक़त-संबन्ध (047579)--साप्राजिड संगठन का प्राचनतम रूप रक्त-सवत्र पर 

कआावारित या और रफ़्व-संदंव एकता जा प्रथल और दृइतम बंदन था । छोगों 
परस्पर बाघ्ती यो और उन्‍हें शक दल के रूप में वास-पास स्वा्ी थो, वह सर्वमान्व 
विश्वास था और परिवार प्राचन वन ठया तिकट्तम रक्तखंदब की इकाई था। निलूदेद्द 

यहू विवादास्पद प्रस्त दूँ कि कब, दल या परिवार में पदने कोत हुआ। विस पर भी इसे 
अल्वीछार नही छिया जा सकता छि परिवार राज्य वा आपार दूं और परिवार के क्पप्ट 
सथा व्यक्त निपत्रस में से सरकार हा आरम्म टूआ होसा। यहा तक कि मातृ-यवान सिद्धांत 
के सनर्वक भी जन्ततः परिवार के बास-दात ही चक्कर काटने हं और दितू-पधात अ्षिऋार 
को स्वीडार करते हें । 

परिवार के विस्तार से नये परिवारों को उनतति हुईं। परिवारों की वृद्धि ले कुछ 
भर कबोछे बने। विकास को इस सरर्स विधि में रक्त सदय ही एक ऐसा साथत या 
जिसके द्वारा मनुष्य एक साय दने रहे। जो व्यक्तित रक़ठ के बेंबन से विमुस्दर थे, उन्हें गोद 




















ने हू तथापि यह नहीं 
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जीवन राजनीतिक प्रश्नों की अपेक्षा धर्म पर अधिक विभाजित है।* 
हक राजनीतिक चेतनता (?0[ 0८४ (075८००४१८४४)-हम यह्‌ देख चुके हैं कि 
/. ./ रक़्त-संबंध और धर्म ने कैसे प्राथमिक समाज को संवद्ध किया। किन्तु इस एकता का 
पु अन्तनिहित विचार क्या था ? यह कतिपय लक्ष्यों की प्राप्ति थी। जब जनसंख्या बढ़ी तब 
सामाजिक संबंधों के नियमित करने की आवश्यकता हुई | ज्यों ज्यों पशु-चारण एवं 
कृपि संबंधी भूमिकाओं में संपत्ति की वृद्धि हुई, त्यों त्यों किसी न किसी प्रकार के, वस्तुओं 
और व्यक्तियों से संवंधित, नियमों की आवश्यकता अनिवार्य हो गयी। यह अनुभव किया | 
गया कि मनुष्यों का कोई समुदाय विना किसी प्रकार के संगठन के स्थिर नहीं रह सकता। 
एक संगठित जीवन बिताने ओर व्यक्तियों और समूहों का एक सामान्य शविति के अधीन 
एक सामान्य संगठन के संचालन का विचार राजनीतिक चेत॑ना का प्रभात था । वास्तव में 
संगठन की भावना, वुडरों विल्सन के कथनानुसार “प्राकृतिक हैऔर मनुष्य एवं परिवार . 
के साथ-साथ उत्पन्न हुई है ।” और यह अरस्तू के इस कथत को-कि मनुष्य. सामाजिक-प्राणी 
है, ठीक सिद्ध करता है । 
आरम्भ में राजनीतिक चेतवा को व्यक्त नहीं किया जाता था.।. यह. केवल 
अनुभूति मात्र थी। यह भी कहा जा सकता है कि शुरू शुरू की राजनीतिक चेतनता वस्तुतः 
राजनीतिक अचेतनता थी, किन्तु “ठीक जिस प्रकार गुरुत्वाकर्पण के नियम की खोज से 
बहुत पहुछे भी प्राकृतिक शक्तियां कार्य करती थीं, इसी प्रकार राजनीतिक संगठन 
की भावना विकास की संपूर्ण प्रक्रिया में कुछ निश्चित चैंतिक थ्येयों, के. प्रति अचेतन, 
अर्घध चेतन और पूर्ण चेतत मानव-मनों में काम कर रही थी।” जब एक दल एक दूसरे 
दल के संपक में आया तो राजनीतिक प्रदशेन की प्रवृत्ति की दिलज्ञा ने स्पष्ट रूप घारण 
किया । एक समूह और दूसरे समूह के बीच शत्रुता के संबंधों ने राजनीतिक एकता की 
रचना का समारंभ किया। अन्यों के शत्रुतापूर्ण आयोगों के विरुद्ध सर्वमान्य प्रतिरक्षा के 
“. लिये निश्चित कार्यवाही ने समूह की एकता को शक्ति प्रदान की और उसके संगठन 
* के अधिकार में वृद्धि की। यह कहावत “युद्ध राजा उत्पन्न करता है”, गैटल के शब्दों में 
“ कम-से-कस आधा सत्य हैं क्योंकि सैनिक कार्यवाही एक प्रवल शक्ति है, अधिकारी 
और नियम के छिये आवश्यकता की रचता करने और  प्रारस्मिक.. परिवार. 
संगठनों की जगह विश्ुुद्ध राजनीतिक प्रणालियों की स्थापना करने के लिये. कवीलों के 
सदस्यों के आपसी संघर्ष और एक कवीले के दूसरे के विरुद्ध और युद्धों ने नेतृत्व के 
महत्व को मुख्यतः भ्रस्तुत किया। छोग ऐसे आदमी के चारों ओर जमा होते जिसके 
व्यक्तिगत गुणों ने उसे सम्मान और प्रभाव में उच्चतम शिखर तक पहुंचा दिया हो। 
वह गुण इस प्रकार के थे---सैनिक विज्ञता, मानव स्वभाव का ज्ञान, भाषण देने. की योग्यता 
आदि। सफल युद्ध-नेता राजा होते थे। उतका अधिकार विजित कबीलों के व्यक्तियों तथा 
प्रदेश पर होता था और इससे राज्य को प्रदेशात्मक और राजसत्तात्मक विस्तार प्रकट करने 
में सहायता होती थी। 
१. हिन्दू महासभा, जन-संघ, राम-राज्य-परिपद्‌ और अकाली दल आन्दोलनों से संकेत 
-है। अकाडी पार्टी के प्रधान मा. तारा सिंह ने अगणित वार कहा है कि धर्म राज- 
नीति से पृथंक्‌ नहों किया जा सकता। यही श्री जिन्ना कहा करते थे । 


राज्य की उर्पत्ति--२ ष्षु 


निष्कष--इस प्रकार हमने देखा क्वि किस प्रकार राग्य ऐतिहासिक प्राकृतिक 
विकास का परिणाम है और इसकी प्रगति में कई तत्व सम्मिलित होते है, जिनमे से 
मुख्य यह थे: रक्त सबंध, धर्म, देश के भोतर और देश के .वाहुर आत्म-रक्षा_के लिये 
आवश्यकता, वस्तुओं तथा व्यक्तियों को नियमित वनाने को आवश्यक्रता जौर वस्तुतः 
राजनीतिक चेततता । सब ने मिछ कर काम किया हैं, “कुछ ने अन्यो को अपेक्षा अधिक 
महत्व के साय और सब इतिहास तया मानव की स्वाभाविक प्रवृत्तियो की शक्तियों से 
सद्गायता पाकर उम प्रणाली में प्रविष्ट हुए जिससे असन्‍्य लोगों को अराजकता में से 





एवं क्परिपवव रूप पहले-पहल परिवार के विस्तार में प्रकट हुआ। सरकार विपयक 
संगठन के कीटाणु पारिवारिक नियत्रण में पाए गएं। धर्म ने पारिवारिक वियत्रण को 
बल प्रदान किया और “क्रमशः विस्तृत नियत्रण कौ रचना की जो राज्य के अस्तित्व के 
लिए भावद्यक हुँ ।/ रीति रिवाज पहला नियम था और प्रत्येक रीति रिवाज के पीछे 
धार्मिक स्वीकृति थी। जब मानवी आवश्यकृताए--आर्थिक, राजनीतिक, और सामा- 
जिक-- भिन्न बातावरणों तथा अवस्थाओं के मेल से बढ़ी, तो राज्य का रूप जोकि 
भूमि पर अवस्थित हो गया और दूसरो से स्वतन्त्र एक पृथक मानव समूह बन कर 

- अधिक जटिल बन गया, उसके कार्यकछापों का मान अधिऊ सार्वभौम, मानव की 
आवश्यकताओं के छिये अधिक अपरिहार्य हो गया । 
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जव कि राज्य छोटा हो। अरिस्टोटल ने राज्य की जनसंख्या पर निश्चित सीमाएं 
लगाई हैं। उनका मत था किन तो दस हजार से और न ही एक लाख से एक अच्छा 
राज्य वन सकता है, क्योंकि ये दोनों ही संख्याएं दोनों तरफ से अन्तिम सिरे की हैं 
अर्थात्‌ एक बहुत ज्यादा है और दूसरी बहुत कम । उन्होंने एक सामान्‍य सिर्धांत बनाया 
कि संख्या न तो बहुत बड़ी होनी चाहिए और न ही छोटी । यह इतनी बड़ी होनी 
चाहिए कि आत्म-निर्भरता के लिए पर्याप्त हो और इतनी छोटी होनी चाहिए कि इसका 
अली प्रकार शांसत किया जा सके | छा 
ग्रीक तमर-राज्य स्वतन्त्रता और समान नियमों की प्राप्ति के छिए किए गए चेतन 
यत्न की अवस्था तक विकसित हुए थे। यह एक महान प्रयोग था, जो न केवल स्वशासन 
की कला में प्रत्यूत गृूण की खोज में भी था। ग्रीक दृष्टि में एक राज्य का नागरिक 
होना केवल करों को चुकाना और मतदान का अधिकार ही नहीं, “यह नागरिक 
और सैनिक जीवन के सब क्ृत्यों में प्रत्यक्ष और सक्तिव सहयोग की भावना को 
इामिल करता है। एक नागरिक सामान्यतया एक सिपाही, एक न्यायाधीश और 
शासन सभा का एक सदस्य था; और अपने सारे सार्वजनिक कर्तव्यों का पालन वह 
सहायक द्वारा नहीं प्रत्युत व्यक्तिगत रूप में करता था, नगर के देवता उसके देवता 
थे; उसके उत्सवों में उसे शामिल होता पड़ता था।” इस तरह राज्य, समाज के साथ 
संबद्ध था। ग्रीक नगर एक ही समय में राज्य, चर्च और विद्यालय था। इसमें आदमी 
का संपूर्ण जीवन निहित था । चूंकि राज्य का उद्देश्य सब नागरिकों के लिए अच्छा 
जीवन प्राप्त करना था, इसलिए राज्य नियंत्रण के सब रूपों को उस उद्देश्य की प्राप्ति 
के लिए उचित और न्याग्य माना जाता था, और राजनीतिक, नैतिक, धामिक या 
आध्थिक मामलों के बीच किसी प्रकार का भेद नहीं किया जाता था । बके (8पा%6) 
ने राज्य का वर्णन इस प्रकार किया है : “सारे विज्ञान में हिस्सेदारी, सारी कला में 
हिस्सेदारी, प्रत्येक गुण और सारी संपूर्णता में हिस्सेदारी”, ग्रीक नगर का वास्तविक 
जीवन था और एथत्स अपनी उच्चता के शिखर पर ग्रीक राजनीतिक विचारों की 
सर्वश्रेष्ठता का प्रतीक समझा जाता था । 
ग्रीक के नगर-राज्य इस शब्द के आधुनिक अर्थ में, छोकतंत्र के आदर्श उदाहरण 
थे। डेमोक्रेसी (02770079८9) झब्द की दो ग्रीक शब्दों से व्युत्पत्ति हुई 
है, डेमास ( ॥90८०705 ) और कऋतिया ( दिकदाएं& ), पहले का अर्थ हँ--लोग 
और दूसरे का हे---अधिकार । ग्रीस के सभी नागरिक प्रत्यक्षत: राज्य के शासन के साथ 
जुड़ें हुए ये और इसका वास्तविक अर्थ लोगों की शवित था। किन्तु ग्रीस में सरकारों के 
रूपों में राजनीतिक परिवतंनों का चक्र चलता रहा है। सरकार का पहला रूप राजतंत्र 
था, जो समर्यातर कुलीच-तंत्र ( /ैपं॥0००७०५ ) में बदला, कुलीन-तंत्र को 
जगह अल्प-जनतंत्र[ (28०7३ ) ने ली और अन्ततः, राज-धर्म और 
_ फिर लोकतंत्र की स्थापना हुई ।ग्रीकों के अनुसार छोकतंत्र एक अव्यवस्थित समूह 
१. पू राज्य था । इसके पदचात राजतंत्र स्थापित हुआ । इस प्रकार राजनीतिक परिवर्तन 
न “यु, परिचाक्तित होत हा । 
के पशर्राज्यड .. रूपमें प्राचीन साम्राज्यों से भिन्न थे। किस्तु ग्रीकों के 
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राजनीतिक जीवन में भी वबावाएं थी । पृषझयाद के आवार पर स्वतन्त्रता के श्रति उनके 
प्रेम का अन्‍्ततः विनाशकारी परिणाम दुआ जब कि उत्तर में मेसेडन के छिल्िप के 
अधोन एक झक्विश्यादी राज्य या जन्म हुआ | पुन, ग्रोकों में मझ्र कहे जाने बाले गूपों 
« हा दुःसद अभाव था-- थैर्य, बात्मत्थान, समझौते ओर सदनशीछलता की भावना। 
महू उनको मन-मर्जों, ओर दिववत्रित जीवन का अभाव था, जिसके छारण उनके 
गयरों में अमीर और गरीब, कुल्दीन और साधारथ जन तया एचन्न के मित्रों और स्पार्टी 
के म्रित्रों के वोच दठीय छड़ाइयों ने वीप रूप घारव किया । इसी एक कारण से ग्रीक 
दार्यनिक निरन्तर इस प्रश्न पर विचार कर रहे ये क्रि सदावार क्या है और कैसे इसकी 
धिक्षा दी जा सकती है ? ओर उन्होंने इस्र प्रश कों समाज के लिए तात्कादिक बोर 
अत्यधिक महत्व का समझा उन्होने महसूस किया कि उनऊे देशवासी स्वतन्त्रता के विपय 
मेंतों अत्यधिक चिन्ता करते थे कौर नियत्रण के छिए बहुत ही कम । तदनुसार, 
भविष्यवाणी की कि ऐसी मानसिक दशा के छोय ऐसी शक्तिति के आगे घुऊँगे, ज़िसके 
लोग प्रीकों की अपेक्षा अधिक नियत्रणम्नील होगे। पहले मैनेडोनियावासियों ने कौर बाद 
में रोमनों ने इस भविष्यवाणी को सत्य सिद्ध कर दिखाया । 
इसके अतिरिक्त ग्रीकों में “मानवता का अभाव” भीया । उन्होंने स्वतन्त्रता 
को प्रतिप्ठित छोगों का ही एकमात्र अधिकाद बता दिया था और जिसे ग्रोकू बपने 
लिए मवःघिक मूल्यवान समझात्रे थे, उससे दासों को वचिंत कर रसा था। मद्दां तक 
कि ग्रौकों में सर्वाधिक बुद्धिमान भी दासता को प्राकृतिक व्यवस्था मानता था ओर 
उन्होनें स्वप्न में मी यहू कभी नहीं सोचा था कि दास-प्रया के बिता भी सम्ब जोवन 
संभव हैं । उदाहरण के लिए, एयन्स के केवछ २० हजार नागरिक ये, जो दासों को 
अपेक्षाइुत वृहद्‌ संख्या को अपने स्वारें भद्दे काम को सॉप कर अपने सार्वजेतिक 
कर्तव्यों से मुक्ति प्राप्त करते थे। किन्तु दासता की हमारी दृष्टि में सम्पत्ा के साथ 
बरावरी ही नदी ही सकती, और ऐसा होने के कारण छोकतंत्र के साथ भो। 
छोकतथी समाज वह हूँ, जिसमें सब को वर्ग-भेद के बधनों के बिना समान अधिकार 
और छान प्राप्त हेँ। इसका आधार मनृप्य का भाईचारा है और उसके सत्र सदस्य 
सर्वेमान्य बंघुता में समान द्ोते हैं । इसका अर्थ है मनुष्य के व्यक्तित्व में विश्वास । 
रोमन साम्राज्य (76 ि0्याशा टिग77०)--रोम ने इतिहास में अपना 
उदय राजतंत्री नगर-राज्य के रूप में किया। उसने अपनी भहनला गणतत के रूप में 
प्राप्त की। अपने प्रवनकाल में वह साम्राज्य (!7ए८7०) और स्वेच्छाचारी 
(०७८9०प८) था ।॥" थ्ाहीकाछ रोम की स्थापना से लेकर (छग़भग ७५३ ई० 
थूयें) ५१० तक रहा। राज्य का नेठा एक राजा था, जो एक दी समय वश्मपरम्परा से 
आया हुआ छोगों का मुखिया, अपने समुदाय का मुख्य घर्माथिकारोी कर राज्य का 
निर्वाचित शासक या । राजा की मृत्यु पर राज्य की राजनत्ता महा-जतों की ससई 
में ददछ जाती थी। मद्ान्जन ५ दिन के लिए एक अस्थायो राजा नियत करते थे, 
जो बदले में एक अन्य महा-जन को मनोनीत करता था। यह महा-जन वस्तुनः नये 
राजा का नाम इस शर्ते के साथ घोषित करता था कि एकत्र हुए लोग उसका समयंन 
करें। “छोगों के मठ को देवताओं को स्वोकृतति से परिपुस्ट किया जाता था, जंसा 
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जो बदले में परमात्मा का दास होता था । वे अपने उपनिवेश जागीर के रूप में प्राप्त ._ 
'करते थे और शर्त यह होती थी कि वह अपने मालिक के प्रति वफादार रहेंगे। इसके वाद, 
अत्येक राजा अपने उपनिवेश्ञों को पर्याप्त बड़े अंशों में विभाजित करता था और प्रत्येक 
आग को राजा के प्रति वफादारी और सेवा की शर्त पर एक सरदार को देता था और वह - 
सुख्य क्रिराएद/र कहलाता था। बह अपने दायित्वों को पूर्ण करते रहने तक भूमि का मालिक 
बना रहता था । उसकी मृत्यु के बाद दास के अधिकार और कर्तव्य मालिक के 
उत्तराधिकारियों को चले जाते थे। मुखिये किराएदार अपनी-अपनी भूमियों की छोटी 
इकाइयां करते और बैसी ही शर्तों पर अपने दासों को देते। विभाजन और परावतेन 
की यह विधि कई स्तरों तक जारी रहती । सभी स्तरों में दास को अपने स्वामी के 
प्रति स्वामीभक्ति रखनी होतो थी, जिसकी वह सम्मान समारोह के अवसर पर प्रत्तिज्ञा 
करता था : “दास अपने मालिक के सामने नंगे सिर और शस्त्रहीन आया है, और वह 
घुटने टेक कर घोषणा करता हैँ कि वह उसका “आदमी” हुआ। उसके वाद मालिक 
उसे चूमता और उसे घुटनों के वल बैठे हुए को उठाता । इसके वाद दास अपने मालिक 
के प्रति स्वामी-भक्ति दिखाता ॥ कर 
सामन्तवाद के स्वरूप को संक्षेप में इस प्रकार कहा जा सकता है : 
१. एक मालिक से दास को मिली हुईं भूमि का रखता। 
२. मालिक और दास के वीच निकट और व्यक्तिगत बंधनों का अस्तित्व ; 
और 
३. राजसत्ता का पूर्ण या आंशिक अधिकार, जो जागीर का एक मालिक, उसमें 
रहने वाले अधिवासियों पर प्रयुकत करता है। २ 
मालिक की यह जायदाद, बड़ी या छोटी, जागीर या सामनन्‍्ती कहलाती थी, और 
इसी से सामन्तवाद की व्युत्पत्ति हुई। 
अपने मालिक के प्रति दास के निम्त दायित्व थे : वर्ष भर में सैमिक सेवा-- 
सामान्यत : ४० दित तक सीमित थी ; मालिक को उसकी भूमि ओर मकान के किराए 
का भुगतान; मालिक के खेतों में वर्ष में कुछ दिनों के लिए काम करना ; मालिक के 
बड़े पुत्र को युवराज पद देते के समय, उसकी कन्या के विवाह के समय, यदि 
मादक लड़ाई में वंदी हो जाय, तो उत्ते छुड़ाने के अवसर पर भुगतान करने; जब नया 
उत्तराधिकारी जागीर का स्वामी वने तो सहायता या भुगतान करने ; जब दास ने किसी 
दूसरे पक्ष को भूमि दे दो हो तो उस समय जुर्मानों को चुकाना ; मालिक और उसके 
अनुयाग्रियों का यात्रा अथवा शिकार के समय आतिथ्य-सत्कार और आवास का 
प्रवंध करना; और मालिक के दरवार में उपस्थिति । 

. मालिक के कत्तेव्य अपने अधीनस्थ (दास) को रक्षा करता और उसकी भल्लों 
का प्रतिकार करना; उसके अधिकारों की प्रतिरक्षा करना; और सब मामलों में उसे 
न्‍्याय प्राप्त कराना था | 
हम 22384 +00 इक लक) 8 

बा रत है नियम । राज्य में कोई केन्द्रीय अधिकारी नहों था 
और लोगों की स्वामी-मक्ति प्रत्येक चरण पर विभाजित थी । व्यक्ति अपने वात्का- 
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अध्याय : : ६ 
राज्य की प्रभु <> 
($०एल/लंड्याए ० 3.6 5826० ) 


प्रमुता का अर्य (४८४४8 ए $0४6728700५)--जाधुनिक, राज्य प्रभु 
अगवा पूर्ण सतावारों राज्य हैँ । प्रमुवा इसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंगभूत तत्व 
((णाञ्रापाला। संलाशा।) है और यह अन्य सत्र सानवी सो से राज्य को भिन्न 
करता है। वस्तुस्थिति यह हैँ कि हम प्रमु-भकिति (50ए26ं90 7०७८7) के बिना 
दाज्य की कल्पना नहीं कर सकते । “प्रत्येड पूर्ण स्वाधीन राज्य में कोई व्यवित्ठ, सभा या 
समूह (अर्थात्‌ , निर्वाचक-समूह--+८ं८८।००2० ) होता हैं, जिसे सामूहिक्र इच्छा 
( (०८८४८ यो! ) को नियम की दृष्टि से सनिषान (ि्पाधा!20ंगढ़) 
करने और कार्यान्वित करने का सर्वोच्च अधिकार ( इपआल्याह छ0%#ट४ ) 
होता है; अर्थात्‌ उसके प्रास अपने आदईशझों और अधिकार को सनवाने कौ पन्तिस 
धक्तति होती है (९ 

आन्तरिक प्रभुता [उशाटाजरं 500 टथ्नेट्र80४)--प्रभुता के दो पहलू 
हैँ; आँतरिक प्रमुता और बाहरी प्रभुता | आतरिक प्रभुवा का सशध उसे उच्च 
अधिकार ध्वफ्ति से है, जिसे राज्य अपने नियंत्रण के प्रदेश पर क्रियास्नित करता है। राज्य 
के अन्तर्गत सब व्यव्रितयों अथवा व्यक्तियों के सघों पर इसका गुकछन दाज्य है। 
महू उस क्षेत्र के अन्तर्गत सब आदमियों और सब सी (35800 400॥$) को आदेश 
देता हूँ; यह उसमे से किसी एक से भो आदेश प्राप्म नहीं करता ।९ राज्य की इच्छा 
स्वेच्छाचारी होती हैँ और इस पर कानूनी मर्यादा की झर्ते छामू नहों होती। “राज्य 
का कोई भी प्रयोजन उसके इरादें को घोषणा द्वारा ही ठीक होता हैं।'*+ वहां राज्य 
के विरद्ध किसो अधिकार का अस्तित्व नहीं हो सकता, क्योकि राज्य सन अधिकारों 
का स्रोत हैं और यह सब दायित्यों को छागू करता हैं । 

बाहरी प्रमुतता (अिडाट72 80एट्ाथंट779)--बाहरी प्रभुता से हमारा 
तालयें मह हूँ कि राज्य अन्य राज्यों के किसी भो प्रकार के दवाव या हस्तक्षेप से 
स्वतस्प्र है। यदि इस की अधिकार शक्ति पर किसो संधि को झर्ते लागू होठो हे, यदि वह 
अन्तर्राष्ट्रीय नियम के नियमो द्वारा मर्यादित हूँ, तो राज्य का प्रमुस्तर (8072८॑६ए 
5905) किसी भी रूप में तप्ट नही होता । वहा कोई भी अधिकारी भक्त नहों हैं; 
जो पसे आश्वान्यालन के लिए वाध्य कर सके। फडत,, प्रत्येक राज्य अन्पच्द्धज्यों से 
स्पतन्त्र हैं; उमकी इच्छा उसको निजी है और किसी भी दाहरी शक्ति को इच्छा से: 
अछूतो है। 
ठककवाक सा छ छठ... 
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श्श ३ राजनीतिक विज्ञान के सिद्धान्त 


शरण ली और मानवीय प्रतिवंधों से अपने को मुक्त रखते हुए ईश्वर की ओर से प्राप्त 
स्वत्वों का अधिकार जनाया। अन्त में प्रजा की विजय हुई और: अ्रजातंत्र अपनी : 
प्रतिनिधि संस्थाओं के साथ किसी न किसी रूप में स्थापित हो गया । इस प्रकार 
'जसजाओं की शक्ति सीर्मित और विधि-विहित हो गयी । वह राज्य के अध्यक्ष के रूप में 
अपने स्थान पर रख लिया गया परन्तु प्रशासन के प्रत्येक विपय में उसे प्रजा के 
प्रतिनिधियों की अनुमति और मंत्रणा छेने के लिए वाध्य कर दिया गया । ये प्रतिनिधि 
उसके सचिवों की नियुक्ति और पद-च्युति, राजस्व के उगाहने एवं उसके सरकार के 
प्रत्येक कार्य में पथ-दर्शक होते थे। इस प्रकार वैधानिक सरकार का आगमन हुआ। 
राजा अतीत की परम्परा से प्राप्त शक्ति का प्रतीकमात्र...रह गया ,। 
नाम-मात्र की प्रभुता से हमारा तात्पर्य केवल नाम की अकिचित्‌ प्रभुता से हैँ । 
यह उस राजा की सर्वोच्च शक्ति की ओर संकेत करतो है जिसने कि किसी 
भी वास्तविक शक्ति का प्रयोग छोड़ दिया है। सैद्धांतिक रूप से वह अब भी उन प्रभु- 
शक्तियों का स्वामी है, जिन्हें पुराने समय के राजा उपभोग करते थे। किन्तु वास्तविक 
व्यवहार में कोई अन्य पुरुष अथवों पुरुषों का समूह है जो राजा के स्थान पर कार्य करता 
है और इस प्रभु-शक्ति का प्रयोग करता है। नाम-मात्र की प्रभुता का सबसे अच्छा 
उदाहरण इंग्लेंड का राजा है जो आज भी “वहां का सर्वोच्च स्वामी एवं राजा है । 
बेध रूप में राजा की शर््तियों सर्वोपरि हैं। वह समेग्र शवित का स्रोत है। सरकार के कार्य 
उसके कार्य हैं और राज्य के समस्त अधिकारी उसके सेवक हैं जो कि उसकी प्रसन्नता 
के आधार पर पद-च्युत और नियुक्त होते हैं। वह न्याय और विधि का भी खोत है 
परन्तु बस्तुत: यह सब सत्य नहीं है। राजा की प्रभुता अब भूतकाल में प्राप्त होने वाली 
वैभव-वस्तु रह गयी है । सरकार का कोई भी कार्य उसकी स्वत्त: प्रेरणा का परिणाम नहीं 
हैं। वास्तविक शक्ति और निर्देशन राजा के विधिवत्‌ नियुक्त किए हुए मंत्रियों में निहित 
रहते हैं। छावेल ने संपूर्ण वस्तु-स्थिति का बड़े सुन्दर रूप में वर्णन किया है । उन्होंने 
कहा हे-- संविधान के प्रारम्भिक सिद्धांतानुसार मंत्रिगण राजा के परामशंदाता थे, 
उनका कार्य मंत्रणा देवा और उसका कारये निर्णय देना होता था । परन्तु अब दक्षा 
विपरीत हो गयी है। राजा से परामर्श लिया जाता है परन्तु मंत्रिगण निर्णय देते हैं। 
अतः राजा ने वास्तविक शक्ति का प्रयोग वन्द कर दिया है।” ६. ,/ (० 
८) वधानिक प्रभुता (॥.682 50एललंएए:५)--राज्य की प्रभुता को दो 
और दृष्टियों से भी देखा जा सकता है, वैधानिक और राजनीतिक । वैध प्रभुता कानन 
की दृष्टि से प्रभुता की घारणा है और इसका उस व्यक्ति या व्यक्तियों के समह से संबंध 
है, जिन्हें कानून दारा अन्तिम आदेश जारी करने का अधिकार है। प्रत्येक राज्य... 
में कोई ऐसी अधिकार-शक्ति होनी चाहिए जिसे वैध रूप में कानन वनाने का अधि- 
कार हो और जिनका नागरिक पालन करें । इस तरह की अधिकार-शक्ति को बैंध-प्रभ 
( $६8०) ४०ए८८ंशुए ) कहा जाता है और उसकी अधिकार-शक्ति अन्तिम है । 
इसलिए, वैध-प्रमु वह निशचयात्मक अधिकार-शक्ति ( वैंलशापआा9(८ 
ह 20000 (५) है, जो राज्य के उच्चतम आदेशों को वैध रूप में व्यक्त करने योग्य हो । 
वह शक्ति ऐसी होनी चाहिए कि जो दैवी नियम के परम्परागत अधिकारों ([768- 


राम्य की प्रभुता (484 


दएए00 रण कैंज॑ं।6 4७ ), नैतिकता के सिद्धातो, सावंजनिक मत की आनाओं 
आदि का बतिकमण (०श्टाय्रंपं८) कर सके ।/*९ न्यावाकृय केवछ उसी नियम 
को मान्यता देते है ओर छागर करते है, जो बंब-प्रभु-घक्ति से उत्पन्न होता हैँ और इस 
बरह के नियम की अवज्ना के साथ द्ड का समावेश होता है 


यहा तक कि पे के परम्परागत अधिकारों के विपरीत हो । इसीलिए, नियम (कानून) 
के क्षेत्र के अन्तर्मत, जेंसा कि हाब्स ने रुक्षतापूर्वक कहा हूँ, अन्यायपूर्ण आदेश जैसी 
कोई वस्तु ही नहीं होती । प्रभु की अ्धिकार-मक्ति अमर्यादित होने के कारण से 
बैघ अधिकार है कि वह जो भी उसकी इच्छा हो, करें।९ नागरिकों द्वारा भोग्य सभी 
अधिकार वैध-प्रभु-दवारा स्वीकृत और छागू किये जातें हे और उसके विरुद्ध कोई अधिकार 
नही हो सकते । इस स्थिति का आश्यय मह हूँ कि यदि वंध-प्रभु अधिकारों की स्वीकृति 
दे सफता है, तो वह उन्हें वापिस भी कर सकता हूँ अथवा उन्हें रहू भी कर सकता हूँ । 

यह विइलेपण प्रभुता के विषय में वकीछों के दृष्टिकोण का हैँ ! एक वकील' का 
कानून की वर्णित-वस्तु ((077(27() से कोई सबंध नही हूँ । वह केवछ उस बंध खोल 
में सबधित है जिसमें ते वह उत्पन्न हुआ हूँ। रिव्यों ( रि(८0 ) के अनुसार, “दंध-अम्‌, 
वकीछ रूप में वकीछ का प्रमु हैँ, और वह ऐसा वकीलूअमु हूँ जिसके पार वकील और 
न्‍्यायारय देखने से इकार करते हूँ ।” किन्तु वेध-प्रभु के पृष्ठ में एक अन्य शक्ति हैं, 
शिससे कानून अपरिचित हूँ। यह राजनीतिक प्रभु (0700७| 80४८:७ंह7) हैँ, 
नो यज्य की इच्छा को वध भादेश के रूप में व्यक्त करने के लिये असंगठित और 
अयोग है। किन्तु जिसके प्रति वैध-प्रभु की अन्तत नत होना ही होगा। जो भी हो, देध- 
प्रभुता के निम्न स्वरूपों को दृष्टियत रखना चाहिए 

१. वेष-प्रभु सदेव स्थिर और निद्चयात्मक हैँ। 

२. चैध-प्रभुता या तो राजा के व्यक्तित्व मे उहू हो सकती हैं, जैसा कि स्वेच्छा- 
भारी राजतत में, थयवा मह च्यक्तितयों के एक दल मे निहित हो सकती है, जैसा कि 
कोबतत्र ([)00८78८५) में । 

३. यह स्थिर रूप में सगठित, स्पष्ट और कानून द्वारा मान्य होती है। 

४. | राज्य की इच्छा को वंघ दृष्टि से घोषित करने का केवल इसी को अधिकार 
हूँ । 

| ५. चेंघनभु की बाजाजों को बवजा का तात्पय शारीरिक दंड हैं । 

६ सब अधिकार वष-अभु से उत्न्न होते हें और वही अधिकार-शक्िति उन्हें 

वापिस कर सकती है था उन्हें रह भी कर सकती हे । 
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१२ राजनीतिक विज्ञान के सिद्धान्त 
७. वैघ-प्रभु. की अविकार-शरवित. स्वेच्छाचा री, असीम और सर्वोच्च है। इस पर 

राज्य का आंतरिक बाहरी कोई नियंत्रण नहीं हो सकता .। । 

६ ५ रजनीतिक प्रेभुता (९०0४०) 50एलाथं87०४) ना 
स्वेंच्छाचारी और असीमित अधिकार शत कहीं नहीं रहती, यहाँ तक कि एक 
क्षरंकश राजा ( १०४००. भी स्वच्छेन्दतापूर्वेक और अन्य सब, की. उपेक्षा करके 
कार्य नहीं कर सकता । उसकी इच्छा वस्तुतः अनेक और विभिन्न 'अभावों छारा घड़ी 
जाती है) जो कानून के किए अपरिचित हैं। ये सब प्रभार वैध-प्रभु की पृष्ठभूमि में 


किन्तु वैध अभु की 


वैध-प्रभू, को बुकता होगा । राजनीतिक प्रभु-शर्वित कहते हैं और ९ प्रो- गिलक्राइस्ट के 
कथनानुसार राजनीतिक प्रभु-शवित राज्य के उन प्रभावों का संपूर्ण योग हैं जो कानून की 
पृष्ठ-भूमि में निहित हैं। ' ु 

चुंकि राजनीतिक प्रभु शक्ति का कानून के सीत संबंध नहीं है, यह असंगठित) _ 
अनिदचयात्मक और यहाँ तके कि स्पष्ट भी नहीं है। आधुनिक प्रतिनिधि लोकतंत्रों में 
बैध शासक का वहुवा था ठो छोगों के संपूर्ण जनसमूह के साथ तादात्म्य होता हैँ या 


निर्वाचक-समूह के साथ अथवा जनमत के सींथ किन्तु राजनीतिक प्रभु-शर्वित ने तो 


विचार करें तो कोई भी प्रतिनिधि प्रणाली की सरकार में इसकी राजनीतिक 
दर्वित के विपय में संदेह नहीं कर सकता ॥ विधान सभा ([,८88%५7८) इसकी 
इच्छा का अनादर करने का साहस नहीं कर सकती । यहां तक कि यह. विधान सभा को 
|, क्षपनी इच्छानुसार कीम कराने का आदिंश कर सकती है, और सामान्यतः इसकी 
इच्छा का पालन किया जाता है ; किन्तु निकट परीक्षण से यह मालूम हो जायगा कि 
: लिर्वाचक समूह का अपना निजी स्वतन्त्र मरते नहीं होता । वें दल-तीति (9०7०) 
90॥02८8) से प्रभावित होते हे और अपना मतं-दान करते समय वह उम्मीद- 
बार की अपेक्षा दल को मत दान करते हैं। निर्वाचक-समूह का निर्णय प्रचार करने वाले 


गेलने 


साधनों--समाचार पत्र, प्रचारक और आन्द गे द्वारा प्रभावित होता है--जो प्रत्येक 
राजनीतिक दल को श्राप्य होते है । राज्य में और भी कई प्रकार के प्रभाव हैं, जिनके 
द्वारा निर्वाचक-्समूह के निर्णय को प्रभावित किया जाता है। 

नही हम राजनीतिक प्रभुता को लोगों के जत-समूह का पर्योयवात्री कहे सकते 
हैं। सभी लोगों को मतदान की अधिकार नहीं होता। जिन्हें यह अधिकार नहीं होता, 
वहनतों अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में भाग ले सकते हैं, न॑ ही उनकी इच्छा पर 
ऐसे कोई वैधानिक साधन होते हें जिनसे वे वैव-प्रभ-शक्ति के 'लिर्णयों को दृढ़ता 


च् 


पर्वेक प्रभावित कर सकें। यह भी संभव है कि जनता या तो परोहित-वर्ग या सामनन्‍त 


शाही या सैनिक अभाव के अधीन हो । इसलिए, यह लोगों का जन-सम्‌ह नहीं है 
जो राजनीतिक प्रभु-शवित का निर्माण करता हैं; प्रत्युत लोगों का वह वर्ग हैं। जिन 
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बंप 2 कट आर भेद कम 


बस्तूतः वे हैँ )९ दम प्रयार सजनोतिदय प्रभुता को जनमत के साथ एफ 
फिया जा मरुतो । जनेमंत का स्वरूप परियर्तनेशीड हू जोर पहू विनिश्न 
प्रभावी को प्रहण कर सकता है। 

इसऊ बाद, उनमत के दो स्वरूप होने चाहिए । प्रथमतः, यहू सार्वजनिक रूप 
का मन होना चाहिए, और दूसरे इसे मधानभव विस्तृत रूर में जनता द्वारा ग्रहण किया 
हीना चाहिएं। डिल्‍्नु किसो को भी सदा बह निश्चय नहीं हो सकता कि जो भत 
वसस्‍्तून; ग्रहण किया गया हू, चढ़ सार्वजनिक मत है। शायद सिद्धातद्वीन नेता छोगों 
नें ही उतके छिए निर्णय झिया हो। अन्ततः, प्रतिनिधि रूप की सरशार में विधान सभा 
सार्वजनिक मत वा मोापयस्त मानी जाती हूँ । यदि सावंजनिद्ध मत का राजनोतिद 
प्रमु-मगित के साथ तादात्म्य किया जाय, तो यह वंधअभुल का राजनीतिक प्रभुस्त के 
साथ तादात्म्य करना भर होगा। 

इस तरह, राजनीतिक प्रमुता अुस्मप्ट-मी और पनिश्लयात्मद-प्रमामित होती 
हूँ । कई स्वयों प्र बढ़े भ्रमाह्मक हो जाती है जोर “जितना हो कोई सललिम 
अधिकार भित की खोज करता हैं, उतना ही अधिक वहू उसके हाथ से छूटती जानू 
पहनी हे ।"* इसके साथ ही, हम उसके अस्तिस्व की नो उपेक्षा नही कर सकते । 
हम उसकी इस प्रकार व्यास्था कर सकते हूं कि यह निर्वांचक-ममूह तथा राज्य के 















३. सिजबिक राजनीतिक प्रभुता के स्वरूप को समसाने के लिए कुछ कल्पित उदाहरणो 
का जाक्य लेने हुए कहते है: “काना करो फ्रि एके राजा स्वभाव मे अपने 
धर्माध्यक्ष की आनाओं का पालन करता है, इस भय में नहों कि धर्माब्धिक्ष ने उसे 
पारणौदिक दे दिछाने की धमकी दी है, अपितु इस भय से कि कगर उसने किसी 
आशा का पालन ने किया तो उसकी प्रजा उते भगवान्‌ शा कोप-भाजन समस खेगी--- 
सो इस हालत में हमें यह मानता पड़ेगा क्षि उस राजा के पास सर्वोच्च राजनोीविक 
घकित नहों है । भर अगर हिसी घर्माष्यक्ष का राजा को प्रजा पर इतना जबर्दस्त 
प्रभाव हो कि जनता की बहुम॒न्‍्या का दिना किसी ननुनच के गाजा की आजा की 
अपहिलता कर अपने मुख्य घर्माष्यक्ष को क्षाता मानस्ठे है, और इसीलिए राजा भी 
मुस्प घर्माध्यक्ष के आादर्शों को स्वभाव से मानता हे--सब उमर हालन में इससे 
इैशार नहीं किया जा मफ्रेया हि धर्माध्यक्ष की राजनीतिक शक्ति राजा की शवित से 
बस्तुनः कही बदुच अधिक हे--/ ॥6 एटशदा७ 0 008८5 पूठ ६२७- 
२८. छीकाऊ संक्षेप में कहते हें, “इस प्रकार के तर्क का अनूसरण करले हुए हमारा 
पड़े नाश करना ठोक है कि वेघ ओर राजनीतिक सना जापस में बहुत कप मिलती 
हूँ! एक राज में घर्माव्यक्ष का प्रभाव दूसरे में संनिक अधिकारियों यर बरेब्बदे 
भूस्वासियी का प्रभाव, जौर तीमरे मं राजा के व्यक्तियत समोन्वाधियों का प्रभाव 
या राजवानी का सर्ववोब्शापक प्रभाव उस वास्तविक प्रेरकशेविल वा खोल होता हैं, 
जो जनता के प्रशासन वा निर्बत्रण करतो हूँ.” लिटाशाऊ ण॑ गेताएंट्श 
$िरशाए०, 9. 60. 

2. [.६9८००८४६, ०७, ०७४७., फ़ ७0 











९१5७ ईजिन्तक पिद्धात के सच्ाप्त 


अन्दर जनमत का निर्माण करने वाले सव प्रभावों का योग है। प्रो. रित्ये (१80076) 
के अनुसार, अच्छी सरकार की समस्या अधिकांशतः वेब और अन्तिम राजनी तिंक प्रभुता 
के बीच उचित संबंध की समस्या है । ह 
वंध ओर राजनीतिक प्रभूता के बीच संबंध (रिटो0णा 96 जलटए 684. 
बात 707५० 80ए2०:थ27४9)--अत्यक्ष छोकतंत्र की प्रणाली में बंध और राज- 
नीतिक प्रभुत्व क्रियात्मक झूप में मिल जाते हेँं। क्योंकि विधि वनाने में जनता का प्रत्यक्ष 
संबंध होता है। उनकी व्यक्त इच्छा केवछू मत मात्र नहीं होती, प्रत्युत स्वत: कानून 
होता है। जो भी हो, अप्रत्यक्ष छोकतंत्र में छोगों के प्रतिनिधि कानून बनाते हैं। उचका 
रूप वैध प्रभु-शक्तति का होता है और जो छोग अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, उन्हें 
मोटे तौर पर राजनीतिक प्रभु-शक्ति कहा जा सकता हूँ। कानून निर्वाचक-समूह की 
इच्छाओं के अनुरूप होना चाहिए और विधानसभा को सब निमित्तों और उद्देश्यों के 
लिए उनके आदेश को पालन करना चाहिए। यदि वह नहीं करता , तो निर्वाचिकों 
तथा विधानसभा में एक दूसरे के साथ सामंजस्य नहीं होता; इससे राजनीतिक संघर्ष 
की उत्पत्ति होती है । वैध और राजनीतिक प्रभुता दो भिन्न वस्तुएं नहीं है। वह राज्य 
भी प्रभुता के दो पहलू हैं, यद्यपि उनकी अभिव्यक्ति भिन्न मार्गों से होती है। जब दोनों 
के वीच मतभेद होता है, तो यह अच्छी सरकार के लिए हानिकारक है। कानून लोगों 
की इच्छा की अभिव्यक्ति होना चाहिए और यदि वैध प्रभुत्व राजनीतिक प्रभुत्व के निर्णय 
को स्वीकार नहीं कर सकता, तो पूर्वकथित को नये चुनाव द्वारा पुनः संगठित और 
पु्ननिमित किया जाना चाहिए। लास्की ने ठीक ही कहा है कि “व्यक्ति, अन्ततः, अपने 
आचरण का सर्वोच्च मध्यस्थ है,” ओर “यदि राज्य को नैतिक सत्ता होना हैँ, तो उसे अपने 
अंद॑स्थों को संगठित स्वीकृति पर निर्मित होता चाहिए।" १ ह 
इसलिए, बंध प्रभुत्वया सत्ता राजनीतिक प्रभुत्व यासत्ता की इच्छा के विरुद्ध . 
आचरण करने का साहस नहीं कर सकती । यदि वह करती है, तो वैध सत्यता ( क्‍,68७४ 
प्रपत्र) राजनीतिक असत्यता (90[ 0०७ ए०0प४) बन सकती है ।” दूसरे 
शब्दों में, राजनीतिक प्रभृत्व पृष्ठ में रहता है, और इस प्रकार, बैध प्रभुत्व को मर्यादित 
करता है, यद्यपि कानूनी दृष्टि से वैध प्रभु-शक्ति सर्वशक्ति संपन्न है ।”* जो भी 
हो, यह स्पष्टतथा समझ लेता चाहिए कि राजनीतिक प्रभुता संगठित नहीं होती। एक 
बार संगठित हो जाती है, तो यह वैध प्रभुता का रूप धारण कर छेती है । तदनुसार दोनों 
ही एक और उसी प्रभुता की अभिव्यवित हैं। वैध और राजनीतिक प्रभुता की द्विमुखी 
औरं विभाजित धारणा उपस्थित नहीं करती । प्रभुता एक और अविभाजित है और जब 
हम इसे विभाजित करने की चेष्टा करते हैं, तो हम इसे पूर्णतः नष्ट कर देते है । ; 
इंग्लेंड सें वेध और राजनीतिक प्रभुता ([,28० 04 ?075८४ $0ए्ले- 
8709 ऐ। थर्ड )--ंग्लैंड जैसे देशों में,जहां का संविधान छोचदार हु, वैध < 
और राजनीतिक अभुता के वीच का अन्तर अत्यधिक स्पष्ट है । इन देशों में संवेधघानिक 


[. 425, 09. ८५७, 9. 62-63. 
2. पाला्ंडप, ०9: णं।३., 9. 94, 


राज्य की प्रमुता 8] 


निपम (0०ातञापरणा गे 7.प४) और व्यवस्यापिव नियम ( डधिाप(ट यिए ) 
में कोई अन्तर नहीं झियां जाता । दोनों एफ ही स्रोत ये पेंद्रा हंते हैं। इस्लेंड मे 
उदादरभार्व॑ पराख्यानेंट (व्यवस्थाविका संसद ) संवेधानिकः नियम जौर सायारण 
नियम पास करने को योग्यता रसतोी हूँ । विधि के अर्थ के अनुसार इस्लेंड की परालिया- 
मेंढ प्रमु-मक्ति पारिषी है, यह विधिपूर्वक सर्वशक्तिमाल है। सह ऊिसों भी नियम 
को बना मा वियाड़ सती है लौर कोई भी इसकी वेधता पर आपत्ति नहीं कर सवता। 
मेह्ी प्राख्यामेंट वियम को स्वीकार करती है और राया उसकी अनुमति प्रदान 
कर देता हूँ, तो न्यायालयों को उस नियम का जमिनान ( (०5०6 ) 
करना होता हूँ। राजा की स्वोझृति अब केवल नाममात्र हूँ क्योकि महारानी एने 
((27८८7 /पर6 ) के काल ने स्वीह्ृति देने से कनी इकार नहीं किया गया। डाइसोी 
(7)029) कहते हूँ कि ब्रिटियय पालियामेंट वैष रूप (८8ु39) में इतनी सर्मशक्िति- 
- पंपन्न [ 0।शम900078 ) हैं कि “यह एक शिशु को पूर्ण ववस्क मी ठहरा सकती 
हैं; यह मृत्यु के थाद भी मनुष्य को यजद्रोहीं (6७507) प्रभाषित कर सऊती हैं; 
मह जारज धिश्ु (4॥6870772/८) को वैध कर सकतो है, अथवा यदि वह उचित 
समझती है, वो अपने निजी मामले में एक आदमी को उसी के सामते में जज बसा देती 
7 हैं।* एक धन्य लेखक का कहना है कि इंग्लेड में पालियामेंट आदमी से औरत या औरत से 
आदमी बनाने के अतिरिक्त सब कुछ कर सकती है। ४...” 


डिन्तु पार्लियामेंट की प्रमुता सीमित हूँ, यद्यापि बंध रूप में ऐसा ह नहीं । 
छास्कों कहते हैँ, “ संद्धातिक रूप में (7॥००८४८४०) विद्यमान, सक्रिय 
पाछियामेंद्री प्रभुता टेक्लो केसे अब में एक मूर्खता है।" प्रालियामेंट ऐसा नियम स्वीकार 
करने का साहस नद्ीं करतो, जो छोगों की इच्छा के विपरीत हो । जिन छोगी ने प्रति- 
निधियों को चुना हुआ हो, उस छोयों करे इच्छः करी यह क्यो कर उपेक्षा कर सकते 
हैँ? यदि वे ऐता करते हे , तो वह्‌ पुन. निर्वाचित नहीं हो सकतें। निर्वाचकों की इच्छा 
वंधन्यभु-क्ति के प्रोछें विबश्रणकारी शक्ति ( 0070णीताए 00७67) हूँ, 
और यह उन्हीं की आज्ञा हूँ जिमके प्रति वैध प्रमुत्त को अन्तत'ः नतमस्तक होता 
होगा । गढह राजनीतिक प्रमुता हैँ। थक्रीक राजनीतिक प्रभुता को आन्यता नहीं देने 
और न्यायाठय उसकी अपेक्षा नहीं करते, और “महा तक कि स्वत. पराज्यामेट 
भी डुछ समय के लिए वेध रूप में इसका प्रतिरोध करे, किस्तु अन्त मे, यदि निवरचिक 
समूह आरेश्व-याठत के रिए बाध्य करता है, तो प्रलियासेंट को लोक-इच्छा (200पांवा' 
»य!|) के सामने झुकता होगा और उसके आदेसो को कानून में निर्धारण करना द्वोगा। 
इस दृष्टि से निर्वाचक समूह प्रभु-यतित है, पालियामेंट नही (/* 
प्‌ छोक-प्रभुता (?०फृ्णेका 50एथरलंह्र।/ )--बोकअभुत्ा का. सिद्धात 
सोलहवों और सन्रहवी सदियों की उपज हैं। यह राजाओं की निरंकुझ अधिकार- 
क्षकति और उनके देदो छिद्धात के अपनाने के विरुद्ध कोयों के विरोध की वध्ि- 
4. 00॥2०)/ 7.३४ 9 8९ (०८507ए809) फू. 45 
2. एउपाला', 05, ८९.. 7०. )63-6+ 











११६ ह राजनीतिक विज्ञान के सिद्धान्त 


व्यक्ति से उत्पन्न हुआ था। लोक-अभूता या सत्ता अन्ततः छोगों में प्रभुता आरोपित 

करती है। झूसो ( हि0055८2० ) इसके प्रवल्ल भ्रचारक थें और फ्रांसीसी 
ऋँति का यह नारा ब्रन गया था । अमरीकी स्वतन्त्रता घोषणा में जफरसन ने 
इसका समर्थन किया था | अमरीकी संविधान के रचयिताओं ने यह उल्लेख करते 
हुए इसे प्रस्तावता में सम्मिलित किया था कि सरकार अपनी अधिकार शकित शासितों 
की सहमति में से प्राप्त करती तव से लेकर लोक-प्रभता, ब्राइस के कथनानुसार 
“लोकतंत्र का आधार और संकेत वाक्य”* बन गई। 


लोक-प्रभता के सिद्धांत में हमारा अविचल विश्वास होते हुए भी, यह 
मानना होगा कि_ यह सार-हीन और अतिरचयात्मक है.। - हम यह निश्चय नहीं 
कर पाते किये प्रभु शक्ति वाले छोग है कौन ? क्या हमारा आशय राज्य में रहने 
वाले लोगों के उस संपूर्ण असंगठित जनसमूह से हैँ, जिसमें औरतें, बच्चे, मूर्ख, 
दिवालिए और अपराधी भी शामिल हे ? यदि ऐसा हो, तो जनगण की प्रभुता का 
सक्रिय राजनीति में कोई स्थान नहीं । लोगों के जनसमूह को संगठित नहीं किया जा 
सकता और लोगों का संगठन-रहित एक जवरसामूह एक अव्यवस्थित भीड़ होती हैं, 
और इस तरह वह केवल हो-हल्ला मात्र है। संगठन प्रभुता का गुण है। किन्तु यदि लोग 
संगठित हो जायें और अपने नेताओं का अनुसरण करें, तो फिर उत्तकी प्रभुता कहां रह 
जाती है ? इसलिए, गटल के कथनानुसार लोगों की प्रभुता राज्य की परिभाषा के 
“अनुसार विरोधाभास मात्र है। यदि राज्य से हमारा तात्पर्य एक निश्चित प्रदेश के 
न्तर्गत कानून के लिए संगठित लोगों से है, तो “कोई संगठन और सरकार -की प्रणाली 

व होती है, अन्यथा किसी भी राज्य का अस्तित्व नहीं हो सकता | * 
ऐसा कहा जाता है कि लोक-प्रभुता का निर्वाचकों की प्रभूता से संबंध है। किन्तु 
बाचकों की प्रभुता का तव तक कोई बेध आधार नहीं जब तक वह संविधान 
रा निर्धारित मार्गों से व्यक्त नहीं होती । प्रतिनिधि रूप की सरकार में मत-दाता 
वतः वास्तविक प्रभू-शवित को क्रियान्वित नहीं करते । वे अपने प्रतिनिधि चनते 
और विधान सभा के सदस्य के रूप में, उन्हीं द्वारा प्रभ-शक्ति को व्यक्त किया 
क्ता हैं । फलतः, यह मनृष्यख, मताधिकार ( 50709७८ ) और छोमों के 
तिनिधियों हारा विधानसभा पर नियंत्रण को स्वीकार करती हुं। विधान सभा 
त नियंत्रण बहुसंख्या ( प्रा७]07(9 ) में निहित होता है और विधान सभा में 
हुसंख्या उन मत-दाताओं की वहुसंख्या द्वारा निश्चित होती है जो उन्हें चनते हैं। 
इसलिए, लोगों की प्रभुता का अर्थ निर्वाचक-समृह की वहसंख्या को शक्ति 
अधिक कुछ नहीं होता । और यह उन्हीं देशों में संभव हैँ कि जिनमें छगभग 
गपक मत्ताधिकार को प्रणाली प्रचलित हैं जो वैध रूप में स्थापित मार्गों द्वारा 
नकी इच्छा और उसे प्रसारित करने के लिए क्रियान्वित होती है।” + इससे अन्यथा 
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मतदाताओं द्वारा व्यक्त मत, भछे ही वह मत कितना नी भज्विश्ालों क्यों नद्ो, 
तय तक बैंस नद्ही जब सक बढ़ वैध रूउ में सही। 
किलतु मताधिकार हों वियाखित ओकय्रनुता तय सच्चा प्रतीक नहीं हूँ। 
आधुनिक छोततत्री राज्य में से छोगों को मतदान का अधिकार नहीं होता । विर्वाचिक 
भार्षेन्ष रूप में संपूर्ण जनसंख्या का एक छोटा भाग होते दें जोर विर्वाचिकों की 
बहु मस्यां, जो अन्ततः राजनीतिक अधिकारों होती हूँ, संपूर्ण जनसस्या के जोर सो 
छोटे प््म फे हमे में होतो हूँ। गैंटल (0०7८) के अनुसार किमी भी 
पआधुनिक ययज्य में जनसंख्या के ई अथ से अधिक मत;दाता नहीं होते और इस 
सक्या के बहुसर्या नागरिकों के अधिक सही हो सऊली ' । सागरिकों 
का यह इछ अंग भी येघ रूप में प्रमु-यवितर नहीं हैं । 
इसलिए , छोक प्रभुता का विचार अत्यधिक ग्रमपूर्ण है। किलु , इसके साथ ही, 

हमे उस लोकप्रियता की उपेक्षा नही कर सकते, जो इसमें हं। रित्ये तथा अम्यों* ने 
यहे सिद्ध करने की चेप्डा की हैं कि राजनीतिक अधिकार का अन्तिम सोते सर्दव 
जनता में पाया जाता हैँ। राज्य का अस्तित्व के लिए होता हैं और राज्य की 
मभोनरी क्षथतिं सरकार फ्रो लोगों को दच्छाओं के अनुसार कार्य करता होगा। 
जब कि प्रमुता बेध रूप में छोगो के हाथो में नहीं भी होगी, तो भी बह बँय प्रभु- 
शक्ति पर झक्तिमाछों रूप में जयरोथ तोहे। कोई भी बंध प्रमु-गवित चिरकाल 
तक छोगो की इच्छा का उवक्षा नहीं कर सझतो । यदि ऐसा होता है, तो क्राति की 
मसभावनाएं हो जाती हूँ । वस्लुत' प्रत्येक आधुनिक राज्य की प्रवृत्ति वैध प्रभूता को 
यधायभपर शौघतापूर्वक छोक-माम के अनुरूप बताने की हे । इत जबस्वाओं में, हम 
“लोक प्रमुता के वर की उपेक्षा नहीं कर सकते । जो नी हो, गिलकाइस्ट यह कहते हैं 
कि “लोक निवत्रण छोक प्रभुता में अन्ततिहित विचार को स्पष्ट रूप से प्रकट 
करता हैँ ।” २ 

दी ध्याम्प, और “मयाय॑! अमृता (0९ ]्7०' & १0९ कबटए' $0एटा्लं- 
870')--स्वाय्य और यवार्य प्रमुता के बच मं अन्तर जान छेना चाहिए। (06 
ध्ा८) स्यास्य प्रशुता बंध प्रभुवा है जोर इसका आधार कानूत में है । इसका गुण सासन 
और आना पालन के आस का जधरिकार है । किन्‍्नु ऐसा हो सकता है कि न्याव्य प्रभु 
शक्ल प्ान्नापालन का आईश करने योग्य न हो, जबकि किसी अन्य का, जिसका तादात्म्य 
कानून द्वारा मान्य हो अयबा ने भी हो, वास्तविक रूप में काजाप्राध्न होता है। वह 
व्यक्त या स्पक्तियीं का समृह जो वास्तव में भक्ति को क्रियान्दित करता हैं, जोर जो 

फिलद्वाड आजापालन को जारी करते थोग्य है अथवा जिसके आदशों को छोगी की 
बहुसन्या स्वेच्छापूंक प्रलन करती हैं, उसे मयाये ( तट प्विटा० ) प्रभु 
शज्ति नहा जाता है एक यवाव॑ (0८ ८४0) श्रमुत्व, वैध-प्रभुत्व मही भी हो 
सकता । प्रनुतवा का खक्षण (ऊमोटी) जादेखों का वास्तविक पालन हूँ। स्टाई ब्रइम 
नम मन कपल 2 222 232 
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कहते है कि “ व्यक्ति या व्यक्तियों का दल, जों अपनी अथवा सबकी इच्छा को 


प्रसारित कर सकता है, भले ही वह कानून के अनुसार हो या कानून के विरुद्ध हो; 


बह, अथवा वे, यथार्थ शासक हैं, जिसका वस्तुतः आज्ञापालन ' किया जाता है ।* 
यथा (06 820) प्रभू छुटेरा राजा या तानाशाह, या उपदंप्टा अथवा अवतार 
हो सकता है। “दोनों दक्षाओं में प्रभुता वैध अधिकार की अपेक्षा शारीरिक शक्ति या 
आवशध्यात्मिक प्रभाव पर निर्भर होती है ।” 

इतिहास यथार्थ प्रभुताओं के उदाहरणों से भरा पड़ा हैँ। ऐसे कई उदाहरण दिये 
जा सकते है, जब कि वैध-छूप में निर्मित प्रभुत्व-श्व्ति क्रांति के फलस्वरूप विस्थापित 
की गई है अथवा किसी लुटेरे द्वारा हटाई गई है। १९१७ की कांति के फलस्वरूप, रूस 
में बोल्शेविक शासन आधुनिक काल की यथार्थ प्रभुता ([0० 400 50ए८/2ं870) 
का सर्वाधिक परिचित उदाहरण है। इसी प्रकार, बच्चा सक्‍का ने शाह अमानुल्ला के 
भाग जाने पर अफगानिस्तान के सिंहासन को हस्तगत किया । इटली की एविसीनिया 
की विजय और जनरल फ्रांको का स्पेन में शक्ति हस्तगत करना भी यथार्थ प्रभुता के 
अन्य उदाहरण हें । जब इंग्लेड ने फिल्स्तीन ( ?&)८5070 ) पर से अपना 
आदेशात्मक नियंत्रण हटा लिया, तो दो राज्यों का यथार्थ प्रभु-शक्ति के रूप में 
जन्म हुआ । जनरल नजीघ द्वारा मिश्र में आकस्मिक राज्य-परिवर्तत और राजा फारुक 
का सिंहासन त्याग यथार्थ प्रभुता का दूसरा उदाहरण है। 

यथार्थ प्रभुता तब न्याय्य हो जाती है, जब यह अपने स्थिर रहने की योग्यता 
दर्शाती है और वह अन्य राज्यों द्वारा मान्यता प्राप्त कर लेती है । डा. गार्नर कहते हैं, 
“वह प्रभुत्व, जो अपनी शक्ति को स्थिर रखने में सफल होता है, समयान्तर में बैध- 
प्रभुत्त बन जाता हैं। यह क्रिया या तो लोगों की सहमति द्वारा होती है अथवा राज्य 
के पुनः संगठन द्वारा । कुछ-कुछ ऐसा कि निजी नियम में वास्तविक अधिकार पुरातनता 
». द्वारा वैध स्वामित्व के रूप में परिपक्व हो जाता है। ”+ यथार्थ प्रभुता को निश्चित 
भान देने के लिए नये कानून बनाए जाते हैं, जिससे पूर्वेत: विद्यमान न्याय्य प्रभुता 
का अन्त किया जा सके । इसके साथ ही, यथार्थ प्रभुख अपनी अधिकार-शवित को 
शारीरिक वल-प्रयोग के आधार पर अनिर्चित काल के लिए जारी नहीं रखता चाहेगा। 
इस विपय में ब्राइस ने ठीक ही कहा है, कि “केवल वरू-प्रयोग के आधार पर शक्ति 
के प्रति झुकने में प्राकंतिक और स्वाभाविक विरोध” होता है ।९ इसलिए, नया 
प्रभू अपने यथार्थ (८४८४0) अधिकार को वैध अधिकार के रूप में बदलने कौ 
कोशिश करेगा , क्योंकि वैध आधार पर स्थापित और क्रियान्वित प्रभुत अधिक 
स्वेच्छापूबंक आज्ञा-पालन कराती है । 


आस्टिन का प्रभुता-सिद्धान 
(ैप४मंप्रा$ प॥09 ण॑ 50एललंहगाए ) 


प्रभुता के बैध सिद्धांत का जान आस्टिन की रचनाओं में सर्वोत्तम विश्लेषण 
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2. फ79८८३ $पढा6 का लडाणाए & पुपेबण्प्रतेलार्ट द, ७9. 56. 





राज्य को प्रभुता "११९ 


हुआ है। जान आस्टिन न्याय वेत्ताओं के प्रमुस प्रतिनिधि मानें जाते है । उनका सिद्धात 
उनकी पुस्तक “लंक्चस आन जुरिस यूडेस” (न्याय-शास्त्र पर व्यास्याव) में दिया 
गया है। यह ग्रंथ १८३२ में प्रकाशित हुआ घा। 
जस्टिस के मत अधिकांशतः हाब्स ओर बेयम की शिक्षाओं पर आधारित यें। 
बेथम के समान, उनका उद्देश्य कानून और नंतिकताओं के बीच, और निश्यवात्मक 
कामून , जिसे स्यायाठ्य लागू करते हैं, तपा रीतियों ओर रिवाजों के बीच, 
जिन्हें परम्पराए स्वीकार करती है , स्पप्ड अन्तर जानना था । इसलिए, उनका मुख्य 
ध्येय स्याय-द्यास्त विषयक (]ध॥३४४०) ठीक-ठीक परिभाषा का निर्माण और सरकार 
के वैध अधिकारो के समठन की स्पप्ट रूप रेखा उपस्यित करना था ।९ 
प्रभुता का सिद्धात, जिसका सम्र्थथ आस्टित ने किया है, तियम के स्वरूप * 
के विपय में उसके दृष्टिकोण पर निर्भर करता हैं । ास्टिन के अनुसार, कानून “उच्च 
द्वारा निम्न की दिया गया आदेश”* है। नियम को इस व्याख्या से वह निम्न शब्दों 
में प्रभुता के अपने सिद्धाव का विकास करता हैं 
“यदि एक निश्वयात्मक श्रेष्ठ, जो किसी दूसरे श्रेष्ठ के प्रति जाज्ञापाछन करने 
की आदत बाछा नही, समस्त समाज के बहुभाग से अम्यस्त आज्ञाकारिता प्राप्त करता * 
हूँ, वही निश्वयात्मक श्रेष्ठ समाज मे प्रभु है, और वह समाज (श्रेष्ठ सहित ) राज 4 
मीतिक और स्व॒तन्ध समाज है । ”२ 
आस्टिन के प्रभुता के सिद्धांत को निम्न भावों में प्रस्तुत किया जा सकता है 
थ् ९२३ (१) कि प्रत्येक स्वतस्त्र राजनीतिक समाज मे कोई एक व्यवित या व्यक्तियों 
2 का दल होता है, जो प्रभु-शक्ति को क्रियान्वित करता है। प्रत्येक राजनोतिफ समाज में 
6 प्रभु-धक्ति इसी प्रकार अनिवार्य है, "जिस प्रकार पदार्थ के एक पिड में आपर्पण केंद्र 
होता है। ”* 
(२) कि प्रभु निदचयात्मक मालव श्रेष्ठ है। “आवश्यक रूप में वह अकेटठ, 
व्यवित नहीं होता; आधुनिक पश्चिमी जगत में वह इस रूप में बहुन ही कम 
_ होता हूँ; किन्तु उसमें अकेछे व्यक्ति जितने गुणों. का समावेश होना चाहिए कि वह 
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३. आरिटन उससे आगे कहते हँ -- “उस तिश्वयात्मक श्रेष्ठ के प्रति समाज 
के अन्य सदस्य प्रजा हे; अधवा उस निश्चयात्मक श्रेष्ठ पर समाज के अन्य रादस्थ 
आश्रित होते है । उस निर्ययात्मक श्रेष्ठ के सम्मुख उसके अन्य सदस्यो की स्थिति 
अधीनस्थता अथवा निर्भरता की स्थिति होती है। पारस्परिक सबंध, जो उस श्रेष्ठ और 
इनके) बीच स्थिर होते हे, प्रभुत्त ओर प्रजा के कहे जा सकते हूं अथवा पमुता और 
अधीनता के संबंध ।” 
बई* कपियाट३ पतेठ एक89 ]4&079 रण वछ्ञ्ाध्याप्णा, ए. 379 
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उक््चयात्मक हो ।” * आस्टिन के लिए राज्य एक वैध व्यवस्था है, जिसमें निरचयात्मक 
घिकार शक्ति होती है, जो शक्ति के अन्ततः खोत के रूप में कार्य करती हैँ।”* 
सलिए, प्रभता रूसो की धारणा के अनुसार, सामान्य इच्छा में समाविष्ट नहीं हो सकती, 
ही जनता में ओर न ही निर्वाचक-समूह में, क्योंकि इनमें से कोई भी नि३चयात्मक समूह 
। प्रत्येक राज्य में निश्चयात्मक मानव प्रभु होना चाहिए कि जो आदेश जारी कर 
के और कानून बना सके । 
2 (३) कि इस तरह का तिएचयात्मक मानव-श्रेष्ठ स्वतः किसी उच्चतर अधि- 
गिरी का आज्ञाकारी नहीं होना चाहिए। सभी व्यक्तियों और समुदायों से 
छा ऊंची है तथा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष किसी के भी नियंत्रण के आधीन नहीं होती । 
वह अविचारपूर्वक या वेईमानी के साथ कार्य कर सकता है, अथवा, नैतिक 
हप में, अन्यायपूर्ण भी, किन्तु वैध सिद्धांत के उद्देश्य के लिए उसके कार्य का चरित्र 
पहत्वहदीन है।* जिस समय तक वेध-प्रभुत्व से कानूत उत्पन्न होते हों, वे आदेश 
| और उनका पालन होना चाहिए 
हनी चाहिए। कहने का तात्पय यह है कि आज्ञाकारिता आदत का विपय होनों 
चाहिए और केवल यदा-कदा नहीं । किसी अधिकार-शक्ति के प्रति अल्प काल के 
लिए आज्ञाकारी बनना उसे प्रभू नहीं बनाता । आस्टिन का मत हूँ कि प्रभु-अधिकारी 
के प्रति आज्ञाकारिता स्थिर और निरन्तर होनी चाहिए। इसके अतिरिवत, प्रभु 
अधिकारी के प्रति दक्षित आज्ञाकारिता अनिवार्यतः संपूर्ण समाज से नहीं होनी चाहिए 
प्रभु शक्ति के उद्देश्य के लिए इतना ही पर्याप्त है कि वह समाज की बहुसंख्या से आती 
है। जहां समाज की बहुसंख्या से अभ्यस्त आज्ञाकारिता प्राप्त नहीं होती, वह प्रभू :, 
द्रावित नहीं होती । 
४, (५) कि आदेश कानून का सार है। जो भी प्रभु-शक्ति की इच्छा है, वह कानून 
है, और कानून कुछ वातों को विधिवत्‌ कहता है और कुछ को नहीं । आदिष्ट रूप 
में उन्हें न मानने की दशा में, दंड का अधिकारी होना पड़ता है । 
६) कि प्रभु शक्ति अविभाज्य है। इसलिए यह इकाई है, यह खंडित होने के 
अयोग्य है । प्रभुता के विभाजन का अर्थ है प्रभुता का विनाश। 
आस्टिन का प्रभुता का विश्लेषण सर्वोच्च शक्ति के अस्तित्व को स्वीकार 
करता हैँ कि जो निश्चयात्मक स्वेच्छाचारी, असीमित, अविच्छेय, अविभाज्य, सर्व- 
व्यापक और स्थायी है। किन्तु आस्टिन का सिद्धांत प्रभुता के विपय में एक वकील 
का दृष्टिकोण है । इसलिए, इसकी कड़ी आलोचना हुई। 
आस्टिन के सिद्धांत की आलोचना ((>्रंपलडा 5 0 पढ़ता य' 9८079) 
“झूसर हेनरी मेन, अन्य ऐतिहासिक न्यायवेत्ताओं* सहित, प्रभता के आस्टिन- 
वादी ६ सिद्धांत (शैप४ंवा (7८०ए) के प्रवल् आलोचक हैं। मेन के 
8. [90., ७. 354. 
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अनुसार, प्रनुता निश्वयात्मक मानव-श्रेष्ठ में नहीं रहती | उनका कहता है कि “एक _ 
बिक॒त.मस्तिए्क, बाल्य, निरंकृध इस प्रकार की अ्रम्ृत्ा क्य, एकनात्र उदाहरण हैं ।”* 
मेन “विशाल समूह के प्रभावों” की विद्यमानता पर मो वर 







हे कि, "जिन्हें हम 
सकुचित दृष्टि से नेतिक कह सकते हे, जोर जो अपने प्रभु द्वारा घकितियों की वास्तविक 
दिशा को निरन्तर रूपदेती, सीमित करती अथवा अवरुद्ध करती है ।॥/* वह रण- 
जीतमिंह का उदाहरण उपस्थित करते हे, जिसे मेन ने स्वेच्छाचारी निर्रकुध के रूप में 
चित्रित क्रिया और जौ “प्रयर्मदुष्टि मे” आस्टिन की प्रभु-गद्ित की घारणा का पूर्ण 
पुतछा दिखाई दिया। मेन कहते है, “रणजीतसिह कुछ भी आदेश कर सकता था; 
उसके आदेशों की रचमात्र अवज्ना के फलरूप मृत्यु-ईंड अयथवा अंय-भंग हो सकता 
था।”? तिस पर भी रणजीतसिह ने “एक वार भी अपने जीवन-छाछ में एँसा कोई 
आदेश जादो नहीं किया, जिसे आस्टित कालूत कह सके। ..........उनकी प्रजा के 
जीवत को जो तिथम नियमित करते थे, वह उसके चिरकालीन रीति-रिवाजों 
से ग्रहण किये जाते थे और वह नियम परिवारों या ग्रामीण समाजों को घरेलू धदादतों 
द्वारा दिये जाते थे ।/४ . इसलिए रणजीतसिह जैसा निरकृुमयादी भी घाभिक 
आज्ञाओं, स्थापित रीतिरिवाजों और समाज की परम्पराओं के विपरीत आदेश नहीं 
जारी कर सकृता था । उसके कानून मुख्यतः रीतियों, परम्पएओ और पघामिक 
आदेझों में मे ग्रहण किये जाते थे ओर उन्हें ग्राम पायतो द्वारा प्रमासित किया 
जाता (व्धा।मशांड।2720) था । किन्तु यह केवल “प्राच्य समाज” में ही 
संबंधित नहीं कि मेन को आस्टिन का विश्लेषण अपर्याप्त जान पड़ता हो। 
उनका कहना है कि “ धाश्चात्य सम्यता के विश्व मे कोई प्रभु , भले ही कितना ही 
निरकुश क्‍यों न हो, “समाज के संयूर्ण इतिहास” को उपेक्षा नहीं कर सकता |, 
क्र्थात्‌ उसके इतिहास की वह पूर्व घटनाएं, जो प्रत्येक समाज में इस बात का निश्चय 
करती हूँ कि कंस वह प्रभु अपनी अप्रतिहत दमनशील शक्ति का प्रयोग करेगा, अथवा 
उसके प्रयोग करने से बाज भायया ।” आस्टिन की तिश्चयात्मक प्रभु की घारणा 
भो लोक-थ्रभुता के स्वीकृत विचार से मेल नहीं खाती । यह सार्वजनिक मत की 
शक्ति की उपक्षा करती है ओर राजतीतिक प्रमुतरा की विद्यमानता को दृष्टि 
में नही रखती जो वर्तमान में राज्य को अन्तिम प्रभु-गवित मानी जाती है । तदनुसार, 
सर हेनरी मेन निष्कर्प निकालते हैँ कि यह ऐतिहासिक तथ्य हेँ कि प्रभुता कभी भी 
निश्वयात्मक-नही हुई 
ओआस्टिन की कानून की व्यास्या--जों उनके प्रभुता के सिद्धात का आधार 
५है--स्वीकार नहीं की जा सकती । छास्की कहते है कि कानून को केवलमाज आदेश 
सोचना, स्यायवेत्ता तक के लिए “मर्यादा सीमा तक व्याख्या को सीचना है।” £ 
हम रीति-विषमक कानूत के अस्तित्व की उपेक्षा नहीं कर सकते जो प्रत्येक दंश में 
परम्परा के द्वारा उत्पन्न हुआ है। रीति-विययक नियम या कानून निश्चयात्मक 
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१२२ | राजनीतिक विज्ञास के सिद्धान्त 


श्रेप्ठ का व्यवस्था-पत्र (क्‍0) नहीं है। समाज के प्रारम्भिक चरण में कानून 
अल्प थे, यदि थे भी, तो प्रभुव के निश्चित आदेश थे। मंत्र के कथवानुसार रणजात- 
सिह ने कभी आदेश जारी नहीं किया था -कि जिसे आस्टिन कानून का नाम दे सके | 
उन्होंने कभी कानन नहीं बनाया और रणजीतसिह ने स्वप्न में भी उत्त नागरिक 
नियमों में, जिनमें उसकी प्रजा रहती थी, न तो परिवर्तन किया और न ही कर सकता 
था ।”९ यहां तक कि अंग्रेज पालियामेंट जैसी प्रभु विधान सभा ऐसा कानून पास करने 
का साहस नहीं कर सकती, जिसका लक्ष्य देश की स्थापित परम्परा को भंग करना 
हो । मैकाईबवर (७८७८४) ने ठीक ही कहा है कि “राज़्य--को परम्परा 
बनाते की्णकचित शक्ति है और शायद उससे. भी -कम उसे नप्ट करने की, यद्यपि 
अप्रत्यक्ष रूप में यह उन अवस्थाओं.. में परिवर्तत के द्वारा परम्पराओं को प्रभावित 


करते हैं; जिनमें से वह फूठती है ।”* रीति निश्चित संविधि नहीं हे; यह युगो३ का 


रिणाम है और यहां तक कि पीटर महान जैसा निरंकुश राजा भी रीतियों का संरक्षक 
और दास बनेगा व्चतेंकि वह क्रांति की संभावनाओं का प्रतिरोध करने का इच्छुक 
हो । वर्योंकि रीति, “पर जब आक्रमण होता है, तो वह बदले में कानून पर हमला. 
करती है, और वह न केवल विशिष्ट कानून पर हमला करती है जो उसका विरोधी है, 


“बल्कि जो उससे भी अधिक महत्वपूर्ण -- कानून अनुसार आचरण की भावना है, 


इस पर आधात करती है ।४ 

आस्टिन स्वतः रीतियों के पीछे काम करने वाली शक्तिति से पूर्ण परिचित था और, 
तदनुसार, उसने निश्चयन कहा, “प्रभुत्व जो कुछ भी स्वीकृति देता है, वह आदेश है ।” 
आस्टिन का तर्क हूँ कि परंपराएं, जवतक न्यायारूय द्वारा लागू नहीं की जातीं, केवल 
“निश्चित नैतिकताएं' होती हें, मतों द्वारा जारी किए नियम होते हे। किन्तु ज्यों ही 
न्यायालय उन्हें जारी कर देते है, वह प्रभु के आदेश वन जाते हैं, जिन्हें न्यायाधीशों हारा 
प्रेपित किया जाता है, जो उसके प्रतिनिधि या सहायक होते 

विश्लेपणात्मक मत (&॥7»५०97८०७! 5८०००!) से पूर्व कानून! की धारणा 
प्रथम आदेश के भाव को प्रेपित करती थी और उसके बाद बल-प्रयोग के भाव को। 
इसलिए, कानून में सव बातों से पहले आदेश निहित होता था। दूसरी ओर, विश्केपणात्मक 
न्याय वेत्ता ( 29०9ए0८०) वृणएं४४ ) निःसंकोच भाव से कहते हैं कि वलल- 
प्रयोग का भाव आश्ञा के भाव पर प्राथमिकता रखता है । आस्टित भी, बल-प्रयोग पर 
अत्यधिक बल देते है और नि३वय करते हे कि कानून की अवज्ञा करने वाले को दण्ड दिया 
जाता है । इसका अर्थ यह हैं कि छोग दंड के भय से कानन का पालन करते है । जो भी 
हो,आधुनिक द्‌प्टिकोण यह है कि हम कानूनों का पालन इसलिए नहीं करते कि उनकी 
अवंज्ञा के साथ दंड का भाव लगा होता है, वल्कि हम उनका पालन इसलिए करते हँ कि . 
हममें कानून के अनुरूप आचरण की भावना है । छास्की कहते हैँ कि कानन में “आदेश 
का भाव अनिश्चित और अप्रत्यक्ष है; और दंड का विचार, घ॒मा-फिरा कर एक चवकर- 

* किए; 4 ॥8 4द79 पृ फिकेद फिए एस सी कफ गफफ्रछंप७, 9. 382 
« ०7- 570., 9. )50, 


2 
3. छागाएं5, ०क. ठंप्त,, छ. )4: 
4. [४० एटा, ०9. दांत 


हि 


राज्य की प्रभुता श्र्र्रे 


दार तर्रीके से सोचते के सिवा विलकुल सून्य ही हैँ ।५ उनका मंत्र है कि कालून वय एक- 
स्वरता का स्वह्प होता हैँ जिसमें आदेश का तत्त्व, क्रियात्मक हुय में, दुष्टि से ओोझल 
रहता हैँ ।* 

आह्टिन के थिद्धान्त की इसलिए भी आलोचना की जाती है कि बह प्रभु को 
स्वेच्छाचारी तथा अमोमित ग्रक्तिनो के साव नियोजित करता हूँ बनेकबादियों वा मत 
है कि राज्य अन्त अनेक सस्याओं के समान एक संस्था हैँ, ओर इसलिए, प्रभु अधिकार 
शक्ति को असाधारण प्रभु-यक्तियों के साथ नियोजित नही किया जा सकता । बह एकाक्री 
ज्ौर एक-हूपित आश्टिनवादी सिद्धान्त का विरोध करते हे ओर ऐसे संधों के महत्व पर 
जोर देते है जो अपने उद्देश्य के लिए उततने हो प्रमु है, जितवा राज्य अपने उद्देश्यों के छिए 
हूँ। इस कारण, प्रभुतता न तो एंक्यता हँ और न ही स्वेच्छाचारी । यह राज्य के जदर और 
बाहर से फैली हुई एवं चारों क्र से घिरी हुई है । वाहरी रूप में आस्टिन की प्रभु-शवित् 
अन्तर्राष्ट्रीय कानून की स्वीकृति द्वारा सीमित है, अन्तर्राप्ट्रीयला के भाव ने इसे और भी 
असंगत बना दिया हैं। आस्टिन का प्रमुता का सिद्धान्त अब ने केवछ वैध कल्पना माना 
जाता है, प्रत्युत घातक भौर भयकर सिद्धान्त भी, जिसे अन्तर्राष्ट्रीय सबयो के साहित्य में 
से निकाछ देना चाहिए। लास्की का मत हैँ कि अन्तर्राष्ट्रीय पक्ष से, स्वतन्त्र प्रभू-राज्य का 
माव तक भी मानवता के जीवन के लिए घातक हूँ । ; 

विप्कपे--इन अवस्थाओं में, राजनीतिक दर्शन के रिल्ए प्रभुता के वंघ मिद्धान्त 
को संबरछ बनाता असमव है । यह प्रभु के लिए ऐसी शक्तियों की स्वीकृति देता है, जिन्हें 
वास्तविक रूप में क्रियान्यित नहीं किया जा सकता | “/ यह आवश्यक चरब्दां के अर्थों को 
इस सोमा तक सकुचित कर देता है कि जिन्हें यदि स्थिर रखा जाम तो सभाज के 
अस्तित्व के लिए घातक होगा ॥/? हम कानून को जो राज्य के जीवन में महत्त्वपूर्ण 
बच्च है, विशुद्ध रूप भे पूर्ण बेध सही मान सकते । कानून सामान्य सामाजिक वातावरण 
पर निमित द्वोना चाहिए । इसे उत अवित्यों तथा प्रभावों से पृथक करना विधि के वास्त- 
विक प्रमोजन को विफड करना है । जो भी हो, यह मानता होगा कि प्रभुवा के वैध स्वरूप 


की कठोर धारणा के 587 224 में आस्ट्रिव्ज््नी सिद्धान्त स्पप्ट वास्तविक और नऊंपूर्ण है 
दे (परफशीओआ ) 


प्रभुवा का पारपारिक सिद्धान्त राज्य को स्वेच्छाचारी असौमित, अविच्छेद्य जौर 

अविभाज्य मकित से संपन्न करता हूँ । प्रभू को राज्य के अन्तर्गत सव व्यक्तियों और समाजों 
पर संर्वोच्चता और बाहरी रूप से स्वतत्रता प्राप्त होती हैं, प्रभुतां का बह एकत्व 
(7707756८) सिद्धान्त राज्य की प्रदेधीय सोगाओ के अन्तर्गत सब सघो को राज्य की 
उत्पत्ति मानता हूँ और उन्हें जपता अस्तित्व बनाए रसने के लिए राज्य की इच्छा पर 

आशधित रहना पढ़ता है। जिन थक्तियों का ये सर प्रयोग करते हे उनकी स्वीकृति 

राज्य ने दे रक्‍्खी होती है । 

किंतु अनेरुवादी प्रभुता के एकल्व सिद्धान्त को हानिकारक और निरथ्क सिद्धान्त 

प्ब्का, क धव्प 0१52... 
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श्श्ड राजनीतिक विज्ञास के सिद्धान्त 


का रूप देते हैँ। छिडसे (7,0058ए) कहते है, “यद्वि हम तथ्यों पर विचार करें, तो यह 
पर्याप्त हम से स्पप्ट है कि प्रभु राज्य का सिद्धान्तु नप्ट हो चुका है ।* प्रोफेसर छास्की, 
'जञ एकत्व सिद्धान्त के सर्वाधिक प्रवल् आालोचक हैं, तके करते हैं कि पभुता.के.वैव तिद्धान्त 
को राजनीतिक दर्शन के छिए कानूनी वनांना जसंज्ञव है ।/* उनका बह विद्िचत मत्त हूँ . 
यदि-प्रमता की संपूर्ण घारणा का अंत कर दिया जाय तो यह राजनीतिक विज्ञान के 
लिए एक सदा रहने वाला छाभ होगा ।”* जथवा जैसे कि क्रैव (4६72905) कहते हूं, 
“द्रप्नता के भाव को राजनीतिक सिद्धान्त में से त्तिकाल देना चाहिए ।* 
अनेकवादी सिद्धांत को व्याब्या (श/]]पाांडांए 7'06९0ए +5एशथंश८प )-- 
लास्की कहते हे कि प्रभुता न तो स्वेच्छाचारी है, न एकपक्षीय हैँ । यह अनेकयादी 
संवैधानिक और दायित्वपूर्ण है। उनका मत है कि मनुप्य के सामाजिक स्वनाव 
की अभिव्यक्ति धांमिक, सामाजिक, व्यावहारिक, राजनीतिक और मनोरंजकर- 
विभिन्न लक्ष्यों का अनसरण करते हुए अनेक संघों या दलों में प्रकट होती हैं । इन समूहों 
में राज्य एक है और इन समहों में कोई भी, अन्यों की तुलना में नैतिक या सक्रिय रूप में 
श्रेष्ठ नहीं है। सब संघ जो मनुष्य के जीवन में प्रवेश करते हें, स्वभावतः और स्वत्त: उत्पन्न 
होते है, और सब, अपने संबंधित कार्यकलापों के क्षेत्र के अन्तर्गत, राज्य के नियंत्रण से स्वतंत्र 
कार्य करते है । राज्य यद्यपि प्रमुख और सर्वाधिक महत्वपूर्ण समुदाय है, तथापि, गिहू- 
ऋइस्ट के कथनानुसार, यह केवरू, अपनी वरावरी वालों में प्रवम है । यह शक्ति का 
एक-मात्र कोप या स्वामी भक्ति का केन्द्र नहीं है ।0 इसलिए, राज्य को उन समुदायों के 
प्रति जो राज्य से स्वतंत्र रूप में पैदा होते हैं और स्वयंमेव एकाकी रूप में कार्य करते हें, 
अपने संबंधों के विपय में किसी भी महत्ववूर्ण अर्थ में प्रभू नहीं कहा जा सकता । प्रत्येक 
समुदाय के अपने निजी नियम हैं, और वह राज्य से स्वतंत्र उन नियमों का पालत करा 
.... सकता हैं । 
5५ अनेकवादी सिद्धान्त अपनो सक्रिय्र व्याख्या समुदायों और समूहों के चकित 
, कर देने वाले विविध रूपों में देखता है, जिनका जस्तित्व मनुप्य के औद्योगिक, राजनीतिक 
“ तथा अन्य हितों के लिए होता है । ये सब समूह, पर्याप्त बहद रूप में उसके मित्रों, उसके 
लिए अवस रो, उसके भावी जीवन के विपय में चुताव करने का निरचय करते हैं।/ ४ बहु 
संस्थाएं उसके कार्यकलायों की योजना वनाती हैँ और उसे अपनी इच्छाओं की अभि- 
व्यक्ति के छिए अवसर प्रदान करती हैं ।” वे उसे घटना-चक्र का स्वामी बनाना चाहतो है 
ताकि वह अपने समान स्वभाव वाले मनुष्यों के साथ मिल कर अपने अभिलूपित भाग्य 
की प्राप्ति के लिए परिस्थितियों का नियंत्रण कर सके । 
आवुनिक समाज, व्यक्तियों के समुदाय की अपेक्षा समूहों का अधिकाधिक एकत्री- 
करण वन गया है । अर्नैस्ट वार्कर (87८5६ 57:67) इस संपूर्ण प्रदत को वहुत्त 
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ही राज्य की अभुता श्र५ 


ही प्रवलता के साथ उपस्थित करते हू । बह कहते हे, “हम सर्वृमान्य जीवन मे व्यक्तियों के 
ममुदाय के रूप में राज्य की कम देखते है; हम इसे व्यक्तियों के समुदाय के इस रूप में 
अधिक देखते है जो सर्वमान्य उद्देश्य को और भी ज्यादा अआप्त करने के छिए पूर्वतः विभिन्न 
समूहों में संगठित थे । " * इसलिए राज्य मानवी समुदायों के अनेक रूपों मे से केवल एक 
है और अन्य समुदायों की तुलना से व्यवित की राजभक्ति का इसे कोई श्रेष्ठ अधिकार 
नही है और व्यक्ति, जो इत समूहो से सवधित हैं, दोहरी भक्ति और वफादारी रखता 
हैं--एक राज्य के प्रति और दूसरी उस समूह के प्रति जिसका वह सदस्य हूँ । राज्य और 
समूह, जैसा कि मेट्ंड (८0970 ) कहते हे, समान वर्य के दो भेद हैं । इस प्रकार 


. अनेकवादी राज्य की तो सुरक्षा करेगे, किंतु प्रभु-राज्य की अवहेलना करेगे । वे समाज 


के विभिन्न दलों के लिए अधिकतस स्वायत्तता (#7(070779) का समर्थन करते है, 
क्योकि वे मानवी स्वभाव और आवश्यकताओं के भिन्न अगों का, प्रतिनिधित्व करते हैं । 
राज्य की ओर से इन सधो के स्त्रतत्र अस्तित्व मे किसी प्रकार का हस्तक्षेप निश्चय ही उस 
उद्दंश्य फी हानि पहुचायंगा जिसके छिए राज्य का अस्तित्व हे । 

अनेकेबाद (#079॥757) के केन्द्रीय विचार को गँटल के भब्दों में श्र रूप 
भें कहा जा सकता है । वे कहते है, “अनेफवादी इस बात से इंकार करने है कि राज्य असार् 
धारण सगठन है; उतका मत है कि अन्य समुदाय भी समातरूप में महत्वपूर्ण और स्वा-५ 
भाषिक हं; उनका कहना हूँ कि इस प्रकार के समुदाय अपनी उद्देश्य पूर्ति के छिए उसी | 
प्रकार प्रभु हे, जिस प्रकार राज्य अपने उद्देश्य के छिए । वे इस वात पर बल देते हे कि 
राज्य अपने अन्वर्गत कतिपय समूहों के विरोध के विरुद्ध अपनो इच्छा को सक्रिय रूप देने 
के अयोग्य है । वे इस बात से इकार करते हे कि राज्य द्वारा वल प्रयोग का अधिकार उसे 
किसी प्रकार का श्रेष्ठ अधिकार प्रदान करता हूँ । वे सब समूहो के समान अधिकारों पर 
जोर देते हे, जो अपने सदस्यों की वफादारी से सपन्न हे और जो समाज में बहुमूल्य इत्यों 
को पूर्ण करते हूँ । फलस्वरूप, प्रभुता बहुत से समुदायों द्वारा अधिकृत होती हूँ । यह अबि- 
भाज्य इकाई नहों हैँ; राज्य सर्वोच्च या असीमित वहीं हूँ ।” 

अनेकवाद के सिद्धान्व का विकास [>८९८०फ्गाल्या ० पल ४6079 
० ?]एाशीकआ)--उन्नीसवो सदी के अन्तिम चतुर्थाय में आदों बी० गिके (0000 
५, ७7९7६6) तमा एफ० उब्ल्यू० मेटलेठ के अभिरेखों में जनेकवाद के सिद्धान्त का 
जन्‍म हुआ। यिर्क और मेटलेड का सिद्धान्त है कि विभिन्न समुदाय जो समाज में विद्यमान 
होते है, मनृष्य-स्वभाव से फ्रेरित होते हे । वहू काल्परतिक, कृत्िम या अभाव से रचे हुए 
नही होते । प्रत्येक समुदाय का वास्तविक व्यक्तित्व होता हैं और सामूहिक चेतना और 
इच्छा होती हूं । प्रत्येक राज्य से स्वत होता हूँ और गहा तक कि उससे प्राथमिक होता 
है । गिरके के मतानुसार ऐसे सब श्वमुदायो के निजी अधिकार, कर्तव्य जौर इत्प होते हूँ । 
वह तर्क करते हूँ कि राज्य को मह सर्वभात्य दृष्टिकोण स्वीकार करना चाहिए कि स्थायी 
समुदायों के समूह रूप से अविफार और इर्चच्य है, राज्य ने उन्हे कार्पोरेशन रूप में स्वी- 





3, ए०॥श्थ् पकणण्ड्रगा। भा छाड़मर्पष सिजव प्रद्यड। इछलाल्‍ट 0. 0िल छरष्डदवा,. पं39 
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१२६ राजनीतिक्त विज्ञान के सिद्धान्त 


कार किया हो या नहीं । १ हे ० 
अनेक समाजश्मास्त्रियों ( 50200[0०४755 ) ने समाज के पर्रपरागत छोक- 
तंत्री बाकार (9650८ ४४० #४र्टापा८) की भी जालोचना की हूँ। उन 
के मत में मनृप्य-जीवनस का राजनीतिक पश्ष और राज्य मानव-कार्यकक्षाप का केबछ 
एक अंध् पूर्ण करते हैं । तदनुसार, वे “समूह-जीवन और उत्तकी जनेक अभिव्यक्तियों पर 
केन्द्रीमुत” होना चाहते है । एमिल डरखीम (6 एटए) निश्चित रूप में 
स्वीकृत सार्वजनिक संगठन के रूप के प्राचीन व्यावसाथिक समृहों (206४६ 
(0८८पए2४०पर्छो (700७5) को पुन: जारी करने का समर्थन करते हैँ। वह कहते 
वर्तमान में हमारे पास न तो स्पप्ट सिद्धान्त हैं और न ही स्पप्ट न्‍्याव सम्मत 
स्वीकृतियां, जिनके द्वारा नियोजितों और नियोजकों के बीच, प्रतिद्वंद्वी नियोजकों और 


- नियोजकों या नियोजितों भौर जनता के वीच संबंधों का निश्चय किया जा सके ॥/* 


5० कल] 


4, (०0ठा, ०9. थोए., 9. 305, 


किसी भी व्यवसाय के कार्यकलापों को समह के समाविप्ट कृत्यों और आवश्यकताओं के 
द्वारा ही नियमित किया जा सकता है। इसलिए, व्यावसायिक समहों को ऐसे सब 
ब्यवसायों की आथिक नियमितता प्राप्त करने के किए और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के 
लिए स्थापित करता चाहिए । यह प्रतिपादित किया गया हैं कि भौगोछिक प्रतिनिधित्व 
से बपनी राजनीतिक, जआाथिक और सामाजिक उपयोगिता को खो दिया है । भौगोलिक 
विज्ञाजव की जगह व्यावसायिक विभाजन (५४०८०४४०आव०ां ॥)ए%४07) को दी 
जानी चाहिए जो अधिक यथाथ॑तापूर्वक विभिन्न सामाजिक हितों का परिचायक 
होगा । 

कुछ ऐसे भी अन्य केखक हैं जिन्होंने विशिष्ट समूहों के स्वायत्त अधिकारों ( ७ पौ०0- 
29077005 ४878) पर जोर दिया है अथवा जो किसी विशिप्ट ढंग के सामाजिक 
संगठत का समर्थन करते हूँ। वे राज्य की एकत्वन्योग्वता (()गशं-८००फ्र७८८४८८) 
के विरुद्ध प्रतिरोध करते हैं । डा० फिगिस (१07. ए४९)$) ने आधुनिक राजनीतिक 
नेता के 'इस प्रकार के समूहों, जैसे चर्चो, मजदूर संबों (30०06 (77075), स्थानीय- 
समाजों जौर परिवार के उचित क्षेत्र में प्रवेश करने” के यत्नों की आलोचना की 
प्रौफ्॑तर हेरल्‍्ड जे० लास्की इस प्रकार के समुदायों के लिए पूर्ण स्वायत्तता (4४(०- 
70779 ) को मानते हूँ । उनके तर्क के सार को उन्हीं के निजी दब्दों में प्रकट किया जा 
सकता हूँ । वह कहते है, “केवछ इसलिए कि समाज संघीय (2>व्तेल्ों ) हैं, इसलिए 
बधिकार-शक्ति भी संघीय होनी चाहिए ।“३ छास्की सिद्धान्त की नैतिक प्रवदता ' 
(४०7० ५४०४०६ए) पर, जो राज्य को प्रभुता प्रदान करती है, आक्रमण करते है। 
उनकी राय में, राज्य को व्यक्ति को वफादारी का कोई अधिकार नहीं, सिवा इसके कि 
जहा तके उसका बात्मा सहमति प्रदान करती हैं ।” मुझ पर अधिकार शक्ति का अधि- 
कार . . . . उत्के औचित्व के नैतिक महत्व के आनुपातिक रूप पर न्वायसंगत है ।7४ 





2. 7556, 5058 
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राज्य की अनुवा ह्र्७छ 


बह और आगे कढ्ते है, “जिस एक राज्य के प्रति में भक्ति के लिए आवद्ध हूँ; वह केवल 
वही राज्य है, जिसमें में ततिकता की उपलब्धि करता हूँ; और बदि एक राज्य उस छर्ते 
को पूरा करने से असफल रहता है तो मुझे अपने निजी स्वभाव के साथ दृढ़ रहना चाहिए, 
प्रयोग की चेप्टा करनी चाहिए . . . . हमारा प्रथम कत्तेव्य जपनी आत्मा के श्रति सच्चा 
रहना हैँ ।”* वह सपूर्ण समस्या को इत इब्दो में प्रकट करते हें, “हम इस विश्लिप्ट समूहें 
(राज्य) को विलक्षण महत्व नहीं प्रदान करते । 

इस प्रकार छास्‍्की अन्य समुदायों के ऊपर राज्य का श्रेष्ठ अधिकार स्वीकार नही 
करते । वह उसकी सत्ता के आदेश-पालन पर भी दार्त छुगाते है । उनका सामान्य विचार 
है कि “राज्य की प्रभु-सेत्ता भी उसी प्रकार समाप्त हो जावेगी जैसे कि राजाओं के देवी- 
अधिकारी का अन्त हो गया ।" राज्य केवल विभिन्न समुदायों के विभिन्न कार्यों की बिता 
किसी श्रेष्ठ जधिकार के प्रयोग के सचालित करता रहेगा। इसे प्रकार शक्ति एक दूसरे 
से मिलकर चलेगी और वह श्रेषीवद्ध न होगी और झक्ति सधीय होगी । 

और भी अनेक सम-साभयिक राजनोतिक लेखक है जिन्होंने अनेकवाद का समर्थन 
किया हँ---मैकाइवर, लिडजे, वार्कर, कोल, मिसफीलेट इत्यादि । उदाहरण के लिए, 
मेंकाइवर राज्य को समाज के अन्दर दूसरे समुदायों की तरह एक समुदाय मानता है, 
यद्यपि यह एक विशिष्ट प्रकार के कार्य करता हैँ । यह राज्य को कार्पोरेशन का, जिसकी 
“निश्चित सीमारयें, निश्चित शक्तिया और निश्चित उत्तरदायित्व है, रूप देता है ।” 
मंकाइवर के अनुसार राज्य का कार्य “सामाजिक सवन्धो की संपूर्ण व्यवस्था को एकता, 
का रूप” देता है । बार्कर समू हों के वास्तविक स्वरूप के विचारों को स्वीकार नहीं करता 
परन्ठु यह मानता है कि राज्य से पहिले समाज में स्थायी समूह थे और उनमे से अत्येक का 
एक संगठित रूप हूँ और उसके अपने कार्य हैँ । उनके छिए राज्य समूहों का एक समूह है 
और समुदायों का एक समुदाम । 

अनेकवादी सिद्धान्त को आलोचना (>ीफाश56८ पोटणए ्ंरशेडटवे ) 
>>अनेकवादियों का तकें अधिकाश् सीमा तक सत्य हूँ । नि.सदेह, हमारा जीवन 
एक समूह जीवन है और आधुनिक समाज ऐसे संगठनों द्वारा मधू-कोप के समान बन 
गया हैं। साथ ही, इससे भी कोई इंकार नही कर सकता कि ये स्वेच्छा समूह और 
समुदाय लोगो के स्थानीय और राष्ट्रीय जीवन में महत्वपूर्ण कार्य करते है । मनुष्य केवल 
एक नाग्ररिक नहीं है; उसका अपने परिवार, अपने समाज ओर स्वत' अपने प्रति कोई 
कर्तव्य है । वह उन सब समुदायों के प्रति भक्ति के छिए आवद हैँ, जो उसके कल्याण के 
छिए योग देते हैँ । 

अनेकवादी सिद्धान्त राज्य को एक रहस्यमय उच्च पद तक पहुँचाने के प्रयत्त के 
भ्रति विरोध-प्रकांशन है । हीगठ ने उत्ते “पृथ्वी पर ईद्वर” माना और इसे केवल सर्वोच्च 
बध-सत्ता ही नही प्रदान की वरन सर्वोच्च नैतिक पत्ता भी दी । अनेकवाद इसके कार्यों 
को प्‌ थक-मृषक ओर सीमित करता हैं तथा उसके अधिकारों की व्याख्या करता है । यह 

3, 7999,, 9. 289 


32, 55:: वकट $फलउणागोए> न 29०स37०75," सउछणवस्त व. कल्खदार, अपर 
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१२८ राजनीतिक विज्ञान के सिद्धान्त 


राज्य को अन्य समुदायों के वरावर मानता हैं और हीगल द्वारा बनाये हुए राज्य के भव्य- 
भवन को भूमिसात कर देता है । मिस फाछेट अपनी प्रश्नंसनीय पुस्तक दी न्यू स्टेट 
में अतेकवाद के गुणों के निम्नलिखित सारांझ् प्रस्तुत करती है :-- 

(१) अनेकवादी “वर्तमान राज्य के उच्चता के .अधिकार के वुल्वुले को फोड़ 
देते हैं । वे कहते हैं कि राज्य ने जो मध्य काल से अपने दावों और अपूर्ण स्वत्वों के आधार 
प्र थीरे-बीरे वन रहा है, हमारे आदर को प्राप्त नहीं किया है ।* 

(२) “वे समूह के मूल्य को मानते हूँ और वे स्वीकार करते हैँ कि. हमारे सामू- 
हिक जीवन की वहुरूपता का एक महत्व है जिसे तुरन्त ही राजनीतिक जीवन . के भीतर 
मानना चाहिए ।” वे इस विचार का भी खंडन करते हे कि समूहों को राज्य से शक्ति 
मिलती है । | 

(३) “वे स्थानीय जीवन के वारम्वार पृुथक्करण के पक्ष में हे ।” इस प्रकार 
अनेकवादियों का उहदश झक्ति का विकेनद्रीकरण हँ और वे अतुभव करते है कि हमारी 
अनिवार्य आवश्यकताएं “स्थानीय इकाई को जागृत करना, शक्ति देना, शिक्षा देता, . 
और संगठन करना” हे । 

: (४) “अनेकवादी कहते है कि अब राज्य का स्वार्थ सदैव इसके अंकों के स्वार्य 
से नहों मिलता ॥ 

(५) अनेकवाद “भीड़ की समाप्ति का आरंभ है ।” 

(६) अन्ततः अनेकवाद में “भविष्य के लिए भविष्यवाणी है, क्योंकि इसने, 
तीब्रतम दृष्टि से संच के समुदाय की समरझूपता की समस्या को पकड़ लिया है |”? 


पु 


कितु यह उल्लेखनीय है कि ये समुदाय केवछ राज्य के ढांचे के अन्तर्गत स्थिर रह 
सकते हैं, समुद्ध हो सकते हैँ और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं । हम राज्य की प्रभुता 
के सिद्धान्त को तिलांजलि नहीं दे सकते । प्रभुता के बिना राज्य नहीं हो सकता और 
राज्य के बिना समुदाय नहीं हो सकता, क्योंकि मनुप्य के सामूहिक जीवन के लिए कोई 
राजनीतिक संगठन होना ही चाहिये । यदि राज्य का छोप करना हो और उसकी जगह 
स्वायत्त समुदाय को देनी हो, तो यह 'सैद्धान्तिक अराजकता की अवस्था से बहुत दूर की 
वात नहीं होगी, कि जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा अपने कार्यों की निर्णायक स्वय॑ 
होगी ।”* डा० फिग्रिस राज्य का “समाजों” के समाज के रूप में वर्णन करते है और उसे 
सहयोग तथा समन्वय की प्रतिनिधि संस्था के रूप में “एक भिन्न कृत्य और एक श्रेप्ठ अधि- 
कार-शजित सौंपते हे । उनका मत हैँ कि कई रूवुतर समूहों के प्रमुख गुणों में एक इस 
तथ्य में निहित है कि वे राज्य के प्रति भवित को प्रगाढ़ करते है। डा० फिगिस का कथन 
है, यह अधिकांशत: ऐसे समूहों को नियमित करने और यह भरोसा देने के लिए कि वे 
न्याय के बंधनों का उल्लंघन न करें कि राज्य की दमन-शक्ति का अस्तित्व है ।”३ 
अनेकवादियों ने इन समूहों को राज्य से स्वतंत्र बनाने की चेप्टा नहीं की । गिर्क 
* कहते हूँ, राज्य “अपनी उच्च स्थिति के कारण अन्य सामाजिक संस्थाओं से भिन्न है; केवल 
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राज्य की प्रभुता श्र९ 


झाज्य के लिए उच्चतर सामूहिक अस्तित्व द्वारा कोई सीमा नही है।. उसकी इच्छा सा- 
आत्य प्रभु इच्छा हूँ; राज्य उच्चतम ()(8०7४थ८४आपप) प्रभुगक्ति , विएड 
है ।”) पाछ बैकार , (2वण 470007) राज्य को सामान्य हितों तथा शब्ट्रीय 
संपूर्ण हितों का एकसान्र प्रतिनिधि सानते हैँ । वह राज्य को यह कत्तेंव्य 
भी सौपते हैँ कि वह किसी भी समूह को अन्य समूहों तथा उनके सदस्यों के 
विऊद्ध आक्रमणात्मक कार्यो से रोके! लिडसे (70599) राज्य को “संग्रल्नों 
का संगठन” स्वीकार करते हे । मिस फोल्लेंट भी अनेकवादियों के राज्य कौ 
धारणा को यह कह 'कर आलोचता करती हैं कि वहू नागरिकों को_ वफावारी 
: लिए “प्रतिद्रद्वी' है । प्रो० छास्की राज्य से सर्वथा मुक्त होने का प्रस्ताव नही करते 
वह राज्य भीर एक समुदाय के बीच अतर की स्वीकार करते हूँ और राज्य की व्याश््या 
का रूप देते हुए कहते हैं , “राज्य वह समुदाय है, जो नागरिकों के रूप में मनुष्यो...के 
हितों की रक्षा करने वाला हो ।” वह इस वात से सहमत हैं कि “सर्वमान्य आवश्यकताओं 
की सतुप्ट करने के लिए उसे अन्य समुदायों को उस सीमा तक नियत्रित करना चाहिए 
जो इस प्रकार की आवश्यकताओं के लिए आवश्यक सेवा की उपलब्धि करती है /” वह 
“राज्य की अतिम स्थिर शक्ति” की आवश्यकता को स्वीकार करते है ) छास्‍्की अन्तृतः 
स्वीकार करते है : " और हम राजनीतिक राज्य की प्रत्यक्ष प्रशासत क्षमता को चाहे 
जितना कम कर दें, कितु यह तथ्य रह जाता हूँ कि एक बार जब कि इसे उन सेचाओ की 
धारा सै सपन्न ठिया जाता हूँ जिनकी मनुष्यों को सर्वमान्य आवश्यकता होती है, तो उस 
के पास उनके हित विश्वास को इतनी म्रात्रा के साथ होते हें कि जिसकी अन्य कोई संस्था 
लछौकिक दृष्टि से समता मेही कर सकती । यदि हम आधुनिक राज्य से अन्तर्राष्ट्रीय मामलों 
बय अंखीरी नियत्रण पृथरु कर दे, तो आतरिक मासलो का शेप रहा नागरिक क्षेत्र, 
आकस्मिक दृष्टिपात करने पर, महत्तम जान पडेया ।/* फलत , हम इस परिणाम पर पहुच 
सकते हूँ कि राज्य की प्रभुता के विरुद्ध विश्वासोत्पादक तक के होने पर भी अनेकवादी 
उसका लोप करने में सफल नही हुए । प्रभुता अब भी राजनीतिक विज्ञान का सर्वाधिक 
भूमपूर्ण सिद्धान्त है। जो भी हो, अनेकवादियो ने समाज में समुदायो और समूहो के महत्व 
को उभार कर बहुत हितकर कार्य किया है, और इस प्रकार हँगल (7८४८)) तथा 
उसके अनुयायियों द्वारा निरकुशतावाद की स्थापित शक्तियों का अवरोध हो गया हैं । 


७)४४2-.. अभुता की विश्येपताएँ 
(फ्शगणलांञआां८ ए 50ए2र्थक्रा५) 
प्रभुता के स्पप्ट गुण या विश्येपताए ये हू : स्थायित्ल, वर्जनशीलता, सर्वे-ब्यापिता, 
( अविच्छेध्ता, -अविभाज्यता, और स्वेच्छाचारिता ! 
स्थायित्व (ऐ६7/श27८८)--दज्य की प्रभुता स्थायी है और जब तक राज्य 
का अस्तित्व रहता है, तव तक यह निर्वाघ जारी रहती है । सरकार में परिवतेन होने का 
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१३० . राजनीतिक विज्ञान के सिद्धान्त 


अर्थ प्रभता की समाप्ति नहीं है । सरकार वदलती है, किंतु राज्य जारी रहता है, और 
इसीलिए प्रभुता भी । यह्‌ “मृत्यु अथवा विशिष्ट वाहक के अस्थायी रूप...में.अधिकार 
वंचित अथवा राज्य के पुतरनिर्माण” के साथ समाप्त नहीं होती, “बल्कि त्वरित नये वाहक 
के हाथ में. वदल जाती हे, जैसे भौतिक शरीर के बाहरी परिवर्तत के समय आकर्षण का 
केंद्र एक अंग से दूसरे में बदल जाता है ।* 

. , बजेन-शीलता (ि#०ंपरञआंएटात८5४)--प्रभु-शक्ति नितांत विशज्विष्ठ हैँ और 
कोई भी उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं । एक राज्य में केवल एक ही प्रभु-शक्ति हो सकती है,-जो 
वैध रूप में अधिवासियों को आज्ञापालन का आदेश कर सकती हू । इसे अन्यथा समझना 
राज्य की एकता के सिद्धान्त से इंकार करना होगा और “राज्य के अन्दर राज्य” की 
संभावना होगी । 

सर्वे-व्यापिता (0 (०प्र7/८४८प४शं५७४८४४)--प्रभुता का स्वरूप व्यापक 
है, और यह अपनी प्रदेशीय सीमाओं के अन्तर्गत सब व्यक्तियों तथा समुदायों पर 
छाग होती है। यह “राज्य के अधिकार-क्षेत्र के साथ अपने कार्य में व्यापक है और 
राज्य के प्रदेश में सब व्यक्तियों और वस्तुओं को अपने क्षेत्र के अन्तर्गत ग्रहण करती है । 
आधुनिक राज्य अपने अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत किसी 9338008 की विद्य- 
मानता को स्वीकार नहीं करता ।” न ही कोई व्यक्ति और न ही कोई संगठन ऐसा हो 
सकता है, भले ही कितना व्यापक हो, जो राज्य की प्रभुता को प्रभावित कर सके । 

प्रभुता की व्यापकता में दृत्तावासों (७४025968) को दिया हुआ अतिरिक्त 
प्रदेशीय अधिकार-क्षेत्र केवल अपवाद हूँ । एक दूतावास उस राज्य के कानून के अधीन 
हैं जिसका वह झंडा फहराता है और राजदूत तथा उसका कार्यकारी-वर्ग दूतावास की 
चहारदीवारी के अन्तगंत, अपने निजी देश के कानून के प्रति उत्तरदायी है। उस राज्य 
का कानून जिससे दूतावास अवस्थित होता है, उन पर लागू नहीं होता । जो भी हो, यह 
स्मरण रखना चाहिए कि अतिरिक्त प्रदेशीय प्रभुता केवल अन्तर्राष्ट्रीय सौजन्य का विपय 
है, और इसे किसी भी अवस्था में, राज्य की प्रभुता पर मर्यादा नहीं समझना चाहिए। 
यदि कोई राज्य चाहे, तो वह्‌ इस सुविधा के लिए इंकार कर सकता है, और इतिहास में 
ऐसे अनेकों उदाहरण हैं । 

अविच्छेच्ता (467० ०१०) --राज्य- की प्रभुता का छेदन नहीं किया 
जा सकता । छोवर के कथनानुसार “जिस प्रकार एक वृक्ष पुनः अंकुरित होने के अधि- 
कार को, व्यक्ति अपने जीवन और व्यक्तित्व को बदलने के अधिकार को, आत्मनाश के 
विना संपन्न नहीं कर सकता अर्थात्‌ ये दोनों क्रियाएं असंभव हैं, ठीक उसी प्रकार प्रभता 
के भी टुकड़े-टुकड़े नहीं किए जा सकते । ” राज्य और प्रभुता एक दूसरे के लिए अनिवार्य 
है। कितु जब राज्य अपने प्रदेश के एक भाग को छोड़ता है, तो इसका यह अर्थ नहीं कि 
राज्य की ग्रभुता नष्ट हो गई है। वल्कि, दूसरी ओर, यह “राज्य की प्रभता की कार्य- 
कारिता का सर्वत्तिम उदाहरण हूँ। इस प्रकार अब एक राज्य के स्थान पर दो राज्य हो 
जाते हैं।7 २ हे कट ीज कक है 
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7 राज्य की अभुता +58। 


अविच्छेद्य होने के साय-साथ प्रनुता को कानूनन भी नहीं हटाया जा सकता। 
इसका अर्थ है कि प्रभु-धविति इस प्रकार की शक्ति को क्रियान्वित न करने से काछान्तर 
में नप्द नही हो सकती । डा० गार्नर कहते हे, “जिस प्रकार भूमिगत सम्पत्ति प्राविद 
कानूस के अनुसार नप्ट हो सकती है, उस प्रकार केवछ समय वीत जाने के कारण अमुता 
का नाम नहीं हो सकता । 
अविभाज्यता ( जि्ीज्रं्रशप79 )--अनेकवादी प्रभुता को द्वि-विघता 
में विश्वास करते है । वेध-प्रभुवा का लक्ष्य उसकी एकता है ) यह धारणा हूँ कि राज्य की 
प्रभुता अविभाज्य हैँ और अभुता के विभाजन का अर्थ हूँ अमुता का नाश । जैहिनेंक 
(०६४८!) में ठोक ही कहा हूँ कि “विभाजित, अधित, कमर की हुई, सीमित, सापेक्ष 
प्रमुता” का भाव प्रमुता को नकारात्मकता है । यदि हम अनेकवादियों का दृष्टिकोण 
मानते हैं और सब समुदायों और समूहों को प्रभुता प्रदान करते हैँ, तो बह राज्य को नप्ठ 
करना हूँ । कई सर्वोच्च इच्छाओं की विद्यमानता, जिममें प्रत्येक समान रूप में भादेश 
क्रनो तथा आज्ञाब्पालन कराते के योग्य हो, स्पप्टतया सबर्पों की जन्मदात्री होगी और 
राज्य को खडित करेगी, और अन्ततः उसका अन्त हो जायगा । समग्र रूप में यह प्रभुता 
की अधिवासिता का प्रश्व है, कितु जहा कही भी यह रहे, हम जान सी० कंछहौन [0०% 
(0 04060) के साथ सहमत हे कि प्रभुता “एक संपूर्ण वस्तु है; इसे दुकड़े करना 
इसे नष्ट करना है । यह राज्य में सर्वोच्च शक्ति है, और जिस प्रकार हम आधे त्रिभुज का 
विचार नहूँ?.- कर सकते ठीक उसी प्रकार आदी अभुता भी विचार में नहीं आ 
सकती 
4 शा में प्रभूता (50एटर्थद्गा। गे 8 रिष्पेश३४ं००)--कितु सब इस बात 
को नही मानते कि प्रभुता एकता है । विभाजित प्रभुता का प्रश्न तब महत्व में आया 
जबकि यूनाइटिड-स्टेट्स आफ अमेरिका ने सघ का रूप धारण किया । एक सघ पूर्वतः 
प्रभु राज्यों के बीच मिलाप का परिणाम हूँ । सघ के अत्यावश्यक रूपों में से एक यह है 
कि जब मिछाप के छिए सहमति हो, तो उंध में सम्मिलित होने वाली दकाइयो को अपने 
व्यक्तित्व को युरक्षित रखना चाहिए | तदवुसार, प्रशासन के विषय तव-निर्मित केद्रीय 
सरकार और संघ में शामिल होने वाली इकाइयों के वीच वाटे जाते है । सविधाभ को 
स्वीकार करते समय अमरयीका,के तत्कालीन लेखकों का यह सामान्य मत था कि केद्धीय 
सरकार दया सघ में शामिक् होने वाली ईकाइया अपने निजो अधिकार-श्षेत्र के साथ प्रभु 
बनी रहें, कौर एंसा होने को द्षा में, प्रभुता विभाज्य होगी। इस सिद्धान्त का मिल्टन 
तथा मैडिसन ने भ्रवक समर्थ किया था । चिसहाम बनाम जिआजियआा (॥90 090 
५5. ७८०ह६्टां2) के मुकदमे (१७६२) में सर्वोच्च न्‍्यायालय ने इसकी पुष्टि की थी, 
जिसमें श्रतिप्रादित किया गया था कि “राज्यों द्वारा सरकार को जो संपूर्ण शवितया अर्पित 
की गई है, उत्त रूप में यूनाइटिड स्टेट्स प्रभु है, जवकि सघ के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य सब 
. युरक्षित शक्तियों के रुप में प्रभु हूँ ।/ प्रभुता के इस द्विमुखी सिद्धान्त का बढे-वडे सवैधानिक 
बकौलों मे पृष्द-पोपण किया, जेंसे, कूली (000८9) और स्टोरो (805४9) 
जजों ओर डि टाकविल्ले (9८ ॥6८पृघव्ण)]०), ब्हीटन (शगट्वाणा), हुई 
3, हैक वृषगवप ध एग्प्यण, ०७६ ठंध्व, छ. !75 


१३२ राजनीतिक विज्ञान के सिद्धान्त 


(छ्फ्ा0) तथा अन्य राजनीतिक लेखकों ने भी | हुई कहते हैं, “इस बात का प्रइन 
नहीं है कि सब वर्गों के राजनीतिज्ञों ने, जिन्होंने युताइटिड स्टेट्स का संविधान बनाया, 
यह समझा कि राजनीतिक प्रभुता अपने प्रजाजनों तथा अधिकारों के अनुतार विभाजन 
के योग्य 

कितु संघ में प्रभुता का यह अनुमान सही नहीं हैँ । एक संवीय तंत्र दा राज्या की 
उत्पत्ति नहीं करता ) यह केवल एक राज्य बनाता हैँ, इसलिए एक प्रभुता है। संघ की 
इकाइयां राज्य नहीं हैं। वे कानून बनाने वाछी सहायक संस्थाएं जिनके अधिकार 
वचन-बद्ध हें। वे प्रभु नहीं हे, किन्तु अधिकारों के अपने क्षत्र के अन्तयत स्वायत्त हैं। संघ मे, 
केद और इकाइयों के वीच जिस चीज का विभाजन हुआ है, वहु सरकार के अधिकार हैं । 
सरकार के अधिकारों को बांदा जा सकता है किन्तु प्रभुता को नहीं । जो छोग प्रभुता के 
विभाजन में विश्वास करते हें, वह राज्य और सरकार को गड़बड़ा देते हैँ । कलहोन 
(0४॥00ए7) कहते हैं, “यह समझने में कोई कठिनाई नहीं कि प्रभुता से संबंधित शक्तियों 
को कैसे विभाजित किया जा सकता है और कैसे एक अंश को,एक को और दूसरे को दूसरा 
क्रियान्वित करने के लिए दिया जा सकता है। अबवा प्रभुता कैसे एक आदमी को या कुछ 
को, अथवा जनेकों को सौंपी जा सकती हूँ । किन्तु, सर्वोच्च शकित--प्रभुता स्वत: कंसे 
बांदी जा सकतो है . . . . यह निर्धारित करना अनंभव है ।/ 

निरंजुशता (6050[007९85)--राज्य की प्रभुता निरंकुश .और असीमित 
हैं। आंतरिक अबचा बाहरी, इस पर वध मर्यादाएं लागू नहीं हैँ। प्रमुता के बिना कोई 
राज्य नहीं हो सकता। यह राज्यत्व का सर्वोच्च स्वरूप हूँ । इसलिए प्रभुता अपनी अधि- 
कार शवित पर कोई प्रतिरोध नहीं रूयाती । इससे अन्यथा ग्रहण करना फिसी उच्चतर 
शक्ति की रचना करना ई जिससे प्रभु शक्ति सीमित हो जाती है। प्रभुता की निरंकृुशता 
में व्यापकता, अविच्छेच्ता, स्वायित्त और अविभाज्यता का समावेश भी होता हैँ 

कानून की दुष्टि से यहू सब संत्य हूँ । कितु वध सत्य राजनीतिक असत्य भी हो 
सकता है । पृथ्वी तल पर ऐसी कोई वस्तु नहीं जो स्वेच्छाचारी प्रभुता के रूप की हो । वह 
मानव झूपी प्रतिनिधि संस्था ही है जिसके द्वारा प्रभु-शक्ति को व्यक्त करना होता है । 
मनुष्य कदापि पूर्ण और स्वतंत्र नहीं हो सकता । निर्भरता उसका मछ स्वभाव है । तो फिर 
वह स्वेच्छाचारी रूप में प्रभु केसे हो सकता हैँ ? यहाँ तक कि सर्वाधिक निरंकुश राजा भी 
अपनी स्वाभाविक मर्यादाओं द्वारा सीमित होता हैं । इसके साथ ही, जैसाकि गिलकाईसड 
का कथन हैं, प्रमुशक्ति “मानवी सहनशीदता”' (क्षय) लतेषाशाए6 ) 
द्वारा सीमित भी है। वह कहते हे कि प्रभु के धर्म, शिक्षा, चरित्र और वातावरणों को उसकी 
क्रियाओं को भी टालना चाहिए ॥”) तदनुसार, व्यक्तित्व, औचित्य और व्यावहारिक 
ज्ञान की सीमाएं होती हैं ।“१ इसके अतिरिक्त कुछ लेखकों का मत है कि मनप्य कतिपय 
स्वाभाविक और वंशानुगत अधिकारों का भी स्वामी होता है| ये अधिकार राज्य से 
स्वतंत्र रूप में विद्यमान होते हैँ और कोई भी प्रभु उनका उल्लंघन नहीं कर सकता | 
ब्लूंटदली कहते हैँ कि राज्य तक भी, समग्र रूप में सर्व-शक्तिमान्‌ नहीं है, क्योंकि बाहर 


3. प्रात, ००६ ८0. छ. ॥07 
2, $6० 89०, #ैपडफंडप पतला 5०एथरक्षशगरज, हर 


राज्य की प्रभुता 8३३ 


रूप में यहू अन्य राज्यों के अधिकारों द्वार सीमित होता है और भांतरिक रूप में अपने 
निजी स्वरूप तथा अपने व्यक्ति सदस्यों के अधिकारों द्वारा सीमित होता हूँ । 

यह सिद्धान्त कि राज्य स्वेच्छाचारी रूप में सर्वोच्च हैं, व्यथं और यहां तक कि 
भपानक हूँ । हम पूर्वतः ही राजनोतिक प्रभुता के स्वरूप और विभाल जनगण के प्रभावों 
पर विचार कर चुके हैं, जो प्रभु द्वारा समाज की शक्तियों को मिर्ंतर रूप देते,सीमित करते 
अथवा अवरुद्ध करते हैं। कुछ ऐसे भी है, जो यह कहते हूँ कि प्रभुता देवी नियम की धारणाओं 
द्वारा सीमित होती है । सर हेनरी सेन ने यह सिद्ध करने की चेथ्टा की है कि प्रभु, किनन्‍हीं 
बातावरणो के अधीन, चिरकाछीन रोतियों तथा चिरकाल से स्थापित परंपराओं के 
विपरीत कार्य नही कर सकता । अन्ततः, ऐसी भी मर्यादाएं है, जो अन्तर्राष्ट्रीय कानून के 
नियमों तथा राज्य के संविधान द्वारा आरोपित है । 


, अध्याय : : सात 
व्यक्ति और राज्य के बीच संबंध 
(छल॑ब्पंत्त ऐल्छल्व्थ पाए प्रापंसादणणं: बणतें ६४० 5४०६०) शक 


अधिकार और कर्तंव्य | 
शाह शाते >प्रधं८5 


अधिकार के अर्थ (/८०४मए ० (४८ 80 )--पत्येक राज्य अपने 
द्वारा रक्षित अधिकारों से जाना जाता है । वस्तुतः, अधिकार सामाजिक जीवन की वे 
भवस्याएं हैं, जिनके बिना कोई आदमी अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं कर सकता । 
यह प्रत्येक राज्य का लक्ष्य है और यह फेवऊ अधिकारों की रक्षा ही है जिससे बहू अपने 
उध्ष्य को प्राप्त करता है । इसलिए, अधिकारों की व्यास्या स्वीकृत स्वत्वों (८०05), 
भर, यदि आवश्यक हो, तो राज्य हारा जारी करने के रूप में की जा सकती है । 

कृतिपय ऐसी न्यूनतम आवश्यकत्ताएं होती हैँ, जिनके बिना आदमी अपना निज 
का जीवन नहीं बिता सकता ) वे जीवन की मुझ्य आवदयकताओं के रूप में और सामाजिक 
जीवन की अपेक्षाकृत बड़ी जरूरतें कही जातो हैं। उदाहरण के लिए, एक परिवार की 
आवश्यकता, अपनी जीविका-उपार्जन के हित काम की आवश्यकता, अपने साथी 
आदमियों के साथ रहने, अपनी राय प्रकट करने, और उनके सुख और दुःख के भागी- 
दार होने की इच्छा । प्रकृति ने मनुष्य को अपने अभावों की पूर्ति के लिए कार्य करने की 
कुछेक शक्तियां प्रदान की हैँ । परन्तु वे शक्तियां वुद्धिशून्य नहीं हैं । विवेक और तक के 
बिना शकित का एक अन्य नाम बल-प्रयोग (070८) है । वलू-प्रयोग का आधार 
शारीरिक वल हैँ और व अधिकार को स्वीकार नहीं करता | आदमी चूंकि एक बौद्धिक 
प्राणी है, इसलिए वह अपनी कार्य करने की शक्तियों को युव्ति रहित ढंग से क्रियान्वित 
नहीं करता । वह अपने को समाज की नेतिक इकाई मानता हूँ और महसूस करता है कि 
यदि उसके पास एक काम को करने की शक्ति हैं, तो इसी तरह की शवित दूसरे के पास भी 
तो हैँ। तदनुसार, समाज के सब सदस्यों के बीच अच्छे संबंध स्थापित होने चाहिएं और 
संबंधों की अच्छाई यह मांग करती है कि जो-कुछ हम अपने लिए चाहते है, दूसरों को भी 
चैसा करने दें। संबंधों को इस अच्छाई का, जो जीवन को सबसे पहली शर्तें है, अर्थ है अधि- 
कारों को एक प्रणाली । फलत:, मनृष्य के सामाजिक स्वभाव में से अधिकारों की उत्पत्ति 
होती हैं । 

* समाज की इस विधि के अधीन प्रत्येक दूसरों को मान्यता देता है और प्रत्येक 
दूसरों से मांग करता हैँ कि वे उसकी, आदर्श उद्देश्यों का अनुसरण करने की शबित को 
मान्यता देंगे । अरिस्टोटल के अनुसार, “जीवन केवल जीना भर हो नहीं ह, प्रत्युत अच्छी 
तरह से जीवन वसर करना है ।” यह अच्छे जीवन के लिए हो है कि हम जीवित रहते है 
और अच्छे जीवन के लिए कतिपय शर्तें पूरो होनी चाहिएं। सबके द्वारा स्वेमान्य लक्षण 
को यह मान्यता, अर्थात्‌, अच्छा जीवच, अधिकारों का सार है । यह इस बात को रुक्षित 


+ 


व्यक्ति और राज्य के बोचे संबंध श्श्प 


करता हूँ कि प्रत्येक को अपनी निजी अच्छाई के लिए चेतन रहना चाहिए और उसे प्राप्त 
करने कै लिए कार्य को अपनी शक्तियों को उन्नत करना चाहिए । दूसरे, उसे दूसरों के हिंद 
के लिए भी चेतन रहना चाहिए और उन दघ्बाओं के निर्माण में उसे सहायता करनो 
चाहिए जिनसे दूसरी की कार्य-शवित बढ़े । उसे इस बात के छिए भी चेतन रहना होगा कि 
उसका हित दूसरों के सर्वमान्‍्य हित के साथ प्राप्त किया जा सकता है । यहो वह वियय 
क्रम हैँ जिसके अनुसार-लास्की अधिकारों की व्यवस्था करते हुए कहते है, “सामाजिक 
जीवन की वे अवृस्थाएं जिनके बिना, सामल्‍्यतः, कोई भी आदमी अपने पूर्ण - विकास की 
उच्चता को नहीं पहुच सकता (“१ 

7 जम कि ऊपर कहा जा चुका है, मनुष्य के सामाजिक स्वभाव म से अधिकार उत्पन्न 
होते हैं । अगर समाज नहों है, तो थधिकार भी नही हो सकते । राविन्सन कूत्तो के लिए 
उस एकाको द्वीप में कोई अधिकार नद्दी थे। वह उस सबका स्वामी था जिसका उसने 
पर्यवेक्षण ( 5प्राए८ए ) किया था। उसकी स्वतंत्तता या क्रियाकछापो के विपय में 
कोई बंधन नही हो सकता था । स्वतत्रता के लिए सीमा का प्रश्न तभी परदा होता है, जब 
बैसी स्वतत्रता को कार्य में छाने वाले दूसरे हो । अपनी निजी स्वतन्त्रता पर अमल करने 
के लिए हर किसी को दूसरो की स्वतन्त्रता को मान्यता देनी होती है । इस तथ्य की. स्वी-.. 
कृति अधिका: नरक । प्रत्येक व्यक्ति दूसरों से संबंधित इन अधिकारों का भोग 
करता यह भान्यता प्रदान करता है कि, समाज के लिए “एक अतिम हित है जिसे 
मनुष्य की परपरागत शक्तियों को उन्नत करने से प्राप्त किया जा सकता है ।/९ 

इसे कहने का एक दूसरा ढगग॑ यह हैँ कि प्रत्येक अधिकार का तदनुरूप एक दायित्व 

अथवा कर्तव्य है । यदि अपने जीवन-यापन के लिए मुझे काम करने और उपार्जन का 
अधिकार है तो दूसरो के उसी अधिकार को मान्यता देना और उनके जीवन-थापन के 
करिए उन्हें काम करने ओर उपार्जत का अधिकार देना भी मेरा कर्त्तव्य है। में अपने 
अधिकारो का प्रयोग तभी कर सकता हू , जब मे दूसरो के अधिकारों का मान करता 
हैं। “बह जो काम नही करेगा, उसी को भाति अधिकादों का स्वामी नहीं हो सकेगा 
जो काम नही करना चाहेगा ।/३ अधिकारों का मेरा स्वत्व इस तथ्य से उत्पन्न होता 
हूँ के में सवमान्द लक्ष्य का अनुसरण करने के लिए दूसरो का भागीदार होता हूँ और 
संवंमान्य लक्ष्य ही मनुष्य का सुखी जीवन है। यदि में अपना कर्त्तव्य पूर्ण नहीं करता, 
तो यह देखना राज्य का काम है कि में समाज की नैतिक इकाई के रूप में अमल करता 
हूं !/ राज्य का अस्तित्व व्यक्तियो के भिन्न स्वत्वो को रक्षित करने तथा गठन करने 
के लिए होता हूँ, जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति का आधारमूलक कत्तंव्य सरकार के रूप में 
सगठित राज्य के भ्रति आज्ञापालन हूँ ।/* अधिकार राज्य से स्वतन्त्र नही है । 
हम उन्हे प्राप्त कइुते हे , क्योकि केवल राज्य में रहने के कारण ही हम उन्हें पा सकते 
हूँ और उनकी रक्षा कर सकते हे । 
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इस प्रकार, राज्य अपने नागरिकों के अधिकारों को स्थिर करता हूँ और ख़ूंखला- 
बद्ध करता है। राज्य का लढष्य अधिकारों की रक्षा द्वारा प्राप्त किया जा सकता 
वे अधिकार हैँ , क्योंकि उनकी उपयोगिता हैँ । मह देखना राज्य का काम हू कि प्रत्येक 
अपने अधिकारों का भोग करता है और उन अवस्थाओं की रचना फरना जिनके 
बिना मनप्य नैतिक जीवन बसर नहीं कर सकता । किल्तु अविकारों को निर्मित किया 
जाना चाहिए। जब अधिकार निर्मित हो जाते हैँ तो उनके पाछन का राज्य के नियमों 
द्वारा निश्चय होता है। अधिकार उस समय अधिकार नहीं रह जाते जब प्रत्येक व्यक्ति 
के अपने निजी पृथक स्वत्व होते है। इस तरह , उन्हें निश्चित ववाना और उनकी व्याख्या 
करना आवश्यक है । 

अधिकारों का वर्गीकरण 
(([छञ्ना८०४०४ 0० 600) 

अधिकारों को मोटे रूप में नैतिक ओर बंध (.८९४) अधिकारों में विभाजित 
किया गया है 

नैतिक अधिकार (४००) 'रि७॥08)--नैतिक अधिकार वह हैं जो छोगों 
की नैतिकता की, नीति-कझास्त्र-विषयक विधि (जिपटर्श (५006) पर आधारित हैं। 

यह “आचरण के उस्र क्षेत्र पर” थाच्छादित है ओर “उन सब कार्यो और सहि्णु- 

ताओं का संकेत करता है जिनको बजा छाना हमारा नैतिक कत्तंव्य है।” किन्तु, 
एक नैतिक अधिकार का राज्य के नियमों द्वारा अनुमोदन नहीं होता । यह तो समाज 
की नैतिक अनुमत्ति पर ही आधारित है। यदि कोई व्यवित, नैतिक अधिकारों का 
उल्लंघन करता है, तो बंध रूप से, ऐसे दुर्दात व्यवित को दंड नहीं दिवा जा सकता। 
एक पत्नी को, अपने पति से प्यार-मरा सलक प्राप्त करने का प्रा-प्रा हक है, किन्तु, 
राज्य के नियम, पति को किसी प्रकार मजबूर नहीं कर सकते कि वह अपनी पत्नी से 


“५ प्यार-भरा सलूक करें। हक को, इसलिए अधिकार नहीं माना जाता, वयोंकि वह 


» न्यायसंगत हूँ, भत्युत इसलिए कि कानून का बल उसकी पीठ पर है। जब-जब हम 
नेतिक अधिकारों की चर्चा करते हँ , तो हमारा अभिप्राय उन हकों से होता है, जिन्हें 
राज्य की अनुमति प्राप्त हो जाने पर अधिकारों क़ा रूप दिया जा सके । नैतिक हकों को, 
नैतिक अधिकार मान लेने पर भी , मनवाया नहीं जा सकता । गरीब-मुहताज और रोगी 
की सहायता करना मेरा नैतिक धर्म है, क्योंकि मुझे ऐसी परिस्थितियां पैदा करनी 
चाहियें कि जिनसे समस्त समाज का कल्याण हो । किन्तु, यदि में अपना सैतिक 
धर्म पान करने में असफल रहता हूं, तो राज्य के नियम इसमें हस्तक्षेप नहीं 
करते। 

वेध अधिकार ( 7,८8४! रिह॥5 )--वैध-अधिकार एक ऐसा विशेष 
अधिकार है, जो एक नागरिक को अन्य नागरिकों की अपेक्षा प्राप्त हैं और जिसे 
राज़्य की प्रभु-शक्ति ने उसे प्रदान किया हू । वैध अधिकारों को, राज्य अपने कानूनों 
द्वारा सुव्यवस्थित रखता है। यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बंध अधिकारों के 
संपूण उपभोग में बाधा डालता हैं, तो उसे दंड दिया जाता है। राज्य के पास बाध्य 
करने का वल हैँ, जिससे वैध अधिकारों को मनवाया जा सकता 


व्यक्ति ओर राज्य के बीच सम्बन्ध १३७ 


बंध अधिकारो में, असैनिक व राजनीतिक दोनों प्रकार के अधिकार शामिल हूँ। 

(१) अतैनिक अधिकार (जो! उा870)--असैनिक अधिकारों 
(एश! प्ठ05) का संबंध, व्यक्तियों की जान भर माल से हूँ! अतेनिक 
अधिकारो को वहुधा मौलिक मामा जाता है, क्योकि इनके द्वारा, सामाजिक जीवन के 
प्रारम्तिक स्तर स्थापित होते हूँ। इत अधिकारों के बगैर, सम्य जीवन सभव नहीं, 
कारण, मनुप्य को अपना जीवन सुखमय बनाने की काफो सुविधाएं नद्वी मिरछ 
सकेगी। इन अमसैनिक अधिकारों में, व्यक्ति के जीवित रहने, जायदाद बनाने; अनुवंध 
करने, धर्म व पूजा, भाषण, मत और एकत्रित होते के अधिकार शामिल हें। देश 
और काछ के अनुसार असैनिक अधिकारों में हेस्‍-फेर भी होता रहता है। “(इन 
अधिकारों के प्राव झतने ही अधिक जमेंगे, जितनी_दुढ़ता के साव, वे. तथ्यों के. सामने 
अपने अस्तित्व को सिद्ध करते जायेगे ।” छोकतंत्र राज्यों में, मनुष्य के असैनिक 
अधिकारों की अन्य व्यक्तियों अथवा स्वयं सरकार द्वारा हस्तक्षेप से रक्षा को जाती है। 

(२) राजनीतिक अधिकार ( 07८० 800 )--असैनिक अधि- 
कारों से, राजनीतिक अधिकार स्पप्ट रूप से भिन्न है । प्रत्येक राज्य में विदेशियों को 
राजनोतिक अधिकार नहीं दिये जाते, हा, असैनिक अधिकार दिये जा सकते हुँ राज- 
नीतिक अधिकार-प्राप्त मागरिक को, अपने राज्य के कार्य में भाग लेने और उसकी 
सुव्यवस्था में दिलचस्पी लेने का हफ होता है। किन्तु, इन राजनोतिक अधिकारों की, 
प्रजातत्र राज्य-व्यवस्था ही में क्रियान्वित किथा जा सकता हैं। इनमें शामिल हे :--- 

(क) जझातमय रूप से एकत्रित होकर सार्वजनिक समस्याओं पर विचार- 
विनिमय करने का अधिकार ; 

(ख) सरकार से, व्यक्तिगत रूप अथवा सामूहिक रूप से, प्रायना-पत्र भेजकर 
अपनी शिकायतें दूर करवाने का अधिकार; 

(गे) मत-दाव का अधिकार; 

(घर) चुताव में खड़े होने का अधिकार ; 

($) कोई सरकारी पद भ्राप्त करने का अधिकार । 

राजनीतिक अधिकार मौलिक गुण रखते है और इन्हें, प्रायः राज्य के लिखित 
सविधान में सम्मिलित किया जाता है । 


अधिकारों के सिद्धांत 

है (फ९णप८ रण रि8॥5) 

समय-समय पर अधिकारों के विषय में भिन्न-भिन्न प्रकार की व्याल्याएं की गयी 
हैँ। परन्तु हम केवछ निम्न महत्वपूर्ण सिद्धातों पर ही विचार करते है.--- 

(१) प्राकृतिक अभिकारों के सिद्धात । 

(२) अधिकारों का वैध सिद्धात । 

(३) अधिकारों का एँतिहासिक सिद्धात ! 

(४) अधिकारों का आदर्शवादों सिद्धात । 

(५) अधिकारों के सामाजिक कल्याण के सिद्ात । 


.. १४० * ह राजनीतिक विज्ञान के सिद्धान्त 


कारों का वैध सिद्धांत, इस कथन की व्याख्या करता है कि अधिकारों की सृष्टि और उनका 
, प्रोषण, राज्य ही करता है । एक अधिकार, वह हक है, जिसको सिद्ध करने तथा मनवाने 
के लिए, न्यायालयों की आज्ञा पर,राज़्य. अपने वर का प्रयोग करता है ।” ऐसा-कोई अधि- , 
कार नहीं जिसे मनुष्य जन्म से ही साथ छाता है ये तो राज्य ढ्वारा बनाए और चलाए जाते 
हैँ। इस संबंध में, राज्य तीन कर्त्तव्य पालन करता है। प्रथम, अधिकारों का विधिपुर्वक 
बनाना और उनकी परिभाषा निश्चित करना; दूसरे उनके क्षेत्र को सीमाचद्ध करना, 
-तीसरे वह संगठनः स्थापित करना, जिससे अधिकारों के उपभोग की गारंटी मिले. 

- व्यक्ति के लिए, राज्य के विरुद्ध कोई अधिकार नहीं ।- राज्य के विरुद्ध 
अधिकार रखने का तो अभिप्राय यही हुआ कि व्यक्ति के कोई अधिकार हो नहीं हैं। 
जब राज्य नहीं तो हमारे अधिकार भी नहीं, अलबत्ता शक्तियां जरूर हैं। शक्ति का * 
मतलव हुआ बल-प्रयोग, न कि अधिकार। बलू-प्रयोग के अत्याचार से विमुकत होने और 
अधिकारों को मनवाने के लिए हमें राज्य की आवश्यकता है। फलत: , अधिकारों का 
स्रोत राज्य है, और व्यवितयों को राज्य के विरुद्ध कोई अधिकार नहीं है । 

आलोचना--अधिकारों के उक्त सिद्धांत से अनेकवादियों ( शिप्ा805 ) 
का मतभेद हैं। छास्की.- का कहना है कि राज्य, अधिकारों का सूजन नहीं करता 
बरन्‌, उन्हें स्वीकार करता है। और वे फिर कहते हैं, एक व्यक्ति के राज्य के विरुद्ध, 
कोई अधिकार नहीं हैं । राज्य को मनुष्य के अधिकारों की देख-रेख करनी चाहिये, 
और “राज्य को चाहिये कि वह मनुष्य के लिए ऐसी आवस्थाएं पैदा करे, जिनके 
विना, उसकी सर्वागीण उन्नति नहीं हो सकती ।* व्यक्ति को, राज्य का नागरिक 
होने से ही अधिकार नहीं मिल जाते। राज्य भी, अन्य अनेक संघों की तरह है, जिस 
का मनुष्य एक सदस्य है, और इस प्रकार, मिलूजुलकर सभी उसके कल्याण के भागीदार 
हैं । “जहां कहीं मनुष्य, मिलकर, एक साथ ऐसा काम करने का बीड़ा उठाते हें, 
5 जिससे कि सबका कल्याण होता हो, तो वहीं इस संस्था के वास्तविक अधिकार 
|्र हो जाते हैं, “जिनको उतना ही मनवाया जा सकता हैं, जितना कि एक राज्य के अधि- 
कारों को ।”* मनुष्य के अधिकारों को सीमावद्ध कर देना, इसलिए कि वह राज्य 
का एक सदस्य है, “ उसके व्यक्तित्व की रक्षा न करके, उसे नाश कर देने के तल्य 
है ।”3 इसके अतिरिक्त, अधिकारों का कोई ऐसा क्रम, जिसका आधार केवछ कानन 
ही हों, स्थायी नहीं रह सकता । कानूत बदला करते हें और साथ ही, अधिकार भी । 
दूसरे अर्थों में अकेला कानून ही अधिकारों का स्रोत नहीं हैं अधिकारों का असलछो 
'ख्रोत है, भले औरवूरे में अन्तर देख सकने की हमारी विवेचन शक्ति। प्लेमेनाज 
का कथन है, कि ” अधिकारों का आधार है, बुरे के विरुद्ध, भछे को होता चाहिये।” 
उपरोक्त युक्तियां तितांत विश्वसनीय हें। वैध सिद्धांत अधिकारों की संतोप- 
28 32228 नहीं करते। परन्तु वह सब कुछ जोकि वैध सिद्धांत के प्रतिषादक कहते 
हैँ, उ' कर नहीं किया जा सकता । वे अधिकार जिनका: राज्य की विधि हास 
अवहेलना मनुष्य के नैतिक उत्थान के हेतु आवश्यक 

]. 99, ७. 93, 2, एछ9, ७. 97. 3, ॥छत. 


व्यक्त ओर राज्य के बोच सम्बन्ध हट! 


हैँ । टामस वेन, जो कि प्राकृतिक अधिकारों का तिप्ठावान्‌ समर्थक था, -कहा करता 
या क्रि प्रत्येक नागरिक अविरार प्रातिक अधिकार से बनता हू और बह कहता था 
किप्राकृतिक अविक्ार “बह है जो मनुष्य जीवन के अत्तित्त से सववित हैं । इसी प्रकार 
के सभी वीड्धिक तथा मानसिक्र अधिकार होते हूँ और वे समत्त अधिकार भी होते 
हैं, जो अपने आराम तथा प्रसन्नता के छिए चाहता है जोर जो कि दूसरों के प्राकृतिक 
अधिकारों के वायक नहीं हूँ।॥* प्रन का वास्तविक भावार्य यह हूँ कि जनता के 
प्रतिनिधियों को हमारे उन समस्त अधिकारों की जिनका कि कोई नैतिक आधार 
हैं, वंच मान्यता प्राप्त करने की चेप्टा करनी चाहिए। इसी प्रसंग में छास्को अपना 
सुप्रसिद्ध वक्‍तव्य देते हूं : “प्रत्येक राज्य उन अधिकारों द्वारा जाना जाता हैं जिनका 
कियह पालन करता है ।” कोई मी राज्य अधिक दिनों तक उन स्वत्वों को अवहेलना 
नहीं कर सकता । जो मनुप्य की प्रसन्नता में अधिकतम सहयोग देते हैँ। इस प्रकार 
अधिकार के नैतिक तथा वँघ दो पक्ष हूं 

अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धान्त--अधिकारों का एंतिहासिक विद्धात इस 
बात पर बल देता हूँ कि अधिकार इतिद्वास को उपज हैं। इनका आदि-मूछ उन रीति- 
प्रवलनों में हूँ जिन्हें समाज ने व्यवहार रूप में छामदायक पाया और वे एक पुस्त से 
दूसरी पुश्त को मिलते रहने पर, अन्त में अन्तव॑रत्ती माने जाकर, मनृप्य के हक या 
अधिकार स्वीकार कर छिये गये ॥ रित्ये (रिाटॉाट) लिखता है कि वि 
अधिकार, जिन्हें छोग समझते हें कि उनके होने चाहियें, वास्तव में वही अधिकार 
हैँ जिनके वे अभ्यस्न चले आ रहे है, बबबा, जो रिवाजी तौर पर (गलत या सही) 
उनके हो घुके हे । रिक्रज ही आदिम कानून है” प्राकृतिक अधिकारों की व्याव्या 
करते हुए, एंतिहाम्रिक मतावलूम्बी कहने हैँ कि रीति रिवुज, इन अधिकारों की 
स्वीकृति हैं, और भनुप्य को समुन्नति के छिए ही इन्हें मौलिक मात्रा जाता है, क्योकि 
एक दीघंकालीन रिवाज से यह बने चले आ रहे हे 

आलोचना--निशवय ही अधिकारों के ऐतिहासिक मत में बहुत कुछ सत्य हैं 
ओर हमारे बहुत से अधिकारों के आदि-मूल वही आदिम रिवाज हीं है । परन्नु, इसका 
यहू मतलब नही हूँ कि सभी अधिकारों का मूल रौति-रिवाजों में ही प्राया जा सकता हूँ। 
जब अधिकार, केवल रिवाजों से कसकर वर्धे रहते हें, तो समाज को गतिशीलता 
हमारी दृष्टि से ओझल हो जाती है, और साव-साथ अधिकारों की परिवर्ततौलता 
भी । देंश और काल के साथ अधिकारों में परिवर्तन हूँ जाता हैं । अतः इतिहास 
अकेला ही अधिकारों का आधार नहीं हो सकता और सभी अधिकारों के आधार 


रीति हुताजो गो में नहीं खोजे जा सकते। रे 
44 # 032 का आदइशंवादी सिद्धान्नद्ू-आदर्णवादी सिद्धात को व्यक्तिवादी 
५ ते हूँ। इसके अनुसार अधिकार मनुष्य के आतरिक और वास्तविक 


उत्थाव के छिए आवश्यक वाह्य अवस्था है। तदनुमार कर का शधिकारों को व्यवस्था 
के विपय में कहता हूँ क्रि यह “समस्त बाह्य अवस्था हैँ जो»कि वोढिक जीवन के 
लिए आवश्यक है ” । इसी प्रकार हैदरीलों अधिकार की परिमापा करते हे कि मह्‌ 
77, उल्लाकछ नजीडण, क७.. 32-34 


१४२ राजनातक दन्तत्त क्‌ सद्भाव 


बह वस्तु है “जो कि वास्तव में मनुष्य की उन भौतिक अवस्थाओं के लिए आवश्यक 


जो कि उसके व्यक्तित्व की स्थिति और परिपूर्णता के लिए अपेक्षित है ।” संक्षेप में, . 
आवरशंयादी सिद्धांत उन अरवेस्थाओं की उत्पत्ति पर बल देता है जो मानव को उसके 
व्यक्षितत्व के पूर्ण विकास में सहायक होती हैँ। इस प्रकार मानव-व्यवितत्व की प्रिपूर्णता 
वह लक्ष्य है जिसकी प्राप्ति के लिए सारे अधिकारों का प्रयोग होता है। दूसरे 
शब्दों में व्यवितत्व का अधिकार मानव का मौलिक अधिकार है और दुसरे अधिकार 
उसी से निकलते हँ'। उदाहरण के लिए, जीवन का अधिकार, स्वतन्त्रता का अधिकार, 
सम्पत्ति का अधिकार और इसी प्रकार दूसरे प्रमुख अधिकार मानव के व्यक्तित्व के 
विकास में सहयोग देने से जाने जाते हँ। यदि में इस अधिकार का दुरुपयोग करता 
हुं और इससे मेरे स्वयं की उन्नति में वाधा पड़ती है तो समाज को मुझे इससे 
वंचित रखते का अधिकार है। अधिकारों की यह व्याख्या तीन मुख्य बातें उपस्थित 
करती है जिनका कि इस अध्याय के आरम्भ में उल्लेख हो चुका है। पहली तो यह है 


« कि अधिकार समाज में होते हैं, क्योंकि वे समाज में होते हैँ, अतः वे मनुष्य की प्रकृति 


में समाविष्द है और मनुष्य की अपनी प्रकृति अपनी भछाई चाहती है । अपनी भलाई का 
अथ है दूसरों की भछाई। क्योंकि अकेले व्यक्ति की भलाई संभव-नहीं है | दुसरे प्रत्येक अधि- 


'कार का एक तत्स्थानीय (((077८5707078 ) कत्तंव्य है अर्थात्‌ मेरे आत्म-विकास का 


अधिकार , दूसरों के विकास के अभिकारं में हस्तक्षेप नहीं करता | अन्ततः व्यक्तिगत 
अधिकार मनृप्य की परिपूर्णता के मौलिक अधिकार के आधीन हैं । समाज को यह 
देखना है कि मेरे अधिकारों का उपभोग मेरे व्यक्तित्व को परिपूर्णता में सहायता करता 
है । यदि इन अधिकारों में से कोई भी अधिकार मुझे उस लक्ष्य .प्राप्ति में सहयोग 
नहीं देता तो समाज मुझे उस अधिकार के उपभोग से वंचित कर सकता हूँ। सारांश 
हैं कि कि मेरे आत्म-विकास का अधिकार अन्य के आत्म-विकास के अधिकार 
जैसा ही है, जिनके साथ में सामुदायिक जीवन व्यतीत करता हूं । इस प्रकार अधिकारों 
की वह व्यवस्था अनेक भावों से गठित है जोकि प्रकृति से नैतिक हैँ और मन॒ष्य और 
समाज के उत्थान में साथ-साथ सहयोगिनी हू । 
अधिकारों का आदशंवादी सिद्धांत मनृष्य की नैतिक एवं लोक-तंत्रीय भावना 
को उभारता है क्योंकि यह अधिकारों को वंधता की अपेक्षा नैतिकता से संबंधित करता 
हैं। दूसरे, यह मानव के आत्म-विकास को समाज के अधीन नहीं करता । दोनों एक- 
दूसरे के ऊपर प्रभाव डालते है । यह सिद्धांत कंण्ट के साथ मेरू खाता है कि किसी 
मनुष्य को दूसरे के उद्देश्य का साधन नहीं समझा जायेगा । यह प्रत्येक आदमी से 
यह कहता हैँ कि मानव को अपने शरीर में खोजे और दूसरों के शरीर में एक उद्देश्य 
की तरह सोचे साधन की तरह नहीं ।” परन्तु वास्तविक कठिनाई नैतिक स्वतन्त्रता 
के माप को निश्चित करने में खड़ी होती है। प्रत्येक व्यक्ति के पर्ण आत्म-विकास के लिए 
कौन-कौन-सी परिस्थितियां आवश्यक होनी चाहिएँ? यदि व्यक्तिगत भलाई और सामाजिक 
भलाई;में छूंधर्प हो तो दोनों में किस प्रकार सामंजस्य किया जाय। 
* अधिफारों फे सामाजिक फल्याण के सिद्धांत--सामाजिक कल्याण के सिद्धांत 


/ के समर्थक कहते हे कि अधिकार सामाजिक कल्याण की परिस्थितियां हैं। वे समाज 


व्यक्ति बोर राज्य के बोच संबंच श्ड३ 


लिंकित हैँ. एवं रोठि परन्तयर्थे जौर सामाजिक अधिक्ार “सब समाज के 
के प्रति धात्म-प्यान करें।” इंच बाठ का प्रमान कि समाज के लिए क्या लाभ- 
दायर है अधिहमधिर म़तृस्दों की अपरिसाविक यनक्ता होनो चाहिए। उद्यहरपाय; 
आपने के अधिक्र को स्ीजिए 4 यह एक निरपेज्ष अधिकार नहीं है। वह एक . 
समान समुदाय के अधिकायें से सोमित है। इसी प्रकार र॑ंपरच्चि के अधिर्र का यह 
अर्थ नहीं हैं कि दूसरों को द्वानि पढुंता कर योड़े ने छोय फरेंनहूके। उपयोगिवा- 
वादी वेबस और मिल इस सिद्धात के वास्तविक प्रतिप्रदक हैँ । छात्को भो जपिह्ायदों के 
इस लक्षण को स्वीक्षार करते हैँ यद्यपि केवठ अपने सम्रय की परिस्थितियों के नये 
अमंय में । वे कहते हूँ कि अधिकार का माप उ्यका उपयोग हैँ और अधिकार का माप _ 


हर द्य्पु धप 


उममाज के सम सदस्यों के छिए देखऊका नूल्यहें।१ वह बहते हें, वे स्वत्व जिन्हें राज्य 


को मान्यता देनो चाहिए “वे हूँ जो कि इविह्ास की दृष्टि में यदि वे परेन हों 
तो विनाथ लाते हें ।” अधिकार,चमाज से स्वतन्त्र नहीं हें वरन्‌ इसी में दिदमान 
हैं । “दब हम रखते हे . - .3): ४ ४४ ->7:४४१५४ेइसको एवं अपनी सुरक्षा के 
लिए... ..--- 48 + ०४ इस प्रकार अधिकार कार्य से सुसत्रद्ध है। इस प्रकार 
हमारे अधिकार हे जिनसे हम सामान्य माई के लिए योग-दान कर सकें? 
तदनुयार मेरे अधिकार मेरे समाज की मलाई के लिए योग देने पर सिद्ध होते हैं। 
“मेरे जन-कल्याण के विरुद्ध कोई अधिकार नहीं हो सकते। क्योकि अन्ततः मुन्ने उस 
कल्याण के विरुद्ध अधिकार देवा है जो स्वम अभिन्न रूप से मेरे कल्याण से संदंधित 
है।” २ इस प्रकार अधिकार उनके व्यक्तति एवं समाज के लिए उपयोगी होने पर सिद्ध 
होते है । . 

अधिकारों के साम्रानिक कल्याण का सिद्धात अपनी प्रश्चसा के लिए बहुत 
सामग्री रखता है, किन्तु यह कोई नहीं बता सकता कि वास्तव में सामाजिक कल्याण 
बया है? निकट के गत वर्षों में छाम्ाजिक मलाई के नाम पर मानव के व्यक्तित्व के प्रति 
बहुत कुछ राजनीतिक अन्याय किया गया है ! सामाजिक मलाई की प्रशता में मनुप्य के 
व्यक्तित्व एवं उत्तके बधिकारों का बहुबा बलिदान किया गया है। कोई भी सामाजिक 
व्यवस्था जो व्यकित के व्यक्तित्व को अवहेलनता करती हैं और सामान्य हितों की डीग 
मारती है, बहुत वमय तक टिक नही सकठी। अवश्य हो समाज के उस अँग से, जिसका 
ब्यक्तित्व कुचछ दिया जाता हैं और जिसके अधिकारों को हृडप लिया जाता हैँ, 
विरोध को जन्म देगा। 

निष्केपें--अधिकारों के स्वरूप को व्याख्या के लिए आदर्शवादी सिद्धात 
और सामाजिक कल्याण के सिद्धांतों का समन्वय सर्वोत्तम होता है। व्यक्ति की तथा 
समाज की भछाई का साथ हूँ। दोनों का विभेद नहीं हो सकता। समाज एक अंग्रभूत 
इकाई हूँ। अगो का अस्तित्व पूर्ण के आधार पर है और पूर्ण का अगो पर। सामाजिक 
कल्याण व्यक्ति के कल्याण पर निर्भेर है। 
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लिए समाज से दूर हटा देना चाहिए, ताकि वह अपने को सुधार-कर, अन्य सम्य नाग- 
रिकों की नाँई, समाज में अपना स्थान फिर से प्राप्त कर ले और समाज के कल्याण में 
योगदान कर सके ।” यदि परिस्थिति अनुकूल हो, तो यह दावा किया जा रहा है कि एक 
| सॉल भी पाछ वन सकेगा । अतएवं फांसी की सजा हटा देनी चाहिए और कारागारों के 
स्थान पर, चरित्र-सुधारक जेल स्थापित किये जाने चाहियें । । 

- जीवन के अधिकार की यह भी मांग है कि ऐसे व्यक्तियों को-दंड दिया जाय, जो 
आत्महत्या की चेष्टा करते हैं। इसका कारण स्पष्ट हूँ। प्रत्येक व्यक्ति हमारे समाज का 
एक पूरक-अंश हैं। यदि आत्महत्या की अनुमति दे दी जाय तो ऐसी बहुत-सी बहुमूल्य 
जानें नष्ठ हो जायंगी जो समाज का नेतिक बल बढ़ाने वाली सिद्ध हो सकती थीं। 
व्यक्ति की सुरक्षा ही क्या हुई यदि उसे अपनी जान खुद लेने की आज्ञा दे दी जाय ? 
आत्महत्या, एक ऐसी चेष्टा है जिससे समाज के संगठन पर चोट लगती है. और उसका 
विच्छेद होता है । अतः इसका भी दंड मिलना चाहिए । | 

किन्तु, जीवन का अधिकार अपनी ही इच्छा पर निर्भर नहीं है। यदि राज्य अपने 
सागरिकों को सुरक्षा की गारंटी देता है, तो नागरिकों के भी, राज्य के प्रति कुछ 
कर्तव्य हैं। जैसे युद्ध के अवसर पर अथवा अन्य किसी संकट काल में, नागरिकों का यह 
'फर्ज है कि वे अपने प्राण देकर भी राज्य के प्रमुत्त व सत्ता की रक्षा करें और उस 
पर कोई आंच न आते देवें। इस प्रकार, जीवन का अधिकार, कानून की आज्ञा पालने 
'पर निर्भर है। 
स्वतन्त्रता और स्वच्छन्द्गमन के अधिकार (शिए्ुए ६0 7090४ 7 € #76८ 
.०ए९०77९7१)--स्वतंत्रता और स्वच्छंदग्मन के अधिकारों का यह मत्तछव है कि 
प्रत्येक नागरिक, अपनी मानसिक व शारीरिक शक्तियों का जीवन को समृन्नत करने के 
'लिए सम्पूर्ण स्वतंत्रता से प्रयोग कर सकता है। व्यक्ति की गति-विधि पर दूसरे व्यक्ति 
अथवा अधिकारियों के किसी अनुचित शासन द्वारा, कोई प्रतिवन्ध नहीं गाया जाता- 
चाहिए। “गति-विधि-विहीन जीवन निरर्थंक होगा और मानसिक व शारीरिक शक्तियों 
के विकास के सुअवसर न रहने से जीवन, पशुओं के स्तर से ऊंचा नहीं उठ सकेगा ? १ 
स्वतंत्रता का अधिकार इस धारणा से पैदा होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को समाज की भलाई 
में कुछ न कुछ योग देना ही है। दासता, स्वतंत्रता का व्यक्तिक्रम है, क्योंकि यह एक ऐसी' 
सामाजिक कुरीति है जिसके कारण गृछाम या दास को अपने जीवन को अपनी इच्छा- 
नुसार ढालने के स्वतंत्र अवसर नहीं मिलते । 
निजी या वैयक्तिक स्वतंत्रता के और भी अथ हैं। जैसे, किसी व्यक्ति को, राज्य 
के कानूनों के विपरीत किसी भी प्रकार, बेजा तौर पर रोका, नजरबन्द या गिरफ्तार 
नहीं किया जा सकता; जबतक किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी अपराध का अभियोग 
रूगाकर, उसे स्थापित एक न्यायारूय के सामने पेश नहीं किया जाता, या उसे वहां से दंड 
नहीं दिया जाता, उसके शरीर को वंधन में रखना सर्वथा अनुचित है। उन देक्षों में 
जहां कि. यह अधिकार मौजूद हैं, यदि किसी नागरिक की स्वतंत्रता पर स्वेच्छाचारी 
प्रतिवन्‍्ध लगाया जाता है, तो उसके सामने अपनी स्वतंत्रता बहाल कराने के दो रास्ते 
+..+ यू-क्राकाऋ ० ने, ए.39. 


ही 


ड व्यक्ति और राज्य के बीच संबंध श्४ड७ 


हैं। प्रथम वह न्यायालय से, “वैयक्तिक स्वतंत्रता का झासनलत्र”/ ( एप ० 
म७८१४ (0०फ्रप्र3) आप्त करने को प्रार्थना कर सकता है। घासन-पत्र मिलने पर, 
बन्दी को अदाछत के सामने छाना ही पड़ेगा, जो उसको गिरफ्तारी यथा नज॒रबन्दी के 
कारणों पर विचार करके, यदि गिरफ्तारी अवैध सिद्ध होगी, वो उसे मुक्त कर देगो । 
दूसरे, उक्त अभियुक्त, अपनी ग्रिरफ़्तारी की क्षतिपरूत्ति का दावा कर सकता है। क्षत्ति- 
पुर्ति का मतलब है, यदि गिरफ्तारी बेजा तोर पर हुई है, वो वेजा हरकत करने वाले पर 
अदालत में हरजाने का दावा कर सकता हैं मा न्यायारूय से उसे दंड दिला सकता हूँ । 
स्वतत्रता और वैयवितिक स्वच्छंदता भी अस्रोम नहीं हैं । राष्ट्रीय सकट-काल 
अथवा युद्ध की अवस्था में सरकार द्वारा नागरिकों की गति-विधि पर अनेक प्रतिवन्‍्ध 
छगाये जा सकते है। युद्ध तथा अस्य राष्ट्रीय संकटों का यह तकाजा है कि सरकार के पास 
विद्याल विचारशीलता-युकत अधिकार रहने चाहियें। तिसपर भी यह्‌ अधिकार अवाघारण 
होने के कारण असाधारण परिस्थित्तियों में ही प्रयुक्त होने चाहियें, शान्ति और अमत 
के समय इनका सहारा न छिया जाना चाहिए। 
काम करने का अधिकार ( 306 फिष्ठआ 0 ४४८० )--काम करने का 
/ अधिकार जीवन के अधिकार में समाविप्ट है, क्योकि विवेक के आधार पर सगठित समाज 
में मनुष्य को अपने परिश्रम के पुरस्कार पर जीवन-यापन करना चाहिए । तदनुसार, यह 
आवश्यक है कि समाज उसे अपने कामों को सम्पन्न करने के छिए और अपने जीवन 
निर्वाह के लिए आजीविका उपा्जन को सुविधाएं प्रदाव करे । यदि राज्य उसे ऐसा 
अवसर प्रदान करने में असफ़छ रहता है तो वह उसे उन सब साथनो से वचित करवा हूँ, 
... जिनसे उसके व्यक्तित्व का विकास हो सकता है । संघर्ष करता हुआ और भूखों मरता 
हुआ भनुप्य समाज पर एक रांछव है । जब इसका वडे जोरों से समर्थ किया जा रहा है 
कि आधुनिक राज्य को अपने नागरिकों के छिए कार्य के अधिकार को गारंटी करनी 
होगी। किन्तु इसका यह आदाय नही कि किसी विशिष्ट कार्य के लिए अधिकार का वचन 
दिया जाय। यदि में बेकार ही जाता हूं तो मुझे तत्सम कार्य की प्राप्ति का अधिकार 
नहीं! कार्य के अधिकार का इस बधिकार से बढ़ कर अर्थ नहीं हो सकता कि मनुप्य 
अपने को समाज की भछाई और सेवा के कार्यों में छगाए, जिनकी उसे जरूरत हूँ ।* 
कार्य के अधिकार में यह भी थामिल है कि हरेक कर्मचारों को उसके श्रम के लिए 
पर्याप्त वेतन दिया जाबगा । उसे कुछ सुख-सुविधाओं सहित पर्याप्त भोजन, वस्त्र और 
आवास प्राप्त करने योग्य होना चाहिए । यदि उसका वेतन जीवन की न्यूनतम आवश्य- 
कताओं की पूत्ि करने भर को ही है, तो वह शारीरिक रूप में जर्जरित हो जावगा। 
मानवनयत्र को यदि योग्यवापूर्वक कार्य करना है, तो उसे उचित परिषोपण बी आवश्यकता 
होगी, सुख्न-मुविधाएं मानव-यन्त्र को केवछ तरल ओर सरस ही नद्दी वनाती प्रत्युत मोदो- 
मोटी आवश्यकठाओं की पति मर से जोवन को कुछ अधिक प्रदान करती है । साथ ही कमे- 
कर को उचित घंटो के छिए ही काम करना चाहिए । मानव-भ्रम मनोवैज्ञानिक आधार पर 
हो सकता हैँ और उसकी मनोवैज्ञानिक मर्यादाए है। कार्य के ठस्ने घंटों का अर्थ हैं व्यक्तित्व 
का हास, क्योकि कर्मकर के पास रचनात्मक कार्यों के छिए समय नहीं होगा । मनुष्य 
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को जो वस्तु नागरिक बनाती है, वह है घिचार । यदि उसके पास विचार करने के लिए 
समय नहीं है, तो.वह नागरिक के गुण को खो बैठता है। एक सदु-तागरिक का अर्थ है अच्छा 
राज्य | इसके बाद शबित की एक “नागरिक मर्यादा” ((॥90० 4/070) है, राज्य 
अपने निजी .रवार्थ के लिए उसे विस्तृत करने की स्वीकृति दे सकता है ? ”* ह 
रूस के अछावा थोड़े ही राज्यों ने कार्य के अधिकार की बैच स्वीकृति दी है। 
किन्तु कोई भी राज्य चिर्काल तक इसकी उपेक्षा नहीं कर..सकता। राज्य के 
सामने दो “विकल्प है। उसे यातों प्रत्येक नागरिक को कार्य देना होगा अथवा जब तक 
वह वेकार रहता है, उस समय तक उसे जीवन-यापन का कोई सहारा देना होगा। दूसरे 
विकल्प के छिए बेकारी का वीमा इसका उपाय हैं। इसी प्रकार, राज्यों को: हस्तक्षेप 
करना चाहिए और देखना चाहिए कि कर्मकर शिप्ट जीवन-मान के अनुसार पर्याप्त 
वेतन प्राप्त करते है. और वह उचित घंटों के छिए काम परे. छगाये जाते हैं, जिससे उन्हें 
अपनी मानसिक वावितयों को विकसित करने का काफी समय मिलता हूँ | इस लक्ष्य के 
लिए फैक्ट्री विधान का उपाय है । ' | 
' दिक्षा का अधिकार (रि270 ४0 ि00८०४००7)--शिक्षा के अधिकार का 
आशय है कि राज्य को अपने नागरिकों को शिक्षित करने के लिए प्रर्याप्त प्रवन्ध 
करने चाहिएं। शिक्षा से व्यवित कार्य की क्षमता से संपन्न और अच्छे नागरिक बनते 
हैं । “सार्वजनिक कल्याण के लिए अपनी विवेक बुद्धि के अनुसार योगदान के रूप में” 
नागरिकता की व्याख्या की गई है ।* स्वतंत्र वेयक्तिक विकास के छिए शिक्षा का होना 
बहुत जरूरी है । यह नागरिकता के कार्यो के लिए मनुष्य को योग्य बनाती है । लास्की कहते * 
हैं, “अन्त में, शवित उन लोगों की है, जो विचारों का निर्माण कर सकते हैं और उसके सार. 
को ग्रहण कर सकते हैं ।/३ एक अशिक्षित व्यक्ति न तो राजनीति को समझ सकता है 
न ही वह अपने हितों के लिए चौकन्ना बन सकता है। इस तरह का नागरिक दूसरों का 
2५ ५ से होकर ही रहेगा। उसे अपने व्यवितत्व को पुर्णतया विकसित करने का अवसर नहीं 
' होगा। “जीवन-क्षेत्र में परीक्षणों के अवसर आने पर ऐसा अधूरा मनुष्य बुद्धि से अनियं- 
* तित प्रवृत्तियों द्वारा ही शासित होगा ।” ४ 
तथापि शिक्षा के अधिकार का यह अथे नहीं कि सव नायरिकों के छिए समान 
मानसिक प्रशिक्षण हो । इसका केवल यह आशय है कि सब नागरिकों को अपनी विशेष 
रुचि के अनुकूल शिक्षा के क्षेत्र में समान अवसर प्राप्त हो । फिर एक अच्छा नागरिक 
बनने कै लिए शिक्षा का एक अनिवार्य न्यूनतम स्तर होना चाहिए जिससे नीचे कोई न 
रह सके। प्रत्येक नागरिक को कम से कम एंसी शिक्षा तो प्राप्त करनी ही होगी जो उसे 
अपने -छिए निर्णय करने, चुनने और फंसलछा करने के योग्य वना सके । “उसे यह अनुभव 
कराना होगा कि वह इस दुनिया में अपने मस्तिप्क और संकल्पशवित के वछू पर जीवन 
की एक रूपरेखा बना सकता है और उसका उद्देश्य निश्चित कर सकता है। ”* 
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य्यक्षित और राज्य के बीच संदंध है दर्द 


संपत्ति का अधिकार (7॥6 [सिंह 00 श०एथ८१)--हम्पत्ति का 
अधिकार प्रत्येक को अपनी चछ या अचछ [ 30४०८ 07 फायाएश्शँ० )- 
संपत्ति का मुक्‍त प्रयोग और भोग की सुरक्षा प्रदान करता है । इसमें सपत्ति के नितात 
प्रयोग का अधिकार जीवन-काछ से उपहार या परिवर्तव द्वारा अय करते का अधिकार 
और त्यागने का अधिकार समाविपष्ट है । 

हाल ही” मे सम्पत्ति के अधिकार के विषय मे विस्तृत चर्चा होने लगी है । इसे 
रखने या हटाने के छिए विभिन्न तक॑ उपस्थित किये गए हें। जो इसे रखने के पक्ष का 
समर्थन करते है, उनका कहना है कि सपत्ति का नीतिशास्त्र (40ग८७) विपयक 
आधार हूँ और यह मनुप्य के नैतिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अत्यावश्यक है।' यह 
योग्यता के लिए पुरस्कार हू, और तदनुसार, यह मनुष्य के अस्तित्व के छिए किसी रूप 
में आवश्यक हूँ । इसके अलवा सम्पत्ति वाल्म मनुष्य भूखो मरने के भय से सरक्षित होता 
है और वह बुद्धिमान अस्वेपक वनने के लिए पर्याप्त सुविधा प्राप्त कर सकता है और 
इस तरह ऐसी अवस्थाये उत्पन्न कर सकता है जिनसे मानवता की उन्नति हो सकती 
हूँ । अन्ततः, इसके समर्थक यह तक॑ पेश्न करते हे कि सम्पत्ति देशभक्ति के गुणो, परिवार 
के प्रति स्नेह, उदारता, सोज की प्रवृत्ति और शक्ति की--जों सब समाज के ऋ्रमिक 
विकास के लिए अत्यावश्यक है, पोपक हे । 5 

जो लोग इसे हटाने के समर्यक हें, उनका कहना हूँ कि भदि सम्पत्ति के अधिकार 
को जारी रहने दिया जाएं, तो समानता असम्भव है । वे कहते हे कि सब हमारी सामाजिक, 
आध्िक और राजनीतिक वुराइयों का कारण असमानता हैँ । कुछ छेखक, जो निजी 
सम्पत्ति के वर्तमान रूप की व्यवस्था का विरोध करते हूँ, उसे बनाए रहने को इस सोमा 
तक न्याय्य ठहराते हें जहा तक यह मानव व्यक्तित्व को उन्नत करने के लिए दरकार हूँ। 
उदाहरण के लिए, छास्की इसे पूर्णतया हटाने के पक्ष मे नही हँ। किन्तु वे उस सम्पत्ति के 
अधिकार को मान्यता नही देते जो किसी के निजी श्रम का परिणाम नहीं हैं अथवा जो 
सामाजिक कल्याण के विरूद्ध हैँ जयवा जो समाज में उसके कार्य के लिए आवश्यक नहो 
है ।* वे स्वामित्त ((0४४77९8) और उपाजंब (2७777) में स्पष्ट भेद करते हे 
और उनका मत है, “जिनकी सपत्ति दूसरे मनुध्यो के यत्नो का फल है, वह समाज में 

* परान्न-भोजी (?872अंप्व८) हैं 32 

रूस को छोड़ कर प्रायः प्रत्येक राज्य निजी संपत्ति के स्वामित्व को मानता है और 
उसकी गारदी करता हूँ। किन्तु सम्पत्ति का अधिकार, अन्य अधिकारो की तरह, स्वेच्छा वारी 
नही हैँ। इसके लिए मर्यादाएं हे । प्रत्येक राज्य के नियम स्वामित्व और निजी सपत्ति 
के परिवर्तत को नियमित करते हे । इसी प्रकार, राज्य के अधिकार वज़्यक्ति के अधिकारों 
को छाघ सकते हू । यद्यपि ऐसे अधिकार केवल अस्थायी होते हे । द्वितीय विश्व महायुद्ध के 
समय ऐसा कुछ होता हमने देखा ही हूँ जवकि सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए सरकार ने कई 
मकानों, भवनो, स्थानों और कारखानों को अपने अधिकार में छे लिया था । इसके अलावा 
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श्पु० राजनीतिक विज्ञान के सिद्धान्त 


सरकार या तो दंड के रूप में अथवा सार्वजनिक कल्याण के लिए संपत्ति को जब्त भी कर 
सकती है। यहां तक कि सरकार व्यवित की संपत्ति के कुछ भाग ही टैक्सों के भुगतान के 
लिए भी मांग कर सकती है । 
अनवन्ध का अधिकार (76 रिछुत 40 (४079८६)--अनुवच्ध के अधि- 
कार का आशय है कि प्रत्येक नायरिक दूसरों के साथ समानता और अपने साथियों को 
प्राप्त तदनरूप अवसरों के आधार पर कार्य करने, जीने और स्वतंत्रंतीपूर्वक अनुवच्ध 
कर सकता है। असंदिः्ध रूप में, अनु वन्ध समाज का अनिवाये आवार है। यह व्यापार 
और सामाजिक संगठतों को परस्पर जोड़ता है। जो राज्य अपने तागरिकों के अनुबंध 
के अधिकार को सुरक्षित नहीं करता, वह सम्य होने का दावा नहीं कर सकता, और 
इसलिए प्रगतिशील भी नहीं। संयूक्‍त राष्ट्र अमरीका के संविधान ने मान्यता दी हैं कि' 
“अनुवन्धों के दायित्व को क्षति पहुंचाने वाला कानून” कोई भी राज्य नहीं बनाएगा। 
इसी प्रकार की धारा भारत के संविधान में भी रखी गई है । 
किन्तु, अनुवन्धों की कुछ एक किस्में हैं जिन्हें राज्य स्वीकार नहीं करते। कोई भी 
राज्य दासों के व्यापार या घूसखोरी के अनुवन्ध को मान्यता नहीं देता। इसी प्रकार 
सार्वजनिक कल्याण के सब विरोधी अनुबंध अर्थात्‌ अवैध उद्देश्यों के लिए किये गए अनुवन्ध 
औरतों का व्यापार अथवा ऐसे अनुवन्ध जिनसे राज्य की रक्षा खतरे में हो, कानून-विरुद्ध 
माने जाते हैं। भारत के संविधान की घारा २३ (१) मानव-प्राणियों के व्यापार की 
मनाही करती हैं। धारा २४ आदेश करती हैकि १४ साल की आयू से कम का वच्चा 
कारखानों या खानों या अन्य शारीरिक श्रम के कार्यों में नियोजित नहीं किया जा सकता। 
इस प्रकार राज्य केवल उन अनुबंधों का समर्थव कर सकता है, जो उस लक्ष्य के अनु- 
जिनके लिए इसका अस्तित्व हैं । 
भाषण, समाचार-पत्र और सभा का अधिकार (+76 ४४६६0 576९८०ा 
9688 270 ह886॥09) :---भाषण का अधिकार मनुष्य की प्रारम्भिक आवश्य- 
कता हैं। ऐसा कोई समाज नहीं हो सकता, जिसमें उसके सदस्यों को अपनी राय प्रकट 
करने की स्वतंत्रता न हो और वह बिना बाधा के विचार विनिमय व कर सकोें। यह केवल 
भाषण का ही माध्यम है जिसके द्वारा हम दूसरों के परामशों और अनुभवों से छाभ 
उठते हैं। स्वतंत्र सम्मति प्रकट न कर सकने के कारण समाज का विकास रुक जाता है । 
भाषण आत्मरक्षा का भी साधन हैं। जब हम अपनी राय प्रकट करने के लिए स्वतंत्र 
हैं, तो हम दूसरों के अत्याचार और अन्याय का विरोध कर सकते हें, भले ही वह सरकार 
का अत्याचार हो अथवा किसी व्यक्ति विशेष का । इसलिए भाषण के अधिकार का अर्थ 
हैं, “सामान्य विपयों पर राय प्रकट करने की स्वतंत्रता ।” इसका आशय है कि प्रत्येक 
व्यक्ति सरकार के किसी प्रकार के हस्तक्षेप के बिना सार्वजनिक रूप में विचार करने और 
राय जाहिर करने के लिए स्वतंत्र है। इसमें यह भी शामिल है कि प्रत्येक व्यवित सरकार 
की नीति की आलोचना करने के लिए भी स्वतंत्र होगा। मनचाहा सोचना और 
सोच के अनुसार कहना, ये स्वतंत्रताएं राजनीतिक सत्य की खोज की दो अनिवार्य 
कुंजियां है। 
परन्तु अकेला सत्य ही वाणी की स्वतंत्रता का निर्देशक नहीं हो सकता ।” और 


व्यक्ति और राज्य के बीच संबंध १५९ 


इसी कारण वात कहने को स्वतंत्रता भी अपने आप में सम्पूर्ण नही है। समाज की भर्ाई 
और दूसरों के अधिकारों के लिए मान, दोनों को यह मांग हूँ कि वाणी को स्वतंत्रता 
पर कुछ संगम रखे जाव। ऐसे मापण, जिनसे सार्वजनिक सदाचार अप्ट होने की समावना 
हो, या जो राजदोह फंठाफर वेघरूप से स्थापित यरकार को नोव को हिल्आने के हेतु हों, 
राज्य के कालूत द्वारा दंडनीय हाते है। भाषण को स्वव॑त्रता के अविकार पर छगाए गये 
ऐसे निमतरण व्यक्ति की आजादी कम करने की नीयत से नही छुगाए जाते, वरंच दुसरों 
को स्वतत्रता तथा राज्य की दृढ़ता को कायम रखने के छिए इन्हें छागू किया जाता है । 
युद्धकाल में भापध को स्वतंत्रता के अधिकार पर मतभेद है। किन्तु, इतना सभी को 
स्वीकार है कि राष्ट्रीय घंकटकाऊ में प्रत्येक नागरिक को अपने ऊपर अधिकाविक बंधन 
स्वीकार करने चाहियें। शान्ति और अमन के समय, कई बातें कह दी जाती हूँ । किन्तु 
बही बातें, युद्धकाछ में कहे जाने से बुद्ध में सफलता प्राप्ति पर उल्टा प्रभाव डाल देंगी । 
अतः संकट-काल जबतक बना रहे, तवतक ऐसे भाषणों की आजा नहीं दो जा सकती । 
छास्की का मत तो यह हैं, कि युद्ध-काल में मी सरकारो को भाषण-स्वतत्रता पर प्रति 
वन्य लगाने का अधिकार नही दिया जाना चाहिए । इनका कहना हैँ कि सरकार की युद्ध 
भीति पर जनता को अपने विचार प्रकट करने की खुली छुट्टी होनो चाहिए । आपने 
/रिख्ा हूँ कि “वरकार के प्रवन्धक-वर्ग को वाघा देने का कोई अधिकार नही, चाहे जतता 
का मत कुछ भी हो। मायरिकी की सम्मतिया प्रकट हीनो चाहिएँ, ताकि सरकार को नीति 
पर उनका पूरा प्रभाव परडे। उक्त सम्मतियाँ या विचारों का देंडनीय बनाया जाना, 
विशेषकर ऐसे समय में जवकि वागरिकता के कार्य को सुचारु रूप से चछाए जाने के छिए 
यह अनिवार्य हे, राज्य को न॑तिक नीवों के छिए विनाशकारी सिद्ध होगो ।/ 
भाषण की स्वाघीनता एक अभूल्य अधिकार है। भाषण का अधिकार सामाजिक 
उन्नति में साधक होने के अलावा, प्रजातंत्र को सफलता का आधार भो हैं। प्रजाततर 
का मतलब हूँ---समाछोचना द्वारा स्थापित सरकार । सरकारी नीति की आलोचना से 
जतता के विचारों में प्रकाश आता हैं । अतः आछोचना को, प्रजा की शिकायतें दूर कराने 
बाली प्रभावधाली शक्ति कहना होगा । 


“सच्ची स्वतंत्रता तभी कि जब उत्पम्त सतुज सवबिध स्वतन्न । 
जनता फो परामर्श देता बातें करता होकर स्वतंत्र ।/ 
] +पूरीखिडिस 


भाषण की स्वतव्रता रहने से सरकारों को भी जनता के संत से छाम उठाने का 
अवसर मिलता हूँ। जो सरकार, जनता के मतों का गला घोटती है, वह अपने पाव आप 
कुल्हाड़ी मारती है श्रो. छास्को ने इस विचार को सक्षिप्त और सुन्दर रूप से यो वयान 
किया हूँ: व्यक्ति को अपने सोचे के अनुसार कहते की आज्ञा दे देने का मतलब हु--उसके 
व्यक्तित्र को विकास को एकमात्र तवा अन्तिम सुविधा देना और उसकी नागरिकता 
को नैतिक प्रोढ़ता प्रदान करना। इसके विपरीत चलता हँ---अस्तुत परिस्थिति (3ध05 
470) का समर्थद करना, छोगों को अपने काम्त छिपाकर करने पर मजबूर करना, और 
इस प्रकार उन्हे खतरनाक रास्तों पर चछाना, था फिर उसको अपने धनी जाम 
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कोड-विल इसका उदाहरण है। शारदा ऐक्ट इसी प्रकार का दूसरा उदाहरण हे । इसी 
प्रकार, कोई राज्य अस्थायी विवाह को स्वीकार नहीं करता । बहुत से राज्यों में बहु- 
विवाह वर्जित हो सकता हूँ । राज्य द्वारा पति और पत्नी के कुछ कर्त्तव्य तथा अधिकारों 
को भी स्वीकार किया जाता है । किसी भी रोज्य में अल्पवयस्क की वध स्थिति नहीं है । 
यद्यपि राज्य-राज्य में. यह भिन्न अवश्य है, फिर भी हरेक राज्य में वयस्कता की आयु 
निश्चित हो चुकी है। . “ ; 
राजनीतिक अधिकार. (?06८४ शिए98)--राजनीतिक अधिकारों में 
(१) सार्वजनिक पद ग्रहण करने का अधिकार, (२) मत-दान, का. अधिकार; और 
(३) आवेदन-पत्र देने के अधिकार सम्मिलित हैं । | 
सार्वजनिक पद-प्रहण अधिकार (रि9/00 ?ए०॥८ 070८8)--भारतीय 
संविधान में प्रत्येक भारतवासी को, सरकारी पद ग्रहण करने में समान अवसर देने की व्य- 
वस्था की गई है। * संविधान में व्यवस्था है कि धर्म, नस्ल, जाति अथवा स्त्री पुरुष के लक्षण 
वंश,जन्म स्थान या किसी एक आधार पर राज्य, में किसी को कोई पद ग्रहण करने से 
वंचित नहीं किया जायगा ।१ वास्तव में, यह व्यवस्था, प्रजातंत्र राज्य का उपहार ही 
है, जिसमें प्रत्येक नागरिक के लिए समानाधिकार रखे हैँ। निर्धेन से निर्धन भारतीय 
धनी-से-धनी की तरह ऊंचे-से-ऊंचा पद ग्रहण कर सकता है। इसका यह अभिप्राय 
हैं कि राज्य की न्याय, वेधानिक, शासन-सम्वन्धी तथा सभी सार्वजनिक नौकरियों के 
द्वार एक सामान्य नागरिक के लिए खूले हैं। शासन-सत्ता जनता के हाथों में रहने का अर्थ 
है कि शासन-प्रणाली की और भी निकट से कड़ी देख-भाल हो सकेगी । जान स्टुअर्ट मिल 
(१७॥॥|) की लोक प्रसिद्ध उवित “सदा अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना प्रजा- 
तंत्र का मूल्य हैं” का यही सार है। 
सतदान का अधिकार (76 र९०४६ 0 ४०६८)--मतदान के अधिकार 
से हमारा अर्थ यह है, कि प्रत्येक वयस्क नर-तारी नागरिक को , चुनाव के समय अपना 
कि डालकर अपना मत प्रकट करना होगा कि वह किन-किन को सरकार के निर्माण में 
अपना प्रतिनिधि वताकर भेजना चाहता है । मतदान या वोट देने का अधिकार प्रजातंत्र- 
राज्य की उपज है। किन्तु प्रत्येक प्रजातंत्र राज्य भो, अपने प्रत्येक नागरिक को 
यह अधिकार प्रदान नहीं करता । यथा विदेशियों, दीवालियों, नितांत विधियों तथा 
कुछ अपराधियों और अवयस्कों को मत-दान के अधिकार से वंचित किया जाता है। 
कुछ राज्यों में, वहां का स्त्री-वगे मतदान के अधिकार से वंचित है। किन्तु संपत्ति, 
नस्ल, धर्म, सम्प्रदाय, शिक्षा या स्‍त्री पुरष के भेद को किसी हालत में भी मतदान 
अधिकार का आधार नहीं बनाया जाना चाहिये। छास्की ने ठीक कहा है, “जब कभी 
मतदाताओं के समूह को सीमित कर दिया जाता है, तो समझ लीजिये के वर्जित वे 
का कल्याण भी सबके कल्याण में सम्मिलित नहीं होता ।”» संपत्ति-स्वामियों ही को 





१. धारा १६ (१) 
२. घारा १६ (२) 
३. ए8, पृ. ११५. 


व्यक्ति और राज्य के बीच संबंध श्ष्ष 


मताधिकार देना, अप्रजातंत्रवादी हैं ओर इससे संपत्तिद्दीन व्यक्तियों की सदा हाति 
हुई हूँ।इसी प्रकार, किसी जाति विश्लेप, सम्प्रदाय अयवा रग्र के आधार पर ही 
मतदान का अधिकार देने से, उसी वर्ग-विशेष को सुविधाएं प्राप्त होती है । मिछ्ठ (3 ) 
का यह मत कि पझिक्षा को मताधिकार को कसौटी मानना चाहिये, आज सर्वमान्य 
नहीं रहा । आज यही कहा जाता है कि मताधिकार अंधिकाधिक विज्ञाल होता चाहिये 
और एक आदमी के बोट का सिद्धात ही भ्रजातंत्री सरकार में प्रचलित रहना चाहिए। 

आवेदन-पत्र वेने का अधिकार (796 रि0976 (०0 ?८४४०४ )-अपनी शिकायतें 
दुर कराने के लिए, इस अधिकार के अनुसार प्रत्येक नागरिक को, निजी व सामूहिक रूप 
से शासन-प्वन्ध-कर्त्ता या वैघानिक अधिकारी को अर्जी देते का अधिकार है । प्रजावन 
राज्य में शासक-वर्ग को जनता की उचित शिकायतों की और ध्यान देना ही 
पड़ेगा, क्योंकि इसी वर्ग में अन्तिम प्रमुत्व निहित हैँ। अतः, सरकार को प्रजा की 
भावनाओं को देख कर उनकी आवश्यकताओं के अनुसार उपचार करता ही चाहिये। 

अधिकारों का परिवर्ततीय स्वरुप (76 टएव्याहंगए. (0ग्थ्यछ 0 
र85)--सभी राज्यों में, एक से अधिकारों की मूची नही रखी जाती और न एक से 
अधिकारों को स्वीकार किया जाता है, और न हो अधिकारों को एक स्थिर सिंद्धात रूप 
में माना जाता है । अधिकार तो परिवतंनशील होते हे और मनुष्य की स्थितियों तथा 
आवश्यकताओं के अनुसार उनमें परिवर्तत होते रहना चाहिये । जो बातें एक 
युग में आवश्यक रूप से आधारभूत प्रतीत होती हे, वही दूसरे युग में अनावश्यक समझी 
जाने लगती है। हमारी उपयोगिता का माप-दड, समय के साथ बदलने से अधिकारों 
की महत्ता को समझने के ठग भी बदल जाते हेँं। उदाहरणार्थ, निजी सपत्ति बनाने 
के अधिकार को छोजिये। आज इसके वही अय॑ नही लिये जाते, जो कि १९ वी झताव्दी 
में छिपे जाते थे। फलतः हम अपने अधिकारों की व्यवस्था को कठोर नहीं वना सकते। 
हमारे अधिकारों के सिद्धात भी, हमारी वैयक्तिक, सामूहिक व सामाजिक आवश्यक- 
वाओ के अनुरूप होते चाहियें। अधिकारों सबधी कोई सिद्धात, जो समस्या के 
केवल एक ही पक्ष पर प्रकाश डालता है, निश्चय हो झगड़े का कारण वर्नगा। व्यक्ति- 
वाद का पुराना तिद्धांत केवल व्यक्ति से संबद्ध होने के कारण, आज की राजनीति में 
एक भूल माना जाता है किन्तु मनुष्य का कल्याण, कोई ऐसा पृथक्‌ उद्दंश्य नहीं, 
क्योकि इस कल्याण में व्यवितगत, सामूहिक और अन्त में सारी जाति को भलाई 
लिहित हैं । 

इसलिए, अधिकारों को व्यवस्था पर पूर्ण रूप से ही विचार किया जाता 
अनिवार्य हैं । इसके अतिरिक्त राजनीति सक्रिय आदर्शों से ही सवंध रखती 
हैं। मनुप्प को चाहिये कि समाज के कल्याणार्य, इन आदर्शों को क्रियाशील बनाए। 
मावव॑ के आदेशों और उसके द्वारा स्थापित सस्‍्याओ में समुचित समन्वय रहने से ही 
सामाजिक कल्याण सभव है। समता ने रहने से, मानव के उच्च आदर्शों को नहीं 
प्राप्त किया जा सकता और नही मानव को नैतिक उन्नति संभव हूँ । इस प्रकार हम 
इस परिणाम पर पहुंचे कि अधिकार, परिवर्ततसील हे और इनमें मनुप्य की तथा 
समाज को आवश्यकताओं के अनुसार ही परिवर्तत हुआ करता हूँ 
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कोड-विछ इसका उदाहरण है । शारदा ऐक्ट इसी प्रकार का दूसरा उदाहरण हैं । इसी _ 
प्रकार, कोई राज्य अस्थायी विवाह को स्वीकार नहीं करता । बहुत से. राज्यों में बहु- 
विवाह वर्णित हो सकता है । राज्य द्वारा पति और पत्नी के कुछ.कर्तेव्य तथा अधिकारों 
को भी स्वीकार किया जाता है । किसी भी राज्य में अल्पवयस्क की: वैध स्थिति नहीं है । 
यद्यपि राज्य-राज्य में. यह भिन्न अवश्य है, फिर भी हरेक राज्य में वयस्कता की आयु 
निश्चित हो चुकी है । 

राजनीतिक अधिकार (?06८००ं शि87/5)--राजवीतिक अधिकारों में 
(१) सावेजनिक पद ग्रहण करने का अधिकार, (२) मत-दान का. अधिकार, और 
(३) आवेदत-पत्र देने के अधिकार सम्मिलित हूँ । 

सार्वजनिक पद-ग्रहण अधिकार (रि87970 ?79500८ (0706)--भारतीय 
संविधान में प्रत्येक भारतवासी को, सरकारी पद ग्रहण करने में समान अवसर देने की व्य- 
वस्था की गई है। * संविधान में व्यवस्था है कि धर्म, नस्ल, जाति अथवा स्त्री पुरुष के लक्षण 
वंश,जन्म स्थान या किसी एक आधार पर राज्य, में किसी को कोई पद ग्रहण करने से 
वंचित नहीं किया जायगा ।* वास्तव में, यह व्यवस्था, प्रजातंत्र राज्य का उपहार ही 
है, जिसमें प्रत्येक नागरिक के लिए समानाधिकार रखे हैं। निर्घत से निर्धन भारतीय 
घनी-से-धनी की तरह ऊंचे-से-ऊंचा पद ग्रहण कर सकता है। इसका यह अभिप्राय 
है कि राज्य की न्याय, वैधानिक, शासन-सम्वन्धी तथा सभी सार्वजनिक नौकरियों के 
द्वार एक सामान्य नागरिक के लिए खूले हैं। शासन-सत्ता जनता के हाथों में रहने का अर्थ 
है कि शासन-प्रणाी की और भी निकट से कड़ी देख-भाल हो सकेगी। जान स्टुअर्ट मिल 
(५१) ) की छोक प्रसिद्ध उवित “सदा अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना प्रजा- 
तंत्र का मूल्य है” का यही सार है । 

सत्तदान का अधिकार (306 १8॥8६ (0 ४०४८)--मतदान के अधिकार 
से हमारा अर्थ यह है, कि पत्येक वयस्क नर-तारी नागरिक को , चुनाव के समय अपना 
“५. वोट डालकर अपना मत प्रकट करना होगा कि वह किन-किन को सरकार के निर्माण में 
अपना प्रतिनिधि वनाकर भेजना चाहता हैं। मतदान या वोट देने का अधिकार प्रजातंत्र- 
राज्य की उपज है। किन्तु प्रत्येक प्रजातंत्र राज्य भी, अपने प्रत्येक नागरिक को 
यह अधिकार प्रदान नहीं करता । यया विदेशियों, दीवालियों, नितांत विधर्मियों तथा 
कुछ अपराधियों और अवयस्कों को मत-दान के अधिकार से वंचित कियाः जाता है। 
कुछ राज्यों में, वहां का स्त्री-वर्ग मतदाव के अधिकार से वंचित है। किन्तु संपत्ति 
नस्ल, धर्म, सम्प्रदाय, शिक्षा या स्त्री पुरुष के भेद को किसी हारूत में भी मतदान 
अधिकार का आधार नहीं बनाया जाना चाहिये | छास्की ने ठीक कहा है, “जब कभी 
मतदाताओं के समूह को सीमित कर दिया जाता है, तो समझ लीजिये के वर्जित वर्ग 
का कल्याण भी सबके कल्याण में सम्मिलित नहीं होता ।”३ संपत्ति-स्वामियों ही को 





१. घारा १६ (१) 
२. धारा १६ (२) 
३. एण9, पृ. ११५. 


व्यक्षित ओर राज्य के बोच संबंध श्प५ 


मताधिकार देना, अभ्रजातंत्रवादी हैं और इससे सपत्तिहीन व्यक्तियों को भ्रदा हानि 
हुई है। इसी प्रकार, किसी जाति विश्येप, सम्प्रदाय अयवा रगर के आधार पर ही 
मतदान का अधिकार देने से, उसी वर्गे-विद्येप को सुविधाएं प्राप्त होती हैं। मिल (७) 
का यह मत कि शिक्षा को मताधिकार की कसौटी मानना चाहिये, आज सर्वमान्य 
नही रहे । आज यही कहा जाता है कि मताधिकार अधिकाधिक विद्याल होना चाहिये 
और एक आदमी के वोट का सिद्धात ही प्रजातत्री सरकार में प्रचलित रहना चाहिए। 
आवेदन-पत्र देने का अधिकार ([!6 रि80/६ 00 ?८४४०॥)-अपनी शिकायर्ते 
दूर कराने के लिए, इस अधिकार के अनुसार प्रत्येक नागरिक को, निजी व सामूहिक रूप 
से झासन-प्रवन्ध-कर्त्ता या वैधानिक अधिकारी को जर्जी देने का अधिकार है। प्रजातत्र 
राज्य में शासक-वर्ग को जनता की उचित झिकायतों को ओर घ्यान देना ही 
पड़ेगा, क्योंकि इसी वर्ग में अन्तिम प्रभुत्व निहित हैं। अतः, सरकार को प्रजा की 
भावनाओं को देख कर उनकी आवश्यकताओं के अनुसार उपचार करना ही चाहिये। 
अधिकारों का परिवतंनीय स्वरूप (2॥6 (फाहए8 (णांटा॥ ० 
.8॥8)--सभी राज्यो में, एक से अधिकारो को सूची नही रखी जातो और न एक से 
अधिकारों को स्वीकार किया जाता है, और न ही अधिकारों को एक स्थिर सिद्धांत रूप 
में माना जाता हूँ। अधिकार तो परिवर्तनशील होते हे और मनुष्य की स्थितियों तथा 
आवद्यकताओ के अनुसार उनमें परिवर्तन होते रहना चाहिये । जो बातें एक 
युग में आवश्यक रूप से आधारभूत प्रतीत होती है, वही दूसरे युग में अवावश्यक समझी 
जाने ऊछगती हू । हमारी उपयोगिता का माप-दड, समय के साथ बदलने से अधिकारों 
की महत्ता को समझने के ढग भी बदल जाते हे। उदाहरणार्थ, निजी सपत्ति बनाने 
के अधिकार को छीजिये। आज इसके वही अं नही लिये जाते, जो कि १९ वी शताब्दी 
में लिये जाते ये। फलत: हम अपने अधिकारों की व्यवस्था को कठोर नही बना सकते। 
हमारे अधिकारों के सिद्धात भी, हमारी वेयक्तिक, सामूहिक व सामाजिक आवश्यक 
ताओं के अनुरूप होने चाहियें। अधिकारों संबंधी कोई स्िद्धात, जो समस्या के 
केवल एक ही पक्ष पर प्रकाश डालता है, निश्चय हो झगड़े का कारण बनेगा। व्यक्ति- 
बाद का पुराना सिद्धात केवछ व्यक्ति से सबद्ध होने के कारण, आज को राजनीति में 
एक भूल माना जाता है किन्तु मनुप्य का कल्याण, कोई ऐसा पृथक्‌ उद्देश्य नहीं, 
क्योंकि इस कल्याण में व्यक्तिगत, सामूहिक और अन्त में सारी जाति की भलाई 
निहित हू । * 
इसलिए, अधिकारों की व्यवस्था पर पूर्ण रूप से ही विचार किया जाना 
अनिवार्य हू । इसके अतिरिक्त राजनोति सक्रिय आदर्शों से ही सवध रखती 
हैँ। मनुष्य को चाहिये कि समाज के कल्याणायं, इन आदर्शों को क्रियाश्चील बनाए। 
मानव के आदझयों और उसके द्वारा स्थापित सस्याओं में समुचित समन्वय रहने से ही 
सामाजिक कल्याण सभव हूँ। समता से रहने से, मानव के उच्च आदझशों को नहीं 
प्राप्त किया जा सकता ओर नही मानव की नैतिक उन्नति सभव है। इस प्रकार हम 
इस परिणाम पर पहुचे कि अधिकार, परिवर्तनशील हैँ और इनमें मनुष्य की तथा 
समाज की आवश्यकताओं के अवुसार ही परिवर्तन हुआ करता है । 


१५६ "राजनीतिक विज्ञान के सिद्धान्त 


मौलिक॑ अधिकार (#पातेशा८ए०) रि895) 

अधिकारों का विधेयक (76 शा! ० रि8785)---अधिकार, जैसाकि हमने 
ऊपर कहा है, सापेक्ष हें । सामाजिक कल्याण के घ्येव और दूसरों के मधिकारों ने भी इन्हे 
सोमित बना रखा है। फिर भी कुछ एक अधिकार-जैसे जीने का अधिकार, संपत्ति बनाने, 
भाषण और अपनी विवेक-वद्धि के अनुसार पूजा-पाठ की स्वतन्त्रता इत्यादि-- 
हर समय मनुष्य के अस्तित्व के लिए आधार-भूत अधिकार माने गये हैं। इन 
अधिकारों को राज्य की स्वीकृति मिलती चाहिये और सरकार के किसो अधिकारी 
द्वारा इन पर आक्रमण होने की सूरत में इन्हें रक्षा भी मिलनी चाहिये। आज के 
आधनिक ' प्रजातंत्र राज्य , संविवान में संरक्षण की व्यवस्था करके, नागरिकों के 
बपने आधारभूत अधिकारों का संपूर्ण उपभोग करने का अवसर दें । प्रजात॑त्र 
सरकार का मतलब है, एक प्रतिनिधि सरकार, अर्वात्‌ बहु-संख्यक दछ की सरकार। 
किन्तु ऐसा संभव है , कि वहुसंख्यक पार्टी , राजनीतिक होड़वाजी अयबा किसी आवेश 
के प्रभाव में, ऐसा कानन पास कर डाले, जिससे अल्पसंख्यकों के प्रिय अधिकारों की 
हानि होती हो । अतः आधारभूत अधिकारों को, पार्दियों को राजनीतिक खींचातानी : 
से बचाने और अल्पसंख्यकों को वहुमत के अत्याचार से सुरक्षित रखने के लिए 

इन्हें, संविधान का खास आश्रय देकर, अधिकारों का विधेयक, नाम दे दिया है । 

अधिकारों का विधेवक (झि| छत 089708) आधारभूत अधिकारों का घोषणा 
पत्र है। स्वाधीनता की रक्षा इसी विधि से की गई हूँ। अधिकारों की इस घोषणा की परि- 
भाषा यों की जा सकती है, कि यह “नियमों की ऐसी ख्ूंखला है, जिसे प्रायः लिखित संविधान 
में सम्मिलित कर लिया जाता है, और नागरिकों के राजनीतिक व असैनिक आधारमत 
अधिकारों की व्याल्या करते हुए, साधारण सरकार की शक्ति पर कुछ विशेष प्रतिबंध 
छगा दिए जाते है जिससे उन अधिकारों का अच्छी तरह उपभोग किया जा सके ।” १ 
इन अधिकारों को संविधान में उपयुक्त स्थान पर रखकर विशेष वल जौर संरक्षण 
प्रदान किया जाता हैं। इन अधिकारों को, स्वेच्छाचारी रूप से, न तो प्रवंधकर्ता 
और नहीं विधान सभा छीन सकती है। यदि कोई अतिक्रमण होता हो तो न्वायारूय 
दखल देकर, संविधान के अधिकारों की संरक्षा करते हुए ऐसे अतिक्रमण का सरकार 
के अधिकारों के विपरीत (ए][79 ४7८४) घोषित कर देताहै। फलत: संविधान 
बहुसंल्या के जल्दवाजी में किये गए कार्यों पर रोक के रूप में हैँं। प्रैसिडेंट बिलियम 
एच. टप्ट ने संयुक्त राप्ट्र अमरीका के विधान का संकेत करते हुए कहा था कि संवैधासिक 
संरक्षण “संपूर्ण छोयों में से उन्हीं को बहुसंख्या पर अधिकारों की क्रियान्विति और 
अल्प-संस्या के अधिकारों के प्रति मानदर्शन के छिए स्वत: ऊरूगाए गए निरोध है 
जल्पसस्या आर व्यक्ति के अधिकारों को स्थिर रखने के लिए और अपने संवैधानिक 
संतुलन को स्थिर रखने के लिए हमारे यहां साहसी न्यायाघोश होने चाहिएं, जो न्याय 
और कानून की मांग के समय वहुसंख्या के विरुद्ध भी निर्णय दे सकें (7९ 
..._[. >फएन्वेगर्न, ०७. लात. 9. 8 

२- मसिडष्ट टैफट का कांग्रेस को विशेष संदेश, १५ अगस्त, १९१ १, जिसका उल्लेख 
*. ऊ, छा. के ?०एजेशा 509५ 99-70--73 में हुआ 


व्यक्ति और राज्य के बोच संबंध श्प७ 


किन्तु सक्रिय रूप में आधारभूत बधिऊारों की रक्षा के छिए लिखित संविधान 
द्वारा प्रदान किये गए संरक्षण उतने स्पप्ट नही होते, जैसे कि वे जान पड़ते हैं। अधिकारों 
में से कई, जो एक समय आधारभूत समझे जाते थे, समय बौतने प्र अप्रचलित हो 
सकते है। किन्तु वे अग्रचछित अधिकार फिर भी स्थिर होते है, क्योकि बह संविधान 
में दिये गए होते हूँ और सर्वधानिक परिवर्तन करने आतस्तान नही होते, भऊे ही उनके 
पस्वितेंन की कितनी ही वड़ी जरूरत वयों न हो (१ इसके अतिरिक्त संविधान को 
व्यास्या को जरूरत होती हूँ | न्याय-सवंधी परीक्षण की अमरोकी प्रणाली इसे व्यर्थ 
का सरक्षण प्रकट करती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायावीश्य सामान्यतः ४ और ५ के 
अनुपात में विभाजित होते हूँ । इसका मतलब यह्‌ हूँ कि ९ में से ५ त्यायाबौद्यों का 
सचिधान पर अनछी अधिकार है और अक्सर उनके निर्णय राजतीतिक घोषणाओं के 
रूप के होते है । 

जो भी हो, हम अधिकारों के विधेवक (!))) ० व8॥/8) को राजनीतिक 
उपयोगिता को कम नही आक सकते । यह सच हूँ कि केवल सर्वधानिक सरक्षण लोगो को 
उनकी मोलिक स्वाधीनताओ के भोग का विश्वास नहीं दिछा सकते । किन्तु आधारभूत 
अधिकारों के प्रतिज्ञान्वचन, जैसे कि अधिकारों के वियेयक में दिए गए है, मनुष्य के 
महत्व ओर मूल्य के विपय में रास्ट्र के विश्वास की स्पष्ट अभिव्यक्ति है । वे व्यक्ति को 
अपनी झषित की पूर्ण सीमा ठक उन्नत होने के लिए मुक्त वातावरण को रचना करते 
हैँ । इसके अतिरिक्त ; अधिकारों की संवैधानिक धारा सरकार की द्वक्तियों को घेरें 
में रखने की चेप्टा है जिससे कि मानव-स्वतस्त्रता सरकारी इृत्यकों (]7ए200078) 
के लिए गौण न ही । सरक्वार और नागरिकी की झक्तियों ओर कार्यों का इस तरह 
सामंजस्य किया गया है कि प्रत्येक को सामाजिक व्यवस्था की माय के अनुरूप' अधिकतम 
स्वतन्त्रता मिल् सफे । साथ ही, अल्पसख्यक सुरक्षित अनुभव कर सके और इस प्रकार 
सर्वेमान्य कल्याण के लिए सद्योग दे। भारत के सविधान में आधारभूत अधिकारों की 
सावधानी के ध्ाथ चयन को हुई विधि उपस्थित की गई हैँ (९ मारत मे अल्पक्षश्यकों 
के कई समूह हैं और यदि इस विविधता में से आधारभूत एकता को घडा जाता है, 
तो सबिधान के रचयिताओ ने अल्पसख्यको के अधिकारों की प्राप्ति के छिए वेधातिक 
बहुसख्यकों की भावना पर छोडने के बजाय उन्हें सविधान में सम्मिलित कर देने की 
महान आवश्यकता का अनुभव किया । 

कत्तेंव्य (20०09) 

कर्तव्य व्या है ? (72: 5 तंप६७)---कर्तव्य एक दायित्व हूँ । जब एक 
आदमी दायित्व को पूर्ण करना चाहता हैं अथवा नहीं करना चाहता, तो कहा जाता है 
कि वह उसका कर्त्तव्य है। यह कुछ ऐसा है जिसे हम अन्य सामाजिक प्राणियों के प्रति 
देनदार हूं । जब हम मिलकर रहते हू तो हमें दुसरो को भी अपने साथ रहने देना 
होगा । इसमें कतिप्म हां, और व! अप्रेक्षित होदी ही हे । मेरे जीवन के अधिकार 
में यह कर्त्तव्य सम्राविष्ट हो जाता हूँ कि में अपने साथियों को जोवत की समान अवस्याओी 
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की स्वीकृति दूँ; किसी का अपने प्रति जो अधिकार है, वंही दूसरों के -लिए कत्तंव्य 
का रूप है । वे एक ही वस्तु के दो रूप हैं, “वह एक ही सिक्के के पासे हैँं। यदि कोई 
उन्हें अपने निजी दुष्टिकोण से देखता है, तो वें अधिकार हैं। यदि कोई उन्हें दूसरों के 
दष्टिकोण से देखता है, तो वे कर्तव्य हें । ४ 
/ । अधिकारों और कत्तेंब्यों का परस्पर संबंध ( (40-7०बम०ा ण रिड्ञा बाते 
70घ6८४)--इसका मतलब यह्‌ हुआ कि प्रत्येक्त अधिकार का अपने अनुरूप एक 
दायित्व या कर्तव्य होता है । कर्तव्यों के बिना अधिकार नहीं हो सकते | नन्‍्यायोचित 
मांग अधिकार और कत्तेव्य दोनों ही हैं। यदि समाज एक व्यक्ति को सुखी अनुभव 
करने तथा फूलने-फलने के अवसर प्रदान करता है, तो वह उस पर यह दायित्व भी 
लगाता है कि उसे दूसरों को भी सुखी अनुभव करने तथा फूछने-फलने. के अवसरों को 
प्रदान करना चाहिए। यदि मुझे काम करने और जीविकोपार्जत का अधिकार हूँ 
तो मेरा कत्तेव्य है कि में दूसरों के लिए भी उसी अधिकार को मानूं और उत्के लिए 
भी ऐसी अवस्थाएं स्वीकार कछूं कि जिनमें वे कार्य करने तथा जीविकोपार्ज॑न के 
अधिकार का आनन्द ले सकें। यह एक साधारण किन्तु सामाजिक आचरण का प्रारम्भिक 
नियम है : जिस व्यवहार की अपेक्षा आप दूसरों से चाहते हें, वैसा आप दूसरों के प्रति _ 
कीजिए । अधिकारों के लिए मेरी मांग इस तथ्य में से उत्पन्न होती हैं कि में सर्वमान्य' 
लक्ष्य का अनुसरण करने के लिए दूसरों का भागीदार बनता हूँ । यदि में उस सर्वमान्य 
लक्ष्य अर्थात्‌ सामाजिक कल्याण में योग देने के लिए असफल रहता हूँ, तो यह देखना 
राज्य का काम है कि में समाज की नैतिक इकाई के रूप में कार्य करू । चूंकि वह 
राज्य ही है, जो अधिकारों की रक्षा करता है और उन्हें श्वृंखलावद्ध रखता है, और उस 
वातावरण की रचता करने में सहायक होता है जिसमें. मनृष्य अपने-आप की सर्वाधिक 
उन्नति कर सकता है, इसलिए प्रत्येक नागरिक का यह कत्तंव्य है कि वह राज्य को: 
अपने उद्देश्य में सफल होने दें। इसका मतलब यह है कि संगठित: समाज के रूप में 
राज्य के प्रति एक नागरिक का कर्तव्य पूर्ण दायित्व है। . ः 
लोकतंत्री सरकार के उदय से पूर्व सामाजिक - उन्नति और कल्याण के लिए पूर्व 
अवस्था के रूप में “मनुष्य के अधिकारों” पर ही केवल बल दिया जाता था। यहां 
तक कि आज भी उन देशों में, जिनमें स्वेच्छाचारी राज है, वही छोकप्रिय मांग बनी 
हुई है। किन्तु जिन देशों में लोकप्रिय सरकारें हें, उनमें केवल नागरिक के अधिकारों 
पर ही जोर नहीं दिया जाता प्रत्युत कत्तेव्यों पर भी । नागरिक के ऐसे कत्तंव्य केवल " 
राज्य के प्रति ही नहीं, वल्कि अपने परिवार, पड़ोसियों, साथी-नागरिकों और समग्र- 
“ रूप में समाज के प्रति भी हैं। 
फत्तेव्य : वेंध और नै तिक ([प065 ; ॥,८४०४ & ]४०५७))--अधिकारों की 
भांति कर्तंव्य के हक दो प्रकार हँ---नैतिक और वैध । नैतिक कत्तंव्य वह है, जो वैतिक 
आधार पर लोगों के ऊपर लादा जाता है। यह सच है कि नैतिक कत्तेव्य बैध कर्तव्यों 
का आधार बनते है किन्तु यह भी हो सकता है कि एक नैतिक कत्तंव्य को राज्य के 
अपन का सम्रथन भाप्त नहो । इसकी स्वीकृति समूह की नैतिक राय है। यदि 
नैतिक कत्तेव्य भंग होते हैं, तो गछती करने वाछे को वैध रूप में सजा देने वाली कोई 
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शक्ति नही है । यरीव , असहाय और वीमार की सहायता करता इस कारण मेरा नैतिक 
कर्तव्य है कि में समाज का बैंतिक प्रतिनिधि हूँ। मुझे ऐसी अवस्थाएँ उत्पन्न करने को 
कोशिश करनी चाहिए कि जिनमे सामाजिक कल्याण हो। इसी प्रकार, अपने माता-पिता 
का थानाकारो होने और उनके प्रति आदरमाव रखने के कर्तव्य का भो सुझ पर दायित्व 
है। किन्तु यदि में अपना कत्तंव्य पूर्ण नही करता, तो राम्य के नियम मुझे उसके छिए 
दंड नहीँ दे सकते। यह केवल नैतिक कर्तव्य हे। तिस पर भी, सार्वजनिक कल्याण पर 
उनके प्रभाव को दृष्टि में रखते हुए नैतिक कर्तव्यों को पालन करना ही चाहिए । 

वे कत्तेब्य , जो राज्य के नियम द्वारा नागरिक को सौंपे जाते हें और जिन पर 
न्यायालयों में व दिया जा सकता हूँ, वैध कर्त्तव्य कहलाते हे। वैध कर्तंव्यों को 
दालन ने करना दंडवोय हूँ । राज्य के नियमों का पालन करना मेरा कर्रुव्य हूँ; यदि 
में नहीं करता तो मुर्स दड दिया जा सकता है । 

किल्तु नियम द्वारा आरोपित और नागरिक की अन्तरात्मा के कर््तंब्यों के 
बीच मतमेंद का परिणाम एक विशिष्ट नियम को अवज्ञा हो सकता हूँ। निःसंदेह, 
राज्य के वियमों के विछद्ध विरोध करता और मह्या तक कि विद्रोह करना भी प्रत्येक 
नागरिक का अधिकार है, किन्यु नियमों की जाने-वूझे अवज्ञा करता कल्याण की अपेक्षा 
अधिक हानिकर हो सकता हैँ । हालाकि वे नियम ह्यप्टतया अनैतिक रूप में अभिमव 
होते हूँ। कानूनों को जाने-बूझे अवना करना व्यवस्थित सरकार के मूल को ही हिला 
देना हूँ और जब सरकार का अधिकार हिल जाता है तो वहाँ अव्यवस्था और ग्रड़बड़ी 
फेछ जाती है । मेंक्तत (2)(80८पयया) की राय है कि, “कायरता का नहीं, विवेक-बुद्धि 
का समर्थन ' करो, क्योकि सफ़छता की युक्तिसगत आशा के बिना प्रतिरोध एक 
राजनीतिक भूल ओर सार्वजनिक विनाक्ष हूँ, भले ही उस प्रतिरोध में बहुत ऊचे दर्जे 
की व्यक्तिगत वीरता की गाथा भी हो।” यहा तक कि यदि क्राति शक्ति हृथिया 
लेने में सफ़ हो जाती हैँ, तब भो नई सरकार को उन उद्देश्यों कोपूरा करने की 
समस्या रह जाती है, जिन के लिए क्राति की गई थी। इस प्रकार राज्य के दमत- 
कारी ओर वर्दतिक नियमों का प्रतिरोध करने का कत्तंव्य केवल खतरे भर का प्रइन 
नही, प्रत्युत क्रियात्मक बुद्धिमानी का हैँ। यह कहते की आवश्यकता नहीं हैँ कि अच्छे 
नागरिक का यह कर्त्तव्य हैँ कि ऐसे नियमों का विरोध करें, क्रिल्तु विरोध का रूप 
संवंधानिक और बैघ होता चाहिए। 

भावात्मक ओर अनावात्मक कर्तव्य (0०४५८ & पट ए८ 0एक्‍९४)-- 
इससे आगे कर््व्यों को भावात्मक और अभावात्मक रूप में विभाजित किया जा 
सकता है। जब एक नायरिक अपने अधिकारों का इस रूप में श्रयोग करता है, जिससे 
सामाजिक उप्कति और कल्याण की बूद्धि हो, तो वह भावात्मक कत्तंव्य का पालन 
करता हैं। भावात्मक कर्तव्य के ये उदाहरण हूँ: राज्य के नियमो की आज्ञाकारिता, 
देश की ग्रतिरक्षा, शाति और व्यवस्था को स्थिर रखने के लिए राज्य को सहायता 
करना, टैक्स और स्थानीय करो का मुगत्यन करना, अपने चोट का ईमानदादी के साय 
उपयोग करना, प्रतिनिधि समाझं में चुने जाने पर अपने कर्तव्यों का पूछन करना आादि। 
भआावात्मक कर्तव्यों (?०थ्ंंपंएट पँपाएं5४) का उद्देश्य राज्य के लक्ष्य की प्राप्ति के 
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लिए सरकार के साथ सहयोग करता है । | है 

जब एक नागरिक वह काम नहीं- करता जिसे -कावून मना करता है तो वह 
अभावात्मक कत्तेव्य (र८००००८ पाए) का पालन करता है। कानून पत्यक नागरिक 
को आदेश करता है कि वह दूसरों को अपने अधिकारों का प्रयोग करने से न रोके:और 
जब वह, इस प्रकार कानन का पालन करता है, तो यह अभावात्मक कत्तेव्य का पालन, 
करना है। इसलिए, अभावात्मक कर्तव्य में काजून द्वारा निश्चित निपेचों (१०7८४) 
के आज्ञापालन का समावेश है। किन्तु वाध्यता नागरिक को अपने कर्चेंव्यों के पूर्ण 
करने के लिए दीर्घकाल में सफल नहीं हो सकती। उसकी ओर से स्वयमेत ही ऐसा 
होना चाहिए और उत्हें न्यायानुसार तथा भक्ति के साथ पालन करने की उसमें इच्छा 
होनी चाहिए। फछत:, यह आवश्यक है कि कानून जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति 
होने चाहिएं, जिससे कि वह उन्हें विदा किसी आपत्ति के पालन कर सके । ॥ 

' राज्य के प्रति एक नागरिक के कुछ महत्वपूर्ण कर्तव्य (80776 गए[0077४ 
वेषं5३४ 0 9 (4४2९0 (0 076 55802)--राज्य के प्रति नागरिक के कर्तव्यों में ' 
निम्न सर्वाधिक महत्वपूर्ण करत्तेव्य हैं :--- 

१. राज्य के प्रति निष्ठा अथवा राज-भक्ति ( 3/९879090९ ६0 ४96 
96886 )--प्रत्येक नागरिक, जिस राज्य में वह रहता है, उसके प्रति उसकी 
निष्ठा होती चाहिए। इसमें युद्ध और सेवा की दा में राज्य के प्रतिरक्षा तथा राज्यं 
की एकता को स्थिर रखने के लिए उसके प्रति वफादारी ( ॥0ए० ६7 ) 
का समावेश हो जाता है। फलत,, प्रत्येक नागरिक का यह कत्तंव्य है कि वह सब झत्रुओं 
और खतरों के विरुद्ध राज्य की प्रतिरक्षा करे और शांति और व्यवस्था को स्थिर रखते 
में सहायता करें। राज्य किसी भी नागरिक को देश की प्रतिरक्षा के लिए शस्त्र 
उठाने का आदेश कर सकता हूँ । संक्षेप में, आवश्यकता पड़ते पर, प्रत्येक नागरिक को 
राज्य की प्रतिरक्षा के लिए अपने जीवन तक का उत्सर्ग करने और राज्य के प्रति उसकी 
निष्ठा में समाविष्ट कर्तव्यों का पालन करने को तत्पर रहना चाहिए। छूस के संविधान 
में व्यापक संत्तिक सेवा का आदेश हूँ और वह उसे नागरिकों का सम्मानित कर्त्तव्य 
मानता हैं। यदि रूस के नागरिकों की सैनिक सेवा सम्मानित कर्तेव्य है, तो देश की 
प्रतिरक्षा उनका पवित्र कर्त्तव्य है । 

२. नियमों का पालन करना ( 70 ०096ए ,8५8 )--रूसी नागरिक 
के लिए पहला आदेश यह है कि वह संविधान और रूसी कानूनों का ईमानदारी के साथ 
पालने करे। प्रत्येक राज्य में नागरिकों का यह सर्वोच्च कत्तंव्य है कि वे नियमों का 
पालन करें । वस्तुतः, सदु-नागरिकता अन्य किसी बात की अपेक्षा नियमों के पाऊून 
में अधिक है । कानूनों को समूह के कल्याण के लिए बनाया जाता है और जो छोग 
कानूनों का मान करते हैं और उनका पाछन करते हैं, उनके दिल में समह के कल्याण की 
भावना होती है । नियमों की अबशा और उपेक्षा प्रगति को रोकेगी और तदनुसार, 
राज्य के लक्ष्य की प्राप्ति में भी वाधा होगी । 

रे- टेक्सो का भुगतान ( +8एाए८मा ्छुि 7४5८४ )--मनुष्य के कल्याण 
के लिए राज्य जिन कृत्यों को पूर्ण करने का दायित्व छेता है, उसके लिए उसे बड़ी- 
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बड़ी रकमें खर्च करतो होगी। इसलिए, प्रत्येक नागरिक का कत्तंव्य हैँ कि वहू राष्ट्रीय 
और स्थानीय टैक्‍्सों का भुगतान करें। यदि राज्य के पास धत नहों हैँ तो वह जर्च 
नहीं कर सकता । इसलिए टेक्सों को सब देशों में अनिवार्य अशदान माना जाता हूँ 
और उन्हे देना प्रत्येक नागरिक का वैध कत्तंव्य वन जाता हूँ । 

४. ईमानदारी के साथ मतदात का प्रयोग करना और चार्वजनिक पद को 
प्रहण फरना ([स्णार€ वाथर्6 णी एफ्रायणां$द 27र्द क्‍0 70 8 शिएज८ 
(09८6)--एक छोकतम्री राज्य में, कवतिपय योग्यताओं की झर्ते के साथ सब वयस्क 
नागरिक प्रतिनिधियों को चुनते और अपने आपको चुना जाने के लिए मत-दान के 
अधिकार का प्रयोग करते है । इस प्रकार, अपने देश को सरकार के प्रति प्रमाणित 
नागरिक के कर्तंब्य में मत-दान एक मौलिक और अत्यावश्यक भाग हैँ। किन्तु यह काफो 
नही है। एक छोकतंत्रो ढंग का घासन एक-दलीय शासन (28767 (90एट्याशटाए) 
होता है। एक मतदाता को, एक अथवा दूसरे में से करिस्ती को चुनना होता है। 
इसलिए मत का प्रयोग न्यायत', स्वेच्छा और सचाई के साथ होवा चाहिए। अच्छी 
सरकार तब तक हो ही नही सकती जब तक निर्वाचन-कर्ता मतदान को एक पुनीत 
विश्वास नही मानेंगे । इसी प्रकार, जो लोग चुने जाते है, उन्हे सार्वजनिक पदों 
( ?079)0 ०0८5 ) को सेवा भाव के साथ ग्रहण करना चाहिए और उन्हें 
चाहिए कि वे उस विश्वास को न्याग्य प्रमाणित करें जो प्माज मे उन्हे सौए है । 

राज्य के कर्तेब्य (/2प06$ ०६ 06 5/902)--राज्य के भो कतिपय कर्तव्य 
है। राज्य में ये कत्तंव्य अन्तहित होते है, क्योकि यह मतुप्य के कल्याण के लिए 
प्रथध करता है। एक सेवाभाव के राज्य के आधुनिक विचार ने अपने कार्य के क्षेत्र को 
और भी फंडा दिया हूँ और परिणामस्वरूप उसके कर्तेंब्यों का तदनुरूप विस्तार भी 
हो गया है। राज्य का कर्ततन्य हैं कि वह जपने सब नागरिकों को ने केवछ राजनीतिक 
समता और न्याय की प्राप्ति कराएं, प्रत्युत देश के सामाजिक और आयिक जीवन 
की भी | तदनुसार, राज्य का लंदय उच्चतम राष्ट्रोय हित को प्राप्ति होता चाहिए । 
उसे माध्यमिक तथा प्रच्चिक्षण (86९0०7पे४7ए थयव ६वटाग्रांटछ ) शिक्षा को पर्वाप्त 
सुविधाएं प्रदात करनी चाहिए, वाचनालछयों तथा संग्रहालयों का प्रवव करना चाहिए, 
गरीबी को रोक, बेकारी, वृद्धावस्था और बीमारी तथा सामाजिक बुराइथों के 
विरुद्ध कार्य करने के प्रवष करते चाहिए। भारत का संविधान राज्य नोति के 
निर्दिष्ट सिद्धातों में इुर्वेक-वर्ग के शिक्षा-विययक्र तथा आधिक-हितों की उदच्चति के 
लिए विशेष उल्ठेख करता हूँ ।१ आगे चलकर विधान में यह भी वथित हूँ कि 
राज्य “अपने छोगों के लिये पोपक-तत्वों तया जीवन-भान को उन्नत करता 
और सार्वजनिक स्वास्थ्य को सुधारना अपने मुख्य कर्तव्यों में मानेगा और विश्लेप 
रूप से जीपधि-अबोग को छोड कर स्वास्थ्य के लिए घातक नशीती वस्तुओं की खपत 
को रोकते का यत्व करेना।” राज्य ययवाश्क्‍्य प्रभावशलरी ढंग से ऐसी सामाजिक 
व्यवस्था की प्राप्ति और सरक्षण द्वारा छोगो के कल्याण को उन्नत करने का दायित्व 
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लेता है, जिसमें न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक--राष्ट्रीय जीवन की 
सब संस्थाओं का समावेश होगा ।* 
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अध्याय :: ८ 
व्यक्ति और राज्य के बीच संबंध (२) 
स्वाधीनता और समानता 


कक मजा कस बय्पे झवुण्णा॥9) 
ता क्या हैँ ? ( 09६ 3 449&709 )--छिवर्दी ( स्वाघीनता ) 


शब्द, लैटिन के लिवर से निकाला है, जिसका अर्थ है, स्वतन्त्र। यह शब्द निषेधार्थक 
है, मतलव, प्रतिरोध का अभाव । इसका प्राथमिक जभिप्राथ यही हुआ, कि हर हालत 
में व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार काम कर सके | परन्तु यह तो प्रत्यक्ष रृपेण असभव 
है। स्वाधीनता का यह आर्थ अर्थात्‌ मतमभानी कर सकता, चल नही सकता। साझे, 
अर्थात्‌ सार्वजनिक वियम वनाएं बिना हम छोग इकट्ठे नहीं रह सकते। हम लोग 
समानग्रिव हे / इसी का असाण गह व्यवस्था और क्ागदे कानून हे / रे, जिन लोगो से 
साथ रहता हूँ, उनको भलाई की परवाह न करते हुए, यदि मनमानी करने की ठान 
. छू, तो समाज में आये दिन विरोध और कलह उठ खड़े होंगे। जहा स्पार्य आपस में 
टकरायेगे, वहाँ न मेरे लिए और न दूसरो के लिए, स्वतन्त्र वातावरण बन सकेगा । 
छास्की मे लिखा हूं, कि “ड्रतिहास-असिद्ध अनुभवों ने, हम सब के लिए सुख-सुविधाजन्य 
लियम. वना दिये है, ताकि ठीक जीवन विताया जाय : और “उन नियमों को मनवाने 
के लिए मजबूर किया जाता स्वतत्वता पर लगाया गया एक न्याय-युक्त बघन है ।"* 
इस प्रकार , स्वाधीनता का मतलव यह हुआ, कि हम सब कुछ करने_ में स्वतन्त्र हे, 
बश्चतें कि दूसरों की स्वतत्तता_की उससे कोई हानि न होती हो। इसका यह भी मतलब 
हुआ, कि सभो पर आवश्यक बघव लगे रहने चाहिए, ताकि प्रत्येक व्यक्ति की 
अधिवकाधिक स्वाधीनता वनी रहे । ओर इस मतलब की स्वाधीनता में तभी अधिका- 
धिक वृद्धि हो सकती है, जबकि परस्पर हितेच्छा वया सम्मान रहे और प्रत्येक व्यक्ति 
इस निर्धारित स्रिद्धाव पर अमल करें, “(० पक्रा० गांड 8६ ए०्प छंद [0 
७० पं००८ 99” दूसरी से चैसा ही व्यवहार करो, जैसा कि तुम चाहते हो 
"दूसरे तुम्हारे साथ करे ।” दूसरे शब्दों में, सब मनुष्यों के कामों पर ऐसे नियत्रण लगे. 
रहने चाहियें , जो समुचित हैं, और जिनसे सभी का कल्याण होता है । ऐसे वधन 
स्वाधोनता विनाशक नहीं होते। स्वाधीतता तभी वरबाद होती है जबकि बधन अन्याय- 
युक्त हो । यदि बंधनों का आधार “ऐसे अनुभव है, जिन्हें में भली-भाति समझ सकता 
हु और सामान्‍य रूपेण मानता भी हू," तब मेरी स्वाधीनता के लिए कोई खतरा नहीं। 
बस्तुतः इससे स्वाधीनता और भी बढेगी यदि मुझे, दूसरे को छूटने, जान से मारने 
अथवा उल्ठे हाथ गाड़ी हांकने से वजित रखा जाता है, तो मेरी उत्पादक श्रवृत्तियों 
का हास नहीं होगा। सादा यह कि स्वाधीनता के लिए कामून की व्यवस्था बावश्यक्‌ हैं । 
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परन्तु स्वावीनता का यह अभावात्मक पक्ष हो नहीं है, वल्कि यह तो के 
अधिक भावात्मक है। स्वाधीनता तमी.स्थिर रह -सकती हूँ, जब कि राज्य द्वारा ऐसी 
परिस्यितियों को स्थापित रखा जाय जिनसे- मनुध्य के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास हो 
सके । लास्की का मत है कि “ उत्सुकतापूर्वक कायम रखें गए उस वातावरण को 
स्वाधीनता- कहते हैं, जिसमें: रहकर, मनुष्यों को आत्मोन्नति के सुअवसर प्राप्त हों... 
इस वातावरण में, उन अधिकारों का उपभोग और उन सुयोग या अवसरों का उपलब्ध 
होना शामिल है, जिनकी सहायता से मनुष्य अपनी संपूर्ण उ' चति करते हुए, अपनी. 
क्षमता को समंतच्त करके, अपने जीवन को मनचाहे सांचेमें ढाल सके। तब स्वाबीवता 
की सच्ची परख, राज्य के कानूनों तथा उनके द्वारा प्रस्तुत किये गये कार्यक्षेत्र के 
विस्तार में है, जिसमें रहकर, तागरिक को अपनी क्षमताओं और गुणों को विकसित 
करने के अवसर मिलते हें । स्वाघीनता तोः अधिकारों की. उपज है.। यह वहीं 
पनपती है, जहां जात-धर्म, रंग अथवा प्रतिष्ठा के भेद-भाव, को .न..मान कर सब 
के लिए एक-से' अधिकारों को गारंटी दी गई हो । 

6... .>'स्वाधीनता और कानून ([0९75५ 6: ,89५9)--व्यक्तिवादी ( एव प- 
7097285) अराजकतावादी, (&747८7885). और श्वमिक-वर्ग . ऑदोलन-कर्त्ताओं 
(5974८2798) और अच्य बनेकों का भी यह मत हूँ कि स्वाधीनता त्या कातून, . 
दोनों को इकट्ठा नहीं मिल्यया जा सकता । जहां एक का वाहल्य है, वहां दूसरे की कमी । 
प्रभुत्व-शक्ति जीवन के हर पहल पर प्रभाव डालती हूँ, अतः पद-पद पर, मनुष्य को राज्य 
के कानूनों की आज्ञा मानती पड़तो है । इस प्रकार मनुष्य की स्वतन्त्रता सीमित हो जाती 
हैँ और उसका कार्य करने का उत्साह मारा जाता है। इसलिए, व्यक्तिवादियों का 
कहना है कि राज्य एक आवश्यक बुराई है. (50806 8 9 76ए6४क्काए 6छ।) । 
राज्य को शांति, अमन कायम रखने के अलावा कुछ नहीं करना चाहिये, और 
प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यतानुसार उन्नति करने के बरावर सुअवसर दे देने चाहियें। 
- अराजक्ताबादी-दू-र-वक-पहुंचते है और चाहते हें कि समाज को राज्य. के बंबनों से 
विमुवृत रखा जाय-- इनका दावा हूँ, कि राज्य-विहीन समाज ही में, व्यवित को “अपनी 
क्षमता के अनुसार उन्नति के सुअवसर प्राप्त हो सकते हैं ।/ इसी प्रकार श्रम्तिक-वर्ग आंदोलक 
' भी राज्य-विरोधी हैं। दूसरी ओर,-समाजवादी.. 8009[78(8) राज्य को अधिकाधिक 


2 अल की कल यम 


' परिमाण में उन्नत किये जाने पर. बल देते हैं तथा. जनता के. सामान्य, आर्थिक; नैतिक 
अब ब[द्धिक विकास में राज्य के दखल को न्याय-संगत घोषित करते.हे। 

इस प्रकार प्रभुत्व व स्वाधीनता में, मौलिक विरोध प्रत्यक्ष रूप से नजर आ 
(हें हैं । दोनों का एक दूसरे से वैर प्रतीत होता है। किन्तु संयम विहीन स्वाधीनता 
चुल नहीं सकती । संयम तथा वंधन-विमुक्‍तत स्वाधीनता तो एक लाइसेंस या छट 
हो गई, जिसमें “जिसकी लाठी उसकी सेंस' (गर88 48 7789/) को कहावत 
चरितार्थ होगी और अधिकार ('शि8/) जो स्वाधीनता का अत्यावश्यक गण 
(976 पृष० 700) है, बल (7870) नहीं वनाया जा सकता। यदि. राज्य के 
पास कमजोर की वलवान के जुल्म से रक्षा करक, झांति स्थापित करने का बल नहीं हैं; 


तो (समझ लीजिये कि गड़बड़ और अराजकता फैल जायगी | ऐसा समाजें, ह्वाब्स 


पट 


स्पक्धित ओर राज्य के दीच संबंध (२) १5५ 


(009८5) की स्थिति का प्रत्ीद्ध द्वोमा, जिस्म जीवन सुच्छ प्रमू समाव वबा 
अदचिकर होगा 3. 
८ यह तो सच्ची स्वाबीनता ने हुर्ई, जहां सबझे एफ से सबिका्ें के उमोग ग 
के तवसर नहीं मिलले। सुब्वसर नी वहीं हो सऊते हैँ, जद्माि निंदों 







उठा समनते की व्यवस्था राज्य ही कर सकता हूँ । अत: स्वनन्तता का साई 
कि स्ाघनता के लिए कानून अठिवार्य, दूँ यज्य के ऋनूत स्वावीनता 
की बजाय उसे बढ़ाते और काग्म रुसते हें । यद्रि इत्मारे को दंढ दिया जाता हूं वो 
इसका मतझव भी स्वाबीतता समझिये | कार, जो कानून हत्वादे की दूंढ़॒ डिल्वता ह 
वही जनता के सबिकारों की व्याक्या करता ओर उनके रक्षा मी करता हूँ। कुछ 
कृलून, मतुप्य की सुजनात्मझ घत्लियों को बढ़ाते हैं, . जैसे दे अपने वादओं -को 











हूल में भेजने पर वाध्य_ किया लाठा हूँ, तो इसे द्रमारी स्वावीनता, पर बंश्न नहीं कहा 
जा मऊता । इसी प्रकार, कारखाने के मजदूरों को, फेक्ट्रीनटस्ट द्वारा अपनी स्वार्भीनवा 





सहायता मिली दूँ। अत., राज्य का प्रमृुत्व, स्वायोनता का अनाव 
नद्दी कराता, वरव.वास्तव में यह स्वाधीनता का साथफ है । 

“ धर यह कहना भी ठीह सह्ही कि राज्य द्वारा ऊूगापे प्रत्येक नियंत्रण से, बनता 
की स्वायीनता में वृद्धि द्वॉती हूँ ॥ यदि बबनत, आवश्यकता छो सोसा को ध्ाद करके, 
आतनन्‍द का विनाश करने वास्म है, तो निश्चय हू उसे मनुस्य को क्वाधीनता 
का घाव कहना होगा । “प्र्लक व्यत्ित छी बढ कामता द्ैं, कि जिन वस्तुओं से 
उम्र निजी जीवन की नेलिक उद्रति में प्रेरणा मिलतों हूँ, उन्हें पाते की सुविधा 

में प्राप्त द्वों । जी बंधत या निय॑त्रग दस प्रेरया को स्रीसाबद्ध बनार्ठ हों, उन्हें 
तक, कहना द्वोंगा ।/१ यदि मनृष्य यह अनुनत करता हूँ, दि बह बने मत 
! ओर उसको अधिकरारीज्व्ग को अपता दुस्टिकीय समझाने 
के साथन जराप्त नहीं हें, तो अबों में स्पृतन्त्र नहीं कद्ढा जा सत्ता । प्रजावत्र 
राज्य व्यवस्था में, अपने विचार्सो को स्वतस्ववायू्ेक प्रकट ऋरने को आना होती हूँ । 
निस जगद् व्यक्ति को इच्ठा, समुदाय के दबाब में है, या जहाँ डिफ्टेटशमिप का 
वोडवाताय हूँ, तो वह्य किसी प्रकार को स्वाबीनता नदीं माती जा सकती । $ 















मिल "-स्वारधीनता के भेद 
(कक न एतछी 


है मिवर्टी” अर्वा वि उ् >> न्‍ि 
/डिवर्टीट अर्थात्‌ स्वावीनतां शब्द के लिन्न-मिन्न अर्य नाता प्रछ्ाद छो 


टिप्पनियों के साथ डिये गये हे । मास्टर (3णा£वुएटपय) ने छिपा हँ: “टरेसा 

दूसरा अब्द तद़ों हैँ, जिसके दवते विक्िन्न मावाय ह्ये जा सकते हों ओर जिसने 

निवेसस्लिप्क पर इतता विभिन्र प्रभाव झा हो अतः स्थ्विर्टी था स्वाधीनता को 

जठो-बाति समझने के लिए, दसके नावा प्रकार के बर्यों से परिचित कदाया जाना 
अत्यावश्यक होगा । 

४ डिभ्राकतिक स्वामीनता िलशपायों पयग्टताए)--सर्वश्रवम, 7म ध्राफतिक 














१६६ राजनीतिक विज्ञान के सिद्धान्त 


स्थाधीनता की धारणा को छेंगे। इसका प्रयोग, प्रायः मनुप्य के उस असीम अधिकार 
के अर्थों में किया जाता है, जो उसे, अपनी इच्छानुसार हर काम करने का है। इस 
प्राकृतिक अधिकार का मनृप्य ने, राज्य की संस्थापना के पहले और राज्य से अलग 
स्व॒तन्त्रकप से भी उपभोग किया है, ऐसा माना जाता है। राज्य के अस्तित्व के साथ ही, 
हर काम अपनी इच्छानुसार कर सकने की मनुष्य की स्वतन्त्रता का छोप हो गया। 
अपने सामाजिक अनुवंध सिद्धांत ("6079 0500० (०7४8८) का विश्लेषण 
करते हुए रूसी (१००७४४८००४७) छिखता हैं, “ सामाजिक अनुवंध से मनुष्य 
अपनी प्राकृतिक स्वाधीनरतों खो..देता हैँ और हर आकपक वस्तु का प्राप्त कर 
सकने का उसका असीम अधिकार भी लुप्त हो जाता है ।” किन्तु, स्वाधीनता की ऐसी 
धारणा असंभव हूँ, क्योंकि यह स्वाधीनता की अपेक्षा , एक लाइसेंस अर्थात्‌ अमर्या- 
दित स्वतन्त्रता हो गई जिसके आधार पर एक व्यक्ति दूसरे के प्राकृतिक अधिकारों 
में हस्तक्षेप करेगा । सच्ची स्वाधीवता का उपभोग केवल राज्य में किया जा सकता है, 
उसके विना नहीं । एक आदमी स्वाबीन है, तो इसका यह मतलब नहीं कि दूसरे 
स्वाधीन नहीं रहे । हर्व्ट स्पेंसर ([86ए७९०६ 9957८८४) के मतानुसार, स्वाधीनता 
का मतलब यह हैं, “कि जिसमें, प्रत्येक मनुप्य को अपनी इच्छानसार काम करने. की 
स्वतंत्रता रहे, वशर्तेकि वह दूसरों की उतनी ही स्वतंत्रता का उल्हुवत न क्र 
रहा हो। ह 

प्राकृतिक स्वाधीनता और प्रकृति का कानून (पापा [फ्रैटाफप #फर्त 
4,59 0 ५४४(७९८)--अ्राकृतिक स्वाघधीनता का सिद्धांत बहुत प्रारम्भिक होते पर भी, 
प्रकृति के कानून से पूरी तरह जुड़ा हुआ है, जो अनुवंधृवादियों ((५027672८६प०७/98 
के विद्वासानुसार प्राकृतिक अवस्था में प्रचलित था | छाक (7,0८/८ ) ने 
विशेषकर प्राकृतिक कानून ओर स्वतन्वता के संबंध पर बड़ा जोर दिया हू । छाक के 
विचारों को स्वतन्त्रता के घोषणापन्न में सम्मिलित कर लिया गया था, जहां 
मनुष्य की समानता और स्वतन्त्रता को पूर्व स्थापित रूप से माना जा चुका है। 
रूसी ( हि0प58620 ) की विचार-धारा से इसको और भी पुष्टि मिलती थी 
और फ्रेंच क्रांति (#7थाए। रि९ए0०0ए८४०४) का आधार, यही स्वतन्त्रता व 
समानता वनी थीं । रूसो का राजनीतिक मान बह्ठी प्राकृतिक अवस्था थी जिसमें 
सब मनृप्य समान हैं । समानता की धारणा ही, प्राकृतिक स्वाधीनता का निर्धारित 
सिद्धांत मात लिया गया ।वाद में, प्राकृतिक स्वाधीनता को कुछ ऐसे अधिकार प्रदान 
करने वाछा माना जाने लगा है जो किसी को प्रदान नहीं किये जा सकते और जिन्हें 
प्राऊंतिक अधिकारों का नाम दे दिया गया | कुछेक मोलिक अधिकार हैं जिन्हें प्राकृतिक 
अधिकार कहा जा सकता हैँ, परन्तु यह समझना भूल है, कि प्राकृतिक अधिकार मनप्य 
को स्वेच्छाचारी स्वतन्त्रता के हक दे देते हें। जैसा कि पहले कहा जा चुका हैं, अधि- 
कारों के साथ-साथ उतने ही कत्तंव्य भी रहते 
'.“/ नागरिक स्वाधीनता (गण ॥3090०५ए०)--आ्राकृतिक स्वाधीनता के विपरीत, 
नागरिक स्वाथीनता उस स्वाधीनता का संकेत करती है, जिसका समाज में मनप्य भोग 
करता अस्रीमित और स्वेच्छाचारी नहीं हो सकती | यह स्वरूपतः आावात्मक 


व्यक्त और राज्य के बोच संबंध (२) १६७ 


गौर भमावात्मक, दोनों ही है थौर इसमें स्वतन्ध कार्य और हस्तक्षेप से छूट का व्यक्ति 
का अधिकार झामिल है बचें कि वह तदनुरूप दूसरों की स्वायीनता में हस्वक्षेप नहीं 
करता । नागरिक स्वाबोनता के नोग और सरक्षण_ की रक्ला के छिए छिमो अधिकारी 
की क्षावश्यकता हूँ जी सबके अधिकारों को वछू-य्रयोग द्वारा भनवा सके । इस तरह 
की अधिकारी-शक्ति राज्य है। फलतः, नागरिक स्वार्थीनता का केंवछ-मात्र स्रोत 
राज्य है । है 

राज्य जिस नागरिक स्वाधीनता को रचना और सुरक्षा करता है, वह इच्र प्रकार 











कीट 


१ सरकार के विद । 

२- अन्य व्यक्तियों अबवा व्यक्तियों, के संघों के विरुद्ध । 

१५ स्वायीनता बोर सरजार (7.9279 शावे (0एथ्याग्रधा)--सरकार 
विरुद्ध स्वाचीनता प्रत्यक्षतः राज्य द्वारा प्राप्त की जाती हँ। सरझास एक. ऐसी 








प्रतिनिधि सस्या है,_ जिसके द्ारा राज्य की इच्छा का निर्माण होता हूँ, अभिव्यक्ति 
होती है, और उसकी प्राप्ति होती हूँ | इसकी झक्तिया प्रतिनिधि रूप को द्वोनी हें, 


स्वामी के रूप की नहीं । सरकार की शक्तियों का राज्य निश्चय करता हैँ और वह 
निर्धारित मीमाओं को नहीं लाघ सकती । ऐसे सब सिद्धात, जो सरकार के आचरण 
की व्याक्ष्या करते हें और उसे नियमबद्ध करते हें, उसके व्यक्ति के विरुद्ध किये जाने 
वाले कार्य की मर्यादा निश्चित करने हे, कौर व्यक्ति को कतिपम सुविधाएं या छूटें 
देते हैं, जिनमें सरकार हस्तक्षेप न कर सके। इनको आधारनूत नियम कहा जाता है।. 
प्रत्येक राज्य के छिखित या अलिखित, अपने निजी आवारमूत नियम होने ही आहिए 
ओर बही संविधान कहलाता हूँ। जब सविबान निश्चित रूप से लिखा जाता हूँ, 
जैसा कि संपुक्त राष्ट्र अमरीका में हुआ था, उसमें स्पप्टतः बह उल्लेख क्रिया जाता 
हें कि सरकार का सगठन कैसे होता हे, उसकी शक्तियों का क्षेत्र क्‍्याहँ, किस रूप 
में उन शक्तियों का प्रयोग क्रिया जाबगा और उसमें व्यक्तिगत स्वाथीनता की सामान्य 
गारटी का समावेश होता हूँ । अछिखित स्विधान का सर्वोत्तम उदाहरण ब्िटिसे 
राज्य ( एणाध्य छगहु30गा ) है । वहां क्वी सरकार का संगठन और 
व्यक्ति की स्वाबीनता की प्रतिज्ञा भश्तियों , परम्पराजो, और रूढियों बादि का 
परिणाम हूँ 

प्रो. 











झास्की के कवनानुसार , स्वाघीनना “तब तक वास्तविक नहींद्वोती जब 

हमेशा तभी जवाबतलबी 
की जानी चाहिए जब वह अधिकारों में हस्तक्षप करती हैँ ।” संयुक्त राष्ट्र अमरीका में 
नागरिकों के अधिकारों को रक्षा स्व न्यायालय (_्वटाथ. एग्पा) 
करता है। इस संस्वा को संविधान द्वारा रचना को गई है। यदि व्यक्ति कसी समय 
यह महनूस करे कि उसकी स्वाबीनता को सरकार के प्रवध॒ या वैधानिक विभागों द्वारा 
क्षत्रि होती हैँ, वो बढ़ बपनी शिक्रायत को दूर करने के छिए सब न्यायालय (शिट्तंटागे 
(:0प्रा) में जा सकता है। उसके बाद यह देखना सच न्यायाद्य का काम है 
कि सरकार ने सविवान द्वारा सोपे अधिकार का उल्लवन किया हैँ या नही । इस प्रकार 
 बघथीस न. 


तक सरकार से जवावतल्थी नहीं की जा सकती; और उससे 












श्द्टट राजनीतिक विज्ञान के सिद्धान्त 


लिखित संविधान. सरकार के विरुद्ध नागरिकों की. स्वाधीनता .की रक्षा करता -है | 
इसके बाद संविधान-संशोधन का ,अधिकार .है, जो स्वत्त्रतापूर्वक' कार्य करता है 
और सरकार के सव विभागों द्वारा स्वाधीनता पर आक्रमण करने के विरुद्ध व्यक्ति की 
रक्षा करता है। उदाहरण के लिए, संयुक्त राष्ट्र अमरीका का संविधान अपने नागरिकों 
के लिए अन्य स्वतन्त्रताओं के अछावा धर्म और भाषण की स्वतस्वता प्रदाव करता है ।' 
संविधान सरकार को इन अधिकारों में हस्तक्षेय करने की मनाही करता है। अदि 
सरकार का कोई विभाग इस अधिकारों के साथ छेड़-छाड़ करने का साहस ,करता है, 
तो उसके कार्यों को अवैधामिक ठहराया जाता है, क्योंकि संविधान में संशोधन करने 
वाली शक्ति ही एकमात्र ऐसी योग्य अधिकारी शक्ति है, जो संविधान के परम्पराधिकारों 
(?7८४०४४७०४०॥४) में परिवर्तत कर सकती है। 
इंलेंड में कोई भी अदालत पार्लियामेंट के अधिनियम (/८४) को चुनौती 
नहीं दे सकती । यह संविधान में भी परिवर्तत कर सकती है और तिस' पर भी उसके - 
कार्यों पर वैध रूप में आपत्ति नहीं की जा सकती । इस प्रकार इंग्लेंड में व्यक्ति की 
स्वाधीनता के लिए वैधानिक गारंटी नहीं है। किसी संभावित हस्तक्षेप, या अति- 
ऋरमण के विरुद्ध अदालती कार्यवाही की स्वतन्त्रता और कानून के शासन का केवल- 
मात्र संरक्षण रखा गया है । कानून के शासन (रिप्रो९ 0 7/,8५४8) से हमारा तात्पर्य: 
यह है कि सब व्यक्तियों पर समान रूप से, उनके दर्ज पर ध्याव न देते हुए 
कामून का प्रयोग हो सकता है । कानून का शासन एक अफसर और एक नागरिक में भेद 
नहीं करता । यदि एक सरकारी अफसर कोई ऐसा अवैध कार्य करता है; तो उस पर 
साधारण कानूत छामू होगा और उस पर नियमित न्यायारूय में मुकदमा चलाया 
जाता है| फ्रांस तया अन्य योरोपीय देशों में सरकारी अफसरों पर साधारण कानून 
लागू नहीं होता । उनके मामलों का फैसला विशेष रूप से निर्मित की गई प्रशासन 
अदालतों ( 80्रांझांडप४ए०८ (0७४७ ) द्वारा होता हैँ और उन पर 
लागू होने वाले कानून को प्रशासन नियम ( #प्रशाशंधाणएंए० पेछ ) 
कहते है । ६ ४ 
शासन के नियम के भले ही कुछ भी दोप हों, किन्तु निःसंदेह यह तथ्य तो 
स्पष्ट हो जाता हूँ कि कानूव की दृष्टि में. सवकी समानता एक-बड़ी-मनोवैज्ञानिक संतष्टि 
_ है। डाइसी (40८८५) कहते हैं, “हमारी दृष्टि में प्रत्येक अफसर, प्रधानमंत्री 
से लेकर एक सिपाही या टक्स संग्रह करने वाले तक, किसी भी अन्य नागरिक की तरह 
ऐसे प्रत्येक कार्य के लिये समान रूप से उत्तरदायी हैं, जिसकी कानून आज्ञा नहीं 
दुता। एक अंग्रंज के लिए न्यायाधिकारी वर्ग लोगों की स्वाथीतता का अनवरत 
पक हे अर यह इसलिए है कि इग्लेंड में कानून का शासन विद्यमान हैं। 
०.९. व्यक्तियत स्वाधीचता (गरताशंतंपं ल0०६ए०)--राज्य ने, अपने 
अस्तित्व के आरम्मिक काल में ही व्यक्तिगत स्वाधीनता की रचना और 
समन्वय करना और उन्हें पाप 32 8 3784 
| रह द् करना था। जब राज्य की प्रभुख-शवित (80- 


व्यक्ति और राज्य के बीच संरंघ (२) १६९ 


उट्ाटाएु77५) अधिक निश्चित और नुव्यवस्पित दन गई, तव मनुष्य के अधिकारों : 
भो रूप अधिक निश्चित हो गया । सरकार ठारा उन अधिकारों को क्रिदान्विति भो अधि 
निश्चित हो गईं ओर राज्य के सव नागरिकों के छिए ममान अधिकारों को वित्त] 
किया गया। फ़लतः:, स्वाधीनता राज्य की उपज हूँ उस राजनीतिक सबठन में फू 
फुछ सकृतो हूँ जो मनुप्य को किन्ही अधिकारों का आनन्द लेने को स्वतंत्रता देता हैं । छारझ 
के कथनातुसार इन सव अधिकारों का उद्देश्य “ऐसे वातावरण को दनाए .रुखता है, बिच 


मनुष्यों को सास्वोत्त्य का सर्वोत्तम जवनर प्राप्त दो 

नागरिक स्वाधोनता उन अधिकारों ओर सुविधाओं में निद्धित है, लिनकी रा 
रुचवा-करता हूँ और रक्षा करता हूँ ।_ यह कानून द्वारा स्वीकृत बोर राज्य दारा सुरक्षि 
अधिकारों का सपूर्ण योग है । नागरिकों के लिए वास्तविक स्वततता केब्ड उस रा 
में विद्यमान होती है, जो उन सब अधिकारों को स्वीकार करता हैं और उनकी गारः 
करता है, जो व्यक्ति के ब्यक्तित्व को उन्नत करने के लिए अनिवार्य हैँ । यो कान 
अधिवारों को गारटी करता हूँ, वह जरने नागरिकों को इस बात की रक्षा प्रदान करःर 
हैँ कि “सरकार के निर्णय उस विस्तृत ज्ञान के जाघार पर बनाए जाते है जो उस 
सदस्भों के लिए खुला हुआ है। यह उस रचनात्मक भावना फो विश्विप्त होने से रोगेर 
जो मनुप्यो के विशिष्ट चरित्र का नासा करती हूँ । जधिकारों के बिना स्वाधीनता ना 
दो सकती, बयोकि अधिकारो के बिना मनुष्य ऐसे नियम के अधोन होगे दिल-े 
व्यक्तित्व को आवश्यकताओं प्ले उम्बत्ध जद । 

कितु व्यक्तिवत स्वाधोनता को राज्य के हत्तन्षेप थे छूट अपेक्षाकत हाल हो ग 
उपज हू । प्राचोन राज्यों में राज्य ओर सरकार में कोई भेद नहीं किया जाता था औ 
नागरिकों के सब कार्यकलापो पर राज्य का नियत्रण होता या। सरझार को शक्तिः 
को केवल वेबानिक राज्य के उत्कर्ष के साथ हो मर्यादित किया गयां। सरकार १ 
व्यक्तियत स्वापीनठा में हस्वभेप्र और अतिक्रमण करते को मनाही की गई। सामान्या 
यह कहा जा सकता है कि राज्य में प्रतिनिधि सरकार होने पर नागरिक स्वायोनर 
विस्तृत होती हूं और फूठतो-फड्ती है । १५ अगस्त, १९४७ से पूर्व, भारत में नाथरि 
स्वाधीनता सयृक्त्र राष्ट्र अमरीका जोर थिटिश्वाराज्य को तुलना में बहुत ; 
सकुबित थी । मानव ब्यक्षितत्य को उन्नति के लिए जत्यावेश्यक कई अधिकारों की हू 
मताही थी ओर वहुधा सरकार हमें दिये गए कुछ अधिकारों को छोनने को ज्यादती + 
करती यी। इसका मुख्य कारण यह या कि सरकार लोगो को वास्तविक रूप में प्रतिरनि 
नहों थी । 

इसके वाद हस इस निष्कर्ष पर पहुच सकते हूँ कि राज्य में नागरिक स्वायीनर 
का विस्तार उस देश की लोकप्रिय सरकार को उन्नति का मापदण्ड होता हैँ । निम्न महू 
पूर्ण अधिकारों को मनुप्य के कल्याण में वृद्धि करने वाला माता जाता है जोर फक 
उनका व्यक्तिगत स्वावीनता के क्षेत्र में समादेश होता हूँ : 

१. जोवन बोर व्यक्ति की स्वतजता । 

२. निजी संपत्ति की सुस्त्ा। 
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१७०, राजनीतिक विज्ञान के सिद्धान्त 


४. भाषण, विचार और सभा की स्वतंत्रता। : 
५. पूजा और अन्तरात्मा की स्वतंत्रता । 
६. पारिवारिक जीवन की स्वतंत्रता । ह 
९3 राजनीतिक स्वाधीनता ( 207८७ 7/09०४५४ ):--छास्की राजनीतिक 
स्वाधीनता की राज्य के मामलों में क्रियाशीलू शक्ति के रूप में व्याख्या करते हें। 
इसका अर्थ यह है कि “में सार्वजनिक कार्यों में स्वतंत्रतापूवंक योग दे सकता हूं। मुझे 
सामान्य अनभव के योग में विना किसी रुकावट के अपने विशिष्ट अनुभव की वृद्धि करने 
योग्य होना चाहिए। सामान्य बाधाओं के अतिरिक्त मेरे मार्ग में ऐसी कोई बाधाएं नहीं 
होनी चाहिएं जो अधिकारी स्थिति को प्राप्त करने में रुकावट सिद्ध हों। मुझे अपनी राय 
को घोषित करने तथा दूसरों के साथ मिलकर राय घोषित करने योग्य होना चाहिए [*$ 
लीकाक राजनीत्तिक स्वाधीनता को वैधानिक स्वाधीनता की संज्ञा देते हूँ और उसका 
आशय यह है. कि छोगों को अपनी उस सरकार को चुनने. का.अधिकार है जो लोगों _ 
की. सर्वमान्य संस्थाओं . के प्रति उत्तरदायी हो । गिलकाइस्ट की दृष्टि में राजनीतिक 
स्वाधीनता को “क्रियात्मक रूप में छोकतंत्र के समानार्थक” मानते हैं। और लोगों के 
जन-समूह को न केवल स्वतंत्रता का क्षेत्र प्रदाव करते हें, प्रत्युत अधिकार में हिस्सेदारी_ 
भी । इस प्रकार राजनीतिक स्वाधीनता की प्रवृति सत्ता और स्वाधीनता को समात 
हाथों में सौंपने की- है । ह 
जिन लोगों ने वास्तविक रूप में स्वाधीतता का नारा लगाया और जो उसके 
लिए लड़े, वह केवल अपने नागरिक अधिकारों की स्वीकृति प्राप्त करना चाहते थे | 
किन्तु शीघ्र ही यह अनुभव कर लिया गया कि, नागरिक अधिकारों को मान लेने ही से, 
स्वायत्त-शासन से उनकी काफी रक्षा नहीं हो सकेगी । चुनाँचे इस विचार का समर्थन हो 
गया, कि जनता के पास सरकार को अपना दृष्टिकोण मनवाने की शवितयां होती चाहिएं- 
और अन्त में, यदि सरकार लोगों के इच्छा के विरुद्ध अमल करती ही जाय, तव॑ उसे वदलू 
डालते की क्षमता भी होती चाहिए। इस प्रकार के प्रभुत्वशाली अधिकारियों को बदल 
डालने की विधि को राजनीतिक स्वाधीनता कहा गया। अत: राजनीतिक स्वाधीनता 
निम्नलिखित अर्थों में ली जाती है :- 
(१) नागरिकों को अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करने का अधिकार । प्रन्तु 
सभी नागरिक मत्तदान नहीं कर सकेंगे । राजनीतिक उपयोगिता का थह त्तकाज़ा है कि 
राज्य के नागरिकों का कुछ अंश इस अधिकार से वंचित रखा जाय । साधारणतया, विदेशी, 
पागल, बालक और किसी-किसी देश में स्त्रियों को भी मतदान अधिकार से वंचित रखा 
जाता हूैँ। यों आधुनिक प्रवृत्ति यह है कि राजनीतिक अधिकारों का अधिकारी सभी 
वयस्क नर-नारियों को मानव लिया जाय । 
(२) चुने जाने का अधिकार | अर्थात प्रत्येक वह नागरिक जिसे अपने प्रतिनिधि 
चुनने का अधिकार है, स्वयं भी प्रतिनिधि चुने जाने का अधिकारी होगा। 
(३) यदि राज्य के कानूनों की दृष्टि से, किसी में पर्याप्त योग्यता हो, तो उसे 
किसी भी सा्वेजनिक पद पर नियुक्त होने का अधिकार होगा । अलवत्ता उसी पद पर, 
. 4,०७४; (उ्णप्रवए ठ एगापं८ड, 9. 346. 


व्यक्ति ओर राज्य के बोच संबंध (२) 4०१ 


स्थायीरूप से या अनिश्चित काल तक आरूड़ रहने का अधिकार उसे नहीं होगा। प्रति- 
निधि का चुनाव निश्चित अवधि के बाद हाते रहना चाहिए। 

(४) नागरिकों को सार्वजनिक विषयों के बारे में अच्छा ज्ञान रखने और सरकारी 
नीति पर स्वतत्ता से आलोचना करने का अधिकार होगा। नागरिकों को, सार्वेजनिक- 
हिंत-सम्बन्धी मामठों में पर्याप्त जागरूक रहता चाहिए, वयोकि हमेंशा जागरूक रहना 
ही स्वाबीनता का मूल्य हैँ (शिल्गातं शष्ठोमा7८ 75. 77९ एांएए ०. 
४०:४५)... 

तो ऐसा प्रवीत होता है, कि राजनीतिक स्वाधीनता का, प्रजातत्रवादी सरकारों 

/ वाले देशों में ही उपभोग हो रहा है । वास्तव में इसी को स्वराज्य कहते हैं । राजनीतिक 
स्वाधीनता, नागरिक स्वाघीनता की आवश्यक परिपूरक है । राजनीतिक स्वाधीनता के 
अभाव में, नागरिक स्वाधीनता एक मुगतृष्णा है 

मिलकाइस्ट के मतानुसार, राजनीतिक स्वाधीवता को भन्तरिम.ध्येय.मावकर 
प्राफ्त करना दी. हमारा छट््य नहीं हैँ, इसे इसलिए प्राप्त करता चाहिए, ताफि मानवता 





का.उज्च्‌ नेतिक दुष्टि से पूर्ण विडास हो सके । और धीरे-घीरे नामरिको में सडची जागृति 
उद्प दो-।7९ सच्ची राजनोतिक स्वाबीनता के छिए छास्की ने दो शर्ते आवश्यक 
भातरी हूं ।१ सर्वप्रथम, सब के लिए यथरेप्ट च 





कारण, पहले वर्ग में झामन करने को आदतें जाएंगी ओर दूसरे वर्य में अधीनता की । 
इस ढंग के विभाजन से राजनीतिक स्वाधीनता उत्पन्न नहीं हो सझुती । जिन्हें, सोच- 
समझ कर, विधप सुविधाएं देकर तैयार किया जायया, उनमे झासने करने की थू भर 
जाबगी, उपर जिरें. दें.कि आजापालन के लिए तेयार किया गया हैं ।5 
राजनीतिक स्वाधीनता के लिए दुरी द्त हूँ, ईमानदार और आजाद समाचार- 

मक्का नस द्वारा, समाचार-यूचना तथा ज्ञान का प्रसार होता हैँ। राज- 

+ स्वाधीनता के उपभोग के लिए यह अत्यावश्यक हूँ कि पत्रों द्वारा, सीघे-सच्चे तथा 
पक्षपात-रहित समाचार प्रसारित किये जाय, ताकि, मतदाताओं तथा प्रतिनिधियों के 
पास, अपने निर्णमार्थ विश्वस्त साधार मौजूद हो । परन्तु वास्तव में ऐसा तो नही हो रहा। 
हमारे पत्र प्रसगानुकूल तथ्यों को चाझाझी से निकाल कर उनकी जगह, जान-वूझकर झूठे 
समाचार लिखते हूं । जब तथ्यी को जानबृत्ष कर विक्रुत किया जायगा और तर्क का 
गला घोटा जायगा, तब हमारे विचार और निर्णय सत्य से कट जाये । जहा को जनता 
को विश्वसनीय समाजार से वजित इसला जायगा, वद्दा स्वतत्रता की जड़े कट जायगो। 
“क्योकि, विक्ृति के सझद भरे वायुमडल में किया गया तिर्णयू, अन्त में भयानक रूप से 
प्य-भप्ट हो जायगा 
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श्ज्डं राजनीतिक विज्ञान के सद्धान्त 


को उत्पन्न हुआ मानता चाहिए। ये अधिकार और समानताएं जाज भी चर रही हेैं। 
असमानता कतिपय ऐसे मनुष्यों द्वारा उत्पन्न की हुई है, जिन्होंने राज्य पर अपना प्रभुत्त 
रख कर, उसकी शक्तियों का प्रयोग अपने हितों के लिए किया है । इसी वर्ग ने स्वार्थ- 
परता-वश, अपनी स्वार्थ-सद्धि को ही जन-साधारण के कल्याण की कसौदी वना डाला 
हैं।* ः 
इसलिए समानता का सबसे पहले अथे यह है कि सब प्रकार की विशिष्ट -सुवि- - 
घाओं का छोप कर दिया जाय । जन्म, संपत्ति, जाति, मत और रंग के सब वन्धनों, को हटा 
देना चाहिए, जिससे कि कोई भी किसी प्रकार की सामाजिक या राजनीतिक .अयोग्य- 
ताओं के कारण पीड़ित न हो। संक्षेप में, मनुष्य और मनुष्य के बीच कोई. भेद-नहीं 
होना चाहिए, और “एक व्यक्ति नागरिक होने के नाते जिन अधिकारों के योग्य है वही 
अधिकार मझ में भी उसी सीमा तक और दढ़ता के साथ होने चाहिएं ।/९ इसका आशय 

कि मुझे उन सब सामाजिक और राजनीतिक सुविधाओं का भोग करने का अधि- 
कार है जिनका दूसरों को हक है। प्रतिनिधियों के चुनाव में मेरा मत ( ४०६४ ) उतना 
ही मूल्यवान और ठोस है, जितना कि दूसरों का। में राज्य के किसी भी पद का अधिकारी 
हो सकता हूं जिसके लिए में योग्य हो सकंगा। किसी भी मनुष्य को अधिकारी-शक्ति की 
प्राप्ति के लिए इंकार करना, उसकी स्वतंत्रता के प्रति पूर्ण अस्वीकृति है, क्योंकि “जब तक 
में भी दूसरों के समात अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी नहीं तब तक में विक्षिप्तता, 
के वातावरण में वास करता हूं ।”३१ जब कोई विक्षिप्तता के वातावरण में वास करता हैँ तो 
उसमें कोई भावना ही नहीं होगी । वह समाज में अपना वह स्थान स्वीकार करता है, 
जो उसे जन्म को घटठनावश उसके जीवन की स्थायी अवस्था के रूप में प्राप्त हुआ है । 
यह है वह प्रकार जिसके कारण रचनात्मकता का गुण नष्ट हो जाता है और मनुष्य अथवा 
मनुष्यों का एक वर्ग 'पशुत्व का रूप” घारण कर लेते हैं, और जिसे अरिस्टोटल ने प्राक्ष- 
तिक दास की विशेषता के रूप में वरणित किया है । उस समाज में समानता नहीं हो सकती, 
जब कुछ मालिक हों और बाकी दास । 

स्वाधीनता की भांति समानता में भी एक विधेयात्मक तत्व होता हैं। इस भाव में, 
इसका अं हे पर्याप्त अवसरों की स्थापना करना। पर्याप्त अवसरों से हमारा तात्पर्य समान 
अवसरों का नहीं है। यह असम्भव हूँ। प्रो. लास्की का कहना हैँ कि /आधुनिक- विश्व 
में अवसर पैतृक परिस्थितियों पर आश्रित हैं.।/ ४ प्रर्याप्त अवसरों की स्थापना करने का 
तात्पयं यह हैं कि राज्य सब नागरिकों के लिए किसी प्रकार के - भेद-भांव के बिना उनकी 
बुद्धि के पूर्ण विकास के लिए समुचित अवसर प्रदान करे। यदि किसी में आवश्यक 
योग्यत्ता है तो उसकी अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति में किसी प्रकार की वाधा उपस्थित 
नहीं को जानी चाहिए। समानता का सिद्धांत उस समय यथार्थ हो जाता है, जब राज्य 
सब नागरिकों को उतकी योग्यताओं के पूर्ण विकास के लिए उचित अवसर प्रदान करता 
है। 





4. .7र्गघ ३ है पाथ्यापायर ए 00७, छ. (55 2. 750, 
3, वछ्नत, छ. [49. 4, 794, 9. [5, 


व्यक्ति और राज्य के वोच संबंध (२) श्ज्प 


समानता का विषय ((०गांथाप ०/ परवुणए्आ५9)--ठार्ई ब्राईब चार 
प्रकार की समातता का उल्लेख करते हैं : (१) नागरिक समानता; (२) राजनीतिक 
समानता; (३) सामाजिक समानता; (४) प्राकृतिक समानता | ब्राईस के वर्गीकरण 
को (५) आधिक समानता द्वारा पूरक बनाया जा सकता है। 

१. नागरिक समानता ( (जो झवृण्थाए ):-न्रागरिक , समानता 
में सब नागरिकों के समान नागरिक अधिकारों और स्वाधीनतातों का समावेश होता. है.। 
कानूत की दृष्टि में सब समान होने चाहिएं। यदि कानून मनुष्यों में उनके स्तर था संपत्ति 
के कारण, उनके राजनीतिक मत था उनके धार्मिक विश्वासों के कारण भेद करता हूँ 
अथवा, यदि कानून दूसरों की कौमत पर छोगो के एक वर्ग को छाभ पहुचाते के दिए 
मंजूर किये जाते है, तो यह कानून की समानता नही । समानता चाहती हूँ कि स्वत्वों के 
अधिकार के विपय में सव नागरिकों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। $ 

२. राजनीतिक समानता (700८ पएयीी)।३)--राजनीतिक समानता 
का अर्थ हैं कि सब नागरिकों को समान राजनीतिक अधिकार हो, सरकार में समान 
आवाज हो, और. अधिकार के सव पदों को समान प्राप्ति ही, वश्चर्ते कि आवश्यक योग्य 
ताएं पूर्ण की गई हँ। ॥ यह लछोकतन्त्र और वयस्क मतनदान को लागू करता है । किन 


राजनीतिक समानता तव तक वास्तविक नहीं होती जब तक उसके साथ आिक समानत 





बताई 


३« सामाजिक समानता (902० एधृप(9)--सामाजिक समानता के 
अथे हूँ कि सब नागरिक समाज की समान रूप में स्पष्ट इकाइया हे और किसी क॑ 
भी विशिष्ट सुविधानों का अधिकार नही । यह वश, रग, पद, वर्ग अयवा जाति के कारण 
छोगो के सामाजिक स्तर में कोई नेंद नहीं फरती। भारत में सामाजिक समानता 
नही है फ्योकि हमारा सम्राज जातियो में विभाजित है और विभिन्न जातियों # 
आदान-प्रंदात एक स्तामाजिक निषेध (७7000) है । वर्तमान में दक्षिण अफ्रीका में जातोर 
अदआवब का को अरुमरण हो रहाडे, वह साम्गनिक समावदा के पिद्धात का उल्कपन हे 
साथ ही, भिन्न वर्गों में समाज का विभाजन मालिक (70,८75) और कर्मेकर 
सनी और गरीब, कुलीन और साधारण जन--यूजोवादी समाज का विलक्षण स्वरूप ह 
और यह सामाजिक समानता के लिए वडी भारी बाघा है। जो भी हो, सामाजिक समानत 
राज्य के कानूनों द्वारा छोगों पर तब तक थोपी नहीं जा सकती, जबतक समानता क॑ 
भावना हमारो सामाजिक आदतों जौर सामाजिक व्यवस्थाओं में भारी परिवर्तन उत्पः 
नहीं कर देती | यदि सामाजिक समानता की भावना चतुराई के साथ रोपी गई हूँ, त॑ 
इससे निदचय ही उस सामाजिक न्याय की श्राप्ति के प्रति पर्याप्त वृद्धि होगी जिसके छि। 


१७८ राजनीतिक विज्ञान के सिद्धान्त 


धीनता और समानता एक दूसरे की विरोधी हैं। छाड एक्टन का कथन हैं कि “समा- 


नता के आवेश ने स्वतंत्रता की आशा को व्यर्थ कर दिया ।” यदि स्वाघीनता से हमारा 
तात्पय प्रत्येक व्यवित को अपनी शक्ति के अनुसार संपत्ति और अधिकार के लिए अनि: 
यंत्रित स्वतंत्रता है, तो यह सत्य है । जब भी और जहां भी इस प्रकार का स्वत्तेत्रता रही 
तो इसका परिणाम संपत्ति के रूप में सामाजिक व्यवस्था को म्रष्ट करना हुआ है, और 
फलस्वरूप अधिकार कुछ-एक लोगों के हाथों . में केद्रीमूत ही गया । संपत्ति की महान 
असमानताएं कम भाग्यवान के लिए स्वतंत्रता की प्राप्ति_ कों असंभव बनाता हूं । जा 
संपत्तिवान होंगे और सरकार का नियंत्रण करेंगे, वे अपने अधिकार से गरीबों. का ..गछा . 
कार्टेगे। फलत:, समानता में यह वात शामिल है कि राज्य संपत्ति और शत के अधि- 
कार की स्पप्ट भेदभावना का अन्त करें। यह संयमहीन स्वतंत्रता को सीमित करने से 
ही कैवल संभव बनाया जा सकता है और छार्ड एक्टन के विचार में यह स्वावीनता 
का आधार हैं । 

लार्ड एक्टन के मंतव्य को रद करते हुए हमारा निष्कर्प यह है कि समानता के 
बिना स्वाथीनता नहीं हो सकती । समानता के बिना नागरिक, आर्थिक, सामाजिक.और 
राजनीतिक स्वाधीनता केवल घोखा है । समानता केवल तभी प्राप्त की जा सकती हैं, 
जब स्वाधीनता की अवस्थायें हों और स्वाधीनता अधिकारों की उपज हैँ । नागरिक. स्वा< 
घीनता ((४ज] ॥56/9) तभी भ्राप्त की जाती है जवश्कानून की दृष्टि में सब 
समान हों । राजनीतिक स्वाबीनता सवके लिए समान राजनीतिक स्तर .को स्वीकार 
करती है । किन्तु राजनीतिक स्वाधीनता जिसका अर्थ राजनीतिक समानता हैँ तबतक 
वास्तविक नहीं हो सकती, जबतक उसके साथ वास्तविक आर्थिक समानता न हो । 


5 


मैडीसन (१०0:5070) के कथनानुसार संपत्ति का विभाजन ही केवल स्थायी. 


५ मार्म है। एक समाज, जिसमें संपत्ति-विपयक भारी असमानताएं हैं, न तो नागरिक और 


, ने ही राजनीतिक स्वाबीनता का विश्वास दे सकता है । समानता वस्तुतः पारस्परिक कार्य 


करने से बनती हैँ अथवा जरिस्टोटल के कथनानुसार मित्रता में है। असमान जीवन- 
स्तर, शिक्षा और संस्कृति वाले मनुष्यों में मित्रता नहीं हो सकती । “यदि स्वाघीनता का 
अर्थ मानव-भावना की अभिव्यक्ति में शक्ति का विस्तार है, तो समान लोगों के समाज 
में यह बहुत कम मिलती है । जहां कहीं घनी और निर्धन-शिक्षित और अशिक्षित होते हें, 
वहां हमें सरदेव स्वामी और सेवक दृष्टि में आते हें । 

संपत्ति की असमानताएं स्पष्टतया व्यवहार और अधिकार की असमानताएं पैदा 
करेंगी। गरीब के लिए न्याय नहीं होगा, क्योंकि “न्याय में समानता न्याय की पहली शर्ते 
हैं ।” एक मैजिस्ट्रेट, जो गरीब चोर को दंड देता है और अमीर को बरी कर देता है, और 
अमीर के अपराब को स्नायविक रोग ठहुराता है, वह दोनों के आर्थिक स्तर में अन्तर 
के कारण हा एसा करता हू । कानून के प्रशासन में इस प्रकार के भेद “स्वत: कानन पर 
आश्रित नहीं होते प्रत्युत संपत्ति की असमानता के सामाजिक परिणामों पर आश्रित 
होते हैं। जो बातें गरीब में वरी नजर आती अमीर में बुरी नहीं छहूगतीं। संपत्ति 
की समानता की दिशा में गति ही इस तरह के अन्तरों को दर कर सकती है। सब देशों ने, 
जो वास्तविक स्वाधीनता की दिशा में गतिशील हुए हू, वस्तुतः, आधिक असमानताओं 


व्यक्षित ओर राज्य के बोद संबंध (२) १७९ 


की कम करने को चेप्डा को है। फ्तः, स्वावोनवा ओर समानता एक दूसरे को पूरक 
है और परव्पर विसेश्री नद्दी । ् ट् 
स्वाधीनता के संरक्षण 
(82टिहुण्मा5 एटा) 

स्वाधीनता का पहला अनिवार्य सरक्षण बह है कि नायूरिक अपने अधिकारों मौर 
कत्तेंब्यो. के. प्रति सचेत रहें, क्योडि जायहूक रहना स्वाधीनता का मूल्य हैं। यदि 
सरकार मनुष्यों को स्वतस्त्रता पर आपात करनी हूँ, तव मनुप्यो में उसका विरोध करने 
और सानता करने का साहस होना चाहिए। पुनः स्वतन्त्रता की पूर्णतया रक्षा तब ही 
सकती हूँ जब राज्य और जनता में पारस्परिक सहयोग हो। पारत्यरिक सहयोग को 
सर्वाधिक पाने के छिए तथा सरकार और जनता के मब्य अविश्वात की संभावनाओं 
को दूर रखने के लिए राज्यकीय संविधान में जनता की स्वतस्व्राओं की पूरी परिनाषा 
की गयी है । यदि सरकार किसी समय भी नागरिकों को स्वतन्त्रता का अपहरण करती 
है तो वे, संविधान के अनुसार, वैधानिक उप्रामों को झरण छे सकते हे। इस प्रकार 
संविधान मनुप्यो की स्वाथीवता का तराष-दाता हो जाता है। भारतीय संविधान के 
सृतवीय संड में जनता के मोलिक अधिझार और उनके उपभोग के छिए वैधानिक 
उत्राय लिखें गये हूँ। इस्चो प्रकार सयुक्त राष्ट्र अमरोरा के संविधान में भो अधिकारों 
की एक सूची हूँ । 

जिन देशों में जलिखित सविधात हैं वहां न्याय-विभाग जनता को स्वतत्वता को 
रक्षा, करता- हूँ। विटिय राज्य में मॉखिक अधिकारों को ससद के द्वारा निमित 
विधियों (॥८७), रीतियों,, परम्पराओं, रूढियों ओर न्याय विभाग के निर्णयों 
में स्वीकार किया जाता हूँ । जब्र न्याय-विभाग जनता को स्वाघोनता का सरक्षक 
होता है, तो यह आवश्यक हो जाता है कि न्याय-विभाग स्वतस्त्र और निष्पक्ष हों। विधि 
की स्वतन्त्रता की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यदि जनता को अविलव तथा निष्पक्ष न्याय 
प्राप्त हो जाता है तो उतकी स्वतन्त्रता सुरक्षित हैं। मोप्टेस्क्यू ने सत्य कहा हूँ कि “यह 
बात मुख्यतः नियम द्वारा दिए हुए दड के स्वरूप जौर परिमाण पर निर्भर है कि 
स्वतन्त्रता स्थिर रहती है थयवा नप्ठ हो जातो है । ” 

स्वत्तत्तता लोकततीय सरकार के अधीन सर्वाधिक फूलवी-फालती है । छोकतव 
में राजनोसिक भक्ति छोगों के हाथ में होती है । झ्ासक-बर्ग उसके मनोनीत होते हें 
और वे उम्र समय तक परदारूढ़ रह सकते हे जब तक छोग उन्हें चाहें। यह स्वाधीनता का 
छामदायक संरक्षण हैं किन्तु छोकवत्र स्वत. उस समय सक स्थयमेदर ही सरक्षण नहीं, 
जब तक छोग सहिष्णुता का स्वभाव नहीं पा लेते ओर वहु-संख्यक दर जल्प-सख्यको के 
हिंतो का आदर नही करता | बहु-संख्यक दल को अल्पसख्यको के हिंतो की अवदेलना 
करके दलन्यगत हितों की मावना से प्रेशिल न होता चाहिए, और अत्य-सख्यकों को भो 
बहु-संख्यकों की भावनाओं में सदेंह न करना चाहिए तया इस प्रकार इसके साय झज्रुता 
को भावना नही रखनी चाहिए ।३इनक बोच मे आदान-प्रदान, सहिष्णुता तथा पारस्परिक 
चमझौते को नावनावें होनी चाहिए । 

छास्करी के मतानुमार स्वतन्त्रता मनुष्यों के एक छोड़े त्ै चमूह के लिए विशिष्ट 
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१७८ राजनीतिक विज्ञान के सिद्धान्त - 


घोनता और समानता एक दूसरे की विरोधी हैँ। लाई एक्टन का कथन हैँ कि “समा- 
नता के आवेश ने च्वतंत्रता-की आश्ा को व्यर्थ कर दिया ।” यदि स्वाधीनता से हमारा 
तातप॑ प्रत्येक व्यक्त को अपनी शर्वित के अनुसार संपत्ति और अधिकार के लिए अनि- 
यंत्रित स्वतंत्रता है, तो यह सत्य है । जब भी और जहां भी इस प्रकार का स्वतत्रता रहा हू, 
तो इसका परिणाम संपत्ति के रूप में सामाजिक व्यवस्था को म्रप्ट करना हुआ हैं, और 
फलस्वरूप अधिकार कुछ-एक लोगों के हाथों ,में केन्द्रीमूत हो गया । संपत्ति को महान 
असमानताएं कम भाग्यवान के छिए स्वतंत्रता की प्राप्ति, को असंभव बनाती. हैं. । जो 
संपत्तिवान होंगे और सरकार का . नियंत्रण करेंगे, वे अपने. अधिकार से गरीतबों, का ..गला . 
कार्टेंगे । फलत:, समानता में यह वात शामिल है कि राज्य संपत्ति और शवित के अधि- 
कार की स्पष्ट भेदभावना का अन्त करें। यह संग्रमहीन स्वतंत्रता को सीमित करने से 
ही केवल संभव बनाया जा सकता है. और छाडे एक्टन के विचार में यह स्वराधीनता 
का बाधार हूँ 
छाई एक्टन के मंतव्य को रह करते हुए हमारा निप्कर्प यह है कि समानता के 
बिना स्वाधीनता नहीं हो सकती । समानता के बित्रा नागरिक, आथिक, सामाजिक-और 
राजनीतिक स्वाबीनता केवछ घोखा है । समानता केवल तभी प्राप्त की जा सकती है, 
जब स्वाधीनता की अवस्थायें हों और स्वाधीनता अधिकारों की उपज हैँ । नागरिक. स्वा- 
बीनता (जा ॥09०70ए) तभी प्राप्त की जाती हूँ जवश्कानूत की दृष्टि में सब 
समान हों । राजनीतिक स्वाधीनता सवके लिए समान राजनीतिक स्तर .को स्वीकार 
करती हूँ । किन्तु राजनीतिक स्वाधीनता जिसका अर्थ राजनीतिक समानता हूँ तवतक 
वास्तविक नहीं हो सकती, जबतक उसके साथ वास्तविक आर्थिक समानता न हो । 
मेडीसन (2/20507) के कथनानुसार संपत्ति का विभाजन ही केवल स्थायी, 
मार्ग है। एक समाज, जिसमें संपत्ति-विषयक भारी असमानताएं हैं, न तो नागरिक और 
' न ही राजनीतिक स्वाधीनता का विश्वात्त दे सकता है | समानता वस्तुतः पारस्परिक कार्य 
करने से वनती है अबबा अरिस्टोटल के कथवानसार मित्रता में है । असमान जीवन- 
झिक्षा और संस्कृति वाले मनुष्यों में मित्रता नहीं हो सकती । “यदि स्वाधीनता का 
जय मानव-भावना को अभिव्यक्ति में शवित का विस्तार है, तो समान छोगों के समाज 
में वह बहुत कम मिलती है । जहां कहीं धनी और निर्भन-शिक्षित और अशिक्षित होते 
वहां हमें सदेव स्वामी और सेवक दृष्टि में आते हैं । 
संपत्ति की असमानताएं स्पष्टतया व्यवहार और अधिकार की असमानताएं पैदा 
करेंगी। गरीब के लिए न्याय नहीं होगा, क्योंकि “न्याय में समानता न्याय की पहली शर्ते 
हैं ।” एक मैजिस्ट्रेट, जो गरीब चोर को दंड देता है और अमीर को बरी कर देता है, और 
अमीर के अपराध को स्नायविक रोग ठहराता है, वह दोनों के आर्थिक स्तर में अन्तर 
के कारण ही ऐसा करता है । कानून के प्रशासन में इस प्रकार के भेद “स्वतः कानन पर 
आश्रित नहीं होते प्रत्युत संपत्ति को असमानता के सामाजिक परिणामों पर आधित 
होते हूं।” जो बातें गरीब में बरी नजर आती अमीर में बरी नहीं लंगतीं। संपत्ति 
की समानता की दिल्ला में गति ही इस तरह के अन्तरों को दूर कर सकती है। सब देशों ने, 
जो वास्तविक स्वावीनता को दिशा में गतिशील हुए हे, वस्तुतः, आर्थिक असमानताओं 


डबीपतध ७३ ६ाउज का बाद शव । ( ९॥। है 


को कम करने की चेप्टा की हूँ। फछत:, स्वाधीनता और समानता एक दूसरे की पूरक 
हैं और परस्पर विरोधी नही । जि 
स्वाभीनता के संरक्षण 
(5०विठ्ण्थात5 ० एएटाज) 

स्वाधोनता का पहला अनिवार्य सरक्षण यह हैँ कि नागरिक अपने अधिकारों और 
कर्तेब्यों के प्रति सचेत रहे, क्योकि जायरूफ रहना स्वाधीनता_का मूल्य हूँ। यदि 
सरकार मनुप्यों की स्वतन्त्रता पर आघात करनो है, तब मनुष्यों में उसका विरोध करने 
ओर सामना करने का साहस होना चाहिए। पुनः स्वतन्त्रता की पूर्णतया रक्षा तब हो 
सकती है जब राज्य और जनता में पारस्परिक सहयोग हो। पारस्परिक सहयोग को 
सर्वाधिक पाने के छिए तथा सरकार और जनता के मध्य अविश्वास की सभावनाओं 
को दूर रखने के छिए राज्यकीय सविघान में जनता की स्वतन्त्रताओ की पूरी परिभाषा 
की गयी हैँ । यदि सरकार किसी समय भी सायरिकों को स्वतस्त्रता का अपहरण करती . 
हैं तो व, संविधान के अनुसार, वैधानिक उपायों की शरण ले सकते है। इस प्रकार 
संविधान मनुप्यो की स्वाधीनता का त्राण-दाता हो जाता हूँ । भारतोय सविधान के 
तृतीय खड में जनता के मोलिक अधिकार ओर उनके उपभोग के लिए वैधानिक 
उपाय लिखें गये है । इसी प्रकार संयुक्त राप्ट्र अमरीका के सवियान में भी अधिकारों 
को एक सूची हूँ । 

जिन देशो में अलिसित सविधान हूँ वहां न्याय-विभाग- जवता की स्वतन्त्रता की 
रक्षा करता . है। प़िटिश राज्य में मोलिक अधिकारों को सबद के द्वारा निमित 
चिथियों (&८॥७), रोतियो,, परम्पराओं, रूड़ियों ओर न्याव विभाग के निर्णयो 
में स्वीकार किया जाता है । जब न्याय-विभाव जनता की स्वाघीनता का सरक्षक 
होता है, तो यह आवश्यक हो जाता है कि न्‍्याय-विभाग स्वतन्त्र और निष्पक्ष हो। विधि 
की स्वतस्तता की महत्वपूर्ण आवश्यकता हैं। यदि जनता को अविलब तथा निष्पक्ष न्याय 
प्राप्त हो जाता है तो उनकी स्वतन्त्रता सुरक्षित हूँ। मोषप्टेस्क्यू ने सत्य कहा हूँ कि “यह 
बात मुख्यतः नियम द्वारा दिए हुए दंड के स्वरूप जौर परिमाण पर निर्भर हूं कि 

स्वतन्त्रता स्थिर रहती हैं अथवा नप्ट हो जाती है । 

स्वतन्तता_ ल्लोकतंत्रीय सरकार के अधीन सर्वाधिक फूलतो-फल्ती हैँ । लोकतत्र 
में राजनीतिक शक्ति लोगों . के हाथ में होती है । शासक-वर्ग उसके मनोनोत होते हूँ 
और वे उस समय तक पदारूढ़ रह सकते हे जब तक छोग उन्हें चाहें । यह स्वाधीनता का 
छाम्दायक भ्रक्षण हूँ किन्तु लोकतत्र स्वतः उस समय तक स्वयमेव ही सरक्षण नही, 
जब तक लोग महिपर्णुता का स्वभाव नही था छेते और बहु-सख्यक दल अल्प-सख्यको के 
हितों का आदर नही करता | बहु-संख्यक दक को वल्पसख्यको के हितों की अवहेज़ना 
करके दछ-गत हितों की भावना से प्रेरित न होना चाहिए, और अल्प-सख्यको को भी 
बहु-सख्यकों की भावनाणों में संदेह ने करना चाहिए तथा इस प्रकार इनके साथ शत्रुता 
की भावना नही रखनी चाहिए। इनके बीच में आदान-प्रदान, सहिप्णुता तथा पारस्परिक 
समझौते की भावनायें होनो चाहिए। 

/लछास्की के मतानुमार स्वतन्त्रता मनुष्यों के एक छोटे से समूह के लिए विशिष्द 
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सू विधायें होते हुए प्राप्त नहीं की जा सकती । प्रत्येक के लिए अधिकार-पदों के प्राप्त करंने 
का अधिकार वास्तविक स्वतन्त्रता है। वे छोग जो अधिकार-पदों से वंचित है, आज्ञा- 
पालन का, अधीनता का स्थान प्राप्त करते है और जब कभी भनुष्य केवल आज्ञा प्राप्त 
करने वाले ही रह जाते हें, तो वे अपने:व्यक्तिख और अपनी शक्तियों के विकास की 
योग्यता को खो देते हैँ। वे स्वतन्त्रता का अर्थ नहीं समझ सकते जौर न अपने अधिकारों 
की सुरक्षा की वात को ही समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त जहां कुछ लोगों के अधिकार . 
दूसरों की प्रसन्नता पर निर्भर हें वहां स्वतन्त्रता नहीं हो सकती । इसलिए कोई मनुप्य 
एवं मनुष्य-समू ह इस स्थिति में नहीं होता चाहिए कि वह मेरे उन अधिकारों और स्व- 
तन्व्रता का जो मेरे नागरिक होने के नाते मेरे हैं, अपहरण कर सके । 
अन्तत: जब राज्य का कार्य पक्षपातरहित हो तो उस दशा में स्वाधीनता सर्वा- 
घिक अच्छे ढंग से प्राप्त की जा सकती हैं और रक्षित की जा सकती हैं । इसका अर्थ यह 
है कि राज्य का यंत्र यथाविधि और पक्षपातरहित ढंग से चछाना चाहिये, उसे न तो 
कुछ के छाभ के छिए और न दूसरों को हानि के लिए चलाना चाहिए। जो भी हो, 
यह आदर्श सदेव प्राप्त किया जाना संभव नहीं । किन्तु, हम जिस वात को कई वार 
शंहञ97०९८) हैं और स्वाधीनता का रहस्य साहस है। यदि लोग अपने अधिकारों 
के लिए जागहूक और उत्साही हैं तो वे राज्य के किसी अवैध हस्तक्षेप और पक्ष- 
पातपूर्ण काये को सहन नहीं. करेंगे। यदि लोगों में त्याग करने का साहस है और 
अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सभी परिणामों के सहन करने की क्षमता है, तो 
उनकी स्वाधीनता नहीं छीनी जा सकती। फलत:ः लोगों की स्वतन्त्रता-प्रेम की भावना _._ 
, स्वाधीनता की सर्वाधिक सुरक्षा हैं। हु 


5्पष्टइझ०5६९पं ॥२९४०वंऊड25 पु 
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अध्याय : : 
व्यवित और, राज्य के बीच सम्बन्ध (३) 
(सल॥्रधेण्य 7:४छन्‍्ल्य पोल पफ्सचांतिएनं ब्रकपें ९ 5६88० ) 


कानून (7,8४ ) 

कानून के अर्थ तया प्रकृति ()४(टिव्याएड8 गये 'षिश्वापाल 00 7.0५)-नछा 
यानी कानून क्ब्द के विभिन्न अर्थ लिये जाते है । प्रायः कार्य कारण की _ श्ंखला_के अर्थो 
में इसका प्रयोग होता है, यथा गुरुत्वाकर्षण का नियम (7,4७४ ए ठ/2शंध०0०7), 
कानूत शब्द, उनसे तियमों की ओर भी सकेत करता हैँ, जो सानव कार्यों के सार्यदर्शन 
के लिए आवश्यक है। अपने मानव-बधुओं से झगडा न बढ़ें, इसलिए, मनुप्य की सामाजिक 
प्रकृति के लिए, कुछ नियमों का पाल्लम करना अनिवार्य है। यदि इन नियमों का 
सवंध, मनुष्य के उद्देश्यों तथा विवेक-बुद्धि से हो, तो उन्हें, नैतिक नियम कहा जाता 
हूँ। और यदि इनका सबंध, मनुष्य के बाह्य वस्तु-विषयक बाहरी कार्यों मे हो, तो 
वे सामाजिक था राजनीतिक कामूत कहे जाते हे। 


राजनीतिक कानूनों ओर सामाजिक कानूनों के अन्तर को स्पप्ट रूप से समझना 
होगा । राजनीतिक कानूत वेजोड़ है। सामाजिक कानून को उपेक्षा करने पर, भनुप्य 
के कार्य को सामाजिक ढंग से नापसन्द किया जाता है। और यदि, ऐसे व्यक्ति को 
दड देने को आवश्यकता हो, तो ऐसा करने के लिये कोई शक्ति नही है । सामाजिक 
कानूनों के साथ, किसी प्रकार को ऐसी व्यवस्था नहीं गो, जिसके अनुभार दड़ दिया 
जा सके। किन्तु, राजनीतिक कानून भग करने वाले के लिए दड मोजूद हे। राज्य 
अधिकार ही, राजतीतिक कानून को छागू करता है। मेकाइवर ( )वि०ा ४८7 ) 
लिखता हूँ कि “राज्य का कानून ही, एक सोमा निदिप्ट व उन्नत समाज में प्रतिरीधी 
>हँ ।"१ राजनोतिक विज्ञान, इसी प्रकार के कानून की व्यात्या करता हैं । इन्ही अर्थों 
में प्रयुक्त 'कानून' शब्द पोणिटिव ला' कहछाता है । 


कानून के सिद्धात ( प्र८ण7८३ ण 4.9७ ) 


कानून क्ष विसलेषणात्मक सिद्धांत (7272० ४720% ० 7.90५)---+ 
राजनीतिक्‌ नियम का स्वरूप जाज्ञा का होता है जो कुछ कार्यों के करने का आदेस अथवा 
जिपेध करता है छोर जिसके उल्ऊघन का जर्य दढ है) यही कानूच का विष्लेपक पिद्धाद है, 
जिसे प्रायः “सनातन” (0700005) "रिकजी” ((०ाएथाध्ंण्ा:) या “उच्च 
कोदि/ का (0895%८४) स्िद्धात कहा जाता है ) इस मद का प्रारम्भिक सवध जॉन 
ऑस्टिव (वुणंता ४४४) से जो गया हैँ। इस मत के पोषक, 'छा' कातून, 
झब्द का प्रयोग, इसके निरपेक्ष अर्यों में करते हुए, इसे मानव-धेष्ठ की आज्ञा मानते है 

], उप्िल्छा, ०२५ व, 9. 7. 
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(00ऋप्ाक्षापे 064 तैललायांपबां5 पप्रपर३ 5प्००४००) यह “मानव-श्रेप्ट” 
चाहे एक ही मनृप्य हो, चाहे मनुष्यों की समिति, जिसको किसी राजनीतिक स्वतस्त्र 
समाज में प्रभुत्व प्राप्त हो। निरपेक्ष कानून की प्रकृति में स्पप्ट रूप से, बल-अ्रयोग या 
जबरदस्ती का भाव मौजूद है। राज्य के.पास व रहने से उसका आज्ञा-पालन निश्चित 
हो जाता हैं! " 
कानून का ऐतिहासिक सिद्धान्त (907८0 ॥6०79 ०0 7,200)-कानून 
की परिभाषा पर, सरहैनरी मेन (97 लगाए 'शक्लं॥०) तथा अन्य ऐतिहासिक 
सिद्धांतवादी विद्वानों ने आपत्ति की है । वे उक्त परिभाषा को संकीर्ण बतलाते हुए, यह नहीं 
मानते कि राज्य में कोई निश्चित प्रभुत्व संपन्न अधिकारी ही कानून बना सकता है। 
उनका दावा है, कि कानून की उत्पत्ति, विभिन्न सामाजिक शक्तियों फे विकास से होती है,. 
और कानून तीन निश्चित स्रोतों से निकलता है : वे हें प्रथाएं, रीतियां तथा सार्वजनिक 
अनुमति और वह पक्का राजनीतिक अधिकारी जो कानून बनाते में सशवत हो । राज 
नीतिक कानून निर्माता अधिकारी ही कानून का विधिवत स्रोत है। इसके अतिरिक्त दूसरी 
विशिष्ट शवितयां भी होती हें । जैसे रीतियां, रूढ़ियां और जनता की अनुमति, जिन्हें कानून 
का भीतिक (78/679) स्रोत कहा जा सकता हैँ। कोई वैध कानून निर्माता 
अधिकारी चाहे वह कितना ही पूर्ण अधिकार क्‍यों न रखता हो, कानूत के भौतिक स्रोत 
की अवहेलना नहीं कर सकता । ऐतिहासिक सिद्धांतवादियों के अनुसार, कानून का 
अध्ययन, परिस्थितियों पर नैतिक, धामिक, आर्थिक व ऐतिहासिक प्रभावों को दृष्टि 
में रखते हुए ही करना चाहिये । वुडरों विल्सन (४४०००7०७. ४४४०7) के शब्दों 
में उस कानून को लागू नहीं किया जा सकता जो “कानून निर्माता को, परिस्थितियों - 
तथा उस राष्ट्र के विचारों द्वारा, जिसके लिए कि वह कानून बना रहा है, किसी न किसी 
उद्देश्य से तजवीज नहीं किया जाता ।” यह सच हैं कि प्रथाएं, रीति-रिवाज राजनीतिक 
दृष्टि से तब तक कानून का रूप धारण नहीं कर सकते, जब तक कि उसे राज्य की 
स्वीकृति प्राप्त न हो जाय। परन्तु, ऐतिहासिक सिद्धांतवादी कहते हैं, कि कानून 
बनाना राज्य-कृत्य नहीं है; उसका काम है, कानून को यथार्थ रूप से समझकर उसे लागू 
करना | उनका दावाह, कि “कानूनों के स्रोत सर्वसाधारण अपरिवर्तनशीछ मानव- 
विचार शवित में भी नहीं हैं और न ही, समकालीन सरकारी महकमों में, वस्व, कानूनों 
का निवास है, राप्ट्रीय इच्छा शक्ति या विचारों में, जो कि किसी जाति द्वारा अपने 
बाकायदा व्यवहार से प्रकृद किये जाते हें ।”१ कानून की स्वीकृति हो, राज्य की दमनीय 
अधिकारी झवित नहीं है। लोग कानूनों को मानते हैं, क्योंकि उन्हें इसकी आदत हो 
जाती हैं और वे समझते है कि कानून उनके अधिकारों के अनुकूल हैँ। इस से काननों 
की स्वीकृति को स्थायी पुष्टि प्राप्त होती है । है 
ह समाजश्ास्त्रीय सम्प्रदाय ( 5000]087८७४ 5८॥००। )--समाजज्ञास्त्रीय 
सम्प्रदाय जिसके अग्रणी प्रतिनिधि डिग्विट, क्रैव और लास्की हूँ, कानून के सनातन-भाव 
को एक व्यर्थ सत्य बताते हैं । वे दलील देते हैँ कि कानून का निर्माण वास्तव में किसी 
संगठित समुदाय द्वारा नहीं किया गया। वे मानते हें कि समाज में ऐसे सुनिश्चित 
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अभिकरण (/ै8ुथालं८5) है, जो निर्णय करके आज्ञायें विकाठते हे और जिनकी 
आज्ञायें समाज का बहुल भाग मानता हो है । किन्तु ऐसे सभी निर्णय अयवा आज्ञायें कानून 
के सद॒श मान्य नहीं है । इन नियमों को कानून का रूप देने के लिए कुछ दूसरा गुण भी 
होना चाहिए । डुगिट कहता हैँ कि समाज में रहने वाले लोगो के आचरण के लिए 
निम्मित नियमों को कानून कहते हँ । उनका पालन इसलिए नही किया जाता कि वे आज्ञायें 
हैँ या उनके साथ दण्ड भी छगा हूं । प्रत्युत वे सामाज़िक जीबन की अवस्थाएं हे । इन 
आज्ञाओ के पालन के बिना जीवन रहने योग्य नही है । हमसे से सब जीवन के उन नियमों 
से जो कि समाज को जीवित रहने योग्य बनाते हे, परिचित हैँ । इस प्रकार प्रत्येक मनुष्य 
के लिए अपने स्वार्थ के कारण उनका पालन अनिवार्य हैँ । वह अपनी अतश्वृत्ति अथवा 
अनुभव से जानता है कि साथ-साथ रहते के जीवन का क्या अर्थ है। इस बात के ज्ञान से 
सामाजिक, दृढ़ता आती है और राज्य का यह कर्ेव्य है कि ऐसे नियमों का निर्माण 
करे । इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है, कि ऐसे नियमों का पाठन करे 
जिनसे सामाजिक दृढ़ता में सहायता मिझतो है और ऐसे कार्यों से दूर रहे जो उसकी 
उन्नति में बाधक हूँ । सक्षेप में, कानून “मौलिक अर्थ में मनुप्य के आचरण के वे नियम 
हूँ, जिनके पालन से प्रत्येक व्यक्त जानता हूँ कि समाज में रहने वाढे के सुखो में वृद्धि 
होती रहेगी ।” डुगिट का दावा हैं कि कानून की स्वीकृति प्राथमिक रूप से 
मनोवैज्ञानिक हूँ और “इसका आधार, प्रत्येक व्यकित की हाछत में, उसका वही ज्ञान 
है, कि उसेके व्यवह्वार को, मूछभूत सामाजिक नियमो ने कितना अनुकूछ जौर कितना 
प्रतिकूल पाया हूँ । * 
अरब ने कानून की व्याख्या, उसके मूछ स्रोत के आधार पर को है। कानूत, 

उन साधारण या असाधारण नियमों का, लिखित या अछिखित, कुछ जोड है, जो “मनुप्य 


के भावों या अधिकारों के अनुभव से उत्पन्न होते रहते है ।” उन्होने राज्य की प्रभुव- 
|) हि पं 
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ओर स्वतंत्र है । इस प्रकार फंव ने कानूत की परिभाषा करते हुए इसे, “मनुप्यो द्वारा, 
अपने स्वभाव अथवा प्रकृति के आधार पर आकी हुई अनेक कोमतों का व्यक्तिकरण” 
निश्चित किया है। इसलिए हमारे दृष्टिकोण और न्याय बुद्धि के अनुसार जो कल्याण- 
कोरी और न्यायसगत हो, वही कानून है। यह एक मानवो तथा भीतरी मामठा है, न कि 
बाहरी वँध-सत्ता का । कानून को माना जाता है, इसीलिए कि वह भलछा करने वाला और 
स्यायसंगत है, इसछिए नहीं कि उसकी अवज्ञा में दंड मिलने का भय है। लास्‍्की के 
अनुसार, काबून का स्रोत है व्यकित का स्वीकृति देने वाला मन। छोग कानून 
का पालन करते हूं क्योकि वह उनकी इच्छाओं को पूर्ण करता है । आपकी राय 
में अच्छा कानून “वही दे, जिसके परिणामस्वरूप छोगो की अधिकतम इच्छाए पूरी होती 
हों । अतः अच्छे कानूद के सिवा कोई दूसरा कानून, दिखावे को छोडकर, पालन करने 

_योग्य नही है ।” इस प्रकार छास्‍्करी ने कानून का स्लोत वही निश्चित किया हैं, अर्थात्‌ व्यक्ति 
का अनुमति दाता मन, जो सच्चे अर्थों में स्लोत कहा जाना चाहिये। 


१८६ राजनौतिफ विज्ञान फे सिद्धान्त 


अधिक सामान्य हो गए | उस रामय परिभाषा द्वारा रीति को पूरक करने की आवश्यकता 

महसूंग हुईं । जब कभी रीति ठीक निर्णय देने में असफल रही, अथवा संबंधित मामले के 
छिए उपयवत मे ही राकी, तो कछए का सर्वमान्य दृष्टि के अनुसार निर्णय किया जाता 
था । इस तरह के निर्णय स्थाय-विभागीय दृष्टांत बन गए । घुरू-शुरू में वे मौखिक भर 
अलिसित थे। थे परंपरा द्वारा पीढ़ी-रो-पीढ़ी को चलते गए । कितु उन्हें अधिक निश्चित 
बारे के लिए अनंतर फाऊ में उन्हें लिखित कर दिया गया । 

आदि-नियम की केवछ यही विद्यंपता नहीं थी । हमारे रामय में एक न्यायाधीश 
कानून को छागू करते हुए उराकी परिभाषा करता है, और ऐसा करते हुए वह अवेतन या 
चेतन रूप में उसका संशोधन करता है या विस्तार करता है । रीति-रिवाजों को भी, समाज 
की शपितिशाली अवस्थाओं के अनुसार ठीक करना होता है और उनकी केंठोरता को 
प्रगतिकारी सामाजिक दशगितयों द्वारा तर करता होता है । लिखित नियग के रिवत- 
स्थानों की भी पूर्ति करने की जझूरत होती हूँ । यह न्‍्यायाघीशों द्वारा किया जाता है और 
जस्टिस द्वोम्स ने, इस कथन द्वारा एक नग्न सत्य को प्रकट क्रिया है कि न्यायाधीश नियमों 
को बनाते है और उन्हें बनाने चाहियें। दस तरह, कानून अपने चारिभिया रूप में कानून 
फा विषय हू अथवा न्‍्यायाधीश-प्रणीत नियम है । 

४, वैज्ञानिक टिप्पणियां [ 5टंशाधीट.. (07्राशादवएंएक ) 
वप्ले-बड़े न्याग-वेत्ताओं के वैज्ञानिक विवादों से भी कामून का संशोधन और विकास होता 
है । प्रत्येक राज्य में जज और वयीछ दोनों ही कानन विचार-वेत्ताओं की सम्मतियों को 
अत्यधिक महत्व प्रदान करते है। न्याय-वेत्ता भूत रीतियों, निर्णयों, और मानूनों का संग्रह 
करने है और दार्शनिक रूप में उनका क्रम निश्चित फरते हें। बहू वर्तमान पर विचार 
फरते हैं भौर उसकी व्यास्या करते है और जहां अस्पप्ट हो, उसे स्पष्ट करते हैं।. ऐसा 
फरते हुए, बह इस विषय में अपना मत प्रकट करते हैं कि कानून फैरा होना चाहिये और 
समाज पर उसका क्‍या प्रभाव होगा । भूत और वर्तमान कानन के आधार पर थे सामान्य 
रिद्वान्तों पर पहुंचने योग्य होते है, जो भावी विधान भिर्माण का पथ-निर्देशन कर राकते 
है और मोटे झूप में उन रिवत स्थानों का संकेत करते है, जिनकी पूर्ति की आवश्यकता होती 
हैं। जब न्यायाधीश न्याय-बेत्ताओं की राम्मति को स्वीकार कर ऊेता है, तो यह वर्तमान 
फॉमून का अंश बन जाती है। टिप्पणी-कर्ताओं के मत निर्णय नहीं होते । वह केवल 

। गवितियां द्ोती हूँ। जब इन तको को बारंबार गान लिया जाता है, तो वह स्वीकृति निर्णयों 
: को झूप घारण यार छेते है। संक्षेप में, “टिप्पणी-कर्ता रिद्धान्तों, रीतियों, मिर्णयों और 
. कानूनों को संग्रह करने, तुलना करने और तर्क की दृष्टि से ऋ्मबद्ध करके संभवित 
. प्रद्नों के छिए पथ-निर्दे् के सिद्धान्तों का कार्य करता है । वह भुटियों को दिखाता है 
- और उन्हें शासित करने के छिए रिद्धान्तों फी रचना करता है ।” 

५. समता (40ए६9)--रमता दब्द का अर्थ है समानता, निप्पक्षता या 
प्याय्यता । एक न्यायाधीश का कृत्य स्थाय करना +| | किन्तु फानून प्रत्येफ मामले पर 
कदावि गगत नह्ठीं बंठता । गाई स्थानों पर यह तटस्थ हो सकता है । जब वर्तमान फानून 
किसी प्रकार की सहायता प्रदान नहीं करता, तो समता के रिद्धान्त झागू किये जाते है 
और मामछों का निर्णय सर्वगान्य दृष्टि या निष्पक्षता के अनुसार किया जाता है । इसके 
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अतिरिक्त, विध्यात्मक कानून, समय वीतने के साथ, नवी और परिवर्तित सामाजिक 
अवस्थाओं के लिए अनुपयुक्त हो जाते है । इसे उपयुक्त बनाने के लिए या तो कानून को 
बनाने वाली अधिकार झक्ित द्वारा परिवर्तत किया जाना चाहिये, अथवा उसे बदलने की 
कोई अनियमित विधि होनी चाहिये । “समता नये कानून बनाने या मुराने में परिवर्तन 
करने की जनियमित विधि हूँ, जो व्यवहार की शुद्ध निप्पक्षता या समानता पर निर्भर 
क्रती हूँ ।/* इसलिए, समता वर्तमान कानून की सहायता के अभाव की दण्ना में सहायता 
प्रदान की प्रवृत्ति रखतो है । 


नये कानून बनाने और पुराने को बदलने की अनियमित विधि हैँ 4३ समता भी, न्यायावीण- 
प्रणीत कानून की एक प्रकार हैं ! कितु दोनो के बीच एक महत्वपूर्ण अतर है । कानून-गत 
न्यायाधीश वर्तमान कानून को परिभाषा करता है । त्तमता में वह कानून की 





उसे उपयूकत बनाने के लिए नये की रचना करता है । 

६5 /% २७. बे के रा] *' बत्त 
होती हू और वे प्रतिनिधि सस्याए है । वर्तमान में कानून बनाने के अन्य सब साधन इस 
आधुनिक विर्धि ने हड़प लिये हूँ । रीति और समता को निश्चित विधान निर्माण की 
क्रियाओं द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा हूँ । कानूनों के अनुविधिकरण ने न्‍्यायविभागीय 
विणणयों के क्षेत्र को सीमित कर दिया है और वैनानिक टिप्पणिया मामलों पर विचार करने 
मात्र के लिए प्रयुक्त होती हें । किंतु हम रीतियों, समता, धार्मिक चलनों और न्याय- 
विभागीय निर्णयो की उपयोगिता की उपेक्षा नहीं कर सके । यद्यपि ये सब घंव्ितिया 
कानून की प्रत्यक्ष स्रोत नहीं रह गई हे, वे निरतर इसके निर्माण को प्रभावित 
करती हैं । 

। राजवीतिक विज्ञान के अधिकारी विद्वान, वुडरों विल्मन ने काबून के विकास की 
विधि पर अपने सुन्दर्र विचार प्रकट किये हे ! उनका कथन है, “ रीति कानून का सर्वाधिक 
आदि-स्रोत हूँ कितु धर्म समकाछीन है, जो समान रूप से उपजाऊ हूँ, और राष्ट्रीय 
विकास के समान चरणों में श्रायाः समान स्रोत है । अधिनिर्णय स्वत अधिकार गजित के 
रूप में आता है, ओर अत््यधिक प्राचीन काल से समता के साथ-साथ चछता है । कानून- 
लिर्माण, कानून का चेतन और विचारपुर्ण सयठत और वैज्ञानिक विचार-विमर्श, उसके 
सिद्धान्तों का तकंसगत विकास, कैवल कानून की उन्नत विकाप्रोन्मुस अवस्था में ही सभव 
हूँ और तभी कानून बनाते में उपयुक्त अवस्थाए प्रभावपूर्ण सिद्ध द्वो सकती है । 

कानून के भिन्न प्रकार 
मोदे तौर पर कानून के दो स्पष्ट भेद किए जा सकते हैे---राप्ट्रीय कानून और 


4. 7दका5४, ०9. 2:८०., 9. 26-62 
2. >धवपर, 6एसंट्या 7/4७, 9.28. 
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१९० राजनीतिक विज्ञन के सिद्धान्त 


लक्ष्य समाज में मनष्यों की नैतिक पूर्णता और सामान्य हितों का विकास हैं । समाज उन 
नैतिक मल्यों की प्राप्ति के लिए, जो कि भनुष्य को बपने पूर्ण विकसित और उन्नत स्वरूप 
लाते हैं, कायम है । संक्षेप में प्रत्येक राज्य उन भौतिक और सामाजिक अवस्थाओं के 
बकास के लिए प्रयत्न. करता है जो कि एक स्वतन्त्र नैतिक व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति और 
बेकास के लिए आवद्यक है । इस प्रकार राज्य की क्रियाओं का मनुप्य के नैतिक लक्ष्य 
5 साथ एक घनिष्ठ सम्बन्ध है । दोनों के बीच इतना घनिप्ठ संबंध हूँ कि प्राचीन छेखका 
| कानन के साथ नैतिकता को गड़वड़ा दिया हैं । ' 
कानन और नैतिकता में भेद ()3770600०ा फक्कफ्रल्ढा ईै,8छ काते 
५072५)--कितु दोनों के वीच सीमा की निश्चित रेखा खोंची जा सकती हैँ । 
हानून और नैतिकता विपय, मान्यता और निशचयात्मकता में एक-दूसरे से भिन्न हें। 
तिकता मनुष्य के संपूर्ण जीवन को, उसके विचारों और उद्देश्यों और उसके कार्यों को 
7रिविप्टित करतो है । कानून का मनुप्य के केवल बाहरी कार्यों से सम्बन्ध है, उसके विचारों 
और उद्देश्यों के साथ उसका कोई संवंब नहीं । विचारों और उद्देश्यों को जब कार्यों में 
आक्‍त किया जाता है, केवल तब वे कानून की परिधि में आते हैं । ज्वूठ बोलना या क्रोध 
करना, निःसंदेह, अनैतिक कार्य हें । किन्तु जब तक में झूठ बोल कर किसी को धोखा नहीं 
देता, में कोई अवैध कार्य करने का अपराधी नहीं । इसी प्रकार, जिस समय तक में अपने 
क्रोध को अपने ही तक सीमित रखता हूं, अयवा उसे केवल शब्दों में ही व्यक्त करता हूं, 
पें राज्य के कानून के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करता । किन्तु यदि में क्रोव के आवेश में किसी 
के शरीर पर कोई घाव कर देता हूं, तब मेरा कार्य राज्य के कानून के विरुद्ध है और में 
उसे भंग करने के लिए दंडित किया जा सकता हूं । 
कानून राज्य द्वारा जारी किया जाता है और उसकी अवज्ञा का प्रतिहार दंड है 
उसकी पीठ पर झवित की मान्यता है । दूसरी ओर, नेतिकता के नियम को भंग करने का 
अर्थ शारीरिक दंड नहीं है यद्यपि इसका तात्पर्य सामाजिक अयोग्यता हो सकता है और 
उसके परिणाम शा थैरिक दंड से कहीं वढ़ कर भयंकर हो सकते हैं। नैतिक निंदा, संभवत: 
एक व्यक्ति को सामाजिक रूप में हीन कर सकती है, कितु इसका अर्थ ज्ञारीरिक दण्ड - 
नहीं हैं । नेतिकता की पीठ पर सार्वजनिक निंदा की स्वीकृति है । इस तरह, कानन शक्ति 
का विपय है और नेतिकता चेतनता या विवेक का । हम पसंद करें या न करें, कानन तो 
कानून ही रहेगा । यह तव भी कानून है यदि वह अनैतिक है और हमें उसे मानना होगा, 
यद्यपि कोई भी राज्य ऐसा कोई कानून जारी करने का साहत नहीं कर सकता, जो 
अनेतिक हो । 
कानून का स्वरूप व्यापक होता हैं, और बह सब पर छाग होता है । नैतिकता 
वैयक्तिक है और जादमी से आदमी में भिन्न होती है । मेरी नैतिकता अपने वेटों से भिन्न 
होती है ; व्यक्ति के हृदय या चेतना की आज्ञा है। आाचार-सम्बन्धी अपील ठीक और 
गलत में भेद करने वाली और अन्ततः अच्छे और वुरे में भेद करने वाली व्यक्ति की 
विवेक-बुद्धि को की जाती है । ठीक या गलत का यह भाव “रोति और सामाजिक शिक्षण 
की उपज” हो सकता है “किन्तु जाचरण के सिद्धान्त के रूप में यह उत्तरदायी व्यक्ति का 
आत्म-विधान करना' है, और अपने कल्याण के साधनों और लक्ष्यों के लिए जपनी निजो 


व्यक्ति और राज्य के बीच संबंध (३) रद 


स्वाघीनता की चेतनता में चुनना है ।"* पुनः, विश्वयात्मझत्ता-और-दृदवा- में- कानून 
नैतिकता वे ब्रेष्ठ हैं. । कानून स्पष्ट और निस्चित- है, क्योकि वह व्यापक है ।नंतिकता 
सदिग्धता और अनिश्वितता की मात्रा से कुछ भिन्न स्वरूय..की है, क्योकि इसका 
निजी व्यक्वित्त है. 

नतिक नियम सही या गलत, न्याय ओर अन्याय के पुर्ण मानदंडों की स्वीकृति देते 
हूँ । किंतु कातूब उपयोगिता के मानदण्ड का अनुसरण करता हूँ। कानून जिसकी मनाही 
करता है, वह संभवतः अनेतिक कार्य न हो! वड़े झहर के तंग बाजारों में दाई ओर गाड़ी 
चलाना एक सामाजिक भय हैँ, और दसलिए उसको मनाही हूँ। किंतु दाईं ओर 
गाड़ी चछाना अर्न॑तिक नही, यद्यपि यह कानून-विरुद्ध हैं । ऐसी भी कई बातें हो सकती हूँ 
जो अनैतिक हें किंतु कानून-विरुद्ध नहीं । घुड़-दोड़ में दाव छयाना या क्लब में प्रीकर 
(एक प्रकार का जुआ) खेलना अनंतिक हो सकता हैं, किंतु दोनों में से कोई भी अवध 
नहीं हैँ । “इस प्रकार यहां वैध और साथ ही साथ नंतिक भावनायें विद्यमान हैं, और वे 
हमेशा ही इकटछी नहीं होती ।” राज्य कानूनों को बनाता हूँ, जो नैतिकता के सानदेण्डों 
की अपेक्षा उपयोगिता और सुविधा पर आश्रित होते है । इसी प्रकार, राज्य के कानून 
नेतिक अधिकारों की मान्यता नहीं अपनाने । राज्य कैवल नागरिक अधिकारों के भोग 
को गारटी करता हूँ । यह मेरा न॑तिक कत्तंव्य है कि में अपने सा-बाप की सहायता और 
मेरा कहूँ, क्याकि मा-म्राप के पास अपने बच्चों से इस सेवा को माय करने का नैतिक स्वत्व 
है । यदि मे अपने नैतिक कर्तव्य के श्रति जागरूक नहीं हू और में क्ववब्यहोत पुत्र छादित 
द्वोता हैं तो राज्य के कानून मुझे कर्तंव्यनिप्ठ बनने के लिए वाध्य सही कर सकते । वैध 
हूप में मेरा दमन नहीं किया जा सकता । 

इस तरह यह स्पप्ट हो जायगा कि कानून नेतिकता के संपूर्ण घरातछ को न तो 
ब्याप्त करता हूँ लौर ते कर सकता सब न॑तिक दायित्वों को वध दायित्वो का रूप 
देने का अये लेतिकता को बर्बाद करना होगा ।/* न ही राज्य देतिकता का निर्देश कर 
सकता हूँ, क्योंकि राज्य-निद्िप्ट नेतिकता नैतिकता नहीं होती । उदाहरण के र्टिए, 
एक कानून जारी किया जाय क्रि प्रत्येक नागरिक हर सवेरें मदिर या मुर्द्वार जाया 
करे | कितु इसका यह अर्थ नहीं कि में सदिर या सुरद्वारा जाने से नैतिक प्राणों वन जाता 
है । नैतिकता अन्तरात्मा का विपय है और इसका सबंध विश्वास से है । राज्य का कोई 
भो कानून इसे लागू नहीं कर सकता । 

कानून ओर नेंतिकता के बीच साम्प (शैींगाए 972४ट्टा 8७ बाव॑ 
ग्राणव9)--कानून और नैतिकता के वीच ये कुछेक सुस्पप्ट अतर दे और कोई 

भी इनकी उपेक्षा नहीं कर सकता । तिस पर भो, दोनो के बीच निकट सबंध भो हैँ । “राज्य 

की स्थापना उसके नागरिको के दृदयो में होती है और वह उसके नैतिक भ्रतिनिधि होते 
हूँ ।/१ एक बुरे नागरिक का बर्थ हैँ बुरा राज्य और फटस्वरूप, राज्य के कानून भी बुरे 
ही हीगे। प्लेटो (?22८0) के कबनानुसार, “सर्वोत्तम राज्य वह है, जो गुण में व्यक्ति 
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के निकटतम हैं। यदि राजनीतिक संस्था का कोई अंग पीड़ित होता है, तो संपूर्ण शडोड 
. को पीछा होती है ।” यह राज्य का शारीरिक दृष्टिकोण है और इससे ग्रीक राजनीतिक दर्शन 
का निर्माण हआ | आधनिक राजनीतिक सिद्धान्त ने भी इसी दृष्टिकोण और विश्वास को 
स्वीकार किया है कि व्यक्ति और राज्य परस्पर वनिप्ठ संबंद्ध हैं । मनुष्य अपने व्यक्तित्व 
को केवल राज्य के अन्तर्गत विकसित कर सकता है,जो व्यक्ति के नैतिक जीवन की सर्वोच्चि 
दक्षा हैं। राज्य के कानन नैतिकता के मानदण्ड को प्रभावित करते हूं । इसी प्रकार, सह 
और गछत विचार, जो छोगों के नीति-झ्षास्त्र-तिपयक मानदण्डों का प्रतिनिधित्व करते 
हैं, राज्य के कानूनों को भी प्रभावित करेंगे । 
मनप्य अनिवार्यतः नैतिक प्राणी है और राज्य व्यक्ति के नैतिक जीवन की सर्वोच्चि 
अवस्था हूँ । इसलिए, राज्य का नैतिकता से संवंधित प्रत्यक्ष कृत्य है। यह कंत्य दो प्रकार 
का है : भावात्मक और अभावात्मक ।* राज्य का भावात्मक छृत्य (20४7९ 
७70८४07) कानूनों को बनाना है, जो सामान्य प्रसन्नता और सुख की वृद्धि के लिए हूँ, 
आर समुदाय के महत्वपूर्ण भागों के नैतिक विश्वासों तथा भावनाओं के अनुरूप हैं । 
उदाहरण के लिए, भारत सरकार अस्पृश्यता को दूर करने के लिए प्रतिज्ञावद्ध हैं। केवल 
जन्म की घटनावश आदमी और आदमी के बीच अंतर करना नैतिक पाप है। इसी तरह, 
मद्य-निषेष करना छोगों के हित की वात है । फलत:, भारत संघ के भिन्न राज्यों द्वारा 
मद्य-निषेध ( ?700%8070 ) की नीति का अनुसरण करना भावात्मक इृत्य 
(?०अ४ं४ए९८ 7८४०7) है । किंतु जब राज्य एक बुरे कानून को हटाता है, तो वह 
अभावात्मक कृत्य का पाछन करता है । हमारे सही और गलत के मानदण्ड समयानुसार 
भिन्न-भिन्न होते है और राज्य के कानूनों का तदनुसार समन्वय होना चाहिये | सती और 
ठगी को अवैध कार्य घोषित किया गया, क्योंकि वे हमारे जीवन मूल्यों के मानदण्ड के 
अनुरूप नहीं थे । 
इस प्रकार, कानून और नैतिकता के बीच इतनी घनिष्ठ आत्मीयता है कि “अवैध 
और अन॑तिक के बीच का सीमान्त सर्देव स्पप्ट नहीं होता ।/* आज की अवैधता कर की 
अनैतिकता हो सकती है और इसके विपरीत भी । राज्य के विपय में हमारा विचार हूँ कि 
यह स्वतः अपने में छक्ष्य नहीं है, कितु छक्ष्य के लिए साथन हैं । “हम राज्य को नैतिकता 
की झते के रूप में मानते हूँ । राज्य और कानून निरंतर सार्वजनिक मत और कार्यो-- 
दोनों को प्रभावित करते हैँ; इसके बदके में कानून सार्वजनिक मत को प्रकट करता हैं 
और इस प्रकार नैतिक उन्नति के सूचनांक (70७४) रूप में कार्य करता है ।”३ 
कानून और सार्वजनिक मत (,89 छत ?एंस्‍0 0एाफ0त)--हमारे समय 
में विधान सभा कानून का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ल्लोत हैं और विधान-सभा लोगों की इच्छा 
का प्रतिनिधित्व करती है । छोगों के प्रतिनिधि जिन्हें कानन बनाने का कर्तव्य सौंपा गया 
उनको इच्छाओं के विपरीत कार्य नहीं कर सकते । यदि सार्वजनिक मत किसी कानन में 
सुधार चाहता हूं अथवा कोई कानून बनवाना चाहता है, तो सरकार और इसलिए विधान- 


सभा चिरकाल तक उसकी उपेक्षा नहीं कर सकती | प्रतिनिधि इस बात को जानते हू कि 
4, ते 
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उनके पद की वैध अवधि की समाप्ति पर उन्हें निवरचिकों को अपील करती होगो । यदि 
निर्वाचकों ने उनके कार्यों को पसद नही किया, तो उनके पुनः चुनें जाने का अवसर नहां 
होता। फलतः विवान-सभा के सदस्यों को सार्वजनिक मत के सामने झुकता होगा। वस्तुतत: 
एक सच्ची प्रतिनिधि सरकार, किसी प्रकार के कानून को बनाने की वैष्टा करने से पहले 
लोगो की इच्छाओं का सदेव निएचय कर छेती हूँ । जब कानून सावंजनिक मत का प्रति- 
निधित्व नही करते, वो नागरिकों के दिलो में उनके प्रति आदर-मावना नही रह जाती 
और राज-भक्ति की आधार-पश्षित्य हिल जाती है ।* हयूम (!वप76) ने बिल्कुल ठीक 
ही कहा हे कि सब सरकारें भले ही बुर्री हों, अपती अधिकार-शवित के लिए सा्वंजुनिक मत_ 
प्र विभर रहती है । 
किंतु सावंजनिक-मत क्या है ओर क्या स्थिर सार्वजतिक मत प्राप्त करना समव 
हैं ? सावंजनिक-मत शब्दावछी दो बातों को प्रकट करती है । प्रथमतः, व्यक्त के स्वरूप 
की अपेक्षा यह लोगों का मत होना चाहिये । सध्यक्तियत या वर्गीय मत, सार्वजनिक मत 
नही, क्योकि उसका छक्ष्य समग्र रूप में छोगों का कल्याण नही होता। द्वितीयत:, यह जितना 
भी संभव हो, विस्तृत होना चाहिये । तव तक कोई मत सार्वजनिक नही माना जा सकता, 
जब तक भमुदाय के भ्रभुत्वशील भाग ने भारी मात्रा में उसमे योग न दिया हो । किन्तु 
इसका अ्थे यह नही कि वह बहुसर्या का मत होना चाहिए। न ही सावंजनिक मत्त में 
सर्व-सम्मति की आवश्यकता है, यद्यपि अधिक सामान्यतः यह माना जाता है हि ज्यादा 
लोगों का मत ही सार्वजनिक मत कहा जा सकता हूँ । वस्तुतः, अल्प सल्या के साथ प्रमति 
को शुरूआत होती हैं। जाजें विलियम कर्टिस (5९086 ४शापयर्ाग 0पर8) 
कहते हू, “यह वहुमख्या को प्रेरित करके अगछा कदम उठाने के कारण और लाभ दर्शाने 
के द्वारा पृर्ण होती हैं, और वहुसंस्या के विवेक की अम्यर्थना करने मे प्राप्त की जाती है ।” 
इतिहास में इस बात की सिद्ध करने के पर्भाष्त प्रमाण हूँ कि किसी भी देश में आरभिक दक्षा 
में किसो भी सुघार का छोक-प्रिय स्वागत नही हुआ | अधिकाश मामलों में योडे से व्यक्तियों 
ने किसी काम को उठाबमा और शुरू में ही वड़ा भारी विरोध खड़ा हो गया । लेक्रित 
उनके सुदृढ़ यत्लों ने उन्हें सार्वजनिक मत को अपने पक्ष में करने थोग्य ववाया | विछफल्ी 
(५४॥0ण०ट्टीग)) मे इस प्रश्न की बहुत ही सुन्दर शब्दों में व्याख्या की हूँ । बह कहते 
हैं, “भतुष्यों के किसी समुदाय में, जिसने सार्वजनिक मत के स्वरूप का विश्वास दिया हैं, 
उपके सब सदस्यों के सत्त का ही यह परिणाम नही, प्रत्युत कैवल उन्ही भोड़े या बहुत 
व्यक्तियों के मत का परिणाम है, जो सामान्य हितों के विषय में सोचने और निर्णय करने 
की क्षमता रखते है ।/ फडत* एक सावंजनिक सच्चा मत वह हूँ, जिसमे सार्वजनिक कल्याण 
का उचित मान निहित हो । यह तथ्यों के अध्ययन पर निर्भर करता है और यह पक्षपात 
सा प्रभावों का परिणाम नहीं | अततः सावंजनिक मत केवल बहती हुई तरय नही, प्रत्युत 
छोगो की संदढ़ राय है । 
कितु सार्वजनिक मत की सच्ची कसोटी यह है कि जहां अत्पसंख्या उसमें भागीदार 
नही भी हो सकती, वहा उसे भय के कारण नही, अपितु विश्वास के कारण उसे स्वीकार 
” करना ही होगा। यदि वहुतख्या अल्पसख्या था अल्पत्स्याओं के हितों की बलि द्वारा 
3. %चिटोसला, ०9- णाव,, 97- 753-54. 
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अपने निजी हितों की वृद्धि करने पर उत्तारू हो, तो उस द्षा में बहुसंख्या के मत्त को सच्चा 
सार्वजनिक मत नहीं कहा जा सकता । दूसरी ओर, यदि अल्पसंख्या का मत सार्वजनिक 
कल्याण के आदझों द्वारा प्रेरित हो, तो वह बहु-संख्या की अपेक्षा बेहतर सार्वजनिक मत 
बन सकता हैं । | 
इस पर, निष्कर्प यह निकला कि प्रतिनिधि रूप की सरकार भें, जहां प्रशासन की 
बागडोर बहुसंस्यक-दलः के हाथ में हो, उसे अपने मत को, जो वर्गीय हितों द्वारा प्रेरित 
हों, कानून वना कर अल्प संख्या पर नहीं थोपना चाहिए। यदि वह ऐसा करता है, तो देश 
में न तो शांति होगी, न संतोष, न ही कानून के प्रति आसक्ति और न ही राज्य के प्रति 
स्वामी-भवित होगी । यदि हमारे कानूव की कसौटी यह है, कि उसे लोगों की इच्छा को 
प्रकट करने वाला होना चाहिए, तो उसके लिए पहली ढर्तें हैँ कि उसे सार्वजनिक मत का 
प्रतिनिधित्व करना चाहिए । ः | 
अभी तक ऐसी कोई सही-सही विधि नहीं खोजी गई जिसके द्वारा सार्वजनिक 
मत को पूर्ण यथार्थता के साथ जाना जा सके । निःसंदेह, विज्ञापन-पठ, समाचार पत्र, 
और प्रचार-आन्दोलन ज्ञान-दान, के ठोस साधन तथा राय की अभिव्यक्ति के रूप हैं । 
किन्तु सामान्य धारणा यह है कि प्रसार के ये साधन सचाई के साथ व्यवहार करने की 
अपेक्षा स्वार्थी निहित हितों की ओर से मत का जोड़-तोड़ कर लेते हैँ और सब दलों की 
अभिव्यक्ति के लिए समान अवसर उपस्थित करने में समर्थ होते हैं । जो भी हो, आधुनिक 
लोकतंत्री राज्य में एक आशाजनक रूप भी है। एक लोकतंत्र औसत दर्जे के आदमी में 
सार्वजनिक कार्य के लिए अन्तिम जिम्मेदारी निहित करके राष्ट्रीय दृढ़ता की प्राप्ति का 
यत्न करता है । शासक-वर्गे विछक्षण रूप में अपने दायित्व के प्रति संवेदनशील होता है । 
मधिकार-संपन्न वहुसंख्या इस तथ्य से अवगत होती हूँ कि एक वर्ग जनता के ट्रस्टी के रूप 
में संपूर्ण राष्ट्र के मतदान द्वारा राज्य करता है। यह उन्हें सौंपे गए विश्वास का दुरुपयोग 
ओर भंग करने के प्रति और भी सतर्क करता है । उससे हटना, आगामी चुनावों के अवसर 
पर, बहुसंख्या को अल्प संख्या में भी वदछ सकता है । इसलिए छोकतंत्र में कानून सामान्‍्य- 
तया सार्वजनिक मत का प्रतिनिधित्व करता है। किन्तु सार्वजनिक मत ईमानदार, शक्तिमय 
ओर स्पष्ट होना चाहिए । बहुसंख्या द्वारा अत्याचार की अवस्थाओं में, यदि अल्प-संख्या 
क्रियाशील और चेतत हुई और उसने साहस के साथ कार्य किया, तो वह मिल के 
कथनानुसार एक वर्ग के 'घातक-हितों ' का अवरोध करने में सफल हो सकती है । यह वह 
चेतनता और साहस और त्याग की भावना है, जो अन्ततः ऐसी अल्प-संख्या को बहुसंख्या 
में बदछने के लिए सहायक हो सकती हैं । 
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अध्याय : : १० 
हि राज्यों के बीच सम्बन्ध 
(फिलउघं०्टड 826४०६० 9६2४०७) 


राज्य का बाहरी रूप (25073) 506८६ 0० 06 $६40८)--राजनीतिक 
विज्ञान, राज्य की भीतरी व्यवस्था ही नही वरन्‌ इसके बाहरी सवधों का भी वर्णन 
करता है । यो प्रत्येक राज्य, संपूर्ण रूप से स्वतन्त्र अवश्य हैँ। वह किसी के आधीन नहीं और 
उसका प्रभुत्व उसकी प्रादेशिक सीमाओं के भीतर सब मनुप्य और समुदायों के ऊपर-- 
असीम हूँ । तिस पर भी, कोई राज्य, अछग-अछग और स्वतन्त्र अस्तित्व नही रख सकता। 
अनेक प्रकार से सभी ग्रुथे हुए हे। राज्यों का पारस्परिक आदान-अ्रदान, कुछेक प्राकृतिक 
कारणों-वश्च होता हैं | प्रकृति ने मनुष्य को आत्म-निर्भेर नही बनाया । तिभरता उसका मनो> 
विज्ञान हूँ । जो एक व्यवित के लिए सत्य है, वह राज्य के लिए भी है, वयोकि, लोगों द्वारा 
राज्य स्पापित होता है और राज्य, प्रजा के लिए ही जीवित रहता है। यदि राज्यो में 
पारस्परिक आदान-प्रदान को स्वीकार न किया जाय तो समाज निदचय ही गतिहीन 
बन जावगा । भनुष्य में गति है, इसलिए राज्य भी गतिशील होते है । पारस्परिक लाभ- 
हानि के रिश्तों को, आधुनिक आर्थिक, सामाजिक, वेज्ञानिक व सांस्कृतिक उन्नति ने 
ओर भी सुदृढ़ कर दिया है। वास्तव में, जज के सम्य ससार में, एक देशवासी अपने पड़ोसी 
देशवासियों के विचार, कला, साहित्य इत्यादि में काफी हिल्सेदार रहते हूँ । राज्यों का 
महू प्रारस्परिक संबंध और भी पृष्ठ हों जाता है, यदि ऐसे देशों के छोण, जो राजवीतिक 
दृष्टि से तो अलग हूँ, मगर एक ही भाषा-भाषी है, या “जहा, एक ही पुखाओं की 
संतान होने से, वे एक ही इतिहास तथा भूत की परम्पराओं की ओर निहारत है ।”* 

जिस प्रकार, एक मनुप्य अपने अन्य नागरिकों के साथ व्यवहार करते हुए, आचरण 
के कुछेक नियमों का पाऊ॒त करता है, उसी प्रकार, राज्यों के आपसी सबंब को भी नियम- 
बद्ध रखने की आवश्यकता होती हूँ ।९ प्रारम्भ में राज्यों के आपसी संबंध के नियम 
अविकसित ये और समान भी नही थे | अव इस तरफ झुकाव बढ़ रहा है, कि नियमों 
को, आचरण की एक सुनिश्चित विधि के अनुकूल रखा जाय । राप्ट्री या जातियों की 
बढ़ती हुई आर्थिक व सामाजिक अन्तर्निर्भरता की यह माग है, कि नियम, एक से और 
निश्चित रखे जायें । ऐसे नियमों के अभाव में, अव्यवस्था और अश्याति संबधों सब 
झगड़े युद्ध के व से तय करने पड़ेंगे । 

अन्तर्राष्ट्रीय कानून (उग्रांशयप079) [,30४)--राज्यो द्वारा, एक-दूसरे 
से व्यवहार करते हुए जिन नियमो का पालन किया जाता हूँ, वे “इटरनेशनछ-लछा” अन्तर्रा- 
घ्ट्रीय कानून कहलाते है । अन्तर्राष्ट्रीय कानून की परिभाषा यह है : वह प्रणाली, जो राज्यों 


4. 7.68८०८४. ०ए. लं।0. 9. 84. 
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के संबंधों को ढंग से चलाती है। राज्यों दरा आपस सें स्वीकृत व सम्मानित सिद्धांत 
इस प्रणाली के आधार पर, बंधन मानकर चलाए जाते हैं। किन्तु ये सिद्धांत, राज्यों 
को कहां तक पावन्द रखते हें, और राज्य की प्रभुता से इन व्यचस्थाओं को हम किस 
प्रकार सम्मत रख सकते हैं, आवश्यक समस्याएं हैँ, जिनको हल करना होगा। 
उदाहरणार्थ, हैगल ( पि८8ुटी) जैल्लिनेंक (उुशमिट: ) और द्वीटस्‍्के 
(56छ८7:८) जैसे जर्मन-लेखक यह मानते हैं कि, जहां राज्य, अन्तर्राष्ट्रीय 
कानन की मर्यादा और संधियों-वश, विश्वस्त व सम्मानित बने रहने के पावन्द हूँ, वहां 
भी दावा रखते हैं, कि यह कोई चैव वंवन नहीं है। राज्य, स्वेच्छा से इन अन्तरप्ट्रीय 
बंधनों को अपने ऊपर लाग करा लेते हैं ; किन्तु, उन्हें वलपूर्वक मनवाया नहीं जा सकता। . 
ट्रीटस्के का मत है, कि प्रत्येक राज्य को, युद्ध-घोपषणा तथा संधि रद्द करने का हक हूँ । 
हिटलर ने भी तो स्पष्ट कह दिया था, कि यह संधियां कागज के टुकड़े मात्र हूँ। अन्तरा- 
प्ट्रीय कानूनों की स्वीकृति, उनके अनुसार, एक स्वेच्छा से माना हुआ बंधन है, जिसे 
राज्य की इच्छा पर वापस भी लिया जा सकता है । द्वीटस्के ने लिखा हैँ कि 
“उझत्तर्रप्टीय कानन को मानने वाले चंंकि प्रभत्व-संपन्न राज्य हैं, अतः वे किसी की वध 
दृष्टि से श्रेष्ठता नहीं मान सकते । अपने अधिकारों का फेसला करने के अन्तिम अधि- 
कारी स्वयं वे ही हें और अन्य राज्यों के प्रति दायित्व के बारे में भी उनका निर्णय 
अन्तिम हूँ ॥' 
क्या अन्तर्राष्ट्रीय कानून वास्तव में कानून है ? (5 वएशपा्राणाओं [2 ए 
7८४0 9 ,55०)-वैस्ट लेंड गोल्ड माईनिग कम्पती वताम रक्‍्स में, यह निर्णय हुआ था. 
कि ब्रिटिश अदालत को, अन्तर्राष्ट्रीय कानून का कोई सिद्धांत मान्य नहीं होगा, जब तक उसे 
पार्लामेंट द्वारा एक्ट वनाकर नगरपालिका के कानूनों में सम्मिलित नहीं किया जाता। 
आस्टितन (&ए४४ं7) जैसे न्यायज्ञों ने भी, अन्तर्राप्ट्रीय नियमों को कानून की सासान्‍्य संज्ञा 


देने से इंकार किया है | यह दावा किया जाता है, कि कानत निरचयात्मक मानव-श्रेष्ठ 
( १७९7 कैपाव्ा इएछट्णंणा ) का जादेश है। किक्तु राष्ट्रों के 
समुदाय में, आदेश-दाता कोई निश्चयात्मक अधिकारी नहीं है। सभी राज्य प्रभ-सत्ता- 


संपन्न हैं । उन्हें, किसी अन्य सत्ता की आवीनता मानने के लिए बाध्य करना 
उनके राज्यत्व का नाश करना हैं । इसके अलावा, अन्तर्राप्ट्रीय कानों का कोई भाग, 
-आज तक किसी विधान सभा द्वारा पास नहीं हुआ, “न ही उसको किसी ऐसे न्यायारूय 
ने अपने अधिकार से छाग किया है, जिसका अधिकार-क्षेत्र भी कानन के समान ही विस्तत 
हो।” हां, विवादास्पद मामलों को मध्यस्थता के लिए अदालतों में अवश्य भेजा जाता 
है, परन्तु अन्तर्राप्ट्रीय अदालतों के फैसलों को वे राज्य मान ही छें, ऐसा नहीं है। ऐसी 
कोई तत्ता नहों है, जो अच्तर्राप्ट्रीय कानून की अवज्ञा करने वाले राज्य को मजबर कर 
सके ओर दंड भी दे सके। अन्तर्राष्ट्रीय कानूत की स्वीकृति प्रयागत है । इसके पृष्ठ पर, 
भनवावे वाली कोई दमनकारी झक्ति नहीं हैं । जो कुछ, किसी स्पष्ट प्रभत्व-संप्रच्त सत्ता 
हारा मनदवाबा नहीं जा सकता, वह कानून नहीं हो सकता । जिस कानन का आधार 
भ्रयाएं, सहमति और समझौते हों, वह कानून नहीं हो सकता; क्योंकि इसको केवछ 
नैतिक दावित्व ही मान्य बनाता हैं । आस्टिन तथा अन्य आलोचक न्यावज्ञों ने 
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अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों को, केवछ अन्तर्राष्ट्रीय नैतिक घिद्धात माना है। हाऊस-ऑफ 
छाईस में भाषण देते हुए , छाई संलिस्वैरी ने कहा भा , “श्रीमन्तो, मेरी राय में, हम 
अन्तर्राष्ट्रीय कानून घब्द को जिस सहज भाव से प्रयोग में छाते है, वह हमें गुमराह 
कर रहा है। कानून शब्द के हम जो सर्थ साधारणतया समझते है, उस मतलब के नाते 
अन्तर्राष्ट्रीय कानून का कोई अस्तित्व ही नहीं। यह प्रायः पादृय-तुस्तक-लेखको के वक्षपातों 
पर निर्भर हूँ ! इस कानून को किसी अदाछत द्वारा मतवाया नही जा सकता, अतः इस पर 
भी वहो झब्द कानूत चस्पा करना भूछ होगी।”* 

आधुतिक लेखकों ने तो अन्तर्राष्ट्रीय कानून को कानून के वास्तविक अर्थों में ही 
स्वीकार किया है । आस्टिन द्वारा प्रतिषादित श्रभुवा के मत का उन्होंने खडन करते हुए 
इसको “न केवल एक वँध कल्पना, वरच एक भयावह वे हानिकारक मत 
बतलाथा है, जिसे अवश्य त्याग देना चाहिये और संबद्ध प्रस्ताव को अन्तर्राप्द्रीय 
कानून के साहित्य से निकाछ दिया जाना चाहिये ।” इसके पक्ष में यह तक हैँ, कि राज्य 
की प्रभुता का यह मतलब नही है, कि राज्यों मे, सबकी रक्षा व कल्याण के लिए, कुछ 
विशेय नियम-पराछन का समझौता हो ही नहीं सकता । चीफ जस्टिस मारशछ ने, राज्य 
के निरपेक्ष व फेवल विद्येपाधिकार की सत्ता को, राज्य की सीमा के भीतर के सभो 
व्यक्तियों व चीजों पर स्वीकार किया है । परन्‍्ठु उन्हीने यह भी साना है कि पारस्परिक 
छाम और कत्याग को, अमली तोर पर व्यान में अवश्य रखा जाना चाहिये, अथाति, 
“प्रभुता द्वारा प्रदत्त निरपेक्ष और सपूर्ण अधिकार सीमा में कुछ सिविल्तता ,* जंगा कि 
पहले लिखा गया हूँ कानून स्वयं किसी निश्चयात्मक श्रेष्ठ ( तल गाता 
5ए.८7407) का आदेश नहीं है। कानून के दूसरे भी अनेक सात है। रहे विकास में, 
रीति और सामान्य कानून की उपेक्षा नही की जा सकती । साधारण कानत बिधान-सभा 
से नही निकछा । इसके अतिरिक्त कानून को समुदाय की आवश्यरगात्ा में अनुकूल 
बने जाना चाहिये । अन्तर्राष्ट्रीय करामुत सदियों में बना है, जिसके निप्रमातापझों को, 
राज्यों के भाचरण के लिए, युद्ध व श्ञाति दोनों काल मं, बहापा वे स्वीफार किया 
गया हैं ! 
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अथवा राजनीतिक असहयोग के वलू-प्रयोग के साधन भी हैं। कोरिया पर चीन की चढ़ाई 
को रोकने के लिए इस संस्था ने निजी सैनिक संगठन द्वारा ऐसा करने का यत्न किया। 
कभी-कभी अपने आप भी कुछ राज्य ऐसा असहयोग करते हैं, यथा १९३५ में, ऐवीसीनिया 
पर इटली द्वारा चढ़ाई करने पर, उसके विरुद्ध इंग्लैंड तथा फ्रांस ने कार्यवाही की थी। जो 
हो, यह तो है, कि अपनी आज्ञाओं को मनवाने की सत्ता का अभाव, अन्तर्राष्ट्रीय कानून 
की सबसे बड़ी कमजोरी है, और राज्य ने प्रायः, इसके आदेशों की हठीछी अवज्ञा की - 
है। फिर भी अस्तर्सष्ट्रीय कानून की योजनाओं को मनवाने के लिए पर्याप्त अधिकारी- 
सत्ता के अभाव , अथवा इसकी अवज्ञा का यह मतलब नहीं कि अब यह कानून ही नहीं 
रहा । | 
और यह कहना भी असत्य है कि अस्तर्राप्ट्रीय विवादों को निपठाने और अच्तर्रा- 
प्ट्रीय कानून को छागू करने वाले न्यायालय नहीं हैं। छीग आफ नेशस्ज की स्थापना से 
लेकर, जो अब निर्जीव है, अब तक स्वत्न्त्र राज्यों के झगड़ों में मध्यस्थता कराने का 
काम वहुत ही बढ़ गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय (कमांशा- 
79407) (0007+ ० ]प्४४८८) की व्यवस्था कर रखी है । संयुक्त रा.सं. के घोषणा- 
पत्र में, अन्तर्राष्ट्रीय कानून व न्याय के नियमानुसार” अन्तर्राप्ट्रीय झगड़ों को सुलझाने तथा 
निपटाने की व्यवस्था की गई है। अन्त में, प्रत्येक देश में भी ऐसे न्यायालय मौजूद हैं, जहां 
अन्तर्राष्ट्रीय कानून की व्यवस्थानुसार, महत्वपूर्ण विवादों पर विचार किया जाता है । 
यह भी ज्ञातव्य है कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांत का निर्माण वैध युक्तियों द्वारा 
हुआ है और वैध ढंग से ही इन्हें लागू किया जाता है । अब तो बहुत से सम्य देशों ने 
अन्तर्राष्ट्रीय कानून को अपने नागरिक कानून का भाग मान लिया है और वहां की विधान 
सभाएँ ऐसे कानून पास नहीं करतीं जो अन्तर्राष्ट्रीय कानून की व्यवस्था के प्रतिकूल हों । 
उदाहरण के लिए, समुद्री लूट अन्तर्राष्ट्रीय कानून द्वारा वजित है और कोई राज्य समुद्री-लूट 
की आज्ञा.देने वाला कानून पास नहीं कर सकता । 
अन्त में निष्कर्प यह निकछा, कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून भी, नागरिक कानून की तरह 
ही, मौलिक ही हें। प्रथमोक्‍त भी, उत्तरोक्‍्त की तरह, प्रत्येक युग की भाववा और सामाजिक 
परिस्थितियों के परिवर्तन की मांग के जवाब में बढ़ता और उन्नत होता रहा है। सुव्यवस्था 
ही मनुप्य-जीवन का सार हैं, परन्तु यह सुव्यवस्था कायम नहीं रह सकती जब तक 
अन्तर्राष्ट्रीय कानून इसका दायित्व न छे । अतः अन्तर्राप्ट्रीय कानून की परिभाषा यह हो 
सकती है, कि यह आचरण के उन नियमों का एक स्वरूप है, जिन्हें तर्क॑ ने स्वतन्त्र देशों के 
समाज की प्रवृत्तियों का मन्‍्यन करके न्याय के अनुरूप बनाकर निर्वारित किया और 
जितकी वैसी ही परिभाषाएं बनाई, वैसे ही रद्ो-वदल किये, जैसे सब की स्वीकृति से 
किये जा सकते थे ।/ तदनुसार यही न्याय-संगत कानून है । 
अस्तर्राष्ट्रीय कानून की परिभाषा (िलीऋंपरणा ती [राटातबांतावों 
2.89) अन्तर्राष्ट्रीय कानून, नैतिक नियमों का एक संग्रह-मात्र नहीं है । “इसके सिद्धांतों 
को वैंव तक द्वारा विस्तृत किया गया हैं; अन्तर्राप्ट्रीय विवादों में उदाहरण या नजीरें शुद्ध 
वध विधि से पेश की जाती हैं; जिस प्रकार, नागरिक काननों की प्रणाली में ेखकों के 
विचारों अथवा घारणाओं को उद्धृत करके उन पर भरोसा किया जाता है, उसी प्रकार 


राज्यों के बोच सम्बन्ध श्र 


अन्तर्राष्ट्रीय कानून के लिए भी किया जाता हूँ राज्यों के आचरण पर आपत्ति, उनकी 
सफाई और न्याय केवछ वैघ दृष्टि से अन्तर्राष्ट्रीय कानून की परिधि के भीतर रह कर 
किया जाता हूँ; और अन्त में, यहे स्वीकार किया जाता हूँ, कि कातून से स्पप्ट रूपेण अलग, 
एक अन्तर्राष्ट्रीय नैतिकता भी है, जिसका उल्लंघन शिकायत का कोई छौकिक आधार 
नही देता, चाहे दूसरे ने कैसी ही मद्दी हरकत की हो ।”* फुलतः अन्तर्राष्ट्रीय कानून, 
उन नियमो की ओर संकेत करता है, जिनके अनुसार, सम्य सज्यों के समूह को एक दूसरे 
के साथ आपसी व्यवहार में, आचरण करना चाहिये ।२ यद्यपि सभी राज्यों ने अन्तर्रा- 
घ्ट्रीय नियमों की मान्य कर रखा है, फिर भी, प्रत्येक राज्य, उत पर अपने नैतिक मापदड 
अयवा सु विघानुसार ही अमल करता हूँ ।” और फिर प्रत्येक राज्य के नैतिक स्तर पर, 
सारे ससार की आर्थिक व राजनीतिक प्रवृत्तियों का सामूहिक रूप से प्रभाव भी पढ़ता 
हैँ । कुछ राज्य, ससार भर पर अपना प्रभुख जमाना चाहत हे, और वे, अपती सुविधाओं 
के अनुसार ही, वन्‍्तर्राप्ट्रीय नैतिकता दूसरों पर छादते है । यदि सभी राज्य, अन्तर्राष्ट्रीय 
कानून द्वारा स्वीकृत व सम्मातित सिद्धातों पर ईमानदारी से अमल करने की दापय 
छे लें, तो अन्तर्राष्ट्रीय भत्रुता में भारी कम्मी हो सकती है । 

अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों का इतिहास (पर9079 ० वशाव्यान्रांतार्ों रिटॉ2० 
8४०75)--अन्तर्राष्ट्रीय कानून हाल ही की उपज है, यही केवल तीन सौ वर्षों से कुछ 
अधिक पृराक्य। जो भी हो, इसके मौलिक सिद्धांतों का अप्रेक्षाकृत पहले उदय हो चुका था; 
कुछ को भारत में वेदिक-काल से पूर्व तक में खोजा जा सकता है । छारेस ( 3,8५४ 
7९॥८2), जिसने इसकी हाल की प्रगति का विश्वेप अध्ययन किया हूँ, इसे तीन 
काछों में विभाजित करते हैं। पहले काछ में, योरोपियन सम्बता के उद्गम से छेकर 
रोमन साम्राज्य के प्रारम्भ तक का समय जाता हूँ । दूसरे में रोमन साम्राज्य से सुधार 
(८७ि772007) तक का समय शामिल हैं, और तीसरा, तब से आज 
तक का काल हू । उक्त तीनो में, प्रत्येक काल द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय सवधो का पत्ता चलता हूँ । 
यद्यपि अन्तर्राष्ट्रीय संबधों का इतिहास तीन काछो में विभक्त है, और “पहले काल 
बस्तुत: पिछके काझछों के आधार हे ।” 

पहला फाल---रोमन साम्राज्य के प्रारम्भ तक (पा शटायं०--7०0 [6 
कर हंआरंएु 0 ॥08 0गाणश्य शिशं[८)--जिस काछ में ससार के अन्य देश 
वनचर और असम्य दण्मा में थे, मारतवर्ष को अन्तर्राष्ट्रीय कानून का बहुत कुछ ज्ञान था । 
उत्तर-वैदिक काछ में एक नियमित विधि मौजूद थी, जिसके अनुसार युद्ध-घोषणाए की जाती 
और युद्ध लड़े जाते थे, सधियां होती और उनपर हस्ताक्षर होते और राजदूत वनाकर भेजे 
जाते थे । योरोप के इतिहास से पहले जिन देशो के सबंधो के विपय में ज्ञात होता है, उनमें 
एक दूधरे के प्रति अधिकारों और दायित्वों का कुछ भी वर्णन नहीं है, सिवा उन समुदायों 
के जो एक ही भाषा-भापी और एक कुछ से सवध रखते वाले थे। जो श्रेणियाँ या 
कवीछे भिन्न दंशवासी हूँ।ते थे, उनमे एक-दूसरे के साथ स्थायी बैमनस्थ बना रहता था 
और “युद्ध घोषणा बिना किसी सिप्टाचार के कर दी जाती थी और युद्ध निरद्यता- 
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पर्वक चछाया जाता था । ”* यहां तक कि यूनानवासी भी, अपने पड़ीसियों को, 

, जंगली * समझते थे, जिनके प्रति उनके कोई फर्ज नहीं थे। यूनानियों ने, केवल सामुद्रिक 
निय्रमावडी अवदय बनाई थी, जिसकी रोड्स ( रि।00८8 ) ने अभिवृद्धि की । 
गिल्क्राइस्ट लिखता है कि “यूनानियों की प्रथाओं ने, अन्तर्राष्ट्रीय विकास में काफी 
योग दिया था ।” 9 यूनानी छोगों में युद्ध निर्देयतापूर्वक होता था और “विश्वास- 
घात सामान्य था।” यहां तक कि अरिस्टोटछ (2४35006) भी दास-अ्रथा की 
व्यवस्था का पोषक था, जिसकी आज्ञा अन्‍्तर्साप्ट्रीय कानून नहीं देता । 

सामूज्य का स्वरूप घारण करने के पूर्व, रोमनों (२077905) की भी यूनानियों 

की तरह एकाकी स्थिति थी। परल्तु, रोम (२०706) के प्रारंभिक प्रजातंत्री काछ में 
कानून होते थे, जिन्हें नागरिक-व्यवस्था (]५$ ८७॥०) कहते थे। इत नियमों में युद्ध 
और शांति सम्बन्धी आदेश रहते थे, जिनका पालन एक अधं-धामिक संस्था कराती थी । 
किस्तु, अन्तर्राष्ट्रीय कानून में, रोम ने परदेशी-संबंधी व्यवस्था ( |पघ४ 8८7्रपंघया ) 

में गंभीर योग दिया था। यह व्यवस्था ऐसे नियमों का संग्रह था, जिनके अनुसार विभिन्न 
राप्ट्रवासियों को एक-दुसरे से व्यवहार करते हुए चलना होता था। उक्त नाम सम्भवतः 
इसलिए पड़ा कि इसके नियमों को, सभी देशों में प्रचलित व्यवहार सम्बन्धी सिद्धान्तों पर 
आधारित माना गया था ।४ 

दूसरा फाल--रोमन साम्राज्य के आरम्भ से सुधार तक (900070 7७70०प-- 

(0ए ए6 868छगगए ० 5 हि0:72०%70 पि्राए08 (0 6 ९८67 2- 
007)-संसार में रोमन सामाज्य के फैछाव के साथ-साथ अस्तर्राप्ट्रीय व्यवहार की कुछ 
भी उन्नति नहीं हुई, क्योंकि, उस समय एक ही तो राष्ट्र था। संसार के सभी राजनीतिक 
उपविभागों पर, एक ही साझा श्रेष्ठ प्रभुत्व हो, इस मत को स्वीकार कर लिया गया था। 

रोमन साम्राज्य के पतन के बाद भी, एक साझे श्रेष्ठ प्रभुत्व का सिद्धान्त माना जाता रहा, 
जब तक कि पादरी-बर्ग ,((॥070॥ ) इसके विरोध के लिए मैदान में नहीं उत्तर आया । 
पादरी वर्ग ने जब एक सत्ता का रूप घारण कर छिया तो “सिद्धान्त रूप से, सारे संसार 
के आधिपत्य को छौकिक और आध्यात्मिक प्रभुत्व में बांटना पड़ा, कारण इनके विरोधी 
स्वत्वों ने एकाधिपत्य की भावना को धीरे-बीरे नप्ट कर दिया था। ”* एकाधिपत्य सत्ता 
को भावना की अवनति के साथ-साथ और प्रभाव भी उत्पन्न हो गये, जिन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय 
कानून के विकास में सहायता दी । सामन्ती प्रथा ने प्रादेशिक प्रभता की भावना को जन्म 
दिया, जिसके आधार पर आधुनिक काल के अपने प्रदेश में स्वतत्थ राज्यों का सिद्धान्त 
स्थापित हुआ । वाणिज्य व्यापार के पुनर्जीवित होने और वास्तव में स्वतन्त्र नगरों के 
उत्थान ने, नाविक नियमावछी को स्वीकार कराया और लछेन-देत को उनके अनुसार 
चालू कराया। (४00804%00 ठेह ४7८ में, जो सम्भवतः १२वीं शताब्दी में 

बनाया गया था और जिसके नियमों का पाछन भूमव्यसागर-वर्ती सभी राष्ट्र किया करते 
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थे, युद्ध और शाति के नियम, निष्पक्ष राज्यों के भुधिकार, छीने हुए जद्वाज या माल मंवंधी 
कातून (72० 4,30४) और जहाजरानी के, कानून शामिल थे । ईसाई मत में, छोगों 
को, मानुपिक रूप से युद्ध चलाने के ढग सिखलाएं | सोल़हवी ओर सब्रहवी झताददी में 
लड़े गये युद्धों की वर्बरता ने, आधुनिक अन्तर्राष्ट्रीय कानून के संस्थापक, ह्य,ग़ो ग्रोटियस 
(प्रण्ट्ठ० 0700ं05) को, अन्तर्राष्ट्रीय कानून के नवीन सिद्धान्त प्रस्तुत करने के लिए 
प्रेरित किया या। एक राज्य के साथ दूसरे राज्य के क्या सम्बन्ध हों, इसमें नये विचारों 
का आधार वही रोमन-कानून और विदेश-सवयी-ब्यवस्था का पुनः अध्ययन ही बना। बन्‍्त 
में, चुधार ( रिटशिया/व्वाएंणा ) के धामिक मतमेंद ने मानव की आव्यात्मिक 
एकता की भावना को जड से उखाड़ फेंका । 


तीसरा काल--मुधार से आज तक (प्रशावे फ़ल्पें०वे--पिलीव्िया4४ध०ग 
॥0 गिढ ८४६४६ 099)--प्रादेशिक आवार पर संगठित स्वतंत्र राष्ट्रीय राज्यों 
की स्थापना के बाद, युद्ध व श्ाति में पारस्परिक व्यवहार के नए नियम निकले और 
उसका अनिवार्य परिणाम था, नये अन्तर्राष्ट्रीय सिद्धान्तों का निर्माण | इसलिये, जाधुनिक 
अन्तर्शप्ट्रीय कानून इसी काल की उपज और ह्यू,गो ग्रोटियस की शिक्षाओं का परिणाम हूँ। 
अपने, (06 [एण८ कछ। 8८ 02९५० (१६२५) या (0) धाल रण ०7 
270 ८०८८) विधानतः युद्ध और शान्ति के कानून में, ह्यगो ने दो मोलिक सिद्धात्तों 
पर यकछ दिया है :--(क) सभी राज्य एकसी प्रभुता और स्वतत्रता रखते हे । (स) 
राज्य को अधिकार सत्ता, अपने सम्पूर्ण क्षेत्र पर पूर्ण हें । वस, यही मौजूद है राज्य की 
आधुनिक भावना, जो अपने भीतरी और बाहरी स्वरूप में प्रभुत्व-सम्पन्न है, और इसी 
के आधार पर आधुनिक अन्तर्राष्ट्रीय कानून का विकास हुआ हूँ। प्रोडियस ने, प्राकृतिक 
कानून ([,39 ० पपिथाध्रा८) के सर्वमान्य सिद्धान्त को ही अपना प्रतिपाथ विपय 
बनाया था। १६४८ में, (४#४८५।०9॥9) वैस्टफेलिया की झाति-स्थापना के अवसर 
पर, प्रोटियस के सर्वप्रघान सिद्धान्तों को ही माना गया था और तभी से आधुनिक थोरप 
बना हूँ। बाद में अनेक लेखकों ने इसमें बहुत-सा योग दिया और आज अन्तर्राष्ट्रीय 
कामून को, कानून की एक विश्येप शाखा माना जाता है। अन्तर्राष्ट्रीय कानून अपना रूप 
घीरे-घीरे कितना निश्चित कर सका है, इसका स्पप्ट पता, १६४८ से अन्तर्राष्ट्रीय 
सम्बन्धों का इतिहास पढ़ने ते चछता हूँ । 


अन्तर्राष्ट्रीय कानून के स्नोत 
[80ण्7८९३ 0 वैशद्याबा४०णार्ण 4,89) 


१. रोमन कानून (९ 07747 7,30४)-रोमन छा से, एक व्यापक व सम्पूर्ण कानून- 
सम्रह या नियमावछी बना दी थी, जिससे, योरप के बहुत से देशो ने अपने वैब सिद्धान्त 
बनाने में सहायता ली और इसी के आधार पर, राज्यों के प्रारम्मिक पारस्परिक सम्बत्धों 
की भी ख़डा किया गया था। बह 05 8हएएग), जो विभिन्न राष्ट्रों के नागरिकों के 
पारस्परिक सम्बन्ध पर छागू होता था, साधारण वृद्धि न्याय व सम-व्यवहार पर आधारित 
था। इसके अतिरिक्‍त, विदेशी नागरिक-च्यवस्था ने, नैतिक दायित्वों पर भी वछ दिया, जो 
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पर्वक चलाया जाता था ।”* यहां तक कि यूनानवासी भी, अपने पड़ीसियों को, 
जंगली समझते थे, जिनके प्रति उनके कोई फर्ज नहीं थे। यूनानियों ने, केवल सामुद्रिक 
नियमावली अवश्य बनाई थी, जिसकी रोड्स ( 7रि700628 ) ने अभिवृद्धि की । 
गिल्क्राइस्ट लिखता है कि “यूतानियों की प्रथाओं ने, अन्तर्राप्ट्रीय विकास में काफी 
योग दिया था ।” ? यूनानी छोगों में युद्ध निर्देयतापूर्वक होता था और “विश्वास- 
घात सामान्य था।” यहां तक कि अरिस्टोटड (2४08076) भी दास-अ्रथा को 
व्यवस्था का पोपक था, जिसकी आज्ञा अन्तर्राष्ट्रीय कानून नहीं देता । 
सामाज्य का स्वरूप धारण करने के पूर्व, रोमनों (07745) की भी यूनानियों 
की तरह एकाकी स्थिति थी। परन्तु, रोम (०077८) के प्रारंभिक प्रजातंत्री काल में 
कानून होते थे, जिन्हें नागरिक-व्यवस्था (]05 (८296) कहते थे। इन नियमों में युद्ध 
और शांति सम्बन्धी आदेश रहते थे, जिनका पालन एक अर्ध-वामिक संस्था कराती थी। - 
किन्तु, अन्तर्राष्ट्रीय कानून में, रोम ने परदेशी-संबंधी व्यवस्था ( ]७४ 8९7पणा॥ ) 
में गंभीर योग दिया था । यह व्यवस्था ऐसे नियमों का संग्रह था, जिनके अनुसार विभिन्न 
राष्ट्रवासियों को एक-दूसरे से व्यवह्यर करते हुए चलना होता था। उक्त नाम सम्भवत' 
इसलिए पड़ा कि इसके नियमों को, सभी देशों में प्रचलित व्यवहार सम्बन्धी सिद्धान्तों पर 
आधारित माना गया था ।४ 
दूसरा काल--रोमत साम्राज्य के आरम्भ से सुधार तक (9९007 70प00-- 
का0आ 06 868॥णग79 0 ६86 ०0759 सिए][.76 ६0 ६06 कि 07792- 
४०7) -संसार में रोमन सामाज्य के फैछाव के साथ-साथ अच्तर्राप्ट्रीय व्यवहार की कुछ 
भी उन्नति नहीं हुई, क्योंकि, उस समय एक ही तो राष्ट्र था। संसार के सभी राजनीतिक 
उपविभागों पर, एक ही साझा श्रेष्ठ प्रभुत्व हो, इस मत को स्वीकार कर लिया गया था। 
रोमन सामाज्य के पतन के वाद भी, एक साझे श्रेष्ठ प्रभुत्व का सिद्धान्त माना जाता रहा, 
जब तक कि पादरी-वर्ग, ( (४0 प7८) इसके विरोध के लिए मेदान में नहीं उतर आया। 
पादरी वर्ग ने जब एक सत्ता का रूप घारण कर लिया तो “सिद्धान्त रूप से, सारे संसार 
के आधिपत्य को छौकिक और आध्यात्मिक प्रभुत्व में वांटना पड़ा, कारण इतके विरोधी 
स्वत्वों ने एकाधिपत्य की भावना को धीरे-घीरे नप्ट कर विया था । ”* एकाधिपत्य सत्ता 
की भावना की अवनति के साथ-साथ और प्रभाव भी उत्पन्न हो गये, जिन्‍्होंने अन्तर्राष्ट्रीय 
काबूत के विकास में सहायता दी । सामन्‍्ती प्रथा ने प्रादेशिक प्रभुता की भावना को जन्म 
दिया, जिसके आधार पर आधुनिक काल के अपने प्रदेश में स्वतन्त्र राज्यों का सिद्धान्त 
स्थापित हुआ । वाणिज्य व्यापार के पुनर्जीवित होने और वास्तव में स्वृतस्त्र नगरों के 
उत्थान ने, नाविक नियमावली को स्वीकार कराया और छेन-देत को उनके अनुसार 
चालू कराया । (४0780|460 तट] ६७76 में, जो सम्भवतः १२वीं शताब्दी में 
बताया गया था और जिसके नियमों का पालन भूमध्यसागर-वर्ती सभी राष्ट्र किया करते 


-|, 09. छाए, "बछ, गा, 
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थे, युद्ध और शाति के नियम, निष्पक्ष राज्यो के अधिकार, छीने हुए जहाज या माल भंवधी 
कानून (26८ 4.8५४) और जहाजरानी के, कानून शामिल थे | ईसाई मत ने, लोगों 
को, मानुपिक रूप से युद्ध चछाने के ढय सिखछाए । सोलहवी और सत्रहवी थघताद्दी में 
लड़े गये युद्धों को वर्वरता ने, आवुनिक अन्तर्राष्ट्रीय कानून के संस्थापक, ह्य,गो प्रोटियस 
(पसण्ठ० 5:000७५) को, अन्तर्राष्ट्रीय कानून के नवीन सिद्धान्त प्रस्तुत करने के छिए 
प्रेरित किया था। एक राज्य के साथ दूसरे राज्य के क्या सम्बन्ध हों, इसमें नये विचारों 
का आधार वही रोमन-छानून और विदेश्-संवधी-ब्यवस्था का पुन. अध्ययन ही बना । अन्त 
में, सुधार ( रिटिणिया2४07॥ ) के घामिक मतमेद ने मानव की आध्यात्मिक 
एकता की भावना को जड़ से उखाड़ फेंका । 
तोसरा काल--सुघार से बाज तक (॥777त एथग०१--हरिटतियाम0ा 
६0 (॥6 ?:765८7 7029)--श्रादेशिक आधार पर संगठित स्वतंत्र राष्ट्रीय राज्यो 
की स्थापना के वाद, युद्ध व थश्ाति में पारस्परिक व्यवहार के नए नियम निकछे और 
उसका अनिवार्य परिणाम था, नये अन्तर्राष्ट्रीय सिद्धान्तो का निर्माण । इसलिये, आधुनिक 
अन्तर्राप्ट्रीय कानून इसी काछ की उपज और हा, गो ग्रोटियस की शिक्षाओं का परिणाम है । 
अपने, (06 [ए6 कला ३८ 09०५४” (१६२५) या (09 छा ,4७ ० ४०० 
270 7८४८८) बिधानतः युद्ध और शान्ति के कानून में, ह्यमो ने दो मौलिक सिद्धाल्तों 
पर बल दिया हूँ :--(क्र) सभी राज्य एकसी प्रभुता और स्वतत्रता रखते हैँ । (ख) 
राज्य की अधिकार सत्ता, अपने सम्पूर्ण क्षेत्र पर धूर्ण है। बस, यही मौजूद है राज्य की 
आवुनिक भावना, जो अपने भीतरी और बाहरी स्वरूप में प्रभुत्व-सम्पन्न है, और इसी 
के आधार पर आधुनिक अन्तर्राष्ट्रीय कानून का विकास हुआ हूँ। प्रोटियस ने, प्राकृतिक 
कानून (7,2७ ०६ २०/ए7८) के स्वमान्य सिद्धान्त को ही अपना प्रतिपाद्य विषय 
बनाया था । १६४८ मं, (/४८६।०॥४॥०) वैस्टफंलिया की शाति-स्थापना के अवसर 
पर, ग्रोडियस के सर्वप्रधान सिद्धान्ती को ही माना गया था और तभी से आधुनिक योरप 
बना है। वाद में अनेक लेखकों ने इसमें बहुत-सा योग दिया और आज अन्तर्राष्ट्रीय 
कानून को, कानून की एक विशेष शास्रा माना जाता है। अन्तर्राष्ट्रीय कानून अपना रूप 
धीरे-धीरे कितना निश्चित कर सका है, इसका स्पष्ट पता, १६४८ से अन्‍्तर्राप्ट्रीय 
सम्बन्धो का इतिहास पढ़ने से चछता हूँ । 


अन्तर्राष्ट्रीय कानून के स्नीत 
(80फल्‍7005 ० वैगॉध्याबाणार्ओ (३७) 


१५ रोमन कानून (रि0ाग्रव्ा (,9७/)-रोमन छा ने, एक व्यापक व सस्पूर्ण कानून- 
सग्रह या नियमावली बना दी थी, जिससे, योरप के वहुत से देशों ने अपने वैध सिद्धान्त 
बनाने में सहायता ली और इसो के आधार पर, राज्यो के प्रारम्भिक पारस्परिक सम्वन्धो 
की भी खड़ा किया गया था। वह [05 हुटाएपरा/, जो विभिन्न राष्ट्रो के नागरिकों के 
पारस्परिक सम्बन्ध पर लागू होता था, साधारण वृद्धि न्याय वे सम-व्यवहार पर आधारिति 
था। इसके अतिरिक्त, विदेशी नागरिक-व्यवस्था ने, नेतिक दायित्वों पर भी बल दिया, जो 


तः 
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सभी राज्यों के लिए एकसां वन्चन था । अन्त में, कानून की दृष्टि में प्रत्येक नागरिक की 
समानता की रोमन-भावना ने अन्तर्राप्ट्रीय कानून में प्रत्येक राज्य की समानता को 
स्थापित कराया 
२. प्रस्यात लेखकों की पुस्तकें (४0०7७ ० किएआंप्रध्य शग्रीथ्टव5)--- 
इतिहास और जीवनियों के ग्रंथों से, युद्ध, राजनीति, सन्धियों और संगठनों के विपय -में 
लाभदायक सामग्री प्राप्त होती हैं, जिसने अन्तर्राप्ट्रीय कानूच के विकास में ययेप्ट योग 
दिया है । परन्तु, उन प्रख्यात न्यायज्ञों के छेख, जिन्होंने प्रभुता-सम्पन्न तथा स्वतंत्र राज्यों 
के पारस्परिक व्यवहारों की एक निश्चित प्रणाली स्थापित कर दी हूँ, बार भी महत्वपूर्ण 
है । “इन लेखकों ने, यह दिखला कर, कि राष्ट्र वास्तव में किन-किन नियमों का पालन 
करते है, और निर्चित प्रइनों पर दी गई सामान्य सम्मतियों के अर्य छवा कर, तथा सामान्य 
मतैक्‍्य के आधार पर वनाए गये पहले के नियमों की परिभाषाएं और परिवर्तन दिखा कर, 
अन्तर्राष्ट्रीय कानून का एक स्रोत नियत कर दिया हैँ ।/ इन लेखकों में सर्वप्रथम और 
अग्रणी ह्ययों ग्रोटियस (िप्र80 (0008) है। उसकी रचित [6 4,2७ ए एरंधए 
27 ?८७८८ पुस्तक ने सभी राज्यों के बाहरी व्यवहारों पर भारी प्रभाव डाछा है। उसके 
बाद सुयोग्य वकीलों की एक लम्बी सूची आती है, बवा, 399 ५6४ 57902८:, ५र्णा, 
पाले, दया, एमटदा005, 'थैद्याएंएडु,, ४ै०005९ए०, ४४९६४४०४४६६, 
],७४7८7८९ और 739/, जिन्हें अन्तर्राप्ट्रीय कानन के अधिकारी पण्डित माना गया है 
और जिनके निर्णय, हर कार के राजवीतिज्ञों ने प्रामाणिक माने हैं। हां, यह स्मरण रखना 
चाहिये कि किसी एक लेखक का व्यक्तिगत मत अपने-आप में वन्धचन नहीं है। किन्तु 
प्रख्यात न्यायज्ञों के मत बहुत अधिक प्रभाव डालने वाले होते हैँ मौर उनकी सम्मतियों को 
अधिकृत रूप से पेश करने का रिवाज है। केंट (/६ ८४६) लिखता है, “जिन मामदढों में 
मुख्य न्यायज्ञों का मत एक हो, उनकी उक्तियों को ठोस मानने की घारणा पुप्ठ होती है; 
ओर कोई भी सम्य राष्ट्र, जिसने साधारण कानून और न्याय को अहंकार में आकर 
तिरस्कृत नहीं कर दिया, अन्तर्राप्ट्रीय कानून पर, विज्ञ लेखकों द्वारा एकमत से दी गई 
सम्मति की बबहेलना का साहस नहीं करेगा ।” 

३- सन्वियां, मित्रताएं और समझौते (37८७४९४, :87065 2ते 
(:07ए८76075)--संबियां, समझौते और मित्रत्ाएं, चाहे वे व्यापारिक अथवा 
राजनीतिक उद्देश्यों से की गई हों, अन्तर्राप्ट्रीय कानून निर्माण में जपना महत्वपूर्ण स्थान 
रखती है । संधियां, ऐसे समझौते हैं, जिन्हें राज्य स्वीकार करके एक-दूसरे के साथ व्यवहार 
करने के लिए वाध्य होते है । संधियां, या तो प्रस्तुत अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार की 
जाती हैँ या फिर पहले के नियमों में पारस्परिक सहमति से संशोधन करके भी होती है । 

, ऐसी संधि, समझौता ((707)ए८ँर्४07) या मित्रता, अनेक राष्ट्रों के बीच होने की 
मवस्था में अन्तर्राष्ट्रीय कानून बन जाता हैँ । अन्तर्राप्ट्रीय कानून बनाने वाली सब से 
अधिक महत्वपूर्ण संधियां प्रदेश या भू-भाग सम्बन्धी समस्याओं पर हुई हैं, यया १६४८ 
में वेस्टफेलिया ('४८४ए7०7०), १७१३ में उद्रेष्ट (८८४), १७६३ में 
पेरिय (2०78) की सन्धियां। कुछ संबियां राजसत्ता अधिकारों के परावत्तंन के लिए 
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भी हुई हूँ, यथा १७८३ में वर्सेलीस (५४८४४०४८४), १८५३ में पेरिस (?778) 
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की सधियां है । या फिर, युद्धकाल में लड़ने वाठे तवा निष्पक्ष, दोनों प्रकार के देशों दारा 
पालन किये जाने वाछे नियमों की सन्धियां भी हुई हं । इस अन्तिम रूप के उदाहरण हैं, 
१८६४ का जनेवा समझोता (0८0९ए3 (?०४४८४४०४) और १८९० की ब्रसल्स 
कान्फेंस (5िप5टो5 (20ग्रथिटए८८) 

४. म्युनिश्तिपल कानून (>वप्राशंलं/4! 7,39/)--अ्त्येक राज्य के म्युनिश्चिषक् 
कानून में अन्तर्राष्ट्रीय कानून के कीटाणु पाए जा सकते हैं। प्रत्येक देश का स्युनिसिपत 
कानूत नागरिकता, स्वीकृत नागरिकता (पिशाप्राओऔ5व्वएं०म ), वटस्यता 
( िटरपगाए ), वढकरों ( धार ), प्रत्वपेथ. ( छापरथवांए०्य ) 
कूटनीतिक ( 0ए0गरा४7८ ), वबा राजदूत-विषयक सेवाओं आदि के प्रश्नों को 
नियमित करता है। अन्तर्राष्ट्रीय वातोलापों में इन प्रदनों के निर्षयों का पूर्व-निदर्शव या 
दुष्टांत रूप में वषित किया जाता हूँ । इसी प्रकार, नप्दन्याव परोत्ठ संबंधित 
नाबिक प्रश्नों के मामछे छयमग पूर्णतया अन्तरॉप्ट्रीय परपरा पर आयारित हूते हूँ । 
सयुक्त राष्ट्र अमरीका के कुछेक तर्वायिक महत्वपुर्ण निर्णय आवारमूछक रूप में वन्‍्तरास््रीय 
प्रश्नों की व्यास्था करते हें । 

५. अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में विषय ( /0९टंआ0705 47 वाटायबांणार्दा 
(४४८४)--राज्यों की यह एक रीति है कि वह अपने झगड़ों को वन्तर्राष्ट्रीय स्यावालर्यों 
या मध्यस्वता की अदालतों या अदाछतो फसलों के छिये होने वाली कान्फस में नेजते हैं । 
इन निर्णयों को धूर्व-निदर्शन के रूप में स्वीकार किया जाता है और वह अन्तर्राष्ट्रीय कानून 
के अग बन जाते हैं । कनी-कनी विवादास्पद मामछों को अन्तर्राष्ट्रीय कान्‍्फ्ेंनों को सौंपा 
जाता हूँ । आवबुनिक काछ में हेग, वार्शियटन और छासेन कास्फ्रेंसों ने अन्तराप्ट्रीय कानून 
को मूल्यवात सामग्री प्रदान की हूँ। राष्ट्र संच (7,23872 0 7४075) के सदस्य- 
राज्य इस बात के लिए प्रतिना-वद्ध थे कि वे तब तक वृद्ध नद्ी करेंगे जब तक झगडें के 
विपय को पहले भव्यस्थता के लिए पेय नही कर दिया जावगा। राष्ट्र सध के प्रतिज्ञा-पत्र 
(00एथ/व7) ने ऐसे यत्र को व्यवस्था की हुई थी जिसके द्वारा घाति-पूर्ण समझौते 
किये जा सकते थे । कोमिल, अनेम्वछी और वन्‍्तर्राष्ट्रीय न्‍्याव विभाग के सर्वोच्च स्यायालय 
को झगड़ों के मामलों का फंसछा करने का कविकार या। मसयुक्त राष्ट्र घोषणारत्र 
(ए7्र०१ स९४४०75 ७!4/#८7) में मी एंसी ही गुजायन की गई है । ह्वा ही में 
संयुक्त राष्ट्र गठन की रक्षा कौंसिल को जो उल्देखनीय दो मामछे पैन किये गए है, वह 
ये है: (१) इंडोनेशिया का मामझा और (२) काइमीर के वियय में पाकिस्तान के विरद्ध 
भारत की शिकायत ! 

६. युद्ध ओर कूटनोतिरुता का इतिहास ( सिछाणा> णी ४था बय० 729- 
0779०9) >-बुढों, बा्तातापो, ओर सधिया करने का इतिहास अन्तर्राष्ट्रीय कानून 
के विक्रास के समृद्ध खोत है । अतच्यंतक घोषपानयत्र ( शैपैगापं८ 0॥वाएटः ) 
और पॉद्सडम समझोता (70&ठाफा /ैद्माट्टपट7६) बौर समय-समय पर जारी 
द्ोने वाली विज्वप्तियों सरीली नीति-विययक घोषणाएंँ भी अन्तराप्ट्रीय कानून के उत्कर्ष 
को सहायता प्रदान करती हैं । 

७. कूदनीतिनों और राज्य-विद्यारदों को सम्मतियां ((0जंग्रांण85 ० 09- 











र्०्ड राजनोतिक विज्ञान के सिद्धान्त 


]070285७ 2एर्प $६द०5प्राट० )--भिन्न राज्यों के कूटनीतिकों (()॥0/077&5) 
या एक सरकार और अन्य राज्यों में नियत किये यए उसके कूठनीतिक प्रतिनिधियों के 
बीच पत्र-व्यवहार अस्तर्राप्ट्रीय चलन का महत्वयूणं खोत हैं । वहुवा इस तरह की सम्मतियों 
को ग॒प्त माना जाता है, कितु संव॒क्त राष्ट्र अमरीका, इंग्लेंड और अन्य देश, जिनमें छोक- 
तंत्री सरकारें है, अपने विदेदा पत्र-ज्यवहार के बड़े भाव को प्रकाशित कर देते हूँ । अपने 
अधिकारियों के पय-निर्देशन के लिए राज्यों द्वारा जो आदेश जारी होते हैँ, वह भी मूल्य- 
वास हैं। १८६१ का फांसीती नाविक अध्यादेश (7०8८7 कैणशा76 (707527८6 ) 
जी पोतों के उद्धार संबंधी कानून (7726 7,४४४) का जाधार ववा था। (१८६३) 
के “बुद्ध में संयुक्त राप्ट्र अमरीका को सेनाओं के पथ-दर्शत के लिए आदेशों ने युद्ध में 
अधिक भानवी डंगों को अपनाने का प्रभावपूर्ण कार्य किया था। 


अन्तर्राष्ट्रीय कानून का क्षेत्र और विषय 
(8८096 8ग्ते (०्ाटाड एम वेग्रादगाधध०ार्श 7,90) 

अल्तर्सप्ट्रीय कानून का क्षेत्र स्वाधीवता और समान प्रभु-शवित्त संपन्न राज्यों की 
घारणा के जावार पर विचारा जा सकता है । जहां तक उनके राज्यत्व का संवंध है, समता 
की दुष्टि से सभी समान स्तर पर हैं । चीफ जस्टिस मार्शल ने कहा था, “राप्ट्रों की पूर्ण 
समता से वढ़ कर कानून का कोई थी सिद्धान्त इतना व्यापक नहीं माना जाता । रूस और 
जनेवा के समान अधिकार हैं। इस समता का यह परिणाम हैं कि कोई भी अधिकार के 
नाते एक जन्य पर कोई निवस नहीं लागू कर सकता। प्रत्येक अपने-आप के लिये कानून का 
निर्माण करता है, किन्तु उसका निर्मित कानून स्वत्त: उत्ती पर क्रियान्वित हो सकता है ।” 
राज्यों के पारस्परिक सम्बन्धों के क्षेत्र और विभाजन की रूप-रेखा बनाते हुए शांति-काल 
की विद्यमानता में सामान्य अधिकारों और दावित्वों तथा युद्धकाल की विद्यमानता में 


“असामान्य अधिकारों और दायित्वों के वीच भिन्नताओं को जान लेना चाहिये। पहला 


चल 


« तप का कानून कहलाता है और दूसरा युद्ध के नियम । युद्ध के नियमों के कारण वास्तविक 
यूद-रतों (9९82८ए९४४७) और युद्धरतों तथा तट्स्थों के वीच संबंधों पर विचार 
करना आवश्यक हो जाता हैं | अस्तर्राप्ट्रीय कानूच के विपयों का अधिक विस्तृत विभाजन 
यह हँ:-- 
- शांति-काल में राज्यों को शासित करने वाले कानून । 
- युद्ध-काल में राज्यों को झ्ासित करने वाले कानून । 
३. तव्स्वता के सम्वन्ध में राज्यों को शासित करने वाले कानून। 

शांति के कानून में राज्यों की स्वाधीनता और समता से संवंधित अधिकार और 
दायित्व समाविष्ट हें । इसमें प्रदेशीय सीमाओं का अधिकारू-क्षेत्र राज्य के तटवर्त्ती समद्र 
साथ उसके संबंध तवा अन्य संबंधित प्रश्न भी सम्मिलित हें | इसके साथ राज्य के 
गत अयवा विदेशों में रहते वाले उसके सानरिकों से संबंधित अधिक्षास-क्षेत्र और 
राज्य के उत्तरदायित्व, अन्य देशीयों को शासित करने वाले नियम और तट्स्थता के 
सिद्धान्त भी जुड़े हुए हैँ । अन्ततः, कठनीतिक अधिकार और दायित्व भी हे 

अन्तराप्ट्रीय कानून का अधिकांश भाग युद्ध के नियमों से निमित है । इसके द्वारा 


पे ल्‍छ 


ः | 


मे 


| 
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हम युद्धों के वर्गीकरण; बुद्ध की घोषणा, जछ, थछ और नभ में युद्ध के कानूनों और 
रीतियों; युद्ध के प्रभावों; युद्ध के प्रतिनिधियों; साथनों और ढंगो; भूमि और समुद्र में 
सार्वजनिक एवं निजी संपत्ति के प्रति व्यवहार आदि के वियय में अध्ययन करते है । तठ- 
स्थता के नियम के अधीन जन्‍तर्राप्ट्रीय कानून का क्षेत्र तटस्थ राज्यों के प्रति युद्धरत राज्यों 
के कर्त्तव्यों, युद्धरत राज्यों के प्रति तटस्य राज्यो के कर्त्तव्यो, तटस्थ व्यापार, वर्जित व्यापार, 
जवरोध, आदि तक विस्तृत हो जाता हैं । 
अन्तर्राप्ट्रीय संगठन ओर संस्थाएं 
( फांदााबगंणाणे 0082754007 बात 70%000॥5) 

स्वाधीन और प्रमु-भवित-स्पन्न राज्यों के वीच मत-भेद अनिवार्यतः उत्पन्न होते 
हैं। कितु हमेशा ही वे युद्ध नही ठान लेते । इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण हे, जब 
प्रतिस्पर्दी राज्यो के बीच तीसरे दल की मध्यस्थता ढारा झगड़ों का फंसछा हुआ हूँ । 
मध्यकालीन युग में और आधुनिक युग के आरम्मिक काल में, जब साझे रूप में श्रेप्टता का 
सिद्धान्त मौजूद था, वहुधा प्रत्तिस्पर्दी दक अपनी मध्यस्थता के लिए झगड़ो को पादरियों की 
सीप देते थे। जो भी हो, उम समय ऐसा अन्तर्राष्ट्रीय संगठन कोई नही था, जो अन्तर्राष्ट्रीय 
झगड़ों के विपय में सर्वसम्मत समझौता कराने क्य श्षाघन प्रदान कर सकता । उन्नीसवी 
शताब्दी तक ये अवस्थाए जारी रही । उमर समय तक बुद्ध करना अत्यधिक यात्रिक हो चुका 
था और फलस्वरूप अत्यधिक महंगा भी । युद्ध केवल युद्धरत राज्यों के लिये ही आपदाओं 
का कौप नही छाया प्रत्युत तदस्थ देशों के छिए भी अनत आपत्तिया उल्न्न हो गईं । इसका 
अर्थ उनकी अथं-श्यवस्था का भग हो जाना था, क्योकि बोद्योगिक क्राति के वाद ससार के 
देश आधिक और व्यापारिक रूप में स्वतत्र बन गए थे। तदनुसार, वास्तविक युद्ध के विना 
झगड़ी का फँसला करने की रीति के पक्ष या भारी समर्थन शुरू हो गया । यहां तक कि 
जब कभी बड़ी-बड़ी समस्याए उत्पन्न होने छगी, तो अन्तर्राष्ट्रीय मध्यस्थता जारी की 
जाने छगी। सयुक्त राष्ट्र अमरीका और ग्रेट ब्रिटेन में वारवार मध्यस्थता नियोजित की 
गई, विश्षेप रूप से १८२७ और १८४६ मे सोमा-रेखा के सुधार के विपय में ।! सर्वाधिक 
महत्वपूर्ण मध्यस्थता अछवामा (/]७&02॥79) के मामले में थी, जिसके फँंसले का अन्त 
अमरीका को १ करोड ५५ छाख डालर का हर्जाना देकर हुआ था । अनुमान किया जाता 
हैँ कि उश्नीसवी सदी में एक सौसे अधिक महत्वपूर्ण मामलों के फंसले मध्यस्थता 
द्वारा हुए थे । 

हेष की कांकेंसे (76 छल्‍छू0७६ (१०एश्िश्ाा८८३)--अन्तर्राप्ट्रीय संबर्धी 
में और अधिक प्रगति जगड़ी का निपटारा करने के लिये और भिन्न राज्यों में सधिया 
करने के लिए एक स्थायी न्यायाछय स्थापित करने की चेप्टा में देखी जा सकती है, जिसमें 
उनके लिए अपने झयडों को इस न्यायालय में भेजना अनिवार्य था। १८९९ में हेस में 
एक काफ़रेस बुराई गई, जिसमें मध्यस्थता की स्थायी अदालत स्थपित करने का फंसछा 

१. १८२७ में उत्तर-पूर्वी मीमा-रेखा के विपय में तथा १८४६ में प्रशात तट की 


सीमा के लिए। १८२७ में नीदरलेड के राजा ने जो फंसछा दिया था, वह बमरीका ने 
रह कर दिया था । 





२०६ राजनीतिक विज्ञान के सिद्धान्त 


हुआ । यद्यपि हस्ताक्ष कर्ता ज्क्तियों के लिए यह अनिवार्य नहीं था-कि वे अपने झगड़ों 
को मध्यस्थ-न्यायारूय में भेजें, तिस पर भी न्यायालय ने “भीषण अन्तर्राष्ट्रीय विवाद 
के कारण भयंकर. संबंधों के क्षणों में शांतिपूर्ण समझौतों को स्थायी सुविधाएं प्रदान 
की थीं ।” १८९९ और १९१२ के वीच ग्यारह राज्यों ने मध्यस्थ न्यायालय को अपने 
प्रश्न सौंपे और संबंधित दलों ने उसके निर्णयों को स्वीकार किया । 
द्वितीय हेग कांफ्रेंस १९०७ में हुई। इस कांफ्रेंस ने १८९९ में स्वीकृत मध्यस्थ प्रणाली 
में सुधार करने की इच्छा अकट की-। किस्तु इसने मुख्यतः अपने को युद्ध के नियमों पर | 
विचार करने में व्यस्त रखा। ग्रेट ब्रिटेन के नेतृत्व में, कांप्रॉंस ने अन्तर्राष्ट्रीय नष्ट-प्राय: 
पोतों की अपील की अदालत (706ए०/गार्ण शिप्रंड&६ ध०ण४ ० 9796 ) 
बनाने की चेष्टा की । प्रमुख योरोपीय शक्तियों, संयुक्त राष्ट्र अमरीका और जापान की 
१९०९ में लंडन में एक विशेष कांफ्रेंस हुई और उसमें लंडन की घोषणा (८८87६ ४0॥ 
० [.07007) बनाई गई; जिसमें व्यापार की रोक-थाम, युद्ध को रोकने, तटस्थों की 
स्थिति और मुआवणजों के सम्बन्ध में धाराएं रखी गई थीं। प्रथम विश्व-युद्ध के समय अंगरेजी 
सरकार ने लंडन की घोषणा को वापिस ले लिया था। ' 
प्रथम हेग कांफ्रेंस का “मनुष्य जाति की संसद” (?27॥6ए6फ छत प- 
970) के रूप में स्वागत किया गया और वह शांति कांफ्रेंम (2९७८९ (१07र८/९४८८) 
के नाम से ख्यात है। प्रथम शांति कांफ्रेंस के अनंतर दस वर्षों में, वर्न के अन्तर्राप्द्रीय 
शांति सूचना विभाग के कथनानुसार, १३३ संधियां हुईं । अनुवंधी दलों ने प्रतिज्ञा की थी 
कि वे यथासंभव मध्यस्थता द्वारा समझौता करेंगे । जो भी हो, स्थायी शांति के भविष्य 
के विपय में इन संधियों के कारण मृग-भरीचिका की दशा उत्पन्न हो गईं। वीसवीं सदी के 
आरम्भ में जो सुखद आशा बनाई गई थी कि युद्ध अब नहीं हो पाएगा, वह १९१४ के 
महान युद्ध की घटनाओं द्वारा फूट सावित हुआ । 


राष्ट्रसंघ (/॥6 [,०७8०९ ० पि&0078) 

राष्ट्र संघ को “ईसा के उपरान्त महानतम घटना” कहा जाता है। प्रथम विश्व- 
युद्ध के प्रारम्भिक चरणों में यह सामान्यतया कहा जाता था कि युद्ध की समाप्ति का अर्थ 
स्वतः युद्ध का अन्त होगा । कम-से-कम यह इच्छा उस विचार की जननी थी । जब युद्ध 
की समाप्ति हुई, तो २७ राष्ट्र परस्पर मिले और उनसे राष्ट्र-संघ का निर्माण हुआ । 
संघ के उद्देश्यों को साथ के प्रतिज्ञा-पत्र में इस प्रकार घोषित किया गया था : “युद्ध न करने 
के दायित्व को स्वीकार करने के द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की उन्नति करने के लिए और 
अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की प्राप्ति के लिए; जिसके हेतु सरकारों में पारस्परिक 
आचरण के वास्तविक नियमों के रूप में अस्तर्राष्ट्रीय कानून के समझौते की सुदृढ़ स्थापना 
होगी, और एक-दूसरे के साथ संगठित छोगों के सब संधि-समझौतों के प्रति व्यवहार करने 
में न्याय और पूर्ण मान्यता को स्थिर रखा जायगा ।” इस प्रतिज्ञा-पत्र पर हस्ताक्षर 
करने वाली शक्तियों ने इस संविधान को वना कर राष्ट्र-संघ के नाम से अन्तर्राष्ट्रीय 
संगठन का निर्माण किया । हे 

संघ के प्रतिष्ठित उद्देश्य को मनु के शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है । मनु के 


राज्यों के दीच सम्बन्ध २०७ 


नियमों में कहा गया हूँ : “यह मेरा देश-वासी हूँ; यहू अन्य परदेसी हँ--नसंकीर्ण चित्त 
और मस्तिष्क वाला आदमी ऐसा सोचवा है ? किन्तु श्रेष्ठ पुरुष संयूर्थ विश्व की अपना ही 
समझता हैँ ।/ फलतः राष्ट्रसघ राष्ट्रीं को युद्ध के दानव से मुक्त करने की अन्तर्राष्ट्रीय 
परिचक्वन की प्रगति था। विश्व-युद्ध में एक करोड़ आदमियों की नाहुति दी जा चुकी थी। 
गौर ३८६,००० लाख डालरो की संपत्ति नष्ट हुई थी । इसके अछावा यह छासों के लिए 
दु्भिक्ष, यातवा, और भूख भी छाया था। फलस्वरूप, शातियूर्थ अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की. 
उन्नति के लिए किसी स्थायी अन्तर्राप्ट्रीय संगठन की ध्रवछ मां हो गई थी। किंतु यह 
प्रैश्निडंट बुडइरो विऊसन की अ्थक चेप्टा का फल था कि राष्ट्सघ का निर्माण हुआ । 


कुछ अन्य अत्यावश्यक समस्याएं थीं, जिनके कारण स्थायी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन 
की अनिवायंता हो रहो थी । प्रथम विश्व-युद्ध यप्द्रीयता के सिद्धान्त पर अधिकांशतः 
लड़ा गया था। वर्सेलीज की सधि ( (7८४0५ ० शेटाइछं।68 ) के बाद अनेक 
जातियों राष्ट्र बन गईं । उनमें से कुछ को आक्रमण के विरुद्ध प्रतिज्ञा और प्रगति के लिए 
स्वतन्त्रता की आवश्यकता थी | अन्ततः, केद्धीय शक्तियों द्वारा प्रदेशों के प्रवन्धो के छिन 
जाने ने इस विश्व-व्यापी संगठन की स्थापना को विस्तार प्रदान किया । 


राष्ट्रसंघ का संगठन (278 473007 ० ॥6 4,648 9९ 07 ७४075) 
--राष्ट्रसेंघ की मौलिक सदस्यता की सख्या ३२ मित्र-राप्ट्रों तथा सम्बन्धित शक्तियों 
तक सीमित रसी यई थी; इसमें १३ तटस्थ राज्य, ओर नव-निमित राज्य थे, जिन्होंने 
दइांति-संधि पर हस्ताक्षर किये थे ।* संघ में नये शामिल होने वालो के लिए धारा 
रखी गई थी कि प्रत्येक प्रभु-शक्ति-सपक्न राज्य या उपनिवेश सदस्य हो सकता है बश्चतें 
कि उसके प्रवेश से असंबली के दो-तिहाई सदस्य सहमत हों । कोई भी राज्य उस समय 
तक इसको सदस्यता नही छोड़ सकता था, जब तक उसने इस विषय का दो वर्ष का 
नोटिस ने दिया हो और प्रतिज्ञा-पत्र के अधीन सब अन्धर्राष्ट्रीय दायित्वों को पूर्ण ने 
किया हो । 

अरस्यली(7706 4552709)-संप के चार अग थे । उनमें असंबली सर्वोच्च संस्था 
थी और उसमें ब्रिटिश कामन्वलथ के उपनिवेशों तया भारत सहित विभिन्न संदस्य-राज्यों 
के प्रतिनिधि थे। प्रत्येक राज्य तीन से अधिक भ्रतिनिर्ति नही भेज सकता था किन्तु उसे 
फ्रेवल एक ही मत-दान का अधिकार था । सध के कार्य-क्षेत्र के अन्तर्गत या विश्व की शाति 
को भग करने वाला कोई भी मामछा असेवली के कृत्यो में शामिल था। असेबली के सभी 
निर्णयों के लिए सर्व-सम्मत होना आवश्यक था । सर्व-सम्मति पर प्रभु-शक्ति-संपन्न राज्यों 
में मत्त-भंद को रोकने के लिये बल दिया जाता था, क्योकि ऐसे राज्यों के विपय मे कल्पता 
को जाती थी कि वे बहुमत प्राप्त करके अपने हितों के विपरोत कार्य कर सकते है । 


१. १९३२ में कॉंसिल को सदस्यता दस कर दी गई थी, दो अतिरिक्त स्थान छोटे 

शाप्द्रो के लिए रखें गए थे। १९२६ में, जर्मनी को स्थायो सदस्यता अ्रदान की गई थी। 

- इससे स्थायी-सदत्य सख्य पांच हो गई थी और अस्थायी धदस्य यख्या नौ / १९३३ में 
! तीन बर्ष के लिए एक दसवी अस्थायी-सदस्यता नियत की गईं ] १९३६ में यह बौर तीन 
वर्षों के छिए जारी रखी गई और ग्यारहदी सदस्यता भी तीज वर्ष के छिए जारी की गईं । 


०८ 3 आह १58 हु. कु का कब: के कर आओ कब फ्रा, 


कौन्सिल (0007८ )--संघ के कार्य सुगम और पूर्ण करने के लिए कौंसिल 
' कही जाने वाली एक छोटी संस्था बनाई गई थी। संघ की कौंसिल में मूलतः मुख्य और सह- 
गी शक्तितयों के चार प्रतिनिधि थे और साथ ही संघ के चार अन्य सदस्यों के प्रतिनिधि 
थे। इनका चनाव असेवली प्रतिवर्य करती थी ।१ कौंसिल उन सब मामलों के वियय में 
कार्य करने की क्षमता रखती थी, जो लीग के कार्य-क्षेत्र से सम्बन्बित थे या विश्व की शांति 
को प्रभावित करने वाले थे। असवर्छी की भांति ही उसके निर्णयों का भी सर्वसम्मत होना 
जावश्यक था । े . 
कार्य सचिवालय ([ "06 $6ठटांबए४ छल्मलार्ओं )--कार्य सचिवालय, 
जो प्रबन्धक संस्था थी, संघ का सर्वोच्च संगठन था और उसका कार्यालय जनेवा में था। 
मुख्य सचिव ( 56छटशाए छएट्ाटाओं ) को असेबली के वहुमत की स्वीकृति से 
कौंसिल नियत करती थी । कार्य-सचिवालब के कार्यकर्ता मुल्य सचिव और कौंसिल द्वारा 
मियत किये जाते थे। सचिवालय के खर्चे संच के सदस्य-राज्यों में अनुपात से बांद दिये 
जाते थे । इसके कृत्य ये थे : संघ की सव कार्यवाहियों का रिकार्ड रखता, संघ के लिए 
आवश्यक सूचनाएं प्राप्त करना, और संघ की ओर से सब पत्र-व्यवहार करनता। सदस्य- 
राज्यों द्वारा जो संधियाँ की जाती थीं अथवा अच्तर्राप्ट्रीय समझौते होते थे, उन्हें मुल्य 
सचिव [ 5€टालांशाए एलाटाओं ) को प्रकाशित करना होता था अन्यथा वे वैध 
नहीं होते थे । 
अन्तर्राष्ट्रीय न्याय का सर्वोच्च न्यायालय ( 386 रिथा0फपक्‍ा (70प्राए 
0 फ्रांटापा270०7४ ]प्रड४८८ )--संच का मुल्य उद्देश्य युद्ध की भावी संभावनाओं 
को रोकना था और अन्तर्राष्ट्रीय झगड़ों के समझौतों के छिए योजना बनाना था ॥. फलत:, 
जन्तर्राप्ट्रीय न्याय की सर्वोच्च अदालत हेग में स्थापित की गई थी । इसमें नौ जजों औौर 
चार डिप्टी जजों को असेंवली और कौंसिल ने नौ वर्ष के लिए चुना था। यह ऐसे झगड़ों 
का फैस्का करती थी जो उसे सौंपे जाते थे और जिनमें न्याय-विपयक समझौते की दरकार 
होती थी। इसे ऐसे मामलों पर भी राय प्रकट करने का अधिकार था, जो असेवली या 
कौंसिल द्वारा उसे सौंपे जाते थे । - 
क्त्तर्राष्ट्रीय भम-संगठन ( 36 सॉट्याबणाओं 4,890फा' (7287- 
&4700)--राष्ट्र-संव के प्रतिज्ञा-पत्र में मजदूरों की अवस्थाओं, भावी और वर्तमान 
संवियों के विपय में महत्वपूर्ण घाराएं सम्मिलित थीं। तदनुसार, संघ के अन्तर्गत एक स्वायत्त 
संस्था ( धघांण707प्ड 7049 ) अच्तर्राप्ट्रीय श्रम संगठन के माम से निर्मित की 
गई। इसका उद्देश्य श्रम की मानवी अवस्थाओं को न्यायत: आप्त करना और स्थिर रखना 
था। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-संगठन अत्तर्राप्ट्रीय श्रम कौंसिल और सरकारों, नियोजकों और 
श्रमिकों के प्रतिनिधियों की प्रतिनिधि संस्था द्वारा नि्ित हुईं थी। इस संस्था का वर्ष में एक 
वार जनेवा में अधिवेशन होता था। इसके अछावा, अन्तर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय था, लिंस 
पर प्रवच्धक समिति का नियंत्रण था | 


१. अमरीका ने इस संधि को नहीं माता था और वह संब में झामिछ नहीं हुआ | 
रूस १९३४ में शामिल हुआ। जर्मनी तथा अन्य राज्यों को, जो जर्मनी के मित्र-राष्ट्र थे, 
युद्धकाल में इसका सदस्य वनने की मवाही थी कितु बाद में, उनसें से कई सदस्य वन गए 
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संघ का कार्य 
(४०४ एणीएा6 7 थबढ्व०० ) । 


झगड़ों का हिपयाय ([ उल्ीट्याटाआ:.ण 999ए68 )-संप 
के तीन मुख्य कृत्य ये थे अन्तर्राष्ट्रीय झबड़ो का तिपटारा, युद्ध के कारणो को दूर करना, 
और अन्‍्तर्राप्ट्रीय सहयोग का सगठन करना । झगड़ों के विपटारे के दियय में संघ के 
प्रतिज्ञान्यत्र में सव सदस्यों की प्रदेशीय एकता और राजनीतिक स्वतत्वता की धारा रखी 
गई थी। किसी प्रकार के आक्रमण या भम अथवा आक्रमण की आशका की दशा में 
कौसिल सघ की यह परामझ्ध देने का अधिकार रखती थी कि सदस्य-राज्यों की प्रदेशीय 
एकता और स्वतन्त्रता को सुरक्षित रखने के छिए क्या उपाय किए जाये ।* युद्ध अथवा युद्ध 
की आश्का की दश्चा में, चाहे सघ के किसो सदस्य पर उसका तात्कालिक प्रभाव होता 
हो या नही, सघ के राष्ट्रों को शान्ति को रक्षा के लिए कोई भी बुद्धिमत्तापूर्ण एवं प्रभाव- 
पूर्ण कार्मेवाही करनी होती थी ।* अन्ततः, किसी ऐसे झगड़े की दण्शा में, जिससे मित्र-संबंध" 
टूदने की सभावना हो, उस मामले को मध्यस्थता के लिए पेश करना होता था अथवा 
कौंसिल द्वारा जाच के छिए किसी भी दशा में मध्यस्थो द्वारा निर्णय देने या कौसिल 
की रिपोर्ट देने के तीन मास वाद तक यु द्ध के लिए उतारू नही हुआ जा सकता था (१ 
संघ ने अन्य सब प्रयत्नों के विफल होने पर आलेड ( 670 ) द्वीपों 
और अपर साईलेसिया में समझौता कराया था| इसने १९२१ में अलबानिया की क्षात्ति 
की हत्या करने से बचाया था। १९२५ में संघ के हस्तक्षेप से ग्रोस और बलगेरिया का सर्प 
रुका था। और उसो वर्ष में मोसूछ-( )५४०आ7॥ ) सर्प की मध्यस्थता में यह सफ़ रहा 
था। हेग स्थित अन्तर्राष्ट्रीय न्‍्याय विभाग को सर्वोच्च अदालत ने २७ सामछो का फैसला 
किया था और उतनी ही सख्या के मामछो में परामर्श भी दिया था। निष्पक्षता के छिए 
इसकी इतनी घाक थी कि प्रतिद्वंद्वी राज्य इसके निर्णयों को सम्मानपूर्वक स्वीकार करते थे । 
और इस प्रकार संघ ने अनेक अवसरों पर अन्तर्राष्ट्रीय मित्र-संवध-विच्छेद से देशों की रक्षा 
की। 
युद्ध के कारणों फो दर करना (रिध्य0एवॉ ० धाल एऐव्रपड८४ ० जक्वा)-- 
सपर के सदस्यों को यह मान्यता है कि शान्ति की स्थिरता के लिए राष्ट्रीय आयुध-कछाप 
(सैन्यीकरण-.3॥7277८7/8) राष्ट्रीय सुरक्षा के अनुरूप अन्तर्राष्ट्रीय दायित्वों के 
संर्वमान्य कार्य द्वारा न्यूनतम बिन्दु तक घटा देते चाहिएं !* तदनुसार, यप्ट्र-पघ की 
कौसिल को आयुष-कछापो (2ैप्रातार८ट793) में न्यूनता करते की योजना बना कर 
सरकारों के विचार एंवं क्रियान्विति के छिए अधिकार दिया गया था | इसे इस वात का 
परामश्ञ देने का भी अधिकार दिया गया या कि युद्ध के शस्त्री तथा साधनों को निजी उद्योगों 
द्वारा तिभित होने के दुष्रभावीं से कैसे रोका जा सकता है (४ किन्तु १९२५ से आगे तक 
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होंगी और हमारा धन्यवाद करेंगी।/१ मई १९४१ में रूज़वैल्ट ने पुनः इस पर बल दिया 
था, उन्होंने राष्ट्र को वक्तव्य देते समय विद्व के सब आधीन देशों पर चारों स्वतन्त्रताओं २ 
को छाग करने का उल्लेख किया था । 

इसके बाद १५ अगस्त १९४१ को अष्ट-वार्ता संयुक्त घोषणा ( जिंछठग-ि0ंगर 
[ुणंए 0०० ७००७४०॥) हुई, जो अतलांतिक घोषणा-पत्र के नाम से स्यात हैं। इस 
में उन उद्देश्यों का समावेश था जिनके लिए मित्र-राष्ट्रों ने युद्ध में भाग लिया था और साथ 
ही विश्व की भावी शान्ति के आधारमूलक सिद्धांतों को प्रकट किया गया था । रूजबुल्ट 
और चचिल ने सव राष्ट्रों की प्रदेशीय एकता और संसार के सब लोगों के प्रति मनुष्य वो 
अधिकारों की गारन्टी की थी, किन्तु चचिल ने भारत पर अतलान्तिक घोषणा-पत्र लागू 
करने से इन्कार किया था। इंग्लेंड के युद्धकालीन प्रधानमंत्री ने पुनः पुराना तक उपस्थित 
किया, किन्तु जो वस्तुत: असंगत और मक्‍्कारी से भरा था कि ब्रिटेन भारत के साथ 
हमारे चिर-सम्बन्धों के कारण जो दायित्व उत्पन्न हो गए है और उसके सिद्धांतों, 
जातियों और स्वार्थों के प्रवत्त, जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, उन्हें छोड़ नहीं सकता ।” इस 
प्रकार, अतलांतिक घोपणा-पत्र छम्म का प्रतीकमात्र रह गया और परे वक ने इस 
विपय में ठीक ही कहा था कि द्वित्तीय विश्व-युद्ध “मानव स्वतन्बता का युद्ध नहीं है, प्रेत्युत 
योरोपीय सम्यता की रक्षा का युद्ध है ।” 

डंबरठन और ओपस के प्रस्ताव (/)प7997007 (0878 70059 )--- 
जो भी हो, द्वितीय विश्व-पुद्ध ने किसी एक अन्‍्तर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता को बढ़ा 
दिया हू, जो राष्ट्रों को अस्तर्राप्ट्रीय विचार-घारा युक्त बताये और उसे अपने निर्णयों को 
लागू करने की पर्याप्त शक्ति हो । कुछ ने राष्ट्र-संघ को अधिक शक्ति तथा सदस्यता प्रदान 
करके पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव किया । किन्तु अमरीका ने एक नई योजना बनाई 
और उसे ७ अक्तूबर, १९४४ को डंबरठन ओक्स (अमरीका) में को गई एक कांफ्रेंस 
में इंग्लेंड, रूस और चीन के प्रतिनिधियों के सामने पेश किया। चारों शक्तियों ने विश्व 
संगठन के ढांचे के प्रस्ताव को सव संयुक्त राष्ट्र सरकारों और सब देशों के लोगों के अध्ययन 
एवं विचार के लिए पेश करना स्वीकार किया। डंबरटन ओक्स योजना के दो महत्व- 
पूर्ण अंग ये थे : (१) भावी युद्ध को रोकने की जिम्मेदारी के साथ ग्यारह सदस्यों के विश्व 
संगठन के अंग रूप में सुरक्षा कौंसिल का कार्य और (२) सदस्य-राज्यों को अपनी सशस्त्र 
सेनाओं को सुरक्षा कौंसिल को सौंपना ताकि वह युद्ध को रोक सके और आक्रमण को दवा 
सके । 

मिन्र-राष्ट्र देशों में इस योजना पर पूर्ण विचार हुआ | कई सरकारों से टिप्पणियां 
तथा रचनात्मक आलोचनाएं प्राप्त हुईं। मित्र-राष्ट्रों ने इसका खूब प्रचार किया और 
सास कर सुरक्षा कौंसिछ को सशस्त्र सेवाएं सौंपने की धारा का प्रचार किया गया । इस 
कार समाचार-पन्नों में तथा रेडियो पर वाद-विवाद की व्यवस्था की गई जिससे छोग 
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२. रझूजवैल्ट की चार स्वतंत्रताएं ये थीं: (१) भाषण और अभिव्यक्ति की 
स्वतंत्रता, (२) प्रत्येक व्यक्ति का अपने निजी ढंग से परमात्मा की पूजा का अधिकार, 
(३) अभाव से मुक्ति, (४) आतंक से मुक्ति । 
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स्वयं इस नवीन योजना के गुण-अवगुणों को जान सर्क, किन्तु डंवरटन ओक्स प्रस्तावों 
को अभी सुरक्षा कोच्चित ( 56८07 (०णार्लों ) में मत-दान को विधि का निर्णय 
करना या । बह क्रीमिया स्थित याल्टा (४०]६७४) में हुआ, जहा रूजवैल्ट, चचिक 
ओर स्टाठिन ने कॉफ्रेंस की थी । ११ फरवरी, १९४५ को यह घोपणा की गई थी कि 
डंबरटन ओक्स मोजना के बाधार पर वन्‍्तर्राप्ट्रीय समन का धोषणा-पत्र तैयार करने 
के लिए अमरीका स्वित सात फ्रासित्को में २५ अप्रैछ, १९४५ को एक कार्फेंस होगी। 
सान फ्रासिस्को कांफ्रेंम (9॥ 0८5८0 00एथिटा८८)-विश्व-जनसंस्या 
का ८० प्रतिश्मत से अधिक प्रतिनिधित्व करने दाछे ५० राप्ट्रीं के प्रतिनिधि नियत तिथि 
पर सान फ्रासिस्को में मिल्ले उनके सामने डंवरटन ओक्स के थ्रस्ताव थे और उसके 
आधार पर कार्य करते हुए उन्हें एक सगठव बनाना था, जो थ्ात्रि को रक्षा करेगा 
ओर बेहतर दुनिया बनाने के कार्य में सहायक होगा । यह कॉफ्रेंस विभिन्न करमेंटियों तथा 
कमीक्षनों में विभाजित की गई थी और प्रत्येक को विशिष्ट कार्य का प्रस्ताव सौंपा गया या । 


घोषणापत्र (0760 8४075 (धव767) सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। 
अगले दिन प्रत्येक प्रतिनिधि ने घोषणापत्र पर अपने हस्ताक्षर कर दिये । इस अवसर पर 
अैश्चिडेंट ट्र,मेंव ने कहा था कि "प्रयुक्त राष्ट्रों का घोषणा-पत्र, जिस पर अमी-अभी आपने 
हस्ताक्षर किये है, एक ठोस रचनात्मक कदम हूँ जिस पर आप बेहतर दुतिया का निर्माण कर 
सकते है। इतिहास इसके लिए आपका सम्मान करेगा । यूरोप में विजय और सबसे भयानक 
इस युद्ध में अन्तिम विजय के द्वारा आपने स्वय युद्ध के विश््ध विजय-लाम किया हैं। 
इस धोपणा-पत्र से संसार उस समय की ओर आय्रापूर्ण दृष्टि से देख सकता है जब सभी 
शिष्ट मनुष्य स्वतन्त्र छोगो की भाति एक उन्नत औौर समृद्ध जीवन व्यतीत कर सकेंगे 

संयुक्त राष्ट्र संगठन का जन्म (फेज ० ऐपल एव ऐं४0075 070928- 
॥754007)-संयुक्त राष्ट्र के संगठन का जन्म घोषणापत्र पर हस्ताक्षर करने से ही नहीं 
हो भया था। कई देशों में उसे उनके प्रारडमिंटों द्वार भो अनुमोदन प्राप्त करना थाव 
तदनुमार, इस वात की मुजायज्ञ रखी गई थी कि घोषणा-पत्र उस समय लागू होगा, जब 
चीन, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, रूस ओर संयुक्त राष्ट्र अमरीका की सरकारें तथा हस्वाक्षर करने 
चालि अन्य राज्यों की बहु-संख्या उसका समर्यंतर कर देगी ओर संयुक्त शप्ट्र अमठीका के 
राज्य विभाग को सूचित कर देंगी कि उतके देश को सरकार ने इसे पास कर दिया हूँ 

- २४ बकतूबर १९४५ को यह झर्त पूरी की गई ओर स्ुकक्‍त राष्ट्र मयठन का उदय हुआ । 
इस तरह “चार वर्षों के बोजना-आयोग और युद्ध को समाप्त करने, शाति, न्याय और 
संपूर्ण मानव-जीवन की सदु उन्नति के हेतु कई वर्षों की आश्ा अन्तर्राष्ट्रीय संगठन का 
रूप धारण कर सकी ।” 
संयुक्त राष्ट्रों का घोषणा-पत्र (ट्व ऐएडपएणार एटक्वाप्टा]--सयुकत- 

राष्ट्रों के घोषणा पत्र में १११ घाराएं हूं, जिनमें सयुकत राष्ट्रों के संगठव के उद्देश्यों और 
सिद्धातों तथा अगों का समादेझ है, जिनके द्वारा उसकी इच्छा को व्यक्त एवं मइट्रित्‌ तत 
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होंगी और हमारा धन्यवाद करेंगी।”* मई १९४१ में रूज़वैल्ट ते पुन: इस पर बल दिया 
था, उन्होंने राष्ट्र को वक्‍तव्य देते समय विश्व के सव आधघीन देशों पर चारों स्वृतन्त्रताओं * 
को छागू करते का उल्लेख किया था। 

इसके बाद १५ अगस्त १९४१ को अष्ट-वार्ता संयुक्त घोषणा ( 8-70 प्रा 
पुणंता 062० क४४०7) हुईं, जो अतलांतिक घोषणा-पत्र के नाम से ख्यात है। इस 
में उन उद्देश्यों का समावेश था जिनके लिए मित्र-राष्ट्रों ने युद्ध में भाग छिया था और साथ 
ही विश्व की भावी शान्ति के आधारमूलक सिद्धांतों को प्रकट किया गया था । रूजवैल्ट 
और चचिल ने सब राष्ट्रों की प्रदेशीय एकता और संसार के सब लोगों के प्रति मनुष्य के 
अधिकारों की गारन्टी की थी, किन्तु चचिल ने भारत पर अतलान्तिक घोषणा-पत्र लागू 
करते से इन्कार किया था। इंग्लेंड के युद्धकालीन प्रधानमंत्री ने पुनः पुराना तके उपस्थित 
किया, किन्तु जो वस्तुतः असंगत और मकक्‍कारी से भरा था कि ब्रिटेन “भारत के साथ 
हमारे चिर-सम्बन्धों के कारण जो दायित्व उत्पन्न हो गए हे और उसके सिद्धांतों, 
जातियों और स्वार्थों के प्रवत्न, जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, उन्हें छोड़ नहीं सकता ।” इस 
प्रकार, अतलांतिक घोषणा-पत्र छद्य का प्रतीकमात्र रह गया और पर्क बक ने इस 
विपय में ठीक ही कहा था कि द्वितीय विश्व-युद्ध “मानव स्वतन्त्रता का युद्ध नहीं हूँ, प्रत्युत 
योरोपीय सभ्यता की रक्षा का युद्ध है ।” | 

डंबरटन और ओवस के प्रस्ताव (प्रण7०7007 (0878 ?7000888 )--- 
जो भी हो, द्वितीय विश्व-युद्ध ने किसी एक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता को बढ़ा 
दिया है, जो राष्ट्रों को अन्तर्राष्ट्रीय विचार-धारा युक्त बनाये और उसे अपने निर्णयों को 
लाग्‌ करने की पर्याप्त शवित हो । कुछ ने राष्ट्र-संघ को अधिक शक्ति तथा सदस्यता प्रदाव 
करके पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव किया । किन्तु अमरीका ने एक नई योजना बनाई 
ओर उसे ७ अक्‍्तृवर, १९४४ को डंबरटत ओक्स (अमरीका) में की गई एक कांफ्रेंस 
में इंग्लेड, रूस और चीन के प्रतिनिधियों के सामने पेश किया। चारों शर्वितियों ने विश्व 
संगठन के ढांचे के प्रस्ताव को सब संयुक्त राष्ट्र सरकारों और सब देशों के छोगों के अध्ययन 
एवं विचार के लिए पेश करना स्वीकार किया। डंबरटन ओक्स योजना के दो महत्व- 
पूर्ण अंग ये थे : (१) भावी युद्ध को रोकने की जिम्मेदारी के साथ ग्यारह सदस्यों के विश्व 
संगठन के अंग रूप में सुरक्षा कौंसिल का कार्य और (२) सदस्य-राज्यों को अपनी सञ्मस्त् 
सेनाओं को सुरक्षा कौंसिल को सौंपना ताकि वह युद्ध को रोक सके औंर आक्रमण को दवा 
सके । 

मित्र-राष्ट्र देशों में इस योजना पर पूर्ण विचार हुआ । कई सरकारों से टिप्पणियां 
तथा रचतात्मक आलोचनाएं प्राप्त हुई। मित्र-राष्ट्रों ने इसका खूब प्रचार किया और 
खास कर सुरक्षा कोंसिल को सशस्त्र सेनाएं सौंपने की घारा का प्रचार किया गया । इस 
कार समाचारत्रों में तथा रेडियो पर वाद-विवाद की व्यवस्था की गई जिससे छोग 

. सिधपए एडमापे रू कृप : ग्रत9 & छा 5 पतंडघ४० (४706०, 79. 3. 

२. झुजवैल्ट की चार स्वतंत्रताएं ये थीं: (१ ) भाषण और अभिव्यक्ति की 

स्वतंत्रता, (२) प्रत्येक व्यक्ति का अपने निजी ढंग से परमात्मा की पूजा का अधिकार, 
(३) अभाव से मुक्ति, (४) भातंक से मुक्ति । 
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स्वयं इस नवीन योजना के गुण-अवमुणों को जान सकें, किन्तु डवरटन जोक्स श्रस्तावों 
को अभी सुरक्षा कोसिल ( 86८एयोह (०एएटां। ) में मत-दाद को विधि का निर्णय 
करना था । यह क्रीमिया स्थित याल्टा (४0८७) में हुआ, जहां रूजवैल्ट, चचिल 
और स्टालिन ने कांफेंस की थी । ११ फ़रवरी, १९४५ को यह भोपणा की गईं थी कि 
डंबरटन ओक्स योजना के आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय संगठन का घोषणाशपत्र त॑यार करने 
के लिए अमरीका स्थित सान फ्ासिस्को में २५ अप्रैल, १९४५ को एक कांफ्रेंस होगी। 

सान फ्राप्तिस्को कांफ्रेंस (537 गिश्याटं520 (207थ27८८)-विश्व-जनसंख्या 
का ८० प्रतिशत से अधिक प्रतिनिधित्व करने वाले ५० राष्ट्रों के प्रतिनिधि नियत तिथि 
पर सान फ्रासिस्को में मिले । उनके सामने डवरटन ओक्स के प्रस्ताव थे और उसके 
आधार पर कार्य करते हुए उन्हें एक संगठन बताना था, जो शाति की रक्षा करेगा 
ओर बेहतर दुनिया बनाने के कार्य में सहायक होगा । यह का्फेंस विभिन्न कमेटियों तमा 
कुमीशनों में विभाजित की गई थी और प्रत्येक को विभिष्ट कार्य का प्रस्ताव सौंपा गया था । 
यू तो सब प्रतिनिधियों के केवछ दस ही पूर्ण अधिवेशन हुए थे, छेकिन कमेटियों की लग- 
भग चार सो वेठकें हुई, “जिन में प्रत्येक वावय और विराम तक पर खूब विधार-विमर्श 
किया गया था ।” २५ जून को आखिरी पूर्ण अधिवेशन हुआ जिसमें संयुक्त यप्ट्रों का 
घोषणापत्र ([7766 ७४०75 (]2767) सर्वंसम्मति से स्वीकार किया गया। 
अगले दिन प्रत्येक प्रतिनिधि ने घोषणापत्र पर अपने हस्ताक्षर कर दिये । इस अवसर पर 
प्रैसिडेंट ट्र,मैन ने कहा था कि “सयुक्त राष्ट्रों का घोषणा-पत्र, जिस पर अभी-अभी आपने 
हस्ताक्षर किये है, एक ठोस रचनात्मक कदम है जिस पर आप बेहतर दुनिया का निर्माण कर 
सकते हैँ । इतिहास इसके लिए आपका सम्मान करेगा । यूरोप मे विजय और सबसे भयानक 
इस युद्ध में अन्तिम विजम के द्वारा आपने स्वय युद्ध के विरुद्ध विजय-लाभ किया है| 
इस घोषणा-पत्र से संसार उस समय की ओर आय्यापूर्ण दृष्टि से देख सकता है जब सभी 
थिप्ट मनुध्य स्वतन्त्र छोगों की भाति एक उन्नत और समृद्ध जीवन व्यतीत कर सकेंगे 

संयुक्त राष्ट्र संगठन का जन्म (सै ० ध6 ऐग्रॉरत पें0075 (008०० 

गरां38007 )-सयुक्‍त राष्ट्र के सयठन का जन्म घोषणापत्र पर हस्ताक्षर करने से हो नहीं 
हो गया था। कई देशों में उसे उनके पार्शामेटो द्वारा भी अनुमोदन प्राप्त करना था। 
तदनुसार, इस वात की युजायणश रखी गईं थी कि घोष णा-पत्र उस समय छागू होगा, जब 
चीन, फ्रास, ग्रेट ब्रिटेन, रूस कौर संयुक्त राष्ट्र अमरीका की सरकारे तथा हस्ताक्षर करने 
वाले अन्य राज्यों की वहु-सख्या उसका समर्यंन कर देगी और समुकत राष्ट्र अमठीका के 
राज्य विभाग को सूचित कर देगी कि उनके देश की सरकारों ने इसे पास कर दिया है । 
२४ अक्तूबर १९४५ को यह थर्त पूरी की गई और सयुक्‍त टाप्ट्र सगठन का उदय हुआ। 
इस तरह “चार वर्षों के योजना-आयोग और युद्ध को समाप्त करने, शात्ति, न्याय और 
संपूर्ण मानव-जीवन की सद्‌ उन्नति के हेतु कई वर्षों को आशा अन्तर्राष्ट्रीय संगठन का 
रूप धारण कर सकी ।” 

संयुक्त राष्ट्रों का घोषणा-पत्र (एम्रां।टत 'रि&४0ा5 एधद्वापटए)--सयुक्त- 
राष्ट्रों के घोषणा पत्र में १११ घाराएं हे, जिनमें सयुकत दप्ट्रों के सगठन के उद्देश्यो और 
सिद्धातो तथा अंगों का समावैद्य है, जिनके द्वारा उसकी इच्छा को व्यक्त 
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किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें पूर्वपीठिका ( शि८&ग्र6 ) भी है 
जोसंयवकत राप्ठों की भावना तथा मार्ग-निदर्शन को व्यक्त करती हूँ। यह पूर्वपीठिका 
इन शब्दों के साथ आरम्भ होतीं है: “संयुक्त राष्ट्रों के हत छोग--अन्तराप्ट्रीय 
दस्तावेज के अभतपर्व अंश के रूप में---और उसके वाद संयुवत राप्ट्रों के आधारमूलक 
लक्ष्यों को रखा गया है, जो ये हे--- ॥॒ 
१. आनेवाली पीढ़ियों को युद्ध की प्रताड़ना से रक्षित करता। 
२. आधारमलरूक मानव-अधिकारों में विश्वास की पुनः स्थापना । 
३. अन्तर्राप्दीय दायित्वों के छिए न्याय और सम्मान की स्थापना करना। 
४. सामाजिक उन्नति और एक बेहतर जीवन-मान की उन्नति करना । 
इन रूक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पूर्वपीठिका संयुक्तराष्ट्रों के लोगों को सहनशीछता 
के अभ्यास, अच्छे पड़ोसियों की तरह शांति से रहने, शांति और सुरक्षा को स्थिर रखने 
के लिए एकत्रित होने, सर्वमान्य हित के सिवा सक्षस्त्र शक्तियों का उपयोग न करने के 
विववास को विस्तार देने और सव लोगों के सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए 
बत्तर्राप्ट्रीय साधन को नियोजित करने का आदेश करती - 
संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य और सिद्धांत (2िप्.00568 छत ?ंघट065 
0०56 (:7८व ५४४०7०५)--स्पष्टतया लोगों की अत्यावश्यक और आधारमूलक 
आवश्यकताएं युद्ध और युद्ध के भय से मुक्ति हें। इसलिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के 
प्रथम उद्देश्य की अन्तर्राप्ट्रीय ज्ांति और सुरक्षा के रूप में परिभाषा की गई.है। इस 
संगठन का कार्य सब झांतिपूर्ण उपायों से शांति के खतरों को रोकना या दूर करवा - 
और बआाकमण तथा ज्ञांति-भंग के अन्य कार्यों को दवाना है । इसे अन्तर्राष्ट्रीय झगड़ों 
तथा स्थितियों का जिनसे संघर्ष हो सकता हो, समन्वय करना अथवा न्याय और अन्त- 
रॉप्ट्रीय कानून के अनुसार फैसला करना होता है। इन परिणामों को प्राप्त करने के लिए 
संयुक्त राप्ट्रसंघ को प्रभावपूर्ण कार्यवाही करनी पड़ती है । संयुक्त राष्ट्र संघ का 
दूसरा उद्देदय सव राष्ट्रों के छोगों में मित्र-भावों की उन्नति करना है, जिससे अन्तर्राष्ट्रीय , 
मातूसाव की भावना अधिक सुदृढ़ हो । राष्ट्रों में यह मित्रता समान अधिकारों तथा 
लोगीं के स्वतः निर्णय की समानता के सिद्धांतों के छिए मान्यता के आधार पर होनी 
चाहिए। 
जन्‍्तर्राष्ट्रीय संघ्षों का मूलभूत कारण राष्ट्रों के बीच आ्थिक प्रतिइंद्विताएं 
तथा .अन्‍्य असमानताएं हैं। फलूत:, संयुक्त राष्ट्र संघ को आथिक, सामाजिक, सस्कृतिक 
और मानवी स्वरूप की अन्‍्तर्राष्ट्रीय समस्थाओं का निराकरण करते हुए देशों को 
सहयोग के लिए यलशील होना चाहिए । संयक्त राष्ट्र संघ का यह तीसरा उद्देश्य है । 
इससे निकट रूप में संवद्ध जाति, यौन, भाषा या बम का भेद-भाव किये बिना सब लोगों 
के लिए मौलिक मानव अविकारों तथा स्वतन्त्रताओं को वृद्धि तथा प्रोत्साहन करने का 
उद्ृश्य है । अन्ततः, संयुवत राष्ट्र संध, मुख्य विदव-संगठन के रूप में इन सर्वमान्य लक्ष्यों 
की ग्राप्ति के लिए राष्ट्रीय कार्यों में समस्वरता और अविरोध उत्पन्न करके कार्य 
करेगा। इसे संयुक्त राष्ट्रों का चौथा उद्देश्य बताया गया है। 
उपरिलिखित चार उद्देश्य घोषणापत्र के हेतु और उद्देश्य हूँ, जिनके प्रति सदस्य- ' 
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राज्य सामूहिक एवं पथक्‌ रूप में वचनवद्ध हैं।” इसके वाद धोषणा-पतर मौलिक सिद्धांतों 
की परिभाषा करता है, जित पर सयुकत राष्ट्र संगठन आधारित है। ये सिद्धात सात 
सामान्य दायित्व है, जो सदस्य देशों तथा सयुक्त राष्ट्र सघ के सदस्यों को समग्र रूप में 
परस्पर बांधते हूं । सात दायित्व ये हैं :-- 

१. सयुकत राष्ट्र संगठन अपने सब सदस्यों की समान अ्रभु-श्क्ति पर 
आधारित है । हा 

२. प्रत्येक सदस्य-राज्य घोषणापत्र के अधीन अपने दायित्वों को ईमानदारी 
के साथ पूर्ण करेगा । 

३. सब सदस्य-राज्य झगड़ो का निपटारा शझातिपूर्ण साथनों द्वारा करेगे ओर 
यह इत्य ऐसे ठग से पूर्ण किया जाया कि झाति, सुरक्षा और न्याय को खतरा न हो । 

४, कोई भी सदस्य-राज्य किसी भी राज्य को स्वतन्त्रता या प्रदेश के विरुद्ध शक्ति 
या शक्ति की धमकी का प्रयोग नही करेगा अधवा कोई भी ऐसा आचरण नही करेया, 
जो संयुक्त राष्ट्र सघ के उद्देश्य के साथ मेल न खाता हों । 

५. कोई भी सदस्य-राज्य ऐसे किसी राज्य को सहायता नहीं करेगा, जिसके 
विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र सघ वल-प्रयोग की कार्यवाही कर रहा हो और सगठने के किसी भी 
उस कार्य का सब कोई समर्थन करेंगे, जो वह घोषणा-पत्र के अनुसार करेगा । 

६. संयुक्त राष्ट्र सघ इस बात का विश्वास दिलायेगा कि जो राज्य सदस्य नहीं 
है, वे आवश्यकतानुसार श्वाति और सुरक्षा की स्थिरता के लिए इन सिद्धांतों के अनुसार 
कार्य करेंगे। 

७. संयुक्त राष्ट्र सघ ऐसे मामलो में हस्तक्षेप नहीं करेगा जो अनिवायंतः किश्ली 
राज्य के घरेलू अधिकार के अन्तर्गत होगे, अथवा वह किसी भी सदस्य-राज्य की वाध्य 
नहीं करेगा कि यह ऐसे मामछे को निपटाने के लिए सयुकतराष्ट्र सध में पेश करे---यह 
सिद्धात उस समय लागू नहीं होगा, जब दमनथील उपायों को शाति के खतरों, शाति- 
भंग के कार्यों तथा आक्रमण के कार्यों का निपटारा करने के लिए लागू किया जाता है। 

संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता (>धटाएटाओग0 ण शीट एग्रोॉट0 १४- 
प075)---सात फ्रार्सिस्को मे घोषणा-पत्र में हस्ताक्षर करने वालो की संस्या ५१ थी और 
उनमे सबको सथुक्त राष्ट्र सगठन का मौलिक सदस्य माना जाता है । घोषणा-पत्र की धारा 
४ के अनुसार उन अन्य सब श्वातिप्रिय छोगो के लिए सदस्यता का द्वार खुला है जो घोषणा- 
पत्र के दायित्वों और सयुक्तत राष्ट्र सघ के निर्णय को स्वीकार करते है और उन दायित्वों को 
पूर्ण करने के योग्य एवं इच्छुक है । सुरक्षा कौसिछ की सिफारिश पर जनरल असेंबलो उनके 
सदस्य वनने के अधिकार को स्वीकार करती है। १९४६ में, सुरक्षा परिषद्‌ भे अफगा- 
निशतान, आइसलेड, स्याम और स्वीडन के प्रवेश की सर्वसम्मति से सिफारिश की थी 

बऔर जनरल असेवली की मजूरी पर ये राज्य सयुकतराप्ट्र मं के सदस्य वने थे । अगले 
वर्ष धाकिस्तान और यमन को सदस्य बनाया गया और १९४८ में वर्मा भी सदस्य वन गया 
और संदस्थ सस्‍्या ५८ हो गई। वत्तेमान में सदस्य सख्या ६२ है ! यदि एक सदस्य-राज्य 
घोषणा-पत्र के सिद्धातों को दृढतापूर्वक भग करता है, तो सुरक्षा परिपद्‌ की सिफारिश पर 
जनरल अरेवली उसे हदा सकती है। इसी प्रकार यदि सयुक्‍त राष्ट्र सघ एक सबक, 
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के विद्द्ध अवरोध या वल-प्योग की कार्यवाही कर रहा हो, तो सुरक्षा परिषद की सिफारिश 
पर जनरल अरसेवली उस सदस्य-राज्य को उसके बधिकारों एवं सुविधाओं से बंचित कर 
देगी । जो भी हो, सुरक्षा परिषद्‌ जब आवश्यक समझती हू, तो इन अधिकारों का प्रयोग 


कर सकती हैं । पे न 4, 
संयुवत राष्ट्र संघ के अंग 

घोपषणा-यत्र में संयुक्त राष्ट्र संघ के ६ बंग वताए-गए हैं। इन्हीं अंगों द्वारा संयुक्त 
राष्ट्र संध का बहुमुखी कार्य होता है। मुख्य यंग ये हें:---जनरल बसेंवली, सुरक्षा परिपद्‌, 
आविक त्ञामाजिक परियद, प्रन्यासत्व (| 757८८४।४७ ) परिपद, अन्तर्राप्ट्रीय न्यायालय 
ओर सचिवालय । जनरल असेंवली, सुरक्षा परियद्‌ और आधिक तथा सामाजिक परिपद्‌ु 
को घोपणा-पत्र की थाराओं के अनुसार सहायक अंगों की रचना करने का अधिकार हूँ । 

संघ की जनरल अतंबलो ( (0€प्रटार्क 35820 )--संयुकत राष्ट्र का 
जनरल क्षसेंवली सकसे बड़ा अंग हैँ ) यह संगठन की सबसे बड़ी विमर्शकर्त 
संस्था है । यह घोषणा-पत्र के अन्तर्गत प्रत्येक मामले पर विचार करती है । इसमें सभी 
सदस्य-राज्य सम्मिलित हें । यद्यपि प्रत्येक सदस्य-राज्य जनरल अर्सेबछी में विचार- 
विमर्श में भाग लेने के लिए पांच प्रतिनिधि तक भेज सकता हैँ, तथापि सदस्य-राज्य मत- 
दान के समय एक ही मत दे सकते हैँ। घोषणा-पत्र में उल्छिखित महत्वपूर्ण प्रश्नों का 
निर्णय उपस्थित सदस्यों की दो-तिहाई वहु-संस्या तथा मत-दान से किया जाता है । ये 
महत्वपूर्ण प्रश्न निम्न हैं : शांति और सुरक्षा की स्थिरता, अन्य अंगों के छिए सदस्यों का 
चुनाव, प्रवेद, सदस्य-राज्यों को हटाना या स्थगित करना, ग्रन्यासत्व संबंधी मामले, 
वजट-विपयक प्रइन । अन्य सब प्रदनों का निर्णय बहुमत द्वारा किया जाता है। बर्सेंत्रली 
स्वतः, साथारण बहुमत के द्वारा, प्रदनों की ऐसी नई सूचियां जोड़ सकती है, जिनका 
निर्णय दो-तिहाई बहुमत द्वारा किया जाना होता है। सामान्यत्:, बअरसेवली का प्रतिवर्ष 
.में एक नियमित अधिवेशन होता है, किन्तु सुरक्षा परिषद्‌ के सदस्यों की वहुसंख्या के 
आवेदन पर विद्येप अधिवेशन बुलाया जा सकता है । प्रत्येक अधिवेशन के लिए जनरल 
बर्सेंबरली द्वारा पैसिडेंट चुना जाता है । 

बर्मेब्ी उपस्थित एवं मतदान में भाग लेते बालों की दो-लिहाई बहु-संख्या से दो 
बर्ष के छिए सुरक्षा परिषद्‌ के ६ अस्यायी सदस्यों को चुनत्ती है । घोषणा-पत्र इस बात 
की मांग करता हूँ कि इन सदस्पों को चुनते समय जनरछ असँवलती इस वात को दृष्टि में 
रखेंगी कि उन्होंने शांति और सुरक्षा के लिए तवा संयुक्त राष्ट्र संध के अन्य उद्देश्यों 
की पूर्ति के छिए क्या-क्या किया है ओर साथ ही एक न्याव्य और निष्पक्ष भौगोलिक 

तरण में नी बोन-दान दिया है । इसके अतिरिक्त यह आथिक और सामाजिक परिपद्‌ 

के सत्र अठारह सदस्यों को भी चुनती है । प्रत्यास परिषद के सदस्यों का चुनाव भी असेंबछी 
करती है । समानान्तर मतदान (?&शीट! ७०४४8) की जटिछ प्रगादी हरा 
सुरक्षा परिषद्‌ बीर जनरकू बर्सेवली एक दूसरे से स्वतत्त्र रूप में अन्तर्राप्ट्रीय 
स्यायादय के १५ जजों को चुनते हैँ । इनमें से कोई भी दो जज एक देश के नहीं हो सकते । 
अन्तत:, असेंबली प्रधान सचिव नियत करती है, जो सं. रा. से. के सचिवालय का मख्य 
अधिकारी होता है । किन्तु जनरल असेंवछी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कृत्य विचार-विमर्श 
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से संबद्ध है। इसे ऐसे सब प्रश्नों और मामछों पर विच्वार करने का अधिकार है, जो 
घोपणा-पत्र और सयुक्त राष्ट्र सध के कार्य-कछाप के अन्त्गंत्त आते हैं। असेवलो ऐसे 
किसी भी प्रश्न को उठा सकतो हैँ और उसपर विचार कर सकती है, जो शांति और सुरक्षा 
की स्थिरता के नाम पर किसी सदस्य॑-राज्य, सुरक्षा परिपद्‌ या क़िन्ही अवस्थाओं में 
किसी अ-संदस्य-राज्य द्वारा उपस्थित किय्य गया ही और तदनूंसार, अपनी सिफारिशों की 
यग दो सुरक्षा परियद्‌ जयवा सदस्य-राज्य को सीधे पहुच्राती है । किन्तु एक मर्यादा भी है 
जो घोषणा-पत्र जनरल असंबलो की शक्तियों पर लगाता हैं / जिस समय सुरक्षा परिषद्‌ 
किसी झगड़े या स्थिति पर विचार कर रही हो तो जनरल असंबली तब तक उस विपय 
सर कोर्द विचार नही कर सकती और सिफारिश नहीं कर सकती जब तक सुरक्षा परिपद्‌ 
उसे वैसा करने की अम्यर्थना न करे । इसलिए, मुख्य सचिव शात्रि और सुरक्षा से 
संत्रधित उन मामलों के विपय से असेव्ली को सूचित करते हैं जिन पर सुरक्षा 
परिषद्‌ विचार कर रही होती हैं। जैसे ही सुरक्षा परिपद्‌ उत मामछों पर विचार करना 
बन्द कर दंती हूँ, तो मुख्य सचिव, अलेवली का अधिवेशन न होने की दशा में, असेवली 
या संदस्थ-राज्य फो सूचित कर देता हैं ॥ जतरल असंवछी सुरक्षा परिषद्‌ का उसे 
स्थितियों की और घ्याव आकपित कर सकती हैं, जिनसे शाति-भंग को आश्का हो । 
जब सुरक्षा परिषद्‌ किसी झगड़े या स्थिति पर विचार कर रही हो तब जनरल 
असेबल्ली को सिफारिश करने का अधिकार नहीं है, परन्तु वह ऐसे उपायों की सिफारिश 
कर सकती हूँ, जो किसी ऐसी स्थिति को शातिपूर्ण ढय से तिपटातें हो, जिससे रास्ट्रो के 
सामान्य कल्याण या सित्रतापूर्ण सवधों में क्षति की संभावना हो । इसमे सयुकत शप्द्रो 
के उद्दृंश्यों और सिद्धातों का भंग करना भी शामिल है। 

असेवलो संयुक्त राष्ट्र सघ के अगो की घवितयों तथा इंत्यों पर भी विचार कर 
सकती है और अपने इत्यो को पूर्ण करने के छिए आवश्यक सहायक अगो की भी स्थापना 
कर सकती है । जनरल असेबछी को राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, ततास्क्रतिक, शिक्षा, 
और स्वास्थ्य-विधयक मामलों में अन्तर्राप्ट्रीय सहयोग को उन्नत करने के उद्देश्य के लिए 
अध्ययन करने की प्रेरणा करने के अधिकार दिये यये है । इस प्रकार के प्रेरित अध्ययनों 
में जाति, यौन, भाषा या धर्म में भेद किये बिना अन्तर्राष्ट्रीय नियमों का विधि-करण 
तथा विकास, सब के लिए मानव-अधिकारों तथा आवारमुकुक स्वतन्त्रताओ की प्राप्ति 

: के लिए प्रोत्याहन भी शामिल होना चाहिए । इसे नि.श्रस्त्रोकरण से सवधिव सिद्धांतों 

पर विचार करने और शस्त्रीकरण के तियत्रण और उसपर सिफारिश करने का भी 
अधिकार दिया गया है । 

आधिक, सामाजिक, साल्कृतिक, सिक्षा और स्वास्थ्य-संबधी विययो में अन्तर्राष्ट्रीय 
सहयोग को विकसित करते हुए जनरछ असेवछो मुख्यतः आधिक और सामाजिक 
परिषद्‌ द्वारा कार्य करती है । परिपद्‌ स्वत संयुक्त राप्ट्र सघ का मुख्य अग है किन्तु यह 
जनरल असवली की अधिकार झक्ति के अधीन कार्य करता है | अन्तत , जनरछ असेवली 
संयुवत राष्ट्र संघ के बजद को भजूर करती हैँ और प्रत्येक सदस्य-रज्य रा वहन करने 
बालि व्यय के भाग का निर्णय करतो है । 
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राज्यों ने सरक्षा परिषद को विश्व-शांति और सुरक्षा को स्थिर रखने का मुख्य उत्तर- 
दायित्व सौंपा हुआ हैं। प्रत्येक सदस्य-राज्य ने प्रतिज्ञा की हुई हैँ कि वह सुरक्षा 
परिपद के निर्णयों को स्वीकार करेगा और उनका पालन करेगा । सुरक्षा परिपद्‌ में 
सव मिलाकर ११ सदस्य हैं । सदस्य दो प्रकार के हँ--स्थायी और अस्थायी। पांच 
स्थायी सदस्य ये हँ--चीन, इंग्लेंड, फ्रांस, रूस और अमरीका के प्रतिनिधि। ६ 
अस्थायी सदस्यों को जनरल असेंवली दो वरतस के लिए चुनती है । १९४६ के पहले चुनाव 
में आस्ट्रेलिया, ब्राजील, ईजिप्ट, मैक्सिको, पोलेंड, और नीदरलेंड को अस्थायी सदस्य 
चुना गया था । अवधि प्री होने पर सदस्थ-राज्य अपनी जवधि की समाप्ति के तत्काल 
बाद ही पुननिवाचिन में भाग नहीं छे सकते । इसके फलस्वरूप सुरक्षा परिपद्‌ की सदस्यता 
में कई राष्ट्र अपनी-अपनी वारी से आ सकते हैं । 

घोषणा-पत्र में शर्त रखी गईं है कि सुरक्षा परिपद्‌ का अधिवेशन निरन्तर होगा 
और तदनुसार, परिपद्‌ में प्रतिनिधित्व ग्राप्त प्रत्येक सदस्य-राज्य को संयुक्त राष्ट्र सघ 
के मुख्य कार्यालयों में अपना प्रतिनिधि रखता होगा । परियद्‌ को कम-से-कम प्रत्येक दो 
सप्ताह में एक वार अथवा इससे अधिक आवश्यकतानुसार अधिवेशन करना होगा । घोषणा- 
प्र परिषद्‌ को इस वात की स्वीकृति देता हैं कि बह मुख्य कार्यालयों की अपेक्षा अन्य 
किसी ऐसे स्थान पर बैठक कर सकता है जिससे परिपद्‌ के कार्य को सुविवा हो सके । 
परिषद्‌ के प्रत्येक सदस्य का एक वोट (मत-दान) है और कार्य-विधि (?700८60फएाथों 
पिक्वांपा० ) स्वरूप के मामलों पर निर्णयों के लिए सात सदस्यों का मत आवश्यक 
है । “विशेष मामलों में भी” सात सदस्यों का स्वीकारात्मक बहुमत चाहिए, किन्तु सात 

गठों के स्वीकारात्मक बहुमत में सब स्थायी सदस्यों के समकृालिक वोट होने चार 

इसका अर्थ यह हैं कि कोई भी स्थायी सदस्य वहुमत से असहमत होकर किसी 
भी स्थापता को विशेषाधिकार (५४८६०) द्वारा रह कर सकता है।यह पांच बड़ों” 
के एक मत के रूप में ख्यात है । जो भी हो, इस नियम के लिए एक अपवाद भी है । जिस 
समय सू रक्षा परिषद्‌ एक झगड़े के विपय में शांतिपूर्ण समझौते पर विचार कर रही हो, 
तो वह सदस्य-राज्य , जो झगड़े में एक पक्ष होता है, वोट देने से वंचित रहता है । 

सुरक्षा परिपद्‌ की कार्यवाहियों में केवल सदस्य ही भाग लेते और वोट देते हैं, 
परन्तु किन्‍्हीं अवस्थाओं में ऐसे देश, जो परिपद्‌ में प्रतिनिधित्व नहीं रखते और यहां 
तक कि वह देश भी, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य नहीं, कार्यवाही में मत-दान के अधिकार 
के बिना भाग ले सकते हैं। यह प्रथमतः तभी हो सकता है कि जब कभी परिपद्‌ यह समझे 
कि किसी प्रश्त पर विचार करने में किसी विश्विष्ट सदस्य-राज्य के हितों पर विशेष रूप 
से प्रभाव होता है, तो वह उस देश को कार्यवाही में भाग लेने के लिए कह सकती है। - 
हद्वितीयत:, यदि एक देश सुरक्षा परिपद्‌ में विचाराधीत झगड़े का एक पक्ष है, तो उसे 
मत देते के अधिकार के बिना विचार-विनिमय में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया 
जायगा। उन राज्यों तक को भी, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य नहों है, किसी झगड़े के 
विचार-विनिमय में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जायगा, जिसके वे परिषद दारा 
निर्धारित शर्तों के अनुसार पक्ष होंगे । सुरक्षा परिषद अपना निजी प्रधान चनती हे 
और प्रति मास हर सदस्य-राप्ट्र को वारी-वारी से अपना प्रधान चनने का अधिकार 
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सुरक्षा परिषद्‌ की स्थिति और अधिकार सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। घोषणा-पत्र 
सुरक्षा परिषद्‌ को अन्तर्राप्ट्रीय भ्राति ओर सुरक्षा स्थिर रखने का मुख्य उत्तरदायित्व 
सौपता है| यह आगे चलकर इस वात का भी आई करता है कि यदि सदस्य-राज्यों में 
परस्पर कोई एंसा झगडा है, जिससे शांति को खतरा हो सकता है, तो उन्हें सब समव 
शांतिपूर्ण उपायों से इसको दूर करने का उपाय खोजना चाहिए । यदि बे अपने 
झगड़ों को वार्तालाप, जाच-पड़ताछ, मध्यस्थता, परामर्ण, न्यायपूर्ण समझौते अश्नवा अन्‍य 
शांतिपूर्ण साथनों से सुदुजाने भें असफल रहते हे, तो सुरक्षा परिषद्‌ का कर्तव्य है 
कि वहां दोनो दछो को अपने झगडे निषद्धाने के लिए आमत्रित करे। परिपद्‌ को ऐसी 
किसी परिस्थिति की जावे करने का अधिकार है जिससे अन्तर्राष्ट्रीय संघर्य या झगड़े 
की सभावना हो सकती ही । यह इस कारण विचार करना होगा कि आया उस स्थिति 
से शाति और सुरक्षा को संग्रावित भय तो नहीं । सुरक्षा परिपद्‌ की स्वतः प्रेरणा के 
अतिरिक्त, कोई भी सदस्थ-राज्य सुरक्षा परिपद्‌ या जनरल असेवली का ऐसी स्थिति 
या झगड़े की ओर ध्यान आकर्षित कर सकता है । यहा तक कि सयुक्त राष्ट्र सघ का 
एक अ-सदस्य राज्य भी किसी ऐसे झगड़े के विपय में सुरक्षा परिषद्‌ या जनरल असंबलीख 
का ध्यान आकपित कर सकता है, जिसमें वह एक पक्ष हो, व्चर्तेकि वह घोषणा-यत्र के 
अधीन शातिपूर्ण समझौते के दायित्वों को पूर्णतः स्वीकार कर लेता हूं । सयुकत राष्ट्र 
सध का मुख्य सचिव भी सुरक्षा परियद्‌ का घ्यात ऐसे मामलों की ओर आकर्मित कर 
सकता हूँ जो उसको राय में अन्तरांप्ट्रीय घ्ाति या सुरक्षा के लिए भय का कारण हो 
सकते हैं । 

सुरक्षा परिपद्‌ की राय में यदि ऐसे झगढों कौ निरन्तरता से विश्व-शाति को 
क्षति होती है या वास्तव में ही झाति-भंग हुई है, था आक्रमण किया गया है, वो वह इन 
बातों में से कोई कर सकती है ' (१) सबधित दछो को अपने झगडे निपटाने के लिए 
कहना; (२) ऐसी उचित कार्यविधियों सौर प्रणालियों की सिफारिश करना जिससे 
झगडे की समाप्ति हो; (३) समझीते की शवों को प्रस्तुत करना । यदि सुरक्षा परिपद्‌ 
की सिफारिशों को एक या दोनो ही पक्ष पालन न कर पाये तो परिपद्‌ सयुकत राष्ट्र सघ 
के अन्य सदस्य-राज्यों को संबंधित दंधों से या तो कूट-नीतिक सवघ-विच्छेद के छिए 
कह सकती है या रेल, समुद्र, हवाई, डाक, तार, रेडियो ठथा अन्य सचरण के साधनों 
को भग करने को कह सकती हूँ अथवा अपराधी राज्य अबवा राज्यों के साथ आशिक 
यापूर्ण आधिक सबंधों को तोडने के लिए कह सकती हूँ । यदि सुरक्षा परियद्‌ समझे कि 
ऐसे उपाय अपर्थाप्त हे या अपर्याप्त प्रमाणित हुए हे, तो वह स्थिति को काबू में करने 
के लिए आवश्यक निश्चित सव संनिक कार्य करने की क्षमता रखती हैं। इस प्रकार के 
सैनिक कार्य के छिए सैनिक वछ की आवश्यकता हैं जिसकी संयुक्त राष्ट्र सघ का प्रत्येक 
सदस्य-राज्य घारा ४३ के अनुसार, परियद्‌ के कहने पर पूर्ति करने के छिए प्रतित्ञा-वद्ध है। 
सुरक्षा परिपद्‌ की एक सैनिक कार्य-समिति है, जो उसे उसकी सैनिक आवश्यकताओं 
के विपय में सहायता ओर परामर्श प्रदान करती हैँ और साथ ही परियपद्‌ के आदेश पर 
छोड़ी गई सैनिक झक्तियों का निर्देशन करने और उनका नियोजन करने और धस्त्रीकरण 
तथा निश्वस्त्रीकरण के नियमों में सहायता तथा परामर्श देती है । यह कमेटी स्थायी 

कमल 


छे 
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सदस्यों --चीन, फ्रांस, इंग्लेंड, रूस और अमरीका , के प्रतिनिधियों या सेनाध्यक्षों की 
बनी हुई है । 

सुरक्षा परिपद्‌ के अन्य कृत्य ये हें:--- जनरल असेंवली के नये सदस्यों के प्रवेश 
की सिफारिश करना; जनरल असवर्ली को किसी सदस्य राज्य के अधिकारों तथा 
सुविधाओं को स्थगित करने की सिफारिश करना, जिसके विरुद्ध वह अवरोध या वल- 
पूर्ण कार्य करने जा रही हो; जनरल असेंवली को ऐसे किसी सदस्य को संयुक्त राष्ट्र 
संघ से जुदा करने की सिफारिश करना, जो घोषणा-पत्र के सिद्धांतों को दृढ़तापूर्वक 
भंग कर रहा हो; मुख्य सचिव को जनरछ असंवली के विशेष-अधिवेशन को बुलाने के 
लिए रणा करना; अपने कृत्यों के उचित पालन के लिए सहायक अंगों की स्थापना 
करना | संयुक्त राप्ट्रों के सब कृत्यों को, जो प्रत्यास क्षेत्रों से संबंधित हों और -जिनका 
वर्गीकरण “सैनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण” किया गया हो, सुरक्षा परिपद्‌ पूर्ण करती है। 
यह अस्तर्राप्ट्रीय न्यायालय के जजों के चुनाव के लिए एक ही समय में मत-दान करती 
है, कित्तु जनरल असेंवली से स्वतत्म । जब एक दल न्यायालय के फैसले का पालन 
करने में असफल रहता है तो सुरक्षा परिपद्‌ दूसरे पक्ष की अपील पर सिफारिशें कर सकती 
हैं या फैसले को सक्रिय करने के उपायों का निर्णय कर सकती है। १९४६ ई. में स्थापित 
किया आण्विक-शक्ति-आयोग सुरक्षा परिषद्‌ को अपना प्रतिवेदन सुरक्षा परिषद 
के समक्ष उपस्थित करता है और उन विपयों पर, जो सुरक्षा शांति से संबंध रखते 
हें, निर्देश प्राप्त करता है। अन्ततः, परिषद्‌ कौ सिफारिश पर जनरलू असेंबली मुख्य- 
सचिव को नियत करती है। 

आथिक और सामाजिक परिषद्‌ (796 ४८0घ0फरांठट छापे 50४ 
(:००7०।|--चघोषणा-पत्र का सबसे महत्वपूर्ण वह अंश है जिसमें शांति के रचनात्मक 
' कार्य पर वह जोर देता है । किन्तु घोषणा-पत्र के रचयिता जानते थे कि “आर्थिक और 
“सामाजिक, असमानताएं बहुधा ऐसी बीमारियां हैं, जिनका अन्तिम निदान युद्ध है 
और उन्होंने शांति को न केवल गोली न दागने की अवधि में ही सीमित किया, 
प्रद्युत उसे सार॑ मानव-समाज के सर्वेमान्य कल्याण की सुखद विधि के रूप में ग्रहण 
किया है।/ तदतुसार, घोषणा-पत्र की घारा एक का कथन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का 
यह मुख्य उद्देश्य हैँ कि वह आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या मानवी स्वरूप की 
अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं को सुलझाने में सहयोग की प्राप्ति करे तथा जाति या यौन, 
भाषा या धम के भेदभाव बिना मानव अधिकारों तथा आधारमलक स्वतन्त्रताओं के 
प्रति सम्मान को उन्नत करे तथा प्रोत्साहन प्रदान करे | संयुक्त राष्ट्र संघ का यह उद्देश्य 
पूर्वपीठिका में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जिसमें घोषणा की गई हुँ कि संयुक्त राष्ट्र 
संध के सदस्य “विस्तृत स्वतस्तता में सामाजिक उन्नति और बेहतर जीवन-मान को 
उन्नत करने के लिए” दृढ़-निड्चयी हें । 

संयुक्त राष्ट्र संघ के इन उद्देश्यों को आथिक और सामाजिक परिपद्‌ द्वारा 
प्राप्त किया जाता है, जिसे फ्रांसिस्को सम्मेलन के प्रतिनिधियों ने संयक्‍त राष्ट्र संघ 
का संबसे महत्वपूर्ण अंग माता है। इसमें जनरल असेवली हारा निर्वाचित १८ 
सदस्य होते हूँ । प्रति वर्ष ६ सदस्य चुने जाते हैं और प्रत्येक सदस्य-राज्य के पद की 


२२५२ राजनीतिक विज्ञान के सिद्धान्त 


तिरीक्षापरिपद्‌ (9076०7णंडणए 9070) (३) अन्तर्राष्ट्रीय शिशु आपात कोष 
(॥फ6 [माकग्राणार्न एफ्ॉताला3 कीण्पव) (४) और वाल. विकासार्थ 
अन्तर्राष्ट्रीय अनरोध (॥॥6 (एप पिंदााणाड 2एए०क 0ि (गतालय) 

स्यात परिषद्‌ (6 7घर८०९०छआए (०णालों)--अन्यास परिषद्‌ 
अच्तर्राष्टीय प्रन्यास प्रणाली के लिए मिम्न के प्रशासन तथा देख-रेख के लिए कार्य 
करती है:--- 

१. प्रशासव शक्तियों द्वारा प्यास समझौतों के अनुसार और संयुक्त राष्ट्रवंघ 
की अनमति द्वाराइसके अधीन किये गए क्षेत्रों का; ., 

२. राष्ट्र संच ( ],८98४० ए '०६४०॥5 ) की आदेश प्रणाली के अधीन 
अधिक्वत क्षेत्रों का और उन क्षेत्रों का, जो गत्रु-राज्यों से द्वितीय विश्व-पुद्ध के फलस्वरूप 
जुदा किये गए हैं ; और | 

३. उन क्षेत्रों का, जो प्रन्यास प्रणाली के अधीन स्वयंगेव सौंपे गए हैं। 

प्रन्यास प्रमाली के उद्देश्य चतुर्मूखी हैं : (१) अन्तर्राष्ट्रीय शांति और 
सरक्षा की वृद्धि करेगी ; (२) यह लोगों की प्रगति को और प्रत्येक देश की परिस्थितियों 
पर निर्भर रहते हुए स्व-शासन या स्वतन्त्रता की दिशा में उनकी प्रगति को, लोगों की 

* स्वतन्त्रतायरवक अभिव्यक्त इच्छाओं तथा प्रत्येक प्रत्यास समझौते की शर्तों को उन्नत 
करेगी; (३) यह आधारमूलक भाववी अधिकारों के लिए सम्मान को प्रोत्साहन 
प्रदान करेगी और विश्व के लोगों की अन्तर्निर्भरता को मान्यता प्रदान करेंगी ; और 
(४) यह उस काऊ तक संयुक्त राष्ट्र संच के सव सदस्यों को समान व्यवहार और उनके 
नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक. और व्यापारिक मामलों में न्‍्यूव और समान व्यवहार 
का भरोसा प्रदान करेगी, जब तक कि अधिवासियों के कल्याण के साथ उसका संदर्प 
नहीं होता । जो भी हो, प्रन्यास परिषद्‌ जनरल असेंवली के अधिकार के अधीन कार्य 
करती है । 

इस परिषद में सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यो--चीन, फ्रांस, रूस, इंग्लेंड . 
अमरीका -- के अतिरिक्त प्रन्यास क्षेत्रों का शासन करने वाले तथा इन क्षेत्रों का प्रबंध 
करने वाले सदस्य-राज्य और जनरल असेंबली द्वारा प्रत्यास क्षेत्रों का प्रवंध करने वाले 
तथा इसके प्रवंव में भाग न लेने वाले राज्यों की समानता कायम रखने के लिए चुने गए 
राज्य भी शामिल है। प्रत्यास परियद्‌ की वर्ष में कम-से-कम दो बैठकें होनी ही चाहिए । 
प्रत्येक सदस्य-राज्य का एक मत हैं, और सब निर्णय उपस्थित सदस्यों और मतदान के 
बहुमत द्वारा किये जाते हैं । 

अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय (4॥6 गराल्यव्ांणदों (0ए7६ ० वुपछ४०६)- 
संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों में एक उद्देश्य न्याय और अन्तर्राष्ट्रीय नियम के अनुसार 
अन्तर्राष्ट्रीय झगड़ों का फैसछा करना हैँ । तदनुसार, संयुक्त राष्ट्र संव के न्‍्याय-विभागीय 
अंग की स्थापना करना आवश्यक समझा गया और यह अन्तर्राष्ट्रीय न्‍्यायारूय के नाम से. 
ख्यात है । वद्यपि घोपणा-पत्र अत्तर्राष्ट्रीय न्‍्यायालय को “संयुक्त राष्ट्रों का मुख्य न्‍्याय- 
विभागीय अंग वतछाता है, किन्तु यह सदस्य-राज्यों को अपने झगड़ों को शांतिपूर्ण 
निर्णयों के लिए अन्य -अदालतों में भेजने की रोक नहीं छगाता ।” चंकि सभी सदस्य 
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अमु-तक्ति राज्य है, इसलिए, किसी भी राज्य को उसकी इच्छा के विरुद्ध न्यायालय के 
अधिकार के आगे झुकने को ठाचार करना संगत नहीं। स्याशालय केवद इस कारण 
काबूनी कार्यवाही मही करना शुरू कर देगा कि एक राज्य एक दूसरे के विरुद्ध भामछा 
दायर कर देता है। दूघरे दछ की नी, न्यायालय के ज़धिकार से सहमत होगा होगा । 
अस्चर्राष्ट्रीय स्थायालय को अधिकार-क्षेत्र उन विययो तक विस्तृत हैं, जिनमें संधि, 
अन्तर्राप्ट्रीय काबून के प्रश्न, ऐसे किसी तथ्य की विद्यमानता कि जो यदि स्थिर हो गया, 
तो उसके कारण अन्तर्राष्ट्रीय दायित्व की क्षति और अन्तर्राष्ट्रीय दायित्व की क्षति के 
छिए किये गए प्रतिकार का स्परूप और तोमा को व्याख्या निहित होगी । संधुक्त राष्ट्र तप 
के प्रत्येक सदस्य को किसी भी दल्या में अदालत के उस तिर्णय को मानना होगा जिसका 
बह एक पक्ष होगा | यदि न्यायालय से समुपस्थित किसी सासले में ए[ुक दर न्यायारुम 
के फैसले के अधीन अपने दायित्वी को पूर्ण करने में असफल रहता हूँ, तो दूसरा दछ 
सुरक्षा परिषद्‌ के सामने उप्त मामले को छा सकता है। बोषणा-पत द्वारा सुरक्षा परिषद्‌ 
को सिफारिश करने या निर्णय को सक्रिप्र रूप देने के लिए उपायों का फैसला करने का 
अधिकार दिया गया है । 
इस न्यायालय में जनरल असेवडो और सुरक्षा परिपद्‌ द्वारा स्वतत्वतापूर्वक 
निर्वाचित १५ सदस्य होते हे । सविधि (35धक्वापा४) में कहा गया है कि 
जज ऐसे व्यक्ति होने घाहिए गिनका नैतिक चरित्र ऊचे स्तर का हो और अपने 
देश में वह सर्वोच्च न्‍्यायविभागीय पद की योग्यता रखते हो अथवा अन्‍्तर्राप्ट्रीय कानून 
में वह न्‍्याम-विशेषज्ञ की योग्यता वाले व्यक्ति माने जाते हो । कोई भी दो जज एक ही 
राज्य के नागरिक नहीं हो सकते। जजों का सामात्य अवधि-फाछ नौ बर्ष रखा गया हैं, 
फिल्तु प्रथम चुनाव के समय, पाच जजों को तीन वर्ष के लिए चुना गया था, पाच को 
$& बर्ये के लिए, भौर अन्य पांच को पूरे ९ वर्ष के लिए। न्यायालय के प्रेसिडेंट को तीन 
बर्ष के लिए जज स्वय चुनते हैं। स्थाय-विभाग के अवकाश काल के सिवा न्यायालय का 
स्थायी रूप में अधिवेशन होता रहता है । किती मामले की सुनाई के छिए ९ जजो का 
कौरम होना आवश्यक है और सभी निर्णय उपस्थित जजो, के बहुमत से होते है। यदि 
किसी प्रश्व पर धमाव मत-दान द्वोता है तो प्रेंसिडिट निर्णायक मत ((2७४४घ8 ५४०६८) 
देता है। जिस किसी झगड़े की सुनाई में संबधित राष्ट्र के पक्ष का एक जज होता हूँ और 
इूसरे का नही, तो दूसरे पक्ष को उस झगड़ें की सुनाई के लिए एक जज चुनने की 
स्वीकृति दी गई है । 
अभियोगों (०४5८8) के निर्मय करने के अतिरिक्त, न्यायालय को जवरल 
असेवली और सुरक्षा परिपद्‌ किसी वेघ प्रइन पर परामझे देने के लिए कह सकती है । 
संयुक्त राष्ट्र सथ के अन्य अग तथा विश्विप्ट संस्याएं, जतरल असेवली की अनुमत्ति 
प्राप्त करने के वाद, अपनी योग्यत्ता के अन्त्गेत मामलों के विषय से स्यायाझुय कौ 
परामर्श के लिए कह सकती है । 
म्यायालुय का स्थायी स्थान नीदरलंड में हेग मे है, किन्तु अन्यत्र भी इच्छानुसार 
इसका अधिवेशन हो सकता हे । 
सच्रिवाक्ृथ [ "फ्नठ $ल्‍टाटशरउंआ )-- सयुक्त राष्ट्र प्रंप के प्रझातन 


र्श४ राजनीतिक विज्ञान के सिद्धान्त 


संबंधी उत्तरदायित्वों को पूर्ण करने तथा उसके अंगों की ठीक-ठीक कार्यपद्धति 
में सहायता देने के लिए घोषणा-सत्र एक सचिवालय स्थापित करता हैं, जिसमें एक 
मखस्य सचिव और संगठन के लिए आवश्यक कार्यकर्ता रखे जाते हैं । मुख्य सचिव को, 
जो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य प्रशासन अधिकारी होता हैं, सुरक्षा परियद्‌ की सिफारिश 
के साथ जनरल असेवली नियत करती हु । 

सचिवालय के कार्यकर्ताओं को मुख्य सचिव जनरल अरसेवली के नियमों के अधीन 
नियत करता है । सचिवाछूय के कार्यकर्ताओं के चुनाव में मुख्य विचार और पद की 
शर्तें यह है कि योग्यता, क्षमता और संगठन का उच्चतम स्तर दृष्टि में रखा जाता है । 
कितु घोषणा-पत्र में इस वात की भी गुंजायश की गई है कि कार्यकर्ताओं को भरती करते 
हुए यथासंभव भौगोलिक आधार के विस्तार को उचित स्थान दिया जाना चाहिए । 
सचिवालय के आठ विभाग हैं, प्रत्येक सहायक मुख्य सचिव के अवीन है । वे ये हें : सुरक्षा 
परिपद्‌ सम्मेलन, आर्थिक सम्मेलन, साप्राजिक सम्मेलन, प्रन्यास और स्व-शासन 
रहित क्षेत्रों से सूचना, सार्वजनिक सूचना, कानूनी, कान्‍्फ्रेंस और सामान्य सेवाएं, और 
प्रशासन तथा आर्थिक सेवाएं । 

मुख्य सचिव को सचिवालय के नियंत्र०ण और निर्देशन के अतिरिक्त महत्त्वपूर्ण 
कृत्यों को पूर्ण करना होता है । घोषणा-पत्र में आदेश किया गया है कि वह जनरल असेंवली, 
सुरक्षा परिपदु, आर्थिक और सामाजिक परिपद्‌ और प्रन्यास परिषद्‌ की सब वैठकों में 
अपने पद की योग्यता से शामिल होगा और अन्य ऐसे छृत्यों को पूर्ण करेगा, जो इंच अंगों 
द्वारा उसे सौंपे जायेंगे। उसे संयुक्त राष्ट्र संघ के कायं का वापिक विवरण जनरल 
असेंबली के समक्ष उपस्थित करना होगा । उसे इस वात का भी अधिकार है कि वह 
सुरक्षा परिषद्‌ के सामने ऐसे किसी मामले को पेश कर सके जो उसकी राय में अन्तर्राष्ट्रीय 


. शांति और सुरक्षा की स्थिरता के लिए खतरा हो सकता है, सदस्य-राज्यों की वहुसंख्या 


या सुरक्षा परिपद्‌ की प्रार्थना पर मुख्य सचिव जनरल असेबली का विशेष अधिवेशन 
बुलायगा । सदस्य-राज्य जिस किसी संधि और अन्तर्राष्ट्रीय समझौते को करेंगे, उसे 
सचिवालय दर्ज करेगा औरू सचिवारूय को उसे प्रकाशित करना होगा | अन्तर्राष्ट्रीय 
न्यायाछय की संविधि ( 5/&प/७ ) के दोनों पक्षों--राज्यों की घोषणाएं, 
जिनमें व्यायारूय के अनिवार्य अधिकार की स्वीकृति की गई हो, मुख्य सचिव के अधिकार 
में होती चाहिएं। वस्तुतः मुख्य सचिव और उसके सचिवालय के कत्तेव्य अनेक और कष्ट- 
कर हैँ । प्रतिनिधियों की सुविधा के लिए किसी समस्या की छानवीन करके दस्तावेजों के 
मसौदे बताने और सब प्रवंधों से लेकर काम की सारी तैयारी की बड़ी भारी मात्रा तक 
सचिवालय को करना होता है और जव निर्णय हो जाते हैं, तो मुख्य सचिव और उसके 
स्टाफ का कर्तव्य हैं कि वह अपने निरन्तर प्रशासन कार्य द्वारा उन निर्णयों को छाग करने 
में सहायक हो । सार यह कि सचिवालय ही संयुक्त राष्ट्र संघ के यंत्र को चाल करता है 
ओऔर संगठत का अधिकांश प्रभाव उसकी कार्य-क्षमता पर निर्भर करता है। 
विशिष्ट प्रतिनिधि संस्थाएं ( 59०2०ंग2०वें 38०7८०८४)--उपरिलिखित 
* जंगों के अलावा ओर भी प्रतिनिधि संस्थाएं हें, जो विशिष्ट अन्तर्राष्ट्रीय 
कै विषय: ईूँ करती हैं। कुछ महत्वपूर्ण विशिष्ट संस्थाएं ये हैं : संयुक्त 


राज्यों के दोच सदध जज) 


साष्ट्रों की खाद्य और कृषि का मंगटन (776 #००० ८ हैग८णेप्रागे (भह्ग्याई- 
इठ्पर वी पीद एप पिंगपंगाइ-मी,3-0.), उंवुक्त स्रोव, मिक्षा, वियात 
और संस्कृति मगयन ( (णल्व ऐ3र्णा5 फ्तप्रध्वांणाओ, इिलंटग90, 
गा0 (जाप 08ुकाएगांणा-- ऐं. ऐ. 5. 5. ९. 0.); पुनवाच और 
विकासकारी बन्तर्राष्ट्रीय बेक (]गटण2४णाड़ों फैवणो: 0ि पिष्एणशशाएए- 
पका था 000श०७ए४८०(--. 8-8.) जोर बन्वर्राष्ट्रीय मुद्रा कोच ( पिलिन 
प्रब09, कैणिट्जाए 7०). 3. 9.) बीर विज्ञ बारोग्य सस्‍्वा 
(पा. 5. 0.) 

१९१९ में अन्तराप्ट्रीय श्रमन्वगठ्व की स्थापना हुईं थी और राष्ट्र संघ का यह 
उत्तरदान ( 7.८83८9 ) है । इसहझा उद्देश्य मजदूरों के बेतनों, काम 
के घटों, और कार्य को अवस्थाओं के विपय में उन्नति करना हूँ | यह त्रिमुखी संगठन 
हैँ और इसमें सरकारों, नियोजकों, और नियोजितों के प्रतिनिधि शामिल हें । खाद्य ओर 
कृषि संगठन अक्तूबर १९४५ में स्थापित हुआ था बौर इसका उद्देश्य पोपकब्तत्व, 
साथ, और हपि के विपय में सूचना संग्रह करते, विस्ठेषण करने, छानबीन औौर खोज 
करने का था। यून॑स्को ((72४:8 (.0 ) छोग त्राफ नेमन्स की अंतर्राष्ट्रीय वोदिक सहयोग 
संस्था [[परटगर47ंणावों पर/श॒रटाएक। 0०0-09थ4707 (0:84759707) 
में बदी और इसका उद्देदय शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय घाति ओर 
सुरक्षा को उन्नत करना है जिससे न्याय, वैध घासन, मानव अधिकारों ओर सब्र छोयों 
के छिए आधारमूलक स्व॒तन्त्रताओं के प्रति विश्वव्याप्री मम्मान में वृद्धि हो । मृद्र-कोशय 
(3 ०एरटाआए #पापएं) का मुल्य उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा चलन को अ्रयादी, 
को दृढ़ मुद्राचलनों के साथ पुनः स्थापित करना हँ और बन्‍्तर्राप्ट्रीय मुद्रा सामजस्थ ओर 
भ्रहमोग के लिए ऐस। यत्र प्रदान करना है, जिसने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का उच्च स्तर 
भाष्व ही उके और स्थिर रह सके और फलस्वरूप उत्पादन औौर रोजगार में वृद्धि हो। 
पुर्वांत्त और विकास के लिए अन्तरांप्ट्रीय वेक मूद्रा कोश का एक अत्यावश्यक् माय 
हैं । जैसा कि इसके नाम उन्ना से प्रकट हैं, वंक का मुख्य उद्देश्य सदस््य-देशों के पुनर्वास और 
विकान में सहायक होना हूँ और इस उद्देश्य को उत्पादनशीछ उद्देश्यों के स्टिए पूजी 
लगाने की मुविधाओं द्वारा प्राप्त करना है 

दिदव वारोग्प संत्या ( ४४. प्र, 0. ) का जन्‍म ७ अप्रेठ १९४२ ई. को 
हुआ कौर ६७ देश इसके सदस्य हे। इसके कार्य थे हे--अन्तर्सप्ट्रीय स्वास्थ्य सवधी 
कार्यों का एकीकरण, मदमारियों का निवारण, भोजन का मुधार, आवास-व्यवस्था, 
स्वच्छता, आमोद-ग्रमोद, वायिक, श्रम संवधी एवं आरोग्य संदधी स्वितियां तथा 
भोजन, प्राथि-विन्ञान, औपधि-निर्माय विद्या सदधी और इसी प्रकार के बन्य उत्पादन! 
सवधी बन्तर्राप्ट्रीय स्तर को बढ़ाना तथा स्थापित करना | 


संयुक्त राष्ट्रसंघ को कार्यकारिता 
(ए.3.0. ४६ ४४००) 
इसने आज दक् के सर्वाधिक विस्तृत रूप में स्थापित अन्तर्राष्ट्रीय संगठन के आकार 
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मुद्ध के वाद था। अपेक्षाकृत छोटे राज्य और यहां तक कि बड़े राज्य भी, जो सैनिक 
ओर आशिक दृष्टि से कमर उम्रत हैँ, संयुक्त राष्ट्र सघ के विपय में संदेह करते हैं कि यह 
महान्‌ शक्तियों के हायो में केवल कठपुतली मात्र है। संयुवत राष्ट्र संघ की विगत पाच वर्ष 
की कार्यकारिता के लेखे ने इस सदेह की सत्यता को पूर्णतया प्रदर्शित कर दिया हूँ। 
सयुक्‍त राष्ट्र सप के सदस्य अब निश्चित रूप से दो दलों में विभाजित है, और उनमें से 
प्रत्येक राजनीतिक प्रनुत्व की भ्राप्ति के लिए हाथ पांव पटक रहा है। बस्तुतः, विश्व- 
शांति और सुरक्षा के लक्ष्य की अन्तरीसद्रीय संस्था की बजाय यह राजनीति-विपय्रक झक्ति 
का अखाड़ा बन गया हूँ । 
सुरक्षा परिषद्‌ में मत-दाव की विधि, शायद इसलिए ऐसी बनाई गई है कि “बड़े 
पाचो” के दोपों का पर्दा-फाश न हो सके । सव पूर्ण मामछो धर सातों सदस्यों के स्वीकारात्मक 
बहुमत की आवश्यकता रसी गई हूँ । किंतु इन सातों में सव स्थायी सदस्यों की समकालिक 
बोद ( ८०7८पाथयं78 ०४८ ) अवश्य झामिल होनी चाहिये। इसका अर्थ यह है 
कि “बड़े पाचो” में से एक सुरक्षा परिपद्‌ के तिर्णयो को किसी भी स्तर पर रद कर सकता 
हैँ। इसका यह भी अथं हूँ कि इन पांच शक्तियों में से किसी एक के साथ मिव्र-भाव वाला 
राण्य सुरक्षा परिपद्‌ के निर्णयों को बेकार कर सकता हूँ । इस अप्रत्यक्ष निपेधाधिकार 
(५८४०) को न्याय की अपेक्षा कार्यन्साघकता (७०६०८०८॥४८०) के उपयोग में 
छाया जा सकता है। 
आक्रमणकारी राज्य के विरुद्ध प्रतिरोधी कार्यवाही की धारा वस्तुतः छघुतर राज्यों 
के दमन के लिए रखी गई है । महान्‌ शक््तिया स्वतः ही अन्तर्राष्ट्रीय शाति को भग कर 
सकती है' और फलस्वरूप, उन सिद्धास्तों की निंदा करेंगी, जिन्हें उन्होने लूघुतर राज्यों 
पर थोपा है। ११ अक्तूबर, १९४५ को हाऊस आफ लाड्‌'स में बहस के समम छाड्ड विस्टर 
में कहा था, “यह एक एंसा संगठन (संयुवत राष्ट्र संघ) होगा, जो उत बडों द्वारा छोदे 
बच्चों को नियमित रखने के समान होगा, जो अपने को तो उन नियमों से जुदा रखते हूँ 
कि जिन्हें ये स्वयं छागू करते हें ।” 
अन्ततः, सयुयत राष्ट्र सगठन एक विलछक्षण गठजोड़ है। “बढ़े पाची” में पुरानी 
ईप्या और आद्शों के अन्तर हे और इन्हें हम जयरछ असेवली तथा सुरक्षा परिपद्‌ की 
नित्य की कार्यवाहियो में देखते हे । अतीत के अन्तर, जिन्हें भूछा नही गया, भव भी रूधत 
और इग्लेंड के बीच विद्यमान है । अमरीका और इग्लंड के वीच छिपी-छुकी आधिक 
प्रतिदद्विताए अब भी मौजूद हूँ ॥ रूस और अमरीका के वीच को खाई अब और चोड़ी 
हो यई- है । कोरिया युद्ध और संयुबत याप्ट्री में चीन के प्रतिनिधित्व को स्वीकृति देने के 
प्रश्न इन दोनों देशों के वीच बड़ी भारी पहेली वन गए हूँ । जापान की झाति-सधि के 
विपय में किसी प्रकार का एक-मत नही हो सका, और श्ञाति-सधि स्वतः राजनीतिक- 
शक्ति का केवल प्रदर्शन मात्र था | इस सपूर्ण कहानी का सर्वाधिक दु.खद भाग यह है कि 
जमंनी के साथ सबि की दर्तें अभी तक अधर में लटक रही हे । एक-दूसरे पर अभियोग 
ओर प्रत्याभियोग लगाएं जाते हे और १३ जनवरी १९५३ को चचचिल-ट्र मन-वार्तालाप 
भें ससार को घोषणा की गई थी कि युद्ध अनिवायय हैं। उपरिवर्णित सचाइयों में विश्व के 
कल्याण का सकेत नही मिलता । अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की सफलता पारस्परिक विदा 


गम 
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और भरोसे पर निर्भर करती ह । मुख्य-सचिव मि० द्विग्वे ली (/7ए2४९ ॥/८) ने 
जनरल असवरली को अपनी पहली रिपोर्ट पेश करते हुए कहा था, संयुक्त राष्ट्र संच उन 
राष्ट्रों की सामृहिक इच्छा से बलवान नहीं जो इसका समर्थेन करते हँ। स्वतः यह कुछ भी 
नहीं कर सकता । यह एक यंत्र है, जिसके द्वारा राष्ट्र सहयोग कर सकते हैं । इसे इसके 
कार्यकलापों तथा अनुभवों की दृष्टि से मानवता के महान्‌ हितों के लिए प्रयोग में लाया 
जा सकता है और उन्नत किया जा सकता है, अथवा इसे रह किया जा सकता है और भंग 
- किया जा सकता है। जिस तरह अगु-शक्ति के नियंत्रण में, जीवन और मृत्यु के बीच वरण 
है, इसी भांति संयुक्त राष्ट्रों की असफलता का अथे शांति की असफलता और विनाश की 
विजय होगा ।” निःसंदेह, संयुक्त राष्ट्रों का यंत्र कार्य कर रहा है, किन्तु यह अपना कत्तेव्य 
पालन नहीं कर रहा । “बड़े पांचों” में परस्पर अविश्वास और शंका की दा में यह कर 
भी कैसे सकता है ? किये जाने वाले निर्णयों की सत्यता आपत्तिजनक हैँ । सदस्य-राज्यों 
की पारस्परिक सदुभावना और सहवार्ता का नितान्त अभाव है । और तव, घोषणा-पत्र 
के उद्देश्यों का क्या होगा ? पूर्वपीठिका संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों के विश्वास और 
निइचय पर पुनः वल देती हुई कहती है “आगे जाने वाली पीढ़ियों की युद्ध के दानव से रक्षा 
करना, जिसने हमारे जीवन-काल में दो वार मानव-समाज को अभूतपूर्व कष्टों में डाला.हैँ 
संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य है” जब चचिल और ट्रू मन ने संसार में घोषणा की थी कि. 
यद्ध अनिवाय॑ हूँ, तो यह संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य को झुठला देता हूँ। युद्ध का दानव 
अब भी मौजूद है और जो छोग आगे आने वाली पीढ़ियों को उससे बचाने के लिए दुढ़ 
निश्वयी थे अब बह खुद ही घोषणा करते हैँ कि युद्ध अनिवार्य है, और इस तरह वे विश्व 
को विनाश की ओर घकतेल रहे हे । 
तीन व पुरावा कोरियाई युद्ध २७ जुलाई १९५३ ई० को पान-मन-जोत नगर 
'राम-संधि पर हस्ताक्षर होने के अनन्तर समाप्त हुआ। विराम-संधि पर हस्ताक्षर करने 
कार्य रक्त-पात और संघर्ष के एक अध्याय का अन्त हैँ । यह आशा की जाती है कि युद्ध 
रोकना सुदूरपूर्व में ही नहीं वरन्‌ समस्त संसार में शांति की पुनः संस्थापता का समा- 
नम होगा। एक बार पुनः संसार युद्ध की विपत्ति से रक्षित हो गया है। विश्व के समस्त , 
ष्ट्र एक वार फिर मैत्री एवं सहयोग के मार्ग पर छाये गए हैं । क्या यह संधि स्थायी होगी ? 
ऐसा हो सकता हूँ, यदि समस्त राष्ट्र स्वतन्त्र छोगों को शांति के लक्ष्य के समीप छावे का 
मत से प्रयत्व करें और अन्नाहम लिकन के कांग्रेस-अधिवेशन में द्वितीय प्रारम्भिक 
अभिभाषण में कही गई वातों पर आचरण करें। “किसी के प्रति द्वेप न रखते हुए, सच्ची 
वात पर दृढ़ आस्था एवं तदर्थहादिक उदारता जैसा कि ईइवर हमें सच्ची वात को 


दिखाता हैं” अब तक लड़ने वाले राष्ट्रों का यही दृढ़ निरमचय एवं समर्पण 
होना चाहिए। 
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और भरोसे पर निर्भर करती हू । मुख्य-सचिव मि० द्विग्वे ली (॥५ए४४८ ॥/6) ने 
जनरल असेवली को अपनी पहली रिपोर्ट पेश करते हुए कहा था, “संयुक्त राष्ट्र संघ उन 
राष्ट्रों की सामूहिक इच्छा से वछ॒वान नहीं जो इसका समर्थन करते है। स्वतः यह कुछ भी 
नहीं कर सकता । यह एक यंत्र है, जिसके द्वारा राष्ट्र सहयोग कर सकते हैं । इसे इसके 
कार्यकलापों तथा अनुभवों की दृष्टि से मानवता के महान्‌ हितों के लिए प्रयोग में छाया 
जा सकता है और उन्नत किया जा सकता है, अथवा इसे रह किया जा सकता है और भंग 
किया जा सकता है । जिस तरह अगणु-शक्ति के नियंत्रण में, जीवन और मृत्यु के बीच वरण 
हैं, इसी भांति संयुक्त राष्ट्रों की असफलता का अर्थ शांति की असफलता और विज्ाश की 
विजय होगा ।” निःसंदेह, संयुक्त राष्ट्रों का यंत्र कार्य कर रहा है, किन्तु यह अपना कत्तेंव्य 
पालन नहीं कर रहा। “बड़े पांचों” में परस्पर अविश्वास और शंका की दशा में यह कर 
भी कैसे सकता है ? किये जाने वाले निर्णयों की सत्यता आपत्तिजनक है । सदस्य-राज्यों 
की पारस्परिक सदभावना और सहवार्ता का नितान्‍्त अभाव है । और तव, घोपषणा-पत्र 
के उद्देश्यों का क्या होगा ? पूर्वपीठिका संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों के विश्वास और 
निश्चय पर पुनः बल देती हुई कहती है “आगे आने वाली पीढ़ियों की युद्ध के दानव से रक्षा 
करना, जिसने हमारे जीवन-काल में दो वार मानव-समाज को अभूतपूर्व कष्ठों में डाला हैं 
संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य है” जब चचिल और टू मन ने संसार में घोषणा की थी कि 
यद्ध अनिवायं है, तो यह संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य को झुठला देता है। युद्ध का दानव 
अब भी मौजूद है और जो लोग आगे आने वाली पीढ़ियों को उससे बचाने के लिए दृढ़ 
निरचयी थे अब वह खुद ही घोषणा करते हैँ कि युद्ध अनिवाये है, और इस. तरह वे विश्व 
को विनाश की ओर घकेल रहे हैँ । 

तीन वपूं पुराना कोरियाई युद्ध २७ जुछाई १९५३ ई० को पान-मन-जोत नगर 
विराम-संधि पर हस्ताक्षर होने के अनन्तर समाप्त हुआ। विराम-संधि पर हस्ताक्षर करने 
का कार्य रक्त-पात और संधप के एक अध्याय का अन्त है । यह आशा की जाती है कि युद्ध 
का रोकना सुदूरधूर्व में ही नहीं वरन्‌ समस्त संसार में शांति की पुनः संस्थापना का समा- 
रम्भ होगा | एक वार पुनः संसार युद्ध की विपत्ति से रक्षित हो गया हैं । विश्व के समस्त 
राष्ट्र एक वार फिर मैत्री एवं सहयोग के मार्ग पर छाये गए हैं। क्या यह संधि स्थायी होगी ? 
ऐसा हो सकता है, यदि समस्त राष्ट्र स्वतन्त्र छोगों को शांति के लक्ष्य के समीप काने का 
मन से प्रवत्त करें और अन्नाहम लिकन के कांग्रेस-अधिवेशन में द्वितीय प्रारम्भिक 
अभिभापण में कही गई बातों पर आचरण करें। “किसी के प्रति द्वेप न रखते हुए, सच्ची 
वात पर दृढ़ आस्था एवं तदर्थहादिक उदारता जैसा कि ईश्वर हमें सच्ची वात को 


दिखाता हैं” अब तक लड़ने वाले राष्टों का यही दुढ़ निश्चय एवं समर्पण 
होना चाहिए 
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द्वितीय भाग 
राज्य का गठन 


अध्याय : : १ 
सरकार के रूप , - 


(ए०ल्‍फाड ०६ ७०एथ्म्प्प्पव्मा) ४ 


राज्य और सरकार के रूपों में अंतर ([9507८४०॥ 0९ए७८९॥३ णिया$ 
० 00ए६. 20 #075 5 508&(2)--सजनोतिक विज्ञान के कुछ लेखकों ने 
राज्य के रूपों फी त्तरह ही सरकार के रूपो का वर्गीकरण किया हूँ । किन्तु यह ठीक नही । 
राज्य के रूप नही हो सकते । सभी राज्य अपने स्वरूप में समान होते हे और उनमें ज़न- 
सख्या, प्रदेश, ऐक्य, और संगठन के समान अनिवाय॑ तरव निहित होते हू । प्रदेश और जन- 
सख्या का अतर उनके राज्यत्व (5६8(८०००) के दर्जे में कोई अतर नही पैदा करता। 
निश्नदेह, एक नगर राज्य, एक राष्ट्रीय राज्य और एक विह्व साम्राज्य मे कभी-कभी 
अतर कर दिया जाता हूँ। किंतु राजनीतिक विज्ञान में इसका कोई भी प्रयोगात्मक मूल्य 
नही, क्योकि प्रदेश और जनसख्या के आधार पर राज्यों का वर्गीकरण केवल ऐतिहासिक 
विवरण हूँ । ऐक्य के आधार पर भी राज्यों का वर्गीकरण करना असभव है। सभी राज्य 
प्रभु-शक्ति-संप्न हें अर्यात्‌, सभी राज्य एक-दूसरे से समान रूप में स्वतन्त्र है और सभी 
अपने नागरिको और सस्थाओं पर समान रूप से सर्वोच्च शक्रित रखते हें। प्रभु-शक्ति के 
दृष्टिकोण से, सभी राज्य, अनिवार्यत. समान है और समानों का वर्गीकरण करना तकं- 
संगत नही हूँ । 
जो भी हो, राज्य अपने संगठन में भिन्न होते हे । सरकार राज्य का संगठत है और 
यही वह सस्या हैं, जिसके द्वारा राज्य अपनी इच्छा को प्रकट करता है ओर प्रदर्शित करता 
हं.। प्रत्येक राज्य का लक्ष्य भी समान है . मनुष्य का कल्याण । कंसे यह छट्षय प्राप्त किया 
जाता है, यह उसके संगठन पर निर्भर करता हूँ । यह केवल उनके सगठन के रूप से सवधित 
है, जिसमे राज्यो में अंतर होता है । राज्य से राज्य में ये अतर बहुत विस्तृत होते हे, अर्थात्‌ 
जो झासन करने वाले हैं, वे कैसे चुने जाते हूं, शासको में निहित अधिकार का स्वरूप और 
सीमा, प्रबन्धक, विधान निर्माण और न्याय-विभागों के बीच सवध । फलत , सरकार का 
रूप ही विभाजन का वास्तविक आधार हूँ । कितु सरकार के रूपों का वर्गकिरण करने के . 
छिए वया कसौटी होनी चाहिये, इस विपय में मतंजय-वही-है-। विस-पर भी, वर्गकरण के 
_दो महत्वपूर्ण और सर्वाधिक भर्वमान्य सिद्धान्त निस्‍्न है: 
१. उन छोगों की संख्या, जिनमें प्रभु-शक्ति निहित है; और 
२. राज़्य के सगठन के रूप | 
आधुनिक सरकारों के वर्मीकरण के लिए सतोपप्रद आधार, की खोज करना 
अत्यधिक कठिन हूँ | यद्यपि कुछ सरकारों में वहुत-सी बातें साझी होगी, तथापि उनके 
बीच स्पष्ट असभानता हो सकती है । उदाहरण के लिए, यूनाइटिड किगडम और फ्रास-- 
दोनों में पार्लामेंट्री ढंगो (ससदीब ढंग) की सरकार है । कितु यूनाइटिड किगडम की 
सरकार को सिद्धान्ततः स्वेच्छाचारी राजतत्र (3080प7८४ ग्राण्ग्रथद्रा४), 


बह 
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स्वरूपत: एक सीमित वैंधानिक राजतंत्र और क्रिप्रात्मिक रूप में छोकतंत्री गणतंत्र के रूप 
में चित्रित किया जाता है | दूसरी ओर, फ्रांस एक गणतंत्री रूप का देश हैं, जिसकी 
व्यवस्थाएं राजतंत्री हें और भावना सामाज्य की है ।१ फिर वहां की सरकार का रूप भी, 
प्राय: जल्दी-जल्दी बदला करता है । आज जो वर्ग-विमाजन किया जाता है, सम्भव हैँ कि 
चह अगली पीढ़ी को स्वीकार न हो । 

५ अरिस्टोडल का वर्य-विभाजन (29068. (द4इश०्वा 07 )--- 
अरिस्टोटल द्वारा रचित पुस्तक पालिटिब्स (?०॥009) में दिये गये सुप्रसिद्ध 
विभाजन से इसका आरंभ होता है । किन्तु यह अरिस्टोटल की मौलिकता नहीं थी । उसने 
प्लेटो (2]800) से और प्लेटो ने, सुकरात (850८/906$) से इसे लिया था। यद्यपि 
प्लेटो ने, अच्छे शासन की परख की कसौटी सुकरात के ज्ञान को माना था, फिर मी 
इसके द्वारा किया गया वर्गे-विभाजन निर्णायक नहीं समझा जाता । 

अरिस्टोटल ने अपना विभाजन दो सिद्धान्तों के अनुसार किया था : 

(१) प्रभूत्व शवित का प्रयोग करने वालों की संख्या, और वे_ 

(२) किन छक्ष्यों की सेवा करते हूँ । * 

पहले सिद्धान्त का विश्लेषण करते हुए अरिस्टोटल कहता है “यदि प्रभुता एक ही 
व्यक्ति में निहित है तो यह राजतंत्र (१/०7४७7०४) हुआ। यदि कृतिपय छोग शासन 
करते है तो यह कुलीन तंत्र (0७7500279०५) हुआ और यदि प्रभुत्व शक्ति बहुतों 
के हाथों में है, तो वह संगठित राज्य (90॥(9) कहलाना चाहिये ।” 

तत्पव्चात्‌ अरिस्टोटल ने स्वाभाविक (४०४7०) और विकृत शासन व्यवस्था 
(एशएट८0) का भेद अपने निष्कर्पों को आधारित करते हुए दर्शाया है। एक 
स्वाभाविक राज्य वह है जिसका लक्ष्य सदेव कुल सम्प्रदाय का कल्याण हो । वही विकृत 
रूप ([067८7४८०) धारण कर लेता है; जबकि शासक एक या अनेक स्वार्थी वन 
जाते हे और वह या वे उनको प्रदत्त की गई सत्ता का प्रयोग सारे समुदाय की अपेक्षा अपने 
ही लाभाथे करने लगते हे । राजतंत्र (१(0747८09) कुलीन तंनतर और संगठित राज्य 
(2?0॥9 ) अरिस्टोटल के मत से स्वाभाविक शासन के रूप हैं। उसने कहा था कि 
अत्याचार (4५77७79) राजतंत्र का विकृत रूप है। अल्प-जनतंत्र (0॥8»70०३९) 
कुलीन तंत्र राज्य का विक्ृत रूप और प्रजातंत्र (0270८7&८9) संगठित राज्य का 
विकृत रूप है । जी 

उचत वर्ग-विभाजन में दो बातें ध्यान देने योग्य हँं---पहली अरिस्टोटल ने अल्प- 
जनतंत्र (08०7८)9) तथा कुलीन तंग में स्पष्ट भेद कर दिया है। परन्तु आधुनिक 
प्रयोग में दोनों के अन्तर को दृष्टि में नहीं रखा जाता, और हम दोनों का प्रयोग प्रायः 
पर्यायवाची अर्थों में करते हैं। दूसरे अरिस्टोटल ने प्रजातंत्र के वही अर्थ नहीं लगाये, जो 
आज हम, समझते हूँ । उसने इसको विकृत शासन का रूप दिया है और हमारे लिये यह्‌ 
सर्वेत्तम रूप है। आज कल के अर्थों में, प्रजातंत्र का विकृत रूप है )४०७०००४०ए 

१. फ्रांस के संविधान से संबंधित संकेत, विशिष्ट दशा को छोड़ कर, १८७५ के 
संविधान से संबंधित हैं । 
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या 0200८780ए अर्थात्‌ भीड़ का शासन या झुड या दुजूम-शातन । 
नीचे दी गई तालिका से, अरिस्टोटल द्वारा दिये गये विभिन्न शांसत रूपों का भेद 
स्पष्ट हो जायगा। 





पहुली परीक्षा इूसरो परीक्षा उनके लक्ष्य 
संविधान का स्वरूप स्वाभाविक--)+०“””| विकृत--जब शासन मे स्वार्य* 
जवकि शाप्तन का | परता आ जाय और शासकवर्ग 
उद्देश्य सकल समुदाय | अपने ही छाभार्य अधिकारों का 





की सेवा हो । प्रयोग करें । 
एक का शासन *».| राजतंत्र (७४*+ण अत्याचार “प्भन्ग्‌ 
दो का शासन कुलीनतत्र ४१७४४०'जल्पतंत्र ०५५ 








बहुतो का शासन संगठित राज्य ९३४१ प्रजातत्र 0९०००४५८५ 
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अरिस्टोटल के राजनीतिक परिव्तत का काल-चक्र ((7५८06 0(4॥750006$ 
20०॥४०७। (॥378०0)--भपने गुरु प्छेटो की तरह, अरिस्टोटल भी, अपने शासन के 
स्वरूपों को राजनीतिक परिवर्तन के काल-चक्र के अधीन रखता है। जैसे एक वाईसिकल 
के पहिये घूमते है, उत्ती अक्रार अरिस्टोटल के मतानुस्तार शासन के रूप भी घूमा करते हैँ। 
बहू, राजनीतिक परिवर्तन का चक राजतंत्र (१/0727009) से आरभ करता है। उसका 
कहना है, कि सव से पहला शासन राजा ने स्थापित किया। राजा के सदाचार के पतन 
और अपने उद्देश्यों से विमुख हो जाने पर, उसका शासन अत्याचार में बदल गया, क्योकि, 
शासन प्रजा को भलाई के लिये नही रह सका । परस्तु, अत्याचार का शासन तो चिरकाल 
तक नही चलछ सकता था | उसका तसल्‍्ता उलट दिया गया और उसकी जगह थोड़े से बुद्धि- 
मान ज्यवितयों ने, सा्व जनिक कल्याण के आदर्शों से प्रेरित होकर दूसरा धासन स्थापित 
किया । समय के साथ-साथ उसका भी पतन हुआ। प्रारम्भ मे, प्रजा की सेवा करने वाले 
उत्साह का भी लोप हो मया। इस प्रकार अमीर-उमरा का गाश्वन स्वल्प जनों के हाथों में 
पहुच गया । जनता बहुत दिनो तक ऐसे शासन को सहन नही कर सकती थी जिसका उद्देश्य 
केवछ शासकवर्ग का हित ही था ) परिणामस्वरूप, नागरिकी ने मिर्च कर एक कामयाब 
बगावत करके उक्त शासन की जग्रह एक सगठित घ्यासन स्थापित कर दिया, जिसमे सर्वोच्च 
सत्ता जन-साधारण के हाथो में थी, जिसे वे सार्वजनिक हिताय॑ प्रयोग में लाते थे । जब 
ऐसा सगठित गासन (?०॥८9) विक्ृत हुआ, तो उसकी जगह, प्रजातंत्र राज्य-प्रणाली 
नेलेली। 
आतत्र शासन, अरिस्टोटछ की परिभाषाओं के अनुसार, हुजूम-शाहीं शासन 
है, याती, ऐसा हुल्लड़, जिसे कभी भी सहन नही किया जा सकता । जब ऐसी अवस्था हो 
जाती है तो कोई शक्तिश्ञाल्ली योद्धा राजनीतिज्ञ मैदान मे कूद कर अपने को राजा 
घोषित कर देता हूँ और इस प्रकार अरिस्टोटछ के राजवीतिक परिवर्तन का चक्र चलता 
है। अरिस्टोटल लिखता हूँ कि “पहले-पहल, राजतत्र घासन स्थापित हुए थे,. * 
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राउसो ((रि०प5४८४७ ) -ने शासन को तीन वर्ग बनाए हैं: राजतन्त्री; 
अमीर-उमराई और प्रजातस्त्री । और उसने अमीर-उमराई के तीन उपभाग भी किए हँ--- 
स्वाभाविक, निर्वाचनात्मक और पैतुक | राउसो ने निर्वाचन द्वारा नियुक्त कुलीनों के शासन 
को सर्चेत्तिम और पैतृक या परम्परागत को निकृष्टतम वतरूया है। राउसो, सीधे प्रजातेन्त् 
(07८६ तल्गमा०टाथ्टए ) का बड़ा भारी पक्षपाती था। उसने मिश्नित्: 
शासन के रूप का अस्तित्व भी माना है । ब्लृंशली (कफ्राग्मादा) ने अपना 
ही वर्ग विभाजन किया हैं। उसने अरिस्टोटछ के वर्गीकरण को मौलिक रूप माना 
है, पर अपनी ओर से भी एक और शासन का रूप जोड़ा है। उसका विभाजन इस प्रकार 
है : राजतन्त्र, अमीर-उमराई राज, प्रजातन्त्र और ईववरतन्व ( 60272०ए ) 
ईश्वर-तन्त्री शासन-विधि वह है, जहां, “प्रभुत्क दावित का केन्द्र भगवान ही. को माना. 
जाय, या फिर किसी आदर्श पुरुष अथवा किसी एक धारणा को।” जो व्यक्ति शासन चलाते 
हे उन्हें भगवान या आदर्श-पुरुष के प्रतिनिधि या स्थानापन्न कहा जाता हैँ। ब्लृंशली कहता 
है कि ईइवर-तन्त्र एक स्वामाविक रूप का शासन है, परन्तु विकृत होने पर इसे 
(000८72८५) प्रतिमा-तन्त्री शासन कहा जाता है। परन्तु ऐसा वर्ग-विभाजन 
फम्रमजनक प्रतीत होता है । आधुनिक राजनीति-विज्ञान का पंडित, धर्म को राजनीति 
से पृथक करके, शासन के रूपों का विभाजन करते समय, भगवान को बीच में नहीं छाता। 
उसका काम है, प्रभु-शक्ति का स्थान निश्चित करना, जो वास्तव में या तो एक व्यक्ति में 
रहती है, या फिर बहुत से व्यक्तियों में । 
कुछ अन्य लेखकों ने राज्यों का वर्गीकरण इतिहास के आधार पर किया है। इस 
(४० श०्मी) हुए हें । आपने पत॒क तन्‍त्र (शिव्वारंथ्राटा4), ईश्वर-तन्त् 
(77००८०४४८) , स्वेच्छाचारी (0८50082), प्राचीन (298४०), जागीरदारी 
(7064) और वैधानिक ((४07800प079/ ) प्रकार के राज्य माने है। आपने 
शासन प्रणाढ्ी के और भी भेद दर्शाये है और प्राचीन रूप के राज्यों का उपविभाजन करके 
राजतस्वी, अमीर-उमराई और प्रजातन्त्री शांसन उपनाम दिए हैं । वान माहक के 
वर्गीकरण को साधारण अवलोकन पर ही अस्वीकार किया जा सकता है । इस विभाजन 


का आधार कोई एक सिद्धान्त नहीं है, और राज्य व शासन में भी लेखक ने कोई भेद 
नहीं दर्शाया । 


मेरियट का बरगें-विभाजन (]५770038 (]85902007 )---आधुनिक युग 
के राजनीति शास्त्री सर जे. ए. आर. मैरियट ने राज्यों का विभाजन त्तीन आधारों 
पर किया हूँ । उसने अरिस्टोटछ के वर्गीकरण को मौलिक माना है, परन्तु आजकल 
के शासनों की दृष्टि से उसे अपर्याप्त कहा है । मैरियट के वर्गीकरण का पहला 
आधार हूँ शासन के अधिकारों का विभाजन। इसी से, शासनों के ऐकिक और 
संघीय दो भाग हो जाते हूँ। ऐकिक शासन में, अधिकार केन्द्र में रहते हें और प्रान्तीय 
शासन, जो कंद्धीय शासन द्वारा वनाए गए हूँ, केवछ प्रतिनिधि अवस्था में रहकर अधिकारों 
का उपभोग करते हे। शासन के संघीय रूप में केनद्रीय तथा राज्य सरकारों को मौलिक 
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अधिकार प्राप्त है, जो सविधानने उन्हें प्रदान किए हूँ और प्रत्येक राज्य बपने न्याय 
व कार्यक्षेत्र में स्वृतन्त्र हूँ 

मरियट का दूसरा आधार हैँ एक कडा और ठचकदार ( #झां80 खाते 9 
॥ी2४४%6 ) सविधान। और तीतयरा आधार है का्यंप्रालिका ( «एल्टप्रपृएद ) 
और विधान-मढल ( ८£5]2/प72 ) का आपसी सवध | जहा कार्यपालिका विधान 
मडल की अपेक्षा श्रेष्ठतर हूँ वहा के शासन का रूप स्वेच्छाचारी होगा ओर यदि कार्य॑- 
पालिका और विधान मडल के अधिकार सम-पदस्थ हे तो शासन का स्वरूप जध्यक्षात्मक 
होगा । यदि कार्यपालिका विधान मंडल के अधीन हैं, जेंसा यूनाईटिड किगडम में हूँ, 
तो झासन का स्वरूप पार्लामेंटरी (फथ्योव्याट्याक्षा9) अर्थात दायित्वपुर्ण होगा। 


लीकाक का वर्ग-विभाजन (7,23८0८॑05 ([छ४४८४४07)--छाक्टर 
स्टीफन छीकाक द्वारा किया गया वर्म-विभाजन भी छगभग मेरियद जैसा ही है । 
लोकाक ने अपने वर्गीकरण में वे सभी स्वरूप शामिल नहीं किए जो राज्य के विकास 
के मार्ग में आ चुके हें। इत्होने केवल वास्तव में जीवित॑ शासमों के रूप ही गिने है । 
उनके मौलिक विभाजन के आधार स्वेच्छाचारी व प्रजातस्त्री दो ही रूप के शासन हैं। 
>स्ेडराजारी गासन्‌ में, प्रभु-धक्तित केवल एक व्यक्ति के हाथो भें रहती है, जो अपनी 
इच्छानुसार राज्य करता है और अ्जातन्त राज्य, में प्रभुशक्ति, जनता या छोयों में 
अथवा उनके अधिकांश में स्थित रहती हूँ । प्रजातन्त्री राज्यों के दो प्रकार है, पूर्रिमित 
अजतत्त्र और ग्यतुस्त्र । परिमित राजतत्त्र में शासन का प्रमुख राजा होता है, परन्तु 
उसके अधिकार सौमित होते हैं। गणतन्त्र राज्य में कार्यपाछिकां का चुनाव जनता एक 
निश्चित समय के लिए करती हूँ । उक्त दोनों नमूने, ऐंकिक या सधीय कोई-सा रूप धारण 
कर सकते हू । ऐकिक या सघीय शासन, पाछमिट विहीन था पालमिद्री! कोई रूप धारण 
कर सकता है । पाछ॑मिटरी शासन में कार्यपाछिका का उत्तरदायित्व विधान-मडछ के प्रति 
होता है, और पार्कामेट-विहीन अयवा अध्यक्षात्मक झासन में कार्यपरालिका विधान- 
मंडल के प्रति उत्तरदायी नही होती । 


डा. छीकाक के वर्ग-विभाजन को, पृष्ठ २३८ पर दी गई तासिका से, जो हमने 
उन्ही से ली है, भली भाति स्पष्ट किया जा सकता हूँ* * 


राजतंत्र ((०727009)--राजतस्त्र रूप का धासन वह है जहां प्रनू-धक्षति 
क्षेबुल एक व्यक्ति से स्थित हो। राजतत की सस्या इतिहास को देन है और यह सज्प 





एकता, बल, और शब्ति सभी एक साथ निहित ये । राजा वा सखाद एक धयझ, चिकन 
निर्माता, न्यायाधीश और कार्यप्रालिका उनी के कऋ्र्ये करद्म था बौर इस प्रक्र इह लख्ने 
व्यक्तिगत बल दर समाज को सगरव्ति रबठा या, जो यजय को अनुपर्चिकि ने. रल्म 
खण्ड-स्रण्ड हो जाता । 
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सम्मिलित हुआ है, यच्पि, वहाँ राजतंत्र का झातन स्थापित नहीं है। आवुनिक - 
मसलमानो राज्यों में भी वैधानिक व्यवस्थाएं घोरे-बीरे निरंकुश राजतन्त्र का स्थान 
लता जा रहा है । 


निरंकश राजतंत्र के गुण (>८टाताड एम 05006 30087 ८ए )--राज्य 
के प्रारंभिक विकास के समय, निरंकुश्न राजतंत्र सर्वोत्तम था। जझावद, गंवार, जंगली 
और जअतम्य लोगों को नियंत्रण में रखने के लिए उससे अच्छी कोई दूसरी शासन- 
व्यवस्था नहीं हो सकती थी। जान स्टुअर्ट मिल ( [०४४7 5४एवथ्य )॥। ) ने ठोक 
लिखा है, 'स्वेच्छाचारी राज्य, शासन की एक वँघ व्यवस्था है, जब कि जंगली-गंवारों 
को संभालना हो, परल्तु शर्त वह है कि उद्देश्य उनकी उन्नति हो और जो साधन प्रयोग में 
छाए जाएं वे सव उस उद्देश्यपूर्ति के लिए न्यायतंगत हों ।” स्वेच्छाचारी राजतसन्तर में, 
बल, मानसिक्त शक्ति, कर्म-शक्ति, तुरंत निर्णय, एक परामझ्, नीति में अविच्छिन्ता 
तथा स्थिरता के नण रहते हूं। एक उत्तम तया समयवान झासन के लिए, सावभवंत मचेया, 
तुरंत निर्णय, जौर जविच्छिन्न चीति, अनिवार्य वातें हें, विशेषकर राष्ट्रीय संकट व जापात 
अवसरों पर । इसके अलावा, प्रतिभाशाली व्यक्तियों को राज्य को सेवा के लिए चुनवे 
में राजा स्वतंत्र रहता है । ऐसे चुने हुए पदाधिकारी राज्य-व्यवस्था को अपनी भरसक 
योग्यतानसार चलाते हें क्योंकि वे जानते हैँ कि उनका पदारूढ़ रहना राजा की इच्छा 
पर निर्भर है। ब्नाईस (379८८) ने छिखा हैं कि सत्रहवीं तवा अठारहवीं शताब्दी के 
स्वेच्छाचारी राजाओं ने “योरोप के देशों में अनेक सुधार किये, जो बलवान राजतंत्र 
सफलछतापूर्वक कर सकता था ।7$ 
निरंक॒ुश राजतंत्र के दोष ([22( ९७ ०2980 ४६६ ४०४82707५9)--सरन्‍्तु, 
कोई एक मनुष्य, निरंकुश झवित का प्रयोग करने योग्य नहीं हो सकता । एक दुष्ट 
स्वेच्छाचारी राजा अपनी प्रजा को ज॒त्याचार द्वारा पीस के रख देगा और छोम रंक हो 
जायंगे। यहां तक कि एक योग्य स्वेच्छाचारी राजा भी जपतनी प्रजा को यही तिखलाता हैँ 
कि वह अपने विजी काम-काज को देखे और शेप सव शासन पर छोड़ दे। निरंकुश राजतंत्र 
में, शासव चूंकि एक ही व्यक्ति के हाथ में रहता है, जो अपनी प्रजा के लिए भछे-बुरे का 
निर्णय अपनी ही वृद्धि से करता हैं, इसलिए, इतिहास हमें वतलाता है कि स्वायत्त शासन 
के संचालक, प्रजा की मलाई की जपेक्षा शासक के विजी लाभ को दृष्टि में सदा अधिक रखते 
थे। परंपरानत राजतंत्र प्रणाली में योग्य राजा का मिछूता संयोग से हो सकता हैं। इसका 
जिम्मा कोई नहीं के सकता कि सदा योग्य, समर्ववान और उदार राजा हो राजसिहासन 
पर वैठेगा | इतिहास यही दिखलाता है कि मूर्ख, मूढ़ और निरवेल राजा नियमित रूप. से 
चलते जाये हूँ जौर वुद्धिनान, चीतिज्न तथा संत राजा जपवाद-मात्र रहे हैं।..._ ह 
यदि यह मान भी लिया जाय कि निरंकुश राजतन्त्र शासन का अच्छा रुप है, तो भी. 
हम वीतवीं झताव्दी में पलने वाले छोय किसो बच्छे शासन में विश्वास नहीं करते, जब 
तक वह स्व-झासन न हो। एक जंच्छा झासन, स्व-शासन का स्वानापन्न नहीं वन सकता 
((0000 (90एटाय्रगा6ए 45 20 उप्र लि 56 90एशफआध्या) । 
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स्व॒राज्य तो स्वराज्य ॥ “ऐसा झासन, जो प्रजा के स्नेह पर_आधारित नहीं है, जो 
अपने नागरिकों को सार्वजनिक कामों में नाग छेने के छिए प्रेरित करके, उन्हें घुद्धिनात; 
दक्ष और चौकस शहरी नहो वनाता, आदर घासन नही कहा जा सकता। ओर वह झानन, 
जिसमें, प्रजा को किसी-न-किद्ी रूप में भाग छेने से वचित रुखा जाता हो, तिइ्वय ही 
उत्तम नागरिक पैदा नही कर सकता ।”* स्वेच्छाचारी राजा, अपनी प्रजा को अधिकार 
ओर स्वाथीनता देने का कमी साहस नहीं करेगा । वह जपदो प्रजा में प्रवठ राजनीतिक 
घजीवता, स्वदेद्य प्रेम-्युक्त राज्य-भवित और सामाजिक ऐम्यमाव का संचार नहीं करता । 
यदि वह करता हू, तो वह स्वेच्छाचारी राजा नही रहता। झक्ति व अविकार से सदेव नप्मा 
होता हैँ और स्वेच्छाचारी यही चाहेगा कि जधिकार व शक्ति का स्रोत वह स्वय ही 


बना रहे। 


सीमित राजतंत्र (770८० ?०रधा८9)--ह्वीमित शाजतंत्र, शासन 
का वहूं रूप है, जिसमें राजा की सत्ता, लिखित सविधान की व्यवस्थाओं या 
फिर विश्येप मौलिक प्रयाओं ढारा, सीमित कर दी गई हो, जैसा कि यूनाईटिड 
किंग्डम में है। अतः सीमित राजतत्र शासन का एक स्विवान-युक्‍त रूप है और 
सिद्धान्तरूपेण, एक गणतत्री शासन ही है । सीमित राजतत्र और गगतत्र राज्य में केवल 
इतना अन्तर है कि पूर्वोक्त में राज्य की सर्वोच्च कार्दपालिका झक्ति वशागत राजा में स्थित 
रहती हूँ और उपरोक्त में, प्रेसिडेंट में, जिसको एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है, 
जिसकी समाप्ति पर, यदि वह पुनः निर्वाचित न हो सके, तो साघारण नागरिकों में शामिल 
हो जाता है । परन्तु सीमित राजा तथा गणतत्र के प्रेसिडेंट दोनों के अधिकार नाम-मात्र 
के होते है । वास्तविक संचालक मत्रिगण होते हे, जो विधान मडछ के सदस्य चुने जाते हूँ 
और वबहु-सख्यक पक्ष से सम्बद्ध होते है । ये मंत्री, तव तक पदारूढ़ रहते है, जब तक 
उन्हें विधान मडल का विश्वास प्राप्त रहता है । उन्हें, राजा अपनी इच्छा से पदच्युत नही 
कर सकता, और न ही, अनियत रूप से उन्हे चुन सकता है । इग्लेंड का राज्य, एक विशिष्ट 
उदाहरण हूँ संविधान युक्त राजतत्र का, जिसमें राजा का सर्वाधिपत्य तो है, पर उसका 
शासन नहीं है । 





सोमित राजतंत्र की उपयोगिताएं ( (75८5 ० 44770८0 340727८709)-- 
राजा के अधिकारों का सीमित होना ही सिद्ध करता हूँ कि मूछ सत्ता छोकतंत्रात्मक 
शासन में स्थित है । वेगहाट (342०700) का मत है, कि इग्लेण्ड के राजा का यह 
अधिकार हूँ कि उससे परामर्थ लिया जाय॥ वह उत्साहवर्धन तथा सतर्क कर देने के 
अधिकार भी रखता हूँ । परन्तु वह किसी वास्तविक अधिकार को कार्यात्वित नही करता। 
वास्तविक झासन-व्यवस्था मंत्रियों द्वारा की जाती है, जो विधान-मंडछ में बहुमत पक्ष के 
प्रतिनिधि होते हैं। सीमित राजतंत्र जनता को सार्वजनिक कार्यों में भाग लेते हुए अपनी 
इच्छानुसार देश का शासन चलाने के सच्चे अवसर प्रदान करता है। हर हालत में, जनता 
ही प्रभु-शवित है । 


4, एकल एग्रापंट्थे 5दटा<९ ब्फवे एएस्टमग्ाटा, ६ 373 « 


२४२ .._ राजनीतिक विज्ञान के सिद्धान्त 


. / “ किन्तु वंशागत या परम्परागत राजा का होना सीमित राजतंत्र का सब से प्रधान गुण 
हैं। निरत्तर दीर्घ काछ तक सिंहासन पर रहने से, राजा को. झासन-व्यवस्था का पर्याप्त 
व परिपक्व अनुभव प्राप्त हो जाता है, जिससे वह अपने मंत्रियों का, जो शासन-कछा में- 
प्रायः नौसिखिये होते हं, मार्गदर्शन कर सकता हूँ । इस प्रकार, राजा का प्रभाव एकता, 
पअतिप्ठा तथा स्थिरता-वर्वक सिद्ध होता है । इसके अतिरिक्त, राजा स्वयं किसी पक्ष से' 
संबंध नहीं रखता, जब कि उसके मंत्रियों का संबंध एक पक्ष से रहता है। अतः राजा की. 
स्थित्ति एक मध्यस्थ की रहती है, जो सदा यह देखता है कि प्रतियोगी-पक्ष या दरू,राजनी ति: 
का खेल नियमानसार खेलते हें । । 


कुलीनतन्त्र (#7पं580272८9) 


कलीनतन्त्र के अर्थ (५ ६द०४एह ०0 27530८78८५)--कुलीनतन्‍्त्र, 
मौलिक अर्थों में, शासन का वह रूप हूँ जिसका, संचालन समुदाय के सर्वोत्तम 
पुरुष, वड़े ही पवित्र सिद्धान्तों से प्ररित होकर करते हों । शासन का ऐसा रूप हमें 
अर्स्टोटल से प्राप्त हुआ है। ग्रीक (37८८९) भाषा में (.4775/05) अरिस्टोस कां. 
मतलव है श्रेप्ठ और (/#76/95) क्रेटोंस का अर्थ हैँ शक्ति । बतः अरिस्टोक्रेंसी ग्रीक 
दार्शनिकों के अनुसार, गरासन का वह रूप था, जिसे विशेषतः: उत्कृप्ट-सरकार (80एश-. 
प्राध्यां; 867 6८८४/४४८८) कह सकते हैं । इसका सिद्धान्त था नैतिक सद्गुण : 
शासक वर्ग की नैतिक व वीद्धिक श्रेष्ठा । बब तो कुलीनतन्त को, शासन के उस रूप 
के अर्थों में छिया जाता हैं, जिसमें राजनीतिक शक्ति, समुदाय या समाज के एक अल्प 
भाग के हाथों में रहती हैँ । परन्तु, यह कुलीनतन्त्र की सच्ची कसीटी नहीं है। कुछीनुतृन्त 
का चरित्र, शासन करने वाले आदमियों के चुनाव की रीति.पर निर्भर है,. न कि उनकी 


संख्या की अल्पता पर। 


समाज में कुछ प्रमुख विचार फैलते रहे और आज भी वे विचार मौजूद हैं, जिनके 
अनुसार चुनाव की पद्धतियां निश्चित कर छी-गई यीं। सर्वप्रथम, जन्म के महत्व की घारणा, 
हैँ 4 आदिम काल के समाज में एक हीं पुरखा से उत्पन्न व्यक्तियों के परिवार मिलकर एक 
संमुदाय बन जाता था, जिसमें दत्तक संतान बना छेने की व्यवस्था को छोड़ कर बाहर वालों 

के प्रवेश का निषेध था । आधुनिक समाज में हम अपने साझे पुरखा की गणना नहीं करते 
फिर भी इस भावना के सामने झुक जाते हैं, कि कुछ परिवार दूसरों से अधिक अच्छे होते 
हैं। चुनाव की दूसरी पद्धति गुणों के आधार पर भी हो सकती है अर्थात्‌ श्रेष्ठ और उत्तम 
वृद्धि व योग्यता के व्यक्तियों का दूसरों पर शासन के लिए चुना जाना । पक्षपात से चेन 


छेने का एक और सी ढंग है। जब एक राजा, अपने सर्वोत्तम सेवकों पर कृपा-दृष्टि करके 
उन्हें ऊंची पदवियां प्रदान करता हैं, तव उसे पक्षपात या कृपा के आधार पर किया गया 
चुताव कहते हैं। फिर धन-सम्पत्ति वाला कुछोनतन्त्र भी हो सकता है, जिसमें चनाव का 
जाधार केवल व्यक्ति की घव-राकज्षि को मान लिया जाता है । निर्धन-गरीवों के लिए, वे 
चाहे कसे ही बुद्धिमान और गुणवान क्‍यों न हों, सार्वजनिक पद पाने और सार्वजनिक 
कार्यों में भाग के सकते के कोई अवसर नहों 


प्रोफेसर जैलिनेक ( |८॥प८८) ने कुलीनतत्व के सामाजिक पहल पर. अधिक 


सरकार के रूप २४३ 


घोर दिया हूँ । वे कहते हूँ कि समाज में सदा ही एक ऐसा वर्ग रहता है जिसे यज-काज में 
प्रमुत्व शक्ति प्राप्त होती हैँ । यह बर्ग चाहे पादरो-पुरोहितों का हो, चाहे सैनिक समुदाय 
या भूपति जमीदार का । अस्तु, समुदाय का रूप जो भी हो, झक्ति उसी सामाजिक वर्ग के 
हवार्थों में रहेगी, जो कि दूसरों से अधिक बलवान है, और जो कुछ ऐसी विशेष सुविधाओं 
का उपभोग करता हैँ, जिनते अन्य वर्य वचित है । फछत: जैलितेक ने यह परिणाम निकाला 
कि कुलीनतन्त्र को परिभाषा करते हुए, उसे केवछ अल्प-सख्यक व्यक्तियों का शासन 
कहना मूल है । 
फुलीनतन्त के भेद ( 3705 0 87500८3०५ )--अरिस्टोटछ ने तो 
कुछीनतस्त्र के शासन को आदझे ही माना है। इसका विकृत रूप अल्पतन्त्र (ण827८9) 
स्वल्पजन-सत्ता था। राउसों (४०७५६८७प ) ने कुल्यीनतन्त्र को स्वाभाविक, निर्वाचनात्मक 
व्‌ बच्चागत (72, टै८९एंए८ शा ॥टाटता६४7५) माना है । वर्ग-विभाजन के 
सामान्य आधार हैँ : घन-सम्पत्ति, जन्म-जात प्रतिभा-वुद्धि और शिक्षा-सस्क्ृति। घन-सम्पत्ति 
वाले अमीर-उमय को प्रायः घनिक-तत्र ([.४0८४०७) कहा जाता हूँ। अभी हाढ़ के 
कुछ छेखकों ने, कुछोनत त्र के स्थान पर कुछीन-जनतंत्र ( दाउंड.0-पे८॥००८७४८५ ) 
शब्द का प्रयोग किया हैं। अरिस्टो-डमोलेसी का अभिप्राय शासन का वह रूप हैं, जिसमें 
श्रेष्ठतम भनुष्य शक्ति का प्रयोग करते हो। वास्तव में, राजनीतिक विचारों का इतिहास 
तो हमें पही बतछाता हूँ कि राज्य के विकास की प्रत्येक अवस्था में, कुलोनतन्नी सरकार के 
रूप को ही आदर्ण रूप से सर्वोत्तम समझा जाता रहा है । 
कुलीमतन्त्र के गुण ( ४८7७5 ० &75$00८2८ए५ )--हुढीनतत्त्र के 
गुणों में से एक तो मह है कि इसमे योग्यता पर जोर दिया जाता है। इसमें यह 
मान छिया गया हू कि कुछ थोड़े, अन्य छोगो की जपेक्षा शासन के छिए अधिक उपयुक्त 
हूँ । वे श्रेष्ठ हूँ इसीलिए शासव करते है और उनकी श्रेष्ठता को कसौटी है उनकी नूतिक 
ब्‌ दोद्धिक उत्कृप्टता जो उनमे दूसरों की अपेक्षा अधिक हे। कारठाइल के शब्दों में “मू्खों 
का यह.चिरसत्यायी अधिकार है. कि उन पर बुद्धिमान गान किया करें ।” समुदाय या 
समाज को, अमोर-उमरा में एक ऐसा शासक-वर्ग मिला है, जिस पर सार्वजनिक व्यवस्थाओं 
को ईमानदारी और प्रतिप्ठापुर्वक चछाने के छिए भरोसा किया जा सकता हूँ, वयोकि राज- 
नोति पे स्वतत्र रहकर, उसे खूब ऊंची स्थिति प्राप्त हेँ। स्वायित्व तथा कार्य-कुघछता के 
नाते भी यह वर्ग, झासत के अन्य रूपों की अपेक्षा श्रेप्ठ होने का दावा कर सकता है। जॉन 
* स्टुअदे मिल ( [०7 5पथ६ )ह! ) छिखता है कि “वे ग्ासन, जिन्होने निरन्तर 





4 है > 
भी समर्थन किया गया हूँ, क्योकि यह ऐसे छोगो का एक वर्ग प्रदान करता है जो परम्परा 
से सार्वेजनिक व्यवस्थाओं से सुपरिचित चछा आता हूँ। सो उसमें, जन्म से ही, शासन 
व्यवस्था को सभालने की रुचि रहती हूँ । राजनीतिक शिक्षा उनके रक्त में होने से, वे उन 
सभी गुणों को हृदयंगम कर लेते है, जो एक अच्छा झासक बनने के लिए बनिवाय॑ हे। 

- यह दावे से कहा जा सऊता है कि कुछीनतन्त्र सबसे अधिक अनुदार ( (07- 


€ राष्ट्रपति ५ 
जप या क्रिया त्मक अनुभव प्राप्त हैं यथा 
है प्रतिनिर्भित्त की यह प्रणाली 


#ं#:००४०१) _-समभी प्रकार 
- अपने अलग स्वार्थों के 


ने, लिम्न शेणी के को के प्रति और ऋरता के व्यवह का भ्रदशन भा 
है, जो चुणा-युवत होने से और भी असहनीय हो गया है ४! ' 

सरकार के शासन से भलाई और बुराई दोनों ही हुई हैँ जहां-जः् 

उपत शासव चिरकाई तक जमा रहा हैं। वह +-बहाँ पैतुक पर्द। काफी संख्या में ऐसे ब्यवित: 

ू या अधिकार प्रयोग करने के लिए से 


इवोग्य थे । अजा का वर्मा , विरोध तथा ढ़ ,यह धारणा... 
विश्वास कि $* लोग दूसरों पर शर्सित करने के लिए पैदा हु 5 हूँ, युवितसंगत नहीं है । 


१. _ >> छाऋओ ०9]. 
२. संविधान अनुच्छेद ८०, खंड (१), (३) और (३) 


सरकार के रूपए र्थप 


फिर यह छोकतंत्र शासन का विरोधी भी है, श्यीकि इसके अनुसार जनता अपने शासन में 
भागोदार नही वन सकती और इस प्रकार, जन-साधारण केवछ आाज्ञा पालने बाला 
ही रह जाता हैँ । बत:, कुछोनतन्त्री शासन, प्रजा में राजनीतिक जाग्रति उत्पन्न नही करता 
या उसे राजनीतिक झिक्षा नही देता। ऐसा शासन, राजनीतिक दृष्टि से सजग तथा तत्पर 
नागरिकों को अपेक्षा, भेड़-वकरियों की तरह हाके जाने वाले लोगों के लिए होता है। 
इसी प्रकार जन्म को तरह, सम्पत्ति को भी, एक व्यक्षित के शासन की योग्यदा की कसौदी 
नहीं माना जाता चाहिये। शासव-सत्ता का कतिषय ऐसे व्यक्तियों को प्रदात किया जाना, 
जो घनवान और कुछीन परिवारों में उत्पन्न हुए हैं, था सौभाग्यवश जिन्हें सम्पत्ति प्राप्त 
हो गई है, वुद्धिमत्ता नही हूँ 

ब्लूब्ली (8प75८॥ ) कहता हू कि कुलीनतन्दी शासन में भारी दोप है 
इसकी अत्यधिक केठोरता। जो शासन, प्राचीन रीति-रिवाजों की पूजा करता हूँ, उसका 
दृष्टिकोण गत्यात्मक ( तेजवर&गध० ) नहीं होता। एक अच्छे घासन के लिए समाज 
की आधिक व॑ सामाजिक अवस्थाओं के साय-साथ कदम वड़ाना अनिवाय है। कुलीन ओर 
धनवान व्यक्ति अपनी शक्तित को स्थिर रखने के उद्देश्य से, ऐसे सभी परिवर्त्तनों का विरोध 
करेंगे। 


हल 2 ओ छोकतल्त्र 
न्त्रे शासन के अर्य ( 2/८व०7॥8 ० ॥0९70थ०४०५ )--डेमोकेंसी 


शब्द, पेढगा05 दावे गंपथं4 ( डेंगोस और क्रेतिया ) अर्थात्‌ छोक और 

चबुक्ति, . » ७ के - ! : मतलब हैं, वह 

_भासन, है अप वीक / “** '_ चाहेप्रत्यक्ष रूप 
से, चाहे परोक्ष रूप से । छोकतश्र रूप के शासन की भी अनेक परिभाषाए हूँ, जो अन्य बनेके 
परिभाषाओं की तरह अपने अथे और प्रयोग में भिन्न हें । यूनानियों ने इसका मतलब, 
बहुतों का शासन लिया और अरिस्टोटल ने इसे एक विकृत शासन समझा। परन्तु, आधुनिक 
लेखकों की दृष्टि में, संख्या कोई कसौटी नही । वे तो लोकतत्र के इसी सिद्धान्त पर जोर 
देते है, कि वे सब व्यक्ति, जो नागरिक बनने के और मागरिक के कर्त्तव्य पालने के योग्य 
है, राज्य के निर्देशन में भागीदार होने चाहिएं। प्रोफेसर सौछे ( 56८८५ ) ने इसका 
मतलव लिया हूँ “उस शासन से, जिसमें हर-एक व्यक्ति का भाग रहे, * डाइसी (777८69५) 
से छोकतंत्र की परिमाषा करते हुए, इसे शासत का वह रूप माना हैँ, जिसमे शासक वर्ग, 
सारे य्टू की जूनता का एक बड़ा बच्च हो । ब्राईम (879८6) ने तो, हिरोडोद्स (इप270- 
(0६०5 ) की परिभाषा स्वीकार करते हुए लिखा है कि छोकतत्र॒ ( पंटग79८7४८9 ) 

झाम्नन के उस रूप को सूचित करता हैँ, जिसमे राज्य की शासन-सत्ता तुलनात्मक रूप से 
सचमुच ममुदाय के ह्ावथों में रहे | - आपने आगे चछ कर लिखा हूँ, “इसका मतलब है कि 
उन समुदायों में, जिनमें मतदान किया जाता है, झासनाधिकार बहुमत का होता हूँ, क्योकि 
उस समुदाय की इच्छा को, जो एकमत नहीं है, बेध तथा शान्तिमय ढग से घोषित करने 
का दूसरा कोई ढंग नही मिला है ।१४ 


३. 77प०0प८७०० ४0 एवपटग उतत्त०८ट, 9- 324. 
2; अव्वल 0ए०टबल०, फेण, 74 छ. शी, 
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इशाएथवंपए८ ) है। झासने की वागडोर ऐसे प्रतिभाशाली, बुद्धिमान और अनुभवी 
शासकों के हाथों में रहने से, जिन्हें सार्वजनिक सेवा की रीतियां या प्रथायें अपने पूर्वजों से 
प्राप्त हुई हैं, मौलिक और जल्दवाजी-भरे प्रयोगों से दूर ही रहा जाता है। स्थिरता अच्छे 
शासन के लक्षणों में सव से अग्रिम हैं और स्थिरता अनुदार परिवर्तन ((५07567ए20ए8 
+770ए०४०० ) चाहती है । ऐसे प्रचण्ड परिवर्तेन, जिनसे प्राचीन सम्मानित 
संस्था भी कुचल दी जाय, जो जनता के विचारों में हल-चल पैदा कर दे, शासन की स्थिरता 
के लिए निश्चय ही हानिकारक है । “अतः, सामाजिक व राजनीतिक उन्नति के लिए यह 
सब से अधिक महत्वपूर्ण है कि उन्नति या उदारता के सिंद्धान्त को, स्थायित्व या अनुदारता 
के सिद्धान्त के साथ सदा ही संयक्त रखा जाय ।१ 

_. आज की सव से आधुनिक सरकारों ने भी, विधान-मंडल के उच्च सदनों की रचना 
में कुलीनतन्त्र का अंश सुरक्षित रखा है । उदाहरणार्थ, ब्रिटिश हाऊस आफ छाड स, वंशागत 
कुछीनों ( [72८7४ ) से रचित है। ऐसे देशों में, जहां दूसरे सदन भी निर्वाचित रखे गये हैं, 
चुनाव प्रायः इस ढंग से किये जाते हैँ कि दूसरे सदन में राष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाशाली 
प्रतिनिधि जायं। भारत में राज्य-सभा, जो दूसरा सदन है, २५० संदस्यों का है, जिनमें 
से ५० सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामनिदिष्ट (507074/८0 ) हैं। राष्ट्रपति द्वारा नाम- 
निर्दिष्ट सदस्यों में वे सदस्य हैं, जिन्हें कोई ज्ञान विशेष या क्रियात्मक अनुभव प्राप्त है, यथा 
साहित्य, विज्ञान, कला और समाज-सेवा ।* वास्तव में प्रतिनिधित्व की यह प्रणाली 
कुलीनतन्त्री ही है। हे 

कुलीनतन्त्र की दुर्बलता (/४८०४८०८४४ 06 305800८7४८ए)--सभी प्रकार 

के कुलीनतन्त्र शासनों में यह दोष जन्मसिद्ध हैं कि वे अपने अलग स्वार्थों के 
पोपक होते हैँ, जिनका संघर्ष समुदाय के हितों से हो जाना रूगभग निश्चित हैं । 
विशेषाधिकार-प्राप्त व्यक्तियों का अलग वर्ग बन जाता हूँ, जिनके अपने विश्ञेप स्वार्थ रहते 
हैं। यह वर्ग, अपने विशेषाधिकारों को पैतृक मानता है और उन्हें अपने उत्तराधिकारियों 
को ज्यों-के-त्यों सौंप देता चाहेगा। श्रेष पुरुषों का कुलीनतन्त्र, इस प्रकार पतित होकर 
एक श्रेणी का शासन बन जाता हूँ। अत्यन्त नेकवीयत कुलोन पुरुषों द्वारा भी, उन श्रेणियों 
के हितों की अवहेलना हो जाना संभव है जिन्हें शासन के भागीदार नहीं बनाया जा सकता। 
शक्ति और अधिकारों का मद उन्हें घमण्डी और अहंकारी बना देता है। “कुलीन शासकों 
ने, निम्न श्रेणी के लोगों के प्रति कठोरता और करता के व्यवहार का प्रदर्शन प्रायः किया 
है, जो घृणा-युक्त होने से और भी असहनीय हो गया है।” 

. पंतक उत्तराधिकार के शासन से भलाई और बुराई दोनों ही हुईं हैं। जहां-जहां 
उक्त शासन चिर॒काल तक जमा रहा है, वहां-बहां पैत॒क पद, काफी संख्या में ऐसे व्यक्तियों - 
प्रो प्राप्त हुए हैं, जो अपने सामाजिक प्रभाव या अधिकार का प्रयोग करने के लिए सर्वया 
भयोग्य थे। प्रजा का वर्ग-विभाजन, विरोध तथा ईर्ष्या बढ़ाता है। दूसरे, यह धारणा और 
विश्वास कि कुछ लोग दूसरों पर शासन करने के लिए पैदा हुए हें, युवितसंगत नहीं है । और 


4. ॥90, ७. 23 
२. संविधान अनुच्छेद ८०, खंड (१), (२) और (३) 


सरकार के रूप र्ड५्‌ 


फिर यह लोकतंत्र शासन का विरोधी भी हैं, क्योकि इसके अनुसार जनता अपने झासन में 
भागीदार नहीं वन सकती और इस प्रकार, जन-साघारण केवल आज्ञा पालने वाला 
ही रह जाता हूँ । अतः, कुलीनतन्त्री शासन, प्रजा में राजनीतिक जाप्रति उत्पन्न नहीं करता 
नागरिकों की अपेक्षा, नेड-बकरियों की तरह हाके जाने वाले लोगो के छिए होता है। 
इसी प्रकार जन्म की तरह, सम्पत्ति को भी, एक व्यक्ति के शासन की योग्यता की कसौदी 
नही माना जाना चाहिये। शासन-सत्ता का कतिपय ऐसे व्यक्तियों को प्रदान किया जाना, 
जो घनवान और कुछीन परिवारों में उत्पन्न हुए है, या सोमाग्यवक्य जिन्हें सम्पत्ति प्राप्त 
हो गई है, वुद्धिमत्ता नही है । 

ब्लृश्ली (फप्रा5८गगां ) कहता हूँ कि कुलीनतन्त्री शासन में भारो दोप हूँ 
इसकी अत्यधिक कठोरता। जो शासन, प्राचीन रीति-रिवाजों को पूजा करता है, उसका 
दृष्टिकोण गत्यात्मक ( 09770 ) नहीं होता। एक अच्छे शासन के छिए समाज 
की आशिक व सामाजिक अवस्थाओं के साथ-साथ कदम बढ़ाना अनिवायं हूँ । कुलीन और 
धनवान व्यक्ति अपनी शक्ति को स्थिर रखने के उदृश्य से, ऐसे सभी परिवत्तेनों का विरोध 


करेगे। 
दम, लोकतन्व 
शासन के अर्य( )श८७7४708 ० ])९7700790५ )--डेमोकेसी 
बाव्द, 7 (7 ै) “*” ' अर्थात्‌ छोक और 
अंक्ति, का मतलब है, वह 
शासन, . . . . ० रहे, चाहे प्रत्यक्ष रूप 


से, चाहे परोक्ष रूप से । छोकठंत्र तंत्र रूप के शासन की भी अनेक परिभापाएं हूँ, जो अन्य अनेक 
परिमापांझों की तरह अपने अं ओर प्रयोग में भिन्न हे । यूनानियों ने इसका मतलव, 
बहुतों का झासन लिया और अरिस्टोटल ने इसे एक विकृत शासन समझा। परन्तु, आधुनिक 
लेखकों की दृष्टि में, सल्या कोई कसौदी नही । वे तो छोकतत्र के इसी सिद्धान्त पर जोर 
देते हैं, कि वे सब व्यक्ति, जो नागरिक वनने के और नागरिक के कत्तंव्य पालने के योग्य 
हूँ, राज्य के निर्देशन में भागीदार होने चाहिए। प्रोफेसर सीले ( 8८८0८ए ) ने इसका 
मततरूव लिया है “उस शासन मे, जिसमें दृर-एक व्यक्ति का भाग रहे,” * डाइसी (7)7229) 
ने लोकतंत्र की परिभाषा करते हुए, इसे शासन का वह रूप माना है, जिसमें.झ्ासूक वर्ग, 
आारे राप्ट्र की जनता का एक बड़ा अंश हो। ब्राईस (879/८6) ने तो, हिरोडोटस (सञट0- 
00/05 ) की परिभाषा स्वीकार करते हुए लिखा है कि छोकतंत्र ( पैशा0८४०४ ) 
शासन के उस रूप को सूचित करता है, जिसमें राज्य की शासन-सत्ता तुलनात्मक रूप से 
सचमुच समुदाय के हाथो में रहे ।- आपने आगे चछ कर लिखा है, “इसका मतलब है कि 
उन समुदायों में, जिनमें मतदान किया जाता है, घ्ासनाधिकार बहुमत का होता है, क्योकि 
उस समुदाय की इच्छा को, जो एकमत नहीं हू, वेघ तथा शान्तिमय ढय से घोषित करने 
का दूसरा कोई ढंग नही मिला है ।*” 


]. [0०0०८ए०० ३० एलापट्ड! उलट०८ढ, ए 324. 
2. क०वंधाम ९०००३०प७०६, ४०५ ., छ. 20. 
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527००४ए८ ) हैं। शासन की वागडोर ऐसे प्रतिभाशाली, वुद्धितान और अनुभवी 
शासकों के हाथों में रहने से, जिन्हें सार्वजनिक सेवा की रीतियां या त्रथायें अपने पूर्वजों से 
प्राप्त हुई हैं, मौलिक और जल्दवाजी-भरे भ्रयोगों से दूर ही रहा जाता हैं। स्थिरता अच्छे 
शासन के लक्षणों में सब से अग्रिम है और स्थिरता अनुदार परिवर्तन ((40705श7ए&7५6 
इत70एथांप०) ) चाहती है । ऐसे प्रचण्ड' परिवर्तन, जिनसे प्राचीन सम्मानित 
संस्था भी कुचल दी जाय, जो जनता के विचारों में हल-चल पेदा कर दे, शासन की स्थिरता 
के लिए निश्चय ही हानिकारक है । “अतः, सामाजिक व राजनीतिक उन्नति के लिए यह 
सब से अधिक महत्वपूर्ण है कि उन्नति या उदारता के सिद्धान्त को, स्थायित्व या अनुदारता 
के सिद्धान्त के साथ सदा ही संयक्‍्त रखा जाय ।* 
आज की सब से आधुनिक सरकारों ने भी, विधान-मंडल के उच्च सदनों की रचना 
में कुलीनतन्त्र का अंश सुरक्षित रखा है। उदाहरणार्थ, त्रिटिश हाऊस आफ लाड्‌ स, वेशायत 
कुछीनों ( [7८८४४ ) से रचित है। ऐसे देशों में, जहां दूसरे सदन भी निर्वाचित रखे गये हैं, 
चुनाव प्रायः इस ढंग से किये जाते हैं कि दूसरे सदन में राष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाशाली 
प्रतिनिधि जायं। भारत में राज्य-सभा, जो दूसरा सदन है, २५० सदस्यों का है, जिनमें 
से ५० सदस्य राष्ट्रपति दारा नामनिदिष्ट (707/792/2८0 ) हैं। राष्ट्रपति द्वारा नाम- 
निदिष्ट सदस्यों में वे सदस्य हैं, जिन्हें कोई ज्ञान विशेष या क्रियात्मक अनुभव प्राप्त है, यथा 
साहित्य, विज्ञान, कछा और समाज-सेवा ।१ वास्तव में प्रतिनिधित्व की यह प्रणाली 
कुलीनतन्नी ही है । 
कुलीनतन्त्र की दुर्बकृता (#/८७४क्‍क्‍7258 04 0 05/0८78८०)--सभी प्रकार 
के कुलीनतन्त्र शासनों में यह दोष जन्मसिद्ध हैं कि वे अपने अछग स्वार्थों के 
परोपक होते हैं, जिनका संघर्ष समुदाय के हितों से हो जाना लगभग निश्चित है। 
विज्येपाधिकार-प्राप्त व्यवितयों का अलग वर्ग वतन जाता हैँ, जिनके अपने विशेष स्वार्थ रहते 
हैं। यह वर्ग, अपने विशेषाधिकारों को पैतृक मानता है और उन्हें अपने उत्तराधिकारियों 
ज्यों-के-त्यों सौंप देना चाहेगा। श्रेष पुरुषों का कुलीनतन्त्र, इस प्रकार पतित होकर 
एक श्रेणी का शासन बन जाता हैँ। अत्यन्त नेकनीयत कुलीन पुरुषों द्वारा भी, उन श्रेणियों 
के हितों की अवहेलता हो जाना संभव हैं जिन्हें शासन के भागीदार नहीं बनाया जा सकता । 
शक्ति और अधिकारों का मद उन्हें घमण्डी और अहंकारी बना देता है। “कुडीन शासकों 
ने, निम्न श्रेणी के छोगों के प्रति कटोरता और करता के व्यवहार का प्रदुशन प्रायः किया 
है, जो घृणा-युक्त होने से और भी असहनीय हो गया है ।” 
पृतृक उत्तराधिकार के शासत से भलाई और ब्राई दोनों ही हुई हैं। जहां-जहां 
उक्त शासंत चिरकाल तक जमा रहा है, वहां-वहां पैतृक पद, काफी संख्या में ऐसे व्यक्तियों 
फ्रो प्राप्त हुए हैं, जो अपने सामाजिक प्रभाव या अधिकार का प्रयोग करने के लिए सर्वथा 
भयोग्य थे। प्रजा का वर्ग-विभाजन, विरोध तथा ईर्ष्या बढ़ाता है । दूसरे, यह घारणा और 
विश्वास कि कुछ लोग दूसरों पर शासन करने के लिए पैदा हुए हें, युव्तिसंगत नहीं है। और 
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फिर यह छोकतंत्र शासन का विरोधी भी है, क्योकि इसके जनुसार जनता अपने शासन में 
भागीदार नही वन सकती और इस प्रकार, जन-साधारण केवल थाज्ञा पालने वाढ़ा 
ही रह जाता है। अतः, कुलीनतन्त्री शासन, प्रजा में राजनीतिक जाग्रति उत्पन्न नद्वी करता 
या उसे राजनीतिक शिक्षा नही देता । एँसा शासन, राजनीतिक दृष्टि से सजय तथा तर 
नागरिकों की-अपेक्षा, मेंड-वकरियों को तरह हाके जाने वाले छोगों के लिए होता दै। 
इसी प्रकार जन्म की तरह, सम्पत्ति को भी, एक व्यवित के शासन की योग्यता कौ कसौदी' 
नही माना जाना चाहिये। शासन-सत्ता का कतिपय ऐसे व्यक्तियों को प्रदान किया जाना, 
जो घनवात और कुछीन परिवारों मे उत्पन्न हुए हूँ, या सौमाग्यवश जिन्हे सम्पत्ति प्राप्त 
हो गई है, वृद्धिमत्ता नही हूँ । 
ब्लूइछी (9]075८7 ) कहता है कि कुलीनतस्त्री शासन में भारी दोप है 
इसको अत्यधिक कठोरता। जो शासन, प्राचीन रीति-रिवाजों की पूजा करता है, उसका 
दृष्टिकोण गत्यात्मक ( 0५9॥027॥70० ) नहीं होता। एक अच्छे शासन के लिए समाज 
की आध्थिक व सामाजिक अवस्थाओं के साथ-साथ कदम बढ़ाना अनिवार्य हूँ। कुलीन भौर 
घनवान व्यक्ति अपनी शक्ति को स्थिर रखने के उद्देश्य से, ऐसे सभी परिवर्तनो का विरोप 
करेंगे। 
लछोकतस्त्र 
नि की के अर्य ( (९७०९ ०६ 02०॥0८०७८० )--डमोरेली 
चब्द, तेटाव05 थाते धिा& . (.डेमोस और क्रेतिया ) अर्थात्‌ छोक और 
जूपित, दो ग्रीक शब्दों से निकठा हैँ । आजकल डेमोक्रेसी का मतलब है, 
गासन, जिसमें स्वय लोगों के हाथों में अपने प्रतिनिधियों द्वारा सत्ता रहे, चादे परूुक्ष रूप 
से, चाहे परोक्ष रूप से । लोकतंत्र रूप के शासन की भी अनेक परिभाषाएं है, जो बन्द उेवेक 
परिमाषाओं को तरह जपने अं कौर प्रयोग में भिन्न हे । यूनानियों ने इसझा मउजब, 
बहुतो का शासन लिया और अरिस्टोटल ने इसे एक विकृत शासन समझ्य। पसन्‍्ुु 
लेखकों की दप्टि में, संस्था कोई कसोटी नही । वे तो छोकतज्र के ३5 
देते है, कि वे सद व्यक्ति, जो नागरिक वनने के और नागरिक के झतेस पउने के योस्प 
हूँ, राज्य के निर्देशन में भागीदार होने चाहिए। प्रोफेसर छोछे ( उल्थं८४ ) नें इसका 
मतलव लिया है “उस घासन से, जिसमें हर-एक व्यक्ति का राद डाइनो (2८८५) 
ने लोकतंत्र की परिभाषा करते हुए, इसे झुसत का वह रूप झता हैं; जितने गलके व; 
सारे यप्ट्र को जुनता का एक वड़ा अंश हो। ब्राईस (950८) ने वो, हिदेइेडव (छथ०- 
0०६७३ ) की परिभाषा स्वीकार करते हुए लिखा हूं कि छोकठत्र ( पं८77०टा०८७ ) 
शासन के उस रूप को सूचित करता है, जिनमें राज्य की गनल- 
सचमुच समुदाय. के हाथो में रहे (-आपने आगे चल कर लिखा हूँ, 
उन समुदायों में, जिनमें मतदान किया जाता है, शासताषिक्ञर बहुत हय 
उस समुदाय की इच्छा को, जो एकमत नही है, 
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श्ध्६द राजनी तिक चित्नान के सिद्धान्त 


परन्तु, जनता की स्वीकृति प्राप्त कर लेना ही, किसी शासन को,. छोकतंत्री बनाने 
के लिए पर्याप्त नहीं है । प्लेटो (?)980) के छब्दों में, छोगों को स्वयं अपने प्रहरी” - 
बनना चाहिये। जनता की स्वीकृति, वास्तविक, क्रियाशील,और प्रभावाशाली होनी चाहिये, 
बाकि, छोकतंत्र एक यथानाम तथा गुण शासन सिद्ध हो। सदा जागरूक रहना ही छोकतंत् 
का प्राण है, यदि छोकतंत्र शासव को, अपना छोकराज, छोक द्वारा और लोक हिता्थ - 
का दावा सच्चे अर्थो में सिद्ध करना है। शासन, निश्चय ही सदा छोगों का होता है, परल्तु 
यह आवश्यक नहीं कि वह छोगों द्वारा ही हो । राजतंत्र (| +(०7०7८7५ )और 
कुलीनतन्त्र [ 3757/0072८५ ) भी छोगों ही के तो हैं, परच्तु छोगों द्वारा नहीं हैं । 
लोगों द्वारा शासन का यह अर्थ है कि लोग, प्रत्यक्ष रूप से, या अपने प्रतिनिधियों द्वारा, 
अपने ऊपर शासन करें, और उनकी इच्छा ही सरकार की नीति तर्था अन्य सामाजिक 
समस्याओं के निर्देशन में, उच्चतम रहे । 

और यह कहना भी ठीक-नहीं होगा कि लोकतंत्र, सभी छोगों के प्रतिनिधियों का 
शासन हूँ । “लोक” (?८०७]6) शब्द के, जैसा कि ब्राईस ने दर्शाया है, अर्थ बदलते रहे हैं, 
औरं-भरिस्टोढल या लिन्कोलिन (/700॥7 ) हारा समझे गये अर्थों से, आज माने जाने 
वाले अर्थ बहुत हद तक विभिन्न हैं ।* आज छोग ( ८०.८ ) का मतलब है वहुसंख्यक 
लोग । अतः, ब्राईस के मतानुसार, छोकतंत्र, शासन का वह रूप है, “जिसमें योग्य नागरिकों 
की: बहुसंख्या की इच्छा प्रवक्क हो । योग्य चागरिकों से अभिप्राय है देशवासियों की भारी 
बहुसंख्या . . . . - ”९ और यह तो प्रत्यक्ष है कि लोकतंत्र शासन, अपने प्रत्येक योग्य नागरिक 
को, राजकाज या राज्य-व्यवस्था के सम्बन्ध में अपनी सम्मति देने की आज्ञा देता है। परल्तु, 
लोकतंत्र यह गारंटी नहीं दिला सकता कि प्रत्येक नागरिक के मत का राज्य के कार्य पर 
प्रभाव पड़ेगा ही । सभी महत्वपूर्ण समस्याओं के विपय में, सभी नागरिकों को एकमत 
. ज्हीं किया जा सकता । और फिर, सब के सब नागरिकों का शासन के नीति-निर्णय में 
“ हाथ नहीं रह सकता। छोकतंत्र शासन का सव से अधिक उत्साही समर्थक भी, पागलों 
अपराधियों और दूधपीते बच्चों को मताधिकार देने के लिए तैयार नहीं होगा । सो, जब 
कभी हम लछोकराज या लोकतंत्र शासन कहते हे तो उसका अर्थ होता है, वहुसंख्या 
की उस समय की इच्छा । 

अधिकांश की इच्छा प्रवल होने के दो कारण हैं। पहला यहू, कि मिल-जुल कर प्रकूट 
किये गए, उनके मत के ठीक होने की अल्पसंख्यक की अपेक्षा अधिक संभावना है । दूसरे 
अधिकांश का बाहुचल भी, अल्पांश से प्रायः अधिक होता है । बहुसंख्या अपनी शक्तियों का 
दुल्पयोग कर बेठे तो अलग वात है, नहीं तो अल्पांश के लिए यही उचित हैँ कि वह अधिकांश 
की इच्छा को सिर-माथे पर ले ले, क्योंकि ऐसा न हो कि अधिकांश जबरदस्ती पर उतर आए। 
परन्तु यह भी मानना पड़ेगा कि “भिन्न मतावलम्वी अल्पांश को दवाना, ऐसी-सरकार के लिए 
लोहे के चने चबाने के तुल्य है, जिसका आधार स्वीकृति का सिद्धान्त है ।? लोकतंत्र 
शासन तभी सफल कहंलाएगा, जब अल्पसंख्यक लोग यह अनुभव करें, कि अधिकांश 
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द्वारा उतका दमन नहीं झिया या रहा और उतझी हर सामछे में थुदवाई होती है। जद हम 
बह मानी हूँ कि छोकतत घायत में राजनोविक समानता रहो हूँ, तो हमारा मंत्र दब यद्धी 
होता हूं हि बहा के सभी नागरिकों को यह अवसर प्राप्त है दि वे, राजनीतिक निर्माताओं 
के काय की, जिनके निईव ये उनके जीवन पर प्रमाव बाते हें, स्ववेत्रतायुवेक, जितनी बार 
चाह, आाठोचना कर सर्के ।/ १ तनी उसको छोड़ द्वारा झिया गया झासन कठ्ा जा सऊता 
हैँ एक लोकतंत्र सासत, प्रत्येक नागरिक को, राजवंत वा कु नेत्र झायन से कुछ बधिक 
प्रसन्न नहीं रस सकता । परल्तु पूवोदित घासन, बने प्रत्येद्ध नायरिक को सायस, प्रकाथन 
ओर संगठन के अधिकार प्रदान करता हूं । “वह अधिकार ही छोकतत्र के अनिवार्य अंग हूँ 
क्‍योंकि दही से स्वच्ठंद वाद-विवाद और छोगीं द्वारा धायत में निरंतर भाग छेना सम 
बनता है ।/ 


मंजिनी ( &(2टांगां ) ने, छोफ-हितायब शासन के अर्यी की क्रितनीं अच्छों 
ब्यात्या की हूँ : “सर्वथेठ्टों और सब से अधिक बुद्धिमानों के नेतृत्व में, सत्र के दया, खब 
की. उम्रति ।/ घासन की परीक्षा, छोगों के कल्यात्र ते होतीं है, और शासन के उसी रूप 
को अधिक पसद किया जाना चाहिये, जो मानत्र की प्रवृत्तियों को विकाय के पूरियूरे मुअवसर 
देने वाह हूँ । छोकतंत्र घासन के मुख्य कंव्य नी, किसी दूसरे रूप के घायत के समान ही 
हूँ । परन्तु उनके अतिरिसद, /स्येकेलत्र, आत्म-भिक्षण को प्रोत्साहित करता है, व्यक्ति के 
लिए विम्ाठ क्षितिज खोछवा और अधिकारों को विस्तृत बनावा है, वाहि नागरिक अपने 
शासन कार्य में अधिकायिक नाय से सके” । ९ छीड॒तंत्र के तीन पाठ हूँ, स्वाधीनता, समानता 
और ग्रातुमाव। इसका सिद्धान्त यह है कि उत सब छोगों की, जो तायरिकों के कर्तव्य 
पोलन कर सकते है, स्व के निर्देशन में माय मिलना चाहिये। छोकलॉस, मनुष्य और मनुष्य 
में भेद तहीं मातता । बहू धासत, जनन्याथारण को राजनोतिक कीति के उच्च शायव 
हक उठाता हूं ओर वही छोक-द्विताय॑ शासन का बरय॑ हूँ । 


लोकतंग्री शासन, छोकूवेत्री राज्य और छोकतंत्री समाज (0८702 6 
(6०एलग्रायट0६ एि०पा0टगाए $ छह 479 ऐट्याणटाब00० 50220४)- 
छोकव॑त्र, घासत का रूउमात्र नह्ढीं हूँ। कुछ का दावा हूँ कि यह राज्य का एक पे 
हूँ। ओर कुछ दुसरे इसको समाज की एक व्यवत्या मानते है । डनिय (72एग्रगणट्ु ) 
का यह मठ हूँ कि छोकतत्र की, समाज का एक हृथ मान कर, इसके वृह्द अर्थों को न समझ 
सकते के कारण ही, इसकी इतनी कड़ी आदोचना हुई हूँ ।? एक सोकवनी झासन का मत: 
छब्र छोकतरपी राज्य हूँ, यद्प्रि यह बावस्यक नहीं, कि छोकतत्री राज्य का मतर्य छोकतथरी 
घासन हो । उदादरपाये, वबमरीका का संयुक्त-राप्ट्र लोजिये, जो छोकतंत्री राज्य तो हूँ 
परन्तु वहां के प्रेम्िडंट के अधिकार इतने ऊंचे हूँ कि वह विश्वेषद्वर राष्ट्रीय संकट काऊ में 

* सचमुच डिवरेंदर बन सकता है। जर्ससा-निवाचियों ते अपनी छोकत॑ती राज्य-व्यवस्था में 
एक डिक्टेंटर द्वी चुत लिया था। फ्रांस मो एक छोफव्॒ी राज्य हूँ, जद्दा का घायन कंस्रीनूव 
[, 4ै72ग्4न्टस ००- पंप 9: 4. 


2. ण्प्रययड, ००० पा, १, ६ व्प्टथा पररंणता 9. 63. 
3, 48॥9, 9. 50. 


र्ड्ट राजनीतिक विज्ञान के सिद्धान्त 


हूँ । एक लोकतंत्री राज्य का यह अर्थ हैं कि वहां प्रभुत्व जनता का हैं, राजनीतिक व्यवस्था 
उन्हीं के हाथ में है, वे ही शासन का रूप निर्धारित करते हैं, चाहे शासन-व्यवस्था लोकतंत्री 
ढंग से चलाई जाती है या नहीं । जैसा कि हर्नशा (८&7ा929) कहता है, ' यह तो 
शासन को नियक्त करने, निरीक्षण करने और उसे पदच्युत करने की एक विधि है ।” 


एक लोकतंत्री समाज वह है, जिसमें, वर्ग-भेद के वंधनों से मुक्त, सब के लिए समान 
अधिकार-उपभोग के अवसर हैं। मानव, मानव का भाई है, यही इस समाज का आधार हैं 
और इस समाज का प्रत्येक सदस्य, अपने स्रातृमंडल में, दूसरे के समान स्थान रखता है । 
अनृष्य के पद का निश्चय, उसके जन्म, जाति, मत और सम्पत्ति के आवार पर नहीं किया 
जाता । एक साधारण व्यक्ति भी, समाज में, दूसरे के वरावर का अंश है । इसका यही 
मतलब हुआ कि मनुष्य के व्यक्तित्व में विद्वास किया जाता हूँ । हिन्दुओं में जाति-पांति 
की प्रणाली, लोकतंत्री समाज का निषेध है । मुसलमानी समाज छोकतंत्री है, यद्यपि उनका 
कोई लोकतंत्री राज्य अथवा शासन विद्यमान नहीं है । 


लोकतंत्री शासन के लिए लोकतंत्री समाज और लोकतंत्री राज्य होना अनिवाय है । 
लोकतंत्री शासन का आदर्श हैं, न्याय और सुख । न्याय, इसलिए कि “कोई व्यक्ति, वर्ग 
या समुदाय इतना शक्तिशाली न हो जाय कि दूसरों की क्षति कर सके; सुख, इसलिए 
कि प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए जो कुछ कल्याणकारी समझे, उसे प्राप्त करने के साधन 
उसे प्राप्त हों। स्वाधीनता और समानता के सिद्धान्तों की परीक्षा, उसके परिणामों से होनी 
चाहिये ।” कांट (9 970॥ ) का यह सुप्रसिद्ध वचन “काम इस तरह करे, कि मनृष्य-मात्र को 
लक्ष्य में रखे । हर हालत में अपने-आपको या पराये को आदर्श माने, और साधथनमात्र कभी 
... न समझें,” यहां स्वाबीनता और समानता के अथे दर्शाता है । छोकतंत्री समाज के लिए 
«५ यही आवश्यक सामग्री है। मानव की वृद्धि में, लोकतंत्री आद्शों का संचार यही करती 
हैँ। छोकतंत्री समाज में मानव की योग्यता का मूल्य आंका जाता है, और फिर लोकतंत्र 
शासन, मानव की योग्यता और गुण का समर्थन तथा अनुसरण करता है । दोनों का लक्ष्य, 
वेन्चम ( 867॥47 ) के इस सुन्दर सूत्र में : प्रत्येक व्यक्ति अपने को एक ही समझे 
और कोई भी एक से अधिक को घ्यान में न लाए, पाया जाता है । अतः छोकतंत्री शासन का 
अस्तित्व और उन्नति तभी हो सकती है जब समाज भी लोकतंत्री हो। छोकतंत्री शासन 


के लिए लोकतंत्री राज्य अनिवायं हैँ । सवकी क्रिया और प्रतिक्रिया, एक दूसरे पर होती 
रहती 


लोकतंत्र के भेद (#47705 06 ॥0&॥0८७४८ए)--लोकतंत्र के प्रायः दो- रूप 
माने जाते हैं :--१. विशुद्ध या प्रत्यक्ष, और २. प्रतिनिधि-यक्‍्त या अप्रत्यक्ष । 


प्रत्यक्ष लोकतंत्र ([07८८६४ 0८000८ए७८०)--जब लोग स्वयं, प्रत्यक्ष रूप 
से, सार्वजनिक विपयों पर अपनी इच्छा प्रकट करें, तो शासन का नमना प्रत्यक्ष प्रजातंत्र 
होता हूँ। राज्य की इच्छा या मत, लोगों द्वारा, सार्वजनिक सभा या सभाओं में निरिचत 
किया जाता है । परन्तु, इस नमूने का प्रजातंत्र, छोटे राज्यों में ही वनाया और चलाया 


अरदार के सप श्टश 





जा सहला हूँ, क्यो, दहां को जदसंस्या केन होने ले, जद-बेब दा जिदतो दार चाहे एकत्र 
हो ठह्ती और निखऋर दिचारुविनिसप कर सकती हूँ । बढ़े और मिथ्विव घमाजों सें, 
फिनझ उस्या खाये कौर जप का सेव विधा हैं, 


नहीां। धान दूडघ 






ऋगष्तन याप्रतिनिधि ठोच्चेत (स्‍पएट: ठा मेट्ठा5ट्या2पं४८१)८४7०0- 





८5८७) -कज के दुन में, प्राचत ऋच के छोटे-छोटे यन्पों के बवुरूप दाह रण दे उच्चनना 
होगा। आदुदिऋ उास्ट्रन्चन्य(२३घं०प-9६2(८) एक मदन राज्य ई 
और छेव्रझछठ भो विमात हूँ । इसओ दतावट और इसे समच्याएँ 


विभिम्न ठया जटिल हूँ । ऋतः छोगों के लिए पढ़ मो अयनन्‍्नव हैं द्वि वे बानी दिविय 










उविनिधियों छा सनद्नवनम पर 


द्वार निश्चित थौर परक्ट छिदा झाता हैं । जनता, अज़ने पर 
चुदाव करके उन्हें खार्व डनिक स्यवस्पाजों के चावल का भार सात देदी हूँ ॥ जान स्टुछूठे 
हिन्र ( [० 500४ 3॥॥ ) ने, उरदिनिति छोच्ठत ही प्रिनाप्रा करवे हुए बच्चि 
हैँ हि यह एसा झादन हैँ, “जिद्नें छा्अ-छारी जनठा, या छिर उठ आ ददुऊंछ्सक भाग, 
झादझत सता का, आपने नियत अर पर निवांचित प्रदिनिधियों दायर उ्योग ऋरदा हूँ 47 


अधिआर हा व्यदिन खोत जबदा द्वी में स्थिर ऋरा हैं । 
मसठानुसार दुछ वर के छिए किया डा हूँ। वे, उमर न्येस 
आउुविह युस में, अन्‍त्यख छोड्वत्र की व्यवस्था पर 
खेया इापप्गरिषआ निदतस की सईलई 


हे दिए मंतना (टट्थिट्प]एपा), 







जनदा की ओर से सूत्रगत ऋरना (उपाप्रं3४८), घोर रदू ऋर देवा (8८८), 
पचच्श्वि कर दी ४ई हैं । इन खो का उददेघ्त हूँ, किल्हीं जिस्ेप मानचों नें, घानन- 





जनता को दींप देना । यड़ विदिया, 
खोडवब को पुल: झचस्स्ति करने का प्रजल हें रादनों ने बप्च्यल 


कातोचना ऋ हूँ । 


शोडन्बहुत वत्दक्ष 








खोकेलत्र को कद 
ऋ्ष्युफंक्ञा८ ्ी छिलश्याण्याउ८७)- 
ब्यक्ति में विश्वाय | इस उआर, एक 
सलावेजनिऋआ कल्दाप के छाइयों के 










और उठता की 
झइक्त्ति हैं । दख प्रकार, इससे, जनता 
बार्वबर इज्न (4६०7 8/09%7) से उड्यदकीन्य 

॥. प्र ५4०००-३६ ८ ए0-बपप्म्टक, :८स> 73- 





२५२ राजनीतिक विज्ञान के सिद्धान्त 


राजनीति के मामछे में आलसी है । वह न तो राजनीतिक दृष्टि से समझदार है और न ही 

य्थेष्ट रूप से शिक्षित । उसमें राजनीति की उलझी हुई समस्याएं समझ सकते की सामर्थ्य 
नहीं और वह सोच-विचार कर कार्य करने की योग्यता नहीं रखता । सो, लेकी (4,८८६८५) 
ते, लोकतंत्र को “सब के करीब, सब से अज्ञानी और अत्यन्त अयोग्यों का शासन कहा हूँ, 
जो निश्चय ही वहु-संख्यक भी होंगे ।* छक्के साधारण नागरिक के पास, राज्य के मामलों का 
ज्ञान प्राप्त करने को समय नहीं, न ही इस ओर उसका झुकाव हैँ और न इतनी योग्यता 
ही। लोकतंत्री देशों के मतदाताओं की उदासीनता तो प्रसिद्ध है । मतदाता-को अपने काम 
पर से खींच-घसीट कर मतदान के लिए लाना पड़ता है। इसका प्रत्यक्ष परिणाम यह हैं 
कि शक्ति या सत्ता, पेशेवर राजनीतिज्ञों, और घुंआधार भाषण झाड़ने वालों के हाथों में 
पहुंच जाती हूँ, जो जन-साधारण को उल्लू बनाने के लिए सदेव तत्पर रहते हैं । 


<&॥२ भी कहा जाता है, कि लोकतंत्र, शासन का एक अयोग्य रूप हैं। लोकतंत्र का 
आधारभूत दावा यह है कि सब मनृष्य समान हैं, और एक मनुष्य, उसके गुण चाहे कुछ भी 
हों, हर हालत में दूसरे जैसा है । “बोटों को तोछा नहीं जाता, गिना जाता है |” विचायये- 
विवय का निश्चय, बहु-संख्यक वोट करते हैं । बहुमत का बोल-बारा रहेगा, चाहे वह 
बहुमत अत्यल्प ही क्यों न हो, और उधर अल्पमत वाले कितने ही विवेकी और उत्तम 
निर्णायक बुद्धि के मालिक हों । फेजेट ( #9250 ) ने छोकतंत्र को अनभिज्ञता भरा ऐसा 
शासन कहा है कि जिसका कोई उपाय ही नहीं । इन्होंने लोकतंत्री शासन को अक्षमता का 
पर्यायवाची ठहराया है, क्योंकि वह नौसिखियों का शासन होता है । प्रतिनिधियों हारा 
राज्य का शासन संभालने की जिम्मेदारी ली जाती है, इसलिए नहीं कि वे योग्य हैं अथवा' 
उन्हें प्रबन्ध संचन्‍्धी विशेष ज्ञान प्राप्त है, वरंच केवल इंसलिए कि उन्हें बहुमत प्राप्त हुआ 
हँ।सर सिडनी छो ( 97 9एं0८ए 3,0०५ ) ने लिखा हैं कि, “राजस्व-विभाग 
में कलर्की पाने के लिए एक युवक के लिए हिसाब की परीक्षा पास करना अनिवाय हैँ । परन्तु, 
चेन्सलर आफ दि-ऐक्सचेकर अर्थात्‌ वित्त मंत्री, कोई भी अधेड़ दुनियादार हो सकता है, 
जिसे अब ईटन (४607) या आकसफोर्ड ( (26वें ) में पढ़ा हिसाव भूल चुका हैं, 
और उन आंकड़ों को सीघेपन से समझने की चेष्टा कर रहा है ।” 


(2 क्षकतंत्री शासन के लिए दल-बंदी अनिवार्य है । परल्तु इन दलों की प्रणाली, वास्तव 
में जिस प्रकार आधुनिक छोकतंत्री श्ञासनों में काम कर रही है, उसका परिणाम यह है, 
कि वे देश अपने कुछ-एक सर्वोच्च नागरिकों की सेवाओं से वंचित हो रहे हें। राजनीतिक 
दल, कपट को उत्साहित करते, स्वाभाविक आदर्शों को हीन' बनाते और राष्ट्र के जीवन में 
फूट डऊ॒वा कर, “लूट” का माल बांट खाते हैं!” * चुनाव का प्रापेगंडा--प्रचार--जनता 
को झ्रमात्मक शिक्षा देता और वहकाता है । सब से अधिक वोट प्राप्त करने के उद्देश्य से 
नेतिक विचारों को दवा दिया जाता है । छोग, पार्टी या दल को वोट देते हैं, न कि उम्मीदवार 
को । यह प्रतिनिधि अपना दायित्व उस दल के प्रति समझता है जिसका टिकट छेकर वह 
चुनाव लड़ने खड़ी होता है। इस प्रंकार जन-नियंत्रण, जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का सार हैं, 
एक शान्ति वनकर रह जांता है । त्व दलवंदी की प्रणाली मशीन के समान चलती हैं।जो 


हट 4, _ छ87ए०९६ ००८७३ ऐटशआ०टबटांटड ए०, | (59. ॥[ 


रपट राजनीतिक , विज्ञान के सिद्धान्त - 


मतदाता, विधानसभाओं के सदस्य, शासन के कर्मचारी और यहां तक कि न्यायिक 
अधिकारी भी बनेक वार घन के लोग में जा जाते हूं 


लोकतंत्र के दोषों पर व्राईसं की सम्मति ( श्एजट8 ०फ 36&6€टा5 ० 
.0677007४८५ )--छाई्ड ब्राईस ने, जो लोकतंत्र के वड़ें उत्कट व्याख्याता हू, छाकतत्र 
के निम्नलिखित दोष बतलाये है। उनके निष्कर्ष संसार के ६ बड़े छोकतंत्री शासनों के 
निरीक्षण के आवार पर बने हूँ :--- 
(१) शासन व्यवस्था या विवान को विक्वत करने में घतु-वल | 
, (२) 'राजनीति को कमाई का पेशा बनाने को और झुकाव । 
. (३) शासन-व्यवस्था में अति व्यय । 
(४) समानता के .सिद्धान्त का अप-व्यवहार बौरं शासनीय पटुता या योग्यता 
का उचित मूल्य न आंका जाता। 
(५) दल्वंदी या दल-संगठन में अनुचित वेल-आरप्ति ।. 
(६) विवान सभाओं के सदस्यों तथा राजनीतिक अफसरों द्वारा कानूव पास 


कराते समय वोटों को दृष्टि में रखना और समुचित व्यवस्था भंग को सहन 
करना [९ 


लोकतंत्र के गुण (2,/०१(3 0 ॥06770८078८ए)--अस्तु, ब्राईस यह कहते हें 
कि पहले तीन दोप तो शासन के सभी रूपों में रहते हूँ, वे कुछ लोकतंत्र में ही अन्तर्वेर्त्ती 
नहीं। अल्वत्ता पिछले तीन दोष लोकतंत्र से अधिक चिपके हुए हैँ, जो हो, यह दोष ऐसे 
नहीं कि जिनका उपाय नहीं हो सकता । डनिंग का कयन है कि “लोकतंत्र ने कुछ पुराने 
दोपों की नहरों को पराट दिया हैँ, हां, कुछ नई नहरें भी खोद डाली हूं, पुर पानी .का 
बहाव नहीं वढ़ाया है ।/३ लोकतंत्र को चाहिये, कि वह, स्वार्यपरता और शासन में 
अनुत्तरदायित्व का विरोव करे। यह दोनों ही इसकी मुख्य-मुख्य समस्याओं के नीचे स्थित 
हूँ। छोकतंत्र के पास इन दोपों का विरोध करने के दो शक्तिशाली दस्त्र भी मौजूद हें : 
कानून और-सम्मति । सम्मति, मत या राय को लोकतंत्र को छोड़ किसी दूसरी शासन- 
व्यवस्था में स्पप्टतया अनुभव नहीं किया जा सकता । | 


लोकतंत्र को व्यय बनाने वाली आलोचना के वावजूद, यह भव भी लोगों को अधिका- 
घिक झक्ति-प्रदान की प्रवृत्ति रखता है। द्वितीय विश्व-युद्ध लोकतंत्र बनाम तानाशाही 
के आधार पर ऊड़ा गया था। यह लोकतंत्र के लिए विजय थी, क्योंकि लोगों ने इस पर से 
बपना नरोता नहीं जोया था। छोकतंत्र को समस्या इस प्रकार इस विदु पर केंद्रित है कि 
क्या मनुष्य व॒द्धि में वृद्धि कर रहा हैं ? इसका उत्तर हां में है, क्योंकि कोई भी सरकार 
इतना नहीं प्रदान करती जितना कि छोकतंत्र, इसके साथ ही, सरकार का कोई भी अन्य 
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सरकार के रूप र्पष 


उससे इतनी अधिक भाग नही करता | वे सव अधिकार और कत्तंब्य, जो प्रजातन्त्र अपने 
नागरिकों को अदान करता हूँ, उसे विचारश्षील प्राणी बताते है। आखिर एक मनुष्य और 
एक पशु में बया अन्तर है ? मनुप्य सोच सकता है और तक कर सकता हूँ, और पथ्मु इनमें 
से कुछ भी नही कर सकता, छैकिन जिस काम के लिए चह बना हूँ, उसे वह करता है । 
अनुबचन (0८:2007) छोकतत्र का मार्ग नहीं। छोकतत्र तव तक नहीं मरेगा 
जबतक मनुष्य के विवेकशी स्वभाव में आशा का स्थान रहेगा। और जब तक प्रजातन्त 
विचारवान्‌ मनृप्यों को उत्तन्न करता है; विचारक हो कर्मश्ीछ होते हे और प्रजातत्र 
का नागरिक इसके विषयो में क्रियात्मक भाग छेता हूँ । 
जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं, छोकतंत्र एक सरकार के स्वरूप की अपेक्षा कुछ 
अधिक ही हैँ। इसमें न केवल राज्य का एक ढग सम्मिलित हैं, प्रत्युत समाज का रूप भी 
शामिल है । इसे एक आदर्श अथवा एक भावना तक माना जाता हैं। लोकतंत्र की घारणा 
के विस्तार के साथ “पुरानी समता के सिद्धान्तों को व्यकत्त कर दिया जाता हूँ।”.- अब 
समानता से हमारा अर्थ यह नहीं हूँ कि सब मनृष्य समान हूँ । आदमी जादमी के वीच 
भोतिक, बौद्धिक और नैतिक अन्तर होते हें ॥ इन सब स्पप्ट भिन्नताओं को मानते हुए, 
समता दब्द की व्याख्या अवसर की समानता के अयं में की जाती हैँ । लोकतंत्र समाज का 
यह रूप है, जिसमें प्रत्येक मनुप्य के लिए अवसर होता है, और उसे ज्ञात हो कि वह उसे 
रखता है । फलत:, लोकतंत्र मे स्वत॒त्र॒ता और समता के जुड़वां सिद्धान्तो का विश्वास दिलाने 
का गुण हैं। इसके अधीन ऐसे व्यवितयो का कोई दछ नही होता, जिसे विशिष्ट सुविधाएं 
प्राप्त हो। यह कुछीनता की इस रोति को रह करता हूँ कि कुछ तो शासन करने के लिए 
जन्मे हें और बाकी शासित होने के लिए । सरकारों की परख छोगो के कल्याण से होती है 
और सरकार के उस रूप को प्रधानतः दी जायगी जो मातव-योग्यताओं के उत्कर्प को यूर्ण 
बिस्तार प्रदान करता है। छोकतत्र अ्रधिकार-शक्ति को टूस्ठ का रूप देता है। वे लोग, 
जो अधिकार-श्क्ति का उपयोग करते हें, अपने नांगरिक साथियों द्वारा पद की रूबु 
अवधि के लिए चुने जाते हें ओर बह उनके विश्वास के उपयोग के लिए उनके भ्रति 
उत्तरदायी होते हैँ। इसमें सरकार के कर्तव्यों और लोगो के अधिकारो की मान्यता का 
समावेश होता है । जान स्टुअर्ट मिल के कथनानुशार, दो कारणो से लोकतंत्र सरकार के 
अन्य रूपो को अपेक्षा श्रेष्ठ हूँ । प्रथम यह कि, व्यक्ति के अधिकारों और हितों को केवल 
तभी सरक्षित किया जा सकता है, जब कि वह स्व॒तः उन्हें प्राप्त करने के लिए त॑यार होता 
है। दूसरे यह कि सामान्य समृद्धि की वहा अपेक्षाकृत बडी मात्रा होती है, जिसे कि और 
अधिक विस्तार दिया जा सकता हूँ क्योकि सब छोगों को शक्तियां और हित उसे 
प्राप्त करने के लिए जुड़े होते हे।१ अप्रत्यक्ष छोकवत्र का अर्थ लोगो द्वारा वास्तविक 
शासन नही, “क्योकि लोग अपेक्षाकृत उन लक्ष्यों का निश्चय करते हे जो उनकी सरकार 


हद कवि चो लोकप्रिय निर्वाचेव, छोकप्रिय निवत्तण, और व्येकप्रिय उत्तरदायित्व सरकार 
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नल 7 


र्प्४ड ; राजनीतिक विज्ञान के सिद्धान्त 


मतदाता, विधानसभाओं के सदस्य, शासन के कमंचारी और यहां तक कि न्यायिक 
अधिकारी भी अनेक वार धन के लोभ में आ जाते हैं ।* । 


लोकतंत्र के दोषों पर ब्राईंस॑ की सम्मति ( उ7ए०९ 00 फिटटिटांड ० 

,0७४0०८०७८५ )--हछाडे ब्राईस ने, जो छोकतंत्र के बड़े उत्कट व्याख्याता है, लोकतंत्र 

के निम्नलिखित दोप वतलाये हैँ) उनके निष्कर्ष संसार के ६ बड़े छोकतंत्री शासनों के 
निरीक्षण के आधार पर बने हैं :--- 


(१) शासन व्यवस्था या विधान को विकृत करने में घतु-बल। 
(२) राजनीति को कमाई का पेशा बनाने की ओर झुकाव । 
. (३) शासन-व्यवस्था में अति व्यय । 


(४) समानता के सिद्धान्त, का अप्र-व्यवहार और शासनीय पदुता या योग्यत्ता 
«. » का उचित मूल्य न आंका जाता। 
(५) दलवंदी या दल-संगठन में अनुचित बलू-प्राप्ति । 
(६) विधान सभाओं के सदस्यों तथा राजनीतिक अफसरों द्वारा कानून पास 
कराते समय वोठों को दृष्टि में रखना और सम्‌चित व्यवस्था भंग को सहन 
करना ।* 


लोकतंत्र के गुण (/८१(४ ०६ 0८770८7०४८५)--अस्तु, ब्राईस यह कहते हें 
कि पहले तीन दोष तो शासन क़े सभी -रूपों में रहते हें, वे कुछ छोकतंत्र में ही अन्तववेर्त्ती 
नहीं। अल्वत्ता पिछले तीन दोप .लोकतंत्र से अधिक चिपके हुए हैँ, जो हो, यह दोष ऐसे 
नहीं कि जिनका उपाय नहीं.हो सकता। डनिंग का कथन है कि “हल्लोकतंत्र ने कुछ पुराने, 
दोषों की - नहरों को पाट दिया हूँ, हां, कुछ नई नहरें भी खोद डाली हैँ, प्र पानी का 
बहाव नहीं बढ़ाया है ।/१ लोकतंत्र को चाहिये, कि वह, स्वार्थपरता और शासन में 
अनुत्तरदायित्व.का विरोध करे। यह दोनों ही इसकी मुख्य-मुख्य समस्याओं के नीचे स्थित 
हैं। लोकतंत्र के पास इन दोपों का विरोध करने के दो शक्तिशाली शस्त्र भी मौजूद हें 
कानून और -सम्मृति। सम्मति, मत या राय को लोकतंत्र को छोड़ किसी दूसरी शासन- 
व्यवस्था में स्पष्टतया अनु भव नहीं किया जा सकता। 


लोकतंत्र को व्यर्थ बनाने वाली आलोचना'के बावजूद, यह अब भी लोगों को अधिका- 
धिक शविति-प्रदान की प्रवृत्ति रखता है। द्वितीय विश्व-यूद्ध लोकतंत्र बनाम तानाशाही' 
के आधार पर लड़ा गया था। यह लोकतंत्र के-लिए विजय थी, क्योंकि लोगों ने इस पर से 
अपना भरोसा नहीं खोया था। लोकतंत्र की समस्या इस प्रकार इस विदु पर केंद्रित है कि 
क्या मनुष्य वृद्धि में वृद्धि कर रहा है ? इसका उत्तर हां में है, क्योंकि कोई भी सरकार 
इतना नहीं प्रदान करती जित्तना कि छोकतंत्र, इसके साथ ही, सरकार का कोई भी अन्य रूप 
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सरकार के रूप र्प्ष 


उससे इतनी अधिफ माग नहीं करता । वे सव अधिकार और कर्तव्य, जो प्रजातन्त्र अपने 
सागशिकों को प्रदाद करता है, उसे विचारणीछ प्राणी वनाते है। जाखिर एक मनुष्य और 
एक पशु में बना अन्तर है ? मनृष्य सोच सकता हूँ कौर तक॑ कर सकता हूँ, ओर पशु इनमें 
से कुछ भी नहीं कर सकता, ़ेकिन जिस काम के लिए वह बना है, उसे वह करता हूँ । 
बनुवचन (9८0०7) छोकतत्र का सार्य नहीं। छौकतत्र तब तक नहं। मरेगा 
जबतक मनुष्य के विवेकशील स्वमाव में आशा का स्थान रहेगा । और जब तक प्रजातन्त 
विचाखानू मनुप्यों को उत्पन्न करता हूँ; विचारक ही करमंमील होते हूँ और प्रजातंत्र 
का नागरिक इसके विययो में क्रियात्मक भाग छेता हूँ 

जैसा कि हम ऊपर कह चुके है, छोकतंत्र एक सरकार के स्वरूप की अपेक्षा कुछ 
अधिक ही हैं। इसमें न केवछ राज्य का एक ढग सम्मिलित है, प्रत्युत समाज का रूप भी 
शामिल हैं । इसे एक आदर्श अयवा एक भावना तक माना जाता हूँ । लोकतंत्र की धारणा 
के विस्तार के साथ “पुरानी समता के सिद्धान्तों को व्यक्त कर दिया जाता हूँ।” अब 
समानता से हमाय अं यह नही हूँ कि सब मनुप्य समान हूँ । आदमी आदमी कै वीच 
भोतिक, वोद्धिक और नैतिक अन्तर होते हैं । इन सब स्पप्ट भिन्नताओं को मानते हुए, 
समता शब्द की व्यास्या बवठर को समानता के बर्थ म॑ की जाती हूँ । छोकतन समाज का 
बह रूप है, जिसमें प्रत्येक मनुप्य के लिए अवसर होता हूँ, और उसे ज्ञात हो कि वह उसे 
रखता है। फलत:, छोऊतत्र में स्वतत्रता ओर समता के जुड़वा सिद्धान्तों का विश्वास दिलाने 
का गुण हैँ। इसके अथीन ऐसे व्यवितयों का कोई दल नहीं होता, जिसे विश्विप्ट सुविधाएं 
प्राप्त हों। यह कुछीनता की इस रीति को रह करता हूँ कि कुछ तो शासन करने के लिए 
जन्मे हैं और वाकी शासित होने के लिए। सरकारों की परख छोगों के कल्याण से हीती हैं. 
ओर सरकार के उस रूप को प्रधानता दी जायगी जो मानव-योग्यताओं के उत्कपं को पूर्ण 
विस्तार प्रदान करता हूँ। छोकतत्र अधिकार-श्क़त को टूूस्ट का रूप देता हैँ। वे लोग, 
जो अधिकार-भ्रक्ति का उपयोग करते है, अपने नागरिक साथियों द्वारा पद की छबु 
अवधि के लिए चुने जाते हैं और वह उतके विश्वास के उपयोग के लिए उनके प्रति 
उत्तरदायी होते दें। इसमें सरकार के कर्तव्यों और लोगो के अधिकारों की मान्यता का 
समावेद्य होता है। जान स्टुअर्ट मिल्ल के कयनानुमार, दो कारणों से छोकतंत्र सरकार के 
अन्य रूपो की अपेक्षा श्रेष्ठ हैँ । प्रथम यह कि, व्यक्ति के अधिकारों ओर हितों को केवल 
तभी सरक्षित किया जा सकता हूँ, जब कि वह स्वत. उत्ें प्राप्त करने के लिए तैयार होता 
हूँ। दूसरे यह कि सामान्य समृद्धि की वहा अपेक्षाकृत बड़ी मात्रा होती हैँ, जिले कि और 
अधिक विस्तार दिया जा सकता है क्योकि सब लोगों की शक्तिया और हित उसे 
प्राप्त करने के लिए जुड़े होते हे।१ अप्रत्यक्ष छोकतन का अर्थ छोयों द्वारा वात्तविक 
शासन नही, “क्योंकि छोग अपेक्षाकृत उन छक्ष्यों का निश्चय करते हें जो उनकी सरकार 
की दृष्टि में होते हूँ, भौर जनता को उन अधिकारियों को तरफ देखना पड़ेगा जिनके हायो में 
बस्तुतः उन्होंने सरकार की असछी ताकत को सौपा होगा ।”* संक्षेप में, यह कहा जाता 
हूँ कि जो छोऊप्रिय निर्वाचन, छोकेग्रिय नियंत्रण, और छोकप्रिय उत्तरदायित्व सरकार 
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श्पदं राजनीतिक विज्ञाम के सिद्धान्त 


की अन्य किसी भी प्रणाली की अपेक्षा योग्यता की अधिक मात्रा का 


है।' इस प्रकार, सर हेनरी मेन के इस दावे में कोई सत्यता नहीं है दि... 


प्रगतियों की जननी है, कि छोकप्रिय सरकार का “बहुत ही क्षणभंगुर 


ओर .इसके प्रादर्भाव से, सरकार के स॒व रूप पहले की अपेक्षा अ. - 


गए ग्न्प | ग्)ः्ड 
कितु लोकतन्‍्त्र का गुण एक सरकार के रूप में उसकी योग्यता रं 


एक अच्छी सरकार स्वशासन की स्थानापन्न नहीं है । लोकतंत्र € . 


कल्याण का शासन है । वह उन्हें आत्म-शिक्षण के लिए प्रेरणा प्रदान कर 


उत्तमता का सर्वोच्च परीक्षण न तो लोगों को अच्छा खाना देने में है, न ही. 


की उस कठोरता में प्रकट होता.है जिसे वह स्थिर रखता हैँ | जैसा 
(.0ल्‍८[) ने उल्लेख किया है, “यह वह चरित्र होता है जिसे एक 
अपने नागरिकों में उत्पन्न करने की प्रवृत्ति रखता है और उन नागरिकों के 
ही होगा | अन्ततः वही सरकार सर्वश्रेष्ठ है, जो लोगों को नैतिक शक्ति में 
में, आत्म-निर्भरता में और साहस में दृढ़ बनाती है ।” लोकतंत्र चरिः 
और जनता के राजनीतिक विवेक को उन्नत करता हैं। यह मानव 
आदशों द्वारा प्रेरित क्रियाशील, उत्पादक और प्रगतिशील शक्ति है । 
का केवल ऐसा रूप नहीं जिसे जब इच्छा हुई ग्रहण कर लिया । यह एव 
“विवेक, ईमानदारी, सार्वजनिक भावना, और नियंत्रण की एक खास मात्रा 
जैसा कि बुड़रो.विल्सन कहते हैं, ये गुण लोगों को 'स्वाधिकार, आत्म-< 


और शांति की आदत, साम्राज्य लक्ष्य और कानन के प्रति ऐसी श्रद्धा, 


विचलित नहीं होगी कि जब वह स्वयं कानून बनाने वाले हो जायंगे, राज _ 
की दुढ़ता और आत्म-नियंत्रण प्रदान करता है ।” इसलिए, लोकतंत्र मः 
दौर आध्यात्मिक गुणों को उन्नत करता हैँ। यह राष्ट्रीय चरित्र के 
रूप की वृद्धि करता है, क्योंकि नागरिक अनुभव करते हैं कि वे सरकार 
लोकतंत्री राज्य में क्रांति की संभावनाएं नहीं होतीं, क्योंकि यह प्रेर 
सरकार होती हैं। छोग महसूस करते हूँ कि वे प्रभु-शक्ति संपन्न औः 
उनकी निजी सरकार है और वे, जिन्हें फिलहाल अधिकार दिया गया 
होने की अपेक्षा, सेवक हैं। यदि उन्हें किसी प्रकार की आपत्ति है तो उर 
और उसे शांतिपूर्ण एवं वैधानिक उपायों द्वारा प्राप्त किया जा सकता 


भन्ततः, केवल लोकतंत्री राज्य में ही व्यक्ति की स्वतंत्रता और 
शवित में समन्वय किया जा सकता है । सरकार का अन्य प्रत्येक रूप कम < 
पर आश्रित हूँ । कितु लोकतंत्र सहमति द्वारा शासन है । कानूनों के 
केवल तभी स्वतंत्रता है, जब कानून छोगों की इच्छा को प्रकट करते ६ 
कानून वनाते हूँ, जो छोगों की इच्छा के अनुरूप होते हैँ। वे सार्वजः 
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सरकार के स्प २५७ 


करने का साहस नहीं करते । इस तरह लोकतंत्र अपने निजी दोषों को ठोक करता है। लोगों 
का अपने अधिकारों के प्रति निरन्तर जागरूक रहता और समावास्यत्रों वा मच दारा 
अभिव्यक्ष की गई राय सरकार को सदी मार्ग पर बताए रहने के बहुमूल्य साथन हैं 
लोकतंत्र का भविष्य (पापट ० एिव्याण्टा4८ए) --विशदेह, छोडवतज 
के अपने निजी दाप हें, दितु जँसा कि छोवे का मत हूँ छि, “छिसी भी रूप वो सरकार 
हिए यनवाण लीं हू ।/ समव है छोकतत्र ने सहयोगी-नावना को 
उच्च-पिल्ला-प्राप्त पुरयों को राज्य की सेवा को ओर 







पुरानी सरकारों के ाय तुलना में इसने बउने को न्वाव्य प्रमाणित किया हैं। “बाज की 
दश्घा खराब हो सकती हूं परंतु जतीत में वह और भी बुरी थो।” ससार ने बनंत राजतत्रों, 
शाजवशों ठवा उच्चजुलीन-ठंत्रों के विभिन्न समयों में प्रयोग किये हैँ, और जब उसकी 
दोबारा उनको ग्रहण करने की नहीं है । वन्ठें ने उल्लेखनीय इंग से कहा हैं, “कोई भी इकार 
नहीं करता फि विद्यमान प्रतिनिधि विधान सकाएं दोपपूर्य हे, छितु यदि एक मोदर ठीक से 
न भी काम करती ही, ठो एक वैल-गाढ़ी को उसकी जगह देना कितनी मूर्खता की वाठ है, 
भले ही वह कितनो ही मनोहारी हो ।/* हमने बद्ृत दिन तक ठानामाही का अनुभव किया 
और उसे सरकार का भद्दा रूप समझ कर छोड़ दिया, क्योंकि तानाशाही व्यक्वियत त्वतत्रता 
और स्वतः प्रेरणा को अवरोघक हू, और मानव व्यक्तित्व के उल्तपप की विरोधी है।* इस- 
लिए, जो झुछ द्मारे पास हूँ, उसे उप्तत करने की बजाय, एक कन्‍्य रूप की सरकार की 
खोज करला बेवकूफी हूँ। मेजिनी (92टांग्र) के घद्धों में, छोकवत का खार, “सब 
के द्वारा, सर्वश्नेप्टों छवा बुद्धिमानों को बधोतता में, उद की उन्नति है।” इसका सर्वोच्च 
मूल्य नीति झास्त्र और शिक्षा सवधी हूँ। सरकार के एक प्रकार के रुप में छोकतत्र मनृष्य 
जाति के वौद्धिक ओर नेतिक विकास के अनुपात में उन्नत और ह्ायोन्‍्नुख हूं। सकता हूँ 











कितु छोछूतंत्री सस्याओं को परिवर्तनश्चील बवस्याओं के अनुरूप पुन्नमन्व॒य की 
अत्यावश्यकता होती हैँ । राजनीति छोकतंत्र को सामाजिक कर आर्थिक कार्यक्रम से 
जुदा नदी किया जा सऊता। इसके बन्यवा, छोकतेत्र को प्रगतिमोल्, प्राह्य कौर छोचपूर्ण 
होना चाहिएं। पूजीवादी छोकतंत्र, जो परम्परागत लोह्तंत्री सिद्धात है, अब पुराना हो 
चुका हूँ, क्योक्ति वह छोगों को आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करता । यदि लोकतंत्र के प्रति 
आऊर्पण उतसझ्न करना हूँ और उसे रछझ्यद बनाने की इच्छा है, तो पूजीबादी छोकतत्र को 
आमूल नप्ट करने को आवश्यकता हूँ । पुदातन मूल्यों करे चुकी हे और इमारी 
सामानिक, आधिझ कौर राजनीतिक व्यवस्था ही नोवें हिंछ गईं हे। जब तक छोकतत्र 
साम्पीकरण के लययर के साथन नहीं प्रा झेता और जब तकु वर्तमान आथिक असमानता 
को नप्ट नही कर देवा, तव तक इसदा नडिप्य सददेहपूर्ध रहेगा। हमारी राजनीतिक अवश्यक- 
ताएं सदू-जीवन में से उन्न हुई हैँ। एक घासन के रूप में, यदि छोकतत्र अच्छा जीवन प्रदान 
करने में बसफल रहता हैँ, तो उसका स्थान राज्यद्वीन समाज को दिया जा सकता है, जहा 
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न तो सामार्जिक औएर न आर्थिक विपमता विद्वरर्त होगी। इस प्रकार का समाज कहाँ तह 
क्रियानीर् होगा, कई नी पहले से नहीं कह. सकता । किंतु साथ हे कोई भी इंकार नहीं 
कर सकता कि जब तक लोक अपना स्वत: सवार नहीं कर लेती तब तक लोक को 


5ण28०5/०पे ह१०७१४०७285 
छाए न _किपेदा [0&77९००९ ह0.  रिशा: हा; ४णे हर, शिथा पु, 
9७775, छः 0600072५४ (5 0०6५४ 3 20 स्‍वेएथा2४ ९३ 
प)८०८१५ >* 0,--%॥० 6७० शीपे (एप्प 9275 हु-४. 
फछ2५९७ 9,--१70५९ (१७१६ 4000 9९०५८०५ न 
#०८७ रथ: 9.,-- 8५० पट्ज 92०) (09०7 7 हऋणा-85४% 
(३७77५ व एप. चृच्माए०प७० 07 (० ए० छंटनी 8067०७ (0997४ एा-एएं 
(०77४५ हैः 0 __ए०४८ा 5लाल॥१०6 800 (०7रढएाफ्रलाफ (5७०४7५ 
ऋता-हुपा 
छुदका782४5 9... ० __0ट09००००४९$ ध्प (॥700$४%995: 
॥90$8०95 ० 4 '_एछ८एपको5 77००१ पं 
१,005995 ० 90.7० [0पला च)७70९:2/७४० 96.९ 
१/७०च्ट5 ए्‌., री भी ९ २[056:७ 50202, (४००५- #ऋ[-४77. 
[भाव मे. ए0ए7णैथा ठठएलाप्रथी0 (४००५ 4 ()885). 
६0), । ए८७;०८ग४ (0०४५८ पाए (१890) हि 
952॥(, ५ [0९980८०९१ (६ न्‍ ; 
3८८८१) ए्‌. ,जकए०१० $00 (0 ए०४पंव्गे 6&९7०6, [,८८पा९९ पर, ५-५१ 


95398४०७ पु छ]७70८7५5 ० ए0०॥0०% 09908 पु, ऋडषऊ 
५९०))०5, 6.--र्विणााशी १९०७६७ा९ ए90॥90०$. 


(८), ४: 8.--0६70०००१० छप्पत८ा प८ए३०॥* 


अध्याय : ; १२ 
सरकार के रूप (क्रमशः) 


सझूण्स्प्पड णीं 6०एटमम्पट्माड (ट०्पधव,) 


३८ रबी सरकारें 


(एग्रापए & फऋल्तटान! 00एट2ग्गरध्या3) 


एकात्मक सरकार [एफक्षाए ७0०एटाग्रायटा:)--एकात्मक सरकार वह 
है, जिसमें शासन सम्बन्धी सब अधिकार सविधान द्वारा अकेले केन्रीय अग या अंगों 
में निद्वित.हीते हे । सर्वोच्च धवित ऊकंद्रीय सरकार की होती हैं, जो राज्य को बनाने 
वाली सब, इकाइयों पर नियंत्रण का प्रयोग करती है । शासन विपयक सुविधाओं 
के छिए राज्य को विभिन्न इकाइयो में वाटा जा सकता हूँ किन्तु मारी अधिकार द्ववित 
केद्दीय सरकार से उत्पन्त होती है । इन प्रशासन इफाइये का अपना निजी मौलिक अस्तित्व 
नही होता । वे केद्रीय सरकार की रचनाएं होती है और उसकी इच्छा के अवुसार उन्हें 
बदछा जा सकता है । इकाइयों के द्वारा प्रयोग की जाने वाली अधिकार शवित केबल प्रदत्त 
एवं सद्वायक अधिकार शवित होती है, जिसे केद्रीय सरकार की इच्छा पर वापिस किया जा 
सकता है । इसलिए, प्रणासन इकाइयां केन्द्रीय सरकार की प्रतिनिधि है और “जो भी 
स्वायत्तता अथवा सरकार विपयक योग्यता उन्हें सौपी जा सकती है, उसका अस्तित्व 
वैधानिक गारन्टी की बजाय स्वीक्ति द्वारा होता है । है 
ग्रेट ब्रिदेन और फ्रास की सरकारे एकात्मक हूं । ग्रेट ब्रिटेन स्थानी4 छ्षेत्रो को अधिक- 
तम स्वायत्तता प्रदान करता हैँ किन्तु उनकी शक्तियों और इत्यों को परिवरद्धित रूप में 
रूंडन से नियमित किया जाता है। इस तरह की सय शक्तिया पालियामेट के अधिनियमों 
से प्राप्त की जाती हूँ, भिन्‍्हें उसकी इच्छा के अनुसार विस्तृत या सीमित किया जा 
सकता है। साथ ही वहा पर्याप्त रूप में प्रशासन नियत्रण भी होता है और जैसा कि ओग 
(0782) फहते है, “जी भी हो, सव ने बताया कि केद्रीय नियत्रण विस्तृत और गहरा, 
दोनों ही है; न कैवछ यही, बल्कि यह क्रमशः नई अवस्थाओं और स्तरों की तह तक जाने 
बाद्घा. भी हैं ।/१ 
फ्रास एकात्मक सरकार का विश्विप्ठ उदाहरण है। सारा देश प्रशासन इकाइयों 
में विभाजित है, जिन्हें “विभाग” कहा जाता हे, इन विभागों को प्रान्तों, शासन विभागों 
तथा समुदायों में उपविभाजित किया गया है, जहा स्थानीय प्रश्नासन के लिए प्रत्येक के 
अपने जग हे । किन्तु सामान्य मत यह है कि फ्रांस मे स्थानीय सरकार की वात कहना प्रायः 
गलत बात हैँ।* फ्रासीसी स्थानीय सरकार का सार केन्द्रीकरण है,--केंद्रीकरण को 
उसकी चरम सीमा तक उन्नत किया गया है । सारी अधिकार शक्ति आतरिक और 
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ऊपरी दिशा में. केन्द्रित होती है ।/१ स्थानीय अंग केन्द्रीय सरकार के केवल प्रतिनिधि हैँ। 
सम॒दायों से लेकर आंतरिक सचिवालय तक प्रशासन एक श्ंखल। के साथ जुड़ा हुआ है । 
आंतरिक सचिवालय केवल “बटन दवातां है--सेनानायक, उपसेनानायक और मेयर बाकी 
का काम देते कर हैं। सभी तारों की दिल्या पेरिस की ओर है।” फ्रांस में स्थातीय सरकार 
के स्वरूप की वस्तुस्थिति को ओग ने सार रूप में प्रकट किया है । वे कहते हैं, यही नहीं कि 
वहां शासन विषयक अधिकार-शक्ति के वैधानिक रूप से कोई पृथक क्षेत्र नहीं है, पत्युत, 
वास्तव में वहां एक सरकार है, जो पैरिस स्थित मंत्रिमंडलों और पालियामेंट तथा देश भर 


में कौन्सिलों और सेनानायकों द्वारा समान रूप में कार्य कर रही हैं। स्थानीय क्षेत्रों में 


शासने करने वाले केवल ऐसे अंग, स्थानीय संस्थाओं को केवल ऐसे अधिकार हैं, जो राष्ट्रीय 
कानून द्वारा प्रदत्त हें। अच्ततः पैरिस स्थित केद्रीय सरकार के हाथों में सभी सूत्रों को जोड़ 
लिया जाता है । इससे भी ज्यादा, शासन विभागों और समुदायों की संपूर्ण यांत्रिकता को 
राजधानी में एक ही सचिवालय अर्थात्‌ आंतरिक सचिवालय में समाविष्ट कर विया 
जाता हैँ ।/* 

१९१९ के एक्ट के अधीन भारत सरकार का स्वरूप भी एकात्मक था। यद्यपि पास्तों 
को देध शासन के रूप में आंशिक उत्तरदायी शासन दिया यया था और केन्द्रीय तथा प्रान्तीय 
विपयों को विभाजित करने प्रान्तों को प्रान्तीय विपयों पर विधान: वनाने की स्वीकृति दी 
गई थी तथापि भारत सरकार प्रान्तीय सरकार के प्रवन्धक और वैधानिक --सब मामलों 
में सर्वोच्च थी । १९१९ के एक्ट ने भारत के नागरिक और सैनिक शासन की देख-रेख, 
निर्देशन और नियंत्रण कींसिल सहित गवर्नर जनरल को सौंपा था जिसे भारत सचिव से प्राप्त 
होने वाले ऐसे सभी आदेशों का उचित पालन करना होता था। गवर्नर जनरल को केद्वीय 
विधान-सभा द्वारा स्वीकृत कानूनों को स्वीकार करने, रह करने,या उसके अभिप्नाय को ठीक 
तरह से समझने के लिए संरक्षित रखने और अधिक विचार के लिए पुनः छौटाने के विस्तृत" 
अधिकार थे । इसी प्रकार की शक्तियों का वह प्रान्तीय धारा-सभाओं द्वारा स्वीकृत बिलों 
के विपय में भी प्रयोग कर सकता था। भारतीय विधान-सभा ब्रिटिश भारत के अन्तर्गत 
सभी व्यक्तियों और सभी बातों के लिए कानून बनाने की क्षमता रखती थी सिवा इसके कि 

१९१९ के एक्ट के अनुसार वर्गीकरण किए किसी प्रान्तीय विपय को नियमित करने वाले 
किसी कानून को लागू करने के लिए गवर्नर जनरल की पूर्व स्वीकृति छेनी होती थी । इसी 
प्रकार केन्द्रीय विधान-सभा को ब्रिटिश भारत के किसी भी भाग में छाग किसी भी कानन 
को भंग करने या उसमें सुधार करने का अधिकार था सिवा इसके कि प्रान्तीय विधान- 
सभा के किसी भी विधेयक को प्रचलित करने या किसी अधिनियम का खंडन करने या उसमें 
सुधार करने की पूर्व गवर्नर जनरल की स्वीकृति आवश्यक थी । 

एकात्मक सरकार के गण (॥श६१७ ० एफऑंछाए (0एशप्रशाधगा)-- 
एकात्मक सरकार का बड़ा गुण कानून-विषयक नीति और प्रशासन की समानता में निहित 
हैं, जो वह देश भर में प्राप्त करती है । किन्तु जहां प्रवन्धक और संवैधानिक अधिकार शक्ति 


केन्द्रीय सरकार और प्रान्तीय सरकारों में विभाजित होती है और प्रान्तीय सरकारें अपने 
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अधिकार क्षेत्र में स्वायत्त होती हूँ, वहां राष्ट्रीय सरकार दुर्बेठ होती है, क्योकि नोतियों 
ओर कानूनों में विभिन्नताएं होती हैँ । एड्ात्मक प्रमासन में आन्तरिक शक्ति द्वोतों डें। 
यह विनाप्चकारों झक्ितियों को रोकृता हैँ ओर प्रशासन की विनाश से रक्षा करता हूँ। 
“विदेश नीति ओर राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्रों में केंद्रोय सरकार की शक्ति विशेष रूप से 
अकृद होती हूँ ।” तन्ततः यह कहा जाता है कि एकात्मक्त सरकार का संगठन सरल होता 
हैं, और इसलिए कम सर्चीटा होता है । उसमें राजनीतिक सस्याओ का दोहरीकरण 
नहीं होता । ञ 

एकात्मक सरकार के दोष (॥0९८८७ ० एम ए०फट्याप्रदा)-- 
किन्तु आजकल के विस्तृत प्रदेशो वाले राज्यों का घासन कंद्ध द्वार प्रभावशाली और उत्तम 
रीति से नही चठाया जा सकता। कंन्द्रीय सरकार के पास न ती समय होता है और न ही 
स्थानीय आवश्यकताओ का उसे आवश्यक ज्ञान होता है । वर्तमान काल में केस्रीय सरकारें 
राप्ट्रीय महत्व के कार्यो के लिए असामयिक सिद्ध हो चुकी है, और इस प्रकार न तो उनमें 
स्वतः प्रेरणा हूँ और न ही वे स्थानीय मामछो के लिए समय निकाल सकती हूँ। इसलिए, 
स्थानीय क्षेत्र चक्षति सहए कर सकते ९ एक्रल्मक सरकार की “प्रवृत्ति स्थानीय उत्लाह को 
दवासे की. द्वोती हूँ, सार्वजनिक मामलों में दिलचस्पी को चूद्धि प्रदान करने की अपेक्षा 
निर्त्माद्विन, करती है, स्थानीय सरकारो की उपयोगिता को क्षीप करती है, ओर केन्द्री- 
भूत नौक्र॒णाही के उन्नत होने में सहायक होती हूँ ।”१ इसलिए, स्थानीय क्षेत्रों के छोगों 
को उन प्रदेशों को प्रभावित करने वाछे मामलों का नियत्रण अपने ऊरर लेता चाहिए, 
वयोकि कल्पना यह की जाती है कि स्थानीय छोगों को अपनी निजी आवश्यकताओं का 


सर्वोत्तम ज्ञान होता हैं। 
पर्धाव सरकार 


(एल्तेटाबों 50ए्रथागणादया) 
एकात्मक सरकार से भिन्न मबीय सरकार एक द्विमुखी सरकार द्वोती हूँ। यह मरकार 
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उन्हें प्रदाव-की गई होती दे । एकात्मक सरकार के विपरीत, क्षप्र के जतर्गत इकाइयों की 
शक्तिया मौलिक होती हे, और ग्रहण नही की जाती, वह कंद्रीय सरकार की स्वोकृति नही 
होती, प्रत्युत संविधान की देन होनी हे। दोनो, केंद्रीय और एकात्मक सरकारों के कार्य- 
कल्प के निश्चित क्षेत्र होते हें और दोनों ही अपने बपने क्षेत्रों के अन्तर्गत सर्वोच्च होती 
हैं। दोनो में से कोई भी किसी के अधिकारों का अतिक्रमण नहीं कर सकता। केंद्र और 
इकाइयों के बीच अधिकारों के विमाजन के विषय में कोई भी परिवर्तन कानून द्वारा 
स्वीकृत विधि से सविधान में सशोवन करके ही किया जा सकता है। केन्द्र में इस बात को 
क्षमता नही कि वह इकाइयों की किन्ही शक्तियों को बढ़ा सके या घटा सके या वापिस ले 
4. एम, ०9 4६ 9. 46 
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सके। ये इकाइयां स्थानीय प्रशासन के उद्देश्य के लिए केंद्रोय सरकार की प्रतिनिधि संस्था 
के रूप में कार्य नहीं करतीं | उनकी.अधिकार शक्ति न तो प्रदत्त है और न सहायक । बल्कि 
इसके विपरीत, वह मौलिक और परंपरागत है । 

संघीय सरकार का स्वरूप (ऐपिल्वाप्ाल 9 कवतेलाओों ई0एटणागदे।) +-- 
फैडरेशन शब्द लैटिन के फोर्डंस (07005) शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ संधि 
या समझौता है। एक संघीय सरकार का अस्तित्व केद्धोच्मुखी शक्तियों (८९४07- 
9०४७४) या केन्द्रपराइमुखी शवितियों ( <क्याएंप्िडुक ) के फलस्वरूप होता 
है । जब प्रभ-शक्ति संपन्न और स्वतंत्र राज्य, या तो इसलिए कि वे भलूग-अलूग विदेशी 
आक्रमण का मकावला करने में असमर्थ हैं, अथवा इसलिए कि एकाकी रहने के. कारण वे 
आर्थिक रूप में पिछड़े रह गये हैं, स्वेच्छा से मिलने के लिए सहमत होते हैँ, तो वह संधीय 
एकता करते हैं। इस प्रकार की एकता केंद्रोन्मुली शक्तियों के फलहूप होती है। जिस साधन 
हारा संघ बनता है, वह विद्यमान राज्यों तथा नई इकाइयों के वीच, जिसकी रचना 
करने के लिए वे सहमत हुए हें, संधि के रूप में होता है । वे अपनी प्रभु-शक्ति को नव-रचित 
राज्य को सौंप देते है और उसके अविच्छिन्न भाग बन जाते हूँ। इस एकता के फलस्वरूप एक 
केंद्रीय सरकार स्थापित की जाती हैं, जिसे साझे हित्त के प्रइनों को सोंपा जाता है । अन्य 
विषयों को, जो स्थानीय हित के होते हैँ या जिनमें रीत्यागत भिन्नता की स्वीकृति हो सकती 
है, तये राज्य की इकाइयों के अधिकार के अन्तर्गत क्षेत्रों के लिए छोड़ दिया जाता हैँ। केंद्रीय 
सरकार और संघीय इकाइयों के बीच विपयों के विभाजन की वँधानिक गारंटी होती है 
और उनमें से कोई भी दूसरे के हक को छीन या नष्ठ नहीं कर सकता। प्रभु-शक्ति व.तो 
संघीय सरकार में निहित होती है और व ही संघ में शामिल हुई इकाइयों मे । यह उन दोनों 
के बीच विभाजित नहीं होती, क्योंकि पूर्व भी अनेक लेखकों ने अपना मत प्रकट करते हुए 


५ कहा है कि प्रभु-शक्ति के विभाजन का अर्थ है प्रभ-सत्ता का विनाश । यह अकेले राज्य में 
/ ही निहित होती है और प्रभु-सत्ता का प्रयोग संविधान में निर्वारित विधि के अनुसार वैधा- 


निक संशोधन शक्ति में निहित होता है । इसलिए, संघ के त्तिर्माण में, “यह निश्चित होगा 
कि अलग अलग राज्यों का लोप हो जाता है, उनको प्रभु-सत्ता चष्ठ हो जाती है और उनके 
नागरिक, अपने-आपको पुरानी राज-भक्ति से हटा कर राष्ट्रीय एकता के आधार पर, 
संघीय राज्य की रचना करते हैँ ।१ 

संघ-राज तव भी वन सकता है जब एकात्मक राज्य के भागों की' स्वायत्त इकाइयों 
के रूप में रचना हो जाती हैँ। केंद्रीय सरकार सामान्य हित के विपयों का प्रबंध कर सकती 
है, शेष इकाइयों को सौंपे जा सकते हे और प्रत्येक भाग अपने अधिकार क्षेत्र के अस्तर्गत 
सर्वोच्च होता है । इस अवस्था में केंद्रपराइ्मुख शक्तियां (ए७फर५पिछुछों 07८28) 
कार्यालित होती हे। १९१९ के एक्ट के अनुसार भारत सरकार एकात्मक थी। भारत सरकार 
के १९३५ के एक्ट के अधीन संपूर्ण ११ प्रांतों और उत रियासतों के सम्मिलन से संघीय 
राज्य का आविर्भाव हुआ था, जिन्होंने संघ-प्रवेश ([)50प्प्राद्या 0 3०८९८४- 
&07 ) पर हस्ताक्षर करने के वाद संघ में सम्मिलित होना स्वीकार किया था। भारत 
का संविधान अनिवार्यत्त: संघीय स्वरूप का है। यह घोषणा करता है कि “भारत राज्यों का 


३3. ७८७८, ००. ०६., छ- १83. 
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संघ होगा/* और भारत का प्रदेश अब नी गवर्नरी राज्यों, दस चीफ़ कमिश्नरी राज्यो३ 
नो भारतीय रियासतों या रियासतों के संघ से, ४ और ऐसे अन्य प्रदेशों से जिन्हें हस्तमत 
किया जा सकता है, बना हुआ है । भारतीय सघ की दशा में पराइमुस और केल्रोन्मूल 
(०्ट्याएंघिहुओं दावे "थापगर८थ) झव्ितिया काम कर रही हे। गवर्नेरी राज्यों 
की दक्षा में पराडमुस शवितयां उन्हें स्वाद इकाइयों मे निभित करके कार्य बरती 
हैं। किन्तु केद्वोन्मुख शक्तियां भारतीय रियासतों या रियासत्ों के सघ की दशा में 
कार्य करतो हैं । 


संघ को परिनाा ६ शिल्वेटाबएंणा >टलीयटत )--वायन (िशा्वा) 
सध की परिभाषा करते हुए कहते हैँ, “मपेक्षाहृत्‌ छोटे राज्यों का समूह, जिनमें 
से प्रत्येक अपनी प्रथक सत्ता को स्थिर रखते हुए, पारिभापित सामान्य उद्देश्य के लिए एक 
संघ के रूप में एक-दूसरे के साथ मिलते हैँ, जो, कम-से-कम संद्धातिक रूप में, विधटनशील 
नही हैं ।” डाइसी (0)0८/) के कथनानुमार, यह “एक राजनीतिक समझौता है, 
जिप्तकी प्रवृत्ति राज्य अधिकारों की स्थिरता के साथ राष्ट्रीय एकता निर्माण करने की हूँ।” 
भेकाइबर कहते है कि संघ की विशेषता हूँ कि यह “अगुभूव या अग राज्यो. और बृद्दद्‌ राज्य 
के बौच, जो बह परस्पर मिल कर बनते.दे, प्रभु-सत्ता शक्तियों का नियमित विभाजन है। 
इसका पर्प यह है कि संघ की प्रत्येक अगभूत इकाई की अपनी निजी पुर्ण सरकार होती है-- 
उसमे विधान सभा, प्रबंध विभाग और न्याय विभाग होते है--और साथ ही' सधीय अथवा 
केंद्रीय सरकार भी “राज्यों के पूर्ण गठजोड” के लिए होती है । उदाहरण के छिए, सयुक्त 
राप्ट्र अमरीका ४८ राज्यो का सगठत है और इनमे से प्रत्येक राज्य का निजी गवर्नर, 
पालियामेंट और न्याय विभाग हे । इसी अकार वाशियटन में भी, प्रवध विभाग, विधान 
निर्माण विभाग और न्याय विभाग--सरकार का वही रूप है। भारत में भी, प्रत्येक राज्य 
और रियासतो के प्रत्येक सघ में अपना निजी गवनर या राजप्रमुख, मंत्रिमंडल, विधान 
सभा और न्याय विभाग हैं। ओर नई दिल्‍ली में सघीय सरकार है, जिसके तत्समान अग 
हँ--प्रैसिडंट, मत्रिमडऊ, लोकसभा, सर्वोच्च न्यायाठ्य । सधीय सरकार सपूर्ण उपनिवेश 
के लिए हूँ । कितु सरकारों की दोनों श्रेणियां सविधान द्वारा सोपे गए सिन्न-मिन्न विषयो पर 
कार्य करती हें, प्रत्येक भाग अपने निजो कार्य-स्षेत्र के अन्तर्गत उच्चतम वना रहता हैँ । इस 
तात स्लार संघवाद एक समझौते का परिणाम है । एक ओर तो कतिप्रय सामान्य उद्देश्यों को 
एकता की इच्छा होती है,_कितू दूसरी ओर, सध में शामिल होते वाली इकाइया अन्य 

सब उद्दृश्यों के लिए अपने पृथक अस्तित्व को बनाए रखने को उत्सुक हीती है । 


१. घारा १ (१) 

२. आसाम, विहार, बंबई, मध्य प्रदेश, मदरास, उडीसा, पजाब, उत्तर-प्रदेश, 
और प. बगालछ, शिक्षा६ 4. $व्वा2३ ० ऐ_ट गज उदाट्वणरट, ए. 203: 

३. अजमेर, भोपाल, विलासपर, कु्ये, दिल्लो, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर, 
और त्रिपुरा, 7०६ 00 $घ्वांटड णी पल शिऊ: इदा्तपोल, 9. 205. 

४. हेंदराबाद, जम्मू और काश्मीर, सध्य भारत, मेसूर, प्रटियाला ओर पूर्वी 
पंजाब रियासती संघ, राजस्थान, सोराप्ट्र, द्रावन्‍्कोर-कोचोन, विन्ध्यप्रदेश । 





शरद४.. | राजनीतिक विज्ञान के सिद्धान्त 


इस संबंध में निम्न वातों को दुष्टि में रखना चाहिए 
१. संघ एकता की अपेक्षा आपसी-संघटन्‌ का आविर्भाव करता है। एकता एकात्मक 
सरकार का सार है। संघ अपने में शामिल होते वाली इकाइयों के स्वरूप को सुरक्षित रहने 


देता है। वह कुछेक उन विपयों को छोड़कर अपनी स्वायत्तता को स्थिर रखते हैँ जो सामान्य 
- राष्ट्रीय हितों के है। प्रसु-सत्ता संपन्न राज्य, संघ को इसलिए स्वीकार करते हैं कि वह 


डर 


संघ में .शविति है” की धारणा को मानते हैं। 

२. संघ में शामिल होने की इच्छा रखने वाले राज्य संघ का निर्माण होते ही' 
अयनी व्यक्तिगत प्रभ-सत्ता खो देते हे। इस संघ के फलरूप एक चये राज्य का उदय होता 
है और प्रभ-सत्तों नव-निर्मित संघीय राज्य में निहित हो जाती हैं । - 

३. संघीय राज्य का यंत्र दो अंगों से वता होता है, संदीय या केंद्रीय सरकार और 
सरंघमें_ शामिल होने वाली ईकाइयां, जिन्हें अमरीका में राज्य (5८8) और कंनेडा 
में प्रान्त कहते हे। भारत में भी उन्हें राज्य (5६806) की संज्ञा ग्रदाव की गई है 





हंन्‌ शा 3 


इकाइयों के बीच वंटा होता है। संघीय राज्य का अधिकार क्षेत्र उन सव विपयों तक विस्तृत . 


२०-३0, 


होता है जो संघ के प्रेरक होते हैं अथवा सव के लिए सामान्य हित के होते हूँ, अर्थात्‌, सुरक्षा, 
मुद्राचलन, वेंकिग, संचरण और यातायात, आदि । इकाइयों को स्थानीय मेहत्व और उप- 
योगिता के विषयों पर नियंत्रण दिया जाता हैँ, जिनमें एकरूपता की आवश्यकता 
नहीं होती ै ्लै८शणो ०७ पयक्रावर्तर गतबी-- ७०१३९ - 

५. संघ बनाया जाता है, यह उत्पन्न नहीं होता । चंकि यह समझौते का परिणाम 
होता है, इसलिए, इसके लिए लिखित सं विघान की आवश्यकता होती है। सं विधान विशिष्ट 
खप में केंद्र तथा इकाइयों के वीच विपयों का विभाजन करता है। दोनों में से कोई एक दूसरे - 
के अधिकार पर छापा नहों मार सकते | यदि कोई परिवर्तेन करने की इच्छा होती है तो उसे 
संविधान में संशोधन करके किया जा सकता है । सं विधानिक संशोधन की विधि संविधान 
में निश्चित की गई है । इससे संविधान की श्रेष्ठता स्थापित होती है और हम कह सकते 
हूँ कि संघीय राज्य में प्रभू-सत्ता संविधान-संशोधन शवित द्वारा प्रयोग में लाई जाती है । 

६. राज्यों के वीच अन्य प्रकार के संघों-या सं धियों के मुकाबले में...संघ . स्थायी 
सुंगठत हैँ । 

संघ और राज्य संघ (#८067200०॥ बाते (07व्वि'षथघं०ा ):--प्रभु-सत्ता * 
एवं राज्यों के बीच संघटन के एक अन्य रूप को राज्य-संच ((४07टितेट:छ४०7्) 
कहते है । दोनों शब्दों का मूल एक ही है । दोनों का अस्तित्व एक समझौते या संधि के 
परिणामस्वरूप होता है कितु उनके अर्थों में मौलिक अन्तर है। हाल (लि!) कहते हैं, 

एक राज्य संब अनिवार्यतः स्वतंत्र राज्यों का संघ होता हैं जो कतिपय विशिष्ट उहृब्योंके 

लिए अपने कार्य करने की स्वतंत्रता के एक भाग को स्थायी रूप में छोड़ देने के लिए सहमत 

होते हूँ। और साझी सरकार के अधीन वह इस तरह मिले होते हैँ कि राज्य-संघ अन्तर्सप्दीय 
रूप घारण कर लेता हैं !” हु 

राज्य-संघ प्रभु-सत्ता संपन्न राज्यों का संघ है, कतिपय विशिष्ट उद्देश्यों को उन्नत 

करन या प्राप्त करने के लिए निर्मित किया गया हूँ | इस तरह के संघ का सर्वाधिक स्पष्ट 


सरकार के रुप २६५ 


ध्येय सुरक्षा और विदेशी सबधों में झक्ति छाम्र करना है । इस प्रकार का सब से मवीन 
उदाहरण नाथ एंटलयटिक पैक्ट (0 /वीडापं८ 24८६) है, जो ४ अप्रैठ 
१९४९ को वाशिगटन में हुआ था और जिस पर १३ देशो अमरीफा, ऊँनेंढा, 
प्रिटेन, फ्रास, बेल्जियम, इंग्लैंड, छवसमवर्ग, डेन्मार्क, इटली, पोर्चूगाल, नावें, आईसलेड 
ने हस्ताक्षर किये थे। नार्थ एटछाटिक पैक्ट १२ हस्ताक्षर करने वाछे देशो को इस वात के 
लिए प्रतिज्नावद्ध करता है कि आत्म की दश्षा में वह एक-दुसरे सदस्य की सहायता 
करेंगे । फ्रास्तौसी राजदूत, एम. हेनरी वोनठ ( ). इधाय ठ0ग60 ) संधि 
पर टीका करते हुए कहते है, “यह सुरक्षा सगठन की दिय्या में एक निश्चित कदम हूँ ।" 
ओर आगे वे कहते हूँ, “आात्म-सद्यायता और पारस्परिक सहयोग के सिद्धातों को छागू 
करके किसी को भी भयभीत न करते हुए, हस्ताक्षर करने वाले राष्ट्र अपने आपको 
अत्यधिक शवितश्ाली बना छेंगे। नार्थ एठलाटिक क्षेत्र में युद्ध और आक्रमण अमभव 
हो जायंगे । और इस तरह वह विश्वन्शाति की रक्षा के आदर्श की प्राप्ति के 
लिए सक्रिय मदद करेंगे ।”* 
समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले देमो ने जो कदम इस दिशा में उठाएं उनमें से एक 
सधि के अनुसार उत्तरी एटछाडिक क्षेत्र के अन्दर आने वाले विभिन्न देशों के लिए बनाई 
गई सर्वसम्मत सैनिक रक्षा योजना की विस्तृत व्याख्या के रूप में है। जब राज्य महत्वपूर्ण 
मामलो में स्थायी कार्य के छिए इकट्ठा होते हे, जैसा कि ऊपर बताया गया है, तो उनके 
द्वाय किसी ऐसे सर्वमान्य अग की स्थापना की जानी होती है, जिसे सर्वमान्य कार्य के विपय 
में महत्वपूर्ण निर्णय करने का अधिकार दिया जाता हूँ। सिजविक (568 06८४६) 
कहते है, “राज्य-संघ का छदय तव तक स्थायी रूप में प्राप्त करना समव नही, जब तक कोई 
ऐसी साप्नी परिपद्‌ न हो, जिसे सघ के बाहर राज्यों के साथ राज्य-सघ के राज्यों की ओर 
से किसी प्रकार का व्यवद्वार करने, और साथ द्वी साथ युद्ध की दक्षा में साझे प्रबंध करने का 
अधिकार न हो ।! ३ नायं एटछाटिक सघ की ऐसी हो एक निजी परिपद्‌ हे, जिसमें १२ 
राष्ट्रों के विदेश-मत्री हे । 
संघ ओर राज्प-संघ को तुलना (एटपटाडएंगा बाप ए0ाल्पदागांत्प 
(०7०८१) :---जब साझी सरकार का इस प्रकार का स्थायी अंग स्थापित हो जाता 
हैँ तो सप मित्र-सधि की सीमा पार कर जाता हूँ। यह दो बातों में सघ के समान हैँ। 
संघ ओर राज्य-्सव, दोनों में भिन्न राज्य किन्ही विशिष्ट उद्देश्यों के लिए एक-दूसरे के 
साय मिलते हे, और दो सपो के अघीन साक्षे उद्देश्यों को प्राप्ति के लिए कंद्रीय सरकार 
स्थापित की जाती है। संघ और राज्य सप के वोच तदात्मता इन बिंदुओं से परे नही जाती। 
उनके बोौच कतिपय सौलिक अतट होते है । प्रथमतः, एक सथध नया राज्य बनाता है। सप 
में झामिल होने वाके राज्य अपदी प्रमु-सत्ता खो देते हें और नवनिभित प्रमु- 
मत्ता सप््न राज्य के अग बन जाते हे । एक राज्य-सघ स्वतत्न राज्यों का संघ 
होता है और सघ बनाने वाले सभी राज्य अपनी प्रमु-सत्ता को स्थिर बनाए रहते 
हैं। प्रत्येक राज्य के निजी भिन्न प्रदेश, अधिवासी, सरकार, ओर प्रभु-सत्ता होती है। 


. गरऱद $ध्छाकफरग्य (४. ६६४००) ०5०८४ 26, 99, 9 3. 
2... वरफ्रद द्वाल्मव्य७ ७ एगात८5, 9. 537, 
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केवल सरकार विपयक अधिकार-शविति का एक अंश राज्य-संघ के नव-निर्मित अंग को 
प्रत्यक्षतः सौंपा जाता हैं । एक संघ अपने निजी कानून बनाता है, जिन्हें संघीय 
नियम कहा जाता है और ये नियम संघीय समुदाय की इच्छा का प्रतिनिधित्व करते हैं । 
राज्य-संघ में ऐसा कुछ नहीं होता । उसमें राज्य अपने साझे हितों के लिए केवल सहमत 
होते है, जिससे कि सर्वमान्य संगठन सरकार के किन्‍्हीं मामलों का प्रवंध कर सके। 
एक संघ स्थायी होता है और इकाइयां पृथक नहीं हो सकतीं । कितु राज्य-संघ के 
राज्य अपनी इच्छानुसार उसमें से हट सकते हें । जिस एक्ट द्वारा राज्य-संघ का निर्माण होता 
है, वह एक ठोस रूप का होता है, जिसमें “अन्तर्राष्ट्रीय परंपरा का समावेश होता है या 
राज्यसंघ के नियम होते हैं । इसका अस्तित्व अन्तर्राष्ट्रीय समझौते के फलस्वरूप होता है। 
एक संघ का आधार संविधान होता है और इसलिए, वह न्यायगत है। इसके वाद, एक संघ 
में, संघ में शामिल होने वाले राज्यों का अन्तर्राष्ट्रीय दर्जा नहीं होता, और, ऐसा होने पर, 
चह किसी राज्य के साथ विदेशी संबंध स्थापित नहीं कर सकते | राज्य-संघ में प्रत्येक 
राज्य-संब में शामिल होने वाला राज्य अन्तर्राष्ट्रीय अस्तित्व वनाए रहता है। वह किसी भी 
अन्य राज्य के साथ विदेशी संबंध जोड़ सकता है । यदि राज्यसंघ में शामिल हुई दो या 
अधिक इकाइयों में लड़ाई छिड़ जाती है, तो वह अन्तर्राप्ट्रीय युद्ध है, घरेलू लड़ाई नहीं। 
कितु, यदि संघ के सदस्य-राज्यों में युद्ध हो जाता है, तो वह घरेलू लड़ाई है। संयुवत राज्य 
अमरीका में उत्तरी और दक्षिणी राज्यों में दासता के प्रइन पर हुआ युद्ध इतिहास में १८६१ 
के अमरीकी घरेलू युद्ध के नाम से विख्यात हैं। अन्ततः, संघ संघीय-राज्य के नागरिकों के 
साथ व्यवहार करता है; राज्य-संघ में साझी संस्था संबंधित राज्यों की सरकारों के साथ 
व्यवहार करती है। यह राज्यों का संघ है छोगों का नहीं। राज्य-संघ के नागरिक या प्रजा 
वहीं होती, जिनके प्रति वह प्रत्यक्ष आदेश कर सके । 
राज्य-संघ के स्वरूप से यह तथ्य निकलता है “कि इसके अंगभूत सदस्य अपनी 
इच्छा से हट सकते हैं और इस तरह राज्य-संंघ को भंग कर सकते हैं, और राज्य-संघ के . 
अधिकारियों के पास ऐसी कोई वेधानिक शक्ति नहों जिसके वरू पर वह जाने वाले 
सदस्य को रोक सकें और उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध राज्य-संध में शामिल होने के लिए 
वाध्य कर सके ।” १ १८६१ के अमरीकी घरेलू युद्ध ने सदा के लिए यह निर्णय कर दिया 
कि संघ में शामिल होने वाले राज्यों को संघ से हटने की इच्छा का प्रइन ही नहीं पैदा 
होता । एक राज्य-संघ ढीला-ढाला संगठन कहा जा सकता है, जबकि संघ एक परस्पर 
संबद्ध संगठन होता है । फलस्वरूप, एक राज्य-संघ, स्वभावतः, संघ की अपेक्षा दुर्वंछ और 
कम योग्य होता है । 
संघ की अनुकूछ अवस्थाएं ((४070 00075 ४ए०एंघ३ #6०९०७४०१)-- 
डाइसी (/2८८५) के अनुसार, संघ के निर्माण के लिए दो बातें अनिवायतः मौजूद 
होनी चाहिएं। पहली यह कि संघ बनाने की दृढ़ इच्छा होनी चाहिए | एका करने की इच्छा 
करना संघ का आधार है। इसका अर्थ यह है कि संघ की अवयवभूत इकाइयों का राष्ट्रीय, 
आत्मीयता और भावना के सामान्य बंधनों से परस्पर गठबंधन किया जायगा और प्रेरित 
_किया जायगा। उनके सामान्य सांस्कृतिक, आधथिक और राजनीतिक हित होने चाहिएं। 


7... एथगएए, ०9. ठं। 9. 276. 
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इस तरह की आत्योयवा के अनाव में उनका नये सज्य में सम्मिदल निठाल किस हूँ 
तदनुसार, यह बावश्यक हूँ कि : 

८) १ जित क्षेंटों को सब बनाते हो 
चाहिए। कहने का अय॑ बह हूँ कि सब में 
एक दूसरे से दूर-दूर नही होने चाहिएं। उन्हें एक-दूसरे के 
क्य्रोद्ि वह संघ बनाने के छिए सामान्य राजनीतिक, आधिक, और सामाजिक समत्त्याओं 
द्वारा प्रेरणा पाते है । म्ोयोलिक हूँ हितों का समुदाय । इसके अतिरिकत 
सर्थीय सरकार इकाइयों चलाने की ओर साथ ही साय संघीः 
सरकार में हिस्सा लेने को माय करतो हूँ 7 दूद् थे केंद्रोथ ओर स्थानीय सरकार, दोनों मे 

ता और कठोरता उत्पन्न हो जाठी हूं । जहा लोन एझ-दूसरे से बहुत ही दूर हों, बढ़ 

राष्ट्रीय एकता प्राप्त करना कठिन है ।”९ अमरीका में चथवाद को सफद्ला के कारपे 
में एक ४८ के ४८ राग्यों का एकदूसरे के निकट होना हूँ ॥ भारतीय संघ में भो अब 
बवमूत राज्यों की निकटता है। कितु पाकिस्तान के भिन्न भागों के वीच क्षेत्र को निकटत 
नही है। पश्चिनों पाकिस्तान अपने सहायक भाग ( (१०एराशए27 ) पूर्वों नाग * 
विस्तृत मूमि द्वारा अलग हो गया हूँ । पूर्वी पाकिस्तान, वस्नुतः भारतीय प्रदेश की भू 
से घिरा हुआ हूँ । इसी प्रकार, व्रिथ्यि अधिकुत क्षेत्रों तवा उपनिवेद्यों की अवस्था मे 
भौगोस्िक निकटवा नही है । बह नूमि अयवा जल के लबे अंतरों से विश्व भर में दे हुए 
है । इसीडिए, ब्रिटिय उपनिवेशों के सघ निर्माण की समावना का प्रश्न ही पैदा नही होता 

३. संघ निर्माण की दूसरी अनिवार्य अनुकूलता जाया, धर्म, संस्भूति, औदिय 
औरएंतिहासि परंपराओं का समुद्यव होना हूं। ये सब अश्व राष्ट्रायवा के अन हें, और इस् 

“कारण राष्ट्रीय एकता के बधनों को सुदृढ़ करने में बड़ी मारी झकित है। लोगों को जो खामार 
विश्वास परस्पर बाधता है, वह यह हूँ कि उनकी परपरा एक है, उनको सामान्य भापा है 

उनका विश्वास एक हूँ और वह एक ही मसस्क्ृति को रक्षा करते हू । एक जैसे सामान्य हिंद 
का समुदाय ही छोगो को सगठ्ति करता हैं और “सथवाद का छक्ष्य सघटित राष्ट्र का निर्माण 
करता हूँ और पूर्ण एकता माग करती है कि राज्य और राष्ट्रोयता की मीमाए नमावृत्त 
हों।१प्घ नये राज्य को रचना करता हूँ और नये राज्य की विद्यमानता लोगो की राष्ट्रीय 
शक्ति पर निर्मर करती हूं । सबुक्त भारतीय सघ की समावनाएं क्षीण थी, क्यो कि एम. ए 
जिप्ना के तेतृत्व में मुस्लिम छोग सदा जुदा मुस्ल्चिम राष्ट्र के सिद्धान्त पर चछती यी। युक्त 
यह दी जाती थी कि हिन्दू ओर मुसलमानों के वीच कुछ भी साझा नही हैं जो उन्हें राज्य में 
सम्मिलित कर सकता हो । कहा जाता या कि उनके धमं,रीतिया,सस्क्ृतिया और एतिदासिक 
परपराएं एक-दूसरे से सर्वया भिन्न है, यद्यपि इस वाठ से इंकार नहीं किया जा सकता कि 
दोनों जातिया सदियों से एक ही भाषा बोलती रही हे, एक ही भूमि पर रहती रहो हैं, 
ओर उनकी कई साझी रीतिया रही हूँ यह दृढ्वापूर्वक कहा जा सकता हूँ कि सयुकत 
भारतीय सथ्‌ का_मविष्य उज्ज्वल था वद्चर्तेकि भारतीय एकता के झत्रुओं द्वारा अछूर 
होने की प्रवृत्ति को इतनी भयकरता के साय दूसा न जाता । यदि स्विद्जरलेड ओः 
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संस्था-केद्रीय या राज्य-निय्म बनाने वाली सहायक संस्था है। प्रभु-सत्ता नव-निर्मित राज्य 
में होती है और उसका प्रयोग सं विधान-संशोधन अधिकारी शवित द्वारा किया जाता है। 
२. शक्तियों का विभाजन (507 7प00 ० 0५०४६ ):-- एकात्मक 
“रूप की सरकार में संपूर्ण शवित केन्द्र में केन्द्रित होती है परन्तु संघवाद में शक्तियों का 
विभाजन होता है । इस तरह, संध में सरकार विपयक अधिकार क्षेत्र केंद्रीय सरकार और 
इकाइयों की सरकारों के वीच विभाजित होते हैं, प्रत्येक को अपने निजी क्षेत्र के अन्तर्गत 
स्वायत्तता प्राप्त होती है । इसके अतिरिकत,एकात्मक सरकारमें उस के भाग अदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हैं जब कि संब के अवयवभूत भागों की शक्तियां मौलिक और संविधान 
द्वारा प्रदत होती है। सभी संधों में शक्तियों के विभाजन को शासित करने वाला आधार- 
मूलक सिद्धांत एक ही होता है यद्यपि विभाजन के विस्तृत रूप संधीय इकाइयों की विलक्षण 
अवस्थाओं और आवश्यकताओं के अनुसार तथा वे उद्देश्य जिनके कारण संघ का उदय 
हुआ, भिन्न होते हे। सामान्य हित के मामले, जिनका संवंध समग्र रूप में राष्ट्र से होता है 
संघीय या केद्रीय सरकार को सौंपे जाते हैं, जैसे, सुरक्षा, विदेशी मामछे, संचरण और 
यातायात के साधन, टकसालू और मुद्राचछून के नियम, सिक्‍्केवंदी और अधिकारररक्षा 
तथा तटस्थता आदि के नियम | स्थानीय संबंधित अन्य मामले, अथवा, विलक्षण अवस्थाओं 
के कारण जिनके साथ भिन्न व्यवहार किया. जाता हो, अवयवभूत इकाइयों की सरकारों 
के लिए छोड़ दिये जाते 
३. संघीय न्याय-विभाग (/ >९तश० पताएं&'9) :--संघ में सर्वोच्च 
या संघीय न्यायालय की आवश्यकता अनिवार्य है, जिसे संविधान की परिभाषा 
करने का अधिकार हो । संघीय-त्याय-विभाग दो महत्वपूर्ण काये करता है। (१) यह केंद्र 
और इकाइयों अथवा एक या अन्य इकाई के वीच अधिकार संबंधी झगड़ों के। फैसला करता 
“., हैं, और (२) यह विभिन्न सरकारों को अपनी उचित सीमाओं में रखता है, जिससे कोई 
एक दूसरे के अधिकार को न छीनें। संघ में इस तरह का न्‍्याय विभाग संघीय 
संविधान का संरक्षण करता है। यह देखना कि सरकारें संविधान के अनुसार कार्य ' करती 
हैं ओर संघीय तथा राज्य कानूनों की वैधता या अवेधता पर निर्णय घोषित करना, जजों 
का कर्तव्य है । 
संघोष संघ के प्रकार ( 0'/765 0 ऊ'€त०४ एऐऑंएए ):-कषेंद्र और 
इकाइयों के बीच शक्तियों के विभाजन का स्वरूप संघीय संघ के प्रकार का निश्चय 
करता है। तीन प्रकार के संघीय संविधान है---अमरीकी, कैनें डियन और भारतीय । संघीय 
संघ की अमरीकी प्रकार के अनुसार संविधान में निदिष्ट कतिपय विपय संघीय सरकार को 
सौंपे जाते हैं, शेप संपूर्ण या 'अवशिष्ट' मामछों को अंगभूत राज्यों के लिए छोड़ दिया जाता 
हैं। यह एक विधि हू, जो संयुक्त राष्ट्र अमरीका और आस्ट्रेलिया में प्रयक्‍त की जाती है । 
वाशिंगटन और कैनवबैरा की सरकारें संविधान में- विशिष्ट धाराओं के अनसार अपनी 
शक्तियों में मर्यादित की गई हैं और सव अवशिप्ट शवितयाँ राज्य सरकारों के पास 
रहती 
कैनेडियन ढंग के संविधान में विपरीत विधि नियोजित की जाती है । कतिपय विशिष्ट 
अधिकार अंग्रभूत राज्यों को दिये जाते हें और सब अवशिष्ट दव्तियां संघीय सरकार के 
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लिए छोड़ दी जातो हूँ । कैनेडा उपनियेध्ध इस तरह के संघीय सव का आदर्श उदाहरण हैं । 
यहा प्रांतीय सरकारों के जविकार १८६७ के उत्तर अमरीका एप में स्पष्ट ऊिये गए हूँ 
और वारों सव जधिकहार ओटावा स्थित औपनिवेशिक सरकार के है । 
१९३५ के भारत सरकार दे एक्ट ने तीसरे प्रकार के संघीय सव की रचना की । , 
इसके असाधारण हुप ये ये : (१) विभिष्ठ अधिकार कंद् और प्रातों को दिये गए थे, 
(२) इसके वाद, समानवर्ती ( ०णाटाग्रा7/276 ) भक्ततिया वीं, ओर (३) एपट ने 
गवरनेरजनरल को विभिष्ट अधिकार सौरे थे। गवर्नर-जनरल इस बात का नि३चय 
करने के छिए ज॑तिम अधिकारों थे कि एक विश्ञंप विपय, जो सँंवीय, प्रततीम या समानवर्ती 
विपव-सुची में विर्भप रूप से परियणित नदी किया गया, कंद्रीय सरकतर का है या प्रातीय 
सरकार का। इस वात को भी गुजाइश की गई थी कि संमीय विधान समा परान्तीय 
सूची के किसी विपय पर कावून-निर्माण कर सकती थी, वरतें कि दो या मधिर प्रातों की 
धारा-सभाएं ऐसा करने को इच्छा रखती हों । 
भारत के सवियान ने भारत सरकार एक्ट, १९३५ का सही-सही बनुगमन किया हूं ९ 
विशिष्ट अधिकार सधीय * और राग्य सरारो* की दिये गए हईँ,इसके साथ ही समानवर्ती 
विपय-सूची? भी हूँ। कितु जवशिष्ट अधिकार ऊंद्र के ही रहे।* यह आदेश किया गया है 
कि किसी प्रकार के टैक्स सहित यदि कोई अन्य मामला राज्य-्मूची या समानवर्ती, दोनों 
सूच्ियों में से किसो एक में दत्लिल्चित न हो, तो बहू नई दिल्‍ली में स्थिव मप सरकार के 
सत्र के अन्तयंत होगा। अन्ततः, सविधान निईभ करता है कि सत्दु किसी विषय पर 
फानून-निर्माण कर सकती है, जिसके वियय में बह न्‍्यायाधिकार नहीं रखती, बरतें कि एक 
गा अधिक राज्य की, विधान-सभा वैसा करता उचित समझे । इस दग से समद्‌ द्वारा स्वी- 
कूत ऐसा कोई एव इस तरह के राज्य था राज्यो पर तथा किसी अन्य राज्य पर भी 
छागू हो सकेगा जिसे बाद में उसने अपने राज्य को विधान सभा के भ्रस्ताव द्वारा 
उसे स्वीकार किया ही। ँ 0 ५; 
संघरवाद के छान (4 पर॑एथआ/4825 06 #€त०काछए ) >+<वतंमात में विश्व 
जिस अनेक आधिक और राजनीतिक बुराइयो से पीड़ित है, सघवाद उनके लिए रामबाण 
समज्ञा जाता हं । वस्तु-स्विति यद्ध है कि आज के अति-विश्विप्दीकरण, एडाधिरारीकरण 
और सा्धोज्यवाद के युग मे, अधिक भूमि और अधिक बाजारों की भूख ते सववाद के 
आदोछन को विस्तार प्रदान झिया हूँ । यहां त्कत. कि विश्व-सप के लिए भी आदोलन 
मोजूद हूँ । परन्तु सथवाद को उसके वर्तमान रूप में स्वीरपर करते हुए और विश्वसध की 
संभावना के विषय में राजनीतिक दावपेच में प्रदेश किए बिना यह कहा जा के है कि 
सरकार के वर्तमान रूप सघीय सरकार के ढाचे में भी भाति समा सकते हे दितीय 
दिश्ल-युद्ध ने पूर्णतया प्रदरित कर दिया है कि छोटे स्व॒तत्न रज्यों का आापुनिर प्रतिइंदी 
राज्यों के बीच पत्तित्व नहों रह सकता। 
शैद्धत प्रकार, समवाद एक विधि हे, जो छोटे और बड़े दुर्बछ राज्यों का सघ बनाठों 
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है, जिनका अस्तित्व अन्यथा चितनीय हो सकता है । संघवाद का सिद्धांत एका है और ऐक्य 
में शक्ति निहित है । छोटे राज्यों में संघ निर्माण के परिणामस्वरूप राजनीतिक और आथिक 
स्थिरता आती है । गिलक्ाइस्ट के अनुसार, संघवाद संघ में सम्मिलित होने वाले राज्यों 
को मान प्रदान .करता है। 'संयृक्‍त राष्ट्र जैसे बड़े राष्ट्र का सदस्य होता स्वतंत्र वजिनिया 
या दैक्सास के नागरिक बने रहने की अपेक्षा अधिक प्रतिष्ठास्पद हैँ ।/* संघवाद का आशय 
संघ में शामिल होते वाली इकाइयों के व्यक्तित्व की वलि देना नहीं है। वल्कि इसके विपरीत 
यह राष्ट्रीय एकता के साथ स्वायत्तता का सामंजस्य करता हैं । है । एक संघ केंद्रोन्मुख शक्तियों 
और केच्-पराहमुख शक्तियों के वीच समता प्रदान करता है, विशेषकर, भारत जैसे देश 
में, जहां अधिक विस्तार के साथ विभिन्न प्रवृत्तियां हैं। यह एक ऐंसा यंत्र है, जहां भिन्चताओं 
को मान्यता दी जाती है और उन्हें पूरा-पूरा कार्य करने का अवसर दिया जाता है। संघीय 
सरकार को ऐसे कृत्यक सौंपे जाते हैं, जो देश के राष्ट्रीय जीवन के लिए अनिवार्य माने जाते 
है। स्थानीय महत्व के अन्य विपयों को इकाइयों के प्रशासन के लिए छोड़ दिया जाता है। 
इस हंग से संघवाद केन्द्रीकरण और विकेंद्रीकरण का सुखकर मेल उपस्थित करता है। 
इसमें केंद्रीकरण है, क्योंकि संघ की अनिवार्य रचना राष्ट्रीय उद्देश्यों के लिए की जाती 
है । कितु संघ में सम्मिलित होने वाली इकाइयां, उसके साथ ही, अपनी स्वतंबता के लिए 
क्रियाशील होती हे ; वह किसी भी मूल्य पर अपनी स्वतत्वता को सुरक्षित रखने के लिए 
यतलशील होंगी। फलस्वरूप, एक संघ एकाकी निरंकुशता के उत्कर्ष को रोकता है । यह 
एकात्मक सरकार का अंग है। किंतु एक एकात्मक सरकार कितनी भी अच्छी और योग्य हो, 
वह स्व-शासन की स्थानापत्च नहीं हो सकती । स्व-शासन संघ की कसौटी है । 

"ज्ाइस का कयन है कि संधवाद स्थानीय विधान-निर्माण और प्रशासन में प्रयोग 
करने की स्वीकृति देता है, जिनका यदि एकात्मक सरकार में प्रयोग किया जाय, तो घातक 
सिद्ध हो सकते है । इस तरह के प्रशासन का स्वरूप सार्वजनिक कार्यों में दिलचस्पी को 
बुद्धि प्रदान करता है और तागरिक भावना का उदय करता है। कृत्यकों का विभाजन 
प्रशासन में 8२5 । लाते वाला हैँ। इसका आशय केंद्र और इकाइयों के बीच इत्यकों का 
विभाजन भी है (इसके अतिरिक्त, संघ को आर्थिक यंत्र भी कहा जाता है, क्योंकि यह राज- 
पीतिक व्यवस्थाओं की दोहरीकरण से रक्षा करता है । उदाहरण के लिए, संयुक्त राष्ट्र 
अमरीका ४८ राज्यों का संगठन है । यदि ये सव ४८ राज्य संघ में सम्मिलित न' होते, तो 
उनमें से हरएक, प्रभु और स्वतंत्र राज्य होने के नाते, प्रशासव को चलाने के लिए सरकार- 
विययक अपने निजी संगठन को वना लेता । इसका अर्थ सीमित राजस्वों वाले लघु राज्यों 
के लिए असहनीय व्यय होता | कितु यह सब व्यय संघीय संगठन की रचना से बच जाता 
है । संघ प्रतिहवंदी राज्यों के वीच अन्तर्राष्ट्रीय स्पर्दा और अन्तर्राष्ट्रीय शत्रुता को दूर 
करने में सहायक होता है । 

संघ की विधि से कई रूघ्‌ राज्यों का लोप हो जाता है | एक लघु राज्य अपेक्षाकृत 
बड़े राज्यों के वीच सदेव कलह का प्ररत बना रहता है। संघ रूघु राज्यों को, क्ियात्मक 
रूप में समान शर्तों पर संगठित करता है, जिससे अन्तर्राष्ट्रीय आक्रमण के अवसर दर 


हो जाते हैं। स्वतंत्र राज्यों के स्वेच्छायुवंक संगठन ने “विजय के बिना सम्मिश्रण को संभव 
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बनाया है ।/* अन्तर्राष्ट्रीय मामसओं में संघ सुदृढ़, संयुक्त ओर एक-स्वर विदेश नीति की 
रचना करता है, वयोकि इससे राष्ट्र का एक रूप होता हैँ । रूख ने जिस उल्देसनीय 
सफलता को प्राप्त किया हैं, वह उत सव देखी के लिए जादर्म शिक्षा है, जिनमें कई जातिया 
बोर राष्ट्रीयवाए समाविप्ट हूँ और जो भापा, धर्म, परंपरा ओर रावियों गें मित्न हूँ । 
संघ के बिना इन सव जातियो ओर राष्ट्रीयताओ ने, जी वर्तमान में हसी संब्र में सम्मिलित 
हैं, इस प्रकार को आर्थिक ओर सास्क्ृतिक प्रगति प्राप्त न को होती । गत ३० वर्षों में रूस 
ने जो उल्ेसनीय सफलता प्राप्त की है, वह मि. जिस्मा और उसकी मुल्डिस लीग के सयुवत 
भारत में सधीय रूप की सरकार के धर्मान्थ विरोध को झूठा कर देती है 

संघ फी हानियां (9530 9०738८5 07 #८वंटाबा०7)---सप की दुर्घछ 
रूप मी सरकार कह कर अलोचता को गई है । यह कहां जाता हूँ कि एका- 
त्मक सरकार सगठन की दृष्टि से सरछ और निश्चित होती है । किन्तु संध का आभय द्वि- 
प्रणाली की सरकार हूँ ! केन्द्र और राज्य सरकारों के वीच अधिकार शतित का विभाजन 
प्रशासन की सामान्य गति में दुर्दठता और अमोग्यता पैदा करता है । विधान-निर्माण की 
दोहरी प्रणाली अनावश्यक व्यय और विलब की हेतु हँ | इसके अतिरिक्त विधान-निर्माण 
और प्रग्नासत में सघर्प की सभावनाए भी होती हे, विश्येषकर, उस दक्मा में जबकि सघीय 
बिघान का मसौदा बुरे ढंग का हो या बुरे ढंग से निर्धारित किया गया हो । इसका 
आशय ऐसे मामछों के वियय में विधान-निर्माण की भिन्नरूपता भी हैं जिसके लिए 
समानता की आवश्यकता होती हूँ 

सघ के लिए लिखित और कठोर सविधान की आवश्यकता द्वोती है। इसका उद्देश्य 
शाप्ट्र के जीवन का उप-विभाजनीक रण होता है । सविधान का सशोबत ठीक होने के कारण 
उसे देश की परिवर्तित अवस्थाओं के अनुसार सरलतापूर्वक ग्रहण नही किया जा सकता । 
यह भी संभव है कि कुछ सरकारों की असमान नीति उन्नति के मार्ग में अनावश्यक वाघाओं 
की उत्पत्ति कर दे | उदाहरण के लिए, क्षमरीका में सवेधानिक सझोपन के लिए आाव- 
इयक है कि सीनेट की दो-तिहाई बहुसख्या द्वारा स्वीकृत होने क॑ बाद राज्यों की तीन- 
चौथाई सल्या उसका समर्थन करे। समर्थन की यह प्रणाली अत्यधिक सकुचित है, क्योंकि 
४८ राज्यों की सपूर्ण संख्या में से १३ लघु राज्य परस्पर एका कर सकते हूँ ओर बहुमस्या 
के अत्यावश्यक स्वंधानिक परिवर्तन के यत्न को रोक सकते है । अधिकारों को संवैधानिक 
विभाजन की विधि भी दोपयुवत हूँ । पूवंत जो कुछ जुदा इफ़ाइवों के छिए सुरक्षापूर्वक 
छोड़ा गया था, बहू समयान्तर और बदछी हुई जवस्थाओं के त्बीन, राष्ट्रीय नियमितता 
और निर्णय की माग कर सकता है । “इन प्रकार केन्द्रीय और स्थानीय सरकारों के बीच 
उचित समन्वय निरतर कठिनाई का कारण वन जाता हैँ, और विद्रोह अबवा श्रेणीगत 
भागों के निर्माण का सर्दव भय बना रहता है ।/* 

संघवाद के अलछोचको का मत है कि विदेशी मामलछो मे, यह दु्बंछता एवं अस्थिश्ता 
का परिचव देता है। “पंयुक्त राष्ट्र अमरीका के अनुभवों ने यह सिद्ध कर दिया है कि संघ 
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में प्रधान को उसके कामों में सहायता देने तथा सम्मति देने के लिए मंत्रियों की परिषद्‌ - 
होगी, और मंत्री सामृहिक रूप में लोकसभा के भ्रति उत्तरदायी होंगे। फलस्वरूप, 
भारत के प्रधान के अधिकार फ्रांस में उसके मौलिक-आदर्श की तरह व्यापक होंगे । 
जहां वास्तविक प्रबंधक जधिकारी मंत्रि-परिपद वा मंत्रियों की सत्तद होती हूँ, हम 
उसे मंत्रि-परिपद रूप की सरकार कहते हेँ। मंत्री सामान्यतः विधानसभा के सदस्य होते हैं 
और बहसंल्यक दल के होते हैं। कभी-कभी कोई मंत्री विधाव सभा का निर्वाचित सदस्य नहीं 
भी हो सकता | भारत के संविधान के अनुसार कोई मंत्री संसद के कित्ती भी सदन का विरंतर 
६ मास की अवधि तक सदस्य न होते हुए भी मंत्री वना रह सकता है,? किंतु इस प्रकार का 
मंत्री उस अवधि की समाप्ति पर तव तक मंत्री नहीं रह सकता, जव त्तक वह नियमित 
रूप में चुना न जाय । जो भी हो, मंत्रि-परिपद के सदस्यों को, चाहे वे निर्वाचित हों बयवा 
नहीं, विधान सभा में पद-ग्रहण करने, सुना जाने और उसके विचार-विमर्श में भाग लेने 
का विश्येपाधिकार होता है, कितु जब तक वह सदस्य न हों, उन्हें मत देने का अधिकार नहीं 
होता। मंत्रि-परिपद सामृहिक रूप में अपने सव प्रशासन और विधान विपयक कांयों के लिए 
लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है । वेषरूप में मंत्री राज्य के मुल्य प्रबंधक अधिकारी के 
प्रसाद-पर्यन्त पद ग्रहण करते हैं ।*कितु उत्तरदायीरूप की सरकार में वेष सत्य राजनीतिक 


असत्य होता है । एक मंत्रि-परिपद सरकार इस प्रमाणित सिद्धांत पर कार्य करती है कि 
मंत्री लोग अपने सव सरकारी कामों के लिए विधान सभा के प्रति उत्तरदायी हैं और दे 
उस काल तक पद पर बने रहेंगे, जब तक सभा का उनमें विश्वास होगा | 

» विधान सभाके प्रति मंत्रि-परिपद का उत्तरदायित्व उसे उत्तरदायी सरकार की संज्ञा 
देता है । विधान सभा के प्रति उत्तरदायित्व का आाश्यय यह हैँ कि जिस समय त्क मंत्रियों 


 *. की नीतियों तथा सरकारी आचरण को विधान सभा के सदस्यों की वहुसंख्या का समर्थन 


प्राप्त है, उस समय तक वे पद ग्रहण किये रहेंगे और देश का शासन करते रहेंगे। कितु जैसे 
ही वहुसंल्या अल्प-संख्या में बदल जाती है और मंत्रियों में विधान सभा को विश्वास नहों 
रहता, तो उसे पद-त्याय करना होगा और विरोदी दल को पद-ग्रहण करने का अवसर 
देना होगा, अबवा पराजित प्रधान मंत्री के परामर्श से विधान सभा भंग की जा सकती हैं 
और निर्वाचक्नों के मत को जानने के लिए नये निर्वाचन किये जा सकते हैँ। इन सामान्य 
निर्वाचनों के फलस्वरूप विधान सभा में जो दल बहुसंल्या में लौटता है, वह मंत्रि-परिपद 
बनाता है । दूसरा विकल्प अधिक सर्वमान्य हैं । और तामान्यतः ग्राट्य है। विधान सभा 
मंत्रि-परिषद के कार्यों के प्रति अपनी असहमति या तो किसी महत्वपूर्ण कार्य पर विपरीत 
मत-दान से अथवा अविश्वास के विशिष्ट मत-दान से व्यक्त करतो है । 

डा. यानेर कहते हैं,  मंत्रित्त-पद विवान सभा के आदेशके साथ अरंगत नहीं है।” £ 
इसका अय॑ यह है कि प्रवंधक और विधान सभा के छत्वक “एकदम परस्पर घले-मिल्ले! 


हैँ और प्रबंधक और विवान-सभा.के अधिकारों के वीच ऐसी कोई विभाजक रेखा 
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जैसी कि अमरीकी संविधान में है, जो उसे अन्य सवियानों से विभिन्न करती है, इसके 
विपरीत, वहा प्रवधक ओर विधान विमायों, दोनों मे निकट और घनिष्ठ स्वतंत्रता हूँ 
प्रो. डाइसी का कयन हूँ कि मद्रि-परियद प्रणाही प्रबंधक और विघान-निर्मात्‌ शक्तियों के 

धृप-पर स्थापित हैँ, ओर उसके साय द्वी, उनके बीच मंउपूर्ष उंदंधों की स्थिरता पर भी । 
मत्रिग्यरिपद के सदस्य विधान-समा के सदस्थ होने के साथ ही साय सरकार के प्रवयक 
विभागों के भी मुखिया हूं ! वे राष्ट्रीय नोति की विस्तृत्‌ रूस में व्याख्या करने, सामूहिक रूप 
में सरकार को गठित करने और प्रश्मासन को चलाने के लिए उत्तरदायों हूँ । वे ससद्‌ में 
उस कानून को बनाने का निर्भय करते हूं, उसके लिए प्रेरणा करते हे और उसका सच रण 
करते हूँ जिसे वे अपनी नीति को चलाने के लिए अत्यावश्यक समझते हूँ । मत्रियों को विधान 
सना के अधिवेशन के समय उन्हें करिए गए प्रश्नों के उत्तर देने को तत्पर रहना चाहिए । 
सदस्य सरकार से जिस विपय को स्पप्ट कराना आवश्यक समझें, उसकी पूर्ण सूचना देनी 
चाहिए, और अपनी नीतियो की उस समय प्रतिरक्षा करनी चाहिए जब कमी उनके विपय 
में प्रश्न किया जाय, आलोचना की जाय या जब कभी उन्हें सरकारी आच रण की कंफियत 
देनें के लिए कहा जाय। फलस्वरूप, मत्रि-्यरिपद विघान-समा की एक समिति हूँ,जो कानून 
की रचना और प्रशासन दोनो मे माग छेतो है । कितु सव कानून निर्माण तथा प्रग्मासन कार्यों 
के लिए यह विधान समा के प्रति उत्तरदायी हैँ ओर उसके नियत्रग में है। यह विधान 
सभा से स्वतत्र सफलतापूर्वक कार्य नही कर सकती । इस रूप की सरकार को सत्तदीय रूप 
की सरकार भी कहा जाता हूँ । 
४. मंत्रिपरिषद सरकार में सघटित उत्तरदायित्व का समावेश होता हैँ । मत्रि-नरिपद 
के भत्री परालियामेंट के प्रति उत्तरदायी सयुक्त एकता की रचना करते है । इसके पीछे 
विधान सभा के भीतर और बाहर दल की सुदृढ़ता होती है। एंक्रठा. और योग्यता की 
दृष्टि से,यह अत्यावश्यक हूँ कि मत्रि-परिपद राजनीतिक रूप में समान होना चाहिए, क्योकि 
दर रूप में कार्य करना प्रयोजन और लक्ष्य के एकत्व की माग करता हूँ। यह मत्रिसरिपद 
क्री.एकता है जो उसकी सफलता का आधार हैं। नले ही बद किवाड़ों के पीछे इसमें कितना ही 
मत-भेद हो, मत्रि-नरिपद को पाछियामेट और दुनिया के सामने एक ठोस उदाहरण उप- 
स्थित करता चाहिएं। इसलिए, यह जावश्यक हूँ कि मत्री अनिवायंत' एक हो राजनीतिक 
दल के होने चाहिए। सामूहिक उत्तरदायित्व, जो सुदृढ़ सरकार की अनिवायं थर्त हैँ, केवल 
तमी भ्राप्त हो सकता हूँ, जब मत्री दल के रूप म॑ प्रविप्ट हो और दल के रूप में हो वाहर 
जाय जब मत्रि-परिपद असमान पाछ्यिमंद्री दलो का बना होता है, तो वह सर्वाधिक 
अस्पिर होता है, क्योकि समझोता निश्चित ही छोटें-से वहाने पर दूट सकता हैँ । अवयवनूत 
मत्रि-सरिवद में मत्रियों के बीच एकस्व॒रता नही होती, और वहा दछ की नावता भी नही 
होती जो उद्देश्य के एकत्व का नरोसा दे सके । 

मंत्रिपरिषद सरझार के गुण (2 टि5 0 एवशंग॥ट 00एटागटा।)+- 

मेबरिसरियद सरकार का बड़ा गृष यह है कि यह विवान-निर्माण और प्रवघक विभागों के 
बीच एक-स्वस्वा-का-मरोसा-देतो हू । मत्रीगण प्रबंधक विनागो के मुखिया द्वोते हें, गौर 
उसके साय ही, विधान समा में वह वटुसत्यक दल के सदत्य होते है, इसलिए, मवि-परिषद 
के सदस्य-उन सब कार्यों को सफलतापूर्वक करने की उत्तम स्थिति में होते है-जिन्हें वे आवश्यक 
है की 22 ०० 3 | ४ 
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में प्रधान को उसके कामों में सहायता देने तथा सम्मति देने के लिए मंत्रियों की परिषद्‌ 
होगी,” और मंत्री सामूहिक रूप में छोकसभा के भ्रति उत्तरदायी होंगे। फलस्वरूप, 
भारत के प्रधान के अधिकार फ्रांस में उसके मौलिक-आदर्श की तरह व्यापक होंगे । 

जहां वास्तविक प्रवंधक अधिकारी मंत्रि-परिपद या मंत्रियों की संसद होती हैं, हम 
उसे मंत्रि-परिपद रूप की सरकार कहते हैं । मंत्री सामान्यत: विधानसभा के सदस्य होते हैं 
और वहसंख्यक दल के होते है। कभी-कभी कोई मंत्री विधान सभा का निर्वाचित सदस्य नहीं 
भी हो सकता । भारत के संविधान के अनुसार कोई मंत्री संसद के किसी भी सदन का निरंतर 
६ मास की अवधि तक सदस्य न होते हुए भी मंत्री वना रह सकता है, कितु इस प्रकार का 
मंत्री उस अवधि की समाप्ति पर तब तक मंत्री नहीं रह सकता, जब तक वह नियमित 
रूप में चुना न जाय। जो भी हो, मंत्रि-परिपद के सदस्यों को, चाहे वे निर्वाचित हों अथवा 
नहीं, विधान सभा में पद-ग्रहण करने, सुना जाने और उसके विचार-विमर्श में भाग छेने 
का विशेषाधिकार होता है, किंतु जब तक वह सदस्य न हों, उन्हें मत देने का अधिकार तहीं 
होता। मंत्रि-परिषद सामूहिक रूप में अपने सव प्रशासन और विधान विषयक कार्यों के लिए 
लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है । वैधरूप में मंत्री राज्य के मुख्य प्रबंधक अधिकारी के 
प्रसाद-पर्यन्त पद ग्रहण करते हैं ।* कितु उत्तरदायीरूप की सरकार में वेव सत्य राजनीतिक 
असत्य होता है.। एक मंत्रि-परिषद सरकार इस प्रमाणित सिद्धांत पर कार्य करती है कि 
मंत्री लोग अपने सव सरकारी कामों के लिए विधान सभा के प्रति उत्तरदायी हैं और वे 
उस काल तक पद पर बने रहेंगे, जब तक सभा का उनमें विश्वास होगा । 

* विधान सभाके प्रति मंत्रि-परिपद का उत्तरदायित्व उसे उत्तरदायी सरकार की संज्ञा 
देता है । विधान सभा के प्रति उत्तरदायित्व का आशय यह हैं कि जिस समय तक मंत्रियों 
की नीतियों तथा सरकारी आचरण को विधान सभा के सदस्यों की' वहुसंख्या का समर्थन 
प्राप्त है, उस समय तक वे पद ग्रहण किये रहेंगे और देश का शासन करते रहेंगे। कितु जैसे 
ही बहुसंख्या अल्प-संख्या में बदल जाती है और मंत्रियों में विधान सभा को विश्वास नहीं 
रहता, तो उसे पद-त्याग करना होगा और विरोधी दल को पद-ग्रहण करने का अवसर 
देना होगा, अथवा पराजित प्रधान मंत्री के परामर्श से विधान सभा भंग की जा सकती है 
और निर्वाचकों के मत को जानने के लिए नये निर्वाचन किये जा सकते हैं। इन सामात्य 
निर्वाचनों के फलस्वरूप विधान सभा में जो दल बहुसंख्या में लौटता है, वह मंत्रि-परिपद 
बनाता है । दूसरा विकल्प अधिक सर्वमान्य है। और सामान्यतः ग्राहय है। विधात सभा 
मंत्रिपरिषद के कार्यो के प्रति अपनी असहमति या तो किसी महत्ववूर्ण कार्य प्र विपरीत 
मत-दाव से अथवा अविश्वास के विशिष्ट मत-दान से व्यक्त करती है । 

डा. गार्तर कहते हैं, ' मंत्रित्त-पद विधान सभा के आदेशके साथ असंगत नहीं है।” * 
इसका अर्थ यह हैँ कि प्रवंचक और विधान सभा के कृत्यक “एकदम परस्पर घले-मिल्ले” 
हैं और प्रवंध्रक और विधान. सभा के अधिकारों के बीच ऐसी कोई विभाजक-रेखा नहीं है, 
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जैनी कि अमरीकी सविधान में है, जो उसे अन्य सविधानों से विभिन्न करती है, इसके 
विपरीत, वहा प्रवधक और विधान विभागों, दोनों में निकट और घनिष्ठ स्वतंत्रता हूँ 
प्रो. डाइसी का कथन है कि मप्रित्यरिपद प्रणाली प्रवधक ओर विधान-निर्मान्‌ शकितयों के 
संप्रप॑ पर स्थापित है, औौर उसके भाव दी, उनके बीच मंत्रीपूर्ण सवधो की स्थिरता पर भो । 
मत्रिसरिपद के सदस्य विधान-सभा के सदस्य होने के साथ ही साथ सरकार के प्रवधक 
विभागों के भी मुखिया हूं। वे राष्ट्रीय नीति की विस्तृत रूप में व्याख्या करने, सामूहिक रूप 
में सरकार को गठित करने ओर प्रशासन को चलने के लिए उत्तरदायी हूँ। वे ससद्‌ में 
उस कानून को बनाने का निर्णय फरते हैं, उसके लिए प्रेरणा करते हैं ओर उसका सचरण 
करते हू जिसे वे अपनी नीति को चलाने के लिए अत्यावश्यक समझते हूं। मंत्रियों को विधान 
सभा के अधिवेशन के समय उन्हें किए गए प्रश्नों के उत्तर देने को तत्पर रहना चाहिए । 
सदस्य सरकार से जिस विपय को स्पप्ट कराना आवश्यक समझें, उसकी पूर्ण मूचना ऐनी 
चाहिए, और अपनी वीतियो की उस समय प्रतिरक्षा करनी चाहिए जब कभी उनके विपय 
में प्रश्य किया जाय, आलोचना को जाय या जब कभी उन्हें सरकारी आच रण की कंफिपत 
देने के लिए कहा जाय। फलस्वरूप, मत्रि-्परिपद विधान-सभा की एक समिति हैँ,जो कानून 
की रचता और प्रशासन दोनो में भाग लेती है ! कितु सब कानून निर्माण तथा प्रश्मासत कार्यो 
के लिए यह विधान सभा के प्रति उत्तरदायी है ओर उसके नियत्रण में हे। यह विधान 
समा से स्वतंत्र सफलतापूर्वक कार्य नही कर सकती । इस रूप की सरकार को ससदोय रूप 
की सरकार भी कहा जाता है । 
«* -मत्रिन्यरिपद सरकार में सघटित उत्तरदायित्व का समावेश होता है। मत्रि-यरिपद 
के मंत्री पालियामेंट के प्रति उत्तरदायी सयुक्त एकठा की रचना करते हे । इसके पीछे 
विधान सभा के भीतर ओर बाहर दल की सुदृढ़ता होती है। एकता ओर योग्यता की 
दृष्टि से,पह अत्यावश्यक है कि मत्रि-परिषद राजनीतिक रूप में समान होना चाहिए, वयोकि 
दल रूप में कार्य करना प्रयोजन और छदय के एकत्व की माग करता है। यह मत्रि-यरिवद 
की.एकठा है जो उसकी सफलता.का आपार हूँ। भछे ही वद किवाड़ो के पीछे इसमे कितना ही 
मत-मेद हो, मत्रि-्परिपंद को पालियामेट और दुनिया के सामने एक ठोस उदाहरण उप- 
स्थित करना चाहिए। इसलिए, यह आवश्यक हुँ कि मत्रो अनिवार्यतः एक ही राजनीतिक 
दछ के द्वोने चाहिए। सामूहिक उत्तरदायित्व, जो सुदृढ़ सरकार की अनिवायं शर्त हैँ, केवछ 
तभी ध्राप्त हो सकता है, जब मत्री दल के रूप में प्रविप्ट हो और दल के रूप में ही वाहर 
जाय। जव मत्रि-परिपद असमान पालियामंद्री दलो का बना होता है, तो वह सर्वाधिक 
अस्थिर होता है, क्योकि समझोता निश्चित ही छोटे-से वहाने पर दूट सकता हे । अवयवमूत 
मत्रि-्परियद में मंप्रियों के बीच एकस्व॒रता नही होती, और वहां दल की भावना भी नहीं 
होती जो उद्देश्य के एकत्व का भरोसा दे सके । 
5) मंत्रिपरिपद सरकार के गुण (3 ८ ए एवजारल 00एटपगवटा:):-- 
मंत्रियरियद सरकार का बड़ा गुण यह है कि यह विधान-निर्माय और प्रववक विशायों के 
बीच एक-छवरता-का-मरोसम देती हूं । मत्रीयण प्रवधक विभागो के मुखिया होते हे, और 
उसके साथ ही, विधान सभा में वह वहुसख्यक दल के सदस्य होते हैं, इसलिए, मश्रि-परिपद 
के सतसग तन सब कार्यों को सफलताण्तेक करते की पसाण म्शिमि मे तोते से जिमेे से त्यावराततः 
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भौर उपादेय समझते हैं। वहां प्रबंधक और विधान-निर्माण विभागों के बीच कार्यकारिता 
के विपय में मत-भेद नहीं होता, जैसा कि संयुक्त राष्ट्रों में पाया जाता है, जब कि प्रैसिडेंट 
एक दल का होता है और कांग्रेस की वहुसंख्या एक अन्य दल की । इसके विपरीत,_मुंत्रि- 
परिपद सरकार की प्रणाली के अधीन, एक ओर, एक से लेकर अंत तक,-नियम वनाने वाली . 
तथा द्रव्य का अनदान करने वाली अधिकारी-शक्ति, और दूसरी ओर, कानून लागू करने 
वाली और द्रव्य व्यय करने वाली अधिकारी-शक्ति के बीच पूर्ण और समान भावना होती 
है ।” विधान सभा के सदस्य मंत्रि-परिपद का ध्यान लोगों के किसी भी कष्टे की ओर खींच 
सकते हँ मोर उसका तत्काल सुधार भी करा सकते हे । 
:... संत्रिरिपद सरकार प्रतिनिधि लोकतंत्री शासन का सर्वोत्तम नमूना है, क्योंकि यह्‌ 
छोगों की अंतिम प्रभुता को मान्यता देता है । निःसंदेह, मंत्रि-परिपद विपयक उत्तरदायित्व 
विधान-सभा के प्रति तात्कालिक है, कितु प्रतिनिधियों को लोगों की नव्ज को भी पहचानना 
चाहिए । मंत्रीगण.एक-पक्षीय कार्य करने का' साहस नहीं कर सकते | वे निर्वाचितों की 
बहु-संख्या के मत-दान से शासन करते हूँ ओर संपूर्ण राष्ट्र केपन्यासी हैं। यदि वे सार्वजनिक 
मत के विपरीत कार्य करते हैँ, तो वे दुवारा नहीं भी चुने जा सकते, अथवा प्रतिनिधि.एका- 
एक उतके विरुद्ध हो जा सकते हैँ और उन्हें पद से च्यूत कर देंगे । मंत्रि-परिपद सरकार, 
वस्तुतः, आलोचना द्वारा सरकार होती है । वहुसंख्यक दक,सरकार बनाता है । अल्पं- 
संख्यक दल विरोधी दल बनाता है । विरोधी दल को सरकार का विरोघ करना होता हैं 
ओर उसकी आलोचना भी । इंग्लेंड में एक कहावत है कि प्रधान मंत्री विरोधी दल के नेता को 
अपनी पत्नी से भी अधिक जानता है । यह इस वात की व्याख्या हे कि मंत्रि-परिपद विरोधी 
दल को राय, के प्रति कितना सजग और उसकी आलोचना के प्रति कितना जागरूक 
होता है । 
.. मंत्रि-परिपद सरकार का तीसरा गुण उसकी लोच और खिंचावट है। बेगहाट(3926- 
॥0+ ) इस अंग की बहुत सराहना करते है और कहते है कि इस प्रणाली की सरकार 
के भधीन लोग, “अवसर के लिए वह शासक.चुन सकते हैं, जो राष्ट्रीय संकट में से राज्य के 
नहाज को सफलतापूर्वक ले जाने में विशिष्ट रूप से दक्ष हो |” प्रधान मंत्री रूप में चचिल 
ने चंवरलेन का स्थान ग्रहण किया, क्योंकि राष्ट्रीय संकट काल इसकी मांग करता था 
मोर यह परिवर्तन देश में किसी प्रकार की राजनीतिक उथरू-पुथलू किये बिना हो गया । 
कितु इस प्रकार का सरल परिवर्तन प्रधानीय ढंग की सरकार के अधीन संभव नहीं है । 
प्रेसिडेंट का पद कलेण्डर की तिथियों पर आशित होता है । बेगह्मट का कहना है “भूमरीकी 
सरकार अपने को सर्वोच्च छोगों की सरकार कहती है, कितु तात्कालिक संकट के समंय, वह्‌ 
समय जब कि प्रभु-शक्ति की सर्वाधिक आवश्यकता होती है, आपको सर्वोच्च लोग नहीं मिल. 
सकेंगे; सभी प्रबंध निर्णीत समयों के लिए हें। वहां लोच का अंश नहीं । प्रत्येक वस्तु कठोर 
है, स्पप्ट है, निर्णोत है। चाहे कुछ भी हो, आप कुछ भी वेग से नहीं कर सकते और किसी 
का खटखटा नहीं सकते । आप अपनी सरकार के लिए अग्रिम वचन दे चुके हे, और भले ही 
भह आपके उपयुक्त हूँ या नहीं, चाहे वह अच्छा काम करती है या बुरा काम करती है, चाहे 
नह वही हो जिसे आप चाहते हें या नहीं, कानूनन आपको उसे रखना ही होगा ।* 
के 7., 09. ८(,, 0४०9. 2, 5८०, 9. ह 
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9»... इसके अतिरिक्त, मत्रिग्रिपद घरकार उच्चसिक्षय के मूल्य का दादा कर सकती है। 
यह राजनीतिक दलो के यच्छे सगठन के बिना कार्य नहीं कर सकता ॥ प्रत्येक राजनीतिक 
दल का उद्देश्य चुनावो को जोतना और सरऊार को हथियाना होता है। चुनावों को जीतने 
का अथ॑ हू कि दख बहुनख्या में मतों को प्राप्त करने की स्थिति में होगा शोर निर्वाबक 
उसके कार्य क्रम का समर्यन महू तो मेज पर अपने पत्ते फंला देने के समान है, जोर, 
इस तरह, राष्ट्र को अपने कार्यक्रम से परिचित कराना हूँ। यह देसना ओर परसना छोगों के 
काम हूँ कि एक या दूसरा दर अपने गुणों के कारण अच्छा है या वुरा। यद्दि राष्ट्रीय महत्व 
का प्रश्व उलन्न हो जाता है, जिसके विपय में अधिकार पर आहरूढ़ दल ने छोगों की राय 
प्राप्त नहीं की होती, तो विधान-समा नग को जा सकती हैं, और निर्वाच्रों को अम्बर्यना 
की जा सकती हूँ । इस सब से छोगों में राजनीतिक जागृति होती है । वह सदा अपने अधिकारों 
के लिए जागरूफ होते हे ओर जागरूकता छोऊततत्र की सच्ची कौमत हूँ । हु 
अन्ततः, मत्रिग्परिपद सरकार उन सब सम्य देशों में मरकार-विपयक यंत्र वा छोक- 
संश्रीफरण करने में सफल दुई हू जहा वंभानुगत राजतश्री व्यवस्था विद्यमान है। यदि दग्लेड 
को लोकतंत्र का स्तन कहा जाता है, तो इसझा कारण मत्रि-यरिपद सरकार हूँ । 
मंग्रि-परिपद सरकार के अषगृण (टाटां७ ०९ एक: 60एटाय- 
गा८)६ )--मत्रियरिपद प्रणाली के कई क्रियात्मक लान होने के बावजूद इसके विदद्ध 












का हेनु बनता हू । सिजविक, सरकार के इन दोनों प्रवान अगों के वोच सामंजस्य के जखडनोय 
लाभ को स्वीकार करने हुए, कहते हूँ कि इसे “मीपण श्रुटियों के झरा सरीदना होता है। ९ 
बह कहते हूं, “म्रंश्रीगण विधान-निर्माण के उग्ायों की त॑यारी और उन्हें पालियामंट में 







देशिक मामलों में अत्यधिक दिऊचस्प्ी के कारण विधान-निर्माण की समस्याओं 
से परे हट जाती हूँ ।”* इस तरह, सरझार के भिन्न विभागों में विभाजन के लाम “विघान- 
निर्माण ओर प्रवघक इृत्यको में गड़बड़ा कर स्रो जाते हूँ।” जो भी हो, यह बालोचना 
उचित नहीं जान पड़ती । क्ियात्मक अनुमव हमें वतल्‍्यता हे कि राज्य के कल्याप के छिए 
प्रबंधक और विधान-निर्माण के अधिकारों के बीच योग अत्यावश्यक है । मार्टस्वयू 
(3(07(८5पुपऑ/८ए) का अधिकारों के अछ्याव का सिद्धात अपने कड़े रूप में घारण 
करने योग्य नही हैं । 

रे आगे चल कर यह भी वहा गया हूँ कि मत्रिसयरिप्‌द सरकार उस्विर होती हैँ। इस 
सरवार का कोई नियत जीवन नहीं होता। यह केवछ तभी तऊ पदारूढ़ रहती है, जब तक 
यह संसद अपनी वहुसस्या बनाएं रहती हे, जो कि प्रतिनिधियों को मन-मोज पर 
बश्वित हैँ, विशेषकर यदि प्रतिनिधि सदन में प्रभावशाली बेहुसत्या था तो बहुत 
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छोटी हैं या उसमें एकता -का अभाव है: और एकता के अभाव में सदव के दूसरे दल 
वैयवितक पड़यंत्रों से प्रेरित होकर इस बहुसंख्या को उलट देते हैं बशतेंकि नए वहुसंख्यक् 

दल के निर्माण के अवसर को चतुराई से ध्यान में रखा जाय ताकि चव-नि्मित वहु-संख्या 
देश की जनता को अपील किए जाने पर कहीं अल्पसंख्या में न बदल जाए।” १ संत्रि-परिषद 
सरकार के आलोचकों का मत है कि पद के काल में अनिश्चितता अधिकार-आढुड़ दल को 
दीर्घसन्नी और स्थिर नीति के लिए प्रेरित नहीं करती। नया मंत्रि-परिपद, जो पद-ग्रहण 
करता है, निवचय ही पराजित मंत्रि-परिपद की नीति को पलट देगा, क्योंकि यह्‌ अपनी निजी 
निश्चित नीति और कार्यक्रम के साथ आता हैं। जो भी हो, यह कहा जा सकता हूँ कि 
ऊपर लिखित आलोचना केवल बहु-राजनीतिक दलों वाले देशों की अवस्था में सत्य है 
जहां मंत्रि-परियद के जीवन का पट्टा लघु एवं ताजुक है। ग्रेट ब्रिटेन जैसे देश, जिनमें 
ह्विमुखी दल प्रणाली है, ऐसी अवस्था को प्रदर्शित नहीं करते । 

त्रि-परियद सरकार के.अधीत विरोधी-दल सरकार द्वारा आयोजित सब कार्यों का 

कभी-कभी सरकार-विपयक नीति की ऐसी छीछालेदर कर दी जाती है कि वह राष्ट्रीय 
एकता और सम्मान के लिए विरोधी सावित होती है । जब विरोधी दल को सरकार जो कुछ 
कहती है या प्रस्तावित करती है, उसका विवेक-रहिंत विरोध करना होता है, तो इससे देश 
की प्रगति रुकती हैं और साथ ही, घत और समय--दोनों की राष्ट्रीय हानि तक हो 
जाती है । 
४५ पुनः, यह कहा जाता है कि मंत्रि-परिपद सरकार अयोग्य होती है क्योंकि यह नौसि- 


» खियों की सरकार होती है । प्रवंधकारी विभिन्न भागों का कार्यभार ऐसे व्यक्तियों को सौंप 


दिया जाता है जो प्रशासन की वर्णमाला से भी परिचित नहीं होते। सर सिडनी' छो कहते 
हैं, एक नवयुव॒क को खजाने में बलकी की जगह लेने से पूर्व गणित की परीक्षा में उत्तीर्ण 
होना चाहिए, कितु राजकोप का राजमंत्री, भी विश्व का. एक अधेड़ व्यक्ति है सकता है, 
जो एटन या आवसफोडड में थोड़े-बहुत पढ़े गणित के अंकों को. भूल गया हो.और सरलता.के 
साथ उस दशा में उन छोटे-छोटे बिदुओं के अर्थ समझने के' लिए उत्सुक है, कि जब उसे राज- 
फोप के हिसाव-किताव में दशमलवों के प्रयोग से पाला पड़ता है ।/* डिजरेली ते, मंत्रि- 
परिषद का निर्माण करते समय, व्यापार का पद उस आदमी को पेश किया था, जो स्थानीय 
सरकार का पद चाहता था। डिजरेली ने कहा था, “मेरी राय में, इस वात का कोई महत्व 
नहीं कि आप व्यापार के विपय में इतना जानते हैं . जितना तौसेता . का. सर्वोच्च 
अधिकारी जहाजों के विपय में जानता है ।” डा. गोपीचंद भार्गव पूर्वी पंजाब सरकार के 
रथ-मंत्री थे, छेकिन उन्हें सार्वजनिक अर्थ-व्यवस्था का कोई ज्ञान नहों था | डा. भार्गव 
. अपने जीवन भर चिकित्सा-व्यवसाय को ही करते रहे है । 
प्रधान-मंत्री मंत्रियों को चुनने में उनकी दिलचस्पी और विभागों के ज्ञान की, जिनका 
उन्हें स्वामी बनना है, चिता नहीं करता । विभागों के लिए मखियों के चुनाव में उसके राज- 
नीतिक विचारों की गंभीर मर्यादा होती है, जिनमें सब से मुख्य पालियामेंद्री बहुसंल्या की 
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स्थिरता को सुरक्षित रखना होता हूँ । इसके अलावा, पद-काछ के समय मंत्रियों को अपने 
समय का अधिकाश भाग पार्लियामेंट और मत्ि-परिषद के अधिवेशनों,सामाजिक तया अन्य 
राजनीतिक कार्य-कछापो को देना होता है । उन्हें अपने निर्वाचकों के साय भी निरतर सबप 
'स्सना होगा, और समय-समय पर “अयने हल्के की देखभाल करनी हुोगी।” उनके पद का 
सक्षिप्त और नाजुक समय उनमें विभागीय विश्विप्टतानो मे परिचित होने की प्रेरणा ही 
शेष नही रहने देता। फलस्वरूप, पालियामेट्री सरकार की अयोग्य मुखियों द्वारा सरकार 
कह कर आलोचना की जाती है, जो स्थायी सरकारी अफसरों के हाथो कठपुतद्ली.बलते हैँ । 

किंतु पालियामेद्री रूप की सरकार की यह सही व्याख्या नही । मत्रि-परिपद सरकार 
का सार विधान-सभा के प्रति मत्रियों का उत्तरदायित्व हैँ । नि.सदेह, ऐसे मंत्री को नियुक्त 
करना सर्द व भ्रशसनीय हू जो उस विभाग की कार्यकारिता से सुपरिचित हो कि जिसका उसे 
समापतित्व करना होता है, कितु इसका यह अर्थ नही कि वह उस विभाग का विश्वेपज्ञ हो। 
मत्री का कार्य उस विभाग का काम करना नहीं है । उसे तो केवछ यही देखना हैँ कि वह 
सरकार की घोषित नीति के अनुसार उचित एवं स्थिरतापूर्वक कार्य करता हूँ । यदि विभाग 
का मुखिया नीसिसिया है, तो ओर भी कई लाभ हूँ । एक अपरिपक्व आदमी विभाग को 
समग्र रुप में देखता है और विश्येपज्ञ की अवेज्षा उसको पकड़ नितात भिन्न है। रैम्जे मंफ्डानल्ड 
के अनुसार, “मुत्रियरिपद वह पूल हूँ, जो छोगो को विशेषज्ञों के साथ जोड़ता.ईं, शो सिद्वात 
को क्रिया के साथ मिलाता हूँ । इसका काम मस्तिप्क के स्‍्नायुओं के मार्ग से भेजे गए_ 
संदेशो का बढ़ाना हीता है। यह विभागो के चलने को जारी नही रखता; वह उन्हें निश्चित 
दिशा में चढाए रद्दता ईै।” 

आछोचको का मत्त है, कि मत्रि-परियद प्रणाली दलीव सरकार में परिणत हो गई हैं, 
जिसमें राजनीतिक पक्ति एकमात्र वहुसख्यक दल में निहित होती हैँ। जिस समय तक 
पा्ियामंद्री बहुमत का विश्वास होता है, यह तानागाही शक्तियों को प्रहण कर छेती हूँ। 
अत्पमत को सरकार की सक्रिय कार्यकारिता से पूर्णतया अछूता रखा जाता हूँ और, इस 
तरह, राष्ट्र उन योग्य व्यक्तियों की सेवाओं मे वचित रह जाता है जो अल्पतख्यक दलों से 
सम्बन्ध रखते हूँ। रंम्ने म्यूर (रिवाग53५ 2ैफिं।) का मत हे कि मत्रि-रिषद 
की तानाशाही का अतिम अर्थ प्रधान-मत्री की तानाणशाद्ी हूँ जो बहुसख्या दल का नेता हूँ, 
उनका कथन है कि मतरिन्यदिपद सरकार “एक आदमी या आदमियों के छोटे दर को, जो 
अधिक या कम सुझ्से सदस्यों के बहुमत द्वारा सेवित होते है, तानाशाही हैं ।” 

अन्तत:, मृत्रि-परिपद सरकार पर यह जारोप किया जाता है कि राष्ट्रीय सकट या 
आपत के समय उसमे तुरन्त निर्णय की योग्यता और तात्कालिक का्यंवाही करने का 
अभाव द्वोता है । सहृट के समय तुरन्त कार्यवाही करना और साहसपूर्ण कदम उठाना 
सफलता के लिए अत्यावश्यक है। कितु मत्रि-परिषद मग्रियों की एक बडी सख्या से बना होता 
हैँ, जिस कारण कई मस्तिप्को के परामर्थ को आवश्यकता होती है । फलत', तात्कालिक 
बोर निश्वयात्मक अनुमति प्राप्त नही की जा सकती। इसके अतिरिक्त, पाल्यामंद्रो विधि 
के अधीन सत्रि-्परिपद से अपने विभाजित उत्तरदायित्व खुले विचार-विमर्थ और अस्थिर 
बहुमतो के साय तुरन्त, मबुक्‍त और साहसपूर्ण निर्णय की आधा नहो की जा सकती | इन 
आपत्तियों में तब्यो का आधार नही होतः | द्वितीय विश्व-युद्ध ने पूर्णतया प्रदर्शित कर दिया 
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हैँ कि मंत्रियरिपद सरकार समय की परीक्षा में कीसे सके उतरी है । भारत में भी, कंद्र 
और राज्यों में, मंथि-वरियद सरकारें हे। बंद्रीय और राज्य सरकारों ते कितनी सफलता के 
साथ धरणा थी तथा विभाजन के बाद की अन्य समस्याज्री की सुलझाया हू, यहू समकाछीन 
इतिहास का विपय # हि 
प्रवानीय सरकार 
(2छांपियाएंदाों (४0एटाफागला ).. | 
प्रधानीय सरकार मंग्रिन्यरिदद सरकार से स्वस्व्तवा भिन्न होनी चाहिए। संत्रि- 
परियद और प्रधानीय सरकारें, दोनों अपने स्थझप में प्रतिनिधि हे कितु पहली का 
विधान सभा के प्रति प्रबंधक विभाग का उत्तरदायित्व अभिवार्य शर्त है जबकि दूसरी 
बधानिया रूप में स्रिवान सभा से स्वर्तत् हे । प्रधातीय बिधि के अधीन विधान सभा और 
प्रबंधकारी सरकार के दी स्पप्ट विभाग हू । दीनों के बीच एक प्रकार का तछाक हैं भौर 
प्रधंधक अपने सार्वजनिक कार्यो के छिए ने तो विवान-सभा ये प्रति उत्तरदायी द और ने 
टी पद पर बरें रहते के छिए 'उन पर निर्भर ६ । राज्य का सुखिया, मुख्य प्रश्नथक-- 
प्रधान-मंत्रि-यरिएद सरकार के कषसमान, वास्तविक प्रबंधक दे और उसकी कधिकार-शप्रित 
संपूर्ण है । बह वस्तुत: उस अ्षिकारों का प्रयोग करता है, जिन्हें संविधान और कानून उसे 
गॉपले 8 । बह क्षपने प्रबंधक कृत्यकों को पूर्ण करने में कथित “मंत्रियों” द्वारा सद्दायता पाता 
। किन न ती राज्य के मय प्रबंबक और ने द्वी छसके मंतियों का विधान समा के साथ 
संबंध होता &। बस्तुत:, उन्हें मंत्री का नाम देना दी स़त #&। थे प्रधान के साथी 
नहीं छ्वीति । थे प्रधान द्वारा चने जाते हैं और उसकी इब्छानुसार मंद पर बने रहते 8॥ 
फशस्वसूप, मंती प्रधान के सिवा अन्य किसी के प्रत्ति उत्तरदायी नहीं होते । 
धानीय सरकार के अधीन म॑ल्ियों का कानून बनाने के साथ कोई संबंध नहीं होता । 
थे, मंत्रियरिपद सरकार की प्रणाली बाझे देशों के असस्ान उन उपायों को, भिर््दें वे कानन 
बनाना चाहते हों, निश्चित नहीं करते, जारी नहीं करते और ने ही विवान-सभा में छे जाते 
2 । इसका संबंध निजी सदस्यों से &, यश्वपि सरकार विधान सभा के राजनीतिक दलों को 
अपने निजी दृष्टिकोण से अप्रत्यक्ष झूय में प्रभावित कर सकती है । चूँकि मंत्रिगण राज्य के 
मख्यता प्रबंधक के प्रति केवछ उत्त रदायी होते 2, इसलिए, विधान-यभा को उनमें विद्भारा 
है या नहीं, इसका कोई क्रियात्मक महत्व सहों। यदि उनका आचरण दंदनीय दो जाता है, 
ते विधान सभा कैबछ आरोप छगाने की विधि ते हें दे डित कर सकती है । प्रबंधक विभाग 
ने सी किसी अधिकार से विधान-सभा को जग कद सकता हे और से ही निर्वाच्षकों को 
इस कारण अभ्यर्थता कर सकता हे कि विधान सभा का बहुमत उनसे द्वारा अनुभाछित 
सीति का समर्थन नहीं करता। इस प्रकार, प्रतंधका री और विधान सभा के क्ृत्यकों के बीच 
पूर्ण ताक होता | । 
संद्प में, प्रधानीय ढंग की सरकार के निम्न सुझ्य स्व होते है: 
१. गाज्य का मुह्यतम प्रबंधक छोगों का निर्वाणित प्रतिनिधि होता है। उसके 
निर्याचन की विधि, पद की अवधि संविधान में आदिप्ट 
२. प्रधान का पद नियत अवधि तक रहता है। उसे दोपारोपण के सिया पद से नहीं 
हटाया जा सकता । 
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३. प्रबंध विभाय विधान-समरा को उल्तत्ति नद्दी, व हो वह अपने पद पर स्ट के 
लिए उसके विश्वास पर आश्रित हैं 

४. राज्य के मुस्यतम प्रबंधक के अधिकार वास्तविक और सत्य है । वह राज्य का 
नाम-मांत्र का मुखिया नहीं द्वोठा । हि 

५. मत्रियण प्रधान के वस्तुतः सचिव होते हूँ । वह उसके द्वार नियत किये जाते 
हैँ बोर उसके प्रति उत्तरदायी द्वीते हैं, मौर तमी तक पद पर बने रहते है, जब तक उसको 
इच्छा हो । दे न तो मंत्री होते ह॑ और जँसा कि सर्वे-विदित हूँ, न थे मविनयरिथद हो 
बनाते हूँ । वस्‍्लुतत:, उन्हें यह सना देना बूल हैँ । 

६. प्रबंधकारी ओर विधान-सना के बाच अधिकारों का परर्तया पार्यय्य द्वोता है : 

(१) प्रवंधकारी का विवान-समा में से जन्म नह होता । 

(२) यदा तक कि कानून-निर्माण के लिए उसे निजी सदस्यों ठप विधान समा 
के बहुमत पर निर्मर रहना द्वोगा हें । 

(३) प्रवधकारी को स्थिति उत समय अधिक कठिय हो जाती है, जब विधान 
समा क्यू बहुमत प्रवधकादी से भिन्न दल का हो । 

(४) प्रवधकारी के पास विधान सभा तक जाने का कोई साधन नहीं हैँ और बह 
अपनी स्थिति का स्पष्टीकरण नहों कर सकता । 

(५) विधान-सभा को भय नही किया जा सकता । उसे अपना सामान्य जोवन-काल 
बिताना होगा । 

(६) विधान स्रभा के पास प्रवधकारी पर दोपारोपण के सिवा उसे हटाते का 
और कोई चारा नहीं है । 

संयुक्त राज्य अमरीका में प्रधानोप सरफार (ल्ड्रंतत्याधंड 6070 वंय 
ए।।८व $घ्वा५ ):--प्रवानीय ढंग को सरकार इस समय केवल सयुकत राष्ट्र 
अमरीका में पाई जाती हूँ । वहा ऐसे दो अद्य थे, जिन्होंने अमरीकी संविधान के निर्मा- 
ताओ को मग्रि-रिपद सरकार के रूप के विरुद्ध प्रभावित किया यां। पहला यह कि, 
माप्टेस्स्सू (3 0णि।/50थांटप) के अधिकारों के बछमगाव का सिद्धात बमरी- 
कियो को बहुत झविकर था । उनकी घारणा थी मत्रिन्यरिपद सरकार का रूप 
स्वतत्रता के लिए निर्षघात्मक है, जोर स्वतत्रवा से उन्हें बहुत मोह था । दूसरे बह कि 
मंत्रि-परिपद सरकार राजनोतिक दलो के बिना काय नहीं कर सकती । अमरीकी संविधान 
के रवबिताओं का विश्वास था कि राजनीतिक दऊ ममाज में गहरे मत-मेंद्रों की रचना से 
शप्ट्रीय एंक्य को क्षीण कर देते हूँ । फलस्वरूप, विधान सभा ने अमरोका को एक संविधान 
दिया, जो ग्रेट ब्रिटेन थे मोलिक रूप में सिन्न या । 

अमरीकी सवियात के सत्यापकों की मान्वठा थी छि अच्छी ओर योग्य सरकार के 
लिए वास्तविक अधिका र-शक्ठि को प्रयुक्त करने वाले ओजस्वो प्रवधक नेता की आवश्यकता 
होवो है । इस उदृंघ्य के लिए, उत्तरदायी रूप को सरकार को रद करते हुए, वह प्रधवक 
प्रतिनिधि रूप के एक अन्य प्रकार को विश्व में उपस्थित करके उन्होंने अपनो कुछलता 
प्रद्धित की । प्रघात के अधिकार निर्वाचच को विधि ओर पद को अवधि, सब बातों का 
संविधान में समावेध है, वद्यपि परंपरा और न्याय-विमागीय निर्धयों ने उत सठ को घटस 
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प्रभावित किया है । संयुक्त राष्ट्र अमरीका का प्रघान पद विश्व का एक महत्तम राजनीतिक 
पद है । इस पद को ग्रहण करने वाला--केंद्रीय योरोप के तानाशाहों को छोड़कर--वर्तमान 
सरकार का सर्वाधिक शक्तिशाली मुखिया वन गया है । वह, अपनी शक्तियों और पद को 
अवधि के प्रयोग में नितांत स्वतंत्र है, सिवा इस बात के कि सब नियुक्तियां और संधियां, 
जो उसके द्वारा को जाती हैँ, उसका समर्थन सीनेट द्वारा होता चाहिए। चूंकि उसके पद 
की अवधि नियत काल के लिए होती है, इसलिए निर्वाचकों के प्रति उसका उत्तरदायित्व 
नहीं के वरावर है । उसपर केवल सीनेट दोपारोपण कर सकता है । सीनेट उसे पद से 
हटाने तथा संयुक्त राष्ट्र अमरीका में सम्मान, विश्वास, अथवा छाभ का कोई पद ग्रहण करने 
और भोगते की अयोग्यता से वढ़कर और कोई दंड नहीं दे सकती । 

अपने प्रबंधक कतेव्यों का पालन करन में प्रधान की उसके सचिव सहायता करते हैं 
जो विभिन्न विभागों के मुखिया होते हैं, और वर्तमान में उनकी संख्या दस है। प्रधान के सचिव 
केवल उसके व्यक्तिगत सहायक हैं । वह उसके द्वारा नियुक्त होते हें . और उसी के प्रति 
उत्तरदायी हैँ । उनमें से कोई भी कांग्रेस का सदस्य नहीं, न ही उसके प्रति उत्तरदायी है.। 
यद्यपि प्रचलित रूढ़िवश विभागीय मुखियों को सामूहिक रूप में मंत्रि-परिपद की.संज्ञा दी 
गई हूँ तथापि यह उनकी गलत संज्ञा है । प्रधान सचिवों के इस समूह या इसके किसी अफसर 
पर अपने उत्तरदायित्व को नहीं सौंप सकता। वह उन्हें व्यक्तिश: अथवा सामूहिक रूप में 
विधान-सभा या देश के प्रति संघीय सरकार की उन नीतियों और कार्यों के लिए जवाब- 
देह नहीं वना सकता जिसका वह समभापतित्व करता है । उनका उत्तरदायित्व केवल प्रधान 
के प्रति है। संयुक्तराप्ट्र अमरीका में मंत्रि-प रिपद केवल प्रधान की इच्छा की रचना है । इसका 
अस्तित्व केवल परंपरावश है और यदि प्रधान उसे भंग करना चाहता है, तो वह वैसा कर 
सकता है । इसकी कार्य-विधि, जैसी कि यह वर्तमान मेंहै, यह है कि मंत्रि-परिपद का सप्ताह 
में दो वार अधिवेशन होता है और प्रधान उसके सम्मुख उन प्रइनों को उपस्थित करता है 


« जिनके विपय में उसे परामर्श आवश्यक होती है और सदस्य मंत्रि-परियद में अपने-अपने 


विभागों के ऐसे मामलों को उपस्थित करते हैं, जिन्हें वे मं त्रि-परिपद सम्मेलन और सामान्य 
विचार-विमर्श के लिए उचित समझते हूँ । मत-दान बहुत ही कम अवस्थाओं में होता है, 
क्योंकि उसका महत्व सम्मति-अदर्शान मात्र से अधिक नहीं होता । संयुक्त-राष्ट्र अमरीका में 
मंत्रि-मंडल को प्राय: प्रधान का परिवार कहा जाता है । 

संयुक्त राप्ट्र अमरीका में प्रवंधक का विधान-सभा में उपक्रमणात्मक ([प09- 
(४०८) नहीं होता सिवा इसके कि प्रधान समय-समय पर कांग्रेस को विशिष्ट नियमों के 
बनाने की सिफारिश के साथ संदेश भेज सकता है । यह सच है कि कांग्रेस प्रधान के संदेशों 
को अनुकूछता पूर्वक ग्रहण करती है और विवान-सभा बहुत प्रभावित होती है, तथापि 
अमरीका के प्रबंधक में उन सव उपक्रमों तथा निर्देशों का अभाव होता है जो पार्लामेंद्री 
सरकार में इतने बिलक्षण रूप में होता है । इसके अतिरिक्त प्रधान को, सिवा असाधारण 
अधिवेशन के, न तो अधिवेशनों को बुलाने अथवा कांग्रेस को भंग करने का अधिकार है। 
अमरीका में कांग्रेस स्वतः एकत्रित होती है और उसका अवधि-काल नियत है । निःसंदेह 
अधान कांग्रेस द्वारा स्वीकृत कानूनों को रह कर सकता है, कितु यह रद करना स्थगित मात्र 
हैं। वह कांग्रेस द्वारा स्वीकृत विधेयक (8|]|) को उसे पेश करने के बाद दस दिन के 


सरकार क॑ रूप श्थ५ 


अदर-अंदर स्वीकृति देने से इंकार कर सकता हैँ। यदि इस प्रकार का रद किया विधेयक 
(3) प्रत्मेक सदन द्वारा दो-विहाई बहुमत द्वारा पुनः स्वीकार किया जाता है तो 
ग्रधान को उसे स्वीकृति देने और और उसे जारी करने के सिवा अन्‍य चारा नहीं । 
प्रधानीय सरकार फे गुग ( ऊेटायॉड णी शिक्यपलाधंश 00०-):-- 
स्वरूप को धारण करती है । प्रधान छोगो का तिवां चित प्रतिनिधि होता है, कितु इस पद की 
अवधि विधान सभा की निरन्तर बदलने वालो इच्छा पर आशित नहीं होती । नीति को 
अधिक स्थिरता और प्रशासन की दृढ़ता के लिए पद की नियत काछ-अञ्रधि अपेक्षित होती 
हैँ । अमरीका में प्रधान और उसके मत्रि-्परिपद्‌ का विघान-निर्माण के साथ कोई सवध 
नही द्वोता। चूकि पद का अवधि-काल निरिचत होता है, इसलिए सरकार की नीति को विना 
किसी दूटने के भय के सफलतापूर्वक चलाया जा सकता हूँ। साथ ही, प्रशासन में तुरन्त 
आर्मवाही करना, उत्साह और आरम्भक भो होता है । सपूर्ण प्रय्धक अधिकार-शक्तित प्रपान 
में निहित होती है । विभाजित नीति का वहा कोर्ई प्रश्त नही होता | उसके सचिवों को उसके 
द्वारा निर्दिष्ट नीति का पालन करना होता है। युद्ध ओर राष्ट्रीय सकट के समयों में नियत्रण 
की एकता, निर्णय में तत्परता, और सगठित नीति की अत्यधिक आवश्यकता होती हैँ । 
बह सं मत्ि-परिपद्‌ सरकार के अधीन सभव नहीं । प्रेसिडेंट रुजवेल्ड ने आथिक 
मंदी और द्वितीय विश्व-युद्ध की कठित अवस्थाओ में किस प्रकार शज्म के जहाज का चालने 
किया था, उससे हर कोई परिचित है । 
प्रधानीय रूप की सरकार के समर्थ क तक करते हे कि ऐसी अ्रणाली उन देशो के लिए 
सर्वाधिक उपयुक्त हूँ, जिनमें नाना प्रकार के स्वार्थों वाले विभिन्न समुदाय रहते हों । 
सम-स्वर द्विदलीय प्रणाली, जो म त्रियरिपद्‌ सरकार को सफलता के लिए अत्यावश्यक है, 
इन अवस्याओं में प्राप्त नही की जा सकती । वहु-दलीय प्रणाली उस समय अस्तित्व में 
आती है, जब लोग समातान्तर और हूम्व रूप, दोनों ही रूपो में विभाजित हांते है । 
इसका परिणाम क्षीण और अस्थिर सरकार द्वोता है । 
प्रपानोष सरकार के बोष ()टिटछ ० डिल्यकविधाएंतीा 90एशथा- 
प्राटाव८ )>-अधानीय प्रणादी सरकार को सर्वया पृथकू-पूवक्‌ सडो में विभाजित 
कर देती हूँ, क्योकि इसका आधार अधिकारों के अल्याव पर होता हैँ । फितु वस्तुत- 
फ्रियात्मक रूप में, प्रबंधक ओर विधान-निर्माण विभागों के बोच पूर्ण सबध-विच्छेद नही 
हो सकता । यह केवऊ सिद्धात का मामला है । एक विभाग के कार्य एक दूसरे पर क्रिया- 
प्रतिक्रिया करते है । उन्हें स्पतन विभागों में विभाजित करना सपप पैदा करना है जो अच्छी 
सरकार के लिए अत्यधिक अद्वितकर हू । उस समय यह भीषण रूप घारण कर लेता है, जब 
कि प्रबंधक मुसिया और विधान-सभा का वहुमत दो भिन्न-भिन्न राजनीतिक दल्गे के हो।। 
प्रंसिडेंट वुडरो विल्सन' को विदेश नीति विरोधी सीनेट द्वारा पराजित हुई थी । 
इस वित्र का एक अन्य रूप भी है । प्रत्येक विभाग को जुदा जोर स्वतत्र जस्तित्व का 
रूप देते हुए अमरीकी स विधान के निर्माताओं ने महसूस किया कि शक्ति सीमित, नियत्रित 
और बिस्तृत होनी चाहिए जन्यया इसका परिणाम आतक होगा । तदनुसार, उन्दोने अवरोषी 
ओर सतुझूनो को प्रणाली को छागू किया । जवरोधों मोर सतुलनो की प्रणाली न॑ २7१४ 


. २८८ राजनीतिक विज्ञान के सिद्धान्त 


अधिनायक को नियत किया करते थे। और उसे संकट का सामता करने के लिए सर्वोच्च 
शक्तियां सौंपी जाती थीं । किन्तु रोमन अधिनायकतंत्र संकट का सामता करने के लिए 
अस्थायी प्रयोग होता था, जिसे संकट समाप्त ही जाने पर त्याग दिया जाता था। इसके 
अतिरिक्त अधिनायक का इस दायित्व के साथ कानूनी विधि से चुनाव होता था कि 
अपनी शक्ति के प्रयोग को स्थायी अधिकार शक्ति की जांच के लिए प्रस्तुत करेगा ।” १ 
जो भी हो, जधिनायकतंत्र का यह रूप, इटली और जर्मनी के आधुनिक अधिनायकों 
पर छाग नहीं होता। आधुनिक जधिनायकों को राष्ट्रीय संकट के समय राज्यों को चलाने 
के लिए सीमित अवधि के लिए कानूनी विधि से नहीं चुना जाता । वे आकस्मिक राज्य- 
विप्लव के फलस्वरूप शक्ति में आते हैं। उनकी राजनीतिक अधिकार-शविति का सूत्र वल- 
प्रयोग होता हैं और वे उस समय तक शक्ति में बने रहते हैँ, जब तक वल-प्रयोग उन्हें बनाए 
रह सकता है। वे अपने सिवा अन्य किसी अधिकार शरक्षित के प्रति उत्तरदायी नहीं होते। 
वस्तुत: राज्य की संपूर्ण अधिकार-शक्ति एक व्यक्ति में निहित होती है। और वह स्वयं 
मतिमान राज्य होता है । कुछ लेखकों का मत हैँ कि रूसी अधिनायकतंत्र एक ' दल का 
अधिनायकतंत्र है, जव कि जमेनी और इठलो में यह व्यक्तियों का अधिनायकर्तंत्र था । किंतु 
नात्सीवाद और फासिस्टवाद भी दल के नियम थे यद्यपि उनके संपूर्ण जीवन-काल में उत्त 
पर एक छाप वनी रही, ठीक उसी तरह, जैसे लेनिन के दिनों में वोलशेविक मत था। जैसा 
कि मेकाइवर कहते हैं, “वस्तुत: कोई भी सरकार कभी भी एक ब्यवित के हाथ में नहीं 
हुई ।” यदि आपको कहीं कोई एकाकी सर्वोच्च शासक मालूम देता है, तो अप्रत्यक्षत: उस- 
की शक्ति एक संयुक्त वर्ग के सक्रिय समर्थन पर आश्षित होती है। वह उसके हित में शासन 
करता है और उससे भी अधिक उसके सहयोग से शासत करता हूँ । लगभग सदा ही उसकी 
सलाहकारों की एक परिपद होती है, जो उस वर्य का प्रतिनिधित्व करते हैं ।” हिटलर 
और मृसोलिती क्रमशः नात्सी और फासिस्ट दलों के नेता थे और अपने दलों के लक्ष्यों का 
पालन करने के लिए अपने दलों में से अपने सचिव चुनते थे। तदनसार, रूसी प्रकार के 
अधिनायकतंत्र और केंद्रीय योरोप के देशों के अधिनायकतंत्रों के बीच कोई अन्तर नहीं | 
यदि कोई है भी, तो वह केवल प्रकार की अपेक्षाकृत मात्रा का है । 
आधुनिक अधिनायक तंत्र का उत्कर्ष (छुं5६ छा सै0तदटाओ जिल॑ंछ- , 

08779 ):--अ्रथम विश्व-युद्ध के विपय में कहा जाता था कि यह स्वेच्छाचारी 
के विरुद्ध लोकतंत्र की लड़ाई हैँ और विश्व को छोकतंत्र के लिए सुरक्षित बनाने के हेतु 
यह छड़ी गई थी। वर्सेलीज की संधि भी विस्तृत छोकतंत्री सिद्धांतों पर निर्मित की 
गई थी। इसने राष्ट्रों के आत्म-निर्णय के सिद्धांत को मान्यता दी थी और पूर्वकालीन राज- 
तंत्रों के विनाह् पर नये राज्यों का निर्माण किया था। पराजित जर्मनी ने वीमर संविधान 
(लेंपाशः (:00870007) द्वारा विश्व को संसदीय सरकार का सर्वोत्तम उदाहरण 

उपस्थित किया था। आाज्या की जाती थी कि नये राज्य और साथ ही साथ पुराने भी, घीरे 
घीर संसदीय छोकतंत्र तक पहुंच जायंगे। कितु यह आदचर्य का विपय है कि बुद्ध के निकट 
जाने पर बोरोप के छोगों को लगभग तीन-चौथाई स्थापित छोकतंत्री सरकारें या तो 
नप्ट हो चुकी थीं अयवा उन्हें नप्द होने का भय था। इंदली मुसोलिनी तथा उसके दल 
 ]प छ०७, 58. 9, स6्छ डेप्छ०्ड गाल 0 घवफ्ट्पे, छ. 76, 
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के अधिकार में, रोम पर उसके विस्यात्त आक्रमण के वाद, १९२२ में आया। प्रोमो डि रिवेरो 
(एगं॥0० 2 [४८० ) को १९२३ में स्पेन का पिता घोषित किया गया था। १९१८ के 
वीमार संविधान का स्थान हिटलर और उसके नात्मी दस्त ने जधिनायकतत द्वारा छे 
लिया था। पोछेन्ड में पार्लामंद्री सरकार की मंद्धम पड़ती हुई छावा का १९२६९ में 
लोप हो गया था जब कि पिलसूडकी (थ्रि७तंछ॒घ) से सदन की छांवी में 
. प्रतिनिधियों को उतकी सीमाए याद कराने के लिए सैनिकों फे एक दस्त को भेजा था । 
मूगोस्लाविया में राजा अछेक्जेंडर ने ससद्‌ की भंग कर दिया था ओर सबिधान को स्थगित 
कर दिया था। रूमानिया में राजा केरोल (0०7०) ने १९३१ में शाही अधिनायक तश्न 
पर त्तत्सम चेप्टा फी थी। इन देशों के अछावा वऊुगेरिया, हगरी, आस्ट्रिया यार टर्की 
भी अधिनायक तंप्र की लहर में वह गए थे। ग्रीस में,४ जयस्त १९३९ को, जान मीटाक्स 
(०॥ 3८(४5६८5) ने अपना अधिकार स्वापित कर लिया यथा और देश के जीवन 
को जमंनी तथा इटछी के आदर्श पर चछाना आरभ कर दिया था। 
उपरिलिखित सब देशो में यह दक्षिप-पक्षी ( रि880 ) अधिनायक तंत्र था । 
कितु रूस में यह वाम-पक्षी अधिनायक तंत्र था। पहली का आश्चय हूँ पूजीपति वर्ग का अधि- 
जनायकतंत्र ओर दूसरी का अय॑ हूँ मजदूरों का अधिनायकतत्र, जो पूजोवादी समाज के नाश 
और साम्यवादी समाज के उदय के बीच का परिवर्त्तन काल है, जब कि राज्य का अन्ततः 
विनाश हो जाता है। ये दोनो प्रकार के अधिनायकतश्न मोलिक रूप से एक-दूसरे के विरोधी 
होते हें, कितु ये स्थूछ रूप में सामान्य सिंद्धातों का आश्रय छेते हुए कार्य करते हैं । उनका 
सामान्य अश्न यह होता है कि दोनों एकाकी दल द्वारा शासित होते हें जोर किसी अन्य दल 
के अस्तित्व को सहन नहीं करते । 
अधिनायक तस्त्र के उत्फप के कारण ((9प5६४ 67 हाट ६९ 00 0[ट८२- 
(०५ ):--प्रथम विश्व-युद्ध ने छोकतय में छोगो के विश्वास को हिछा दिया था, उन्हों 
ने हमेशा यही सोचा था कि छोकतंत्र ओर शान्ति समानायंक हे, किन्तु अगशा १९१४ की 
घटनाओं ने उनके गरम को नप्द कर दिया । युद्ध के बाद छोगों को बेहार और सूराद पिश्व 
की आशा थी। किन्तु उनकी आशाए झूठी साबित हुई। जब युद्ध मे पके सेलक घर को 
लौटे तो उन्हें वे कारी, बजट में घाटे, युदध-क्रणो को चुकाने के लिए से 7ैक्स भर अन्‍य 
समस्याजओ का सामना करनता पड़ा। उन्होंने निष्कर्ष निकाला हि समर के संइस्थ ही युद्ध 
भड़याने वाले थे, जो युद्ध के मंच से दूर सुरक्षापूवंक अपने सूसमए परो में बैठे थे और 
मुनाफा कमा रहे थे पर जिन्‍्होने वस्तुत छडाई छड़ी थो शौर जिन्‍्टोने उमे जीतने के 
लिए जपने बन्धुन्यान्धवों की बलि दी थी, उन्हे एस के शार भी कप्टकर बेकारो 
और नये टैबसों के भार को सदन करना पडा । उन्होंन खरे गौर पर लोकतत्र के सात्से 
की घोषणा की। युद्ध के बाद थात्म-तिर्भय के सिद्धानत के आदर पर जिन नये राज्यों की 
रचना की गई थी, उनमे ससदीय सस्पाओं के ए से रोपरर यागायरण की बुडाइय 
थी। इन देशों में से फ्रिसी में भो तोफ-ए के | ४7 परम्परा नही पो । फदस्दरूप, उन्हे 
जिसी प्रकार का छोफप्रिय प्रशिक्षण नही मिला था कर 'फेकतत्र वहा बहुत इनम 
स्थिर न रफ़ा जा सका । यहा तक हि उन देशो मे भो जिन्हें छोहुतज ह्ञ स्थल्प बल 
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प्रवन्धक विभाग के अधिकारों को सुदृढ़ किया गया। यह प्रवृत्ति युद्ध के वाद भी 
स्थिर रही । 
इनके अतिरिक्त इनसे भी अधिक भारी-मरकम आथिक और वित्तीय समस्याएँ 
थीं, जिनका समग्र रूप में सारा विश्व शिकार था | आ्थिक आत्म-निर्भरता की नीति नें, 
जिसे बड़े और छोटे राज्यों ने समान रूप में अपनाया था, और राष्ट्रवाद के समर्थन ने तयी' 
विचित्र अवस्थाएँ पैदा कर दी थीं। वस्तुस्थिति यह थी कि यह आन्दोलन “आक्रमणात्मक 
रूप में” राष्टीय हो गया था, और स्वतंत्र अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सभी जगह अवरुद्ध हो गया 
था। अत्तर्साष्टीय सदभावना के वजाय, अविश्वास और शंका ने जोर पकड़ लिया और सभी 
राज्य राष्ट्रीय रूप में अधिक सजग हो गये । वुहत्तर जमेनी और वर्सेलीज संधि से मुक्ति के 
नारे ने जर्मतों को इतना मोहित किया कि वे हिंठलर की पंक्ति में जा मिले । अधिक भूमि 
की भुख और यद्ध-काल में हुई हानियों की निजी क्षति-पूर्ति के लिए इटली को मुसोलिनी के 
मेत॒त्व में आक्रमणात्मक नीति का अनुसरण करने की प्रेरणा मिली । विश्व की आधिक मंदी 
और संयुक्त राष्ट्र अमरीका तथा फ्रांस की अपने रिजवं बेकों के साथ स्वर्ण-मूल्य को घटाने _ 
की स्वेच्छित नीति ने विश्व-स्थिति को और भी हीन कर दिया । इन जवस्थाओं में, प्रत्मेक 
देश के साधनों को प्रयोग में छाने की और अधिक तथा नये विश्व-बाजारों के लिए होड़ 
की आवश्यकता हो जाती है। प्रत्येक देश में युद्ध के वाद उत्पन्न हुई अस्तव्यस्तता और 
आध्िक मंदी का सामना करने के लिए खास कदम उठाने पड़े । 
जापान द्वारा आक्रमणात्मक नीति को अपनाने तथा जर्मनी और इटली द्वारा उस नीति 
का अनुसरण करने ने अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति को और भी विगाड़ दिया। राष्ट्र-संध ने अपना 
सम्मान खो दिया था। निःशस्त्रीकरण कास्फरेंस असफल हो चुकी थी। निःशस्त्रीकरण के 
वजाय सब देशों ने अपने सैनिकीकरण और युद्ध की नवीव विधियों से रूस होने के कार्य को 
तेजी से शुरू कर दिया था। बड़ी शक्तियों की युद्ध की तैयारी ने अन्तर्राष्ट्रीय संदेहों की सृष्टि 
की, विशेष रूप से छोटे राज्यों में, प्रत्येक राष्ट्र को अपने राष्ट्रीय ऐक्य की रक्षा के लिए 
किसी एक की आवश्यकता थी, भछे ही वह किसी कीमत पर उन्हें सिले। इस तरह, राज्यों 
को सैनिक अधिनायक तंत्र का सामना करना पड़ा । इसके वाद, वोल्शविकवाद की गाड़ी 
भी थी। वस्तुतः साम्यवाद को वलि का बकरा वनाया गया था, क्योंकि मंदी और निराशा 
के समय में संभवत: यह स्वाभाविक है कि प्रत्येक राष्ट्र किसी-त-किसी को वि का बकरा 
बनाने की खोज करे और उसके वाद ऐसी स्थिति में, जिसे वह्‌ युद्ध का कारण मानता है, ' 
इसके लिए भीषण युद्ध करे, भछे हो उसका रोग-निदान सहज ही गलत हो सकता है। 
अन्ततः, लोकतंत्र के कतिपय आलोचकों का तक है कि राजतंत्र से छोकतंत्र की दिशा 
में प्रगति के काछ म किसी-न-किसी रूप में तानाशाही आवश्यक थी। इस मत के समय॑न में 
ऐतिहासिक उदाहरण दिये गए; उदाहरणार्थ, इंग्लैंड में कामवैल और फ्रांस में वैपोलियन 
का शासन । यह कहा गया कि जमती और इटली के इतिहास ने भी समान घटना-क्रम को 
प्रदर्शित किया और उन देशों में सरकार के सच्चे लोकतंत्री रूप को स्थएपित करने से पूद्े 
उन्हें जधिनायकत्तत्रीय वातावरण से होकर निकलना पड़ा। कितु यह तक रूस की अव- 
स्थाओ पर छाग नहीं किया जा सकता, क्योंकि श्रमजीवी अधिवायकतंत्र के वाद, कार्छे 
सार्क्स के कथनानुसार, राज्य का “लोप” होना ही चाहिए। पूंजीवाद के विनाश के वाद 
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राज्य अनावश्यक हो जाता हूँ और वह स्वतत्र सपो के स्ववत्र समाज को जगह दे देता हूँ। 

आपुतिक अपिनायकतंत्र के लक्षण (फल्यपा5 थी +ैितंत्या ऐेंटमाणन 
आंगं0) आधुनिक अधिनाबक तंवर ने एकदछोय राज्य को जन्म दिया, जो 
छोकतत्री राज्य का विरोधी हूँ । अश्रीक नगर-राज्य ((88-8६0८) भी एकदलोयतंत्र 
था, क्योकि ग्रीक राज्य जोर समाज में मेंद नहीं करते। उनके लिए राज्य मोर समाज 
क्रियात्मक रूप से समानायंक थे। ग्रीक नगर-राज्य सर्वशक्तिसपन्न था। यह मिर्जा था, 
स्कूल था, और सव-कुछ का मिला हुआ राज्य था । कितु आधुनिक अधिवायक का एक- 
दलीय राज्य ग्रीक नगर-राज्य के समान नहीं हूँ । यह हेगछ ( 7८४० ) की प्रत्यक्ष 
शिक्षाओं का परिणाम हूँ | हेगल के अनुसार “राज्य पृथ्वीतक पर परमात्मा के समान है ।" 

यहां जीवन का एंसा कोई क्षेत्र नही, जो आधुनिक अधिनायकतंत्रीय राज्य के अन्तर्येत्त 
न भाता हो । हिटजर और मुसोलिनो के लिए राज्य से बढ़कर कुछ नद्दी था, उसके परे कुछ 
नहीं था और उसके पास कुछ नही था। राज्य व्यक्तियों के सारे कार्य-कछापों की समाविष्ट 
करता था और राष्ट्रीय उद्देश्यों के छिए उनसे सहायता छी जाती थी । यह सर्मेशक्तिमान' 
और पूर्ण राज्य या । इटली के लोगों के लिए मुस्रोलिनी का प्रवचन था : “सव-कुछ राज्य 
के अन्तगंत है, राज्य से कुछ भी वाहर नही, कोई भी राज्य के विरुद्ध नही ।/ यह राज्य की 
अतिघयोक्तिपूर्ण पूजा पी, राज्य की पूजा की भावना को स्कूल में, खेल के मंदानों में, वलबों 
में, समाओ में, ओर वस्तुतः, सर्वत्र विकसित किया जाता था । प्रत्यक व्यक्ति का जीवन 
उसका नहीं पा, वल्कि राज्य और केवऊ राज्य वा या। “सकुचित राष्ट्रवाद, उन्मत्त देझ्ष प्रेम, 
आक्रमणात्मक युद्ध ओर साम्राज्यवादी विस्तार, फ़ास्तिस्टवाद और नाज्ीवाद के कुछेक 
अत्यावश्यक अंद हूं । रूसी साम्पवाद तोब्ता के साथ राष्ट्रवादी ओर सेनिकवादों बनता 
जा रहा है, यद्यपि यह अभी साम्राज्यवादी आक्रमणात्मक रूप धारण नही कर रहा, भछे 
ही इसने फिल्लेंड ओर छोटे-छोटे वाल्टिक राज्यो के साथ जो कुछ किया है, वह असगत 
जान पड़ता हूँ ।”* 

जब राष्ट्र की अत्यधिक प्रशसा की जाती है, तो स्पप्ट परिणाम युद्ध होता है । हिटलर 
और मुसोलिनी ने खुले तौर पर युद्ध का प्रचार किया। हिटलर ने वछ-पयोग और हिसा की 
बड़ी प्रशसा की और वह कर्म व्यक्तियों की तारीफ के पुल वाघते न॑ थकता था। वह विजेता 
को तलवार की शक्ति में विश्वास करता था। मुस्तोलिनी के कयतातुसार, धाति “बलिदान 
के मुकाबले में कायरता थी।" इटली और जर्मनी ने अपनी निमित वस्तुओं की बिक्रो के छिए 
ओर कच्चे पदार्थों की प्राप्ति के लिए और शक्ति प्राप्त करने की अपनी महर्वाकाक्षा के 
लिए औपनिवेशिक विस्तार को नोति का अनुसरण किया था । मुसोलिनी ने कहा था, 
“साप्राज्यवाद जीवन का चिरस्वायी ओर अश्षुण्ण नियम हूँ ।” उसने घोषणा की थी, 
“इटली का विस्तार होगा या अन्त ।/ 

जअभिनायकन्तत्र का अर्थ है एक जादमी या एक दल का झासन। फदत:, यह छोकतत्र 
का अत्यत विरोधो-सिद्धात है । अधिनायकी और उनके समर्यको के अनुसार, छोकतत्र एक 
सड़ा हुआ मुर्दा है, क्योकि यह, “मूर्ख, म्रप्ट ओर मद-यति से चलता है !" यह कद्दा जाता 

१. यह द्वितीय विज्व-युद्ध को पृ अवस्थाओं का सर्केत करता है । 

#स्‍प बफओम, ०एछ- ०5.६ 9. 52. 


२९२ राजनीतिक विज्ञान के सिद्धान्त 


हैँ कि संसदें केवछ वकवाद की दूकानें हैं, “कोई परिणाम-हासिल करने के अयोग्य हैं, और 
संकट के. समय वे नितांत असहाय होती हैं ।” चूंकि आधुनिक अधिनायकतंत्र एक आदमी 
या एक-दली होता है, इसलिए, यह राजनीतिक विरोध को पसंद नहीं करता भौर व्यक्तिगत 
स्वतंत्रता का दत्रु है। साम्यवाद के मत से, व्यक्तिगत स्वतंत्रता वुर्जुआ (मध्यवित्त-श्रेणी ) 
लोगों की धारणा है । फासिस्टवाद और ताजीवाद इसे अतीत की घटना मानते थे ।* कहा 
जाता था कि, राज्य से हुट कर व्यक्ति का कोई जीवन नहीं है, और इसलिए .उसे पूर्णतया 
उसके अधीन होना चाहिए। इस प्रकार, एकदली राज्य अपनी प्रजा को मापण का अधिकार, 
समाचार-पत्रों का अधिंकार, और सभा का अधिकार, और वह सब अधिकार नहीं देता . 
जो लोकतंत्री राज्य में व्यक्ति के जीवन की विशेषता होते हैँ। नात्सीवाद और फासिस्टवाद 
का आदर्श था, “एक सभा ('रि्व०))), एक छोग, एक नेता ।” फासिस्टवादी प्रतिज्ञा 
यह थी : “परत्मात्मा और इटली के नाम पर में ड्यूत की आज्ञाओं का बिना विवाद के, 
प्रयोग करने और अपनी पूर्ण शक्ति के साथ और यदि आवश्यकता हो तो अपने रक्‍त से 
फासिस्टवादी ऋंति के हेतु सेवा करने की प्रतिज्ञा करता हूं ।” इटली के युवक-संगठन को 
मुसोलिनी का प्रवचन था : “विश्वास करो, आज्ञा-पालव करो, लड़ाई करो ।” हिटलर . 
इसे इस ढंग से कहता है : कर्तव्य, नियंत्रण और त्याग । यह मानवी जीवन का शुद्ध 
एवं सरल समीकरण है| संपूर्ण राष्ट्र को एक ही ढंग से सोचना चाहिए, एक ही ढंग से वोलना 
चाहिए, और एक ही ढंग से कार्य करना चाहिए। 

पुनः, एकदली राज्य निपेधक होता है। इसके दो आशय होते हैँ। पहला यह कि 
यह वंश की पवित्रता, भाषा की पवित्रता और साहित्य की पवित्रता का समर्थन करता है, 
नात्सीवाद की शिक्षाओं के अनुसार, “जर्मनी में जमंनों के. अतिरिक्त अन्य कोई मानव- 
प्राणी नहीं रह सकता ।” दूसरा यह कि, राज्य की निषेघता का अर्थ है आथिक आत्म- 
निर्भरता की नीति । अच्तत:, एकदली राज्य धर्म का शत्रु होता हैँ। साम्यवाद और धर्म 
साथ-साथ नहीं चछ सकते । फासिस्टवाद और नात्सीवाद ने धर्म को एकदली राज्य 
की कठपुतली बनाया था। नात्सीवाद का लोगों से कहना था कि “परमात्मा के प्रति अपनी 
भावनाओं को जार को समर्पित कर दो ।*% 


अधिनायक-तंत्र के गुण (6७४03 6 496६६०४४ ०) :---अधिनायक- 
तंत्रों की बहुत प्रशंसा की गई है । उसके समर्थन में कहा गया है कि वह ऐसे सुदृढ़ छोगों का 
शासन है, जो बात को पूरा करा लेते हैं।” इस कथन में कुछ तथ्य जान पड़ता. है.। बहुत से 
योरोपीय देशों में संसदें और राजनीतिक नेता युद्धोत्तर समस्याओं को हल करने में बुरी 
तरह असफल रहे हैं । उनकी डांवाडोल आर्थिक एवं राजनीतिक अवस्थाओं तथा तीत् 
आशिक संकट के लिए साहसी एवं सक्रिय सुदृढ़ सरकार की आवद्यकता थी । किंतु अपनी 
कलहमग्रियता के कारण विभाजित और पथम्रष्ट अनेक दलों की विद्यमानता-के कारण, वे 
संयुक्त मोर्चा नहीं छगा सकते थे। फलतः छोग ऐसी किसी भी अधिकार-शक्ति को समर्यण 
करने को तैयार थे, जो उन्हें पर्याप्त खाने को दे सके और जो घर तथा विदेश्ञों में सम्मानित 
कुशल एवं स्थायी सरकार की स्थापना कर सके । अधितायक राष्ट्रीय ऐक्य करने में 
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अश्सत्ीय ढंग से सफल हुए और उन्होंने छोगों में यह दिखा कर विश्वास की स्थापना भी 
की कि वे अधिक तत्परता और साहस से कार्य कर सकते हे और शोध्तापूर्वक निर्णय कर 
सकते है। उनकी दृढ़ता और निश्चयात्मकता और छोकतत्रो शासकों की क्षोण एवं वस्थिर 
नीतियो के बीच करारा मुकाबला था। जब हिटलर से नात्सीदादी दल के कार्यक्रम के विषय 
में पुछा गया तो उसने उत्तर दिया कि जर्मनी के पास बहुत कार्यक्रम हे, अब तो उसे सक्रिय 
होने की जरूरत है । अमरोकियों ने विशिष्ट रूप से इटली की अधिनायकतंत्र की प्रशंसा 
करते हुए इसे ऐसी प्रणाली के रूप में चित्रित किया था कि जिसको उन्हें "चलाने, क्रियान्वित 
करने, सफल बनाने" को इच्छा थी //$ 

अधिनायक को किसी से परामश्श नो लेना होता अथवा जिन व्यक्तियों से उसे 
परामर्श करना भी होता है,वे उसके निजी आदमी होते है जिन्होने सदैव से उसकी इच्छा के 
प्रति समपंण किया होता है। फलस्वरूप, वह तुरन्त निर्णय कर सकता है और परिणामतः 
संकट का योग्यतापुर्वेक सामना करने में समर्थ होता है । रूख, जर्म नी, इटली, टर्की और 
स्पेन का हाल ही का इतिहास उठ आइचर्यों का इत्तिहास है जिन्हें दृढ़-निरकयी अधिवाणक 
अपने देश के राष्ट्रीय जीवन में घढित कर सकता है। हम स्पेन के अधिनायक रिवेरा 
(२९८४०) की सफलताओं को आदर्श उदाहरण के रूप में के सकते हूँ । जैक्सन ने 
पपनी किताब “्पा096 हतरी८८ ८ शा मे लिखा है : "स्पेतवासियों के 
इतिहास में यह पहला मोका है जब कि रेले समय पर चली हूं। नई रेल-सड़के बनाई गई है 
और स्पेत के परपरागत पुराने खच्चरी-मार्गों की मोटर-सडकों ने जगह ले ली है। अधिनायक 
के अधीन का व्यापार और उद्योग समृद्ध हुए हूँ. . . कृपि फूली फली है। .. . श्रम सकद 
दूर हो गया है //* गरीबी और बेकारी का अस्तित्व नही है-नि सदेह, उस काल में यह एक 
प्रशसनीय सफ़छता थी। यह स्मरणीय हुँ कि जिस काल में अधितायकों ने अपना जीन 
आरभ किया था, उस समय छगभग सभो महाद्वीपीय देशो की आथिक और राजनीतिक 
जवस्था पूर्णतया अशात थी। उन्होने राष्ट्रीय पुनरुत्थात के वातावरण में कार्य आरंभ 
किया था ओर अपने देशवासियों के समक्ष देश-भज्ित,सहयोगिता और त्याग के उच्च आंदरों 
निरंतर उपस्थित किए थे, जिससे उनमे सेवा के गुणो की भावनाएं जाग्रत हुईं । अकेला 
अधिनायक ही राष्ट्र के राजनीतिक, आधिक, और सामाजिक जीवन के पुननिर्माण के लिए 
विरोध और अव्यवस्थाओं के सब अशो का निर्देयतापूर्वक सफाय/ कर सकता है । 

अधिनायक तंत्र के कदगुण (0वालयं७5 ० एछोटबणओए9) +- 
सभव है अधितायकतत्र ने छोगों को अच्छी खाने-पीने की सामग्री दी हो । कितु केवल मच्छी 
ओज्य सामप्रो ही मानव-जीवन का लक्ष्य नही। मानव-जोवन को एक से ढररें पर चलाना 
और उसे राज्य के अधीन कर देना विवेक एव स्वत'प्रे रणा का अन्त करना हैं।'अधितायक 
तन्न को चलाने का सर्वोत्तम ढग यह है कि बह मूछ-मुघार का अच्छी तरह से संगठित भवन 
है, जिसमें रहने वाले को उसका काम सौंपा गया है और उत्तके उस ढग का चौकी के 
साथ निरीक्षण किया जाता है जिससे वह उसे पूर्ण करता है ।"3 वह समाज के असफल और 
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अपराधी सदस्यों के लिए पर्याप्त रूप में हितकर है, कितु सामान्य आदमियों या उन आदमियों 
के लिए नहीं जो चरित्र और योग्यता में अन्यों से ऊंचे हों । लोक-जीवन की केंद्रीभूत और 
प्रतिरोधक दिशा मानवी व्यक्तित्व, शिक्षण, साहित्य और कला के विकास की संभावना 
को नष्ट कर देती हैं । मुसोलिनी के अनुसार, फासिस्टवादी सिद्धांत व्यक्ति को स्वीकार नहीं 
करता, सिवा इसके कि जहां तक -उसके स्वार्थ राज्य के स्वार्थों के साथ मेल खाते हूँ । 
इसलिए, एकदलीवाद का - “अर्थ था व्यक्तिगत स्वतंत्रता का दमव करना और मानवी 
व्यक्तित्व को दवाता, घर में हिसा करना तथा विदेशों पर निर्लज्जतापूर्ण आक्रमण करना, 
मानवी स्वभाव की नृशंस हत्या करना और संपूर्ण छोगों का सेनिकीकरण करना ।” * इसके 
अतिरिक्त, जिस प्रशासन योग्यता को अधिनायकतंत्र प्राप्त करता है, वह छोगों की मौलिक 
भावना के लिए घातक है। अधिनायक निर्देश करता है और शेप अन्य से अपना कत्तंव्य पालन 
करने की आशा की जाती है। यह व्यक्ति की स्वतः-प्रेरणा और साहसिक कार्य की हत्या 
करना कहा जा सकता है। 

बल-प्रयोग और भय उन लोगों के लिए अधिका र-शव्ति के स्वाभाविक आधार हें, 
जो राष्ट्रीय शवित और विजय को ही स्वतः लक्ष्य मानते हैं। कितु बल-प्रयोग का विवेक- 
शुन्य प्रयोग खतरे से पूर्ण हैँ ।. बेनेंडेटो क्रोस (3९7८660६0 (४0८७) कहते हैं, 
इतिहास की शिक्षाएं यह हैं, कि . . . . . बल-प्रयोग के शासव केवल अवनत लोगों में जीवित 
रह सकतें है, वे उन राष्ट्रों में केवल अस्थायी प्रयोग के रूप में मूर्त हो सकते हैँ जो उन्नत 
हो रहे हों और उत्कप॑ काल में हों, और कि . .. . . « दमनचक्र उन ताकतों के भयानक 
घमाके का कारण बनेगा, जिन पर वे प्रतिवन्ध लगते हैं ।/ * जिसकी वल-प्रयोग द्वारा रचना 
की जाती है, उसका वलू-प्रयोग से ही नाश हो जाता हैं। इसलिए, बलू-प्रयोग राज्य का 
सुदृढ़ आधार नहीं है । शासितों की अनुमति इसकी वास्तविक और दृढ़ आधारशिला है | 
वयोंकि अधिनायकतंत्र लोगों की अनुमति से अधिकार-शवित नहीं ग्रहण करता, इसलिए, 
अधिनायक अपनी स्थिति के विपय में कदापि निद्चत नहीं हो सकता। वह तमिक से विरोध 
तक को भी हिंसक एवं प्रतिरोधक उपायों को अपना कर दवाता है। “इस प्रकार की नीति 
भविष्य के लिए विनाश, उत्पन्न करती है, क्योंकि सब मत-भेदों को दूर करने के छिए उस 
सब को उखाड़ फँकना होता है जो समुदाय को मानसिक और आध्यात्मिक दृष्टि से जीवित 
रखता है ।“राष्ट्रीय शक्ति की उपासना अस्तर्राष्ट्रीय धमकी की जन्मदात्री है । एकदलीय 
राज्य का आदर्श राष्ट्रीय राज्य है, जो “आन्तरिक रूप में सुब्यवस्थित हो, आक्रांता हो, 
ओर विस्तार पर अड़ा हो ।” तदनुसार, यह अन्तर्राष्ट्रीय सदभावना का विरोधी है और 
मानवी तक और विवेक का दिवालियापन है। इन अवस्थाओं के अधीन क्या हम अधिनायक- 
तत्र को छोकतंत्र का उचित विकल्प मान सकते हैं ? एक आधुनिक लेखक के मतानुसार 
अधिनायकतंत्र अत्याचारियों का स्वर्ग है, एकदलीय राज्य एक जेल है और उसकी 
प्रजा दीवारों के अंदर-अंदर बंद है, तो भी वास्तविक है, क्योंकि अदृश्य है ।” 


4. रैआंएएड0गाय, ०9.'0०६,, 9. 57. 
2. (०६, ००५ ८६., 9. 490. 
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अध्याय : : १४ 
राज्य का संविधान 
(7 फ९ ए०्म्षडपंपपछंएण ०4 ६96 8६306) 


“संविधान के अर्ये और परिभाषा (7रशल्थ्यांगछु ४ाते ०कण्रएंणा 
0075४/प४०॥) :--संविधान के विना कोई राज्य नहीं हो सकता। संविधान झब्द 
जीवन की उस शैली की ओर संकेत करता है जिसे राज्य ने अपने लिए चुना होता है और 
इसमें वे मौलिक सिद्धांत सम्मिलित होते हैँ, जो राज्य के संगठन को बनाते हैं। फलतः, 
'संविधान इन वातों का निश्चय करता है : 


१. सरकार का संगठन । 

२. सरकार के विभिन्न विभागों के दीच संबंध । 

३. सरकार के प्रत्येके विभाग द्वारा प्रयुक्त होने वाले अधिकार और कृत्य । 

४. शासकों और शासितों के बीच संबंध । 

आस्टिन (७४०7) संविधान की व्याख्या इस तरह करते हैं, “कि जो सर्वोच्च 
सरकार के ढांचे को नियत करता है।” वुल्से (/४००)४८५) कहते हैं कि संविधान 
“उन सिद्धांतों का संग्रह है, जितके अनुसार सरकार की शक्तियों और शासितों- के 
अधिकारों तथा दोनों के बीच संबंधों का समन्वय किया जाता हैँ।” 'एक संविधान का 
लिखित होना अनिवार्यतः आवश्यक नहीं । यह लिखित अथवा अलिखित दोनों ही हो 
सकता है, कितु हम ऐसे किसी भी राज्य का विचार नहीं कर सकते जो संविधान 
के बिना हो । 


सव से पहले संविधान शब्द का प्रयोग कतिपय कानूनों और अनुविधियों (89- 
(८०८8) के लिए किया गया था, जिन्हें इंग्लेंड के हेनरी द्वितीय ने जारी किया था। वह 
# (07रधथापपां075 ए॑ (9ए८४०त०घ ” के नाम से ख्यात हैं । वर्जिनिया 
. कंपनी को दिये गए दूसरे और तीसरे घोषणा-पत्र में भी इसका प्रयोग किया गया था। जो 
भी हो, संविधान का नवीन विचार उन घोषणा-पत्रों से सम्बद्ध है, जिनका अमरीका स्थित 
अंग्रेजी उपनिवेशों को अनुदान किया गया था।* क्रामवेल के सैनिकों द्वारा रचित “छोक- 
संधि” (887८८ए८पा ०६६76 7८००८ ); १६५३ में क्रामवेल द्वारा जारी किये . 
गए रक्षित-राज्य (0700८८००.८) “सरकारी आदेश” (उग्रष्माप्शाटाए ०0 
(5०ए८णा।८7) ; और क्रांति से पूर्व अमरीकी उपतिविद्ववादियों द्वारा रचित 
विभिन्न घोषणाएं और निर्णय”--ये सव संविधान पद का संकेत करते हैं और उन आधार- 
मूलक नियमों को प्रकट करते हैं जो सरकार के संगठन से संबंधित हैं। किंतु इसके जिस 
निश्चित अर्थ से हम परिचित हैं, वह अमरीका स्थित १३ उपनिवेश्ञों द्वारा अपने सरकारी 
जादेशों में दिया गया था जिसे उन्होंने ग्रेट ब्रिठेन से अलग होने के बाद रचा था। 





7. छथाल, च्रिप्ण्प॑पव्पंग्य 70 एगांपंट॥] $६७९००९९, 9. 374. 
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संविधान के प्रकार 
( ातड ० एग्रह्ञाएधं0ा ) 


विकसित और भिमित संविधाव (>ए०एट८वे गापे गिाब्रषाध्त 00ग- 
$पप0॥) :--ऊुछ लेफकों द्वारा संविधान का (एप्रणपरौधाए 07 टएणरव्त) 
सचित या विकसित और ((०0ग्रएथआ०7०ं 07 ८7०८८८०) रूढ़िगत या निर्मित 
इन दो रूपों में वर्गोकरण किया गया हैँ । एक विकसित सविधान इतिहास 
कौ उपज और विकास का परिणाम हैँ। इसकी उत्पत्ति की खोज मुख्यतः उन रीतियो 
में की जा सकती है जो अधिकाशतः सचित रूढ़ियो, सर्वमान्य कानूनी सिद्धांवो, न्यायालयों 
के निर्णय आदि से बनी होती हू । इस तरह का सविधान जाने-वूझे नही बनाया जाता, प्रत्युत 
यह उत्पन्न होता है और इसकी जड़े प्राथमिक अतीत में पाई जा सकती हे। रूढ़िगत 
या निमित ((707५९7४०74) 07 ८73८८० ) सविधान दूसरी ओर, मनुष्य प्रणीत 
होता हूँ । यह विशेषतया विश्विप्ट अवसर पर वनाया जाता है और यह या तो सविधान 
सभा के विचार-विनिमय का पारिणाम होता है अथवा राजा द्वारा जारी किया जाता है। 
रूढ़िगत सविधान की घाराए लिखित दस्तावेज या दस्तावेजों में समाविष्ट होती हे । 

लिखित और अलिद्षित संविधान (शशधटा & एाएशमपला ए०05प- 
६४४07) :--विकसित और निर्मित सविधानों के बीच वही अतर है, जो अधिक या 
न्यून लिखित एव अल्‍िलित सविधानों में है। अछिखित सविधान वह है, जिसमें अधिकाश, 
कितु सारे नही, आधारमूछक नियमो को कदापि छिखित नही किया गया। यह ने तो 
संविधान सभा का हस्तकौदल है और न ही शासक का अनुदान। यह विधिगत और 
संगठित दस्तावेज में समाविष्ट नही है । यह मद और स्थिर विकास की उत्पत्ति है और सर 
जेम्स मंवलनटोव (97 277९5 )(9८।०(०४॥ ) की कहावत के अनुसार सविधान 
बनाने की बजाय उत्पन्न होते हें । चूकि यह एक दृष्टात से दूसरे दृष्टात में से उत्पन्न होता हूँ, 
और विकास का परिणाम हूँ, अलिखित सविधान अधिकाश्यतः रीतियों, परपराओ, 
रूढ़ियों और न्याय-विभागीय निर्णयों के समूह का बना होता हैँ । इसके भीतर 
आधारमूलक स्वरूप के रूढिगत कानूनों का समूह भी हो सकता है, जो समय-समय पर 
अनिवार्यता की माग पर स्थीकृत किये गए हो | कितु लिखित अश अलिखित अश की 
अपेक्षा अत्यधिक रूघुतर अनुपात में होता हेँ। इसके साथ ही, उसपर किसी एक विधि 
की छाप नहों होती । 

ब्रिडिय संबिधान (शा0ची (0णाष्त्ॉपांणा) :--अछिखित सविधान 
का सर्वोत्तम उदाहरण यूनाइटिड किंगडम का सविधान है । कितु इसमें लिखित 
अश भो हे । अनेक ऐसे सवेवानिक नियम हे, जिन्हें भिन्न-भिन्न समयों पर बनाया 
गया था, ओर जो सरकार के जुदा अगों के साथ व्यवहृत होते हूँ । इनमें 
सर्वाधिक ख्यात ये हे : अधिकारूपत्र, उपतिवेश अधिनियम, परार्लमेट अधिनियम 
१९११, हेवियस कार्पस एक्ट ( व्यक्तिगत स्वतश्र॒ता का शासन-सूत्र ) और 
वार्लामेंट्री मत-द्याव से सम्बंधित विभिन्न सुधार कानून (रि८छिण्यत 2०७७) । ये सब 
कानून उन विश्विप्ट आवश्यकताओ की पूर्ति के लिए स्वीकार किए गए ज्यों-ज्यो वे उत्पन्न 


र९८ राजनीतिक विज्ञान के सिद्धान्त 


हुईं । किसी भी समय संपूर्ण संविधान वनाने का विचार नहीं हुआ । तिस पर भी, इसका 
मख्य भाग सामान्य रीति-रिवाजों द्वारा नियमित होता गया और वही ब्रिटिश संविधान 
की आत्मा है। उस देश में राजतंत्र का संवैधानिक स्वरूप प्रस्थापित रीति-रिवाजों का ही 
परिणाम है । मंत्रि-मंडल स्वत: अवसर-जन्य है । पुनः, यह परंपरा का ही प्रभाव है कि मंत्रिगण 
उस समय पद-त्याग कर देते हे जब उनमें छोक-सभा के विश्वास का अभाव हो जाता है। 
यह भी रीति-रिवाज का ही प्रश्न है कि अंग्रेज वादशाह छोक-सभा द्वारा स्वीकृत विधेयक 
को भी अब रह (५४८६०) नहीं करता । यह रीति महारानी एन्ने ((276९४ ४776 ) 
द्वारा स्थापित की गई थी. और तब से वहुत सावधानी के साथ इसका पालन किया जाता हैं । 
ब्रिटिश संविधान अपने वैध स्वरूप में नित्तांत अक्रियात्मक है। वस्तुतः, इसके राजवीतिक 
संगठन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग यह “ठीक-ठीक वही है जो लिखित कानून में तो रखा 
तहीं गया और रीति-रिवाज के संरक्षण के अधीन सौंपा गया हैं । 

लिखित संविधान [ #शएला -ए०णाइप्रपा00 ) +-+हूसरी ओर, 
लिखित संविधान वह है जिसमें अधिकांश आधार-म्‌ छक धाराओं को एक या कई दस्तावेजों 
में लिखा गया है । यह सरकार के संगठन के मोटे सिद्धांतों की लिखित रूप देने के स्व-प्रेरित 
यत्नों का सदा परिणाम होता है । यह या तो भारत की तरह, संविधान सभा द्वारा बनाया 
जा सकता है अथवा इसे एक देश की विधान सभा दूसरे देश के लिए वना सकती है, जिस पर 
वह प्रभु-सत्ता का प्रयोग करती है । द्वितीय का उदाहरण गवर्नमेंद आफ इंडिया एक्ट, 
१९३५ है, जिसे ब्रिटिश छोक-सभा ने भारत पर शासन करने के लिए स्वीकृत किया था। 
कोई लिखित संविधान एक राजा की भी देन हो सकता है, जो अपने उत्तराधिकारियों 
सहित स्वयं भी घोषणा की धाराओं के अनुसार शासन करने को प्रतिज्ञा-वद्ध होगा । 

सामान्यतः, किसी लिखित संविधान पर एक नियत तिथि अंकित होती है, यद्यपि 
ऐसे भी उदाहरण हैं, जब कि लिखित संविधानों पर भिन्न तिथियां अंकित हुई हैं और जो 
आदेशों द्वारा बनाए गए है। १८७५ के फ्रांसीसी गणतंत्र का संविधान ((09$007/0% 
० #7०7८7० 8००प०४८) टुकड़ों में था और एक अकेले दस्तावेज़ में नहीं था। यह 
तीन संवैधानिक कानूनों का बना हुआ था जो २४ फरवरी, २६ फरवरी और १६ जुलाई, 
१८७५ को स्वीकार हुए थे। एक लिखित संविधान स्वरूप में सर्वथा भिन्न होता है और 
विशिष्ट स्वीकृति द्वारा प्रस्थापित होता है। संवैधानिक कानून का संशोधन किया जाता है 
और उससे भिन्न विधि द्वारा परिवर्तत किया जाता है जो सामान्य कानून का संशोधन करने 
के लिए आवश्यक होती है। इसका अथे है सामान्य कानून और संवैधानिक कानून के बीच 
निश्चित पृथकता | इस प्रकार, जिन राज्यों के लिखित संविधान होते हैं, उनमें कानून बनाते 
वाली दो अधिकार-शक्तियां होती हँ, और कानून की दो संस्थाओं में एक संवैधानिक और 
सर्वोच्च, और दूसरी अनुविष्यात्मक (808/प/079) तथा सहायक।* अनु-विध्यात्मक 
कानून वेघानिक कानून की धाराओं के साथ मेल खाने वाला होना चाहिए, अन्यथा यह 
अवैधानिक अथवा कानून-विरुद्ध हो जाता है । 

लिखित और अलिखित संविधानों में भेद वास्तविक नहीं है। ()5स॥7८- 
007 792छटटा छापा बात प्राफ्रतंघटात (ठ्रआपपंठतत0 45 ग्रण: 
[काला कय जपण्वपदांगा ६० शगांधट्य इलंगाटट, छ. 380, | 


कप 


राज्य का संदिदान रए्र 


ग८थ) +-खसविषानों के छिछिद और बलिछित रूप में दर्नीकरण काल्पनिक 
और जवतोपजनक हैँ | ऐसा कोई मो सदरियाव नहीं होता, जो यूरेतरा लिखित 
हो या सर्ववा अलिखित हां । लिखित औजौर जलिखित अश प्रल्येक सबिधाद में 
विद्यमान हुंते हें। लिखित और जलिखित संविषन में प्रकार को अपेक्षा बस्तुतः 
मात्रा का अतर होता हुँ। सभी लिखित सविबान उत्पन्न होते हें और समय 
के साथ-साथ या तो रीति+रिवाजों या न्‍्याय-विमागीय व्याज्याजो के फल-स्वरूप विस्तार 
पाते हैं। ब्राईस का कयन हूँ, लिखित सविधान “व्याख्याजों द्वारा विकत्तित होते हें, निर्णप 
द्वारा झोभित होते हैं, और राति-रिवाजो से वृद्धि पाते हे, जिससे कुछ समय बाद उनका मूणठ 
रूप कपने पूर्ण प्रभाव को प्रकट नही करता ४” न ही लिखित संविधान के रचदपिता भविष्य 
को पूर्वतः देख सकते हें ओर तदनुस्तार स्रविधान को रूप दे सकते हे । मनुष्य शक्तिशाली है 
और दँसी ही उसकी राजनीतिक संस्याए हू । उन्हे किसी खास समय पर बनाए गए सविधान 
में निह्वित्र नहीं किया जा सकता । फलस्वरूप, परंपरागत अंश जनिवार्य है| दो मेस्टर 
(86 ॥[०7506) फ्रांसीतो छेखक का कहना है, “जो कुछ स्वभाव से दैधानिक 
मर भआवारमूछऊ हूँ , वह्‌ राज्य को हानि पहुचाए बिना, न तो लिखित हो सकता था और 
नही है। उनका मत है कि किसी सविधान की दुं ता और क्षीणता, लिखित अश के 
प्रत्यक्ष अनुपात को मात्रा में होती हूँ।”* 
अब हम कुछ ठोस उदाहरणों से इसे चित्रित करने की चेप्टा करते है, विशेष रूप से 
संयुक्त राष्ट्र अमरीका के दुष्टात द्वारा जो लिखित सविधान का सर्वोत्तम प्रकार माना जाता 
हूँ। उस देश में कुछेक राजनीतिक व्यवस्थाए हे,जैसे प्रेसिडेट का मत्रि-परिपद्‌ और राजनीतिक 
दल, जिन्हें वैधानिक स्वीकृति नही हूँ | सविधान अप्रत्यक्ष विधि से प्रधान के चुनाव का 
आदेश देता है किंु रूढि ने इसे प्रत्यक्ष बना दिया ई। इसी प्रकार, वाशिगटन ने एक दृष्टात 
स्थापित कर दिया हू कि प्रैसिडेट दो चार से अधिक अपने को घुनाव के लिए न पेश करे 
यद्यपि सविधान इस तरह की मर्यादा निर्धारित नहीं करता। इस रीति का पालन 
प्रैसिडेंट रूजवेल्ट तक किया गया जो चौथी बार भी चुनाव के लिए खड़े हुए। जो भी हो, 
अब सविधानीय संशोधन द्वारा प्रैंसिडिट के पद का कारू दो बार के लिए नियत कर दिया 
गया हूँ । संविधान, सघीय अफसरो को पदच्युत करने की शक्ति किसके पास है, इस विषय 
में भी मौन है । कितु सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला किया कि यह शक्ति केवलमात्र पैसिडेट 
के पास हूँ । केंद्रीय सरकार के अधिकारो को भी सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों से पर्याप्त 
रूप म॑ विस्तार दे दिया गया हैँ। 
दूसरी ओर, अलिखित सविधानों मे बहुत बडा लिखित अज्ञ होता है । जो अधिकाशतः 
पहले रीति और रूढि थी उसे प्रचलित कर दिया जाता है और यह प्रवुत्ति समय के साथ 
बुद्धि करती जाती हूँ । हेवरी मेन के उल्लेखानु सार, ब्रिटिश स विधान का दृहद्‌ भाग, पूर्वत: 
लिखित है । “ताज की बेहुत सी शक्तियों, हाउस आब लाड्‌'स की सपूर्ण स्याम-विमागीय 
शक्तियों सहित अनेक भक्तियां, लोकसभा (ह्र०४५८ 0 (:0घशश0॥8 ) का अधिकांध 
संविधान और उसके निर्वाचक मडरू के साथ-साथ सपूर्ण सबंधों की पराल्निद 
अधिनियम द्वारा बहुत दिनो से परिभाषा की जा चुकी हैं ।/* यद्यपि ब्रिटिय 
३, एछ9., छ. 399 हे 





. ३०२ हे राजनीतिक विज्ञान के सिद्धान्त 


विधान-सभा बनाते हैँ और इसका अधिकार उसी उद्देश्य तक सीमित होता है जिसके 
लिए इसकी रचना की गई होती है। यह सामान्य कनूनों को नहीं वना सकती। एक सुपरिते- 
नीय संविधान लिखित या अलिखित कोई भी हो सकता है। द्वितीय-विश्व युद्ध से पूर्व इटली 
का संविधान लिखित था, तिस पर भी सुपरिवर्तनीय दुष्परिवर्ततीय संविधान में संवैधा- 
निक कानून और सामान्य कानून के वीच भेद किया जाता है। किंतु सुपरिवर्ततीय संविधान 
में इस प्रकार का भेद नहीं होता । | 


सुपरिवर्ततीय तथा दुष्परिवरततनीय संविधानों के गुण और अवगुण 
(शल्याड बणते 0टण6्गं5 ० कि्ञत बाते काल 96 (४07स्‍४7प7075) : 


दुष्परिछ॒क्तंनीय संविधान के गुण ( 'शल्ाएड ० 9 सिष्ठात ७0ए9987- 
(प४0०07) :--ऐक दुष्परिवर्तनीय संविधान को अनिवार्यतः लिखित संविवान होना 
चाहिए और, फलस्वरूप, उसमें निश्चयात्मकता, असंदिग्ध ता, स्पष्टवा और स्थिरता होती 
है। चूंकि यह सिद्ध तीतिज्ञों और वयोव॒ुद्ध राजनीतिज्ञों के परिपक्व विचार-विमशों का 
परिणाम होता हैँ, इसलिये द्वयर्यता से बचाने के लिए सब संभव साववानी की जाती 
है। प्रयुक्‍्तु,भाषा स्पष्ट और सार्थक होती हैँ । और ञ्म तथा दृयर्थे की कोई संभावना 
नहीं होती । एक दुष्परिवर्ततीय सं विधान को लोक-अधिकारों का पवित्र कोप माना जाता हैँ 
और उत अधिकारों-की गारण्टी दी जाती है और उचित रूप से उनकी रक्षा की जाती है । 
संदेह की अवस्था में सदैव संविधान का आश्रय छिया जा सकता है । इस तरह प्रतिज्ञावद्ध 
अधिकार अधिक स्थायी और निरंतर एवं शीघ्र परिवतेनों से मुक्त होते हैँ। उसमें अनधि- 
कृत-प्रवेश की न्यूनतम संभावना होती है, क्योंकि दुष्परिवतेनी: १ को “न्यायालय 
क्षणिक आवश्यकता के अनुसार झुका और तोड़-मोड़ नहीं सकते। 7संशोघन कठिन होने के 
कारण लोक-आंदोलन से कम प्रभावित होता है ।>कलस्वरूप, एक दुष्परिवर्ततीय संविधान 
.. में स्थायित्व और स्थिरता का समावेश होता है ।*एऐक दृढ़ संविधान में, जो अस्थायी लोक- 
' आंदोलन के भय से मुक्त होता है, निश्चय ही छोगों का विश्वास निहित होगा, विशेषकर 
अल्पसंख्यकों का। साथ ही यह संकीर्ण भी होता है। लोग सामान्य विधान-निर्माण तक को 
संविधान की प्रदत्त धाराओं की दृष्टि से तौछते है'।' न्यायाधीश सं विधान की व्याख्या करते 
समय कानून के पत्र द्वारा और सं विधान के भाव द्वारा कार्य करते हैं । 
दुष्परिवर्तेतीय संविधान के अवगुण (पापा 0 3 रिछ9 (00प8ं- 
+ए00४ ) किंतु जब कठोरता और संकीर्णता अनिवार्य आवश्यकता की: सीमा 
पार कर जाती हूं, ता वह दुर्वछृता के अंश सावित होते है । दुष्परिवतेनीय संविधान का 
संशोवन करने की कठिनाई वहुवा राष्ट्रीय-हितों के विपरीत सिद्ध हुई है।_ इसके कारण 
अनावश्यक देरी होती है, जिससे अ्रांति हो सकती है । उदाहरण के लिए संय॒कक्‍्त-राष्ट्र अमरीका 
में संवैधानिक संशोधन की विधि को छीजिये। वहां कोई नियत समयावधि नहीं है, जिसके 
भीतर राज्य-विधान सभा तीन-चौथाई से संवैधानिक संशोधन का समर्थन कर सकें । इसमें 
अनिश्चित रूप से देरी हो सकतो हैं और, ऐसी दशा में, संशोधन का उद्देश्य भी नष्ट हो सकता 
हं। इसके अतिरिक्त, अमरीका के अपेक्षाकृत १३ छोटे राज्य संवैधानिक संशोघन को रद्द 
(५८६०) कर सकते हूं, जो राष्ट्रीय हितों के लिए हानिकारक हो सकता है। लाई मैकाछे 


राज्य का संविधान ड्ेण०्३े 


के कथनानुसार, सव कातियों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण हेतु यह तथ्य हैँ कि जब राप्ट्र अग्र- 
गामी होते है तो संविधान अचछ रहता है । यदि सप्योधन अत्यधिक सहज नही होता तो 
*दुष्परिवर्तेनीय सविधान त्थिर वन जाता है । एक अच्छा सविधान वह है, जिसका सहज ढग 
से समन्‍्वभ हो सके, और जो परिवतित सामाजिक, राजनीतिक और आधिक अवस्थाओं 
के अनुसार ग्राह्य हों। “प्रगति ग्राहयता और छोच की माग करती है, और इस प्रकार की 
ग्राहयता और छोच ऐसे देशों के दुष्परिवर्नवीय संविवानों में पाई जा सकती हैं, 
जिनमें सशोधन की विधि पर्याप्त रूपेण सहज हो ।”* 
किसी विश्विप्ट समय पर बनाया गया शक दुष्प्रिवर्ततीय संविधान दूरस्थ भविष्य 
को पुर्वतः नही देख सकता । भले हो, उसके रचयिताओं की दृष्टि वड़ी दूर तक जाने वाली 
हो, वह आने बाल़े समय की वातो के आकार की कल्पना नहीं कर सकते । “यह (एक 
दुष्परिवर्तनोय सं विधान) एक व्यक्ति के भावी उत्केषं और आकार में परिवर्तन की ध्यान 
में न रखते हुए वस्त्रों को फिट करने जैसी चेप्टा हैँ ।/* एक दुष्परिवर्ततीय संविधान भूत 
ओर भविष्य को पूर्व-कल्पना को किसी प्रकार की मान्यता नहीं देता, और, इसलिए, 
दृष्टिकोण में अनुदार और सकीर्ण होता है । 
दुष्परिवर्ततीय सविधान के अधीन न्याय विभाग का सबंध यह देखने से होता है कि 
कानून सविधान की धाराओ के अनुकूल है या नही। न्यायाधीश सामान्यतः अपने दृष्टिकोण 
में सकीर्ण होते हे और जब वे कानून के पत्र पर दुष्टिपात करते हे तो दे संविधान का समन्वय 
करने को आवश्यकताओं की नवीन माववा के प्रति मान्यता प्रदान नहीं करते । लस्‍्की 
का कथन है, “न्यायाधीशों को विधान-निर्माण को इच्छा को छाघने की श्षवित सौंपना, 
मौदे तौर पर उन्हें राज्य में निर्धायक अश बनाता हूँ २” न्याय विभाग का यह दृष्टिकोण, 
जिसमे छोच, और फलस्वरूप, ग्राहयता का अभाव है, ऐसी शक्तियों की वृद्धि कर सकता है, 
जो स्वतः सं विधान को पलट दें । 
कुछ लेखको का मत हूँ कि दुष्परिवर्ततीय सविधान अपेक्षाकृत बहुमूल्य होते है, 
बयोकि उनमें दलीय भावनाओ को कम गुजाइश होती है । कितु यह ठीक नही। “दुप्परि- 
बर्तनीय तविधान राष्ट्रीय भावना के दृष्टि-बिदु होते है, वे राष्ट्रीय विचार-विमश् के केद् 
हीते हूँ और ऐस होने पर सुपरिवतेनीय संविधानों की अपेक्षा दलीय शक्तियों के प्रति अधिक 
प्रभावित होते हे ।/< 
सुपरिवत्तेनीय संविधान के गुण (7धटँ5 09 65006 (207&घर।०॥ ) 
सुपरिवर्ततीय सविधान के छाम उसकी महत्ववूर्ण छोच और ग्राहयता में निहित हे | एक 
सुपरिवर्तेतीय संविधान समान सरलता और सुविधा के साथ सशोधित किया जा संकता 
हू जिससे सामान्य कानूनों में परिवर्तत किया जा सकता। फलस्वरूप, यह समाज की नई 
और पश्वितित अवस्थाओ के अनुकूछ स विधान का समन्वय सभव बनाता हूँ । भगरेगो के 
संविधान का यह युपरिवतंनीय रूप ही है कि जिसने अनेक अवसरों पर उसकी कास्ति के 
भयों से रक्षा की है। सुपरिवर्तनोय संविधान विश्येप रूप से प्रगतिकारी राज्य की आवः- 
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यकताओं के सर्वाधिक अनुकूल होता है, क्योंकि यह वैध और व्यवस्थित उत्तकप के साधनों 
का प्रदाता है । चुंकि यह नई समस्याओं को सहज ही हल करता है, इतलिए सुपरिवर्तनोय 
संविधान उनकी अर्थ-यूर्ति द्वारा ऋन्तियों को या तो रोकता है जबवा कम करता हैं। प्रत्येक 
मनृष्य के जीवन में, और साथ ही प्रत्येक राष्ट्र के जीवन में भी, ऐसे अवसर होते हैं, जब' 
लोचहीनता न केवल हातिकारक सिद्ध होती है; प्रत्युत भयंकर भी। संयुक्ञत-राप्ट्र अमरीका: 
का संविधान मांग करता है कि प्रधान के चुनाव प्रत्येक चार वर्यों के वाद होने चाहिएं, 
भले ही झान्ति हो या युद्ध । यदि रूज़वेल्ट ड्यूई (02७४89) से पराजित हो जाते, 
तो इसका अर्य नई सरकार की नई नीति होता, यद्यवि इसका मुख्य उद्देश्य भी युद्ध जीतना 
हो सकता था। युद्ध-काल में आम चुनावों का अर्य अस्तव्यस्तता और छिन्नता होता हूँ, 
किन्तु दुष्परिवर्तनीय संविधान की दशा में उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती । जो भी हो, . 
इस प्रकार की संविवानीय मांगें सुपरिवतंनीय संविधात के जवीन सुविवापूर्वक्र स्थगित की 
जा सकती हैं । संयुक्त राज्य में, आम चुनाव, द्वितीय विश्व-युद्ध के काल में देश के 
प्रशासन यन्त्र को अज्ञात किये विना और उसके साथ ही सरकार की नौति को एकसा रखते 
हुए वर्षों स्थगित किये जाते रहे। शत्रुता की समाप्ति के तत्काल वाद ही, इंग्लैंड में एक वार 
पुनः चुनाव हुए और मजदूर दल चचिल को पदच्युत करके बहुमत से जीत गया। “उन्हें 
(सुपरिवर्तेनीय संविधानों को ) उनके आकार को . भंग किये बिना संकट का सामना 
करने के लिए फेलाया अयवा घुमाया जा सकता है; और जब संकट का समय निकल जाता. 
है, वे अपने पुराने रूप को उस पेड़ की भांति घारण कर लेते हैं, जिसकी वाहरी शाखाओं को 
मोटर निकालने के लिए खींचा गया होता है ।” न्‍ 


एक दुष्परिवर्ततीय संविधान लोगों की आवश्यकताओं और विचारों का प्रतिनिधित्व 
करने वाला नहीं कहा जा सकता । यह न तो स्वाभाविक ऐतिहासिक उत्कर्प का परिणाम 
होता हैँ, न ही बह लोगों के अनुभव का प्रतिनिधि होता है, और न ही यह राष्ट्रीय जीवन की 
परम्पराओं द्वारा ढछा होता है । दूसरी ओर, एक सुपरिवर्ततीय संविधान इन सव अंझों 
से समाविष्ठ होता हूँ । वह छोकमत की गति और उसकी भावनाओं का अनुभव करने का 
दावा कर सकता है। जज कूली ([एव४० 0००८०) ने कहा है, “सव संविधानों 
में, जो छोक-सरकार के लिए अस्तित्व ग्रहण कर सकते हूँ, स्पष्ट्तवा वही सर्वोत्तम हैं, 
जो राष्ट्रीय जीवन के स्वाभाविक उत्कय॑ से उत्पन्न होता है, और जो राष्ट्र की परिषक्वता 
के साव-साव बढ़ते और फैछते हुए, सरकार और चागरिक.तथा राजनीतिक स्वतन्त्रता 
के स्वीकृत सिद्धान्तों के विषय में प्रचलित भावना को किसी विज्ञिष्ट समय पर व्यक्त कर 
सकता हूँ ।” 


सुपरिव्तंतीय संविधान की दुर्वहता ( एएट्वासाठ5 06 9 वील्तंत6 
(207 पं00 )-5 छुपरिवर्तनीय संविधान को दुर्वछ और स्थायित्व की गारन्दी के 
बिना चित्रित किया जाता है। संश्ोघत की विधि सरल होने के कारण, यह नित्य परिवर्तन- 
शील छोक-आल्दोलनों द्वारा भयंकरता से प्रभावित हो सकता है । लोक-आन्दोलन सेव 
त् बिना होते हूँ, क्योंकि यह जावेशों पर आवारित होते हैं। जावेश तर्क का ग॒ला-घोंट लेता 
हैं ओर विचार-शक्ति का गछा दवा देता है और छोक-तायकों को जनता के आवेश्ञों से खेल 


राज्य का सविधान - ,बेश्प्‌ 


करने का पर्याप्त अवसर देता हू। पुनः सविदान में परिवर्तत समव हूँ और बहू संकट 
के छिए ने होकर राजनीतिक वहुमत की सनको को पूरा करने के लिए हो सकता है । 
सिजविक के कथनानुसार, इस तरह “बहुमूल्य नियम और सस्याएं छोकतिन्दा की क्षणिक 
झचि में नप्ट हो सकती हूँ जर प्राचीनताओं तवा अखंड रीति-परम्पराओ द्वारा प्रदत्त 
स्विस्ता को खो सकती है ।/ फठत: सुप्रिविर्नेनी व सविवान ऐसे देशी के उपयुक्त नहीं, 

के छोगो में राजनीतिक शिक्षण अपर्याध्त है । यह केवल उन्ही छोगो के उपयुक्त है, जिन्हें 
राजनीतिक प्रश्चिक्षण उच्चतर रूप में- दिया गया हो । “उस प्रशिक्षण में इस श्रणाद्ली की 
रक्षा के छिए दी अग अत्यावश्यक महत्व के होगे; प्रयम, अयने राजनोतिक बधिकरारों 
ओर वार्लव्यों को, जे) कागरिको मे छापान्य हूं), पुर्णेदा के सलग्य समझना; दिलीय,सविषाद 
को भग करने की घटनाओ की अत्यधिक चौकी से सोज करता; ओर बत्यपिक तत्यरता 
और यक्ति के साथ उन्हें रोकना तया दंडित करना ।” सुपरिवर्ततीय संविधान के अधीन, 
जहा नागरिक घोकस नहों हींगे, छोमों के अधिकारों पर छीना-झपटी हो सकती है । 


इसके अतिरिक्त सुपरिवर्तनीय से विधान को 'न्वाय-विभागीय न्यायादयों को कढ- 
चुतली” कहुकर आलोचना की गई है। बन यह सामान्य रूप से विश्वास किया जाता है कि 
सुपरिवर्तनीय संविधान के अधीन सरकारी नोकरों में विस्तृत सक्तिया तथा अपेक्षाइंत 
वृहृद्‌ भेदभाव निहित होता है। अन्तत- यह तक दिया जाता है कि नुपरिवर्ततीय संविधान 
लोकतन्तरी घ्ासनों के उपयुक्त नही । इसर्म वोकेरशाही समाजों के लिए बड़ी आत्मोयता 
होती हूँ। “छोकतन्त्र में जनता उन सविवानीय अधिकारों के प्रति, जो नियमतया प्रचलित 
नहीं होने प्रत्युत रीति ओर रूढ़ि पर मुद्यव आशित होते हूँ, यद्दि विरोबी नही, तो संदिग्ध 
तो होती ही है ” और ये स्व रीतिया शी र रूढिया भूतकाल की नीकरथाही द्वारा स्थापित 
होती हूं 
निष्फर्त (007टॉएआं०7)--कुपरिवननीय संविधान के चाहे जो गुण ही, 
, आयुनिक श्रवृत्ति लिखित ओर दुष्परिवर्वतीव सविवान के प्रति हूँ । वर्वेमल में 
ब्रिटिय संविधान ही सुपरिवर्ततीय संविधान का एकमात्र उदाहरण रह गया है और मिल- 
ऋईरट भविष्यवाणी करते हूं कि “कुछ द्वी वर्षों मे सुपरिवर्तनीय प्रकार का एक नो उद्ा- 
हरुण नही रह पायेगा ।” सयुकत राष्ट्र अत रिका से सवसे प्रवम लिखित संविधान का प्रयोग 
क्रिया या ओर अन्य देखो ने उत्तका अनुकरण किया । दुष्परिवर्ततीय संविवानों से ही मविध्य 
उज्म्बल दीव पड़ता हैँ और इसके समर्थन में अनेक बुक्विया दो जा सकती हैँ | पहलों तो 
यह कि आधुनिक प्रवृत्ति अधिकारों की सविवानीय गारन्टी के प्ष में है, जो निश्चय[ूर्वक 
सरकार की झतक्तियों पर रोक का काम करती हैं। दूसरो यह कि स्व-सरकार के आदर्श 
में लोकतन्त्र को सर्वोत्तम स्थान प्राप्त हैं और लिखित सविवान में इसका समावेश होत। हूँ । 
तीपरे यह कि, जब कभी भी फिसी देश में पुरानी सरकार को जगह नये रू की सरकार 
जारो की जाती है तो सामान्यत. प्रवृत्ति यहें होतो है कि नये रूय को लिखित सविवात में 
निश्चित रूप दिया जाय । अन्तत. यह कि, सादी दुनिया सघवाद के इई-गि्दे चक्र काट 
रही हूँ और सवीय रूप की सरकार के लिए लिखित तथा दुष्परिवेवीव सविधाव बनि- 
बाय है। 
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अतिरिक्त “विस्तृत संविधान सरकार के अविश्वास बास का द्योतक -है। विधान सभाओं 
का क्लास हो जाता है और वे जिम्मेदारी से वचती हें वशर्ते कि महत्वपूर्ण मामलों को उनके 
अधिकार से हटा लिया गया हो और उनका संविधान में निर्णय किया गया हो” इससे अधिक 
* जो संविधान बहुत विस्तार में चला जाता है, वह शीघ्र ही पुराना हो जाता हूं। नवीन 
सामाजिक, राजनीतिक और आशिक प्रभाव कई धाराओं को परिवर्तन योग्य बना देते हें, 
“जिससे उनके संशोधन की आवश्यकता हो जाती है । यह सत्य हूँ कि निरन्तर संशोवन 
संविधान को दुर्वछू बना देते हैं। किन्तु यदि उसे उसके मौलिक रूप में स्थिर रहने दिया जाय 
“तो संविधान का सम्मान नहीं रह जाता |. प 
लिखित संविधान के विषय 
((क्मालाड 0 2 पएएशा (४0ा57प्र४07) 
लिखित संविधान में सामान्यतः तीन बातों का संकेत होता है : 
१, आधारभत नागरिक और राजनीतिक अधिकारों की स्थापना करने वाले 
अधिकार । 
२. सरकार के संगठन की रूप-रेखा का निर्देश करने वाले नियम । 
३. संविधान का संशोधन करने के लिए शर्तें। 
शर्तें संविधान की तीन महत्वपूर्ण अनिवार्यताएं मानी जाती हैं। वर्गेंस शर्तों के पहले 
: समूह को स्वतन्व॒ता का संविधान, दूसरे को सरकार का संविधान, और अन्तिम को प्रभु- 
सत्ता का संविधान कहता है । ेु है 
स्वतंत्रता का संविधान _ ( (४07४7ए007 ०0 /4098४7४ए )--आवारमूलक 
अधिकारों की संविवानीय शर्ते स्वतन्त्रता की अनिवार्य शर्त मानी जाती है, क्योंकि यह 
सरकार की झक्तियों पर निश्चित मुर्यादाएं लगाती है । गणतन्त्री राज्य में इसे “अधिकारों 
- का विवेबक” या “अधिकारों की घोषणा” नाम दिया जाता हैं। संयुक्त राष्ट्र अमरीका 
के लोग इन अधिकारों के प्रति बहुत आत्मीयता प्रकट करते हैँ | भारत के संविधान में 
. आवारमूलक अधिकारों के शीर्पषक के अधीन अधिकारों की विस्तृत बोपगा की गई है।*१ 
« आवारमूलक अधिकारों को ये घोपणाएं वीमार संविधान ( 'शैशंशाबा ) की 
- घोपणाओं को भी पार कर गई हूँ जिन्हें अव तक सर्वोत्तम माना गया था। 
सरकार का संविधान ( (707गीपाता छत (0फवकमागदाए )--इस 
संविधान का उद्देश्य सरकार के भिन्न अंगों की शक्तियों की रचना तया रूप-रेखा वनाना 
आर एस सामान्य स्वरूप वनाना है जिनमें इन शक्तियों का ग्रंयोग किया जायगा। इसके 
अत्वधिक विस्तृत अर्थ में सरकार के संगठन में विभिन्न विभागों के अधिकार, विशिष्ट 
साधनों का संगठन, जिसके द्वारा राज्य अपने को व्यक्त करता है, उनकी अधिकार शक्ति 
: की सीमा तथा अवधि, और निर्वाचकों का संविधान सम्मिलित हैँ । कुछ संविधानों में ये 
दात संडित हू ओर स्वरूप में अत्यधिक सामान्य हैं। १८७५ में फ्रांसी सी संविधान में आदेश 
किया गया हैँ कि केवल सहकारियों ( [0८0प्रा८४ ) को व्यापक चुनावों द्वारा 
चुना जायगा। इसमें डिप्टियों के सदन के संगठन के विपय में, चुनाव की विधि के बारे में, 
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पद की अवधि के विपय में, समठन या अधिकारों के बारे में कोई शर्ते नही हूँ। किस्नु संयुक्त 
शाप्ट्र अमरीका के मविवान में पर्याप्त रूप ने प्रवन्धकारी, विधान-समा ओर न्याय विभाग 
के विनायों में अधिकारों के विभाजन तथा सामान्यतवा उनके संगठन के आदेश किए गए 
हूँ । उसमें उनके अधिकार-म्षेत्रो तथा झक्रितियों के विषय में तन्निप्त तया तऊंयूर्य वक्तव्य का 
समावंद है। इसके वाद, केद्रीय और राज्य सरकारों के लिए निषेशों की सूची है। सवक्त 
राष्ट्र अमरोका के संविधान में कुछ विभिन्न घर्वे भी शामिल हूँ। छाई ब्राइस के जनुमार 
अमरोका का मविधान “अन्य किसी मी छिखित सविधान से अयनी स्वाभाविक उत्तमता, 
जतता को परिस्तयिति के अनुसार अपनी बनुझूठता, सरछता, सक्षिप्तता और बपनी भाषा 
की स्पप्ठता तथा विस्तार में लोच के साथ सिद्धान्तों में निस्चयात्मकता के उचित मिथण 
के कारण सर्वोपरि है ।/* भारत का सर्विबान नी, इस उत्तमता का उल्लेखनीय उदा- 
हरण हैं । ड़ 
प्रभु सत्ता का संविधान ( (!०गा57 780४ 0 $0एटाटं8709५ )-+एक 
लिखित सविधान में निश्चित रूप से संविधान को सथोधित करने की विधि व्धित होनी 
,चाहिए। वर्तमान में यह प्रत्येक लिखित सविधात का अनिवार्य अर्ग माना जानें छगा हूँ। 
यह सर्वोन्नन की विधि ही हूँ जिस पर व्यक्तिगत स्वतस्त्रता ओर सविधान की ब्राह्मता 
निर्भर करती हूँ। कोई भी लिखित सविधान दस प्रकार की बारा के विना पूर्ण नहो है। मानवी 
समाजों को समय बीतने के साव-साथ उन्नत ओर विकसित होना चाहिए, और थदि उनके 
आतरिक विकास की आवश्यकता के अनुसार ऐसे सर्ववधानिक समन्वथ करने को घारा नहीं 
बनाई जाती तो वह गतिहीन या अप्रयतिकारी हो जायेंगे ।/ * प्रैसिडेंट विल्सन ने कहा था 
कि संविधान को निश्चित रूप से जोवनप्रेरक होना चाहिए और इसका तत्व है राष्ट्र के 
विचार और स्वभाव । यदि सविबान को आसानी के साथ सम्ोधित किया जा सकता है, 
अर्थात्‌ एँसी विधि से; जो राजनीतिक प्रभू-सत्ता को अयनी इच्छा ध्यक्त करने योग्य बनाती 
है, वो वास्तविक अवस्थाओं और वैध-संगठत के बीच समर्प नही हो सकता । किन्तु संविधान 
में संशोधन की सहज विधि के कारण अस्थिरता हो जाती है, क्योंकि लोकमत को हल्की- 
सी लहर राज्य के आधारमूत रूप में परिवर्तेत कर सकती है। दूसरी ओर, बदि संविधान का 
सपोवन करना कठित हूँ अयवाअदि राजनीतिक प्रभु-सत्ता में अपनी इच्छा को व्यक्त करने 
के साधन नहीं हूं, तो दो में से एक वात हो सऊती हूँ । प्रयम, बहा ऐसी अतिरिक्त वैध 
संस्थाएं जन्म ले सकती हू, जिन्हें छोक-मत का पूर्ण समर्थन प्राप्त हो | उदाहरण के लिए 
संयुक्त राष्ट्र अमरीका में प्रंसिडेड के चुनाव को छीजिए | सविवान में अप्रत्यक्ष चनाव की 
घारा रखी गई हूँ ।अब यह प्रत्यक्ष वन गया है, किन्तु सविधान का सझोवन किये बिना । 
दिनीय, यदि अतिखित-बैध सस्याओं को उलन्न नही होने दिया जाता, वो परियाम खुलो 
ऋान्ति होगा । 
स॑झोषन के कुछ रूप (50ग्रह वघ0प65 ०0 4ैग्राटवैत270) --तिन्न दंधों 
में संघोधन के छिए अपनाए जाने वाछे सव रूपों का अध्ययन करना सभव नहीं हूँ। जो मो 
हो, सामान्यत. तीन॑ भिन्न विधियों का अनुसरण किया जाता है - 
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2. संविधान का साधारण विवान-सभा संशोवत कर सकती है, जैसी कि 
इंगलेंड की अवस्था है । यह विधि विल्कुल वही है जो साधारण अनुविध्यात्मक कानून का 
संशोधन करने के लिए या प्रचलित करने के लिए होती है। कभी-कभी जव साधारण 
विधान-निर्माण को संशोधन करने की शवित से संपन्न किया जाता हुँ तो उसके साथ ही, उस 
पर विज्ञेप विधि की शर्त भी लगाई जा सकती हूँ । उदाहरण के लिए, भारत का संविधान 
आदेश करता है कि संविधान का संशोधन लोक-सभा के किसी भी सदन द्वारा आरम्भ हो 
सकता है और जब विधेयक प्रत्येक सदन द्वारा उस सदन के कुल सदस्यों की बहुसंख्या और 
उस सदन के उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों की न्यूनतम दो-तिहाई बहुसंख्या 
द्वारा स्वीकार हो जाता है, तो वह प्रधान की स्वीकृति के लिए उन्हें पेश किया जायेगा 
और उसके वाद संविधान का संशोधन हो जाता है। किन्तु यदि संशोधन का हेतु गण-सूची, 
राज्य-सूची, सहायक सूची या लोक सभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व या प्रधान और सर्वोच्च 
न्यायालय के अधिकारों आदि का संशोघन करना हो तो प्रधान को उनकी स्वीकृति के लिए 
पेश करने से पूर्व न्यूनतम आधे राज्यों की विधान-सभाओं द्वारा उसका समर्थन वाञड्छतीय 
होगा ।१ | ; | 

२. संविधान के संशोधन के लिए एक विशेष संस्था की रचना भी की जा सकती है ।- 
संयुक्त राप्ट्र अमरीका इसका आदर्श उदाहरण है । इस देश का संविधान साधारण कानूनों 
को बदल सकने की विधि के वजाय भिन्न विधि से संशोधित किया जा सकता है। दूसरे 
शब्दों में व्यवस्थापक अधिकारों और वैधानिक अधिकारों के बीच अन्तर किया जाता है। 
इनमे से प्रत्येक अधिकार का भिन्न संस्थाएं प्रयोग करती हैँ । दोनों ही अवस्थाओं में विधि 
भीभिन्नहे। . 

४. लोक-मत्त ग्रहूण करता (?0एुणेकः रिरटालगर्तण्ा)--इसका लक्ष्य 
संशोधनों के लिए जनता की अनुमति प्राप्त करना है । यह सर्वाधिक छोकतस्त्री विधि 
मानी जाती हैं। संविधान का संशोधन करने के लिए छोक-मत ग्रहण की विधि स्विद्ज़र- 
लेंड, आस्ट्रेलिया और संयुक्त-राप्ट्र अमरीका के कुछ राज्यों में पाई जाती है । 

संशोधन की सुपरिवत्तनीयता (7]०ञांफांतापप एत 0मालातेैजदा।)-- 
जो भी हो, यह मानना होगा कि कोई भी संविधान अन्तिम अथवा अपरिवर्तन-योग्य नहीं 
साना जा सकता। एक लिखित सं विधान का नवीन राजनीतिक आद्शों के फलस्वरूप संशो- 
चन होना आवश्यक है । फलत्त: संशोधन की शर्त न तो इतनी दुष्परिवर्ततीय होती चाहिए 
कि वांछित परिवर्तन ही सक्रिय रूप में असंभव वन जाय॑ और न ही इतना सुपरिवतेनीय 
होना चाहिए कि निरन्तर और अनावश्यक परिवर्तन संभव वन जाय॑, और इस प्रकार संवि- 
घान की अधिकार-शक्ति और सम्मान कम हो जाय । संशोधन का यन्त्र सेक्टी वाल्व' के 
समान होना चाहिए, जो ऐसा बना हो कि जिससे न तो बहुत आसानी से ही मशीन चल 
सके, और न ही, उसे गतिशीछ करने के लिए इतनी अधिक संचित शक्ति का प्रयोग करना 
पड़े कि वह टूट ही जाय । लिखित संविधान के रचयिताओं को संशोधन की विधि प्रदान 
करते समय यह विचार दुष्टि में रखना चाहिए : वृद्धि की आवश्यकताएं, और संकीर्णता के 
अंश। इस प्रकार यह निप्कर्प हो सकता हैँ कि संशोधन की विधि न तो अत्यधिक 
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दुप्परिव्ततीय और न ही अनुचित रूप से सुपरिवतंनीय होनी चाहिए। 


संविधानों का विकास और विस्तार 
(02ए०े०एप्राथ्यां बगत ए>फुल्ाओंण ० (०05४परधंगाई) 
पहले कहा जा चुका हैँ कि कोई भी सविधान अंतिम रूप का नहीं ही सकता । छाई 
ब्रामयहम (7,074 870प8॥277) का मत है, “यदि सविवानों का कोई मूल्य है, तो 
उन्हें उत्पन्न होना चाहिए; उनकी भी जड़ें होती है, वे पकते हे, वे दृढ़ होते हेँ।” छिखित 
सविधान तीन वर्सकों से उत्न्न होते हे: रीति और रूढ़ि से, न्‍्यायविनागीय व्याख्या से 
और सशोवन से । 
रीति और रूढ़ि (0०४०० शाप ए5988)--नवे सबिधानों की अपेक्षा 
पुराने विधानों की दश्या में रीतियां महत्वपूर्ण अश्य में कार्य करती हे। रीतिमों का उन देशों 
में विकास और विस्तार होता है, जिन देशों के निवासी नूतकाल के प्रति सम्मान रखते हों 
भर जिन्हें पूर्व दुष्टातों के प्रति अधिक आदरमाव हो । मारत में स्वापित परम्पराओं की 
आृखछा नही हूँ। इसके कारण स्पष्ट हे । भारत का सविबान अनी तरल अवस्था में है। 
हमारे भूतकालीन स्वामी, जब कर्मी देझ-प्रेम का आन्दोडन बल पकड़ता था, तो सुधार की 
छोटी-सो मात्रा दें देते थे । अभी तक अपने सविधान के साथ हम पूर्णतया नवीन हे और 
रूड़ियां स्यायी बनने के लिए पर्याप्त समय चाहती हू । फ्रास में भी, रूढ़ि और रीति के द्वारा 
संविधान का विकात्त यत्किचित हु आ है, क्योकि फ़ास सविधानीय प्रयोगो की प्रयोगशाला 
रहा है । १७८९ और १८७५ के बीच, फ्रास ने छयभग एक,दर्जन सविधानों को स्वीकार 
किया और उसके बाद रह किया और ये सारे सविधाद विकास का परिणाम न होकर 
कऋष्तियों के फलस्वरूप बने थे। 
किन्तु सयुकत राष्ट्र अमरीका का सविधान रूढ़ियों और रोतियों से पर्याप्त रूप में 
विकास और विस्तार पा गया है । क्या सविधान प्रधान को इस वात का अधिकार देता हूँ 
कि उसका मत्रिन्यरिपद्‌ हो और वह सामूहिक संस्था के रूप में उसके सदस्यों से परामर्श 
के ? लिखित सविधान इस विपय में तटस्थ है । वाशिंगटन के काल के दृष्दातता से इस कति+ 
रिक्त बैध व्यवस्था को माना जाता हैं । पुतः सवियान ने युद्ध-घोषणा के अधिकार को 
अत्यधिक स्पप्ठता के साथ काग्रेस को सौंपा हैँ । किन्तु प्रघानों ने बहुधा दूरस्थ भागों में 
फोजें भेजी है । “कांग्रेस से किसी स्पप्ट अधिकार के विता युद्ध करने को या युद्ध करने को 
तैयारी को लिए ।7१ इसके अतिरिक्त सविधान ने प्रधान के अप्रत्यक्ष चुनाव का आदेश 
किया है । किन्तु निर्वाचन-अगाली उस निर्वाचन-प्रणाठी के अनुसार कार्य नहीं करती, 
जैसा कि संविधान के रचबिताओ ने बनाई थी। वर्तमान में निर्वाचक केवछ मोम की नाक 
मात्र रह गए हूँ और प्रवानीय निवव्चिन प्रत्यक्ष वन गया है । रीतियो ओर रूडियो के और 
भी कई उदाहरण है, जिन्‍्होने संयुक्त राप्ट्र अमरीका के सविधान को पूरक किया है और इन 
मान्यताओं और परम्पराओ के विना अमरीकी सविवान का वस्नुत क्रियान्वित होना भी 
कऋटिन होगा । 
स्थाय-विभागौय व्याध्या द्वारा विकात् (02एले्फरामट)आ 99 उुण्कंलणं 
॥.. एलगप * #क्रधयं८गछ ए०ए. ग्यप 2०००5, 9. 4. 
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एशाध्णूआछांक00)--उर्तमान में व्यायविभागीय व्याख्या के फलरूप लिखित 
संविधान का विकास एक स्वीकृत तथ्य हैं -औरः इसके कई कारण हो सकते हूं । 
विस पर भी, एक लिखित संविवान में, जिसे सावधानी के साथ वाया गया हो, भाषा 
की अस्पष्टता और अभिव्यक्ति की चरुटियां होनी संभव हैं। इसे नई अवस्थाओं के अनुसार 
समन्वित क रने की भी आवश्यकता होती है। अन्तत: ऐसे मत-भेद होने भी निड्चिचत हैं जो 
संविधान की धाराओं के अर्थों के विपय में उत्पन्न होंगे। इन अवस्थाओं के अधीन यह व्याय- 
विभाग का कार्य हो जाता है कि वह न केवल संविधान में अभिव्यक्त उन सत्य अर्थों का 
निइचय करे प्रत्युत उसका भी कि जिसकी निर्माणकर्तताओं के व्यक्त करने की इच्छा थी। 
इसके वाद स्यायाघीश अपने निजी निष्कर्ष निकालते है । संयुक्त-राष्ट्र अमरीका का संचि- 
धान केन्द्र को देश की स्थल सेनाओं और संचरण तथा यातायात के साधनों पर अधिकार 
प्रदान करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने मर्त प्रकेट किया कि स्थलू-सेनाओं से संविधान के 
जन्म-दाताओं का आशय स्थरू सेना, जल-सेना और नभ सेना से था। इसी प्रकार संचरण 
तथा यातायात के साधनों के विपय में सर्वोच्च न्यायारूय की परिभाषा थी: रेल, सड़क, 
जलीय, हवाई, तार, टेलीफोन और टेलिवियेन आदि सेवाएं । इनके अलावा अन्य अनेक 
उदाहरण हूँ, और संविधान की प्रायः प्रत्येक धारा अधिक निर्माण की अपेक्षा रखती है 
वस्तुत:, संयुक्त-राष्ट्र अमरीका का संविधान अधिकांशत: “परिशिष्टों” का बना हुआ है । 
संशोधन द्वारा विकास (/26९ए20[7796४9 99 /778707769:)---एक 


, लिखित संविधान संशोघतन की विधि को स्पष्टतया प्रदान करता हूँ और संविधानीय 


विस्तार का यह सर्वाधिक निश्चित स्रोत हैँ। राष्ट्र के जीवन में ज्यों-ज्यों परिवर्तन होते हैं, 
संविधानों को त्यों-त्यों उन्नत और विकसित होना चाहिए। कोई भी संविधान स्थिर नहीं हो 
सकता यदि वह विकास की गारन्टी नहों करता । “जीवित राजनीतिक संविधानों को 
आकार और प्रयोग में डारविन-मत के अनुसार विकासशील होना चाहिए.।” इस पहल 
पर हम वतंमान अध्याय के अन्तिम भाग में विचार कर चके हैं । | 
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अध्याय : : १५ ् 
अधिकारों का पृथवकरण 


#। कल, ०६ एए७<०5) 
सर 


रकार के इृत्य (रिप्राटांगाड ण 00एथपाय८्य )--सरकार के नेक 
और भिन्न रूपों के कृत्य हे । हाल ही में समाज के आकार मे सामाजिक और आविक जटि- 
लताओ की उत्पत्ति के कारण उनमें और भी वृद्धि हो गई हैँ । तिस पर भी, उन्हें रोत्यागत 
तीन वर्गों में विभाजित किया जाता है : कानून निर्माण ऋृत्व, प्रवस्थकारी कृत्य और न्‍्याय- 
विभागीय कृत्य। कानून निर्माण हृत्य कानूत॑ बनाने से सम्बद्ध हैं । किन्‍नु कानूनों को छागू भी 
करना होगा । वे अधिकारी जिनका कतंव्य यह देखना हूँ कि कानूनों का उचित रीति से 
पालन किया जाता है, जिससे सरकार वेरोकटोक कार्य ऋर सकती हू, प्रवन्घका थी कृत्यों 
, को पूर्ण करते हैँ । कानूनों की व्याल्या करने और उन्हें व्यक्तिगत मामलों में व्यगू करने 
का कृत्य न्यायाघीमों का हूँ । इस प्रकार, न्‍्वायाधीश न्‍्याय-विभागीय कृत्यों का पालन 
करते हैं। _्‌ 
द्वित्व सिद्धान्त ((009॥(9 (]८079 )--#ुछ आवुनिक छेखक मुख्यत' फ्रासीसी, 
सरकार के कंवल दो कृत्यों को मानते हँ--कानून निर्माण और प्रयन्धकारी। उनका 
मत हूँ कि न्‍्याय-विभागीय कृत्य प्रवन्धकारी कृत्य का ही अग है। किन्तु यह विभाजन 
सार:पूर्ण नही हूँ, इसलिए यह रद्द किया गया हूँ । यह आपत्ति की जाती हू कि प्रबन्ध- 
कारी और न्याय-विभागीय ऋत्य सम्मिछित होने की दशा मे स्वतन्त्रता नही हो सकंगी। 
वही व्यक्ति था व्यक्तियों का वही समृह एक ही समय में अभियोक्‍ता (708८८४०7) 
ओऔर सन्यायाघीय नहीं हो सकता। “यदि न्‍्याय-विभागीय झवित प्रवन्धथकारी शक्ति की. 
फेवल इच्छा-मात्र हैँ तो न्‍्यायाधीय प्रवधकारी के प्रतिनिधियों और उसके नाम पर 
न्याय करने वालो से अधिक कुछ भी नही होगे।””* 
अधिकारों के पुयक्करण का सिद्धान्त (९09 ० एह $6फुगाथ0०णा ते 
90४८५)--द्वित्व सिद्धान्त के कुछ आगज्याजनक रूप हो सफते हे किन्तु प्रचलित रूदि और 
वास्तविक चलन अिमूर्त (१४7४9) कृत्यों के सिद्धान्त को स्वीकार करने हे । प्रत्येक 
आधुनिक राज्य, भछे ही उसके सविधाव का कोई भी रूप हो, अपने सरकार विपयक 
यन्त्र को तीन विभागों में वाटता है--कानून निर्माण, प्रवन्धकारी और न्याय-विभाग । 
जिमुखी- विभाजन का यह विचार नया नही हैं। इसे अरिस्टोटछ, सिसरो, पोलिवियस 
तया अन्य प्राचीन छेखकों ने स्वीकार किया था। उदाहरणाबं, अरिस्टोटल ने सरकार के 
कृत्यों को “विमग्रत्मिक', पौरधासकीय ( 232502773] ) और न्याय-मव॒धी | तिस 
पर भी, यह मानना होगा कि सक्रिय रूप में, तीनो इृत्यों के बीच कोई स्पप्ट 
अन्तर नहीं किया गया । सामान्यत', पौर-अधिकारी ([387509८) प्रवन्धकारी 
और न्याय-सबंधी, दोनों ऋत्वों का प्रयोग करते हे। वल्तुतः न्‍्याब-विभागीय 
4, ठग्नमलः पमप०्तेएप७०७ ६० एगापंट्ग उत्तत्ा००- 
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गध्गुआट2607)--वर्तमान में व्यायविभागीय व्याख्या के: फलरूप लिखित 
संविधान का विकास एक स्वीकृत तथ्य हुँ और इसके कई : कारण हो सकते हू । 
तिस पर भी, एक लिखित संविधान में, जिसे सावधानी के साथ बनाया गया हो, भाषा 
की अस्पष्टता और अभिव्यक्ति की त्रुटियां होनी संभव हैं। इसे नई अवस्थाओं के अनुसार 
समन्वित करने की भी आवश्यकता होती हैं। अन्ततः ऐसे मंत-भेद होने भी निश्चित हैं जो 
संविधान की धाराओं के अंर्थों के विपय में उत्पन्न होंगे। इन अवस्थाओं के अधीन यह न्याय- . 
विभाग का कार्य हो जाता हैं कि वह न केवल संविधान में अभिव्यक्त उन सत्य अर्थों का. 
निरचय करे प्रत्युत उसका भी कि जिसकी निर्माणकर्त्ताओं के व्यक्त करने की इच्छा थी। 
इसके बाद न्यायाधीश अपने निजी निप्कर्प निकालते है। संयुक्त-राप्ट्र अमरीका का संवि- 
धान केद्ध को देश की स्थल सेनाओं और संचरण तथा यातायात के साधनों पर अधिकार 
प्रदान करता है । सर्वोच्च न्यायालय ने मत प्रकंट किया कि स्थलू-सेनाओं से संविधान के 
जन्म-दाताओं का आशय स्थल सेना, जलू-सेना और नभ सेना से था। इसी प्रकार संचरण , 
तथा यातायात के साधनों के विपय॑ में सर्वोच्च न्‍्यायालय की परिभाषा थी : रेल, सड़क, 
जलीय, हवाई, तार, टेलीफोन और टेलिवियन आदि सेवाएं । इनके अलावा अन्य अनेक 
उदाहरण है, और संविधान की प्राय: प्रत्येक धारा अधिक निर्माण की अपेक्षा रखती है । 
वस्तुतः, संयुक्त-राष्ट्र अमरीका का संविधान अधिकांशत: “परिशिप्टों” का बना हुआ हे। 
'' संशोधन द्वारा विकास (6ए८०0म्ञग्रध्यां 97 &शध्यतंग्र८४)--एक 
, लिखित संविधान संशोधत .की विधि को स्पष्टतया प्रदान करता है ओर संविंधानीय 
विस्तार का यह सर्वाधिक निश्चित स्रोत हूँ । राष्ट्र के जीवन में ज्यों-ज्यों परिवर्तन होते हें, 
संविधानों को त्यों-त्यों उच्चत और विकसित होना चाहिए। कोई भी संविधान स्थिर नहीं हो 
सकता यदि वह विकास की गारन्टी नहीं करता । जीवित राजनीतिक संविधानों को 
आकार और प्रयोग में डारविन-मत के अनुसार विकासशील होना चाहिए-।” इस पहल 
पर हम वर्तमान अध्याय के अन्तिम भाग में विचार कर चुके हें | 
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अध्याय : : १५ दर 
अधिकारों का पृथक्‍्करण 
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सरकार के कृत्य (८४० 0 60४८7्र7९८१८)--मरकार के बनेक 
और भिन्न रूपों के कृत्य हे । हाल ही में समाज के आकार में सामाजिक और भायिक जदि- 
छताओं की उत्पत्ति के कारण उनमें और भी वृद्धि हो गई हूँ । तिस पर भी, उन्हें रीत्यागत 
तोन वर्गों में विभाजित किया जाता है : कानून निर्माण कृत्य, प्रवन्धकारी कृत्य और न्याय- 
विभागीय झृत्य। कानून निर्माण कृत्य कानून बनाने से सम्बद्ध हैं। किन्तु कानूनों को छागू भी 
, करना होगा | वे अधिकारी जिनका कर्तव्य यह देखना है कि कानूनों का उचित रीति में 
पराठन किया जाता है, जिससे सरकार दे रोकेटोक कार्य कर सकती हैं, प्रबन्धका री हत्यों 
, को पूर्ण करते हँ। कानूनों की व्यास्या करने और उन्हें व्यक्तिगत मामलों में छागू करने 
का कृत्य न्यायाधीशों का है। इस प्रकार, न्वायाधीस न्याय-विभागीय हृत्यो का पालन 
करत हैं । है 
दिल्‍्व सिद्धान्त (099॥69 777९079)--कुछ आधुनिक लेखक मु ख्यत' फ्रामीसी, 
सरकार के केवल दो कृत्यों को मानते हे--कानून निर्माण और प्रवन्धकारी। उनका 
मत हूँ कि स्याय-विभागीय हत्य प्रवन्धकारी कृत्य का ही अंग हैँ। किन्तु यह विभाजन 
सार-पूर्ण नही है, इसलिए यह रद्द किया गया है । यह आपत्ति की जाती है कि प्रवन्ध- 
कारी और न्याय-विभागीय इत्य सम्मिलित होने की दक्षा में स्वतन्धता नही हो सकंगी। 
वही व्यक्षित या व्यक्तियों का वही समूह एक ही समय में अभियोक्‍ता ([2705९ए707) 
ओर न्यायाधीश नहीं हो सकता। “यदि न्याय-विभागीब शक्त प्रवन्धकारी शक्ति की 
केवछ इच्छा-मान हैं तो न्‍्यायाघीशय प्रवधकारी के प्रतिनिधियों और उसके नाम पर 
न्याय करने वालो से अधिक कुछ भी नही होगे ।/”* 
अधिकारों के पृथक्करण का सिद्धान्त (॥॥6९०9 एणीएिट 86फद्माथगंणा ए 
0४८४७ )--द्वित्व सिद्धान्त के कुछ आशाजनक रूप हो सकते है किन्तु प्रचलित रूढि और 
वास्तविक चलन त्रिमूत्त (('घंग्रा५) हत्यो के सिद्धान्त को स्वीकार करते हे । प्रत्येक 
आधुनिक राज्य, भछे ही उसके सविधान का कोई भी रूप हो, अपने सरकार विषयक 
यन्त्र को तीन विनायों में बाटता हँ--कानूत निर्माण, प्रवन्धकारी और न्याय-विभाग । 
त्िमुल्ली- विभाजन का यह विचार नया नही है! इसे अरिस्टोटल, सिसरों, पोलिवियस 
तथा अन्य प्राचीन छेखको ने स्वीकार किया था। उदाहरणाथ॑, अरिस्टोटल ने सरकार को 
कृत्यों को 'विमश्नत्मिक', पौरशासकीय ( 325६20व4]| ) और न्याय-सवधी | तिस 
प्र भी, यह मानना होगा कि सक्रिय रूप में, तीनों कृत्यो के बीच कोई स्पष्ट 
अन्तर नही किया गया । सामान्यत', पीर-अधिकारी (28857/(९) प्रबन्धकारी 
और न्याय-स्ंधी, दोनो कृत्यो का प्रयोग करते हे। वस्पुत न्‍्याय-विभागीय 
, एग्फ्ाथ" वगरफजवेप्रधाण्य ६० एऐकाप्रटन उच्चलापर 





३१४ राजनीतिक विज्ञान के सिद्धान्त 





9 कंवल हाल मे की उपज है और यह राजनीतिक 
ऊत्यों का प्रवन्धकारी से लढयाव केवल हाल ही की उपज हू मर यह राजनीतिक 

ँ न परणनी हट भारत 5 अल जिनमें ० आज नो हक 2, 
उच्चात का चातके रत । इतने पर नी भारत जेस झुछ इश्च हू, जिवन आज ना अपन्च कार 
और न्याय-विनागीय इृत्य सम्मिलित हें । डिप्टो कमिस्तर एक जिले का नुख्य अवन्थक 


2 


होता है और उत्तके साथ ही जिछा पौर-अवधिकारों ((/ापंटए 29४7 ४म४८८) 

भी और जिला स्यायविनाग उत्तका तहायक होता है । इन अवस्पाओं दें 

रह पाती हैँ यह हनारे नित्य के जनु भव का वियय हैं ! - 
सारन्िस्क्यू के विचार ( ५76७३ ०६ 307६८४१ुएंटए )--वोडिद प्रवमन 





कितना स्वतन्द्ता 


है 
70 
£व 


्प 


आधुनिक लेखक था, जिसने प्रवन्धकारोी जौर न्यायविनागीय हृत्यों कंगे प्यकता 
न आवश्यकता न्ट््ज्जस्ि्प्डिचि पर ड्ट्ल्य दिया घा अममभमन्अअ नाक... पिजक मन संत चा जल एक न्ड्ल्च्ल्दः पु + न्याय 
को आवश्यकता पर बहू दिया था। उनका क्वरु चंत था के छुक राजा के) चया 


अ्रदान ्जन्नलर का सचिकार डे 5 होना चाहिए) यह ज्वत्तस्त्र न्यायाघीज्ञों स्त्तप का कृत्य होता के 
दान करन का जाधकार नहां हादा चाहुए। यह ज्दत्तन्त्र न्‍्यायाधादा की छत्य हाचा 


चाडित क्व्न्ति शक्तियों ० अछयाव का धि+>>5 आीविच्चलज न प्र राजनीतिक तिक चित्तान कि 
चाहए। दिन्तु शाक्तयवा के अलगाव का चचद्धान्त, इंत्तहास आर राजचात्तक $दत्ाच के 


2... £+ >> 3 साथ पनियारवतः मन करत ल में प्रकाशित 
समन्‍्मानित जिज्ञासु नाँदिस्क्यू के साथ जाववावत्तः तवद्ध हू । उन्हांच १७४८ मे अकादत 


विज्ञान 3० +> 
क्त 


४०० अल चौदहदें शत एक विल्याद बॉ ७० रा आटी राज्य > 47 7 >> -- ई+>८55 
विज्ञान स लूई चादहव का एक वल्यात्र उक्त ह प्ञ्न्ही राज्यहू। लूइ के ।चज व्याद्दत्त 
में राज्य की प्रभु-तत्ता सम्मिलित घी। उसका कथन ही कानून था और उत्तकी अधिकार- 





शक्ति निरंकुश थी। इस प्रकार की जत्याचारी जौर विरंकुच्च सरकार के जघीन छोथों के 
लिए क् 


ए वहां स्वत्तन्त्रता नहीं हो सकती घी। मांटिस्क्यू १७३० या उत्तके आसपास के वर्ष 
 इंब्लेड गया जौर वहां प्रचलित स्वतन्त्रता की भावना से जत्यचिक प्रभावित हुआ। उसने 
अंग्रेजों की स्वतन्त्रता के कारणों की खोज करने की चेप्टा की । उद्चे इंसलेंड सें उत्त स्वतन्दता 
का रहत््व मिल गया जिसकी वह इतनी पूजा और स्पर्डां करता था। उसने देखा कि सरकार 
के कानून-निर्माण, प्रवन्धकारी और न्यायविभानीय इझत्यों में पूर्ण पृथकता हैं । तदवुत्तार 
मांटिस्क्यू वे स्वतन्त्रता के जाघार रूप में चरकार विषयक छत्पों में पृथकता के सिद्धान्त की 
रचना को । वह कहते हँ : “जहां कानूच-निर्माण और प्रवन्धकारी शक्तियां एक हो व्यक्ति 
या पौर-अधिकारियों के समूह में सनाविष्ट होती हें, वहां स्वतन्त्रता नहों हो चकती, क्‍्यों- 
कि एक ही राजा या सीनेट होने को दशा में यह शंकाएं उत्पन्न हो सकती हैं कि वह छोगों 


25 रे रे ३ 


को आतंकित ढंग से दंडित करने के लिए जातंकपूर्ण कानूनों को प्रचलित करेया ।......... 


५ 
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पुनः यदि कानूत-निर्माण और गवन्धकारो शक्तियों से न्याय को शक्तितियों को पृथकृता वहीं 
हंधा तो वहा ना स्वत्तत्वता नहीं होनी । यदि न्यायिक शक्षित भी विधान-तभा के अवीन 
हा, तो अजा का जोवन और स्वतन्त्रता स्वच्छंद विवंत्रण के अघीन हो जायेंगे; क्योंकि 





उत्त दशा मे च्यावाधीदज्ञ कानून-निर्माता वन जावना। यदि इसे प्रवच्चकारी शक्ति से मिला 
दिया जाता जे नोेचंचनय जी न्यायाघीद् ० दमनकारी ही सी संयर्ण च्सां ऊेे सापक्ता आचरण प्र 
जया जाता हैं, ता चनव हे स्यावाघाश दमनकारी छो तंदूर्य हिंसा के साथ लाचरण करें। 


हज 





बाई वहा एक आइना या वही एक संत््या, जो भरे ही घनीमानी कुलोनों क्रो या जन-साधारण 
के! बना हा, कानूनों को बनाने, सरकारी घस्तावों को छिया में परिणतत करने मौर व्यक्तियों 
के अपराधी था निन्नताओं का विेय करने को तीनों शक्तितियों का अयोग करने वालो होनी, 
तो वहां विनाश जवश्यम्नावी है । 
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पदि कानून-निर्माण और प्रवन्यकारों शक्त्तियां एक ही व्यक्ति में समाविष्ठ होंगी, 


बल 


अपधधकारों का पृथवक्रण हु श्श्ष 


तो वहां किसी भी प्रकार को स्वतन्त्रता नही हो सकती, क्योकि एक ही व्यक्ति कानूनों को 
बनाने वाला और उन्हें क्रिया में परिणत करने वाला होता हुँ। इसी प्रकार, जहा न्याय- 
विभागीय शक्तियों का कानून-निर्माण ओर प्रवन्थकारी घवितयों से अछगाव नहीं होता, 
वहा भी स्वतन्त्रता नही होती | यदि कानून-निर्माण और न्याय-विनागीय मक्तिया सम्मि- 
लित होती हूँ, तो कानूनों का निर्माता उनकी व्याख्या करने वाला नी होता है। यदि प्रवन्ध- 
कारी और न्यायविमागीय झक्तियों को परस्पर मिलता दिया जाता है, तो वही सस्या वमि- 
योवता और साथ-ही साथ न्यायाधीश वन जाती हँ। मादिस्क्यू के मतानुसार इन सब का 
परिणाम आतंकपूर्ण कानून हो जाता हैँ जिसकी एक अत्याचारी भीषण हिंसा के साथ ब्या- 
स्या करता हूँ और उन्हें छागू करता हूं । सक्षेप में, माटिस्क्यू का सूत्र वह है कि कानून-निर्माण 
प्रवन्थकारी और न्यायविभागीय हऋृत्यों का एकमात्र व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह में 
केन्द्रीकरण अधिकार का दुरुपयोग करने वाल्य होता है कौर सरकार का इस तरह का सग- 
ठन आतकतपूर्ण है । इसलिए उन्होने प्रस्ताव किया कि सरकार के इन सव विभागो का इस 
ढंग से सगठन होना चाहिए कि प्रत्येक भिन्न रुप के इृत्यों का प्रयोग करे ओर उस क्षेत्र के 
भीतर प्रत्यक विभाग स्व॒तन्त्र और सर्वोच्च रहे। 

- ब्लेकस्टोन का दृष्टिकोण (93ट5007८!४ शां८४४)--ऐसा ही दृष्टिकोण 
अग्रेज न्‍्यायवेत्ता ब्लंकस्टोन ने व्यक्त किया है। ब्डैकस्टोन ने अपने ग्रन्थ “(0फाधा- 
पबापरट३ 0 6 4.,3५४5 0 सि्टांगाते!? में कहा है, “जब कभी कानूद को 
बनाने और उसे लागू करने का अधिकार उसी एक आदमी या आंदमियों के उसी समूह 
में निहित किया जाता हूँ, तो बहा छोक-स्वतन्त्रता नही रह सकती | एक मजिस्ट्रेट आतक- 
पूर्ण कानूनों को बना सकता हूँ और जात कित ढ ग से उनका प्रयोग कर सकता है, क्योकि वह, 
न्याय का शल्य करने के निजी गुण, और उन सब शवितयों से अधिकृत होता हूँ जिन्हें वह 
कानून-निर्माता होने के रूप में अपने-आपको देना उचित समझता है ।............यदि इसे 
(न्यायविभागीय झक्ति) कानून-निर्माण के साथ मिला दिया जाय, तो प्रजा का जीवन, 
स्वतन्त्रता और सम्पत्ति स्वच्छद न्यायाधीशों के हाथ में हो जायेगे, जिनके निर्णय केवल उन्हों। 
की सम्मतियों द्वारा नियमित होंगे, और कानून के आधारमूछक सिद्धान्तों से नही, जिनसे, 
यद्यपि कानून-निर्माता जुदा होंगे, तवापि ज़िन्हें न्‍्यायाघीशों को पालन करना ही हीगा। 
यदि उसे प्रवन्धकारी के साथ मिल्य दिया जाय, तो यह मेल कानून-निर्माण के लिए असतु- 
छित हो सकता हूं ।” 

माटिस्वय्‌ के झक्षितयों के अलगाव के सिद्धान्त का राजनीतिक प्रभाव (20८४ 
छीत्ल गण खैग््राटइवुणंट्पाॉंड प्रफालठाए रण पीर $िव्फूथाबांगा ० 
ए०४४८४४)--म्ाटिस्क्यू के कानून-निर्माण, प्रवन्धकारी और न्यायविभागीय इृत्यों की 
पृथकता के सिद्धात में एक महान जनतातिक आकर्षण था और थीघ ही इसने राजनीतिक 
उपदेश का रूर धारण कर छिया। वस्तुतः माटिस्क्यू के उपदेशों ने फ्रामीसी ऋन्ति की 

, प्रोत्साहन प्रदान किया और क्रान्ति-काल की प्राय सभो सरकारें शक्तियों के अलछगाव के 
सिद्धान्त पर सगठित हुईं थी। जो हो, न॑ पोछियन के शासन के समय इसकी अवज्ञा की गई 
थी, किन्तु १८७५ के सविधात को वनाने वालो के दिलो मे यह सिद्धान्त निरन्तर वना रहा 
था। सर्वेधानिक सूत्र के रूप मे, वर्तमान में भी उत्साहपूर्वक इसको प्रशसा की जाती है * 





३१६ राजनीतिक विज्ञान के सिद्धांत 


अमरीका में मान्टिस्व्यू और व्लैकस्टोन का प्रभाव शक्तिपुर्ण और निर्णायक था. 
और शक्तियों की पथ्केता का सिद्धांत राज्य-मर्मज्ञों और राष्ट्रीय संविधान का निर्माण 
करने में व्यस्त लोगों के राजनीतिक सूत्र का अंग वन गया.था । मैंडिसन ने असंदिग्ध रूप 
में घोषणा की थी कि व्यक्तिगत स्त्तंत्रता की रक्षा के लिए यह सिद्धांत अनिवार्य था। उन्होंने 
कहा कि “'कानून-निर्माण, प्रबंधकारी, और न्यायविभागीय सब शक्तियों का संचय, एक 
ही हाथों में, चाहे एक के, कुछ के या कइयों के हाथों में हो, और चाहे वंशानुगत हो या अपने 
द्वारा स्थापित हो, या निर्वाचित रूप में हो, ठीक ही आतंक का जनक घोषित किया जा सकता 
है।” अमरीकी सं विधान के रचयिताओं ने कानून-निर्माण, प्रबंधकारी, और न्याय-विभागीय 
अलग और स्वतंत्र संगठन बनाने के लिए निरिचत घाराएं वनाई थीं। संयुकत-राष्ट्र अमरीका 
का प्रेसिडेंट, जो प्रवंधकारी विभाग का नेता है, और उसके मं त्रि-परिपद्‌ के सदस्य, कांग्रेस 
से स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं। उनमें से कोई भी कांग्रेस का सदस्य नहीं, न ही वह उसके 
प्रति उत्तरदायी हैं । यह पार्लामेंट्री ढंग की सरकार के अवीन सर्वथा विपरीत अवस्था हैँ । 
कांग्रेस के दोनों सदन भिन्न समयावधि और भिन्न शक्तियों के साथ जुदा-जुदा रूप में 
संगठित हे। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को सीनेट के परामर्श से प्रैसिडेंट नियत करते ' 
हैं कितु न्याय विभाग की स्वतंत्रता अमरीका में पूर्णतया सुरक्षित हूँ । 
शक्तियों की पृथकता के सिद्धान्त की मर्यादाएं (॥/फ्रां(४&0073 ० 0६ 
पुफ्ल्णाए ए 56एथाशए0०7 एा ?0छ67४)--मान्टिस्कपू का शक्तियों की 
पृथकता का सिद्धांत “ऐतिहासिक दृष्टि से उतना ही गरूत सिद्ध हुआ जितता कि 
यह राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बना,” ऐसा कहा जाता .है। ऐतिहासिक छुपे 
इसलिए गलत हैँ कि मान्टिस्कय के कथनानसार, इंगलेड में शक्तियों की 
पृथकता नहीं थी । ब्रिटिश संविधान का एक सर्वाधिक मख्य रूप वह निकटता 
:«.. और घनिष्ठता है जो कानून-निर्माण और प्रवंधकारी में पाई जाती है। सारे के सारे मंत्री, 
:  * जो प्रबंधकारी विभागों के नेता है अनिवार्यत: विधान सभा के सदस्य हैँ। वे उस समय तक 
/ पद पर बने रहते हैँ जब तक पालियामेंट का उन्हें विश्वास प्राप्त होता है। संत्रि-परिषद्‌ 
“प्रणाली में, कानून-निर्माण और प्रवंधकारी, दोनों के कृत्य सम्मिलित होते हैं । बेंगहाट के 
अनुसार, मंत्रि-नरिषद्‌ “वह हाईफन है, जो जोड़ता है, वह वकल है, जो प्रवंधकारी और 
कानून निर्माण के विभागों को परस्पर बांध देता है ।” वस्तुत:, मंत्रि-परिषद्‌ रूप की 
सरकार शक्तियों के अलगाव के सिद्धांतों की नकारात्मक है और इतने पर भी अंगरेजी 
' संविधान का यह आइचरयंजनक रूप है कि वह छोगों को अधिकतम स्वतंत्रता की स्वीकृति 
प्रदान करता है। यह सच है कि शक्तियों के अलगाव का सिद्धान्त स्वतंत्रता का विद्वास 
प्रदान करता है, कितु यह स्वतंत्रता का सार नहीं। वास्तविक स्वतंत्रता लोगों की भावना, 
उनके कानूनों और उनकी संस्थाओं पर निर्भर करती है। 
अमरीकी संविधान के लेखकों तक ने भी इस सिद्धांत की अक्रियात्मकता को 
अनुभव किया। मसान्टिस्व्यू की धारणा के अनु सार, शक्तियों का नितान्त अलूगाव उन्हें भी 
असंभव जान पड़ा। मेंडिसन ने कहा था, “यदि हम कई राज्यों के संविधानों को देखें, तो 
हम पता चलता हूँ, कि ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है जिसमें कई विभागों की शक्ति को 
पूर्णतया अछग और भिन्न रूप में रखा गया हो ।” अमरोका का संविधान उस वात की 
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आ्रमाणिक छाप है कि जो मैडिसन ने कहा था । सविधान के निर्माताओं ने प्रवधकारी को 
कतिपय कानूम-निर्माण की झक्तियों से भी विभूषित किया। विधान-निर्माण को प्रवध- 
कारी और न्याय विभाग के $त्यों में भी भाग लेना होता है । उदाहरण के ठिए सीनेट को 
*प्रेसिडेट द्वारा की गई प्रवधकारी नियुक्तियों तथा उनके द्वारा की गई सधियो का समर्थन 
करना होता है । सीनेट प्रेसिडेंट के साथ प्रवधकारी शक्तियों में भाग छेता है । इसके अतिरिक्त, 
सीनेट न्‍्याय-विभागीय झक्तियों का भी उस समय प्रयोग करता है, जब वह महाभियोग 
के न्यायालय के रूप में वेठती हूँ ) इसी तरह, प्रेसिडेंट भी उस समय न्याय विभागीय शवितयों 
का प्रयोग करना है, जब वह क्षमानदान, सृत्यदड का स्थयन, दड कम करना, और बरी- 
मुक्ति करता हूँ । इसलिए, अमरीका मे, मान्टिस्क्यू के सि्धात को सचाई के साथ हाय नही 
किया गया। सविधान के रचबयिताओं के सामने असीमित शक्ित का आत्क था, जो सरकार 
के प्रत्येक विभाग की शक्तियों के पार्थक्य से प्राप्त होती । शक्ति का केन्द्री-भाव स्वतत्नता 
का नियेष होता हैँ ओर यह धारणा थी कि “यदि झक्ति का दुरुपयोग नही किया जाना है, 
। बस्तु-स्थिति को दृष्टि में रखते हुए आवश्यक हूँ कि शक्ति को णवित १९ रोक छगाने के 
लिए बनाया जाय।” उन्होने अवरोधो और सतुलनों की प्रणाल्ली जारी की | इस प्रणाली 
के अनुधार, प्रत्येक विभाग को स्व्रतत्रता और विशिष्ट कत्य सौपे मए जिनमे अन्य विभाय 
भी भागीदार है ताकि अधिकार का दुरुपयोग ने हो सके । रोकों और सतुलतों की विधि 
के फहल्व€प अमरीका के सरकारी यत्र भें विभाजित उत्तरदायित्व सर्प और कभी- 
कभो अथोग्यता हुई । ओर ये अवरोध ओर सतुरून शक्तियों के अलगाव के विरोधी-सूत्र 
हैं । इस तरह, शवितयों का अछगाव कम-से-कम दस देश मे राजनीतिक दृष्टि से वाछनीय 
सावित नही हुआ । 
इसके अलावा, राज्य एक शारीरिक सगठन है और इसके यन्त्र के विभिन्न विभाग 
अन्तत्तंवधित हूँ ! उन्हें स्वेथ। पृथरू-पृथरू खड में विभाजित नहीं किया जा सकता । 
नि.सदेह, स्वतन्त्रता के विश्वास के लिए, शवितयों के अलगाव की कुछ मात्रा तो अनिवार्य 
हैं, किन्तु पूर्ण अछूगाव नही हो सकता । सरकार को समग्र रूप में देखा जाना होगा और इस 
के अग, यथपि विभिन्न है, छाभदायक ओर प्रभावकारी हो, इसके लिए उन्हे एक दूसरें के 
साथ मिलकर काम करना होगा। मेकाइवर के मतानुसार, वास्तविक समस्या, “इन्हे इतने 
सही ठग में बैठाने की हूँ कि उत्तरदाधित्व से योग्यता का विच्छेद न ही जाय ।”* सरकार 
के कृत्य भिश्न विभागों में विभाजित हूँ ताकि प्रत्येक विभाग अपनी उत्तम योग्यता के साथ 
और अवनें उत्तरदायित्व के औचित्य को समझते हुए अयने करतेब्यों का पालन कर सके। 
पोग्यतता इस्त वात की अपेक्षा करती हूँ कि देश में समुयस्थित समस्याओं का विद्विष्द ज्ञान 
हो और उत्तरदावित्व का अर्थ है कि जिन्हें सरकार की ओर से इृत्यो को पूर्ण करने का 
र्तव्य सौंथा गया है, वें लोगों के सेवको की तरह कार्य करें ओर उनको मांगों क॑ प्रति 
उत्त रदायों हो । यह लोकतंत्र का पहला सिद्धात हँ--कि सारी सरकार एक ट्रस्ट हूँ, जो 
शासितों द्वारा प्रदत्त और नियत्ित होती है ओर भिन्न विभागों को परस्पर ठीक-डीक 
मिलाने का मेकाइवर का अर्थ भी यही हूँ | इन दोनो उद्देश्यों को प्राप्त करना उस 
समय सभव नहीं जवकि सब कृत्य सरकार के अकेले घरीर में कद्धोभूत हुए हो । 
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इश्८.. राजनीतिक विज्ञान के सिद्धान्त 


इसलिए, शवितियों का .अलगाव उचित सामंजस्य के लिए आवश्यक हूँ किन्तु सरकार 
विपयक कृत्यों को सर्वथा पृथक्‌-पृथक खंड में विभाजित करने के लिए नहीं । 

सरकार के विभिन्न विभागों के बीच किसी प्रकार का पार्थंकय और असामंजस्य 

हो सकता। प्रत्येक विभाग के जिम्मे कतिपय ऐसे काम होते हैं जो उससे बिल्कुल संबंध 
नहीं रखते | ऐसी अवस्था में कुछ सीमातिक्रमण हो जाना अनिवायं हैँ। उदाहरणार्थ, एक 
न्यायाधीश एक ऐसे प्रदन का निर्णय करते समय एक कानन बनाता हैँ कि जिसका पूर्णत 
निर्णय नहीं किया यया था, और जो वर्तमान कानून के अन्तर्गत नहीं आ जाता | यही वह 
, दशा है जिसमें न्याय और कानून-निर्माण के कृत्यों में पूर्ण सीमा-विभाजन नहीं किया 
गया । पुनः, प्रवन्धकारी को, सर्वत्र, आर्डीनिंस और घोपणाएं जारी करने का अधिकार 
होता है, जो कातून-निर्माण के अनिवार्य स्थानापन्न हैं। दूसरी ओर, प्रत्येक कानून-निर्माण 
सभा कुछ प्रवन्धकारी कर्तव्यों का पालन करती है । विवान-सभा के प्रति मंत्रियों का उत्तर- 
दायित्व मंत्रि-परिपद्‌ सरकार की कार्यकारिता में एक ऐसा सत्य है जिसे चुनौती नहीं दी 
जा सकती। अमरीका में प्रैसिडेंट के कार्यों का निए्चय करने के लिए, जिसमें संधियों तथा 
राजदूतों की नियुक्ति भी सम्मिलित है, सीनेट की स्वीकृति आवश्यक होती है। इसके 
अलावा प्रत्येक - छोकतन्त्री देश में विधान सभा का ऊपरी सदन न्याय-विभागीय शक्तियों 
का प्रयोग करता है--उदाहरणार्य॑, इंग्लेंड में हाऊस आव्‌ छार्डस और अमरीका में सीनेट । 

शक्तियों के अलगाव का सिद्धान्त इस वात के लिए स्थिर-मत है कि सरकार के 
सव विभाग परस्पर संवद्ध हें या समान हैं। किन्तु यह ऐसा नहीं है। छोकतन्‍्त्र के, विकास 
के साथ प्रवन्वकारी एक गौण-स्थिति में पहुंच गई है । वर्तमान में विधान सभा ही वस्तुतः 
प्रशासन की नियामक है। देश की अर्थ-व्यवस्था पर अपने नियंत्रण से यह प्रवन्धकारी 
विभाग को सीमित और नियंत्रित करती है, भले ही प्रवन्धकारी सैद्धांतिक रूप में स्वतन्त्र 
ही हो। उत्तरदायी रूप की सरकार में यह स्थापित तथ्य है कि प्रवन्धकारी को प्रत्येक चरण 
पर विधान सभा की पराधीनता सहन करनी होगी। न्‍्याय-विभाग भी, विधान- सभा की 
स्पप्ट अबीनता में है, यद्यपि इसकी स्वतन्त्रता छोकतन्त्र और इसलिए, स्वाधीनता का 
सर्वाधिक आकर्पक सिद्धान्त है । 

निष्कर्ष--सरकार का कोई भी विभाग स्वेच्छापूर्वक स्वतन्त्र नहीं है। जान स्टुअर्ट 
मिल ने ठीक ही कहा है कि सरकारी विभागों की पूर्ण स्वतन्त्रता का अनिवार्य अर्थ होगा 
निरन्तर गतिरोव, क्योंकि “प्रत्येक विभाग अपनी निजी शक्तियों की प्रतिरक्षा में कार्य 
करते हुए अन्य किसी को भी अपना योग प्रदान नहीं करेगा ; और फलस्वरूप योग्यता 
में होने वाली क्षति स्वतन्त्रता से उत्पन्न होने वाले सव संभावित लाभों को लांघ जायगी ।”! * 
इसलिए, मांटिस्क्यू की कल्पना के अनुसार तीनों कृत्यों के वीच स्पष्ट भेद करना संभव नहीं 
जान पड़ता। ब्लैकस्टोन ने इस सारे अनुभव किया था और घोषणा की थी कि उनका 
“पूर्णतया अछृमाव” अन्तत: उसी तरह के आतंकपूर्ण प्रभाव पैदा करेगा, जिस तरह कि 
एक हा हाथा में उत्तका पूर्ण मेछ । इस प्रकार, शक्तियों के अलगाव के सिद्धान्त से यह कदापि 
आशय नहीं लिया गया कि कानून-निर्माण, प्रवन्धकारी और न्याय-विभागीय विभागों के 
वीच आत्मीयता नहीं है । ना ही मांटिस्व्यू की ऐसा सिद्धान्त देने की इच्छा थी। उसके मन में 
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राजाओ के स्वेच्छाचारी शासन के विरुद्ध स्वतन्य॒ता को चाह थी। इंग्लेड में उसे अपने 
देश में प्रचलित अवस्थाओं का स्पप्ट ओर तीब्र विरोध दिखाई दिया। जनतात्रिक सरकार की 
कार्यकारिता के बारे मे असछी विचार की घारणा किए विना हीं उन्होने निप्कर्प निकाला 
कि सरकार के एक विभाग के दूसरे एक विभाग पर यात्रिक अवरोध से ही केवल स्वतस्त्रता 
प्राप्त की जा सकती हूँ। उनके लिए, यह राजनीतिक स्वतस्त्रता के निमित्त सर्वोपरि 
सक्रिय देन थी। ५ 
यद्यपि सरकार के भिन्न विभागों के कृत्य अन्तर्निर्भर है, तथापि उनके क्षेत्रों में कुछ 
सौमा-रेखा होनी आवश्यक है । तीन भिन्न विभागों में सरकार का विभाजन आंतरिक रूप 
में अच्छा है, क्योकि यह प्रत्येक विभाग के कृत्यो पर निश्चित सीमा का कार्य करता है। 
कृत्यों के विभाजन से प्रशासन में योग्यता आती है, क्योकि प्रत्येक यह जानता है कि उसे 
क्या करना होता है । उसमें म्रम और दोहरीकरण की समावेना नहीं होती। कार्य के 
विभाजन का अर्थ विश्विष्टता एवं योग्यतापूर्ण ज्ञान है । मेडिसन मे घवितयों के अछगाव के 
' अन्तनिहित सिद्धान्त को इन दद्दो में स्पप्ट किया था, “एक विभाग की शक्तियों का प्रयोग 
प्रत्यक्षतः दूसरे विभागों में से किसी के द्वारा भी नही किया जाना चाहिए, यह भी समान रूप 
से स्पष्ट है कि किसी भी विभाग का, दूसरे विभागों के अपनी विशिष्ट श्वितयों के प्रयोग 
करते समय, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षटः उन पर नाजायज प्रभाव नहीं होना चाहिए।' 
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हम बता चके है कि लोकतन्त्र दो प्रकार का है--प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष । प्रत्वक्ष 
लोकतन्त्र की प्रणाली में राज्य की इच्छा स्वतः लोगों द्वारा निर्मित होती है और व्यवतत 
होती है। लोग प्रतिनिधियों के हस्तक्षेप्र के विता अपने निजी कानून वनातें है। किल्तु इस 
रूप का लोकतन्त्र हमारे काल में होता असंभव है । आधुनिक राष्ट्रीय-राज्य एक वहुत 
बड़ा राज्य होता है जिसका लम्वा-चौड़ा क्षेत्रटल और बड़ी भारी जनतसंल्या होती है। 
लोगों के लिए इतने बड़े संपूर्ण राज्य की लूम्बाई-चौड़ाई में से आ-भाकर निजी 
रूप में परस्पर मिल सकना और कानूनों को बनाने में प्रत्यक्ष भाग लेना असंभव हूँ। 
आधुनिक छोकतन्‍्त्र अप्रत्यक्ष या प्रतिनिध्यात्मक है । छोग अपने अतिनिध्नियों को...चुनते 
है, जो नागरिकों की जोर से कानून वनाते है। 
लिर्वाचक (गि०८०7७४८)-- इन प्रतिनिधियों को छोग नियत-कारू पर 
चनते हें। किन्तु सभी लोग चुनावों में भान नहीं छेते | जो छोय मत-दान के अधिकार 
का प्रयोग करते संपूर्ण जनसंख्या की तुलूता में उनका छोटा अंश है । उद्याहरणार्थ, कोई 
भी देश अल्प-वयस्कों, पायलों, अपराधियों, परदेसियों आदि को मत-दान का अधिकार वहां 
देता । कुछ राज्य स्वियों को भी मत-दाव का अधिकार नहीं देते । कुछ अन्य संपत्ति और 
शिक्षा-विपयक्त योग्यताएं प्यताएं लाग करते है । जिन नागरिकों को मत-दान या निर्वाचन का 
अधिकार होता है, वे निर्वाचक या निर्वाचकर्मंडल कहलाते है। फलस्वरूप, निरवाचिक-मंडलू 
उन लोगों को छोड़कर, जो किसी समय मत-दान की शक्ति का प्रयोग नहों कर सकते. 
संपूर्ण जनसंख्या द्वारा निरमित . 
मताधिकार के सिद्धलज्त ( 7760765 छत ऊफिछए0०)5९ )--मताधिकार 
का क्या सही आधार होना चाहिए, यह छोकतन्त्र की सर्वाधिक कठिन समस्याओं 
में से एक है । तिस पर भी, दो मत महत्वपुर्ण माने जाते हैं । जठारहवों सदी में, जब प्राकृतिक 
अधिकारों, मनुष्य की समानता, और लोक प्रभु-सत्ता के सिद्धांत प्रत्येक राजनी तिक विचारक 
के हचिकर मंत्र थे, उस समय व्यापक मताधिकार की मांग थी। यह धारणा थी कि 
प्रभु-तत्ता अन्ततः लोगों में निहित होती है और प्रत्येक नागरिक का मत-दान ओर सरकार 
की नीति का निरचय करने में भाग लेने का वंशगत अधिकार है। इससे भी अधिक यह मत 
था कि छोकतस्त्र मनुष्य की समानता का निर्माण करता है और राजनीतिक समानता 
केवल तभी हो सकती हूँ जब सब नागरिकों को मत-दाव का अधिकार प्राप्त हो । यह कहा 
जाता था कि सरकार के कानूनों और नीतियों का सव लोगों से संबंध है और “जो सब को 
प्रभावित करती है, उसका निर्णय भी सवको करना चाहिए ।” कुछ को मत-दान देने 
का जाशय चह हूँ कि अन्यों को प्रतिनिधित्व से वंचित रखा जाय । जिन हितों का प्रतिनिधि- 
त्व नहीं होगा, उनकी सरकार द्वारा उपेक्षित होने को संभावना होगी। जनसंख्या के सब 
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तत्वों के हितों का संरक्षण करने के लिए यह आवश्यक या कि प्रत्येक को सार्वजनिक 
मामलों का अन्तिम निर्णय करने में अपनी राय मिलाने का अधिकार हो । 
दुसरं मत के नेता ब्छूटइड़ी; छेड़ी, जान स्टुजर्ट मिल और मर हेन री मेन थे। उनका 
अभिमत था कि मताधिकार नागरिक का वश्गगत अधिकार तहो हूँ । यह ऐसा अधिकार 
था, जो राज्य द्वारा प्रदाव किया जाता था और इसका सवको अनुदान नहीं होना चाहिए। 
यह तर्क किया जाता था कि मताधिकार एक पवित्र अधिकार हैँ, जिसमें प्रतिनिधियों के 
चुनाव का निर्णय करने में विवेकपूर्ण प्रयोग की आवश्यकता होती हूँ । इसे अन्ञानी और मूर्ख 
जनता तक विस्तृत करता छोकतन्त्र का अन्घकारमय दिनों को आमत्रण देना हैं। इसलिए 
यह प्रस्ताव किया गया कि राज्य क॑ सब नागरिकों को मत-दान का अधिकार नही होना 
घाहिए। इस मत के समर्थक व्यापक मत-दान के विचार के विरुद्ध ये। 
जो भो हो, अब यह माना जाता है कि व्यापक मत-दान से, इसके समर्थकों का, आशय 
व्यापक वयस्क मत-दान से था। अल्प-वयस्की को मत-दान के अधिकार से सर्देव बाहर रखा 
गया है । मही वात पायछो और परदेसियों के साथ थी / किसी अपराध के लिए दडित होना 
अयोग्यता का पर्याप्त हेतु मावा जाता था। मत-दान के रूप के विषय में आधुन्क दृष्टिकोण 
महू है कि “यह एक पद या कृत्य है, जो राज्य द्वारा कंवल ऐसे लोगो को प्रदान किया जाता 
हैँ, जो.सावंजन्क हित के छिए उसे सर्वाधिक योग्यता के साथ प्रयुक्त करने योग्य समझे 
जाते हू और यह प्राकृतिक अधिकार नही हूं जो भेदभाव के बिना सव नागरिकों को प्राप्त 
हो।”* किन्तु ऐसे छोगो की कया योग्यता होवी चाहिए जो सार्वजनिक हित के लिए अपना 
मत-दान प्रयोग करने की सर्वाधिक थोग्यवा रखने वाले समझे जाते हू ? प्रत्येक राज्य के 
अपने निजी निर्वाचन-कानून होतें हें! वयस्क-मताधिकार लछोकतन्त्र का मूल-मत्र है, कितु 
वर्तमात में “निर्वाचकों में जनसंख्या का आशिक भाग सम्मिलित है,जो अधिक-से-अधिक 
उदार राज्य में है तक जा पाया हैं ; और कई राज्यों में जैसे कि न्यूज़ीलेड में, जहा वयस्क 
मताधिकार की स्वीकृति हूँ, प्रायः जनसख्या का आधा भाग मत-दाता है ।* 
बहिप्कृत वर्ग ( ऋटाए्तट्व (0095565 )--सभी राज्य अल्पन्वयस्को, 
परदंसियों और पायछों को मतन्‍दान के अधिकार से बाहर रखते हैँ और वयस्क- 
मताधिकार से उतका आशय है प्रत्येक वह स्त्री और पुरुष नागरिक, जो पागल या 
अपराधी नही हूँ । वयस्क के अर्थ प्रत्येक राज्य में भिन्न हैँ । अमरीका, इंग्लेड भौर फ़ास 
बयल्क आयु २१ वर्ष की नियत करते हे । रूस १८ वर्ष की आयु पर्याप्त समझता हू। कुछ 
अवस्थाओं में २५ वर्ष तक की सीमा रखी गई हूँ । अतनिहित विचार यह हूँ कि प्रतिनिधियों 
को चुनने के निर्णय में विवेकपूर्ण प्रयोग के लिए कोई परिपक्वता अनिवार्य होनी चाहिए । 
जेलखानें के अपराधी और पागयछ इसलिए बहिप्कृत है कि उनमें वह आवश्यक मानसिक 
औरनेतिक भोग्यता नही होतो जो एक मत-दाता में होनी चाहिए। कुछ राज्य ऐसे व्यक्तियों 
को भी, स्थायी था अस्थायी रूप में, अयोग्य कर देते हूं जो अपराघ के लिए दडित होते हें, 
क्योकि वे अच्छे नागरिक नही होते और उनमें नागरिकता का अमाव होता है । परदेसियो को 
कही भी मत-दान का अधिकार नही होता, क्योंकि वे उस राज्य क नागरिक नही होते 
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जिसमें वह रहते है और उनकी स्वामी-भक्ति अन्य राज्य के प्रति होती है । ह 
ज्िक्षा-पोग्पतता. ([ जितेफटशाणाओश. (प्रशो०४०73 )--$ुछ राज्य 
अन्य मर्यादाएं लागू करते हैं जो या तो पूर्वकालीन प्रतिबन्धों के अवशेप हो सकते 
हैँ अथवा राजनीतिक कारणों के परिणाम हो सकते हूँ। इनमें से एक यह है कि एक मत- 
दाता को अनिवारयंतः शिक्षित व्यक्ति होना चाहिए, जिसमें कम-रो-कम् पढ़ने और लिख 
सकने की योग्यता हो। जान स्टुअर्ट मिल ने कहा है : “में यह वात सर्वथा मानने को तैयार 
नहीं कि कोई व्यक्ति पढ़ और लिख सकने की योग्यता विना मताधिकार में भाग छे 
और गणित की साधारण क्रियाओं को पूरा करें।” उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 
व्यापक मताधिकार प्रदान से पूर्व व्यापक प्रशिक्षण हो । अनिवार्य शिक्षा के लिए सर्वताधारण 
में बढ़ती हुई इच्छा के कारण बहुत से उन्नतिशील राज्य अपने निर्वाचक कानूनों में शिक्षा 
विपयक योग्यता को रखना अनिवार्य नहीं समझते । किन्तु अमरीका के कुछ राण्यों में 
यह अभी भी रखी जाती है “खासकर नीम लोगों को मताधिकार न देने के लिए ।” इस 
स्थान में राजनीतिक चेतना का आविर्माव होता हूँ । भारत में निरक्षर होना अयोग्यता 
नहीं है बशर्तेंकि नागरिक अन्य किसी योग्यता से संपन्न हो, जैसे भूमि-लगान का भुगतान, 
आयकर का भुगतान, म्युनिसिपल या जिला बोडड के टैवसों का भुगताव। निःसंदेह, साक्षरता 
अन्य किसी भी योग्यता की चिन्ता किये बिना, एक व्यकित को मतदान का अधिकार 
देती हूँ । 
संपत्ति फी योग्यता ([]6 07०७५ए (2एथ१॥॥९४४४०४० )--प्रतिनिध्या- 
त्मक रूप की सरकार का जन्म सामंतवाद के अवशेपों पर हुआ था और चिरकारझू तक 
मताधिकार का प्रयोग केवल संपत्तिस्वामियों तक ही सीमित था। सपत्ति-योग्यता के अन्त- 
निहित यह सिद्धांत था कि जिन लोगों के पास संपत्ति की कोई मात्रा है, उन्हों को यह समझा 
जाय कि उनका देश में कोई विशेष हित है। संपत्ति योग्यता के लिए जो अन्य युवित दी जाती 
थी, वहू यह थी कि मत-दान का अधिकार उन्हीं को होना चाहिए, जो टंक्स देते है। जान 
स्टुअ्ट मिल संपत्ति-योग्यता के प्रवल्ठ समर्थक थे । उनका मत था ; “यह आवश्यक है कि जो 
- असेवली टैक्‍्सों का आरोप करती है, चाहे सामान्य या स्थानीय, उसका केवल उन्हीं 
हारा चुनाव होना चाहिए, जो छगाए करों की दिशा में कुछ देते है। जो टैक्स नहीं चकाते, 
ओर अपनी वोटों से अन्य छोगों के घन को खर्च करते है, वह हरहालत में फिजलखर्च होंगे 
जार जहां तक द्रव्य का सम्बन्ध हूँ, उनमें कोई भी मितव्ययी नहीं होगा, और उन्हें मत-दान 
फी किसी शवित का अधिकार देना आधार-मूलक सिद्धान्त को भंग करना और तियामक 
शवितयों को छाभदायक प्रयोग में प्रयुकत होने से रोकना है।' 
सिवा छस के संपत्ति का स्वामित्व प्रत्येक आधुनिक राज्य में मताधिकार के प्रयोग 
के लिए अत्यधिक सर्वेमान्य योग्यता है। किन्तु यह पुराना सिद्धान्त अब सत्य 
नहीं माता जाता। संपत्ति का अधिकार मताधिकार के प्रयोग के लिए एक आव- 
दयक योग्यता हो सकता है, किन्तु इसे केवछ मान्न अनियायें योग्यता नहीं माना जा सकता। 
राजनीतिक अधिकार के साथ यदि संपत्ति योग्यता जुड़ी है तो वह कदापि अधिकार नहों | 
लोगों के एक विशारू शाऊ वहुभत को मताधिकार से वंचित करने और अयोग्य बनाने के 
लिए कहा जा सकता है, भले ही वे राज्य के कैसे भी सम्मानित नागरिक वयों ने हों। जब 
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सम्पत्ति ही प्रतिनिधियों को चुनते की केवलमात्र योग्यता है, तो विधान-सभाएं केवल सपत्ति- 
दाछी बगों की ही प्रतिनिधि संस्थाएं होगी और स्वभावतः समुदाय के अन्य भाग और स्वार्य 
प्रतिनिधित्व हीन रह जायेगे। प्रतिनिधित्व का ऐसा रूप लोकतन्त्र का मजाक है। यह तक, 
कि जो छोग टैक्स अदा करते हूं , उन्ही को मत-दान का अधिकार होना चाहिए, सर्वया भिन्न 
स्थिति का हैं। इसका त॑पत्ति के अधिकार के साथ कोई सबंध नहीं बनता। समुदाय के 
व्यक्तियों द्वारा टैक्स देना सरकार की सेवाओ के लिए अशदान करना है। नि सदे ह, यह जन- 
ताथिक तर्क है कि टैक्‍्स-आरोपण और प्रतिनिधित्व साथ-साथ होने चाहिएं। जो छोग 
सरकार के विधेयक को गतिशील करते हू, उनके पास यह देखने का साधम भी होना चाहिए 
कि धन कैसे सर्च किया जादा है। किस्तु, प्रत्यक्षतः या अप्रस्यक्षतः, हम सभी टैक्स देते हे, 
केवर सपत्ति माछा वर्ग ही नही। 
योनन्योग्यवा (8७: (2प्रभा।280४07)--अभी थोड़े ही समय पहले तक 
मताधिकार कंबल पुरुषो तक हीं सीमित था और स्त्रियों को मत-दानव का अधिकार 
नही था। संयुक्त राष्ट्र अमरीका में स्त्रियों को पूर्ण मताधिकार १९२० में दिया गया 
था । इंग्लेंड में वरेशु८इटयाॉ3007 ० ए€ ९८०७८ ४०६ 7978 ने स्त्री 
मताधिवार की केवछ एक सीमित प्रणाडी स्वीकार को थी । इत एक्ट मे, १९२८ में 
परिवर्तेन किया गया और वर्तमान मे वहां स्त्रो-पुरुषो के छिए समान मताधिकार है। यद्यपि 
स्त्री-मताधिकार के विदद्ध पुरातन रूढ़ियो का लछोप होता जा रहा हैँ तथापि कई राज्य 
अपने यहा की स्त्रियो को मताधिकार देने से इन्कार करते हैं / सभवतः इसका कारण “समाज 
* मेंस्त्रियों की एक विशेष स्थिति का होना है, जैसा कि मुसलमानों की अवस्था है, अथवा 
चुनाव में उनके मतों को छेने की क्रियात्मक कठिवाई है ।”* 
सत्री-मताधिकार फे विदद्ध तक (67 8ुएग्राशव5 38०व॥5४ /ै०गरशा) फिशा- 
८॥56)--जो लोग स्त्री-मताधिकार का विरोध करने हूँ, उनका कहना है कि स्त्री घर के 
काम-काज को चलाने वाली है और बच्चे जनता उसका काम हूँ। “राजनीतिक जीवन की 
बजादुग्राद्षता शिशु-पाठन और परिवार के पोषण के करंब्यो के साथ अमगत है ।”* प्रकृति 
ने राजनीतिक जीवन के लिए उसे नही वनाया। उसका राजनीति में भाग लेना निकचय ही 
घर के सगठव को नप्द कर देगा। यदि पति और पत्नी के राजनीतिक दृष्टिकोण में मत- 
भेद है और वे विरोधी उम्मीदवारो का समर्थन करते है, तो इसका अर्थ पारिवारिक जीवन 
में अशान्ति हो सकती है। इसके अलावा, यदि स्त्रियों ने अपने को राजनीतिक दलदल में 
डाल छिया, तो वह उस आदर और सम्मान की खो देगी, जो उन्हें मिलना उचित हैं। स्त्री- 
मताधिकार के विरोधी और आगे चलकर कहते हूं कि जब कभी उन्हें मताधिकार प्रदान 
किया गया तो उन्होंने सार्वजनिक मामलों में सामान्यतः उदासीनता प्रदर्शित की हूँ । वह 
शारीरिक हूप मे दुर्वेछ होने के कारण नागरिकता के कठोर कर्तव्यों का पालन करने के 
अयोग्य हैं, और, ऐसी दशा में उन्हें मताधिकार का विशेष अधिकार मागने का हक नही हू। 
स्त्री-मताधिफार के समयंन में तक (68ए77675 व] ॥'छ&ए०पः ० ७०- 
गाया] यिश्षााट75९)--स्त्री मताधिकार की माय ने लोकतन्त्र के प्रसार के साथ-ही- 


3. छालाऊं॥, कक. 5६ ७. २66. 
2. ढड्ग6९, ०9- ०६. 9. 564. 


३२४ राजनीतिक विज्ञान के सिद्धान्त 


साथ काम किया है। लोकतस्त्र सिद्धान्त: मनुष्य-मनुप्य के वीच अन्तर नहीं करता । तो फिर 
यह स्त्री-पुरुषों के बीच अन्तर क्यों करे ? युक्त और सुधार---दोनों ही दृष्टियों से स्त्रियों 
को मताधिकार से इंकार नहीं किया जा सकता। मत-दान का अधिकार शारीरिक विचार 
.की अपेक्षा नैतिक और सुधार के प्रइनों पर आधारित हैं। सिजविक कहते हैं, “किसी भी 
आत्मनिर्भर वयस्क को मताधिकार देने से इंकार करने का मुझे पर्याप्त कारण नहीं दीख 
पड़ता, जो अन्यथा वैब हो, और केवल यौन के कारण ही अवैध हो : और ऐसे इंकार के फल- 
स्वरूप तव तक भौतिक अन्याय का भय होगा, जब तक राज्य अविवाहित स्त्रियों 
और विधवाओं को सामान्य औद्योगिक प्रतिद्ंद्विता में जीविकोपार्जन के लिए विना किसी 
विशेष सुविधा या संरक्षण के संघर्ष करने को छोड़ देगा ।” ॥॒ 
स्त्री-मताधिकार के समर्थकों का तके है कि चूंकि वे शारीरिक रूप में दुर्वल हैं, इस- 
लिए रक्षा के लिए कानूत और समाज पर अधिक निर्भर हैं । जो कानून उत्के स्तर को प्रभा- 
वित करते हैं, उनके विपय में कहने का उन्हें उचित अधिकार होना चाहिए। इसके अतिरिक्त 
मनुष्य यूगों से नारी पर शासन करता आया है, उनके साथ अमानवी व्यवहार करता आया 
है, और उसने उन्हें न्‍्यायोचित अधिक रों तथा सुविधाओं से वंचित रखा है। वह केवल तभी . 
अन्यायपूर्ण वर्ग के कानून निर्माण से अपनी रक्षा कर सकती है जब उन्हें मत-दान का अधि- * 
कार हो और उन्हें अपने विचारों के लिए .पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त हो । यह कहना भी 
ठीक नहीं है कि उनका राजनीति में भाग लेना उनके घरेलू और राजनीतिक जीवन का हास 
कर देगा। वस्तुत: राजनीति में स्त्रियों के प्रवेश से राजनीतिक जीवन में पविन्न, उच्च- 
सम्मानपूर्ण और परिप्कृत प्रभाव उत्पन्न होगा, जो न केबछ सार्वजनिक जीवन के स्तर 
को उच्च करने और समाज में राजनीतिक अवस्थाओं को अधिक सुखद बनाने में 
प्रवृत्त होगा, प्रत्यूत इससे बेहतर सरकार का भी भरोसा हो सकेगा ।”* स्त्रियों को 
मताधिकार से इंकार करना उन्हें सदु-तागरिकता की भावना से वंचित करना है । नारी 
सभ्यता को दीप-स्तंभ है और प्रत्येक राज्य का भविष्य उसके सरकार के सामलों में 
सक्रिय भाग लेने पर निर्भर करता हूँ । यदि उसे नागरिक भावना से वंचित किया जाता है, 
तो उपके पास बच्चों को शिक्षा देने के लिए कुछ नहीं रहता । अन्ततः, जब स्त्रियां सब शहरी 
अधिकारों का सुखोपभोग करती हूँ, तो उन्हें राजनीतिक अधिकार न देना असंबद्ध और 
असुधारक है। शहरी अधिकारों के वाद राजनीतिक अधिकार अनिवायंतः होने ही चाहिएं । 
निष्कर्ष--छोकतन्त्र जनता की इच्छा से जनता की सरकार है । एक मिश्चित 
प्रदेश सें रहने वाली स्त्री और पुरुप--दोनों ही से राज्य की जनता बनती है। यदि स्त्रियों 
को अपनी अनुमति व्यक्त करने का अवसर नहीं दिया जाता तो यह लछोकतन्त्र का | 
निषेध है। पुराने पक्षपात अनिवार्यतः छोप हो जाने चाहिएं और स्त्रियों को राजनीतिक 
ज़ीवन म॒ पुरुषों के वरावर खड़ा होता चाहिए। स्त्रियों को किसी भी दशा में पिछड़ना नहीं 
चाहिए। उन्होंने प्रत्येक देश के सामाजिक और राजनीतिक जीवन में अपने महत्व को प्रमा- 
णित किया है। तो फिर उन्हें मताधिकार के अधिकार से इंकार क्यों किया जाय ? 
बहुल या भारोहृत मत-दान (शेण्ाओं ० शलंडधाट्त ए०४४४)--इस 
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निर्वाचक ओर प्रतिनिवित्व इ्रप 


लिए आवुतिक जनतान्यिक सिद्धान्त यह हूँ कि प्रत्येक वयस्क पुरुष और प्रत्येक वयस्क 
स्त्री, बच्चें कि वह निर्वाचन कानूनों द्वारा अयोम्य न हो, अपने प्रतिनिधियों को चुनने में 
मतदाव के अधिकार का प्रयोग करवी हूँ । इसे एक व्यकित के एक मत की गुरुता तक 
कम किया जा सकता है। किन्तु कुछ राज्यों में बहु या मारीकृत मत-दान की प्रणाली भी 
प्रचलित है, जो कमी-कर्मा सापेक्ष मतदान (रीटाटापंशं ५०४४४) भी कद्छाता 
हूँ। बहुल मत-दान को प्रथाली का अर्थ है कि कुछ व्यक्तियों के एक से अधिक मत 
होते हूँ। बहुल मत-दान की प्रयाली के ब्धीन विचार यह हूँ कि जो छोग अपेक्षाइुत कधिक 
योग्यता-संयन्न हैँ अयवा जिनके विपय में यह समझा जाता हूँ कि उनके स्वार्थों की वृहत्तर 
बाजी छगी हुईं है, उन्हें उत छोगों को अपेक्षा अविेफ मत दिये जाते है, जो कम मोग्यता 
वाले हूँ वा जिनऊ देश में अपेक्षाकृत कम स्वार्य हे वैल्जियम ने इस प्रणाली को १८९३ में 
जारी किया या ओर यह वर्तमान में मी वहा मौजूद है। प्रत्येक नागरिक की, जो २५ वर्ष को 
आयु प्राप्त कर चुका हो और समुदाय में कम-से-कम एक वर्ष के लिए रह चुका हो, एक 
मत की स्वीकृति है। इसके अतिरिक्त, ३५ वर्ष के आयु-प्राप्त एक वैय बच्चे वाले, तया 
जिसने राज्य को पांच फ्रेंकों का टैक्स चुकाया हो, उसे एक पूरक मत की स्वीकृति है जोर 
दो पूरक मत उन पुढ्य नागरिकों के छिए हैं, जो २५ वर्ष की आायू वाले तया जिनके पास 
उच्च-शिक्षा सस्था का प्रमाण-पत्र हो बअबवा जो सरकारी पद पर हां। भारत में भो बहुल 
मत-दान की प्रणाली प्रचलित हूँ । उदाहरणावं, विश्वविद्याल्यो के म्नावकों के एक मत से 
जधिक मत हूं। 
बहुल मत-दान के गुष (3८७ ० शेपाओी ५ए०४४४)-ब्यापफ मताधि- 
कार विरोधी अज्नानी जनता को राजनीतिक शक्ति सौंपने के लिए उदासीत में। 
उन्हें मय था कि जननेता या स्वार्यी नीतिज्न अज्नानी जोर अशिक्षित छोगों को गुमराह 
करके वास्तविक शक्ति को हड़प जायेंगे । इसछिए वहुछू मत-दाव की विधि “कम शिक्षितों 
की सक्ष्या का प्रतिकार” करन के छिए खोजी गई। जान स्टुअर्ट मिल इस प्रणाली के प्रवक 
पक्षत्राती थे । उनका मत था कि सब मतों को समान समझना वड़ी भारी राजनीतिक मूछ 
हूँ । उत्दोने साय ही कहा कि मतों को गिना नहीं जाना चाहिए; उन्हे तोलना चाहिए ओर 
देश में जिनके स्वार्य अधिक नियोजित हूँ जयवा जो मत-दान के लिए अधिक योग्यता- 
सम्पन्न हैं, उनका अपेक्षाकृत अधिक भार होना चाहिए। 
बहुल मत-दान के दोर ( 7)6ट८७ ३0 शेप ४०४7 ष्ठ )-किन्तु बहु 
मत-दान का क्रियात्मक दोष मतों को तोलने का न्‍्यायपूर्ण और निष्पक्ष मान निर्षारित 
करने की कठिनाई हूँ । शिक्षा को या सप्ति को मदृत्व देना मतो की एक खास सूची को 
स्वच्छद मूल्य प्रदान करना है । “इस तरह, जबकि विश्व-विद्यालय का एक स्नातक एक 
विश्लेप मत प्राप्त कर सकता हूँ तो एक सिविकछ इजीनियर या शिल्पी, जो एक विश्येप काम 
में उच्च-योग्यता प्राप्त है, इस वात की न्‍्याब्य शिकायत कर सकता है कि उसे अतिरिक्त 
मत प्राप्त नही है ।”* उपत्ति नो, सच्ची कसौटो नहीं हैं । जब राजनीतिक जधिकारों वा 
आधार सपत्ति हो तो छोकतन्त्र कार्य नहीं कर सकता । संपत्तिवानों के लिए मारीकृत मत- 
दान का अं हूँ निहित स्वार्यों को विस्तार देना। इस तरह की विधि अत्यधिक जजनताधिक 
777 द्ाक्कऊ, ०- ०५५ 9. 280. हे 


३२६ राजनीतिक विज्ञान के सिद्धान्त 


है, क्योंकि यह राजनीतिक समानता के सिद्धांतों के साथ मेंल नहीं खाती। इसीलिए, 
बहुल मत-दान शीघ्रतापूवेक छोष होता जा रहा हूँ । 


एक और. वहु-सदस्य निर्वाचक-क्षेत्र. 
( कगएछंल & शपापंएा6 टाटा 00एषपथाटं6३ -) 


लोकतन्त्र की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि निर्वाचक अपने राजनीतिक 
अधिकारों का स्याय्य प्रयोग कर सके । इसलिए राज्य क॑ संपूर्ण प्रदेश को अनेक निर्वाचन 
क्षेत्रों में वांटा जाता है। निर्वाचन क्षेत्र इस ढंग से नियत किये जाते हें कि निर्वाचकों को 
चुनाव के उम्मीदवारों की, जो अपने को निर्वाचन के लिए प्रस्तुत करते हूँ, सत्यता का 
सही ज्ञान होने का अवसर मिल सके । 
ये निर्वाचन-क्षेत्र या हलके चुने जाने वाले प्रतिनिधियों की संख्या के अनुसार विश्येप- 
रूप से नियत किये जाते हैं, किन्तु यह भी हो सकता है कि अन्य उद्देश्यों के लिए नियत जिला- 
सीमाओं को भी, जैसे स्थानीय या म्युनिसिपल सरकार को, अपनाया जा सकता है । वतें- 
मान में निर्वाचन-लक्षेत्रों का नियत समय पर सुधार प्रत्येक राज्य का एक आवश्यक विपय 
बन गया है। इसका कारण आधुनिक औद्योगिक और व्यापारिक अजवस्थाएं हें। 
एक जिला प्रणाली (/)6 57786 ॥)870 $ए50277) -सामान्यतः निर्वा- 
चन क्षेत्रों कोव नाने के लिए दो विधियां ग्रहण की जाती हैं । प्रथम एक-जिंका या हलका 
प्रणाली है । फ्रांसीसी इसे 80पर॥- 0 2770प्रत|ं55८४४९४४ कहते है। इस प्रणाली 
के अनुसार, राज्य को इतने निर्वाचन-क्षेत्रों या जिलों या हलकों में वाटा जाता है जितने 
प्रतिनिधि चुने जाने हों । प्रत्येक हलके से केवल एक प्रतिनिधि चुना जाता हैँ और 
प्रत्येक मत-दाता को फंवछ एक ही मत की स्वीकृति होती है। सभी जिले समान 
या लगभग समान जाकार के होते हैँ । यह प्रणाली भारत, ग्रेट ब्रिटेन, अमरीका तथा अन्य 
कई देशों में पाई जाती हैं। ३ 
सामान्य हिकट प्रणाली ((५८॥८०४) ५८६८६ $५958089 ) -चुनाव-क्षेत्र बताने 
की दूसरी विधि सामान्य टिकट प्रणाली या 8८एए0४ तं& ॥/586 कहलाती है।इस 
विधि के अनुसार संपूर्ण देश को चुने जाने वाले प्रतिनिधियों की संख्या के अनुसार चुनाव- 
क्षेत्रों में विभाजित नहीं किया जाता | इसके विपरीत, जिलों की एक संख्या वनाई जाती 
है, जिससे हर एक में से कई सदस्य चुने जाते हे । जिले का आकार उस जिले से आने 
वाले प्रतिनिधियों की संख्या निश्चित करता है। प्रत्येक निर्वांचक के उतने ही मत होते 
है, जितने कि सदस्य चुने जाने होते है। 
सामान्य टिक्रट-योजना के चछन को बहुत समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। प्राय: प्रत्येक 
देश में इसका भयोग किया गया किन्तु अन्तत: छोड़ना पड़ा । संयुक्त राष्ट्र अमरीका में 
सन्‌ १८४२ में इसका स्थान एक जिला-प्रणाली ने ले लिया। फ्रांस में 52०पाए तं८ 
॥5६6 विधि का रंग-विरंगा इतिहास रहा है । किन्तु आम दिकट-योजना अनिवायतः 


उन देझ्षों में प्रचलित होगी, जिन्होंने आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली को 
अपनाया है । 
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इस प्रणाली का मुक्ष्य दोप यह हैं कि निवरच्िक अपने प्रतिनिधियों का न्‍्यायपूर्ण 
चुनाव नही कर सकते । चुनाव-्षेत्र अत्यधिक बड़ा और बहु-सदस्यी होने के कारण, 
निर्वाचकों के लिए उम्मीदवारों को व्यक्तिगत रूप में चीन्ह छेना सभव नहों होता। ने 
ही प्रतिनिधियों के छिए अपने-अपने हलको को प्रेरणा करना समव होता है | फलस्वरूप, 
निर्वाचकों और उनके प्रतिनिधि के बीच परर्णतया संवध-विच्छेद की दक्मा होती है, जो 
असंदिग्ध रूप में, प्रतिनिधि सरकार के प्रारध्षिक सिद्धान्तों के विरुद्ध है। इसके अतिरिक्त 
खामाम्य टिकट प्रणाली राजनीतिक दलों के उत्कर्प का कारण बनती है, जिनके म्रमपूर्ण 
कार्यक्रम और दुर्वछ सरकारे होती हूँ । साथ ही यह एसे दक की भी सहायक होती है, 
जो निर्वाचको का थोड़ा-सा बहुमत होने के कारण सब सीटो पर अधिकार कर छेती हैँ । 
अन्ततः इसमें अल्पसल्यको का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नही होगा । 

एरूसदत्य जिला प्रणादों के लाभ (4वएशावह2०४ 0 ४6 आग्रहाट- 
(टाग6० 4)577८6 2(८४70५)--दूत्री ओर एक-सदस्य हलका योजना सररू 
और सहज है। यह सुविधा और लाभदायक ढग से बडे राज्यों में छागू की जा सकती हूँ । 
इसकी भप्रवन्धकारिता में सरकृता और मतो को शिनने में आसानी होतीं है। हलके का क्षेत्र 
छोटा होने के कारण निर्वाचकों तथा प्रतिनिधियों के बीच निकट सम्बन्ध होता है । उसे 
उसके हलके के लोग जानते हीते हे । क्योकि वहुधा वह स्वत्त: उसी जिले का होता है । 
इसलिए, मत-दाता अपने मतो का प्रयोग बुद्धिमानी से करते हूँ और सामान्यत' उस 
व्यकित को चुनते है, जो अपने उत्तरदायित्वो को अत्यधिक विवेक के साथ पूर्ण करने योग्य 
होता है । इसके विपरीत, प्रतिनिधि चूकि अपने हलके के छोगो की आवश्यकता से स्वयं 
परिचित होते हे, इसलिए, उनके कप्टों को दूर कटा सकते है । इस तरह, एक-सदस्य जिला 
योजना स्थानीय इकाई के रूप में हलके को स्थिर रखती है । 

सक्षेपत,, प्रतिनिधियों को चुनने को एक-सदस्य हलका प्रणाली “अपने प्रतिनिधि 
को चुनने में मत-दाता की जिम्मेदारी को बढाती है ओर उसके साथ ही, हलके में प्रतिनिधि 
की रवि ओर हलके के प्रति उसकी जिम्मेदारी को भी बढा देती है।”* प्रतिनिधि नियमपूर्वक 
अपने हलके की सवा करने का इच्छुक होता है और अपने निर्वाचकी को उसे सौपे गए 
विश्वास की न्याय्यता से परिचित कराता रहता हूँ। वह स्थानीय छोकमत का निरादर नही 
कर सकता, क्योकि उसका पुतः निर्वाचन उनकी इच्छा पर निर्भर करता है। चुनाव की यह 
प्रणाली अल्प-सल्यकों के प्रतिनिधियों को भी पर्याप्त अवसर प्रदान करती है, और इस तरह 
हिंतों के यू क्ति-सगत सतुलन की प्राप्ति करती है। अन्तत', एक-सदस्य जिला की तुलनात्मक 
लपुता व्यय और घुनाव के कष्ट को कम करने की प्रवृत्ति रखती है। 

एक-सरस्य जिला प्रणाली को हानियां ((0580एथशाम्268 0 0॥6 5ंग्रह/2- 
॥६ग7८7 /0507८ ॥४८(॥०० )--एक-सदस्व जिला प्रणाली दोपो से मुक्त नहीं 
है। पहली आपत्ति यह हे कि यह चुनाव करने की इच्छा को संकुचित करती है, 
जिसके कारण मे केबल घटिया प्रत्युत बहुधा भ्रप्ट प्रतिनिधियों का चुनाव हो जाता हैँ। 
निर्वाचन-विकल्प उस समय और भी सीमा-बद्ध हो जाता हैँ, जबकि एक-सदस्य जिला- 
क्षेत्र के साथ उस इलाके के तियम भी जोड़ दिये जाते हे । इस तरह, चुने गए प्रतिनिधि 
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प्रतिनिधित्व के विचार को और भी संकुचित बनाना शुरू कर देते हें। वह अपनें- 
आपको समग्र रूप में राष्ट्र के प्रतिनिधि -की अपेक्षा स्थानीय स्वार्थों के अतिनिधि 
समझने लग जाते हैं। इस प्रकार की राजनीतिक भावना राष्ट्रीय ऐक्च के लिए 
अत्यधिक हानिकारक है। डाक्टर गारर कहते हैं “जो रीति किसी विशेष इलाकी के 
प्रतिनिधि रूप में व्यवस्थापक को मानती हैं, वह उन आदमियों के चुनाव के लिए जिम्मेदार 
है, जिनकी शवितियां लूघुतर स्थानीय प्रभावों के दवाव से बोझल हो जानी संभव होती 
हैं और फलस्वरूप, राज्य को उन योग्य नीतिवेत्ताओं की सेवाओं से वंचित रखती 
है, जो व्यवस्थापिका सभा में कार्य करने को तत्पर हों बतें कि उत्हें ऐसे प्रभावों से मुक्त 
किया जा सके ।”* अन्ततः चंकि एक-सदस्य हलका प्रणाली में क्षेत्रों का निरन्तर परिष्कार 
होता है, इसलिए जो दल शक्ति में होता है, वह “मन-चाही” करने लगता हैँ, अर्थात निर्वा-' 
चन क्षेत्र इस ढंग से वनाये जाते हैं कि वहुसंख्यक दल को उसके मत-दान संख्या के अधिकार 
की अपेक्षा अधिक प्रतिनिधि मिल सके। 
निष्कर्ष--एक-सदस्य जिला प्रणाली में इन स्पष्ट च्रूटियों के होते हुए भी, यह सर्वा- 
घिक अनुकूल निर्वाचन विधि स्वीकार की गयी हैँ। सामान्य टिकट-योजना भी उन देशों 
में गतिशील उन्नति कर रही है, जहां आनृपातिक प्रतिनिधित्व को छायू किया गया है। 
वस्तुतः चुनाव की ऐसी कोई योजना नहीं, जो त्रुटियों से मुक्त हो । 
चुनाव की विधि 
(6४०0 07 #[९८४०७) 
चुनाव की प्रत्यक्ष और अपग्रत्यक्ष बिचियां ( ॥7टां: < ८ #ए7्रतां7ढ८६ 
2(6४४००४ ० ९८४०7 )--प्रतिनिधियों को चुनने की दो विधियां हैँ । यदि मत- 
दाता चुनाव में प्रत्यक्ष भाग लेते हें और अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैँ, तो यह चुनाव की - 
.. प्रत्यक्ष विधि कहलाती है। भत्यक्ष चुनाव की विधि वहुत सरल हे। प्रत्येक मत-दाता पोलिंग 
“स्टेशन पर जाता है और अपना मत एक या दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में डालता है । जिस 
»४:/,५३।९ को अधिकतम संख्या मिलती हूँ, वह निर्वाचित घोषित किया जाता है। चुनाव 
“” की यह विधि सर्वाधिक लोक-प्रिय है और लोक-सभा के सदस्यों का चुनाव करने 
के लिए सव लोकतन्‍्त्री देशों में इसका अनुसरण किया जाता है। इंग्लेंड में हाऊस आफ 
फामन्स का चुनाव प्रत्यक्ष होता है। भारत में राज्य-सभाओं और छोक-सभा के सव सदस्यों 
का चुनाव अब प्रत्यक्ष विधि से होता है । 
जव मत-दाता अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में प्रत्यक्षतः भाग नहीं छेते, लेकिन 
केवल माध्यमिक संस्था को ही चुनते हें, जो प्रतिनिधियों को चनती हैं, तो चुनाव की यह 
मणाला अग्रत्यक्ष कहलाती हूं । निर्वाचकों की यह माध्यमिक संस्था साधारणतया 
निर्वाचक- मंडल (॥:|८८(०७! (:0०86) कहलाता हैँ । चुनाव की अप्रत्यक्ष विधि 
में दोहरा चुनाव समाविष्ट होता है। प्रथम स्थिति में, मत-दाताओं का विज्ञाल समूह 
अपने में से निर्वाचकों का एक छोटा दल चुनता है । ये निर्वाचक तब अन्तिम प्रतिनिधियों 
पी चुनते है, जो व्यवस्थापिका सभा के सदस्य वन जाते हैं। इसलिए, प्रतिनिधियों को चुनने 
, ॥070., 9. 635. 





इरट राजनीतिक विज्ञान के सिद्धान्त 


प्रतिनिधित्व के विचार को और भी संकुचित वनाना शुरू कर देते हें। वह अपने- 
क्षपको समग्र रूप में राष्ट्र के प्रतिनिधि की अपेक्षा स्थानीय स्वारयों के प्रतिनिधि 
समझने लग जाते हैं। इस प्रकार की राजनीतिक भावना राष्ट्रीय ऐक्य के लिए 
अत्यधिक हानिकारक है। डाक्टर गारनर कहते हैं “जो रीति किसी विशेष इलाके के 
प्रतिनिधि झूप में व्यवस्थापक को मानती है, वह उन आदमियों के चुनाव के लिए जिस्सेदार 
है, जिनकी शवितियां लबुतर स्थानीय प्रभावों के दवाव से वोझल हो जानी संभव होती 
हैं और फलस्वरूप, राज्य को उन योग्य नीतिवेत्ताओं की सेवाओं से वंचित रखती 
हैं, जो व्यवस्थापिका सभा में कार्य करने को तत्पर हों बशतें कि उन्हें ऐसे प्रभावों से मुक्त 
किया जा सके ।”* अन्ततः चूंकि एक-सदस्य हलका प्रणाली में क्षेत्रों का निर्तर प्रिष्कार 
होता हैँ, इसलिए जो दल शवित में होता है, वह “मन-चाही” करने ऊुगता है, अर्थात निर्वा- 
चन क्षेत्र इस ढंग से बनाये जाते हैं कि वहुसंख्यक दल को उसके मत-दान संख्या के अधिकार 

की अपेक्षा अधिक प्रतिनिधि मिल सके। 
लिष्कर्ष---एक-सदस्य जिला प्रणाली में इन स्पष्ट त्रुटियों के होते हुए भी, यह सर्वो- 
घिक अनुकूल निर्वाचन विधि स्वीकार की गयी है । सामान्य टिकट-योजना भी उन देशों 
में गतिशील उन्नति कर रही है, जहां आनृपातिक प्रतिनिधित्व को -छायू किया गया है ।' 

वस्तुतः चुनाव की ऐसी कोई योजना नहीं, जो त्रुटियों से मुक्त हो । 
चुनाव की विधि 
(९८७०० ए 6८४०७) 

चुनाव की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष बिधियां ( णि76८0 & खशातवाएढ्टां 
+९(३०005 07 ९८४०४ )--प्रतिनिधियों को चुनने की दी विधियां हैं । यदि.मत- 
दाता चुनाव में प्रत्यक्ष भाग लेते हैं और अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, तो यह चुनाव की 
-.. भत्यक्ष विधि कहलाती है। प्रत्यक्ष चुनाव की विधि बहुत सरल है। प्रत्येक मत-दाता पोलिंग 
“स्टेशन पर जाता है और अपना मत एक या दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में डालता है । जिस 
को अधिकतम संख्या मिलतो हूँ, वह निर्वाचित घोषित किया जाता है । चुनाव 
की यह विधि सर्वाधिक छोक-प्रिय है और छोक-सभा के सदस्यों का चुनाव करने 
के लिए सब लोकतन्‍्त्री देशों में इसका अनुसरण किया जाता है। इंग्लेंड में हाऊस आफ 
कामन्स का चुनाव प्रत्यक्ष होता है । भारत में राज्य-सभाजों और छोक-सभा के सब सदस्यों 

का चुनाव अव प्रत्यक्ष विधि से होता है) 
जब मत-दाता अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में प्रत्यक्षतः भाग नहीं लेते, लेकिन 
केवल माध्यमिक संस्था को ही चुनते हैं, जो प्रतिनिधियों को चनती हैं, तो चुनाव की यह 
अणारी अमग्रत्यक्ष कहलाती हूँ । निर्वाचकों की यह माध्यमिक संस्था साधारणतया 
निर्वाचक- मंडल (9[८८४०८४ (:0॥८8८) कहलाता है । चुनाव की अप्रत्यक्ष विधि 
मे दोहरा चुनाव समाविष्ट होता है। प्रथम स्थिति में, मत-दाताओं का विशाल समृह 
अपने में से निर्वाचकों का एक छोटा दल चुनता है। ये निर्वाच्चक तब अच्तिम प्रतिनिधियों 
का चुनते हे , जो व्यवस्थापिका सभा के सदस्य बन जाते हैं । इसलिए, प्रतिनिधियों को चुनने 
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पर दृष्टिकोण अपनाने के विपय में और जिस ढय से वे मत-दान करें, उतफ़ी बाबत आदेश 
देने का क्रमायत अधिकार रहता है । 
आदेध्ष-होन प्रतिनिपित्व का पश्न ((35९ 6ि घामंग्रशगाठटत पधए76- 
इ८पा&४0॥ ) -कितु प्रतिनिधित्व का नर्वातवतम सिद्धान्त जादिप्ट प्रतिनिधित्व के विचार 
को आमूल रह करता हूँ । दास्को इसे पूर्णतया झूठा ठहराते हैं ।१ छोवर (7/4679७7) इसे 
“ज्याव विरद्, असंगत और अवेबानिक” मानते हें। यह धारा की जाती हैं कि विवेक- 
पूर्ष आदेश उपरूब्ध नही हैं। निर्वाचक्रो की वास्तविक कोर स्गत इच्छा का पाल्व करना 
पूर्णयता असंभव हूँ। यदि यह कल्पना की जाय कि विवेक-ूण थादेस उपलब्ध हो चऊ्ते 
हूँ, वी इतने पर भी प्रतिनिधियी के लिए यह असम्मव होगा कि वे आदेश्व के छिए निर्वाचको 
को सब समस्याओं से अवगत कराए। कानून-निर्माण में तत्परता भी उतनी ही आवश्यक 
हूँ जितनी स्वतः विचार-विमर्श में । यदि प्रतिनिधियों को सपूर्ण कानून-निर्माण की प्रत्येक 
थारा के विपय में सम्मति ऊना जावश्यक हो तो राज्य के कार्यकलाप निश्चित रूप से अव- 
रुद्ध हो जायेंगे । कानून-निर्माण की विधि कठिन हूँ और इसमें कई पारिमापिक प्रश्व समा- 
विप्ट होते हूं । कई बातें सदस्यों के ज्ञान में कंवल सदन में ही आ पाती हैं। प्रतिनिधि उसी के 
अनुवार अपने विचारों का समन्वय करते हूँ। इसलिए, उन्हें आदेशों और प्रतिज्नाओं से पूर्वतः 
बंद्ध करना मूझ॑ता हैं । प्रतिज्ञाएं लेबे को प्रणाली स्वाभाविक रूप से दोपपूर्ण है। निःसंदेह 
निर्वाचकों को अपने प्रतिनिधि के सामान्य दृष्टिकोण की संपूर्ण अभिव्यक्तित प्राप्त करने का 
अधिकार हूँ । इसके साथ ही वे सव महृत्वपूर्ण प्रचछित समस्याओं पर उसके दृष्टिकोष को 
जानने का अधिकार भी रखते हूँ । यहां तक कि वे किसी प्रश्न के विपय में उसके निर्णय पर 
युक्तिपू्वंक उसकी व्याख्या को नी माग करते हें। किन्तु वह अपने निर्णय को उनकी इच्छा 
के अधीन नहीं कर सकता । वह अपने विवेक और वुद्धि के अनुरूप उत्तमतापूर्वक कार्य 
करने के लिए चुना गया हूँ । यदि उसे प्रत्येक प्रश्न पर निर्वाचको को क्षम्पर्यना करनी होगी 
ओर उनका आदेथ लेना होगा, तो प्रतिनिधि में नंतिकता या व्यक्तित्व का अनाव हो जात्ता 
हूँ ।* नही वह अपने दृष्टिकोय और निर्णयों में प्रगर्तिघीछ हो सकता है। यदि वह परि- 
वर्तनशील अवस्थाओं के अनुसार अपने चरण बनाए रहता है, जैसा प्रत्येक प्रतिनिधि 
को चाहिए भी, वो वह प्रतिज्ञाओं को मगर करने का दोपी हो जाता है। 
निर्वाचन और पुलनिर्वाचन की वर्तमान प्रणाली के अघीन आदिप्ट प्रतिनिधित्व 

स्पप्टठसा अर्य॑हीन हूँ । प्रतिनिधियों को वर्षों को नियत सख्या के लिए चुना जाता हूँ 
ओर पद की अवधि की समाप्ति के वाद उन्हें निर्वाचकों को अम्यर्यना करनी चाहिये नौर 
वे धुनः निर्वाचित हो । व्यवस्थापिका समा को नियत अवधि इस वात के लिए पर्याप्त 
रूप में उचित गारंटी हैँ कि प्रतिनिधि अपने निर्वाचन क्षेत्रों की माववाओं का किसी मयं- 
कर सीमा तक गलत प्रतिनिधित्व नही करेंगे । इससे वधिक, राजनीतिक दल वर्तमान में 
इतने सुर्संगठित हो गए हे कि उनके विना प्रतिनिधि सरकार का विचार ही नही हो सकता। 

निर्वाचनों का मूकावला व्यक्तियों की अपेक्षा दल्तों द्वरा किया जाता है। मतन्दाता 
दल विशेष और उत्तको व्यक्त नीति के लिए मतदान करते हे, व्यक्तियों के लिए नहीं। 
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यदि दलविशेप के टिकट पर चुना गया सदस्य अपने दल के पटें को बदलछना चाहता हूं, 
तो राजनीतिक नैतिकता मांग करती है कि वह उस दर की टिकट पर पुनः निर्वाचन 
के छिए खड़ा हो जिसके प्रति वर्तमान में वह शपथ-बद्ध हैं । छास्की के कंयनानुत्तार 
“स्पप्टतया, वह स्वतंत्र व्यापारी के रूव में निर्वाचित होने और पुनः संरक्षित शुल्क सूची 
( ?-०<८८८९ यो ) के लिए मत-दान करने का अधिकारी नहीं हैं। अन्तत 
बदि आदेश ही प्रतिनिधित्व का आधार हो तो योग्य ओर बुद्धिमान व्यक्तियों के व्य- 
वस्थापिका सभाओं में जाने की आशा नहीं की जा सकती, जहां उनसे कवल बही 
बोलने की आाशा की जाय जो उनके निर्वाचकों को रुचिकर हो । वे अपने को इस प्रकार 
की प्रतिनिधि संस्थाओं के मजाक से सदा दूर रखेंगे। इस तरह से महान और निपुण 
नीतिज्ञों की सेवाओं से राप्ट्र सदेव के लिए वंचित भी रह सकता है! 
फलस्वरूप, आदिप्ट प्रतिनिधित्व का सिद्धांत स्वीकृति योग्य नहीं है। गदि प्रति- 
निधि को केवल एजेंट ही माना जाता है, तो वह निर्वाचन-क्षेत्र के केवल उन्हीं छोगों का 
प्रतिनिधित्व करता है जिन्होंने उसे चुना होता है, न॑ कि संपूर्ण राष्ट्र का। किन्तु वास्त- 
विकता यह हैं कि जव वह एक वार चुन लिया जाता है तो वह राष्ट्र का प्रतिनिधि बन 
जाता है। यद्यपि उसके वाद उसके निर्वाचनों की इच्छाओं की वड़ी भारी शक्ति होती हैं, 
और उनकी सम्मृति का उच्च मान होता है”, तथापि, यदि वह अपने उद्योग और निर्वोा- 
चकों के प्रति अपने निर्णय का वलिदान करता है तो, वह उनकी सेवा करने के वजाय 
उनके साथ द्रोह करता है ।! बक (छ76) ने निर्वाचकों और प्रतिनिधियों के बीच 
सम्बन्धों की हमें सही-सही परिभापा प्रदान की है । उन्होंने घोषणा की, “पार्लामेंट भिन्न 
और विरोधी स्वार्थों के राजदूतों का सम्मेलन नहीं है कि जिन स्वार्थों को हर कोई एजेंट 
और एडवोकेट (समर्थक) होने के नाते अन्य एजेंटों और एडवोकेटों के विरुद्ध स्थिर 
रखेगा । किन्तु पार्लामेंट एक राष्ट्र की विचार-विमदं की सभा है, जिसका समग्र रूंप में 
:,. एक स्वार्थ हैँ, और जहां स्थानीय उद्देश्यों, स्थानीय पक्षपातों से पथ-निर्देशन नहीं होना 
७» चाहिये, प्रत्युत संपूर्ण के सामान्य तर्क के फलस्वरूप सर्वेमान्य हिंत होता चाहिये 
” निशसन्देह आप एक एक सदस्य को चुनते हे किन्तु जब आप उसे चुन छेते हैं, तो वह ब्रिस्टक 
का सदस्य नहीं होता, वल्कि वह पार्लामेंट का सदस्य होता है ।"* । 
प्रतिनिधियों की योग्यताएं (7९ (2एर्बाती९७0०॥8 0 रि९ए०7९४७7/७- 
॥९८४ )-प्रतिनिधियों के उत्तरादायित्व अवेक और कठित होते हैं। जिन समस्याओं का 
उन्हें समाधान करना होता हूँ, वह भिन्न रूपों की और जटिल होती हैं । इसलिए वे राष्ट्र 
के ऐसे चुने हुए व्यक्ति निर्वाचित होने चाहिएं, जिन्हें सावंजानिक मामलों में उनके 
अतुभव के प्रति उचित मान दिया गया हो और जो अपनी ईमानदारी, विवेक, विस्तत 
दृष्टिकोण और तिःस्वार्य देश-भक्ति के लिए ख्यात हों । प्रत्येक राज्य प्रंतिनिधियों के 
लिए कुछ योग्यताय निर्धारित करता है, ताकि जो निर्वाचन में भाग लेना चाहते हों, 
वह सार्वजनिक मामलों में अपनो दिलचस्पी की शुद्धता का प्रमाण दे सकें। छास्को 
कहते हूँ “मर्यादा का अभाव हमें छोदा पिदुद (ध०फाएल ?50६) दे सकता है, किन्तु 
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वह हमें एंसे सदस्यों की बड़ी सख्या भी प्रदात करता है, जो व्यवस्थापिका सभा में केवछ 
सदस्यता से प्राप्त होनेवाले मान के लिए जाते हूँ ।/* वर्तमान में सब प्रतिनिधि सरकारें 
कंतिपय न्यूनतम योग्यताओं पर वल देती हूँ जो व्यवस्थापिका सभा के सदस्यों में होनी 
चाहिये। थे योग्यताएं नियत रूप की नहीं हे, हर दंश में भिन्न-भिन्न हैँ । तिस पर भी, 
प्रतिनिधियों की तिम्त सर्वाधिक सामान्य योग्यताए समझी जातो हैं : 

१- नागरिकता ( (धंडट)क्राए )--एक प्रतिनिधि को उस राज्य का 
नागरिक होना चाहिए, चाहे जन्म से ही या अगीकृत मागरिक हो और उसे पूर्ण नाग 
रिक तथा राजतीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिएं। एक परदेसी, जो किसी अन्य राज्य 
के प्रति मवित रखता हो और जिसकी सहानुभूति विदेश के साथ हो, प्रतिनिधि नहीं 
चुना जा सकता और न ही उसे कानून वनाने का कार्य सौपा जा सकता है। यदि एक 
परदेसी को , चुनाव की स्वीकृति दी जायगी और वह व्यवस्थापिका सभा में चुन लिया 
जाता है, तो उसका लक्ष्य या तो अपने निजी व्यक्तिगत हितों को पूर्ण करना होगा, 
अथवा अपने निजी देश के राजनीतिक हिती की वृद्धि करना होगा। सब सभावनाओं में 
उसके स्व्वार्य उस देश के स्वार्थों के विपरीत होगे, जिसका वह अतिनिधि चुना गया हीता 
है। इसलिए, परदेसियों को वर्तमान में व्यवस्थापिका सभाओ से बाहर रसने की महत्ता 
व्यापक रूप में स्वीकार की जाती है । 

३० आवास (7२८४ ०९४८८)--हुछ राज्य निर्वाचन-क्षेत्र के अन्तर्गत आवास 
की अनिवार्य योग्यता पर बल देते हे। अमरीका में किसी प्रतिनिधि को उस जिले 
का रहने वाला होना चाहिए जिसका वह प्रतिनिधित्व करता हैँ । इस विपय में लोक- 
भावना यहू है कि उस इलाके में वास्तविक आवास थ्रतिनिधि और निर्वाचको में परस्पर 
निकट सम्बन्ध स्थापित करता है, ओर प्रतिनिधि अपने हलके के छीगो की आवश्यकताओं 
के विपय में गहरी दिलचस्पी अनुभव करता हैँ। किन्तु भारत और ग्रेटब्रिटेत में निर्वाचन 
क्षेत्र भें आवास को आवश्यक नही रखा गया । 

३. आयु (/85८)--क्रियात्मक रूप में सभो राज्य चाहते हे कि प्रतिनिधि ने 
वयस्कता की आयु को प्राप्त कर छिया हो। वडी आयु पर अधिक बरू दिया जाता है, 

$ बयोकि कानून निर्माण के लिए श्रुतुभव और परिपक्दता को अनिवार्यतः महत्वपूर्ण 
समझा जाता हुँ। व्यवस्थापिका सभाजों के प्रतिनिधियों के लिए ३१ या २५ बे की 
- आयू सामान्यतः नियत की गई हूँ। तिसपर भी, द्वितीम सदनों के लिए इससे भी अधिक 
आयु आवश्यक है। इस विधार का कारण यह है कि छोक सभा के आमूछ धुघारवाद का 
परिपकातर निर्णय और अनुदारता स अवरोध हो सके । फ्रास में सीनेट के सदस्य के 
लिए चादोस वर्ष को आयु आवश्यक है। भारत सरकार के १९३५ क॑ एक्ट के अनुसार 
कऋमश: सघीय तथा प्रातीय उपसिसिदनों के लिए न्यूनतम आगू ३५ वर्ष और निम्न सदनो 
के लिए २५ वर्ष थी। भारत का सविधान भी राज्य-मभा ( (:2०णाल! ०50962$ ) 
और लोके सभा के किए उत्ती आयु का आदेश करता हैं 

४. संपत्ति (707८७५)--$छ राज्य सपत्ति के अधिकार को प्रतिनिधियों 

के लिए आवश्यक योग्यता मानते हैँ। इस योग्यता के समर्थकों का मत है कि जिनकी निजी 
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संपत्ति होती है, उनके पास कानून निर्माण के कार्य के लिए पर्याप्त समय और उस पर 
घ्याव देने तथा अपने निर्वाचन-क्षेत्रों का दौरा करने का अवकाश होता हैं। उन्हें अपनी ' 
आजीविका के लिए परेशान नहीं होना पड़ता, इससे अधिक, राज्य में उनका अधिक 
स्वार्थ निहित होता है और इस तरह वह अपने कत्तंव्यों को अधिक संलग्नता तथा 
पारिश्रमिक के विना भी पूर्ण कर सकते हूँ । 

कितु संपत्ति की योग्यता, अनिवार्य योग्यता के रूप में, इस समय शीघ्तापूर्वक 
लोप होती जा रही है, यद्यपि कुछ अग्रगामी जनतांत्रिक देशों में अब भी इनका अनुगमन 
हो रहा है । आधुनिक सिद्धांत सब नागरिकों के छिए राजनीतिक अधिकारों की साम्यता 
का है। किसी को भी उसके दुर्भाग्य के लिए दंडित नहों किया जाता चाहिए । इस कहने 
में कोई न्याय्यता नहीं है कि केवल संपत्ति के स्वामियों को ही अधिक अवकाश हैँ और वही 
कानून निर्माण में जायरूक हो सकते हैँ । वर्तमान में सदस्यों को पारिश्रमिक का भुगतान 
प्रत्येक प्रतिनिधि सरकार का सर्वमान्य अंग है । 

५. पद ((070८6)--पअ्रत्येक राज्य में किसी पद-विशेष पर प्रतिष्ठित छोग 
व्यवस्थापिका सभा के सदस्य नहीं वन सकते । संयुक्त राष्ट्र अमरीका में प्रवंवकारी 
विभाग के सदस्यों को कांग्रेस में स्थान नहीं मिऊ सकता, इसका कारण शक्तियों के अलगांत 
के सिद्धांतों का कठोरतापूर्वक पालन करना है। पार्लामेंट्री रूप की सरकार के देशों में, जैसे 
ग्रेटब्रिटेन और भारत, मंत्रियण भी, जो प्रवंधकारी विभागों के नेता हें, व्यवस्थापिका 
सभा के सदस्य हैं, किन्तु स्थायी अधिकारी नहीं हैं। भारत में कानून आदेश करता है कि- 
यदि कोई किसी लाभ के पद पर प्रतिष्ठित हैं तो वह व्यवस्थापिका सभा का सदस्य नहीं 
हो सकता सिवा उस पद के, जिसके प्रतिष्ठापक को कानून अयोग्य नहीं ठहराता । ऐसा 
करने का विचार यह है कि जो छोग छाभ के पदों पा प्रतिप्ठित हैं, उन्हें यदि 
व्यवस्थापिका. सभा का सदस्य बनने दिया जाय, तो वे अपने निजी स्वार्थों की वृद्धि के 
ही सदा कानून निर्माण करेंगे । 

' ६. चुनाव दुराचरण (६८४०7 १/०।७7०८४८८४) :--प्रत्येक राज्य * 
निर्वाचनों के न्यायपूर्ण आचरण और निर्वाचन आंदोलन के लिए नियम बनाता है। यदि 
कोई उम्मीदवार इन नियमों को भंग करता है, तो वह अपने को अयोग्यता का अधि-5 
कारी बनाता है। वस्तुतः म्रप्टाचार की पतियों और निर्वाचन-दुराचरणों से इतनी 
ज्यादा बुराई फैल गई कि प्रत्येक देश में कानून स्वीकार किये गये हैं, जिनमें कठोरता- 
पूर्वक निर्धारित किया गया है कि प्रत्येक उम्मीदवार को कितना और कैसे व्यय करना 
चाहिए ; 

७. धर्म (९६॥8707 )--कुछ देशों में कानून यह मांग कर सकता है कि 
एक व्यक्ति किसी धर्म विज्ेप में विश्वास रख सकता हूँ अथवा रखे और उसके आधार पर 
वह व्यवस्थापिका सभा का सदस्य हो सकता है । ग्रेट ब्रिटेन में, उदाहरणार्थ, स्थापित 
गरिर्जाधरों के मंत्रियय और रोमत कैथोलिक चर्च के पादरी हाउस आफ कामन्स के सदस्य 
नहीं वन सकते । 

<. भ्रो. लञास्की का चुझाव हू कि एक प्रतिनिधि को स्थानीय संस्था की कार्य- 
कारिता का पूर्ण अनुभव और पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए । उनका मत है कि एक प्रति- 


मिर्वांचक्त ओर प्रतिनिधित्व हु बे३७ 


निधि को पातिट के पद के लिए खड़ा होने की जनिवार्यतः कम-से-कम तीन वर्ष तक 
स्‍थानीय संस्था में सदस्य रहना चाहिए। इस ढंग से प्रतिनिधियों को “सस्थाओं की उस 

+/भावना/ का छाभ होगा,जो सफछेता के छिए इतनी आवश्यक हैँ 7* हें 
पा (.र्निपातिर अतिनिषित्य[थि०एण7पंणन एथ्जाक्शावाणा)--यह कट्ठा 
जाता हूँ कि प्रेतिनिवित्व को वर्तमान प्रणाली सपूर्ण जनता का प्रतिनिधित्व नही करतो। 
जो उम्मीदवार मतो की वहुमख्या श्राप्त करता है, उसे निर्वाचित घोषित किया जाता 
है ओर वह व्यवस्थापिका सभा में केवछ उन निर्वाचकों क॑ दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व 
करता है, जिनके नतो को वह प्राप्त कर सका है । जिन लोगों ने असफल उम्मीदवार 
का समर्थन किया होता हैँ वह प्रतिनिधित्व हीन रह जाते है । यह स्थिति उस समय और 
भी गड़बड़ा जाती है, जब सफछ ओर असफल उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त मतों का अन्तर 
प्रायः नाम-मात्र रह जाता हैँ। कल्पना कीजिए कि एक विशेष निर्वाचन क्षेत्र से अ और 
व दो उम्मीदवार खड़े होते हूँ। पुनः कल्पना कौजिए कि उस निर्वाचिन-क्षेत्र के संपूर्ण 
चार हजार मतों में से २००५ मत अ को और १९९५ व के पक्ष में आते है । घूकि अ के 
मतों.की बहुसरूया की होत॑। है, इसलिए बह निर्वाचित घोषित किया जाता है। इसका 
अर्थ यह है कि केवछ २००५ मतदाता प्रतिनिधित्व प्राप्त करते हूँ और शेप १९९५ प्रति- 
निधित्व द्वीन रह जाते हूं। 

-इस प्रकार के प्रतिनिधित्व की प्रणाली अजनतात्रिक कही जाती हैं। लोकतत्र 
का यह अनिवार्य अग हैँ कि सब वर्गों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व होना चाहिए। एक छोक- 
तत्र छोगो की सरकार हूँ । और 'छोक' उस सम्पूर्ण जन-समूह से वना होता है, जो राज्य 
की प्रदेशीय सीमाओं के अन्तर्गत अधिवास करता हूँ। किन्तु, जान स्टुअर्द _ सिल्र.के 
कयनानुसार वर्तमान छोकतत्र संपूर्ण जनता की सपूर्ण जनता. द्वाटा.समाज-प्रतिनिधित्वर 
प्राप्त सरकारें नही.है । प्रत्युत /संपूर्ण.जनता की.जनता के मात बहुमत, द्वाठा.विद्चिप्द 

-हपसे प्रतिनिधित्व प्राप्त सरकारें हं [” बहुमत प्रतिनिधित्व की यह प्रणाली राजनीतिक 
रूप में अन्यायपूर्ण मानी जाती हैं बयोकि यह निर्वाचको की विशाल सख्या को मताधिकार- 
रहित बनाती हूँ और उन्हे प्रतितिधित्व-हीन बनाए रहती है । 

लोगो की इच्छा की अभिव्यक्ति के लिए कानून को निर्वाचनों को विशाल बहुसख्या 
का समर्थन और प्रतिनिधियों को विशाल बहुसख्या की सहमति प्राप्त होनी चाहिए। 
किन्तु अल्यसख्यकों को पर्माप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त नही होता और उन्हें अपनी राय को 
ब्यवत करने का अवसर नही होता तो व्यवस्थापिका सभा द्वारा बनाये गए कानूनों को 
जनता की अधिकतम अनुमति आप्त नही कहा जा सकता। जिस देश में छोयो के विशाल 
समूह यह महसूस करे कि उन कानूनो को बनाने में उनकी इच्छा की अभिव्यक्ति नही 
होती कि जिन्हे पालन करने के लिए उन्हे कहा जाता है, तो उनका प्रभावपूर्ण पालन नहीं 
हो सकता। प्रतिनिधित्वहीन अल्प सख्याए अन्तत बहुसल्या के आतक के विरुद्ध विद्रोह 
करने के लिये दाघ्य होगी क्योकि आज के असन्तुष्ट व्यक्ति कल के फ्ातिकारो होगे। 

आनुपातिक् प्रतिनिधित्व के पक्ष में युक्तियां (078प076703 07 ?70फ07- 


0079] ि८ए7९8४८०७07)--फलस्वरूप, प्रतिनिधि सरकार को सर्वाधिक व्यग्र 
एज क्फामं, 





इ३इट . - राजनीतिक विज्ञान के सिद्धान्त 


करने वाला प्रश्न जल्पमत के लिए पर्याप्त प्रतिनिधित्व का है । बल्पमत कई प्रकार का 
'हो सकता है--राजनीतिक, राष्ट्रीय, वृंशीय, भाषीाव और साम्प्रदायिक, इतने प्रक्तारों का 
बल्पमत होना दर्भाग्य की ही वात है, और विशेष रूप से वह जो वंशोय, नापीय जौर घामिक 
आधारों पर विभाणित हो। निःसस्वेह, राजनीतिक जल्पमत प्रतिनिधि सरकार की उपज 
होता है। कितु जब छोग राजनीतिक जादशों के अनुतार विभाजित होते हैं तो अल्प्ंल्यक 
प्रतिनिधित्व की समस्या इतनी जदिल नहीं होती । इसमें प्रइवव केवल बल्पस॑ंख्यकों को 
पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने का ही रहता हूँ । किन्तु जब जल्पसत वंझ, धर्म और थाया के जाधार 
पर बहुमत से भिन्न होता है,और प्रत्येक अल्पमत जपने जछूय अस्तित्व की भिन्न अभिव्यक्षित 
के छिए इच्छुक होता है ताकि अपनी वामिक, सांस्कृतिक और सामाजिक व्यवस्थाओं का 
संरक्षण कर सके, तो उस समय अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व की समस्या भयंकर रूप वारण कर 
लेती है । यह अल्पमत का प्रतिनिधित्व नहीं वना रहता । यह अल्पमत की तुष्टि के लिए हेतु 
हो जाता हैं और इस रूप में यह समस्या जटिल्‍छ बन जाती है । 
भारत ही केवल ऐसा अभागा देद्य है, जहां के छोग समानान्तर भौर रूम्ब दोनों ही 
खुयों में विभाजित हैं। विश्व के अन्य देझों में लोग या तो राजनीतिक अववा जाथिक प्रदनों 
में विभाजित हैं। इसलिए, इन देशों में अल्पसंच्यक प्रतिनिधित्व की योजनाओं का लक्ष्य राज- 
नीतिक अल्पसंख्यकों के लिए पर्याप्त प्रतिनिधित्व का होता है । अल्पतंख्यक प्रतिनिधित्व का 
यही है वह अंग, जिसे विदव-व्यापी समर्वन प्राप्त हुआ हैँ, विशेषकर जात स्टुअर्ट मिछ 
और लकी द्वारा । लैकी ने घोषणा की, “अल्पसंख्यकों के लिए थोड़ा-सा प्रतिनिधित्व प्रदान 
करने का महत्व अत्यधिक महान है । जब एक चुनावनन्षेत्र का दो-तिहाई एक दर्ल के लिए 
मत-दान करता है, और एक-तिहाई दूसरे के लिए, तो इसका स्पण्ट परिणाम यह हैँ कि बहु 
मत को दो-तिहाई और अल्पसंस्या को एक-तिहाई प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए । मिल ने 
स्वीकार किया हुँ कि लोकतंत्र में बहुमत को शासन करना चाहिए, किन्तु उन्होंने जोर 
दिया हूँ कि अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व होना चाहिए और वह उसकी संख्या के जनुपात- 
गैना चाहिए । उनकी घारणा हैं कि यदि सद जल्पमतों का आनपातिक प्रतिनिधित्व 
नहीं होगा, तो वहां वास्तविक लोकतंत्र नहों हो सकता, वल्कि वह एक झूठा प्रदर्शन 
होगा। बदि प्रत्येक या किसी भाग का अननुपातिक रूप में प्रतिनिधित्व होगा तो बहां की 
समान सरकार न होकर जसमानता जौर विशेष अधिकार को सरकार होगी। जनता का 
: एक भाग शेष पर राज्य करेया; वहां एक ऐसा भाग है, जिसका प्रतिनिधित्व में न्‍्यायोचित 
ओर प्रभाव का समान अंश उससे छीना गया हो, जो न्याव्य सरकार के विपरीत है, कितु 
सबसे बढ़ कर उत्त लोकतंत्र के सिद्धान्त के विपरीत हैँ, जो साम्व को जपना मूल एवं जावार 
मानता हैं । 
मिल आनुपातिक प्रतिनिधित्व के प्रवक पक्षपाती थे । जात॒पातिक प्रतिनिधित्व का 
फद्य सजी मत के वर्गों को उतके मत-दान की संस्या-शक्ति के अनपात में प्रतिनिधित्व प्रदान 
करना हूँ। अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के लिए कई प्रयोगों को तज॒वीज की गई है, किन्तु 
एसा सव योजनाएं जानुपातिक प्रतिनिधित्व के भेद नहीं हैं । आनृपातिक प्रतिनिधित्व के 
कवेद् दा हो नंद हैं जार वह हूं हेयर की इकहरी परिवत्तेनवोग्च मत-त्रणाली (उठ ३टोए- 
दाग ठ छंग्रड6 प्रचफ्टिश€ ए०९) बौर सूची-प्रणाली ([56 5ए5ा670)। 
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ओय बल्यसल्यक प्रतिनिधित्व की योजनाएँ हैं । दोनों के वीच का अन्तर महत्वपूर्ण है । 
अल्ससंख्यक प्रतिनिधित्व का लक्ष्य बल्पर्सश्याओं को किसी प्रहार का प्रतिनिधित्व प्रदाव 
करना हूँ छेकिन उनके मनों की संख्या के अनुपात में नहीं; जबकि आनुप्रातिक प्रतिनिधित्व 
अल्य-सस्याओं को उनके मत-दान को शक्ति के अन॒प्रात से प्रतितिवित्य प्रदात करता है । 
इन दीनों अवस्थाओं में, दत्यें या समूदी के अस्तित्व की नियमतया स्वीकार किया जाता 
है, और प्र/्येक दल्यीय समूह को विश्येव प्रतिनिधित्व दिया जाता हैं । 
हेपर प्रयाली (स्रंव72 57527)-जानुपातिक प्रतिनिधित्व से साधारमतया 
संबंधित आयोग हेयर प्रणाली कहलाता हैँ । यह सन्‌ १८५६ में पहले-पहल एक' अंग्रेज 
टॉमस हेयर ने निर्माण किया था और उन्होंने अपनी किताव “2]९८४०॥४ 06 उरेटए76० 
$28370॥/ में उसका निरूपण किया था । यह एड्रे प्रणाली भी कहती है क्योकि 
इन मत्री, एंट्रे (:370726 ) ने १८८५ में इसे डन्मा्क में छागू किया घा। कुछ इसे 
इकहरी परिवर्तनयोग्य मत-प्रणाठी (5स्‍गष्ठां: 775०० 59567) कहते 
हूँ, बयोकि उन उम्मोदवारों का मत-आपधिवय, जो निर्वाचित धोपित हा चुकते हैं, 
उन उम्मीदवारों को परिवतित कर दिया जात है, जिन्हें उसमे सहायता हो सकती थी। 
उस वरीयता के कारण, जो एक मत-दाता उम्मीदवारों को प्रदान करना चाहता है, इसे 
वर्रीय प्रणाली (श८थिश02 5950८४7) कहते हें । 
हेयर-प्रणाल्ी प्रतिविधियों का चुनाव सामान्य टिकट द्वारा प्रदान करती है। निवचिन- 
क्षेत्र बहु-मदस्य होते हें, जिसमे न्यूनतम तोन सीर्टे होती हैं। कोई अधिकतम संख्या भाव- 
इ्यक नही समझी जाती, यद्यपि छार्ड कोर्टनी ( 7,070 (200707८५ ) ने पन्दह 
सदस्य निर्वाचन-क्षेत्र को बुक्तिसगत सीमा का प्रस्ताव किया था ।९ किसी निर्वाचन-क्षेत्र 
में निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों को कुछ भी सख्या हो, किन्तु प्रत्येक मत-दाता का 
केवल एक ही कार्यकारी मत होता हूँ | जो भी हो, प्रत्येक मत-दाता को मत-पत्र (83|0। 
22]72८7) पर, उम्मीदवारों के नाम के आये १, २, ३ आदि सख्याएं लिखकर अपनी प्रथम 
वरीयता था विकल्प, द्विवोय वरोयता, तृतीय वरोयता और इसी प्रकार आगे भी अकित 
करने की कहा जाता है । वह अपनी वरीयताओं के विकल्पों को अकित करके निर्वाचन- 
क्षेत्र की सीटो के अनुसार जितने उम्मीदवा रो को चाह मत-दान कर सकता हूँ। उम्मीदवार 
को निर्वाचित होने के छिए मर्ती का एक कोटा (अंश) आवश्यक होता है। कोटा निश्चित 
+ करने के लिए भिन्न प्रणालियों का अनुसरण किया जाता हैं। सवसे सरल * यह हूँ कि जितने 
मत डाले गए हो उनकी योग सख्या को सीटों की सख्या द्वारा विभाजित किया जाता हूँ और 
भजनफछ को कोटा रूप में ग्रहण किया जाता हूँ अयवा मतों की वह मख्या किसी 
उम्मीदवार के चुने जाने के लिए आवश्यक होती हूँ । 
मतों को सिनते समय केवल प्रयम वरीयताओं या विकल्पों को पहले चुना जाता हूँ 
ओर जिस उम्मीदवार को आवश्यक कोटा भ्राप्त हो जाता हैं, वह निर्वाचित घोषित 
होता हूँ । शेप मत, जो उसे प्रथम विकल्प के रूप में प्राप्त हते हे, और जो अन्यबा 
4. ठ/ककक्रं४॥ ०9- 50. ए. 275 


अत्य बढ हल की कुछ संख्या ह 
2. एक अन्य यह हैं “लत कवल्य सह 
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उसी को मिलते, द्वितीय विकल्प को प्रदान किये जाते हें। मत-आधिक्य को परि- 
वतन करने की यह विधि सूची में लिखित क्रम से आगामी विकल्प .को उस्त समय 
' तक जारी रहती है जब तक प्रतिनिधियों की आवश्यक संख्या निर्वाचित नहीं हो 
जाती । सफल उम्मीदवारों का केवल मताधिवय ही अनंत्तर के विकल्पों का परि- 
चर्तेत नहीं होता, प्रत्युत यदि आवश्यकता हो, तो उन उम्मीदवारों का भी, जो इतने 
थोड़े मत प्राप्त करते है कि उनके चुने जानें का अवसर ही नहीं होता । ऐसा 
करने का आशय यह हैं कि एक भी मत को व्यर्थ च खोया जाय। इस तरह, मत-दाता 
को विश्वास होता है कि यदि उसके प्रथम विकल्प के उम्मीदवार को उसके मत की आव- 
यकता नहीं, वो उसके द्वितीय या अन्य विकल्पों को उससे लाभ होगा । * 

आनपातिक प्रतिनिधित्व की यह प्रणाली हाउस आफ कामन्स के चार विश्व- 
विद्यालय निर्वाचन-क्षेत्रों के सदस्यों को चुनने के लिए ग्रेट ब्रिटेन में प्रचलित है । दक्षिणी 
अफ्रीका में सीनेट चुनाव और कतिपय म्युनिसीपैलटियों के छिए इसका प्रयोग होता 
भारत में यह वहत प्रचलित नहीं हैं। पंजाब विश्वविद्यालय ने सीनेट के फैछो चुनने 

। 
प पल पात के स्पष्ट दोष ये हें कि यह जटिल योजना हैं और साधारण मत-दाता 
की समझ के वाहर भी हूँ ।इसक अलावा मतों की ग्रिनती में भी भूल की संभावना हो _ 
सकती है। चूंकि इसमें वहु-सदस्य चनाव-क्षेत्र होते हें, इसलिए दललीय गठ-जोड़ों, गुट्ठों और हा 
साम्प्रदायिक संगठनों द्वारा अनुचित लाभ उठाए जायेंगे। फलस्वरूप, यह तीत्र मत-भेंदों को 

उत्पन्न करती 

सूची-प्रणालों ( 4/8: 59867) )--आनुपातिक प्रतिनिधित्व का एक भिन्न 
रूप सूची प्रणाली ( 7/5६ 8५80८7४ ) है । इस योजना के अनुसार सब उस्मी- 
दवारों को उनके दल के अनुझप सूची-बद्ध किया जाता है और हर निर्वाचन-क्षेत्र के 
लिए, प्रत्येक दल, पूर्ण की जाने वाली सीटों की संख्या तक, अपने उम्मीदवारों की सूची 
उपस्थित करता है। मतं-दाता मन-पसंद की सूची के लिए मत-दान करता है। और 
सूची लिखित व्यक्तिगत उम्मीदवारों के पक्ष में डाले गए मत स्वतः सूची के लिए मत के 
रूप में गिने जाते है। इसका आशय यह है कि मत-दाता सूची के लिए मत-दान करते हैँ न 
कि उम्मीदवार के लिए और सीठों को प्रत्येक सूची के लिए प्राप्त मतों की संख्या के अनुपात 
में दलों में विभाजित किया जाता हैं । 

प्रत्येक मत-दाता एक के लिए मत-दान करता है या वह उतने वोट डाल सकता है 
जितने प्रतिनिधि चुने जाने हों। किन्तु वह किसी भी उम्मीदवार को एक से अधिक मत-दान 
नहीं कर सकता। उम्मीदवार के लिए आवश्यक मतों की संख्या का कोटा हेयर प्रणाली की 
भांति निरिचत किया जाता हू अर्थात डाले गए मतों की कुल संख्या को पूर्ण की जाने वाली 
सीटों से विभाजित किया जाता है। इसके बाद प्रत्येक दल- सूची द्वारा प्राप्त मतों की कुछ 
संख्या को कोटा द्वारा विभाजित किया जाताहँ ओर उसका भजनफल प्रतिनिधियों की वह 
संख्या होती है जिसका प्रत्येक दछ अधिकारी होता है । यदि सब सीटें नहीं हीं भरतों, तो जिस 
दल का महत्तम आंशिक आधिक्य होता है उसे शेप सीटें मिलती हैं । एक अन्य विधि को भी 
अपनाया जा सकता है । निकट के निर्वाचन-क्षेत्रों में दल द्वारा प्राप्त मतों का आंशिक 
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आधिकय कोटा की क्षतिपूर्ति के छिए जोड़ा जा सकता है। कल्पता कीजिए कि डाले 
गए मतों की योग सस्या ५० हजार होती ह और उस गिर्वाचन-क्षेत्र ते पाच प्रति- 
निधियों को चुता जाना हैं। पुनः कल्पना कीजिए कि तीन दछ गूचिया हे--कग्रेमी, 
समाजवादी औौर ताम्यवादी और प्रत्येक सूची को ऋमशः २३२ हजार, २० हजार 
और ८ हजार मत मिले हे। सदस्य-योग्यता का कोटा १० हजार हो तो दो-दो सीर्टे 
कांग्रेसी जोर समाजवादी दल्यो को मिलंगो। साम्यवादियों को कोई भी नही मिछ सकेगी । 
फलस्वरूप, दो में से एक वात हो सकती है! यदि निर्वाचन-क्षेत्र में आशिक आधिक्य 
प्रणाली का जनुसरण किया जाता है, तो पराचवी सीट भी कांग्रेसी दल को मिलेगी 
क्योकि कांग्रेस का आश्चिक आधिक्य समाजवादियों कौ अपेक्षा अधिक हूँ । यदि 
निवर्चिक-क्षेत्र में मतों के आशिक आधिक्य को परिवर्तन करने की विधि अपनायी जाती है, 
तो पड़ोसी निर्वाचन-क्षेत्र में साम्यवादी दछ ने जितने मत प्राप्त किये होगे, मान लीजिए « 
२५००, तो वह आठ हजार के योग में जोड़ने के लिए परिवर्तन किये जाते हे, जिससे 
साम्यवादी एक सीट की मांग करने के अधिकारी हो जायेगे । इसी प्रकार, काग्रेंसी दल द्वारा 
प्राप्त दो हजार मतों का आधिक्य एक अन्य निर्वाचन-क्षेत्र में दल के मतों में जोड़ा जा सकता 
हूँ और वह एक अतिरिक्त सीट का अधिकारी वन सकता है। 
आनुपातिक प्रतिनिधित्व के पक्ष भौर विपक्ष में तक (/॥8पगा४70 ि 
& ०छग्ं75 00700 7व ॥१८७7८४८०३४०॥)--आनुपातिक प्रतिनिषित्व 
के गण स्पष्ट ही हूं । महू एक ऐंसी विधि है, जो छोटे या बड़े सभी दलों को प्रतिनिधित्व का 
भरोसा प्रदान करती हूँ, और वह भी, उनके मत-दान की शक्ति के अनुपात में । इस तरह, 
पार्लामेंट सब छोगो की राय का आइना वन जाती हैँ इसी स्थान में छोकतन्त्र छोगों की सर- 
कार के रूप में असछी काम करता हूं । आनुपातिक प्रतिनिधित्व अल्प-सख्यक दलों को 
सुरक्षा और राजनीतिक संतोष की भावना प्रदान करता है। हेयर प्रणाली प्रत्येक निर्वाचक 
को एक वास्तविक प्रतिनिधि प्रदाव करती है, जिसके विकल्प के लिए वह अकेला जिम्मेदार 
होता हूँ.। वह प्रतिनिधि अन्यो दारा चुना हुआ सामान्य प्रतिनिधि नही हूँ । उसे प्रथम या 
द्वितीय वरीयता प्रदान करके निर्वाचक ने उसे अपने विश्वास का संरक्षक बना रहने का 
पटा दे दिया हैं ओर उस विश्वास को उसे सौंपते हुए उसने कुछ झुक कर और अपने 
विकल्प पर बिचार भी किया होगा । निर्वाचकों में इस राजनीतिक विवेक के दो छाभकारी 
परिणाम होते हैं। प्रथमतः, यह नागरिक दिलचस्पी को उन्नत करता है और द्वितीयत- 
सह अधिक जागरूक ओर सम्मानित प्रतिनिधियों के चुनाव द्वारा व्यवस्थापिका सभा के 
स्वरूप को उन्नत करने में सहायक होता है । 
> किन्तु आनुपातिक प्रतितिधित्व की राजनीतिक योग्यता के विषय में, जहा भी कहीं 
इसे क्रिया रूप में परिणत किया गया ह, भीषण आपत्ति की गई हैं । छास्फी का मत हैँ कि 
आयुनिक राज्य की कठिनाइया निर्वाचन-यन्त्र के सुधार द्वारा ठीक नहीं की जा सकती | ये 
कूठिनाइया स्व्ष्प में मुख्यतः नैतिक हे और उनका मुकाबछा “विवेक के छोकप्रिय मान की 
और जाथिक प्रणाली के सुधार द्वारा होना चाहिए, न कि मतों की खूब अच्छी तरह 
थओजित मात्रा के अनुपात में मनुष्यों के चुनाव द्वारा।”* वंस्तुत', आनुपातिक प्रतिनिधित्व 
4, 4, ००. था. 9- 35. 





३४२ राजनीतिक विज्ञान के सिद्धान्त 


की प्रणाली जन-जीवन के मान को उन्नत करने में असफल रही है, क्योंकि यह छोटे दलों 
और समहों को जन्म देती है, जो समुचित सार्वजनिक मत की प्राप्ति असंभव कर देते हूँ । 
वहदलीय प्रणाली दुर्वके सरकार की द्योतक हूँ और दुर्बंड सरकार का अन्तत्त: अथ हूँ 
अनत्तरदायी सरकार । असंवद्ध सार्वजनिक मत के साथ जुड़ी हुई अनुत्तरदायी सरकार 
विभागीय सरकार होती है जो म्रष्ठाचार, स्वार्यपरता,पक्षपात और उनके अन्तर्गत अन्य सब 
बराइयों को प्रोत्साहन देती है । जब प्रत्येक दल को प्रतिनिधित्व का विश्वास होता हैँ तो 
स्वार्थी लोग नये दलों की रचना में सहायक होते हैं । 
कितु आनुपातिक प्रतिनिधित्व का हीनतम पक्ष यह है कि यह व्यवस्थापिका सभा 
के राष्ट्रीय स्वरूप को नष्ट कर देता है और उसे विभिन्न रूप के विभागीय स्वार्थों का मंच 
बना-देता है । व्यवस्थापिका सभा में विचार-विमर्श के लिए आने वाले सव प्रश्तों पर राष्ट्र 
के सामान्य कल्याण की दृष्टि से विवाद नहीं होता, प्रत्युत दल या स्वार्थ-विशेष की दृष्टि 
से होता है । इस ढंग से व्यवस्थापन-कार्य दलीय व्यवस्थापन का रूप धारण कर कछेता हैं, 
जिसकी प्रवृत्ति अनिवार्य तः वर्ग-व्यवस्थापन. की वृद्धि होती है । ' 
आनृपातिक प्रतिनिधित्व की सव स्कीमों के अधीन, चुनावें के लिए क्षेत्र, बहु-सदस्य' 
निर्वाचन-क्षेत्र होने चाहिएं। वहु-सदस्य चुनाव-क्षेत्र विकल्प की जटिल्ता में वृद्धि करते 
हैं और लोक नेता की शवित में वृद्धि करते हैं । इस तरह, निर्वाचकों और प्रतिनिधियों के 
बीच के वंधन का कम प्रत्यक्ष होता अवश्यम्भावी है । एक अच्छी निर्वाचन प्रणाली निर्वाचकों 
के साथ उम्मीदवारों का परिचय सही तरीके से करने योग्य होती है और चुनाव के वाद 
प्रतिनिधियों को अपने निर्वाचन-क्षेत्रों के निकट संपर्क में रहता चाहिए ताकि उन में व्यक्तिगत 
बंध उन्नत हो सके। कितु आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली (सदस्य और उसके निर्वाचन- 
क्षेत्र के बीच व्यक्तिगत संबंधों की आशा को नष्ट करती है; उसका रूप सूची में दिये अंश 
'के समान होगा, जिसे प्रायः पूर्ण रूप में दल-आधार पर मतनदान प्राप्त हुआ था।”* न ही 
यह प्रणाली उप-चनाव प्रदान करती है । उप-चुनाव सार्वजनिक मत को मापने का एक यंत्र 
हैं । यदि सार्वजनिक मत में परिवर्तन को प्रकट करने का अवसर प्रदान नहीं किया जाता 
हूँ तो व्यवस्थापिका सभा अपने प्रतिनिधि-स्वरूप को खो देती है । प्रतिनिधि समय से 
पिछड़ जाते हैं । 
आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली पर्याप्तरूप में जडिक और औसतन मत-दाता 
की समझ से वाहर है । उदाहरणार्थ, हेयर प्रणाली में मतों की गणना और पुनर्गंणना जटिल 
और दुर्गम समस्या है ओर उसके साथ ही मतों संबंधी वरीयताएं तथा परिवर्तन की पेचीद- 
गियां हैं । इससे अधिक, यह मत-दाताओं को गणना-अधिकारियों की दया पर छोड़ 
दता है । सूची-प्रणाली म॑ झ्रप्टाचार का अत्तिरेक्त भय है। प्रत्याशित उम्मीदवारों की 
अन्यायपूर्ण और म्रप्ट विधियों से दल-सूची में अपने नाम शामिल करा लेने की प्रवत्ति होती 
दल-स्वामियों के प्रभाव में वृद्धि करने में भी सहायक होती है और दलीय संघर्ष 
को ्रोत्साहन देती हैँ । दल-प्रवंधक मौलिक सूचियों का इस ढंग से प्रबंध करते हैं कि उन्हीं 
के मनोनीतों की वहुसंख्या आ जाय । 


इन आधारों पर सजग और प्रवुद्ध बहुमत आनुपातिक प्रतिनिधित्व को छाग्रू करने 
!, पञत , ०9. ली, 35. 
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का विरोधी है ।* छास्की के मत में इसका राष्ट्रीय मत का तयाकथित बहूतर प्रतिनिभित्त 
करने का दावा सरिस्य हूँ ।* वे इस मत से सहमत नहीं हें कि एक-्सदस्य निवर्चिन-सेन में 
अल्प-सस्यक प्रतिनिधित्वद्दीन रह जाते हूँ और आनुपातिक प्रणाह्वी में इस नव को पर्वाष्त 
झूप में दूर किया जाता हूँ । छास्की डा. फाइनर (07. फग८7) के साथ इस वात में पूर्ण 
सहमत है कि “अल्पसल्या की परिधि (07207) निर्वाचन-क्षेत्र की सीमाओं द्वारा 
मर्यादित नहों ।” राजवीतिक निर्यय मत-यणना की ग्णित-विधि से नहीं किये जाते। 
कानून-निर्माण की प्रक्रिया में प्रमावो का विश्येप महत्व होता है। भौर बल्पसेल्यक दृष्टिफोण 
अपनी सम्मतियों और इच्छाओं की अभिव्यक्ति के लिए उनमें पर्याप्त सस्‍्याएं पा सकते 
हूँ ।/३ एक महान फ्रामीसी न्‍्यायवेत्ता, दिवग॒त प्रो. एसमीन ('उध्यामंट०) आनुपातिक 
प्रतिनिधित्व की आमूछ निंदा करते हे। उतका कथन है, “आनुपरातिक श्रतिनिधित्व की 
प्रणाली की स्थापना करना वाब कैमरलछू प्रणाली (82८८४ 995८४) द्वारा 
प्रदान चिकित्सा को शुद्ध विष में परिवर्तन करना हैं, यह अव्यवस्था को सग्रठित करने तथा 
व्यवस्थापकीय शक्ति की क्षीण करने के लिए है, यह मध्रि-्मड़छो को दुर्बछ बनाते के 
लिए हैं, उनकी सम-स्वरता को नप्ट करने के लिए हैं, और पार्लामेंद्री सरकार को असम 
बनाती है ।/* 





अल्पसंख्यक कर उनमें से कोई भी आनु- 
पातिक प्रतिनिधित्व की नही है । ये सव स्कीमे अल्पसख्यकों को कुछ प्रतिनिधित्व प्रदान 
करती है, कितु आवश्मक रूप में उनको मत-घकित की गणना के अनुपात से नहीं । 

सोमित-मतदान की योजना (प्नढ 7/ए्यं।69 ४०६ 20 )--अनेक 
योजनाओं में से, जो अल्पसस्यकों को प्रतिनिधित्व देने के लिए अपनाई गई हूँ, एक सीमित 
मत-दान योजना है । इस प्रणाली के अधीन बहु-सदस्य निवांचन क्षेत्र होते हे, जिनमें न्यूनतम 
तीन सीटें होतो हूं ! प्रत्येक मत-दाता पुर की जाते वाली सोटो की अपेक्षा कम सख्या में मत 
डाल सकता है । इससे अधिक, उसते किसी एक उम्मीदवार को एक से अधिक मत नही देता 
होगा। उन्हें जितने मत डाछे जाने हे, उतने द्वी उम्मीदवारों पर फैठाना होगा। 
उदाहरणार्थ, पाच-सदस्य निर्वाचन-क्षेत्र में प्रत्येक मतदाता को चार उम्मीदवारों या 
उससे भो कम को मत देने की मंजूरी होगो। इस ढंग से अल्पसस्यक दक युक्तिपूर्वेक 
एक या दो सदस्यों के चुने जाने के विपय में निश्चित ही जाते हूं । 

कितु क्रियात्मक हूए में सीमित मत-दान योजना केवल पर्याप्त वड़े अल्प मतों को 
ही प्रतिनिधित्व प्रदात करती है । जव कई दल होते है, तो यह कार्वकारों नहों होती । इसके 
याद, यह आनुषातिक प्रतिनिधित्व भी स्वीकार नहीं करती | यह एक ऐसी प्रणाली है, 
जिसकी प्रवृत्ति केवल सौमित प्रतिनिधित्व प्रदाव करना हूँ । कवत- यह विधि केवल निर्वाचन 

3. आठ४७४०६, गए ०५, 9. 3% 

2. ०ए- ८६, 9- 36 


3, ॥99, 9. 37. 
4. शैड बुप)०घत्प फ् छड्रमल, ०० था 9० 553. 


३४६ राजनीतिक धिन्नान के सिद्धान्त 


शख्-शरू में प्रदेशीय प्रतिनिधित्व की निर्वाचन प्रणाली में परिवर्ततों ने आनुपातिक 
प्रतिनिधित्व की मांग का रूप धारण किया।* कितु शीघ्र ही येह अनुभव कर लिया गया कि 
आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली केवल अल्प-संख्यकों को प्रतिनिधित्व का भरोसा देती' 
हैं जो स्वीकृत राजनीतिक दलों के रूप में है । यह अन्य बड़े और महत्वपूर्ण, आर्थिक, 
सामाजिक और व्यावसायिक सम हों को और अन्यों को, जिनके निजी विलक्षणता के अनुरूप 
विशेष स्वार्थ हूं, प्रतिनिधित्व प्रदान नहीं करती । यह युक्ति दी जाती थी कि इस प्रकार के 
सव स्वार्थों के लिए व्यवस्थापिका सभा में विशेष प्रतिनिधित्व की आवश्यकता हैं । एक 
जूते बनाने वाले को जूते बनाने वालों का प्रतिनिधित्व करना करना चाहिए। वास्तविक प्रतिनिधि 
संस्थाएं वह हैं, जो भिन्न कृत्यों के साथ, जो व्यवित करते हैं, संबंधित हूं 


स्वार्यों के प्रतिनिधित्व के समर्थक ( 8त902८8(९४ 66 ४6 रिशुआ८डछा- 
घ्ववं00 णी ग्राथ८४8 ) :-स्गों, पेशों, व्यवसायों या समाज के. अन्य समूहों 
के आधार पर प्रतिनिधित्व की-.प्रणाली हाल ही की उत्पत्ति नहीं है । मीराबो 
( शव ट्क्प ) ने फ्रांसीसी क्रान्ति के समय घोषणा की थी कि एक व्यवस्थापिका 
सभा को समाज के सव स्वार्थों का दर्ण होचा चाहिए। सीस (9/29८8 ) ने भी व्यवस्थापिका 
सभा में समाज के महान उद्योगों के विशेष प्रतिनिधित्व की आवश्यकता पर जोर दिया हूँ । 
अभी हाल ही के समयों में कृत्यकारी प्रतिनिधित्व की प्रणाली को समर्थकों की अधिक संख्या 
प्राप्त हो गई है । डुगेट ([)घ९पां।) को मत है, “राष्ट्रीय जीवन की सव महान शक्तियों 
का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, ग, सम्पत्ति, वाणिज्य, निर्माणकारी पेशे, और यहां 
तक कि विज्ञान और धर्म भी ।” किन्तु कृत्यकारी प्रतिनिधित्व का सिद्धांत मुल्यतः जी. डी. 
एच. कोल ( (७, 7). &. (४0]6 ) के नाम के साथ सम्बद्ध है। कोल का कहना है कि 
एक सर्वेशक्तिमान प्रतिनिधि संस्था की जगह समाज में उतने ही अलग-अलग प्रतिनिधियों 
के निर्वाचित समूह होने चाहिएँ, जितने कृत्यों के जुदा-जुदा अनिवार्य समूहों का अनुष्ठान 
करना होता हूँ । यहां दो भिन्न मतों के समूह हैँ जो व्यावसायिक प्रतिनिधित्व का समर्थन 
भिन्न दृष्टियों से करते हैँ । साम्यवादी इसका इसलिये समर्थन करते हैं कि यह मतदाता के 
ध्यान को उस कार्य के सम्बन्ध में केन्द्रीभूत करता हैं और उसे थ्रमजीवी दृष्टिकोण से विचार 
करने के लिए वाध्य करता है। दूसरी ओर, असाम्यवादी इसलिए इसका समर्थन करते हैं 
कि वे एक-सदस्य निर्वाचित क्षेत्रों से सदस्यों को चुनने की वर्तमान प्रणाली से निराश हो 
चुके है, उदाहरणार्थ, ग्राहम वालस ((570॥7 ४४०१०७७ ) का मत है कि जब निम्न 
सदन को प्रदेशीय आधार पर चुना जा सकता है, तो यह आवश्यक है कि द्वितीय सदन 
भिन्न स्वार्थों और कृत्यकारी समूहों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए । बेब्स (५४८४०७७७). 
एंसी प्रणाली का समर्थन करते हे कि जिसमें राज़नीतिक-पालम्रेंट और सामाजिक: 
पार्लमेंट हो ।९ जो भी हो, यह दोनों समूह विश्वास करते हैं कि भनष्य “उन लोगों के 
वास्तविक गृणों के कहीं अधिक विवेकर्‌र्ण और विश्वस्त निर्णायक हैं, जो उसी उद्योग 
काम करते हूँ वजाय उनके कि जो उसी भौगोलिक जिले में रहते है, जव कि कई यह भी 
4... एपापांगए ठए. ८0, शत, 7५, 9, 25 


२2. 90॥69 जाते एल३'८८ ७४८०७३,०७ (९०ाषमघा४०त (07 भार 500905६ (00फग्रा०प्रक्टपी 


ण (८5६ फैधपणंध.? 


निर्वावक ओर प्रतिनिधित्व शेड७ 


विश्वास करते हे कि मुख्य राजनीतिफ प्रइन अनिवायं त: औद्योगिक श्र हैं, जिनका संबन्धित 
उद्योगों के प्रतिनिधियों द्वारा निर्णय होना आवश्यक है ।” ९ 


स्वार्यों के प्रतिनिधित्व के उदाहरण (फिड्याग्णोंटड णी' रिट्तटब्यांधाणा 
0 ॥7(९:८७$ ) :--हत्यकारी _प्रतिनिधित्व की प्रणाली रूसी प्रणाढ़ी (80४7० - 
$१588९797-)-के नाम से ख्यात हूँ | भौगोलिक या प्रदेशीय प्रतिनिधित्व-प्रणाली को 
सोवियत रूस में शिल्प सिद्धात पर आधारित प्रणाली द्वारा स्थानापन्न कर दिया गया है, ' 
अर्थात्‌, मजदूर, किसान, पेशेवर छोग, तथा अन्य वर्ग प्रदेशीय क्षेत्र की चिता किये बिना 
अपने निजी प्रतिनिधि चुनते हें। सोवियत यूनियन में एक प्रतिनिधि उस जिछे का प्रति- 
निधित्व नहीं करता कि जिससे वह चुना जाता है। वह किसी विशेष स्वार्थ का प्रतिनिधित्व 
करता हूँ ।'मुसोलिनी ने इटली में व्यावसाधिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली को जारी किया था, 
और तदनुसार, सीनेट को पुनः सगठित किया गया था। यह भिन्न व्यापारों और पेशो, 
ब्रियोजितों तथा फासिस्ट सरकार द्वारा स्वीकृत मजदूर सघो द्वारा निर्मित थी । जर्मनी के 
बीमार ( /४८ंए्०' ) सविधान ( १९१९ ) ने नेशनछ इकोनामिक कौसिल को 
रचना से, जो श्रम, पूजी और उपमोवताओ का प्रतिनिधित्व करती थी, एक नपीनता 
को जारी किया था।* नेशनल इकोनोमिक कौसिल मे तृतीय व्यवस्थापिका सदन के तत्त्व 
निहित थे। कौसिल को व्यवस्थापिका सभा को शक्तियों का अधिकार नही था, किंतु 
संविधान में आदेश था कि सामाजिक तथा आर्थिक मामलो से सवधित महत्वपूर्ण कानून के 
सब आलेखों ( 07903 ) को पार्छामेट में उपस्थित करने से पूर्व कौसिल में उसकी 
सम्मति के लिए भेजे जाते चाहिएँ। इसके अतिरिक्त, यह अपने निजी सदस्यो द्वारा पार्ला- 
मेंट में भी विधयक सीघे,भेज सकती.थी। ग्रेट ब्रिटेन में विश्वविद्यालयों को व्यवस्थापिका 
सभा में विश्येप प्रतिनिधित्व प्राप्त है । स्वार्यों का प्रतिनिधित्व भारत में भी, केंद्रीय और 
राज्य व्यवस्यापिका सभाओ दोनों मे प्रचलित है । उनमे अनेक हितो के लिए सीट सुरक्षित 
रुखी गई है। राज्यों में विश्व-विद्यालयो तथा स्थानीय सस्थाओ के लिए सीटें सुरक्षित है । 


फृत्यकारो प्रतिनिधित्व की आलोचना ( (टघंधंलंडय ० साल्पंगावो 
स्‍टए7०शाक्व०ा) :--तिस पर भी इत्यकारी प्रतिनिधित्व के सिद्धात में “ऐसी 
दुर्बंलताएं है कि प्रदेशीय प्रतिनिधित्व की अपेक्षा इसे कुछ ही बेहतर कहा जा सकता है ।/३ 
दिवगत प्रो. एसमीव ( डिध्ा८० ) नें इसे इन शब्दों मे बदनाम किया हैँ, “यह एक 
छलपूर्ण और झूठा सिद्धात हैँ, जिसके कारण लडाई-झगडे, अव्यवस्था और अराजकता 
तक भी हो सकती हूँ ।” वे कहते हैं, “व्यापक मताधिकार के आधार पर निर्मित प्रदेशीय 
सभा, फलस्वरूप, समुदाय के अन्तर्गत इच्छाओं के सघर्ष में अतिम निर्णयो के लिए सर्वोत्तम 
विधि जान पड़ती हूँ ।”* प्रदेशीय आवार पर निर्वाचित व्यवस्थापिका सभा अनुत्तरदायी 
ढंग से कार्य नह्दी कर सकती, वयोकि यह निर्वाचक-मडछ की इच्छा की रचना होती है। 
छास्‍्की का मत हूँ कि राज्य के अन्तगंत भिन्न हितो को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा 
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अव्याय : : १७ 
व्यवस्थापक मंडल 
( ॥फ्र6 ६€ट्ड/|डॉड्वा5ए78 ) 


अरिस्टोटल के समय से इस वात को सामान्यतः स्वीकार किया जाता है कि राजनीतिक 
शक्ष्ति तीन मोदी सूचियों में वांठो जा सकती हैं । प्रथम है, व्यवस्वापिका झक्षित, जो राज्य 
की इच्छा का निर्माण करती है और उसे व्यक्त करती हैं । व्यवस्थापक-मंडल, प्रतिनिधि 
सभा होने के कारण, लोकमंत्री सरकार में कानूनों के रूप में समाज के सामान्य नियमों को 
अचलित करता है। राज्य के कानून उत्त रूप को निर्वारित करते हैँ, जितके अधीन राज- 
नीतिक रूप में संगठित समाज में रहने की लोगों से जाया की जाती है । द्वितीयत:, यह देखने 
के लिए भी कोई शक्ति होती चाहिए कि राज्य के नियमों का सव-कोई ठीक तरह से पालन 
करते है और जआाज्ञामंग नहीं होता । यह काम प्रवंघकारी का है । इसके वाद तीतचरी न्‍्याव- 
विभागीय शक्ति है । व्यायाघीज्य निश्चय करते हैं कि क्या कानून किसी विशेष जब्स्या में 
लायू होने योग्य है या नहीं । न्‍्याय-विभागीय शक्ति निश्चय करती हैं “उस स्वरूप का जिसमें 
प्रवंधकारी का काये पूर्ण किया गया हो । वह यह देखती है कि प्रवंधकारी अधिकार-शक्ति 
का प्रयोग व्यवस्थापिका द्वारा बनाए सामान्य नियमों के अनुरूप है।”* यदि प्रवंध- 
कारी काबूनद्वाराप्रदत्त शवित का अतिक्रमण कर कोई कार्य करता है, तो जज इस वात की. 
घोषणा कर सकते हूँ कि प्रवंधकारी द्वारा जारी किया गया बादेश कानूव-विरुद्ध हैँ । 

व्यवस्थापिका शर्वित की उच्चता (5प्रूएाथ्यम8८ए ० 68 7,८878॥9096 
20७८४) :--कितु व्यवस्थापक-मंडरू का निविवाद रूप में श्रेप्ठ स्थान है । वस्तुतः, 
राज्य का मुख्य और महत्वपूर्ण कृत्य व्यवस्था का हूँ। प्रबवंधकारी और न्याय विभाग 
तव तक कार्य नहीं कर सकते, जब तक व्यवस्वापक-मंडल काय्ये न कर चुका हो | कानून 
न्यायनिर्णय दे सकने या प्रवंधकारी के कार्य करने से पूर्व विद्यमान होंगे । प्रवंधकारी और 
स्याय-विनाग के प्रत्येक कार्व में व्यवस्थापिका द्वारा बनाए प्रचछित कातून का मुल्यतः 
समावेश होगा । गिलकाईसट ने व्यवस्थापिका, प्रवंधकारी और न्याय विभागों की तुलना 
न्याय के ग्रघान, जौर योग प्रतिज्ञाओों तथा परिणामों से को हैं । वे कहते हें, व्यवस्थापिका 
प्रधान प्रतिज्ञा हैं, न्‍्याय विभाग गौण प्रतिज्ञा और प्रवंधकारी परिणाम है ॥” * 

व्यवस्थापक मंडल के कृत्य 
(कीपफ्ाटा005 ० 0८ 7,685207८) 

व्यवस्थापक-मंडल के छृत्य प्रत्येक देश में एक जैसे नहीं हैं । वे पूर्णतवा सरकार के 
रूपपर निर्मर करते हैं। यदि सरकार का रूप निरंकु् राजतंत्र है, जैसा कि जार-शाही 
के रूप में था जयवा जैसा कि वर्तमान में अफगानिस्तान में भी हैं, तो व्यवस्थापिका सभा 


4. टिका ० ै०प्ंप5., ०9- ला, 9. 295. 
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सब कार्यों में प्रवधकारी की केवछ परामर्शदातू सहायक संस्था हैँ। नौकरमाही रूप 
की सरकार के अधीन व्यवस्वापिका समा पूर्णतया प्रबंधकारी के अघीन होतो है, जैसा कि 
१९३७ से पूर्व भारत के प्रार्तों में था, और अगस्त १९४७ में भारत के प्रभु-सत्ता राज्य बनने 
से पुर केंद्र में घा। हिटलर और मुस्तोलिनी जैसे तावामाह व्यवस्थापक-मंडल के अस्तित्व 
पर कोई घ्यान नही देते थे। हिटलर और मुसोलिनी दोनों ने ब्यवस्थापिका सभाओं की 
शक्तियों को दवा दिया था और मुल्यतः आदेश्न या अध्यादेशों (07क्‍7॥८८5) 
को जारी करके झासन करते थे। जमंन पार्लामेंट ने १९३३ में नेशनल मवि-मंडल कौ-- 
वस्तुतः स्वतः हिटलर को--घार बफ के लिए कानून बनाने, सपियाँ करने, बजट चनांने 
और पस्तुतः, बिना बाघा या अवरोध के “संविधान के भीतर या बाहर मनचाहा खेंल खेलने 
की” शक्ति प्रदान की थी ।" , . . . . . +कितु हिटलर को प्रदान की 
गई झक्तियो का उसके जीवनकाल में कही अत नही हुथा। यहा तक कि छौह चासछर 
विस्मार्क भी, जिसने अपने काल में अनंत अधिकार प्राप्त किया था, इतना शक्ति-संपन्न 
नहीं हुआ था जितना यह नात्सी नेता । 
कितु पार्णभंद्री रूप की सरकार में, जैसा कि ग्रेट ब्रिटेन और भारत में पाया जाता हैं, 
व्यवस्थापक-मंडल प्रबंधकारी से श्रेष्ठ होता है । प्रवधकारी अपने सव कार्यों के लिए व्यवस्था- 
पिका सभा के प्रति उत्तरदायी होता हैँ और मत्रिगण केवल तभी तक अपने पदों पर बने 
रहते है, जब तक उसका विद्ववास प्राप्त कर सकते हैँ । इंग्लेड मे पार्लामेंद प्रभु-मत्ता है। यह 
दोहरा कार्य करतो है और सर्वेधातिक तथा कानूनर्ननर्माण की श्वितयों को जोडती है । 
यह सविधान की बनानें और परिवर्तन की योग्यता रखती है, और उसके साथ ही, सामान्य 
कानून-निर्माण का कार्य भी करती हैं । दूसरी ओर, संयुक्त राष्ट्र अमरीका में व्यवक्यापिका 
सभा की शक्तियां प्रबंधकारी के साथ सम-विस्तार की है । 
फलस्वरूप, व्यवस्थापिका सभा के कृत्य राज्य-्से-राज्य में भिन्न हैं। उनमे समानता 
नहीं । जो भी हो, व्यवस्यथापिका सभा के मुख्य इृत्यों का निम्न वर्गकिरण किया जा सकता 
ड्यवस्थापिका सभा के कृत्य (7,2छ85)48096 केप्राटध075) :;-ज्जैसा कि 
पूरव॑तः कहा जा चुका है, कानून को वर्तमान में लोगों की इच्छा की अभिव्यक्ति माना जाता 
है । जनता की इच्छा प्रतिनिधि सभाओं द्वारा व्यक्त की जाती हैं और कानूत बनाने के 
“सब साधनों को व्यवस्थापिका सभा से हड़प लिया है । फलस्वरूप, व्यवस्थापिका सभा 
कानून का सर्वाधिक समृद्ध और पत्यक्ष खत हैं। पुन, काभूनो को समाज की परिवर्तनश्वील 
अवस्थाओ के अनुरूप और नई सामाजिक परिस्यितियों के अनुकूछ होना चाहिए। फंलत:, 
युराने कानूनों का, जो असामयिक ही गए हों, सुघार किया जाता हैँ और उनकी जगह नये 
बनाए जाते हे | मत्रिन्‍्मडल रूप की सरकार के अधीन प्रवंधकारो का कानून बनाने में प्रत्यक्ष 
हाथ रहता हूँ | सभी सावंजनिक विधेयक सरकार की ओर छे आते हूँ । कितु प्रधानीय प्रणाली 
में प्रवधकारी काननू-निर्माण के प्रत्यक्ष सपर्क में नही रहता । उसमें वह अपने प्रभाव को या 
तो प्रधानीय स्ेझों द्वारा या प्रधान के दल के काग्रेस-सदस्यो द्वारा प्रभावित करता हे । 
विमर्शात्मक. कृत्य [ >लएथश्रप्ंए८ ऑिपाटएणाड ) :--म्यवस्थापिका 
[. ठ/88- कक ५५५ 9. 270. 


इए४ड '. राजनीतिक विज्ञान के सिद्धान्त 


क॒र्तेव्य सौंपा गया है, उन्हें अंधा-घुंघ, जल्दबाजी और कु-विचारित कानून-निर्माण के खतरों 
से बचना चाहिए । जागरूकता और सावधानी की उचित मात्रा कानन-निर्माण की प्रथम 
आवश्यकता हैँ, क्योंकि कानन-निर्माण में आवेश- होना खतरनाक होता हैँ । द्वितीयत:, 
चूंकि काननों का सवके लिए समान प्रभाव होगा, इसलिए आवश्यक है कि व्यवस्थापिका 
सभा सब लोगों की प्रतिनिधि संस्था है, जिसमें अनेक स्वार्थों का प्रतिनिधित्व हो, जिससे 
सब वर्गों की सम्मति प्राप्त की जा सके । इन लक्ष्यों की प्राप्तिके लिए भिन्न साधनों को 
अपनाया गया है । उनमें से एक व्यवस्थापिका सभा के संगठन का स्वरूप है। 
एक-सदनात्मक और द्वि-सदनात्मक संगठन (िफंट्शाप्रशओें ब्यते 
दक्ाआ०णों (78०7४४०४४07 ):---जब कहीं केवछ एक ही व्यवस्थापिका सभा हो, 
तो संग्रठन की इस प्रणाली को एक-सदनात्मक (०7ंट&767०४] ) कहते हे । जब. 
व्यवस्थापिका सभा दो सदनों में संगठित होती है, तो उसे द्वि-सदनात्मक प्रणाली 
(3+-८०॥०८० ७ ) कहते हैं। राजनीतिक विज्ञान का प्रायः यह्‌ मत है कि व्यवस्थापक- 
मंडल के दो सदन होने ही चाहिएं। 'एक-सदनात्मक सरकार को जनतांत्रिक अंधाघुंधी 
का ईश्वरीकरण” समझा जाता है । कुछ लेखक एक-सदनात्मक सरकार को, “यदि भ्रष्ट 
ओर हिंसक नहीं,” तो स्वप्तदर्शी रूप में चित्रित करते हैं, जिसका सामान्यतः अच्त स्वेच्छा- 
चारिता में होता है । सर हेवरी मेन का मत हैँ कि द्वितोय सदव का कोई भी रूप न होना 
ही बेहतर है । उन्होंने कहा हैं कि द्वितीय सदन से जो आशा की जानी चाहिए, वह 
“अग्नान्ति में प्रतिद्वंद्दी नहीं, प्रत्युत अतिरिक्त सुरक्षा है। 
कितु द्वि-सदनात्मकवाद व्यापक नहीं हुआ । अठारहवीं सदी में और उन्नीसवीं सदी 
के आरंभिक भाग में एक-सदनात्मकवाद का वोलवाला था। अमरीका में वेंज॑मिन फ्रेंकलित 
उसके प्रवकू समर्थक थे और यह उन्हीं के अधिकांश प्रभाव का फल था कि पेंसिलवानिया 
(?वपा३ए एथाएं& ) की व्यवस्थापिका सभा प्रथम संविधान के अधीन एक- 
सदनात्मक बनी । उन्हीं दिनों, इंग्लेंड में भी, बेयम (30707972 ) ने एक-संदनात्मक 
व्यवस्थापिका सभा का समर्थन किया। फ्रांसीसी क्रांति के समय भी वहां एक-सदली व्य- 
वस्थापिका सभा के अनेक समर्थक थे, और तदनुसार १७९१ और १७९३ के संविधानों 
, में इसकी गुंजाइश की गईं थी। १७९५ में, दो सदनों की रचना की गईं, जो १८४९ तक 
अस्तित्व में रही, और उसके वाद फ्रांस पुनः एक-सदनात्मकवादी बन गया । जो भी हो, 
यह भी केवल कुछ ही समय तक रह पाया । फ्रांस को एक-सदनी व्यवस्थापिका सभाओं का 
अनुभव संतोपप्रद न रहा और कहा जाता हैँ कि उनकी कार्ये-पद्धति में “हिंसा, अस्थिरता 
और निम्तकोटि की ज्यादतियां प्रकट होती थीं ।” १ सार्वजनिक मत दट्वि-सदनात्मकवाद 
के पक्ष में हो गया और जिन देशों ने एक-सदनात्मकता को पूर्वेतः अपनाया था, उन्होंने 
द्वि-सदनात्मक प्रणाली के लिए इसका परित्याग कर दिया। इंग्लेंड में कामवैल ने जिस 
हाउस आफ लाड स का अन्त कर दिया था, वह जीघछा ही पुनः जारी कर दिया गया। पेंन- 
सिल॒वानिया में १७९० तक एक-सदन जारी रहा और उपरांत वहां भी दो-सदन कर दिये 
गए । मंक्सिको, स्पेन, पुर्तंगाल, नेपल्स जैसे अन्य राज्यों ने तज्वे के वाद, द्वि-सदनात्मक 
प्रणाली के पक्ष में इसका परित्याग कर दिया। इस प्रकार, द्वि-सदनात्मक प्रणाली प्रत्येक 
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व्यवस्यापक मंडल ३५५ 


शाज्य में व्यापक रूप घारण कर गईं। कितु प्रथम विश्व-युद्ध के उपटान्त कई राज्यों ने पुनः 
इसे छोड़ दिया । यह उल्लेखनीय हूँ कि जिन अधिकाश राज्यों ने एक-सइन प्रणाली को 
अपनाया था वे था तो वर्सेलिज सथि की रचना ये या ऐसे राज्य थे, जिन्होंने किसी प्रकार की 
ध्यतिकारी उथड-युयकछत, देखी थी। तित पर भी, एक-सदनात्मक प्रणाली चिरकाऊ तक 
न॑ रह सकी ओर वर्तमाव में द्विसदनात्मक प्रणाली प्रायः व्यापक रूप में प्रचलित है। 


ड्वि-सदनात्मक भ्रणात्ये के पक्ष में युक्तियां (है हुपा]९7 7] कीवएएफ' 0 
क-एवाशशोदा) )' :--१- द्विसदनात्मक प्रणाली एक-सदनात्मक द्वारा “घृषित, 
फअ्रीप्ट मौर आतंकप्रूर्ण” स्वो.्ठत कानूनों के विरुद्ध आवश्यक संरक्षण के रूप में 
मानी जाती हूँ । इसके अतिरिक्त, द्वितीय सदन राज्य-शक्ति को आवश्यक सतुरझन प्रदान 
करता हैँ, अल्प-सस्यकों को उचित सरक्षण प्रदान करता है, और स्वतत्रता के लिए जनिवार्य 
सुरक्षा है । दूरी ओर, एक-सदन अल्प-सख्यकों को हानि पहुंचाने वाछे कानून स्वीकार कर 
सकता है, उत्तरदामित्व की भावना से शनन्‍्य होकर और बिना विचार-विम्ध के कार्य कर 
सकता है, और विश्येप रूप से उसके छोक-नेता के बुरे प्रभावों से प्रभावित होने की सभावना 
होती हूं । 

'. द्वि-सदनात्मछ प्रणाछो जल्दवाजो, अंधाघुंघ और दुर्विचारपूर्ण-कासून-विर्माण पर 
आवश्यक रोक ,है। यहू तिम्त-सदन व्यवस्थापन-कार्यकलाप पर पुनर्विचार करके रोक का 
काये करता हूँ लास्को फ़ह्ते है, “कि द्वितीय सदन के रूप में हमें एक ऐसे यत्र की आवश्यकता 
हूँ जो तिर्वाचकों के छात्र.संपर्क में न आए हुए और अपनी अनुभवहीनता के कारण प्रत्येक 
प्रकार की नवीनता कय स्थागत करने के छिए उत्सुक निम्न सदन की प्रथम उग्र भावनाओं 
में शिधिल्ता छा सके।" एक-सदनी व्यवस्थापिका सभा, जिस पर दूसरे सदन की सझोयत- 
शक्ति की रोक नहीं द्वोती, अनुत्तरदायी प्रमाणित होती है । वह क्षणिक ग्रभावो की जल्दी 
अद्वण कर लेता है । एक-सद्रती सभा,जो विज्येपतया व्यापक वयस्क मतामिकार के आधार पर 
समठित की गई हो, अपने दुष्टिकोण में आमूछ सुघारवादी होती है | अतिसुधारवाद को 
प्ररिपक्द निर्णय ओर अनुदारवाद द्वारा अवरोध की आवश्यकता होती है, और यह द्वितीय 
सदत द्वारा प्रदान किया,जाता है । द्वि-सदनात्मक प्रणाद्वी में कानून बनाने के लिए दोनो 
सदनों की सम-स्थिति होना आवश्यक है । पहले सदन को स्वी६ ति के वाद किसी प्रस्ताव 
को द्वितीय सदन को स्ोंपना विचार-विमर् के लिए पर्याप्त काल प्रदान करता है । व्यववान 
के कारण होने वाली देरी निवच्रिक-मडछ को भी अपनी तम्मतिं प्रकट करने योग्य वनाती 
है । चासछर कंट का मत हूँ कि “व्यवस्थापिका सभा का दो भिन्न सदेतो में, और अपनी 
सबद्ध शवितयों के साथ अलग-अलग कार्य करने का मुख्य उद्देश्य दुःसद अनुभवों के वाद 
एक-सदनी व्यवस्थाविका सभा में भयकर और टक्तिशाली रूप में कार्य करते हुए पाए 
जाने वाछ़े आकक्मिक श्रवक्त आवेशो तथा पक्षपात, वैयक्तिक प्रभाव और दलव॑दी के कारण 
जल्दवाजी में उठाए गए कदमो के बुरे प्रमावो को दूर करना हूँ ।१ इसलिए, द्वितीय सदन 
कानूत-निर्माण में “लियनप करने, सुबार करने, गत्यावरोध करने, और स्थिरता उत्पन्न 
करने” का प्रभाव प्रयुक्त करता है । 
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ध्यवस्थापकू मंइल ३५७ 


इकाइयों द्वारा व्यवस्थापिका सभा पर अधिकार करने को रोकती हैँ, जैसा कि संयुक्त-राप्टू 
अमरीका में यह हूँ भी । 

९. कुछ छेसकों का मत है कि इिलसिदवात्मक प्रणाली प्रबंधकारी को स्पतंत्रता 
की रक्षा करती है और इकहरे सदन की निरंकुशता के विरुद्ध रक्षा प्रदान करती है । कुछ 
बन्यों का यह मी मत है कि द्वितीय सदन प्रवंधकारी को बल प्रदान करता है। कहा जाता 
है कि प्रवंधकारी एक सदन से दूसरे को अम्यर्यता कर सकता है और इस प्रकार, एक-सदत 
की उच्दुंखछताओं से जपनी रक्षा करता हूँ । तिस्र पर भी, यह तर्क ध्ंकापूर्ण जान पढ़ता है, 
बयोकि, पालियामंद्री सरकारों के जधिकाश देखो में, प्रवधफारी, क्रियात्मक रूप में केवल 
निम्न-सदन के प्रति उत्तरदायी है । १८७५ के सविधान के अनुसार, यह केयछ फ्रास में ही 
था कि मंत्रि-मंडल चेवर आंफ डँपुटीज तथा सीनेट दोनों के प्रति उत्तरदायी था, अन्यथा 
उच्च सदन सरकारों को दनाने या हटाने में कोई प्रभाव नही रुपता। 

इडिन्सदनात्मक प्रषाक्मी के विदद्ध ते (#ाहुपरगषा5 अ84)8 फै- 

' (गा0 शव ) :--दिन्‍सदनात्मक प्रणाली के बहुमुखी लाभ होने के बावजूद इस 
राजनीतिक संस्था में कुछ प्रकट त्रुटिया भी है । जैसा कि पूर्वतः कहा जा चुका है, प्रथम 
विश्व-युद्ध के बाद बहु-सख्यक यो रोपीय देशों को द्वि-तदन व्यवस्थापिका सभा में विश्वास 
नही रह गया या और वे एक-सदनात्मक प्रणाली में ददल गए यथे। कितु, जल्दी ही कुछ दिनों 
बाद, पुनः द्वि-सदनात्मकता की दिया में छहर उसडी और जिन देशों ने इस प्रणाली फो छोड 
दिया था, उन्होंने इसे पुनः जारी किया। जो भी हो, द्वि-सदतात्मकता के विरुद्ध जो तर्क हैं, 
वह इस प्रकार बहे जा सकते हैं : 

१. यह युक्त दी जाती हूँ कि छोकतत्र के दो भिन्न स्वर नहीं होने चाहिएँ। 
सरकार की कानून-निर्माण के सगठत की झाखा में एकता होनी चाहिए । सीज (5९४७ ) 
का कबन है, “कानूत छोयों की इच्छा का फ़छ है; लोग एक ही वक्‍त में एक ही विधव 
पर दो भिन्न इच्छाएं नहीं कर सकते, इसलिए, कानून-निर्माण को समा भी, जो जनता 
का प्रतिनिधित्व करती है, अनिवार्यत एक हो होनी चाहिए। वेजामिन फ्रेंकलिन ने 
द्विसदनी व्यवस्थापिका सभा की एक ऐसी गाडी से तुलना को है, जिसके दोनों ओर एक- 
एक घोडा छगा हो, और दोनो उसे विपरीत दिशाजों में जीच रहे है । 

२. किलु वास्तविक कठिनाई उस समय अवुभव होती हूँ, जब दोनो सदन लोक-मत्र 
से घुने जाते है और दोनों को सासे-्समान अधिकार होते है। जहा दोनों सदन एक ही रूप में 
सगढित होंगे, पद विवाद और विभाजन अचिवार्य होगे। उत्तरदावित्व के विभाजन का जर्थ 
हूँ निष्कियता ,और इस तरह, जनता की इच्छा नवरुद्ध होगी। एक सदन, जो दूसरे का प्रति- 
रूप हूँ, राजनीतिक उपयोगिता नही रखता, क्योकि, “यदि कोई दूसरा पहले से भिन्न-मठ 
होता है, तो यह शरारत है; यदि वह्‌ उससे सहमत होता है, तो यह कृत्रिम है!” 

३. एक-सदनात्मऊ प्रणाली के समर्थकों का मत हूँ कि द्वितीय सदनों के संगठन के 
विपय में कोई एक मत नही है। द्वि-सदवात्मक प्रयालों के विरुद्ध यह असहमति स्वतः 
एक तर्क हूँ। जिन देशों में दो सदन हूं, वहा उनके पुरर्तग न के विपय में बहुत विवाद हैँ । 
उदाहरणायं, हाऊस बॉफ लाई स की स्देव वेमेल कह कर निंदा की जाती है, हगोहि उह 
शादीवंशजों की छोड़ अन्य किसी का प्रतिनिधित्व नही करता और वह स्वत 33 
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में हैं । कैंनेडियन सीनेट के सदस्यों को मनोनीत करने की विचि कै- विपय में भी गंभीर 
आपत्तियां हैं । कह परत 

४. आगे चल कर यह भी कहा जाता है कि एकहरे-सदन द्वारस-स्वीकृत कानून न तो 
कु-विचारित होता हूँ और न ही जल्दवाजी का । प्राय: प्रत्येक उपाय, जोः कानून बनता हूं, 
वह विवाद और विहलेयण की लंबी विधि का फल होता है. उस्तुत: प्रत्येक आधुनिक 
व्यवस्थापिका सभा कानून बनाते समय समाचार-पत्रों तथा मंच पर व्यक्त की गई सम्मतियों 
में से अपना संकेत ग्रहण करती है । ऐसी अवस्था में, विचार-विम्श का अनावश्यक रूप में. 
दोहरीकरण और अत्यधिक आवश्यक कानून-निर्माण में देरी करना आवश्यक जान नहीं 
पड़ता । हे 
५. पुनः, द्वि-सदनात्मक प्रणाली के विरोधियों का मतः है कि अल्पसंख्यकों को 
ह्वितीय सदनों द्वारा शंकापूर्ण प्रतिनिधित्व को अपेक्षा संवेधत्तिकसंरक्षणों से वेहतर 
सुरक्षा मिलती है । $<.4 

६. यह कहा जाता है कि इकहरे-सदन की निरंकुशता के.विरुद्ध अन्य संरक्षण भी. हैं 
जैसे, प्रवंबकारी का तिरूम्बन निपेधाधिकार, कुछ समय वाद उसी भवन में. दूसरा मत, 
आदि। . 

७. द्वि-सदनात्मक प्रणाली कार्य का दोहरीकरण करती: है, जिसका अर्थ हैँ, समय 
की क्षति, और राष्ट्रीय राज्य-कोप पर अनावदयक बोझा । इस तरह.लास्की का मत है कि 
एक-सदनात्मक व्यवस्थापिका सभा आवुनिक राज्य की आवश्यकताओं का उत्तम उत्तर 
जान पड़ता है । ्् 

८. अन्तत:, हाल ही में, एक मत ने जन्म लिया हैँ जो संघीयः सरकार तक में द्वितीय 
सदन की उपयोगिता से इन्कार करता है । यह मत प्रकट किया: जाता है कि वर्तमान में 
इकाइयों के प्रतिनिधि विशेष इकाई के प्रतिनिधि होने की अपेक्षा दलीय आधारों पर मत- 
दान करते हैँ । इसलिए, इकाइयों को द्वितीय-सदनों हारा अछूग ग्रतिनिधित्व प्रदान करने 
का कोई छाभ नहीं । 


व्यवस्थापिका सभा का संगठन 
((40700भरं 607 096 4,८878%0ए76) 

तिस पर भी, द्वि-सदनात्मक प्रणाली स्थिर हो गई हैँ और व्तसान- में व्यवस्थापिका 
संगठन का प्रत्येक आवुनिक राज्य में यह व्यापक अंग है । दोनों.सदन,.उच्च सदन और, निम्न 
सदन कहलाते है । कितु उन्हें इस प्रकार का नाम देना गलत है ६ संवैधानिक शक्तियों के 
मामलों में कठित “उच्च सदन प्राय: सभी अवस्थाओं में अपेक्षाकृत दुसरे से दुबे है.। उसके 
कृत्य गोण हे और केवल ऐतिहासिक उत्तराघिकार के नाते.ही उसका यह्‌ पुरातन नाम 
वना हुआ है । ' 3 2388 

निम्न सदन का संगठन ((/07790गंप्रणा ० पाल] 0७४७० पें0घ५८ + 
दोनों सदन संगठन और कृत्यों की दृष्टि से भिन्न हे। सब जनतांतिक देशों में निम्त सदन 
लोकसदन होता है, जो जनता के मतों द्वारा पत्यक्षतः चुना जाता . हूँ । मतदान व्यापक 
मताधिकार से होता है और उस पर कृतिपय योग्यताओं की गर्तें छामू होती हैं, जो पुर्वतः 
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निश्चित द्वोती हें ।१ सारे देश को निवचिक जिल्नों में बांदा जाता है, जो हलके कददलावे 
हूँ और उनमें से समय-समय पर प्रतिनिधि चुने जाते हैँ । प्रतिनिधित्वि सामान्यतः जिला- 
टिकट अगाली आधार पर जनसंख्या के अनुपात से होता है, यद्यपि कुछ राज्य अब भी 
सामान्य टिकट प्रणाली के पक्ष में है । प्रतिनिधियों के पद की अवधि प्रायः तीन से पाच वर्ये 
तक भिन्-भिन्न होती हूं । अमरीका में प्रतिविधि सदव (005८ ठाी रिलृजठलाावल 
8028) के लिए यह केवल दो वर्ष की हूं । लास्की के मत में, व्यवस्थापिका सभा 
के छिए सर्वोत्तम अवधि न चार वर्ष से कम, और न थाच वर्ष से अधिक ठीक जान पड़ती 
है।/* चार वर्ष से कम की अवधि में कई ब्रुटिया है । पद की थोड़ी अवधि नये सदस्यों को 
व्यवस्थापन कार्यों से पर्याप्त परिचित नही होने देती ! न ही यह उन्हें निश्चित नीति का 
अनुसरण करने के लिए पर्याप्त समय प्रदान करती हैं | यदि पद की अवधि का समय 
पाच बप॑ से अधिक होता हूँ, तो व्यवस्थापक-मडल निवर्चिकों के साथ सपर्क के जमाव में 
अनामयिक हो जाता है । 

उच्च सदन फा संघदन((00०7रए०्ञ्नंधंए्य ० धार एएएक 70०४८) :-- 
दोहरीकरण से बचने के छिए यह उचित जान पड़ता है कि उच्च सदन का सघटन भिन्न 
आधार पर होना चाहिए। कितु ऐसी कोई एक विधि नहीं हैं, जिसका समान रूप में 
अनुकरण किया जाता हो | आधुनिक राज्यों के उच्च सदन अपने आकार में पर्याप्त रूप से 
भिप्तता प्रदर्शित करते हूं । जो भी हो, उनके सघटत के विषय में निम्न विधिया प्रयुक्त 
की जाती हैं: हु 

बशागव सिद्धात (फ्रकटल।॥५ ए7एटां05):---उच्च सदन का संघटन 
व्ागत पद-नियुवित पर आधारित हो सकता हैं, जैसा कि ब्रिटिश हाऊस ऑफ लाई स में 
पाया जाता हूँ । कितु यह केवछ अतीत का अवशेष मात्र हूं। यह संभव नही हैँ कि कोई 
सम्य समुदाय, जिसमें वंशागत व्यवस्थापक-मडल नही हैँ, जात-वूत्त कर ऐसे एक का निर्माण 
करेगा। इसका मूल विचार ही जनताश्रिक युग के विपरीत है । व्यवस्यापन-कार्य की योग्यता 

बशागत नहीं होती । टामस पेन ( 3707735 ?थ४॥०९ ) लिखते है, “चशागत्त 

व्यवस्थापकीं का विचार उतना ही असंगत हूँ जितना वद्यागत न्यायाधीशों या वशागत 
न्याय-सम्पों का होता है, और यह उतना ही बेहुदा है जितना वद्यागत गणितज्ञ या वशागत 
बुद्धिमान मनुष्य का, तथा उतना ही व्यर्थ है जितना वश्चागत कवि का होता है ।” वशागतत 
का सिद्धात राज्य में निहित स्वार्थों के वर्ग की रचता करता है, और उसे नीति पर विश्वेय 
निमत्नण प्रदान करता हूँ । वंशागत प्रतिनिधि अपने सिवा किसी का प्रतिनिधित्व नही करते । 
इसके अतिरिक्त, यह समान नागरिकता का भी निपेध है । इग्लेड में हृऊस ऑफ लाईस 
के बंायत स्वरूप की हटाने को चेप्टाए भी की गई हे । यदि इसे अत करने का आदोछन 
सफल नहूँ। हुआ, तो भी यह कुछ कम वात नही । 

नाम_निर्देशन का सिद्धान्त फिगरंगलए९ ०६ 'ठगांगगाणा) :--दृस्तरा 
नाम-निर्देशन का सिदात है । सदस्यों को प्रवधकारी या तो जीवन भर के लिए या प्रदत्त 
काछ के लिए उनके पद पर नियत करते हूँ। नाम-निर्देशन को विधि का एक लाभ हैं। छोक- 
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निर्वाचन की विधि का परिणाम सदैव योग्यतम और सही मनुष्यों का चुनाव नहीं होता । 
प्राय: प्रत्येक देश में ऐसे अनेक योग्य मनुष्य होते हैं, जो अपने-आपको उस्मीदवार बनाने से 
संकोच करेंगे, क्यों कि वे निर्वाचन के दांव-पेचों का सामना नहीं कर सकते | इसलिए नाम- 
निर्देशन की विधि योग्य मनुप्यों को व्यवस्थापक-मंडल का सदस्य होने के योग्य बनाती है। 
कितु मनोनीत सदस्यों का संघटित भवन प्रतिनिधि सदन नहीं होता, और इसी कारण, . 
उसमें लोक-सदन द्वारा प्राप्त अधिकारों का अभाव होता है। इसके अतिरिक्त, नाम-निर्देशन 
का परिणाम सदैव निपुण एवं योग्य मनुष्यों का चुनाव नहीं होता । सत्तारूढ़ दल की 
सेवाएं और सिफारिशों ही ताम-निर्देशन का मुख्य मानदंड है। इस प्रकार ताम-निर्देशन की 
शवित के दुरुपयोग की संभाववा हो सकती हैं। ताम-निर्देशन सदन का सर्वोत्तम उदाहरण 
कैनेंडियन सीनेट का है । कितु कैनेडियन सीनेट को भी अपना विश्वास प्राप्त नहीं है। यह 
इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि किस प्रकार प्रवन्धकारी अपने समर्थकों द्वारा 
रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। जहां तक उसकी झवितयों का सम्बन्ध है यह सुप्त सौंदर्य है। 
केवछ आलेख करने वाली संस्था मर हूँ और मुश्किल से निम्नसदन से असहमत होती है या 
किसी सार्वजनिक विधेयक का विरोध करती है । सर जार्ज फास्टर ने वहस के दौरान में 
टिप्पणी करते हुए कहा था, “सरे आम कौन यह जानने के छिए पूछता है कि सीनेट का.इस 
या उस प्रइन के विपय में क्या मत है ? समाचार-पत्रों में वस्तुतः यह जानने के लिए कौन 
कप्ट करता है कि सीनेट के कोई विचार हू भी, और यदि हैं ,तो कानून-निर्माण से संबंधित 
किसी विभाग के बारे में वे क्या है, अथवा वे कौन-सी अवस्थाएं होनी चाहिएं कि जिनसे 
सफल निप्कर्प पर पहुंचने के लिए सब उत्तम और संयुक्त रूप में मिल कर काम कर सकें ।” 
फलत:, इस ग॒ की संस्था का कोई विशेष महत्त्व नहीं है । 

चुनाव का सिद्धांत (977०6 ० फ्रिट्टांएत ) +--उपरि-सदन के 
निर्वाचन में दो विधियों को अपनाया जा सकता हैं : प्रत्यक्ष निर्वाचन और अप्रत्यक्ष निर्वाचन | 
प्रत्यक्ष-निर्वाचन विधि द्वारा निर्वाचित उपरि-सदन संघीय राज्यों में पाया जा सकता है, _ 


५ गसा कि अमरीका और आस्ट्रेलिया में है। अमरीकन सीनेट ९६सदस्यों द्वारा संघटित है: 
, ४८ राज्यों में से प्रत्येक २-२ सदस्य भेजता है । आस्ट्रेलिया की सीनेट में ३६ सदस्य हैं, 
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राष्ट्रमंडड ( (/ए्राणाण८्थंध ) के छहों राज्य सामान्य टिकटठ-प्रणाली 
के आधार पर ६-६ सदस्य भेजते हैं। प्रत्यक्ष रूप में निर्वाचित उपरि-सदन की दिला 
में मुख्य कठिनाई यह है कि वह निम्न सदत का केवल दोहरीकरण का रूप धारण कर छेता 
है। इस तरह के प्रतिनिधित्व का स्वरूप कोई उद्देश्य पूर्ण नहीं करता और इससे संवैधानिक 
गतिरोध तक हो सकता हूँ। 

भारत में राज्य-सभा अप्रत्यक्ष रूप में निर्वाचित है। १८७५ के संविधान के अनुसार, 
फ्रांसीसी सीनेट भी अप्रत्यक्षतः निर्वाचित थी। अमरीकी सीनेट भी, १९१३ से पूर्व अप्रत्यक्षत: 
निर्वाचित सदन था। छास्की का, जो एक-सदतात्मक व्यवस्थापिका-सभा के समर्थक हें; 
मत है, कि “भाप्टाचार को अधिकाथिक प्रोत्साहित करने की सब विधियों में अप्रत्यक्ष 
निर्वाचन सबसे . अधिक खराब है ।”* वह और आगे कहते हैं, “यदि इस प्रकार का सदन, 


अपने निर्बाचन के समय, तात्कालिक सरकार का विरोबी है, तो बह कार्य-योग्यता के लिए 


3. 399, 95. 330, 
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विनाशकारी होता है और यदि वह बनुकूल है, तो वह चमवठः निर्ंक होगा।"* 

निष्फ---जो भी हो, उपरि-सदन के निर्माण की संतोषजनक विधि प्रस्तावित करना 
आसान नहीं। ब्छूटइली से कहा था कि किसी राज्य में कुझोनतातिक और जनताब्रिक 
अच्चों के भेद की उपेक्षा नह की जा सकती | इन अंझों में से केवक एक का प्रतिनिधित्व 
स्वीकार करना दूसरे: के प्रति अन्याय करना है । जान स्टूजर्ट मिल ने राजनीतिक अनुमव 
और शिक्षण के सिद्धात पर दितीय सदन निर्माय करने को तजवीज को थी। यदि एक जनता 
का सदन हो, तो दूसरा नोतिज्ञो का सदन होना चाहिए, एक ऐसी परिपद्‌, जो सब ऐसे जीवित 
सार्वजनिक मनुष्यों द्वारा निमित हो, जो महत्वपूर्ण राजनीतिक पदो या नौकरियों पर रह्‌ 
चुके हों॥ मिल का यह भी कहना था, “इस प्रकार का सदन न केवल विचारों को नगर करने 
वाली या अवरोधक सस्था होगी, प्रत्युत शक्ति-सचरण करने वालो भी होगी ॥/ 

एक थन्‍्य प्रस्तावित विधि नावें में प्रचलछित हैँ और छी स्मिथ ( ,0८५६ 
5ग्रांधी ) ने हाछ ही में उसका समर्थन किया हैँ । इस योजना के अनुसार, द्वितीय सदन 
एक ऐसी छोटी संस्था होगी, जो निम्न सदन द्वारा निर्वाचित होगी । इसका एकमात्र कृत्य 
स्थगित करता और सशोघन करना होगा । ९ सभवत' सर्वोत्तम विधि सिजविक द्वारा प्रस्ता- 
वित की गई हूं ।? उनका आदर्श नाम-निर्देशन और अप्रत्यक्ष चुनाव का मिथ्रण हैं। उनका 
कहना था कि अप्रत्यक्ष चुनाव उस सदन को किसी सीमा तक प्रतिनिधि रूप प्रदान करता हैँ 
और नाम-निर्देशन व्यवस्थापिका सभा में योग्य एवं अनुभवी लछोगों को छाते का अवसर 
प्रदान करता हूँ । भारत में राज्य-सभा का सघटन इन दोनो शततों को पूर्ण करता हैं। 


दोनों सदनों की झक्तियाँ 
( 202३5 ० पाढ +ए० एण्याएटा5 ) 

« कानून बनाने की विधि में सिद्धात यह है कि द्विससदनात्मक व्यवस्थापिका सभा कौ 
प्रणाली में दोनों सदन, सामान्यतः, समान और आवद्ध होते हूं । एक विधेयक का आरम्भ 
किसी भी सदन में हो सकता है और अन्तिम मत-दान मे पूर्व उसी व्यवस्थापन कार्य-विधि में 
से निकलेगा। कोई भी विधेयक दोनो सदनो को सहमति के बिना कानून नहीं वन सकता। 
दोनों में से कोई भी किसी विधेयक में सशोधनो का प्रस्ताव कर सकता है, और वह दूसरे 
सदन की सहमति से ही केवल वैध हो सकते है । धन इकट्ठा करने और सर्च करने से सवधित 
विधेयकों की दशा में, दोनो सदनो के अधिकार सामान्यतया सबद्ध तो होते है. कितु समान 
नहीं होते । निम्न सदन को राज्य को अर्थ-व्यवस्था पर सर्वोच्च विययण भ्राप्त होता है; 
इस विषय मे सूत्र यह है कि प्रतिनिधित्व और करारोपथ नाय-लाए चलते है । लोगों का 
मत है कि जनता के प्रतिनिधि ही राज्य की आय और व्यय के सब मरसलो में अतिम नि्धायकू 
होने चाहिए। फलस्वरूप, अर्थ-व्यवस्था सवधी सब विधेयक निम्न सदन से प्रारम्भ होते है. 
और उसकी शक्त्तिया निर्णयात्मक हे । ब्रिटिश हाऊत आड लाइंस किसी अर्थ-विधेयक रे 
स्वतः सझयोपन या उसे अस्वीकार नही कर सक्ता। शत ने (८७५ के संविधान के बन्ह 

सीनट के अधिकार चेवर ऑफ डेपुटीज के समान ये, सिता इनके कि अर्थ-विषेयक चंद एड कै 
. [७3. या 
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डैपुटीज से ही प्रारम्भ हो पाते थे। सीनेट उनमें संशोवन या उन्हें रह कर सकता था। कित्तु 
वस्तुतः सीनेट असमानता की स्थिति में था। संयुक्त राष्ट्र अमरीका में सीनेट को राजस्व 
उत्पत्ति के लिए विधेयक आरम्भ करने की मनाही है कितु उन्हें संशोधित या अस्वीकार 
करने का उसे निविवाद अधिकार है । 
उपरि-सदनों का कार्यक्षेत्र (ि0]2 ०६72८ ए.9ए9०7 005८७) :--व्यवस्था- 

पक-मंडरू के प्रत्येक सदन की शक्तियों में गंभीर अंतर होना चाहिए। यह सत्य है कि 
दक्तियों में अन्तर उपरि-सदनों के रूप और संघटन पर निर्भर करेंगे | यदि उपरि-सदन 

वंशागत या मनोनीत है, जैसा कि इंग्लेंड और कंनेडा में ऋण: है, तो उसकी शक्तियां 
पर्याप्त रूप में सीमित होंगी । किंतु यदि यह निर्वाचित सदन है, जैसा कि अमरीका और 
भारत में इसका रूप है, तो जहां तक संविधान के कानून का संवंध हैं, यह निस्त सदन के 
साथ समान स्तर पर स्थिर होगा। जो भी हो, जनतंत्र की गति ने निम्न-सदन को निरिचत 
रूप से “'प्रवकत भागीदार” बना विया हे । दोनों के वीच संघर्ष की अवस्था में, जनता के 
अधिक प्रतिनिधियों के सदन का निर्णय अन्ततः मान्य समझा जायगा । अमरीकी सीनेट, 
जिसे जान-बूझ कर लोक-सभा से अधिक अधिकारों से संपन्न किया गया था, निश्चय ही, 
सर्वेथा अपवाद है। जहां-कहीं भी दोनों सदनों के समान अधिकार होंगे,वहीं द्विसदनात्मकता 
का महत्व जाता रहेगा । एक-सी शक्तियों का अर्थ हैँ केवल-मात्र दोहरी-करण, और इस 
प्रकार के व्यवस्थापक-मंडल की प्रणारी आपत्तिजनक होगी । उपरि-सदन का संपूर्ण आशय 
और उद्देश्य, संशोधन-संस्था हैं । चूंकि यह निम्न-सदन की अपेक्षा छोटी संस्था होती हैँ और 
इसमें अपेक्षाकृत योग्य एवं अनुभवी सदस्य होते हैँ, जो उपस्थित सब उपायों पर विस्तार- 
पूर्वक विचार-विमर्श कर सकते हैँ, इसलिए उपरि-सदन का कृत्य स्थिर रहने की उपेक्षा 
जअवरोध करने का हूँ। द्वितीय सदन का वास्तविक उद्देश्य ब्रेक का काम करना है, कितु 
इतनी कड़ी ब्रेक नहीं कि दोनों सदनों के वीच दराड़ ही पड़ जाय । निःसंदेह, इसका उद्देश्य 
यह हैं कि यह निम्न-सदन की उम्र सुधारवादिता को नरम विचारों द्वारा प्रभावित करे, 
कितु बह जनमत के विपरीत नहीं होना चाहिए। यदि जन-मत्त उपरि-सदन के दृष्टिकोण 
का समर्थन करता है, तब निम्न-सदन स्वतः ही अपना संशोधन करेगा; अन्यथा उपरि-सदन 
को जनता के प्रतिनिधियों के सामने नम्नतापूर्वक झुकना होगा । 

उपरि सदन की अन्य शक्तियां (0ढा एल ण 6 एछुछा 

00०४८) :--चिरकालर से प्राय: सभी देशों में उपरि-सदनों को कतिपय ऐसे 
विज्येप अधिकार देने का व्यापक चलन है जो निम्न-सदनों को नहीं दिए जाते । लगभग 
प्रत्येक देश में उपरि-सदनों को न्‍्याय-विभाग की शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार 
दिया जाता है। ग्रेट ब्रिटेन में हाऊस ऑफ छार्ड स अम्यर्थना का सर्वोच्च न्यायालय है । 
अमरीका में सीनेट महाभियोग के न्‍्यायारूय का कार्य करता है । १८७५ के फ्रांसीसी 
संविधान ने गणतंत्र के प्रधान को अधिकार दिया -था कि वह सीनेट की सहमति से चेम्वर 
आफ डंपुटीज़ को भंग्र कर सकता है । अमरीका में, सीनेट कतिपय विशिष्ट प्रवंधकारी 
झक्तियों को प्रयोग में छाता है । प्रधान द्वारा दी गई सव नियुक्तियों को सोनेंट की सहमति 
प्राप्त होनी चाहिए । सव संधियों पर उसकी मुहर छगनी चाहिए । 


व्यवस्यापकु मंडल 


प्रत्यक्ष व्यवस्थापततर 
(«८८ 7,८ुछाउ007) 

वाल ही के वर्षों में, प्रतिनिधि प्रणाही के प्रति कुछ बविश्वास की मात्रा उलप्न हो 
गई हैं । इसका मुख्य कारण यह छोक-मावना हूँ कि व्यवस्यापिका सभाएं समग्र रु में 
राज्य से संबंधित कल्याण की बजाय दर्लय-नीति में अत्यधिक माय छेती हूँ । दल-पंत्र और 
दल-नेताओ का दख्-नीतियों पर पूर्ण निमत्रण होता है, और प्रतिनिधियों की अपनी निजी 
स्वतत्र इच्छा नही द्वोतो । उन्हें दर-नेता के बनृवार कार्य करना द्वोवा हूँ । दर्-्यपाली, 
जो प्रतिनिधि सरकार की कार्यकारिता के छिए है, इस प्रकार अपरिहान है, निवर्चिक के 
व्यक्तित्व को नप्ट करने वाली है । वह बपने नियो स्वतत्र विवेक का प्रयोग नही कर सकठा। 
उसकी राय उसी के लिए बनाई जाती हूं और उतके लिए आंखें वद करके अनुकरण करने 
के मिवा कोई चारा नही होता । वह बपनी निजी राय नहीं बना सकता। यदि वह अपनी 

| स्वतत्र राय बनावा हूँ, तो दकू-नियत्रण का डंडा डंसोक्लीज की तलवार की भाति उसके 

सिर पर छटका रहता हूँ । 

इससे आगे यह तक किया गया हूँ कि प्रतिनिधि प्रणाली अल्प-संस्यको की प्रतिनिधि 
नहीं हूँ । पुनः, प्रतिनिधि “कमी-क्मी अपने नि्वाचन-्षेतरों के सपर्क में नहीं रह पाते, और 
गरठ-णोड़, म्रप्टाचार, और निजी स्वारयों के कारण कभी-कभी ऐसे कानून बना लिये जाते हें, 
जो जनता के कुछ वर्गों के हित में होते है ।” फलस्वरूप, जनता को प्रतिनिधि संस्याजों में 
विश्वात्त नहीं रहा । कई राज्यों में प्रत्यक्ष व्यवस्थापन को अपनाया गया है, जिसस्ले 
प्रतिनिधि प्रणाली की वुराइयों का इछाज किया जा सके । 

प्रत्यक्ष व्यवस्थापन की विधि संपूर्ण जनता की सामान्य इच्छा पर निर्मर करती हूँ, 
जँसा प्रत्यक्ष मत-दान में व्यक्त होता हूँ । यह इस रूप को धारण करती है :--- 

१, छोक-संत ग्रहण 


३२, आरम्मक ॥ 

लोक-मतत-प्रहष (॥76 हि०लातए7):--थश्ाब्दिक रूप में इस दब्द का अर्थ 
“निर्दश किया जाना चाहिए ।” राजनीतिक विज्ञान के विपय के रूप में इसका वायय उस 
विधि से हूं, जिसमें प्रस्तावित कानून या सवेधानिक संशोधन पर, जिसके विपय में ब्यव- 
स्थापक-मडछ पूर्वतः अपनी राय व्यक्त कर चुका हो, जनता का बादेझ्य प्राप्त करता 
हूँ | यदि यह जनता के वाछित बहुमत द्वारा बनुमोदन प्राप्त कर छेता है, तो यह कानून 
बन जाता हूं । यदि वह रद्द कर दिया जाता है, तो उस उपाय को छोड दिया जाता हैं; 
इसका अन्तर्निहित विचार यह हैँ कि कानून को जनता को इच्छा की अभिव्यक्ति होता 
चाहिए, भर प्रतिनिधि सदन द्वारा स्वोझत श्रत्येक कानून को जनता की अतिम स्वीकृति 
के लिए उसमे पेश किया जाना चाहिए। 

छोक-मव-ग्रहण दो प्रकार का हो सकता है : (१) फैकल्टेंटिव (ए४८प्रॉध३४५८) 
या वकल्पिक (0.970079), ओर (२) अनिवार्य ((20ए7प5079) या जनिवाय॑ 
(00०॥8०0०५) । 
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फैकल्देटिव या वैकल्पिक लोकमत-प्रहण (सिबष्पॉए८ 0 09०7८ 
र्टलिटातपा ):--यह आवश्यक नहीं कि व्यवस्थापिका सभा द्वारा स्वीकृत सव 
बंगनन जनता को उसकी अंतिम सहमति के लिए पेश किये जायं । कितु यदि सं॑विवान में 
निर्धारित, मत-दाताओं की वांछित संख्या छोकमत-ब्रहण के लिए आवेदन करती है, तो 
जनता का बादेश् प्रहण किया जोता है। छोक-मत-ग्रहण की इस विधि को फंकल्टेटिव 
(७८णॉ४४४८) वा वैकल्पिक (0007079/] ) कहते हूँ । स्विट्जरलेंड में, जब तक 
जसवली किसी मामले को अत्यावश्यक घोषित नहों करती, साधारण कानून के लिए 
वैकल्पिक छोकमत-ग्रहण के निमित्त ३०हजार नागरिकों के हस्ताक्षरों की आवश्यकता होतो 
हैं अबवा बाठ जिलों ((१७0॥098) के प्रतिनिधियों की । 

अनिवार्य अथवा अवेक्ञल्पिक आवश्यक छोकमत-प्रहण ((०0णाएप्रॉइ0पफ 07 
0फए40077 रिविटध्यतेप्ा):--अनिवार्य या आवश्यक छोकमत-ग्रहण की 
दशा में विशिष्ट प्रकार के सव कानूनों को लोकमत के समक्ष उपस्थित करना ही होगा। 
स्विट्जरछेंड और आस्ट्रेलिया में, सव संवैधानिक संशोवनों पर अनिवार्य अथवा आवश्यक 
लछोकमत-ग्रहण की शर्ते छायू होती है । स्विट्जरलेंड के कुछ जिलों में ((५७7007 ) 
साधारण काननों तक को जनता की राय जानने के लिए उसके समक्ष उपस्थित किया जाता 
हँ। ह 

लोक-मत-प्रहण भौर सर्वजनमत ग्रहण (रि्टणटार्तप्राण बे शिव्छइल ४) 
लोकमत-्ग्रहण और सर्व-जनमत-ब्रहण के दीच स्पप्ट अन्तर किया जाना चाहिए । सर्व- 
जनमत-पग्रहण विशिष्ट उद्देश्यों के लिए एक प्रकार का लोकप्रिय लोकमत-प्रहण करना होता 
हैं। इसका पारिभाषिक अर्थ एक विशेष क्षेत्र के अधिवासियों द्वारा किस्नी प्रश्व पर सम्मति 
प्रकट करना हैं । यह किसी अत्यधिक महत्वपूर्ण राजनीतिक विपय पर लोकमत प्राप्त 
करने की एक विधि है “कितु मुख्यतः: नई और कम या ज्यादा स्थायी राजनीतिक अवस्था 
को रचना के लिए होता है । बद्यपि इसका पालन आवश्यक नहीं होता, तथापि सामास्य- 


* तथा यह सरकार की नीति का निश्चय करती है।” हम में हर कोई जानता है कि काइमीर 


के अधिवासी अपने मत बर्थात्‌ सर्वजनमत (?]6०४४८(६८ ) द्वारा यह निर्णय करेंगे कि 
वे भारत के ज्ञाथ मिलेंगे या पाकिस्तान के साथ | दूसरी ओर, लोकमत-ग्रहण वह विधि 
हैं, जिसमें संपूर्ण निर्वांचक-मंडल के प्रत्यक्ष मत के लिए व्यवस्था-विपयक उन प्रइनों को 


प्रस्तावित कानून के रूप में उसके समक्ष उपस्थित किया जाता है, जिनका प्रतिनिधि- 
असेवली द्वारा निर्णय किया जाता 


लोकमत-ग्रहग के पक्ष में तर्क 
१. यह कहा जाता है कि छोकप्रिय प्रभुता का सिद्धांत प्रत्यक्ष कानस-निर्माण में 
अपनी वास्तविक अभिव्यक्ति प्राप्त करता है। प्रतिनिधि प्रणाली में शद्ध सार्वजनिक 
सम्मति प्राप्य नहीं हैँ, क्योंकि दछीय समाचार-पत्रों, मंचों और प्रचार का इस पर प्रभाव 
हाता हूं। दूसरी आर, लोकमत ग्रहण जनता की बास्तचिक इच्छाओं को जानने की 
निश्चित विधि है, क्योंकि जनमत की सम्मति जानने का यह सही यंत्र है । 
२. प्रत्यक्ष कानून-निर्माण के समर्थकों का कहना है कि एक नागरिक अपने प्रति- 


स्यवस्पापक-मंडल श्द्ष्‌ 


निधियो की अपेक्षा यह वेहतर जानता है कि उसके निजी छात्र को क्या वाद है। एक कानून 
में, जो एक नागरिक की प्रत्यक्ष अभिव्यवित हूँ, अपेक्षाइत अधिक पवित्रता और बिना किसी 
ननवुनच के उसके प्रति आज्वाकारिता के भाव का समावेद होता हूं । 

३. लोकमत-प्रहण राजतीतिक दलों के महत्व को कम करता है ओद दलीय-मीति 
को निरुत्सादित करता हूँ । यह व्यवस्वापक-मंडठछ और राजनीतिक यत्र को लर्यद्वीन- 
कल्पनाओं पर छोकप्रिय अवरोध हूँ । व्यवस्थापक-मंडल द्वारा स्वोह्नत उपायों का जनता 
द्वारा निर्तर रहू करना इस वात को प्रकट करता हूँ कि व्यवस्थापक-मंडछ जनता की वास्त- 

विक इच्छा को या तो हमेशा जानता नहीं था या उसकी इच्छा को सक्रिय रूप नही दे पाता । 
उसके साप द्वी, इस बात का भी विश्वास हो जाता हूँ कि छोक-इच्छा के विरोबी कानूनों के 
क्रियान्वित होने को कोई सभावना नहीं । वास्तविकता यह है कि छोकमत-य्रहण जनता के 
हाथो में निपेधाधिकार की शवित प्रदान करता है । 

४. छोकमत-ग्रहण वहुसस्यक दल के राजनीतिक अताचारों को कम करता हूँ । 
प्रतिनिधि प्रणाली के अधीन कानून प्रायः वही होता है, जो व्यवस्थापिवा सभा के वहुसस्यक 
दछ की इच्छा होती है । यह अत्प-सह्यक दलों को इच्छा का बहुत कम प्रतिनिधित्व करती 
हूँ। कितु यदि उसे जनता के अतिम निर्णय के लिए सौंपा जाता है और वह उसे रह कर देती 
हूँ तो वह उपाय नकारात्मक हो जाता है । यही वास्तविक छोकतत्र है। 

५. अप्रत्यक्ष-कानून-निर्माण का अब कोई समय नही रहा । द्राईस कहते हें,"प्रत्यक्ष 
कानून-निर्माण व्यवस्थापकों को सामाम्य चुनावों को छोडकर अन्य समयों पर जनता के 
संपर्क में रखता है, और कई दृष्टियों से एक अधिक अच्छे सपक में रखता,है, वयोकि इससे 
मतदाताओ को गभोर प्रश्नों पर अपने विचार घोषित करने का अवसर मिलता है, और उन 
पर किसी दल का विनाश्चकारी प्रभाव नही होता ।* 

६- जब जनता अनुभव करतो है कि वह वास्तविक ध्यवस्थापक है, तो उसकी देश- 
भक्ति और उसको उत्तरदायित्व को भावना प्रूर्णंतया विकसित हो जाती हैँ । प्रतिनिधि 
प्रणाली की अपेक्षा प्रत्यक्ष कानून-निर्माण का अधिक दक्षणिक महत्व हूँ । जब छोग जानते 
हूँ कि उन्हें स्वतः हो कानूनों को बनाना है और मिटाना है, तो वें सार्वजनिक मामलो में 
अधिक रुचि और जधिक धकिय दिछचस्पी के साय प्रेरित होते है। यह हैं छोकतत्र की सच्ची 
कोमत । 

७. प्रत्यक्ष कानून-तिर्माण की विधि तुछनात्मक दृष्टि से अधिक अनुदार हैँ । जब 
जनता कानूत-निर्माण को पच होगी, तो वह यदा-कदा हो आमूछ सुधार के परिवर्तेनो 
को जारी करेगी। वह जानते होगे कि कानूनो का, यदि जावश्यकता हुई तो, उनकी इच्छाओं 
और बायश्कताओं के अनुसार सहज ही समन्वय किया जा सकेगा । इसलिए वे जल्दी- 
जल्दी परिवर्तन करने से वाज आएये । 

<. अन्ततः, छोगो का मत हूँ कि छोकमत-प्रहण व्यवस्थापक-मडल के दोनो सदनों 
के बोच गतिरोध का निराकरण करने के लिए उत्तम साधन है। 

लीहूमत-प्रहण के बिदद्ध तक (48पगाटा बुशए किटटिटावेपआ):- 
अत्यक्ष कानून-निर्माण के विरोधियों का विश्वास हैँ कि स्विट्जरलेंड को छोड कर जन्प देखों 
में लोकमत-परहण की प्रणाली का प्रयोग यह प्रकट कर हूँ कि यह लामग्रद सिद्ध धर $ 
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ब्राईस का मत है कि जहां स्विदजरलेंडवासी सार्वजनिक मामलों में. अपने: विवेक और 

ज्ञान द्वारा भली भांति योग्यता-संपन्न हैं,वहां यह कहना कठिव॑ है कि अन्य देशों में भी इसे 

निर्वाध सफलता प्राप्त होगी । डा. फाईनर का विचार हू कि प्रत्यक्ष कानून-निर्माण से बहुत ' 

थोड़ा हित हुआ है और अमरीका में प्रचलित मत यह हैं कि इसकी निश्चित वुराई अब 

अधिक प्रकट हो गई है । न 
इस संबंध में निम्न तकों की परीक्षा की जा सकती है : 

१. लोकमत-ग्रहण के विरुद्ध मुख्य आपत्तियों में से एक यह हूँ कि इसने व्यवस्थापिका 
सभाओं के मान को घटा दिया है और सदस्यता की योग्यता के विषय में इसने विरोधी 
प्रतिक्रिया की है । जव प्रतिनिधि जानते हूँ कि उनके यत्नों को अन्तत: छोकमत-ग्रहण की 
विधि से पछटा जा सकता है तो वे अपने व्यवस्था-संवंधी कतंव्यों के पालन में कम दिलचस्पी 
लेंगे। यदि प्रस्तावित कानूनों को छोकमत हारा अनुमोदन होता है, तो इस तरह के कानून- 
निर्माण के लिए अंतिम उत्तरदायित्व जनता का होता हूँ । व्यवस्थापिका सभा को इसका 
कोई श्रेय नहीं दिया जाता । इसलिए, व्यवस्थापिका सभा के स्तर और अधिकार को क्षति 
पहुंचेगी, क्योंकि जनता उसके प्रति उदासीन हो जाती है । ब्राईस व्यवस्थापक मंडल पर 
प्रत्यक्ष कानन-निर्माण के प्रभाव को संक्षेप में इस प्रकार कहते हैँ : “इसके उत्तरदायित्व की 
भावना कम हो जाती है और वह जनता की रद्द करने की शक्ति को दृष्टि में रखकर ऐसे 
उपाय स्वीकार कर सकता हूँ जिन्हें उसका विवेक नापसंद करता हो, अथवा जिन कानूनों 
को वह आवश्यक समझता है, उन्हें पास करने में भी उसे भय हो सकता हूँ कि कहीं छोक- 
मत से उसे भर्त्सना ही प्राप्त न हो ।” 

२. यह कहा जाता है कि जन-साधारण इस वात का सही निर्णय नहीं कर सकता कि 
उसे किन कानूनों की आवश्यकता होगी । मात्र हां! या न जनता की वास्तविक इच्छा 
को प्रकट नहीं करते । जैसा कि छास्की कहते हैं, प्रत्यक्षतः कानून का निर्माण करने वाली 
सरकार को जिस कठिनाई का सामना करना पड़ता हो वहां यह अंतिम कठिनाई है कि प्रत्यक्ष 
५ कानून निर्माण की विधि एक ऐसा भद्दा यंत्र है जिसमें सरकार को चलाने की कला की 
/ खूवियों का अभाव हूँ ।” कानून बनाने के लिए विश्येप प्रशिक्षण और अनुभव की आवश्यकता 
होती हूँ । जनता के स्वार्थ लोकमत को पेश करने की वजाय, वस्तुतः, उन निर्वाचित 
प्रतिनिधियों के हाथों में अधिक सुरक्षित होते है जिन्हें उनकी योग्यता और परिपक्व विचारों 
के लिए चुना जाता है । कानून-निर्माण विपयक सव उपायों पर व्यवस्थापिका सभाओं में 
बारीकी के साथ विवाद किया जाता है और विचार-विनियम होता हैं । बहस और नये 
ठथ्यों के ज्ञान को दृष्टि में रखते हुए संशोधन और परिवर्तन किये जाते हैं। किन्तु “यदि 
जापकी सभा छाखों सदस्यों द्वारा संघटित हो तो जाप न तो संशोधन कर सकते है और न ही 
परिवर्तत ।/ विधेयक को जनता स्वीकार करेगी या अस्वीकार, उसमें संशोधन करना संभव 
नहीं । मत-दान संपूर्ण विधेयक के लिए प्रदान करना ही होगा । 

३. प्रत्यक्ष कानून-निर्माण के विरुद्ध आछोचनाओं में से एक आलोचना प्रदत्त 
मत-दान के लघु आकार से संबंधित है। यह कहा जाता हैं कि मतदान का परिणाम लोकमत 
का न्यायपूर्वक प्रतिनिधित्व नहीं करता, क्योंकि अधिकांश अवस्थाओं में उस उपाय के 
विरोधी अपने समर्थकों की अपेक्षा अधिक बड़े अनुपात में मत-दान के लिए चले जाते हैं । 
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बोकमत-ग्रहण की बृहद्‌ विरतियों की सख्या से भी प्रमाणित होता हूँ कि अनेक मतदाता 
यथा तो अपने नागरिक-कर्ठंब्यों की बहुत कम चिता करते हूँ या उनके पालन के विषय में 
अपनी अयोग्यता को जानते हूं । 

४. जब छोगों को निरंतर मत-दान के छिए कहा जाता हूँ त्तो उनमें “निर्वाचन 
विषयक यकावट” उत्पन्न हो जातो है, ओर मनोवैज्ञानिक रूप में वे मत-दान की उपैक्षा 
करते हूँ । जो निर्णय होता है, स्पप्टवया नायरिको की अल्पत्तस्था का होता है और यह जातना 
कंटिन हो जाता हूँ कि उस प्रश्न के विपय में कोई छीकमत हूँ भी या नहीं । 

* ५. इसके अतिरिक्त, छोकमत-ग्रहण कभी-कभी अनेक राष्ट्रीय महत्व के कानूनों 
को स्वीकार करने में अनावश्यक और कप्टकर देरी करने वाल्य वन जाता हैं। इससे छोकमत- 
बरहण का शिक्षण-महत्व भी नप्ट हो जाता है । जब नायरिक सार्वजनिक मासदों में अपनी 
रुचि नही दिखाते तो प्रत्यक्ष कानून-निर्माण एक खिलवाड़ वन जाता हूँ । 

६, जब जनता स्वीकारात्मक मत-दान करती है और कानून का समर्यन थोड़े से 
बहुमत द्वारा हो जाता है, जैसा कि १९३८ ओर १९४७ में क्रमश: स्विस फैडरल पीनलकोछ 
ओर फैडरल इकानामिक आर्टीकल्स के प्रध्त पर दोनों अवस्थाओ में केवठ ५३ प्रतिश्वत के 
बहुमत से हुआ था, तो कानून का न॑तिक आधार उस अवस्था की अपेक्षा अधिक क्षतिग्रस्त 
द्वोगा जवकि व्यवस्थापिका सभा मे उत्त वियय पर छगसग समान राय विभाजित होगी । 
जिन देशो में प्रतिनिधि व्यवस्थापिका सभाएं हें, वहा के स्व्रोकृत कानून को मजूर किया जाता 
है, क्योकि यह “जनता की इच्छा के सामान्य अंग से नियमतः आता हैं और बहुत कम छोग 
महू जानने की चिंता करते हूँ कि उसे स्वीकार करने वाला कितना वहुमत था ! किंतु जब 
महू लीकमत के लिए जाता हूँ, तो हर कोई उसे स्वीकार करने वाछे बहुमत को जानने का 
इच्छुक द्वोता है । जिन्‍्होने उसका विरोब किया था, वे खुलेवौर पर विरोब जारी रखते हूँ, 
क्योंकि उर्हें इस वात के अनुमव से कप्ट होता है कि वे नाममात्र के बहुमत द्वारा पराजित 
हुए है। 

७, अन्ततः, इस मत में कोई न्याय नही कि प्रत्यक्ष कानून-निर्माण दरू-प्रणाली को 
बुराइयों को कम करता हूँ। वस्तु-स्थिति यह हूँ कि राजनीतिक दल निरतर मत-दान होने 
की अवस्था में अधिक सक्रिय हो जाते है । इस प्रकार, छोकमत-ग्रहण राजनीतिक स्पर्द्धा, 
और दलीय भावना की बृद्धि करता है जो पार्लासेट्री रूप की सरकार में, अधिकार-सपन्त 
दछ के लिए अवरोधात्मक सिद्ध हो सकता है। इतना कह चुकने पर, छास्की के मत से सहमत 
होना पड़गा कि प्रत्यक्ष काबून-निर्माण हमारी समस्याओं को हलछ करने में कोई विश्नेश्र 
योगदान नही करता । 

आरम्भक (7776 गांध्रंवए०८) --छोकमत-ग्रहण का उद्देश्य व्यवस्थापक- 
मढल द्वारा विचारित और स्वीकृत उपायों को जनता के स्यावार्थ सौपना हूँ। 
कितु प्रत्यक्ष कानून निर्माण की इस विधि को, इसके समर्थकों ने नो, जनतात्रिक सरकार को 
बराइयों का इलाज नही माना। यह कट्दा जाता हैं कि वायरिको का यह स्वाभाविक अधिकार 
होना चाहिए कि वे ब्यवस्थापक-मंडछ को ऐसे कानूनों का प्रस्ताव करें जिन्हें वे चाहते हे । 
नागरिकों द्वारा कानून-निर्माण को तजवीज करने की हम इस विधि को. व्युरम्भक 

(7727 ४०) कहते हूँ । फलस्वरूप, आरम्भक की ऐसी विधि के रूप # . .... . 
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जा सकती है जिससे संविधान में निरदिप्ट मत-दाताओं की एक संख्या व्यवस्थापिका समा 
को आवेदन कर सकती है और कह सकती है कि वह अमुक विशिष्ट प्रकार के कानूच पर ह 
विचार करें और उसे स्वीकार करे | 
आरम्भक दो रूप भी ग्रहण कर सकता है: सूत्रवद्धात्मक (+#0०/णार्पाँगए८), 
और सामान्‍य | जब सामान्य झततों में मांग उपस्थित की जाती है, तो व्यवस्थापिका 
सभा का यह दायित्व होता हैं कि वह नागरिकों की वांछित संख्या द्वारा इच्छित रूप 
में कानन का मसौदा वनाए, उस प्र विचार करे और उसे स्वीकार करे | किंतु इस पर जनता 
के समर्थन की शर्त निश्चित रूप से लाग होती हैँ । यदि यह प्रस्ताव सब दृष्टियों से पूर्ण, 
एक विधेयक के रूप में होता है, तो व्यवस्थापक-मंडल का यह कर्तव्य होता है कि वह 
ज्यो-का-त्यों उस पर विचार करें। इस प्रकारको कार्य-विधि को सूत्रवद्ध जारम्भक 
(#07४णैपर९ ए्रां0०0५०) कहते हैं। 
स्विटजरलेंड में, संघीय और प्रांतीय आरम्भक पाया जाता जाता हैं । संवेधानिक संशोधन 
के लिए ५० हजार नागरिकों हारा आरम्भक का आवेदन-पत्र होता चाहिए। साधारण 
.कानूवों के लिए संघीय आरम्भक की विधि नहीं है। स्विस जिलों में संवेधानिक तवा साधारण 
कानूनों दोनों पर आरम्भक को विधि लागू होती है। संयुक्त राष्ट्र अमरीका में संवंधानिक 
संशोधन के लिए आरम्भक १४ राज्यों में स्वीकृत है और साधारण कानूनों के लिए १९ 
राज्यों में । 
आरमभ्भक के लाभ (2ै0ए०2प्रांव828 ० ग07090४०८):--लोकमत-प्रहण 
और जआारम्भक के पक्ष में युक्तियां प्राय: एक जैसी हैं। कितु चूंकि लोकमत-ग्रहण के छामू 
होने की अवस्थाएं भिन्न हैं, इसलिए इस पर पृथक्‌ रूप से विचार करने की आवश्यकता हैं । 
यह कहा जाता है कि जनता सचाई के साथ शासन नहीं कर सकती, यदि वहू 
प्रतिनिधियों के द्वारा कार्य करे । नागरिक की व्यक्तिगत इच्छा अपनी निजी वाणी और मत 
के सिवा वस्तुतः व्यक्त नहीं हो सकती, क्योंकि, प्रतिनिधि, जाने या अनजाने, उसका गलत 
प्रतिनिधित्व कर सकता है । लोकमत-ग्रहण-छोगों को केवछ नकारात्मक अधिकार प्रदान 
करता हैँ । दूसरी ओर, आरम्मक (70520 ४८) उन्हें कानून वनाने का निरिचित 
अधिकार प्रदान करता हैँ जिसकी उत्हें वस्तुत: जावश्यकता होती है । 
प्रत्यक्ष कानून-निर्माण के समर्थकों का मत है कि व्यवस्थापिका सभाएं बहुधा 
जनता की जावश्यकंताओं के प्रति उदासीन होती हैं । प्रतिनिधि बहुधा छोकमत से पिछड़े 
होते हूं । इसके अतिरिक्‍त, वह राष्ट्र के कल्याण की ओर ध्यान देने की बजाय दलीय- 
कार्यक्रम को पूर्ण करने से अधिक संबंधित होते हैं । यदि ऐसा है, तो यह तर्क किया जाता है 
कि “जनता द्वारा निर्वाचित व्यक्तियों की संस्था स्वतः जनता के लिए ही क्यों द्वार बंद कर 
देती है और वह केवल अपनी मनपसंद तजवीजों की, जिनसे जनता व्यवहार हार कर सके, 
क्यों मंजूरी देती है ! जनता द्वारा प्रेरित कानून में लोकमत का बल होता हैँ और इसीलिए 
उसे अधिक पवित्र माता जाता हूँ और उसका स्वेच्छापूर्वक एवं तत्परता से पालन होगा । 
अंततः, आरम्भक राजनीतिक भश्ाांति की संभावनाओं को कम करता है, क्योंकि इसमें 
अनिवाय समझे जाने वाले कानूच-विर्माण को अनिश्िचत रूप से स्थगित नहीं किया जाता। 
आरस्भक को हानियां (4)59पए०श98ु८४ ०६ [प्रपं&पंए८) :--लोकमत- 
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ग्रहय की तरह, आरम्मक नी व्यवस्थापका-मडछ की अधिकार-शवित और उत्तरदायित्व 
को कम करता हैं । कानूनो को वनाना, विशेषकर विधेयकों का मस़ौदा बनाना, जटिल एवं 
कठिन कार्य हैं। इसके छिए विभ्िष्टता की आवश्यकता है, जो व्यवस्थापिका सभा के सदस्य 
बअनुमव से प्राप्त करते है । एक औसत जादमी से आजा नही की जा सकती कि वह जनता 
द्वारा प्रेरित होने की दप्षा में विधेयकों को सब प्रकार की परिनापाओं से परिचित होगा । 
आरम्भक विधि के विधेयको में प्रयुक्त भारा बहुधा अत्यधिक दोपपूर्ण और अनेकार्थक 
होती है। इसलिए, प्रत्यक्ष कानून-निर्माण की यह विधि कानून-निर्माग की प्रेरणा को ज्ञान से 
भज्ञान में बदछ देती हूँ। स्विट्जरलूड के प्रातों मे, जहा आरंभक विधि का अधिक स्वतश्रता- 
पूर्वक प्रयोग किया जाता है, इससे ऐसा कोई सुधार नही किया गया जो व्यवस्थापक-भडल 
द्वारा प्राप्त नही किया जा सकता था | 


ही $ण०ह8०5४०० छ९०त१एछड5 
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अध्याय : : श्८ 
प्रबंधकारी 
(786 छ:४९८ए०5४९) 


सरकार का दूसरा अंग या विभाग प्रवंधकारी है। प्रवंधकारी शब्द का प्रयोग सरकार 
के उन सब अधिकारियों का पद-उल्लेख करने के लिए किया जाता है, जिनका काम कानूनों 
को क्रियाशील करना है। यह वह कीली है, जिसके चारों ओर राज्य का वास्तविक प्रशासन 
यंत्र घमता है और यह प्रशासन में नियुक्त सब अधिकारियों को समाविप्ट करता हैं। डा. 
फाईनर (07. विंग) कहते हैं कि पार्लामेंट तथा सव न्यायाडयों जेंसे जन्य प्राथियों 
के अपने-अपने अंश प्राप्त करने के बाद प्रवंधकारी सरकार के अन्तर्गत अवशिप्ट उत्तरा- 
घिकारी (!२८४०ए७०एफ /7,९8०/6८) है । इत्त विस्तृत अथ्थ॑ में प्रवंधकारी में सब प्रकार 
के अफ्तर--स रकार के सर्वोच्च नेता तथा उसके मंत्रियों सहित---वड़े और छोटे, जिनका 
संबंध सार्वजनिक मामलों से है, समाविष्ट होते हैं । इस प्रकार यह “उन सब हृत्यकारियों 
और संस्थाओं के समूह या योग को, जिनका संबंध राज्य की इच्छा, जो कानून के रूप 
में सृत्रवद्ध और अभिव्यक्त की जाती है, क्रियाशील करता है।/ || -. ४, 

कितु राजनीतिक विज्ञान में प्रवंघकारी शब्द को उसके संकुचित अर्थ में प्रयोग करने 
की प्रथा है जो राज्य के मुख्य प्रवंधकारी नेता और उसके परामशंदाताजं तथा मंत्रियों 
का ही केवल संकेत करता हैं । इस प्रसंग में, ग्रेट ब्रिटेन के प्रबंधकारी से आशय रानी 
एलिजावेथ द्वितीय और उसके मंत्रियों से है । भारत में, यह गणतंत्र के प्रधान सहित पं. 
जवाहरलाल नेंहरू के नेतृत्व में सब मंत्रियों से हैं । अमरीका में प्रेसिडेंट और उसके सचिवों 
से प्रवंधकारी का निर्माण होता है । प्रवंधकारी के इस भाग का मुल्य कर्तव्य यह देखना है 
कि कानूनों की समुचित ढंग से लागू किया जात्ता है। तिस पर भी, उन्हें वस्तुत: प्रचलित 
करने वाले कुछ कृत्यकारी होने चाहिएं। जो लोग कानूनों को लागू करते हें उन्हें स्थायी 
नागरिक (एटाथाल्या (शी 50०06) सेवा के सदस्य कहा जाता है। निःसंदेह, 
दोनों ही सरकार के एक ही विभाग के अखंड अंश हैँ । कितु पहले का कर्तव्य कानूनों के 
अनुसार नीति का आरम्भक करना हू और देखना है कि उस नीति का ठीक-ठीक पालन होता 
हैं, जब कि स्थायी नागरिक सेवा के सदस्यों को वस्तुत: उसे क्रियान्वित करना होता हैँ; 
उनका संबंध नोति-निर्माण के साथ नहीं होता । उनका छृत्य नोति को छागू करना हैं । 


वास्तविक और नाम्तमात्र प्रबंधकारों (सिटी बातें पिठ्कांगठी, सिद- 
८ए४४८ ) >--प्रवंधकारी पर विचार करते समय हमें वास्तविक प्रबंधकारी 
ओर नाममात्र धवंधकारी के अंतर को भूछना नहीं चाहिए। प्रवंधकारी का स्वरूप 
पूर्णतया सरकार के रूप पर निर्भर है। पार्लामेंट्री सरकार के उदय से पूर्व वास्तविक 
और नाममात्र प्रवंधकारी के बीच कोई विज्येपता नहीं थी । कितु पार्लामें्री सरकार म 
राज्य के प्रमुख प्रवंधकारी को केवल नाममात्र के अधिकार होते हैं। वास्तविक प्रबंधकारी 


प्रवन्धकेरोीं श्र 
अधिकार मत्रि-परिपद्‌ के पास होते है। इस प्रकार का रूप ब्रिटिश महा एगी और फ़ोपीवी 
पसिडंट का हैं। भारतीय गणतत्र का प्रधान भी राज्य का माममातर का प्ररंभकाती चेता 
हूँ। असली प्रवधकारी मंत्रि-परिपद्‌ है। प्रधानीय (2०8 90॥॥ 0) झूप की सरकार 
में नाममात्र का प्रवधकारी मुखिया नही होता। प्रेसिडंट किसी भी राखार के प्रबंघकारी 
कार्य के लिए अपनी इच्छा में स्वतत्र होता है और वह वास्तविक अपिका रात की प्रयोग 
, करता हैँ । जब सरकार का रूप निरंकुश राजतत्र या तानाशाही होता है, पो वास्तविक और 
« “ममात्र प्रब॑धकारी के बीच विश्ेपता का प्रश्न ही उत्पन्न नही ऐोता। 


हे अधिकार-शवित फा केंद्रीकरण, प्रबंधकारी को प्रथम आवश्यकता ((000०00०- 
प्र0१ ० बप्शरण्गाए पाल पडा #लपुणंज्ञ० ० 06 5९०ए४४६) :--ब्य- 
वस्थापक मंडल का सगठन इस सिद्धांत पर होता है कि एक मस्तिप्फ से दो अच्छे होते हे अथवा 
कौंसिक-सदस्यों के मेल में बुद्धिमानी का वास है। प्रबंधकारी का कृत्य विचार-विनिमय 
नही है, प्रत्युत व्यवस्थापक मंडल द्वारा व्यक्त राज्य की इच्छा को प्रचलित करना तया स्या- 
याछ्यों के निर्णयो का पालन करना है। इसलिए, इस प्रकार के इत्वो को योष्यतायूवेक 
पूर्ण करने के लिए मुख्य भावश्यकता अविलंव निर्णय करना, उद्देश्य को सचाई, छायये करने 
की शक्ति और कभी-कभी कार्यविधि की गुप्ता है। यह कहना ऋूययं हूँ कि दब 
अधिकार-शक्ति कुछ व्यक्तियों में समान रूप से विभाजित हो तो इसे शाप्त करना कठिन 
होता है। इस प्रकार, अधिकार-शक्ित का केद्रीकरण प्रबंधकारों को इयम आादश्यकता 
हैं। बहुसख्या की प्रवधकारी उत्तरदायित्व को नप्ट करती है. अनावश्यक रूप में समय 
नप्ट करती है, और विशेष रूप से आपातों के समय बहुत सतरनाक होती है। पुल्से 
(५४००४६४८५) कहते है, “एक मुखिया के छामर स्पष्ट हैं * वह सरकार में एकता और 
योग्यता लाने की क्षमता रखता है, और अकेला होने के कारण वह या उसके मत्रियण 
उत्तरदायी होते है, जहां दो प्रधान होगे, वह यदि भिन्न दलो के होगे, तो एक-एुसरे के 
अवरोधक होगे; ओर यदि उसी दल के होगे ठो ईर्पालु ओर प्रतिदरद्वी होंगे।" 


सक्षेप में, प्रवधकारी इस सिद्धात पर संगठित को जातो हैं कि दो ४च्छे 0भप्यापको 


की अपेक्षा एक दुरा सेना-नायक बच्छा हूं जद प्रवन्‍्ध शक्ति बटुतो के "६ 3. (ऐे है, ।घु, 
शक्ति, उद्देश्य की एकता ओर स्ववदडा जय बचाव होता हैं। इस चए २एनोपक (० थे; 
यह उपयोगी हे कि कोई एक ब्यक्ति हेन्द बप्रेए जो च्दि प मे निषेयाभा» धो बाफिए 
अधिकार-दवित का प्रयोप कर सके । पर फेस मे सहिमणल घाहततिन णएद्गकारी है, 
फ्या में शवेश्गम ह ओऔरचय:। क्षण ७ 


कितु प्रधान मंत्री खद दनान जफिब्यर ये सपयोपे 
उनसे भी अपिक हूँ ! वह सीत्यऐफ सका अष्टार्नशिला 6 और उप विशित 5 


विलक्षण अधिकार-यफ़्ति घाद है; छू र+८ भा मेनप्प छाए मिरंशन और नि 


ब्ड. 












कार्य करते हे, विदका ह्यंव्द फरख्यप दे “जान कण योस्यता उनमे करभ+ा * यो; 


के प्रति नतिनसिद के अक्रेश एसर्पपित्प जे मिदात मा पे 











सदर ऋनरो प्रद्क्ष्रारी 


करता ॥ 


ऐव्या को नुदृद करदा है; उपए डिश 
मंद उचफे निदेए छोर एय-डरत + >े बपये 


इ्छर राजनीतिक विज्ञान, के सिद्धान्त 


१ 58 288 मुख्ये प्रवंबकारी को चुनने की विधि * 
- 5. -('जत्त्ण- साण॑प्ट णी पह (फां्ट कऋिएपाएट ). 


+._. राज्य के मुख्य प्रवंधकारी नेता को चुनने की चार भिन्न विधियां प्रचलित हूँ : . (१) 
बंशागत विधि, (२) निर्वाचन द्वारा नियुक्ति, (३) व्यवस्थापक मंडल हारा चुनाव, 
और (४) चुनाव या तामनिर्देशन । | 

चंशागत प्रबंधकारी (निलाटताध्ए ४८८ए०7ए०६) :--वंश्ागत प्रवंधकारी 
का राजतंत्री रूप भी सरकार से संबंद्ध है। इसमें पद की अवधि आजीवन है और 
उत्तराधिकार ज्येप्ठाधिकार-कानन हारा शासित होता हैँ। वंशागत राजतंत्र ऐतिहासिक 

. अवस्थाओं का परिणाम हैँ और इस समय केवल पुराने देशों में पाया जाता हैं। आधुनिक 
जनतांतिक धारणा इसे अजनतांत्रिक ठहराती हैं और यह संदेहपूर्ण है कि वंशागत प्रवंधकारी 
का सिद्धांत भविष्य में ग्रहण भी किया जायगा या नहीं । यह सत्य है कि इस प्रकार के प्रवंध- 
कारी में कतिपय ग्रकट लाभ होते हैँ, * कितु अव तो इसे भूतकाल का अवशेष भर ही समझ 
लेना श्रेयस्कर होगा । .. 

निर्वाचन प्रवंधकारी : प्रत्यक्ष निर्वाचन (.९८६व +#टटप्राएएट8 : क्‍जाल्टा 

[]02८007) :--निर्वाच्य प्रवंधकारी के दो रूप हो सकते हँ---प्रत्यक्ष लोकनिर्वाचन 
और निर्वाचक-मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव । जनता के प्रत्यक्ष मत द्वारा प्रबंधकारी का 
चुनाव वंशागत्त विधि के विपरीत सिद्धांत का -प्रतिनिधित्व करता हूँ। लोक-निर्वाचन के 
अन्तनिहित यह विचार है कि ग्रवंधकारी को जनता का विश्वास प्राप्त होता चाहिए । 
जर्मनी के वीमार संविधान ( पाक (४07४:पा00 ) के अनुसार प्रेसिडेंट 
प्रत्यक्षत: जनता द्वारा निर्वाचित होता था। कुछेक दक्षिण अमरीकी राज्यों के प्रबंधकारी 
प्रत्यक्ष छोक-मत द्वारा निर्वाचित होते हैँ, यही वात संयुकत-राष्ट्र अमरीका की इकाइयों 
के प्रबंधकारी और स्विस प्रांतों के स्थानीय प्रवंधकारी के विपय में भी सत्य हैँ। अमरीका 
में संविधान के अनुसार प्रेसिडेंट का अप्रत्यक्ष निर्वाचच होना चाहिए, किठु परंपरा ने इस 
समय इसे प्रायः प्रत्यक्ष बना दिया हूँ । 

प्रवंधकारी के प्रत्यक्ष छोक-निर्वाचन के अनेक लाभ बताए जाते हैं। उनमें मुख्य 
लोक-शासन के आधुनिक विचारों के साथ एक-स्वरता वताया जाता है क्योंकि यह प्रवंधकारी 
नेता का उत्तरदायित्व जनता को सौंपता हैं । वस्तुतः, यह जनता की सरकार होती है ॥ 
जनता उस पद के लिए संबंधित उम्मीदवारों के गुणों की परख करती हैं और अन्ततः उस 
व्यक्ति का चुनाव होता है, जिसकी योग्यता और विवेक में उसे विश्वास होता है-। आगे 
चल कर यह मत प्रकद किया जाता. है कि प्रत्यक्ष छोक-निर्वाचन जनता की राजनीतिक 
शिक्षा का सुव्यवस्थित साधन है। 

किंतु इस छोक-निर्वाचन की विधि के विपय में : कुछ गंभीर आपत्तियां भी हैं। जन- 
साधारण राज्य के मुख्य प्रवंधकारी नेता सरोखे उच्चतम व्यक्ति के चुनाव का अयोग्य 
निर्णायक होता है । उसे छोक-नेता सहज ही प्रभावित कर छेते हैं और संभव है छोक-निर्वाचन 
अच्छा व हो। राज्य के मुख्य प्रवंधकारी नेता के वारंवार के निर्वाचन देश में राजनीतिक 


3, मटर ० (४, 7९, 300०7५48९८४ एी फट कटाटपपफ्फ प्राण्रायपदा पर 
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सिचात् और उत्तेजना उत्पन्न करते हे । दछों हारा राजनीतिक प्रतिस्पर्दा, दलीय गठ- 
जीड़ तथा बहुघा प्रप्टाचार के उपायों का आश्रय डेने.से स्वंसाघारण का नैतिक- 
पतन हो जाता है ।” जैसे ही एक उम्मीदवार निर्वाचित है जाता हैं, तो उसे सफठ बनाने 
वाले जनता में: श्रचार के लिए निकल पढ़ते हैं। दल्ोय-भावना का विस्तार हो 
जाता हूँ और निर्वाचन समयों पर यह वहुधा उग्र रूप घारण कर छेती है : और यहा तक 
भी हो सकता हूँ कि विदेशों गठ-जोड भी हो जायें ।/१ हंमिल्टन भवश्रकट करते हुए 
कहते हूँ कि प्रत्यक्ष चुनाव “समाज को असाधारण और हिंसक ग्ति-विधियों से उड्झेछित 
कर देगा और फलरूप तीक्षता और उम्रता पैदा हो जाती हैँ,” और उससे सार्वजनिक 
शाति नप्ट हो जायगी। कक 


अप्रत्यक्ष निर्वाचन (]ग्रता०८६ ल९८४०॥):--अप्रत्यक्ष निवर्चिन अधिक 
स्वमान्य हूँ । इसमें जनता द्वारा निर्वाचित निर्वाचक-मडल निवचिन करता हैँ । 
सिद्धाततः, सयुक्त राष्ट्र अमरीका में प्रैसिडेंट का चुनाव निवर्चिक-मडल द्वारा होता है, 
जिसमे प्रत्येक राज्य के उतने ही प्रतिनिधि होते हे, जितने कि काग्रेस के दोनों सदनों 
में। अप्रत्यक्ष चुनाव की यह विधि प्रत्यक्ष चुनाव की उद्रता, तीव्रता और उयल-पुयल 
ले विमुवित के छाम का दावा करती हूं ! मुख्य प्रवधकारी नेता के चुनाव को एसे छोगो के 
हाथों में छोड़ दिया जाता है, जो जनता की अपेक्षा निर्णय करने की अधिक अच्छी योग्यता 
रखते है । जब अतिम चुनाव का भार प्रतिनिधियों की छोटी-सी ससया पर अवलुबित हो 
जाता है, तो विवेकपूर्ण निर्वाचन की संभावना हो जाती हूँ । हैमिल्टन का मत है, “यह उचित 
है कि तात्कालिक चुनाव ऐसे मनुप्यो द्वारा किये जाने चाहिए जो उस पद की योग्यताओं 
का विश्छेपण करने की उच्चतम योग्यता रखते हो । जन-साधारण में से उनके साथी 
नागरिकों द्वारा निर्वाचित व्यक्तियों की छोटी-सी सख्या इस प्रकार की जटिलतापूर्ण जाच 
के छिए आवश्यक सूचना और विवेक द्वारा सपन्न हो सकती है ।” 


कितु यह सव सिद्धात मात्र ही है। चुनाव नाम को ही अग्रत्यक्ष होते है। जिन तात्कालिक 
प्रतिनिधियों के निर्वाचक-मडल का सघटन होता हैं, वह स्वतत्र आचरण और विवेक का 
प्रदर्शन नही कर पाते । प्रायः प्रत्येक देश में, जहा राजनीतिक दल अत्यधिक सगठित होते 
है, निर्वाचितों को इस दलीय-प्रतिज्ञा पर चुना जाता है कि वे दल के उम्मीदवार को मत-दान 
करेगे। उन्हे एक निश्चित आदेद्य होता है, और इस प्रकार, वे केवल दल के एजेंट मात्र होते 
है, जिन्हें अपने मतों का प्रयोग करने की निजी कोई इच्छा नही होती । अमरीका में प्रैसिडेट 
का निर्वाचन न केवल सक्रिय रूप मे प्रत्यक्ष वन गया है, प्रत्युत इसने महत्वपूर्ण राष्ट्रीय प्रदर्शन 
का रूप धारण कर लिया है ।” यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य है, जिसमे व्यक्तियो की 
महत्त्वाकाक्षाओं, वर्गों के स्व्रार्थों तथा समूचे देश के भाग्य की दाव पर लगाया जाता हूँ ।” 
अमरीका में व्हाईट हाऊस में प्रेसिडेंट से लेकर एक जनसावारण तक उसमे हर कोई अपनी 
दिछचस्पी प्रकट करता है । यह एक मह॒त्तम पटना होती है, जियमे समूवे राष्ट्र में प्रचार- 
आदोलन किया जाता हूँ और प्रकाशन, सभाओं, “प्रतिनिधियों को प्रेरणा करने में” तथा 
“मफलछता प्राष्ति के लिए” छाखों डालरो का खर्च किया जाता है। इस प्रकार मुख्य 


॥ द्ावाफा, ०- ला 9. 307: करा 
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पाठ राजनीतिक विज्ञान के सिद्धान्त 


प्रबंधकारी नेता के अप्रत्यक्ष चुनाव की जिस योजना का आशय था, वह वस्तुतः प्रद्यक्ष 
चुनाव की विधि बन गई है । 
व्यवस्थापक-मंडल द्वारा निर्वाचन (2८607 99 ४04,6ट52घ76 
अप्रत्यक्ष चुनाव का एक अन्य प्रकार व्यवस्थापक-मंडल द्वारा निर्वाचन हूँ। भारतीय 
संविधान आदेश करता है कि गणतंत्र के प्रधात का चुनाव निर्वाचक-मंडल द्वारा होगा, 
जो पार्नमेंट के दोनों सदनों तथा राज्यों की व्यवस्थापिका-सभाओं के निर्वाचित सदस्यों 
द्वारा संघटित होगा ।* १८७५ के संविधान के अनुसार, फ्रांस का प्रैसिडेंट नेशनल 
असेवरी द्वारा निर्वाचित होता था, जो व्यवस्थापिका सभा के दोनों सदनों--सीनेट और 
चेंबर आफ डँपुटीज--द्वारा संघटित होती थी, और वर्सेलीज में जिसका संयुक्त 
अधिवेशन होता था । स्विदूजरलेंड में संघीय प्रवंधकारी कौंसिल संघीय व्यवस्थापक-मंडल 
द्वारा चुनी जाती हूँ । 
व्यवस्थापिका-सभा द्वारा निर्वाचन की इस अवधि का अन्तर्निहित विचार यह है कि 
निर्वाचन उन लोगों द्वारा किया जाता है, जो अपनी निर्णय-शक्ति का प्रयोग करने के लिए 
सार्वजनिक प्रइनों का निकटतम ज्ञान रखने के कारण अधिकतम योग्यता से संपन्न होते हैं । 
इस विधि के समर्थेकों का मत हु कि व्यवस्थापिका सभा के सदस्य मतं-दाताओं के सामान्य 
समूह अथवा मध्यस्थ निर्वाचकों हारा संघठित निर्वाचक-मंडलू की अपेक्षा निश्चित 
रूप से अधिक बुद्धिमतता का चुनाव करेंगे । आगे चल कर यह भी कहा जाता है कि इस ' 
विधि से व्यवस्थापक तथा सरकार के प्रवंधकारी विभागों के वीच वृहत्तर सम-स्वरता 
ओर सहयोग हो पाता हूं और दोनों के बीच संघर्ष की संभावना नहीं रहती । जान रुटुअर्ट 
मिल का कथन है, “पार्लामेंट में जिस दल का बहुमत होगा, इसके वाद वह नियमत: अपने 
ऐसे निजी नेता को नियुक्त करेगा, जो राजनीतिक जीवन के उच्चतम व्यक्तियों में से एक 
हो। । 
कितु व्यवस्थापिका सभा द्वारा प्रवंधकारी नेता का निर्वाचन शक्तियों की पुथकता 
के सिद्धांत का निपेघ है । जब राज्य का मुख्य प्रवंधकारी नेता व्यवस्थापिका सभा द्वारा 
निर्वाचित होता हैँ, तो वह उसका मनोनीत-व्यवित वन जाता है, और इसके कारण राज- 
नीतिक सौदेवाजी, गठ-जोड़ और स्वार्य-साधन हो सकते हेँ। इस पर जज स्टोरी 
(0५8५८ 80079) ने टिप्पणी करते हुए कहा है, “किसी भी महत्वाकांक्षी उम्मीदवार 
शवित में यहु होगा कि वह पदासीन होकर पारितोपिक अथवा संरक्षण और सम्मान 
के अन्य पदों द्वारा मत-दाताओं की वहुसंख्या को चुपके-चुपके कितु अवरोधहीन रूप में 
प्रभावित कर ले और इस प्रकार अपने साहसी ओर सिद्धांत रहित आचरण से निबचित 
करा छे, और देश के उच्चतम, पवित्रतम तथा सर्वाधिक विज्ञ-जनों का वहिप्करण हो 
जाय ।”* यह प्रवंधकारी की स्वतंत्रता को क्षत करता है और उसे व्यवस्थापक-मंडलू की 
इच्छा के अधीन कर देता है ।इसके अतिरिवत्, वह व्यवस्थापिका सभा के कृत्यों में भी बुरी 
तरह हस्तक्षेप करता हूँ, विशेष रूप से महान और उत्तेजनापूर्ण प्रतिरोधी अवसरों पर, 
जिनके फलस्वरूप पार्लामेंट्री समय और शवित का अनावश्यक व्यय होता है, और 
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प्रबंधकारी ३०५ 


#बनेक ऐसे महत्वपूर्ण उपायो को दलीय-रूप प्रदान किया जाता हैं, जो वस्तुतः दल-दीन 
स्वरूप के होते हूँ ।” 

मनोनोत प्रबंधकारी ('पिठागांगरवाटत %ढ८प्रांएट) :--प्रमुख प्रवंध- 
कारी नेता के चुनाव था नाम निर्देशन द्वारा सहायक सरकासे के लिए तिबुवितिया 
की जाती हूँ जो प्रभु-सत्ता-सपन्न राज्यों की परिभाषा के अन्तर्गत नही आती । नामनिर्देशन 
यथा चुनाव सहायक अफसरो को अवस्था में भी हो सकता है। १९४७ में भारत की स्वतत्रता 
से पूर्व भारत के गवने र जनरल को ब्रिटिश-ताज मनोनीत करता था। नि.सदेह, यह महत्वहीन 
है कि मनोनीत प्रवधकारी नाममात्र का हैँ, जंसा कि ब्रिटिश उपनिवेश्ञों में है, अथवा 
वास्तविक है, जैसा कि १९४७ से पूर्व भारत के गवर्नर-जनरल के विपम में था । इस 
निर्याचन विधि का मुख्य गुण यह हैं कि तियुक्तिया किसी विशेष उद्देश्य से की जा सकती 
हैँ; कर्मचारियों को उनके व्यक्तिगत गुणों तथा पूवे-कार्यों और उन्हें सौपे जाने वाले काम 
के महत्व को दृष्टि में रखते हुए चुना शाता है । भारत के गवर्नेर-जनरल के रूप में लाई 
माऊंटबेटन की नियुक्ति को इस विपय के उदाहरण रूप में पेश किया जा सकता हैँ। किंतु 
इस विधि की मुख्य दुवंछता यह हैँ कि मनोनीत प्रवंधकारी नेता अपनी स्वतंत्र निजी नीति 
का पालन नही कर सकते | वह केवछ मात्र एजेंट होते हे, और फलस्वरूप, उच्च-अधिकार- 
झब्त के अधीन होते हूँ । श्री सी. राजगोपालाचार्य द्वारा भारत में अतिम गवर्नर-जनरल 
का पद-प्रहण करने से धरृवं, भारत के गंवर्तर-जनरछ को ब्रिटिश सरकार द्वारा निर्धारित 
नोति का पालन करना होता था। 


प्रबन्धकारी की पद-अवधि 
(776 प्द्यपार रण फ्रढ 75००7 ४४०८) 


बंशामत प्रवंधकारी प्रणाली म प्रवंधकारी नेता की पद-अवधि आजीवन होती हूँ। 
किंतु निर्वाचित प्रवधकारी की दश्या मे यह राज्य-राज्य में भिन्न रूप की है अर्थात्‌ एक से 
छ्ेकर सात वर्ष की अवधि तक । संयुक्‍त-राष्ट्र अमरीका के अधिकाश राज्यों में अवधि 
एक या दो बप॑ है । अमरीका का प्रैसिडेंट चार वर्ष के लिए चुना जाता है, जब कि स्विस 
प्रैसिडेंट की अवस्था में यह अवधि केवल एक वर्ष हैं। भारत का प्रधान पाच वर्ष को अवधि 
के लिए इस पद को ग्रहण करता है । ब्रिटिश साम्राज्य में मनोंतीत प्रबंधका रियों की द्ञा में 
गवर्नर जनरल और गवनेरों की पद-अवधि सामान्यत पाच वर्ष हेँ। 

लघु अवधि (5]0 'धाप्ा८)--पद की लघु अवधि का समर्थन इसलिए किया 
जाता हूँ कि मुख्य प्रवधकारी की, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षत , जनता के प्रति उत्तरदायी 
बनाया जाय । जितनी ही पद-अवधि छघु होगी, उतनी ही यहा शक्ति के दुश्पयोग के विशद्ध 
सुरक्षा का 'साधन' होगी । यह विश्वास जनतात्रिक देशो में सदा ही व्याप्त रहा हूँ कि “दीर्घ 
बद-अवधि के प्रवधकारी अपने पदो को आकष्मिक विष्लव के द्वारा राजतत्नी पद-अब- 
घियो में बदल लेने की प्रवकत प्रवृत्ति से अनुप्राणित हो जाते है, जैसा कि नेपोलियन ने 
अपनी दस वर्ष की अवधि को पहले तो आजीवन में वदला, और उसके वाद साम्राज्यी पद 
में बदल लिया था।” किन्तु एक या दो वर्ष जैसी पद की अत्यधिक छूघु-अवधि अगर 
नही है । हैमिल्टन का मत था, यह मानवी स्वभाव का सामान्य सिद्धात हूँ 


३७६ राजनीतिक विज्ञान के सिद्धान्त 


मनप्य “किसी पद-अवधि को -जिस दढ़ता या संदिग्धता के अनुपात से ग्रहण क्रिये रहता है; 
उसमें उसी अनुपात से वह रुचि छेता है ।” प्रशासन में स्थिरता और सामंजस्य छाने के 
लिए प्रवंधकारी को जपनी नीति का अनुसरण करने के हेतु पर्याप्त समय दंना हा होगा। 
यह स्पप्ट है कि यदि एक आदमी केवल एक या दो वर्ष के लिए पृद ग्रहण करता हूँ तो वह 
अपनी नीति का पालन नहीं करा सकता । चाहे कितनी ही अच्छी नीति क्यों न हो, यदि बह 
परिपक्व होने से पूर्व नये हाथों : में चली जाती हैँ, तो उसके लाभों को प्राप्त नहीं किया जा 
सकता । इसके अतिखित, प्रत्येक नवागंतुक पुरानी नीति का-अनुसरण करने की वजाय 
अपनी निजी नीति का अनुकरण करना पसन्द करेंगा । वस्तु-स्थिति यह हूँ कि जब पद- 
अवधि छघु होगी, तो कोई भी प्रबंधक-नेता नई तीति का खतरा नहीं उठाएगा। हँमिल्दुन 
का कथन है कि इन अवस्थाओं में, अधिकांश मनुष्यों से अधिक-से-अधिक “अच्छाई करने 
के निश्चित गुण की जगह बुराई न करने के नकारात्मक गण” की आज्ञा की जा सकती है। 
इस अवस्था का कोई साहसपृर्ण कदम उठाने के छिए प्रेरणा का स्वंधा अभाव होगा । 

बहुधा यह होता है कि पद ऐसे लछोगों द्वारा अधिकृत हो जाता है जो प्रबंधकारी 
अनुभव से शून्य होते हैं । छोक-मत द्वारा निर्वाचित नेता सामान्यतया प्रशासन की कछा में 
अपरिपवव होते हैं । जितने समय में वह अपने कर्तंव्यों के साथ कुछ परिचित होने लगते 
हैं, उसी बीच उनकी पद-अवधि का संक्षिप्त काल समाप्त हो जाता है और उन्हें उस पद 
को रिक्त करना आवद्यक हो जाता है । परिणाम यह होता हैं कि उसकी जगृह एक भन्य 
नौसिखिया आता हैं, जो अपने पूर्वाधिकारी के समान ही अनुमव-शुन्य होता हैं ।-अन्ततः, 
छघ्‌ पद-अवधि का आशय अनिवार्य छोक उत्तेजना तथा क्षुव्धता के वात्तावरण में बहुधा 
मुक्त निर्वाचनों का होते रहना है । 


निष्कर्ष---इसलिए, प्रबंधकारी नेता की पद-अवधि न तो बहुत लघु होनी चाहिए 
ओर न ही बहुत लम्बी । अत्यधिक छूघु पद-अवधि का कोई परिणाम नहीं होता और 
अत्यधिक दीघ-अवधि के कारण शवित का दुश्प्रयोग हो सकता है । चार से पांच वर्ष की 
अवधि श्रेयस्कर हो सकती हूँ। यह प्रशासन में शवित, स्थिरता और योग्यता का संघठन 
करने के लिए पर्याप्त रूप पर्मेदीर्घ हैं। यह लछोकमत के प्रति प्रवंधकारी के उत्तरदायित्व का 
भी भरोसा दे सकती हूँ। चॉन्सलर कट का मत हैँ कि यह अवधि युवितसंगत रूप में 
पर्याप्त छंवी है, जिसमें प्रबंधकारी “सौपे गए विश्वास का पालन करने में स्वतन्त्रता 
तथा दुढ़ता का अनुभव कर सकता हैँ और जिसमें वह अपनी प्रशासन विधि को किसी 
हप में परिपयवता एवं स्थिरता प्रदान कर सकता है ।”* छ: या सात वर्ष की अवधि 
अनुकूछ । इसे अनुचित रूप में दीर्ध माना जाता है “जो उत्तरदायित्व छः या सात 
बयां में लघुतर अन्तरा पर छागू नहीं किया जा सकता, वह अपने अधिकांश प्रभाव को 
नप्ट कर लेता हैं । 
के लिए पुनर्पोग्यता (॥० ॥२०-०४९७७०४॥६७ (07 ०८०) -पद की दीर्घ- 
अबधि पुनर्वोग्यितता की आवश्यकता को नप्ट कर देती है । किन्तु जब पद-अवधि अल्प हो 
ता अवधकारों नता का पू नर्योग्यिता का औचित्य स्पप्ड्तया आवदयक हो जाता है। इस चलन 
के विपय में भिन्न रूपता भी है । कुछ छातीनी अमरीकी राज्यों में संविधान पन “निर्वाचन 
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की मनाही करता है । अर्जन्टाइना, ब्राज़ीकू जौर चिछे में एक विभिप्ट त्वधि के अन्दर 
पर चुनाव के लिए दूसरी वार खड़ा हुआ जा सकता हूँ । अमरीका का सविधान, वर्तमान 
सपझ्योघन काछ तक, प्रेसिडेट के पुनः निर्वाचन के विपय में मौद था। वह केवल मात्र यही 
थदेश करता था कि प्रं सिडेट का चुनाव चार वर्ष के लिए होगा । जो भी हो, प्रैंसिडेट जाजं 
धाशिनटन ने दो अवधियों तक इसें सीमित करने का दृष्ठात उपस्थित किया था । यह 
प्रैसिडेट फंकलिन डी रूजवैल्ट से पहले तक इसी प्रकार स्थिर रहा, जबकि उन्होंने तीसरी 
ओर चौथी वार खड़े होकर इस परम्परा को भंग किया और वह, पुनः-पुनः निर्वाचित 
हुए । वतंमान में सविधान इसे निर्वाचन की दो अवधियो तक सीमित करता है । फरास नौर 
जर्मनी के प्रेम्तिडंट, यद्यपि स्रात-त्ात़ वर्ष के लिए चुने, जाते थे, पुनः निर्वाचित हो 
सकते हूं । हि 
एकहरी अवधि के अनेक छाम कहे जाते है । कहा जाता हूँ कि दूसरी अवधि के 
लिए अयोग्यता प्रवधकार्र में स्वतन्त्रता प्राप्ति की प्रवृत्ति पैदा करती है और यह राज्य 
के नेता की व्यक्तिगत महत्त्वाकाक्षाओं पर अवरोथ का कार्य करती हूं । जो मनुष्य 
यह जानता हूँ कि वह पुनः निर्वाचन की योग्यता नही रखता, तो वह जनता को दास नहीं 
बनाएगा। वह चरित्र, विवेक और का को स्वतन्त्रता का प्रदर्शन करेगा। जब पुन.-निर्वाचन 
की स्वीकृति होती है, तो प्रबयकारी नेता आगामी चुनाव के सघर्प में पूर्णतया लिप्त हो 
जाता हूँ । तदनुसार, वह कुछ भी नई बाते नहीं कर सकता और अपने सामान्य कर्तव्यों 
तक का लापरवाही के साथ पाछन करता हूँ। ढि ताकंवलि ([06 "०८वुप९- 
अआ!८) का मत हैं कि जिस प्रवंधकारी को अपनो सफलता का घोडा भी विश्वास 
होगा, वह पुनः निर्वाचित होने के छिए सब संभव उपायों को प्रयोग में छायेगा । “इसको 
छोगों के राजनीतिक नैतिक-पतन तथा देश-भकति कौ जगह चतुराई को स्थानापन्न 
करने की प्रवृत्ति होती हैं। ” 

किन्तु लोकमत इस पक्ष में हैं कि अल्प अवधि के लिए निर्वाचित प्रवंघकारी नेताओ 
का पुत्रनिर्वाचन होना चाहिए । हूँ मिल्टन ने “दि फ़ेडरेलिस्ट” में पुत.-निर्वाचन के छाभो 
का सुन्दर शब्दों में वर्णन किया हूँ । उनकी थारणा थी कि प्रवधकारी का पुन.-निर्वाचन 
“जनता द्वारा प्रवधकारी के उक्त चरण को युवितिसगत समझने की दशा मे, उसके 
गुणो और योग्यता से होने वाले छाभ को रखने के छिए और सरकार के बुद्धिमत्तापूर्ण 
रूप को स्थिर रखने के लिए आवश्यक हूँ ।” पुन -निर्वाचन योग्यता की प्रणाली राज्य 
को ऐसे अनुभवी एवं विज्ञ मनुष्यों की सेवाएं स्थिर रखने में सशक्त बनाती है जिनके 
प्रति जनता को भरोसा और विश्वास होता है । पुन -निर्वाचन योग्यता से इकार करना 
राज्य को बुद्धिमान्‌ एवं अनुभवी राजनीतिज्ञों की सेवाओं से वचित करना है। जज 
स्टोरी कहते हूँ, इससे जधिक आश्चयय को वात क्या हो सकती हूँ कि जैसे ही किसी ने किसी 
खास विपय में कमाल हासिल कर लिया हा, उसी क्षण यह घोपणा कर दी जाय कि वह 
उस उद्देश्य के छिए, जिसके निमित्त वह प्राप्त किया गया था, अब प्रयोग न हो सकेगा ।/ 
जिस भनुप्य को पुन.-निर्वाचन का विश्वास होगा वह अपने हितो और कर्तंव्य का अच्छी 
तरह रामन्वय करेगा । पुननिवाचन की योग्यता उसे राजनीतिक क्षेत्र में ऊपर से ऊंचा 


उठाती हूँ । हंमिल्टन के शब्दों में, "पारितोपिक और ख्याति की इच्छा करना मानवी 
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आचरण के प्रवछतम प्रेरक भावों में एक है; और मानव जाति के प्रति अनुराग की सब 
से बड़ी सरक्षा मनप्यों के हितों का कर्तव्यों के साथ समन्वय करना हूँ ।” दूसरी 
ओर, पन:-निर्वाचन की अयोग्यता का नियम प्रवंधकारी में अपने ध्यक्षितगत स्वार्थों को 
पत्ति के छिए उस अवसर से अधिकाधिक छाम उठाने ,की प्रवृत्ति पैदा करता हैं| प्रवंध- 
कारी नेता “संभवतः पदावधि थोड़ी होने के करण दोनों हाथों छूट मचाने के लिए सर्वा- 
घिक प्रप्टाचार का प्रयोग करने में भी संकोच न करे।” अन्ततः, पुनः-निर्वाचन की 

योग्यता प्रश्मासन में स्थिरता उत्पन्न करती हूँ । यदि पुन:-निर्वाचन होगा तो प्रशास्नन 
बिना किमी योजना या नीति के चलता रहेगा | 

निष्कर्ष---जो भी हो, स नः-निर्वाचन की योग्यता पद के अवधि-काल और शक्तियों 
की सीमा पर निर्भर करती है जिनका प्रवंधकारी नेता वस्तुतः प्रयोग करता है। जो कोई 
छ: या सात वर्ष के लिए चना गया हो, उसे निश्चय ही पुन:-निर्वाचन योग्य नहीं बनने 
देना चाहिए, किन्तु जो प्रबंधकारी नेता तीन या चार वर्ष के लिए चुना गया हो, उसे 
निश्चित रूप से अपने उत्तरदायित्व की वृद्धि के लिए दूसरी वार निर्वाचित होने देना 
चाहिए । ॥ | 

प्रबंधकारो के कृत्य ( फप्राटघ005 ० ॥6 0:6०पॉए८ )--सर्वाधिक 
आवधारमूछक प्रवंधकारी क्ष॒त्य वे हैँ, जिनका संबंध सरकार के अत्यावश्यक कार्य- 
कलापों से है। आधुनिक राज्य का आकार बड़ा जठिल है और उसे असंख्य मानवी 
आवश्यकतामों की तुप्टि के छिए यत्न करना होता हूँ। राज्य का क्षेत्र पर्याप्त रूप से विस्तृत 
हो गया है और आधुनिक सरकारें अपने दुप्टिकोण में अधिक समाजवादी वन गई हैं। हम 
व्यक्तिवाद के इस पुरातन सिद्धांत से सहमत नहीं हैँ कि राज्य एक आवश्यक बुराई हूँ 
ओर इसका एकमात्र काम आंतरिक शांति और बाहरी सुरक्षा को बनाए रखना है। हमारा 
राजनीतिक दृष्टिकोण पूर्णतया बदरू गया हैँं। वर्तमान में राज्य को मानव-कल्याण की 
, प्राप्ति का सावन माना जाता है। इसलिए, उसे ऐसा वातावरण बनाना होता है जिसमें 
'. इस उद्देश्य को सर्वाधिक प्राप्ति की जा सके । यदि राज्य के अस्तित्व का यह कारण है, 
' तो उसके कृत्यों की परिभाषा करने वाली कोई विभाजक रेखा नहीं खींची जा सकती | 
जो भी हो, किन्‍्हीं दो राज्यों के प्रवंधकारी ऊृत्यों में सादुश्य भी नहीं हैँ। विस्तृत रूप में 
अनिवायं कृत्यों को इस प्रकार कहा जा सकता है : 

१. आंतरिक प्रशासन (लाश 8ताराडताक्ा07)--प्रत्येक राज्य 
राजनीतिक रूप में संगठित सम्राज हैं। राज्य का उद्देश्य तब तक प्राप्त नहीं किया जा 
सकता, जब तक आंतरिक शांति ओर व्यवस्था न हो । प्रत्येक राज्य का यह सर्वप्रधान 
कर्तव्य हूँ कि देश के अन्तर्गत ज्षांति वनाए रहने के लिए उपाय ढंडे । जो विभाग आंतरिक 
गांति और व्यवस्था बनाए रहने के लिए उत्तरदायी हैँ, उस्ते गह विभाग (लिठ्तार 
(6एथाप्रटा) या आंतरिक विभाग ((26087090605६ ०६ घी 9६65907) 
बाहते हैं। भिन्न राज्यों में भिन्न नाम हैं । 

२. बाहरी प्रशासन (गिराटाएद ताप ७ा०7)--सभी राज्य प्रभ- 
सत्ता संपन्न और स्वतन्त्र है । किन्तु कोई भी राज्य पूर्ण स्वतन्त्रता का सर्वथा एकाकी 
जीवन नहीं बिता सकता । सभी राज्यों का अस्तित्व पारस्परिक निर्भरता की अवस्थाओं 
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के अधीन हैं। पारस्परिक शादि और सुरक्षा के लिए और एक दूसरे के प्रति सब प्रकार के 
आक्रमणात्मक कार्यों से बचने के लिए, राज्य अपने मतमभेदों का, यदि कोई हो तो, 
कूटनीतिक वार्वालापों द्वारा समन्वय करते हे । अन्तर्राष्ट्रीय कल्याण की वृद्धि और मित्रता 
के लिए सधिया को जाती हूँ और विदेशों में प्रतिनिधियों को नियुक्त किया जाता है। 
सरकार का जो विभाग विदेश स्वधी कार्यों को करता है, वह विदेशी अथवा बाहरी 
मामलो का विभाग (6एछथ्यंगिला: एी ए0थेहुए 07 फादायण दि) 
कहछाता हूँ । कुछ राज्यो मे प्रधधकारी की संधि करने वाली शब्ित पर उसकी व्यवस्था- 
पिका सभा के एक या दोनो सदनो द्वारा स्वीकृति और समर्थन की झर्त लागू होती है। 
अमरीका में सीनेट सब सधियो का समर्थव करती हूं। यद्यपि व्यवस्थापिका सभा, 
सामान्यतया किसी देश की विदेश नीति का नियंत्रण करती है, तथापि यह विदेश विभाग के 
वास्तविक प्रशासन में बहुत ही कम हस्तक्षेप करती है, क्योकि “विदेश्वी मामछों की 
कार्यकारिता के विपय में उच्च रूप को विशेषज्ञता, सूचना विपयक गुप्तता और वेयवितिक 
चातुर्य की आवश्यकता होती है । 

३. प्रतिरक्षा और युद्ध (22८टि0८ & १४४7)--प्रवधकारी का यह अनिवार्य 
कृत्य हूँ कि वह्‌ राज्य की प्रदेशीय अखडता को बनाए रहे और विदेशी आक्रमण की किसी 
संभावना की अवस्था मे देश की प्रतिरक्षा का प्रवध करे। जो विभाग देश की प्रतिरक्षा के 
कार्य से सबंध रखता है और अपने सैनिक कार्यों का नियत्रण करता हैं, वह प्रतिरक्षा या युद्ध 
विभाग कहलाता है। जिस समय देश युद्ध की अवस्या में हो, इस विभाग की आतरिक 
प्रतिरक्षा, और युद्ध--दो विभागों मे खडित किया जा सकता है। प्रतिरक्षा ओर युद्ध 
विभाग देश की सदास्त्र सेनाओ--स्थछ, जछ और नभ सेनाओ की शक्ति और सगठत 
का निश्चय करता है और जनरलों तया कमाडरो की नियुक्ति करता हैं । ग्रेट ब्रिटेन का 
प्रवधकारी व्यवस्थापिका सभा से स्वतन्त्र युद्ध-घोषपणा की शक्ति रखता हूँ । अमरीका में 
कांग्रेस युद्ध की घोषणा कर सकती हैं । किन्तु प्रत्येक देश में युद्ध काल के समय प्रब पकारी 
की शवितिया अत्यधिक बढ़ जाती है । 

४. आधिक हृत्प (गरगश्याटंद। 7घ०४००5)--सभी सरकारे अपने नाना- 
विध हृत्यों का पालन करने के लिए प्रतिवर्ष धत की वडी भारी राशिया व्यय करतो है। 
जव धन का व्यय होता ही हूँ, तो उसे किसी साधन द्वारा प्राप्त भी करना होगा । सरकारे 
जनता पर टँबस लगा कर तथा आय के अन्य साधनो से अपने खर्चों को पुरा करती है । 
यह एक प्रवंघकारी कृत्य हूँ और जो विभाग इसके लिए उपायो और साधनों का प्रवध 
करता है, उसे अर्थ-विभाग या कोयाग्रार (जाता) कहते है । यह विभाग सर्वाधिक 
शवितशाली होता है, वयोकि यह भिन्न विभागो को न केवऊर धन प्रदान करता हैं, प्रत्युत 
आय-बव्यय-निरीक्षण द्वारा उनके व्ययो को नियमित एव नियंत्रित भी करता है । 

५. व्यवस्थापक ऊत्प ( 7.६हु820ए८ ए७३०८७०४5 )-- प्रवधकारी के 
ब्यवस्थापक कृत्य राज्य में प्रचलित सरकार के रूपानुसार भिन्न होते है। प्रवधकारी को 
सर्वत्र इस बात का अधिकार है कि वह अपनी पार्लामेंट के अधिवेशनो को बुला सकता 
है, और उन्हें कुछ काल के लिए स्थगित कर सकता हूँ। जिन देशो मे पार्लामेट्री रूप 
की सरकार हू, वहा प्रवंधकारी छोक-सभा को भग करता हैं जौर हा 
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आदेश करता है । बह आवश्यकता होने पर व्यवस्थापिका सभा के विशेष अधिवेशन 
भी बला सकता है। प्रवंधकारी व्यस्वथापिका सभा को या तो अधिवेशन के आरम्भ में 
श की आवश्यकताओं के विपय में आवश्यक सुचना प्रदान करता है अथवा अधिवेशन 

काछ में समय-समय पर देता रहता है। ग्रेट-ब्रिठेन में पार्लामेंट का आरम्भ राजा के भाषण 
से होता है, जो सामान्यवया सरकार की इच्छित नीति की अभिव्यक्ति होता है। 
अमरीका में प्रेसिडेंट को कांग्रेस को संदेश भेजने का अधिकार हू। 

पार्जामेंट्री रूप की सरकार में प्रबंधकारी व्यवस्थापिका सभा को अत्यावश्यक 
नंतुत्व का अंश प्रदान करता है । सब सार्वजनिक विधेयकों का आरम्भक तथा परिवहन 
करना तथा व्यवस्थापिका सभा में. उन्हें स्वीकार कराना, यह प्रवंधकारी का कृत्य है.। 
व्यवस्थापिका सभा में स्वीकृत सभी विधेयकों को कानून. बनने के लिए मुख्य प्रवंधकारी 
नेता की स्वीकृति प्राप्त करनी होगी । वह निषेधाधिकार का भी प्रयोग कर सकता है 
अथवा अपनी स्वीकृति से इंकार भी .कर सकता हैँ.। जो भी हो, जिन देशों में:पार्ला- 
मेंद्री या उत्तरदायी सरकार है, उनमें से अधिकांश में निप्रेधाधिकार शवित का दुरुपयोग 
भी होने लगा है । जिन देशों में सरकार का रूप पार्लामेंद्री नहीं है वहां मुख्य प्रबंधकारी 
द्वारा किसी विधेयक का निर्षेध करने की शक्ति का आशय व्यवस्थापिका सभा पर भाव- 
पूर्ण नियंत्रण रखना है, यद्यपि यह अमरीका की भांति निरंकुश निषेधाधिकार नहीं,भी 
हो सकता । अमरीका में प्रैसिडेंट का निषेघाधिकार कांग्रेस के दो-तिहाई बहुमत द्वारा: रह 
किया जा सकता है । तिस पर भी, उसके हाथों में यह एक वलिप्ठ साधन है, क्योंकि-कांग्रेस 
में दो-तिहाई बहुमत प्राप्त करना कठिन हैं । 

पुनः, प्रत्येक देश में प्रबंधकारी अध्यादेश (-(>ताप्रथाट८ ) जारी 
करने की शवित रखता है । यह कानून निर्माण की सहायक शक्ति का एक रूप है जो 
आज्ञप्तियों ( 0८८7८८$ ), आदेशों, अथवा विधियों का रूप घारण करता है । 
संविधान द्वारा यह शक्ति मुख्य अधिकारी को स्पप्टतया सौंपी जाती है । उदाहरणार्थ, 


५ भारत का संविधान प्रधान को किसी भी समय अध्यादेश ( ()7काएश्शाट८ ) 


जारी करने की शक्ति प्रदान करता है, सिवा इसके कि जिस काल में दोनों सदनों के अधिवेशन 
हो रहे हों। इन अध्यादेशों का भी पार्लामेंट के एक्टों जैसा ही प्रभाव होगा । ऐसे प्रत्येक 
जवध्यादश को पार्लामेंट के दोनों सदतों के समक्ष उपस्थित करना होगा और पालूमिंट के 
पुनः अधिवेशन से छः: सप्ताह की समाप्ति पर अथवा उस अवधि की समाप्ति से पर्व- अगर 
दाना सदता द्वारा अस्वीकृति के प्रस्ताव पास हो जाते हैं, त्तो वह कार्यकारी नहीं रहेंगे । 
संविधान में किसी प्रकट अधिकार शबित के अभाव में राज्य के मुख्य प्रवंधकारी नेता की 
अध्यावश जारी करने की परम्परागत शक्ति मानी जायगी; राजतंत्री देझों में अध्यादेश 
जारी करने की शक्ति को राजा का असाधारण अधिकार माना जाता है, जब तक कि 
इसको संवैधानिक अथवा अनुविव्यात्मक मर्यादाएं न हों । प्रतिनिध्यात्मक व्यवस्थापिका 
सभा की विधि ने प्रबंधकारी .की कानून-निर्माण संबंधी शक्तियों म इससे भी अधिक 
वृद्धि करदी हुई है । 
ई- न्याय विभागोय कृत्य ( उ॒ए्तीलणं सप्रालाणाड )-- क्षमा-दान या 
दया-प्रद्शन का अधिकार स्मान्य स्वीकृति द्वारा प्रवंधकारी कृत्य का स्वाभाविक 
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और आवदयक अग्र माना जाता हैं। यह अर्थ न्याय विभागीय कृत्य है और विभिन्न कारणों 
से न्यायरचित हूँ। प्रथम अवस्था में, इसका आशय न्याब-विनाय की निर्णय विषयक भू 
का सुधार करना हूँ, जो अन्यथा सथोधित नही की जा सकती । इससे अधिक, कोई मी 
न्यायाघीश किसी मामछे का उसके गुणो के आधार पर निर्णय करता है जौर राजनीतिक 
योग्यता के आाबारों पर नहीं । अनेक व्यक्तियों को राजनीतिक अपराधों के लिए दंड |, 
दिया जा सकता हूँ किन्तु समय के गुजरने के साथ साथ उनकी नजरबदी बनुचित्र ठहराई 
जा सकती हूं । प्रवधकारी को क्षमादान की झक्ति से संपन्न करके इस्र तरह के व्यक्तियों 
को रिहाई का भरोसा हो सकता हूँ । 

यु प्रब्घकारी के कुछ अन्य कृत्य (507्राह गाल ४िपराट्एणा5 णी पल 
+%८८पाए८)---उपरिलिखित इत्यों को घरायः प्रवधकारी के अनिवार्य कृत्य माना जाता 
है। किन्तु , जैसा कि पु्वृतः कहा जा चुका हैं, हम आधुनिक सरकार के झत्यों को मर्यादित 
नही,कर सकते ,। कोई भी सरकार वाणिज्य, शिक्षा, कृषि, यातायात और सवाहन 
जैसे विषयो को उपेक्षा नहीं कर सकठी । ये छामदायक विभाग हैं, और उनकी समुचित 
प्रगति के बिना उत्त वातावरण को उन्नति करना असमव हैँ जो मानव-कल्याण की वृद्धि 
में सहायक होता हूँ इसी प्रकार, वर्तमान में अधिकाय सरकारें वास्तविक रूप में कतिपय' 
मांवजनिक उपयोगिता को सेवाए जारी करती हें ओर विभिन्न पदार्थों के उत्पादन एवं 
विक्री पर अनुविध्यात्मक प्रतिवंध लगाती है। राज्य की अधिकार-शक्ति में ये परिवर्तन 
आयिक सग्रठन को हमारे नैतिक एवं राजनीतिक विचारों के अनुकूछ ढालने के लिए 
सजग चेप्टाओं के फलस्वरूप किये गए हूँ । हमारी आधिक प्रणाली को नैतिकता का 
स्वरूप देने के लिए बहुत कुछ किया गया हूँ और “परस्पर संवघ, नियमितता और 
नियंत्रण, आरम्मक और प्रोत्माहन बहुत-सी हालतो में स्वामित्व इन क्षेत्रों में अत्यावश्यक 
समझ जाते हूँ और इनसे सबंधित विभाग तथा कथित महत्वपूर्ण या बड़े विभागो की अपेक्षा 
जनता की दृष्टि में कम महत्वपूर्ण नही होते ।”* 


प्रशासन सेवाएं 
( #फणांयांडाबपंएट 56एशंटटड ) 


जैसा कि पुर्वंत: कहा जा चुका है, प्रवंधकारी शब्द, विस्तृत अयों में, न केवछ 
राज्य के मुख्य प्रवधकारी नेता को भी सन्निद्वित करता हूँ, प्रत्युत उच्च कौर निम्न प्रयासन 
अधिकारियों के सपूर्ण समूह को भी सन्निद्धित करता है। प्रशासन का वास्तविक कार्य 
पौर-अधिसेवा ( (णं! $टाशंप्ट ) के स्थायी सदस्य करते हूँ । यह सत्य 
हैं कि प्रशासन के प्रत्येक विभाग का अधिनेता मत्री होता हूँ, क्िस्तु विभाग को चलाना 
उसका कार्य नहीं होता | जो छोग विभाग को वस्तुतः चलाते हूँ, उन्हें पौर-अधिसेवा 
या प्रशासन अधिसेवा के स्थायी सदस्य कहा जाता हैँ ॥ उनका एक स्थायी दर्जा और 
पद अवधि होती हैँ ओर उन्हें केवल मात्र भ्रशासन योग्यता के आधार पर चुना जाता 
है उन्हें दछीय नीति में कोई दिलचस्पी नही होती कौर मत्रि-परियद्‌ के प्रिवर्तत के समम्र 
-वे पद-च्युत्र नहीं होते ॥ पद अवधि का स्वामित्व भ्रद्मासन-अधितेवियी को ू न्यू 
“पृ. द्वाठएछ, ०. व, 9. 36. ई < 
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सरक्षा प्रदान करती है और इस प्रकार, उनके कार्य-क्षेत्र में बतिविशिष्टता भी। इसलिए, 


स्थायी अधिसेवी अनसव और ज्ञान की निधि होते हैँ। वह मंत्रियों तथा व्यवस्वापिका 
सभा को वह दिशी विपयों पर नीतियां बनाने.तथा छागू करने के लिए आवश्यक सूचना 
प्रदान करते हैं। लास्की कहते हैं, “प्रत्येक राज्य अपने सार्वजनिक अधिकारियों की 
योग्यता पर बृहद्‌ रूप में आश्रित रहता है ।”* 

नियक्ति फी विधियां ( >(८ट१००5 ० /0077/परध्ता5 )--सतरकार की 
रचना में प्रशासन अधिसेवाओं का इतना महत्व होते हुए, यह आवश्यक है कि सार्वजनिक, 
अधिसेवी ऐसे व्यक्ति होने चाहिएं, जो विज्ञता, योग्यता गौर उच्च स्थिति से संपन्न हों । 
सर विलियम वैबेरिज ( 509 शैतरब्श फरे८ए८ारपेट्ठ७ ) का कथन हैं कि “पौर- 
अधिसेवा एक व्यवसाय है, और में चाहंगा कि यह एक विद्वत्तापर्ण व्यवसाय वे और वह 
स्वत: अपने को वैसा समझे ।/ इसलिए, यह अत्यावश्यक हैं कि उनकी भरती पक्षपात पर न 
होकर गुण पर आधारित होनी चाहिए । छास्की के कथतानुसार प्रशासन अधिसेवियों की 
नियुक्ति में दो वातों का ब्याल रखना चाहिए । “प्रथमत:, सार्वजनिक अधिकारियों की 
नियक्ति के विपय में प्रबंधकारी का न्‍्वनतम नियंत्रण होना चाहिए । जब नियुक्तियां 
बहत म्रप्टाचार होता हैँ। यह वात प्रत्येक आधुनिक राज्य के जनुमव से स्पष्ट हो गई है । 
अमरीका में रिश्वत के कारण प्रशासन अव्यवस्था और सार्वजनिक भ्रप्टाचार हुआ | 
हेलवरी ( निंशादउपाए ) के प्रयोग से पूर्व ग्रेट ब्रिटेन में पौर-अधिसेवा अपने 
समर्थन में कुछ भी कह सकने योग्य न थी। इसलिए, जब तक पौर-अधिसेवा प्रबंध- 
कारी के क्षेत्र से वाहर न होगी, तो यह जनिवार्य होगा. कि मंत्री का ध्यान अपने पद की 
समस्याओं की ओर नहीं होगा, वल्कि अपने अनुयायियों को पारितोपिक प्रदान करने की 
आवश्यकता की ओर रहेगा । इन अवस्थाओं के अधीन भरती किये गए सार्वजनिक 
अधिसेवी “जिन पदों पर जायेंगे, उनका उपयोग अपने कत्तेब्यों के पालन के लिए.न कर 
सार्वजनिक व्यय पर अपनी जेबों को भरने के छिए करेंगे ।” इससे सार्वजनिक अधिसेवा 
उस अनुभव, योग्यता, और विशेषज्ञता से वंचित हो जायगी जो सार्वजनिक प्रशासन के 
योग्य परिचालन के लिए अत्यावश्यक हैं । 

इसलिए, सार्वजनिक बधिसेवियों की नियुक्ति ऐसे नियमों के अंबीन होनी चाहिए. 
जिनमें- व्यक्तिगत पक्षपात की न्यूनतम गंजाबश हो । भरती के लिए खली प्रतियोगिता 
का सिद्धांत ही ऐसी संतोपजनक विधि है, जिसकी प्रशंसा की जा सकती है । इसका आशय 

ई कि विशुद्ध प्रशिक्षण विषयक पदों को छोड़कर, प्रशासन अधिसेवा की सारी भरती 

“रितत-स्थान के प्रकार के लिए समुचित परीक्षाओं में सफलता के एक मात्र आधार पर' 
होनी चाहिए। इंग्लड में ट्रिवेलियन कमेटी ( "५टएटॉएथ०० (0ऋाां।८८ ) 
ने सिफारिश की थी कि “अधिसेवा के लिए योग्य नव-यवकों को आकर्षित करने का सबसे 
उत्तम ढंग यह हूँ कि भरती प्रतियोगिता परीक्षाओं के आधार पर की जाय 
जिसमें शामिल होने का सवको अधिकार हो और उसका प्रवंध एक स्वतन्त्र केंद्रीय 


समिति द्वारा होना चाहिए ।” वनभव ने सिद्ध किया हूँ कि पोर-अधिसेवा के लिए प्रति- 


३. (ःब्रणापाडा जी श0ा0८5, ७. 397. 


प्रबंधकारों इेट३े 


योगिता परीक्षा प्रणाली योग्य व्यक्तियों! के चुनाव में अधिक सतोपजनक प्रमाणित हुई हैँ । 
भरती के लिए एक अन्य महत्वपूर्ण सिद्धात यह है कि सार्वजनिक अधिसेवा में प्रवेश्ष 
सामान्यतया उस आयु में होना चाहिए, जब कि साधारण जीवन में उसी अवस्या में, कोई 
युवक या युवती अपने जीविकोपा्जन की बाशा करता हूँ ।/१ 

लोक-सेदा आयोग (?फ८ 507एे०९८ 00ग्रापरॉंडभणा5)--छोक सेवा 
भरती का, पुनः यह प्रधान सिद्धात हूँ कि चुनाव विश्विप्ट रूप से सघटित उस सस्था द्वारा . 
किया जाना चाहिए, जिसे लोक सेवा आयोग (909] $छ/णै०६४ (0शापरंडशं०ा ) 
कहते हैँ । तियमतः छोक-सेवा आयोग का जनुविष्यात्मक अस्तित्व और शक्तिया होती 
है । इसका उद्देश्य उसके सदस्यों को स्थिरता एवं स्वतन्तता का विश्वास दिल्लाना 
होता हूँ । छोक-सेवा आयोग के सदस्यों को पद-अवधि की विशिष्ट शर्तों के अधीन 
नियुक्त किया जाता हूँ और उन्हे उन्ही अवस्थाओं में अपने पद से हटाया जा सकता है, 
जिन अवस्थाओं मे न्यायाधीशों को हटाया जाता है । 

भारतीय संविधान में छोक-सेवा-आयोग के हृत्यों का सर्वोत्तम वर्णन किया गया 
हूँ।१ उसमें कहा गया है, “सघ छोक-सेवा-आयोग ओर राज्य-लोक-सेवा-भायोग का यह 
कत्तंब्य होगा कि वे संघ तथा राज्यों की नोकरियों की नियुक्तियों के लिए परीक्षाएं 
ले ।! सघ भायोग (ऐएग्म०य (0गागञएं5भं०ा) अबवा, जैसी भी अवस्था हो, राज्य 
आयोग (80806 (०ग़ाधां5अं07) से इन विषयों में परामर्श लिया जायगा : (अ) “पोर 
अधिसेवाओं तथा नागरिक पदो की मरती से सवधित विषयों पर; (व) पौर अधिसेवाओं 
तथा पदो की नियुक्ति के लिए, पदोन्नति के लिए, ओर एक अधियसेवा से दूसरी में जाने तया 
एसी नियुक्तियों, उत्कर्पों या परिवतनो के छिए उम्मीदवारों की योग्यता विषयक सिद्धातो 
पर ; (स) उन सव अनुशासन विपयक प्रदनों पर, जो उन ब्यक्तितयों को प्रभावित करते 
हों, जो भारत सरकारया राज्य सरकार के अघीन नागरिक स्थिति में कार्य करते है, इसमें 
इन प्रदनों से सवधित प्रार्भना-पत्र भी सम्मिलित होगे; (द) किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा अथवा 
ऐसे व्यक्ति के विपय में स्वत्व-दावा, जो उस समय पर सार्वजनिक सेवा की स्थिति में भारत 
सरकार या राज्य सरकार अयवा ताज के अधीन कार्य कर रहा हो या कर चुका हो, यदि, 
अपने कर्तंव्य-पालन के सिलसिले में उसके किये कार्यों के कारण अथवा किये जाने को 
सभावना के कारण उसके विरुद्ध को गई कानूनी कार्यवाही की रक्षा में, उसने जो भी 
व्यय किये होगे, उन्हें भारत के राजस्वों, या, जेसी भी स्थिति हंगी, राज्य के 
राजस्वों में से अदा किया जायगा ; (इ) भारत सरकार या राज्य सरकार या भारत 
के ताज या भारतीय रियासत की सरकार के अधीन अधिसेवा स्थिति में कार्य करते 
हुए चोट पहुंचने के कारण पेश्चन के लिए स्वत्वदावा के विषय में, ओर ऐसे पारितो- 
पिक के अन्य किसी भी प्रइन के विषय पर ।” सविधान इस घारा के अन्त में छोक-सेवा 
भायोग के इृत्यो को इस प्रकार कहता हूँ “ और छोक-सेवा-आयोग का यह कत्तंव्य 
होगा कि वह इस प्रकार सौंपे गए प्रइनों ओर अन्य किसी भो एसे प्रशव के विपय में 
परामझ्ं प्रदान करे जो उसे प्रघान , या, जेसी भी स्थिति हो, राज्य के राज्यपाल या राज 


. 7970., 9. 399 
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प्रसख द्वारा सौंप गए हों ।” जो भी हो, यह उल्लेखनीय है कि ये कृत्य गवर्नमेंट आफ इंडिया. 
एक्ट: १९३५ में-प्दत्त कृत्यों के अनुरूप ही हैं ।१ ० 
'.... प्रशसनीय अधिसेंवाओं का महंत््व. [ #फाएं)59 29078 छैश'एट८5 
एए७धा८त )--अजश्ासनीय अधिसेवाओं की उसकी योग्यता और अतिविशिष्ट 
उच्चता के लिए बड़ी प्रशंसा की गईं है । किन्तु इसका यह आशय नहीं. कि यह 
पर्ण है। प्रत्येक देश में, इस वात के प्रमाण हैं कि योग्यता की बहुधा उपेक्षा की गई हूँ 
और राजनीतिक संरक्षण की वराइयों का सर्वेथा उन्मूलन नहीं हो पाया। लोक-सेवा-आयोग 
द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं का रूप अत्यधिक शास्त्रीय होता हैँ और भरती के लिए 
दामिल होने वालों को उस विभाग के। कोई ज्ञान वहीं होता, जिसमें उनकी भरती की जानी 
होती है। इसके अतिरिक्त, प्रशासनीय अधिसेवाओं में नौकरशाही की त्रुटियाँ भी समाविष्ट 
होती हैँ । . अफसरशाही तथा, लाल-फीताशाही तो नियमित रूप से होती है । , निःसंदेह 
नियमतों के अनुपालन के विपय में एक प्रकार की पृणेतया अनिवार्यता, होनी चाहिए 
किन्तु “इस दिशा में कार्यों और फाईलों और अभिलेखन और रिकार्डों की वहुरूपता का 
अर्थ कार्यवाहो .को आसान करने की बजाय गतिहीन वना देनो है।” नौकरशाही का एक 
अन्य परम्परागत खतरा /विभागवाद” का हँ---अर्थात्‌ सरकार के कार्य को भिन्न एकाकी 
तथा आत्म-निर्भर भागों में बांद देता, जिसको परिणाम यह होता हैं कि हर कोई अपने 
निजी उद्देश्य को देखता है। इस प्रकार के विभांग करने से विभागीय संघर्ष होता हूं, 
क्योंकि प्रत्येक विभाग दूसरों के साथ उंचित सहयोग की चिन्ता किये बिना. केवल अपने 
निजी कल्याण की ही योजना बनाता है । 
किन्तु इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि प्रत्येक देश में ऐसी उच्च योग्यता 
केपूरुप और स्त्रियां हें, जो प्रशासनीय अधिसेवा के लिए आकपित होते हैं ।; औग (028 ) 
ब्रिटिश पौर-अधिसेवा ( छि005॥ (दर 86706 ) का विवरण देते हुए उल्लेख 
करते हैं कि इस अधिसेवा के सदस्यों में “कुछ नागरिक कर््तंव्यकी भावना से आकपित 
'होते हैं, कुछ लोग ऐसे क्षेत्र में अपने जीवन का उज्ज्वल भविष्य देखते हैं, जो कुशल और 
उद्योगी पुरुषों के लिए बिना किसी पारिवारिक भेद-भाव के खुला है; निःसंदेह कुछ को ऐसे 
व्यवसाय का आकर्षण होता है, जिसमें भधिक खतरे के बिना स्थिर और निश्चित आय का 
विश्वास होता है। 
नोकरबशाही की त्रुटियों--अफसरशाही, विचारों, की संकीर्णता और विभागी- 
करण---को मंत्रि-परियद्‌ रूप की सरकार वाले देशों में मंत्रि-पद के उत्तरदायित्वों से 
प्रतिसतुलित किया गया है। इन देशों की पौर-अधिसेवा लोकमत के प्रति प्रत्यत्तरशीरू 
होती है और उसके सदस्य नीति परिवर्तन के अनुसार अपना समन्वय कर लेते हैं। तिस पर, 
उसमे सहयोगी भावना का भी कमाल होता है जिसका अधिसेवा ने सदैव प्रदर्शन किया 
है और जिसमें अपनी निजी उन्नति के लिए उसने दिलचस्पी प्रकट को है। सार्वजनिक . 
प्रशासन के विद्यालयों . तथा नाग्ररिक अधिसेवियों की समितियों का, जो प्रत्येक देश में 
विद्यमान हैं, -लक्ष्य-उन उच्च.आदर्शों तथा परम्पराओं को स्थिर रखना है, ज़िनके लिए 
नागरिक अधिसेवी सर्वत्र गौरवान्वित हुए हैँ । डा 
]. $००7०० ४466 (3॥ 
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अध्याय : : १९ 
न्‍्यायाधिकारी-वर्ग 
( पफर वुष्फंलं3४छ ) , 


न्याय-अज्ञासन, जो न्‍्यायाधिकारी-वर्ग का मुख्य कार्य है, शासन-यंत्र का तृतीय 
अंग माना जाता है। नागरिकों का कल्याण सत्वर और पक्षपात-रहित न्याय पर 
ही निर्भर करता है। लार्ड ब्राईस (7,07प 879८6 ) ने उचित रूप में अंकन 
किया है कि सरकार की न्याय-संबंधी प्रणाली की कुशलता से ' बढ़कर उसकी उत्तमता 
का बेहतर प्रमाण नहीं हो सकता । न्‍्यायाधिकारी-वर्ग मनुष्य के अधिकारों का संरक्षक हे 
और इन अधिकारों के व्यवितगमत और सार्वजनिक अतिक्रमण की सब संभावनाओं से रक्षा 
करता है। औसत नागरिक की यह भावना, कि वह निश्चित और अविलंब न्याय प्रशासन 
पर निर्भर रह सकता है, उसकी स्वतन्चता में वृद्धि करती हूँ । यदि न्याय-प्रशासन के लिए 
पर्याप्त प्रबंध नहीं है , तो जनता की स्वत्तन्वरता की क्षति होती हैँ क्योंकि कोई ऐसा निरिचत 
साधन नहीं होता जो अधिकारों का निश्चय और निर्णय करें, अपराधों के लिये दंड दे, 
और निर्दोष की आधात और अपहरण से रक्षा करे। ब्राइस कहते हैं, “यदि कानून को 
कुटिलता-पूर्वक लागू किया जायगा तो समझना चाहिए कि नमक ने अपना स्वाद खो ' 
दिया है; यदि इसे दुर्बलतापूर्वक और उत्तेजनापूर्वक छागू किया जायगा तो व्यवस्था की 
प्रतिज्ञाएं असफल हो जायंगी, क्योंकि अपराधियों का दमन दंड कीं कठोरता से बढ़ कर 
दंड की निदिचतता द्वारा अधिक होता हैँ । “१ यदि न्याय का दीपक स्वयं तिमिरावृत्त 
हो जाय तो कितना अंधकार छा जायगा ! > 
प्राचीन राजपद्धति में प्रवंधकारी और न्याय संबंधी कृत्य सम्मिलित होते थे | 
प्रारम्भिक राजा न्याय का स्रोत था। किन्तु बाद में यह अनुभव किया जाने रूगा कि यदि 
न्याय-संवंधी और प्रवंधकारी कृत्य एक व्यक्ति में सम्मिलित होते हैं तो न्याय प्राप्त नहीं 
किया जा सकता। इतिहास इस वात का साक्षी है कि किसी चीज की व्याख्या और 
प्रशासन को शक्ति का केंद्रीकरण एक ही हाथ में होने से सदैव अत्याचार हुआ है।* 
प्रत्येक नागरिक को कानून की अस्थिर व्याख्या के भय के विरुद्ध अधिकृतम- रक्षा की 
आवश्यकता होती हैँ । इसलिए एक पृथक्‌ न्याय संबंधी अंग के बिना आधुनिक राज्य 
की कल्पना नहीं की जा सकती । 
न्यायाधिकारी वर्ग के कृत्य ( िपा८४ं०05 ०0 96 उप्ठेलंशाण )--सव 
राज्यीं में व्यायाधिकारी-बंर्ग का प्रथम कृत्य विद्यमान काननों को विशिष्ट अवस्थाओं में 
लागू करता तथा उनका व्याख्या करना हूँ । काननी न्‍्यायारूय व्यक्तियों के वीच और उनके 
तथा राज्य के बीच झगड़ों का निर्णय करने की और अर्पराधी व्यक्तियों पर मकदमें करने 
को संस्थाएं हैं। न्यायाधिकारी-बर्ग सवके अधिकारों की रक्षा करता हैं। किसी न्‍्यायाघीव 
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के लिये इस बात का कोई महत्व नहीं कि उसओ राव में कानून अच्छा है था बुरा, 
स्यायनयूण है था अन्यावपूर्ण । उसे तो कानून, जैसा कि वह हूँ, उसी रूप में स्वीकार करता 
ई और उसे छामू करना है। इसलिये न्वावाधीश्व मुस्यतः कानून का ब्यास्याता हूँ। 
किन्तु यह हो सकता ईं, जैसा कि यह वहुवा हता नी हैं कि या ठो विद्यमान कानून भाषा 
की दृष्टि से बस्पप्ट बोर भ्रुटिपूर्ण होगा अयवा वह उन मामलों के लिए पूर्ण नहीं होगा, जो 
विचाणबीन हूँ। इस स्वरूप के मामछों का तिर्णव करने में न्‍्दाकर्थीशों को अपनी विदेक- 
शक्ति का प्रयोग करने को स्वीकृति दी जाती हूँ । 

वह अभियोय के युपो को तोल्ते हें और अपने निर्नतों के वियय में स्याय, सम्रानता 
और सम-चुद्धि के घिद्धातों द्वारा संचालित होते हूँ । इस प्रकार के निर्णय ऐसे ही अन्य अमि- 
योगों का फँंसछा करते समय दूसरों के छिए दृष्टात ह्वीवे हूँ । न्‍्यायाबीशों रा प्रतित्यापित 
दुष्टात वादजनित-विधान (35९८-४४) वा न्यावाधीशन निर्मित कानून ( वंपठ86- 
ग्रा&धं८ 7.0४) कहलाते है । न्वायाबीघ्व निम्चित कानून इस्छेढड, अमरीका और मारत 
में न्‍्याव-प्रवंध प्रणाली का महत्वपूर्ण अग हूँ । इस तरह, न्‍्यायाबीद्य अप्रत्यक्ष रूप में कानून 
निर्माथ के पूरक होते हे। इसलिए, वे कानून-निर्माता और साव-हों साथ कानन 
को व्याख्या करने वाले नी हूं । 

“न्यायाधिकारी-वर्य सघीय संविधान का संरक्षक भी हैं । सब-धानन में संविधान 
सरकार की भिन्न झाखाओं के अधिकार क्षेत्र की सीमा निर्धारण करता है। ने तो केंद्रीय 
सरकार और न द्वी संघ में सम्मिलित द्वोनें वाढी इक्ाइया ऐसा कावून-निर्माण कर सकतो 
हूँ, जो संविधान की निर्धारित झर्तों के विपरोत हो । इससे ऐसा सत्वा को आवश्यकता 
हो जाती हूँ, जिसे यह निर्णय करने का इृत्य सौंपा ग्रया हो क्रि साधारण व्यवस्थापिका- 
सभा ने सविधान की थाराजों का उल्लघन तो नहीं किया बौर वह प्रत्यक्षत: न्‍्याय-प्रवंध 
काद्दी इत्व हूं कुछ देशों के स्वियातों में जतिविश्विप्ट रूप से ऐसे न्यायालयों की गुजायश्य को 
गई हैं, जो व्यवस्थापिया-सभा द्वारा स्वीकृत कानून को अधिकार से वाहर घोषित करने 
की बीग्यता से संपन्‍न द्वोते हें । जिन राज्यों में इस तरह को सवैधानिक्र घारा नहीं होती, 
वहाँ यहू वल्पना की जाती हूँ फ्ि न्याय-प्ंधन्भक्ति के लिए यह क्रमायत अबबा 
नैमित्तिक होगा कि वह व्यवस्थापिका समा द्वारा नियमित रूप से बनाए किसो भी 
कानून की बैघता के विपय में आपत्ति कर सके। नारतीय सबियान भारत के सर्वोच्च 
न्यायादय (3प्रगशादागाट (:0प्पां) को उविधान की व्यास्या करने और भारत सरकार 
तया एक या अधिक राज्यों के वोच; बअबवा भारत सरकार तथा एक था कई राज्यों 
से बने एक पक्ष तथा एक या अधिक राज्य से वने दूसरे पक्ष के वौच ६ अथवा दो या बधिक 
राज्यों के वीच सत्र वाइ-अभियोगों के निर्षय का बधिकार प्रदान करता है । संयुक्व- 
राष्ट्र अमरीका में, मारबारी बनाम मंडिसन (>शिफ्रेशाए एड. ऊँशिपो३०म ) 

यह निश्चित रूप से निर्णय किया गया था कि न्यावाधिकारीन्र्ग क/ संविधान के 
प्रति दृढ़ रहना और व्यवस्थापिडा सभा दारा स्वीकृत कार्यों को शून्य और व्यय 
(रण & ४०४) * घोषित करता उम्ागत अधिकार हूँ । 
न्यायाधिकारो वर्ग दुसरे भी नादाविव इृत्यों का प्रलत करता हैँ। यूंदम दृष्टि सै 
. 4983, [ए७डव्मल्का थे दफन [म्मघब उमा. 
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इस झृत्यों का न्याय प्रबंध विपयक रूप नहीं है । न्यायालयों के न्याय-अवंध 
रहित ये कृत्य इस प्रकार हैं: आदेश पत्रों. (४४:76) तथा विभिन्न प्रकार की निरोघा- 
ज्ञाओं को जारी करना; संरक्षकों तथा टूस्टियों की नियुवित करना; उत्तराधिकारयत्रों 
को प्रमाणित करके स्वीकार करना; मृत व्यवितयों . की जायदादों का प्रबंध करना; 
संप्रापकों ([२८८०४८४४) की नियुवित करना, मृत्यु-पत्रों का अनुदान,आदि | प्रबंधकारी 
या व्यवस्थापिका सभा द्वारा आवेदन करने पर नन्‍्यायारूय को कानून विषयक प्रइनों पर 
परामर्श देने के लिए भी कहा जा सकता है। इंग्लेंड में सरकार प्रिवी-कौंसिल की न्याय 
प्रबंध समिति से कानूनी प्रइनों पर निरन्तर सम्मति और परामझश छेती रहती है । 
भारत का संविधान आदेश करता है कि ग्रणतंत्र का प्रधात कानूनी-अश्त या किसी भी 
तथ्य को सम्मति के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंप सकता है ।* 
न्यायाधिकारी-वर्ग की स्वतंत्रता 
([फिवेक्रूलातंदाएल णी धा6 वुप्वीलंधाए) । 

न्याय को देवी-देन माना जाता है और न्यायाधीश को बंद-मेत्रों वाला व्यक्ति वणित 
किया जाता है जिसके हाथों में न्याय की तुला है, जिसका वह सम-तोलन करता है। 
प्राचीन काल में न्यायाधीश का कृत्य पुरोहित में निहित था। यद्यपि आधुनिक राज्य में 
सरकार विपयक यंत्र के साथ धर्म का कोई संबंध नहीं, तथापि न्यायाधीश के पद के प्रति 
जो पवित्रता मानी जाती थी, वह ज्यों की त्यों है। न्यायाधीश के कृत्य बहुमुखी और जदिल 
होते हैं। कानूत भले ही कितने भी न्यायपूर्ण और गंभीर हों, लेकिन जब तक सही, सत्य- 
बादी और निष्पक्ष अधिकार-शक्ति उन्हें छागू नहीं करती, तब तक उनसे न्याय प्राप्त नहीं 
किया जा सकता । इसलिए न्यायाधीश ऐसे व्यक्ति होने चाहिएं, जिनमें न्याय क्रे छिए 
गहन विवेक, उच्च कानूनी तीक्ष्ण बुद्धि, सच्चाई, सम्मान तथा स्वतन्त्रता हो | यदि उनमें 
“बुद्धिमानी, सत्यवादिता और निर्णय-स्वतन्त्रता का अभाव होगा, तो जिस उच्च उद्देश्य 
के लिए न्यायाधिकारीवर्ग की स्थापना की गई है, वह प्राप्त नहीं किया जा सकता।/* 
जब त्यायाधिकारी-वर्ग स्वतन्त्र होता है तो न्यायाधीशों में ऐसे गुणों का अस्तित्व संभव हो 
' जाता है। इसलिए न्‍्यायाधिकारी-वर्ग की स्वतन्त्रता से हमारा आशय यह है कि न्यायाघीजों 
को कानूनों की व्याख्या करने में और न्याय प्रदान करने में अपने विवेक का निर्वाप प्रयोग 
करता चाहिए और उन्हें अपने कर्त्तव्य-पालन में किसी से ' अनुचित तौर पर प्रभावित 
नहीं होना चाहिए । न्यायाधिकारी वर्ग की स्वतन्त्रता प्राप्ति में विम्न अंश अधिक योग 
प्रदान करते हैं : * 

न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रकार (०66 ० #99ण०ंग्राणला। 
०६ .[००४८४ ) :--न्यायाघीझञों की नियुक्ति की तीन विधियां हैं: (अ) व्यवस्थापिका- 
संभाद्वारा चुनाव; (व) जनता द्वारा चुनाव; (स) प्रवंधकारी द्वारा नियुक्ति । न्यायाधीशों 
कीः नियुक्ति की व्यवस्थापिका सभा द्वारा चुनाव की विधि स्वेमान्य नहीं है, क्योंकि यह 
प्रणाली शवितियों के अछगाव के सिर्दधात को भंग करती है, और यह व्यायाधिकारी-वर्ग को 


व्यवस्थापिका सभा के अधीन वना देती है। इसके अतिरिक्त, व्यवस्थापिका द्वारा 
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च्याय॥वकारा- दग बे८९ 


चुनाव का थर्थ हूँ दछ के उम्मीदवार का चुनाव । जब दलीय भावना का बोलवाला होता हूँ 
हैँ तो गुण की उपेक्षा हो जाती है और निष्पक्षता का छोप हो जाता हूँ। इन अवस्याओं में, 
न्यायाधिकारी-वर्ग की स्वततता का भरोसा नहीं हो सकता। “इस तरह का दछीय-निर्वाचन 
इस प्रकार के न्यायाधीश को प्रोत्साहन प्रशन करता है, जो न्याय और युक्तिसगतता के 
आदंच्च से, जो न्याय-प्रवध के लिए आवश्यक है, कोसों दूर होता है ।" 


न्यायाधीशों के छोक-निर्वाचन की प्रणाली छोक प्रभु-सत्ता तथा डवितियों के अछगाव 
के सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए सर्व-प्रथम फास में छागू की गई थी। वर्तमाव में यद्द 
स्विदूजवरलेड के कुछ प्रांतो और अमरीका के कुछ राज्यों में प्रचलित हैँ। लेकिन न्यायाधीशों 
का छोफ-निर्वाचन व्यवस्थापिका-सभा द्वारा चुनाव को अपेक्षा भी अधिक आपत्तिजनक 
है। छास्को कहते हे, “नियुक्ति की सव विधियों में जनता दवा रा चुनाव की विधि निविवाद 
रूप में सबसे हीन हूँ ।/ * छोक-निर्वाचित न्यायाघीय कदापि निष्पक्ष, ईमानदार, स्वतंत्र और 
सम्मानित नहीं हो सकते । छोक-निवर्चिन का अर्थ हैँ दलीय-निर्वाचन और इस तरह के 
निर्वाचित न्यायाधीश छोक-उत्तेजना और पक्षपात के अधीन हो जाते है । इसकी प्रवृत्ति 
न्यायाधिकारी-वर्ग के स्वरूप को हीन करने की होती है। स्थिति तव और भी विंगड़ जातो 
है जब न्यायाधीशों को अल्पावधियों के लिए चुना जाता हैं, मान छीजिए एक वर्ष के लिए, 
जैसा कि अमरीका के कुछ राज्यो में यह है भी। “जव उनका पुननिर्वाबन छोकप्रियता 
पर निर्भर करता हूं, तो वहुत थोड़े ऐसे होंगे, जो छोकप्रियता प्राप्त करने की इच्छा के छोभ 
का सवरण कर सकें।” इससे न्यायाधीज्ञीं में अपने न्‍्याय-विपयक निर्णयो को इस प्रकार 
का रूप प्रदान करने का प्रवछ छोभ उत्पन्न होगा और वस्तुत. उनका न्याग-विपयक सपूर्ण 
आचरण ऐसे ढग का होगा, जो उन छोगों का समर्थन पूर्ण करने वाल्य होगा, जिन पर उन्हें 
पुन;-निर्वाचन के लिए आश्रित रहना होगा । मत-दाता भी, इस स्थिति में वही होते कि जो 
सम-भाव से उन मोग्यताओ को तोछ सकें, जो आवश्यक रूप से न्यायाघीश में होनी चाहिए। 
इसके अतिरिक्त, न्याय-प्रवध के पद के उम्मीदवारीं का स्वरूप भी बहुत क्षीण होता है । बहू 
सभवतः निर्वाचकों के समक्ष न तो अपना कार्यक्रम उपस्थित कर सकते हैं, न ही अपने न्याय 
प्रबंध विषयक आचरण के लिए व्यक्तिगत समर्थन | परिणाम यह होता है. कि एक राजनीतिज्ञ 
न्यावाधीदय वन जाता है, जिसका सपूर्ण दृष्टिकोण दलू-भावना का होता है 


प्रवधकारी द्वारा न्यायाधीशो की तियुक्तित सर्वाधिक सर्वमान्य है और चुनाव की 
सर्वोत्तम प्रणाली है, और दुनिया के छय॒भ गे सभी देशो में यह प्रचलित है । यह कहा जाता है. 
है कि प्रवंधकारी न्‍्याय-प्रवध-विषयक पद के छिए आवश्यक गणों का निश्चय करने वाली 
सर्वाधिक समुचित सस्‍्था है । इससे अधिक, प्रवधकारी द्वारा नियुक्तिया प्रायः दलीय- 
भावना से मुक्त होती हैं । जो भी हो, ऐसे उदाहरण भी है, विश्येप रूप से मत्रि-परिपद्‌ रूप 
की सरकार वाले देशों में, जिनमें प्रवधकारी द्वारा न्यायाधीशो की नियुक्तिया दलीय-विचारो 
से पूर्णतया स्वतेत्र नही होतो, इसलिए छास्की प्रवधकारी द्वारा केवज-मातर नाम-निर्देशन 
को पर्याप्त विधि नही मानते । बे अस्ताव करते हे कि न्‍्याय-प्रवेंध विपयक सव नियुक्तिया 
“ज्याय-मत्री की सिफारिश पर, न्यायाधोश्ों की उस स्थायी-समिति की सहमति से होनी 
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३९० राजनातिक वन्ञाव के सद्धाव्त 


चाहिएं जो उनके काम की सभी दिशाओं का प्रतिनिधित्व करेगी।* निःसंदेह, यह प्रणाली 
इस-बात की सव से बड़ी प्रतिज्ञा हो सकती है कि नियुक्तियां व्याव-श्रबंध अविकारी में 
अनिवार्य गणों के अनुरूप की जाती हूं । 

२. च्यायाबीद की पद-जअवधि (6 [प्रकेलेशें उछ्रपा८) :--न्यावावीश्ों 
की स्वतंत्रता और निष्पक्षता प्राप्ति के छिए उनकी पद-अवधि भी उतनी ही 
महत्वपूर्ण हे जितनी उनकी नियुक्ति-प्रणाढी। सर्वाधिक सर्वमान्य पद-अवधि सदाचरण 
हैं। मधिकांश स्विस प्रांतों तवा अमरीका के राज्यों में, जहां न्‍्यायाबीशों का छोक- 
निर्वाचन होता है,अल्प काल की अवधि है, और पुन--निर्वाचन को शर्ते भी है। किन्तु न्‍्याया- 
बीजों का छोक-निर्वाचन और उनकी अल्प-पद अवधि नौतिपूर्ण नहीं है, क्योंकि उनकी 
प्रवृत्ति न्‍्यायाघीश की स्वतंत्रता को अपहरण करने की होती हैँ, और बह असदिग्ब रूप में 
दोपपूर्ण है और उनकी स्वतंत्रता की भावना को नप्ट करती है। स्वतंत्रता दीर्घ पद- 
अवधि से प्राप्त की जाती है । अल्प-अवधि के लिए नियुक्त न्‍्यायावीश अपूनी स्थिति का 
दुरुपयोग कर सकते हूँ । वे न्याय की सभी रीतियों और यहां तक कि औचित्व के तिद्धांतों 
की उपेक्षा करते हुए अपनी अल्प-अवधि से अधिकतम लाभ उठाएंगे । इसलिए, रिटायर 
होवे की आयु तक सदाचरण की प्रणाली सर्वोत्तम है और वर्तमान में प्राय: इसे की सिफारिश 
की जाती है और अनुसरण भी । हँमिल्टन का कबन था, ्याव-प्रवंध अधिकार के पद पर 
वा रहने के लिए सदाचरण का स्तर निदिचत्‌ रूप से सरकार के चलन में बहुमूल्य जावुनिक 
प्रगति है । राजतंत्र में, यह नरेश की निरंकुशता के लिए सव से बढ़िया अवरोब है, गणतंत्र 
में यह प्रतिनिधि संस्था के अतिक्रमण और दमन के प्रति सर्वोत्तम अवरोब से कम नहीं । 
और यह सर्वोत्तम उपाय है जिसका किसी भी सरकार में कानूनों की स्थिर, सही, और 
निष्पक्ष प्रशासन की प्राप्ति के लिए आश्रय लिया जा सकता है ।”* अच्ततः:, कानून का पूर्ण _ 
एवं गंभीर ज्ञान और न्याव-विपयक दुग्टांतों की प्राप्ति के छिए सदाचरण-पद-अवधि 
आवश्यक हैं । जिसका पद जल्प-काल का होगा, उसके द्वारा यह प्राप्ति नहीं हो सकती । 


* न्यायाबोद्यों को हटाना ( रिटाग0फए०] 0६ |ए०४८३ ) :--तदाचरण- 
पद-अवधि में न्यायाधीशों को पद से हटाने का प्रइन सन्निहित है। सभी राज्यों 
में म्रप्ट और अयोग्य न्‍्यायाबीश्षञों को हटाने की घारा रखी जाती है । कितु यह कठिब 
विधि होती चाहिए जिससे शक्तित का दुद्पयोग व हो। यदि किसी न्यायायोश की 
पद-अवधि किसी विशिष्ट व्यक्ति या संस्था की असन्नता पर आश्रित हैँतो नतो 
स्वतंत्रता और न ही निप्पक्षता प्राप्त की जा सकती हैँ, क्योंकि किसी न्यायाबीश की 
तनिक-सी भी बुरी इच्छा का परिणाम उसकी नौकरी का अंत होगा । इसलिए, यह उचित 
समझा जाता है कि किसी न्‍्यायावीश को हटाने की विधि में अत्यधिक विचार का समावेश 
होना चाहिए और “उसे एक व्यक्ति से अधिक के हाथों में से निकलना चाहिए ।” इंसलेंड 
में किसी न्‍्यावावीक्ष को पार्चामेंट के संयुक्त आवेदन पर, जिसमें उसके अ्रप्टाचार 
या नैतिक-पतन का उल्लेख हो, राजा द्वारा हटाया जा सकता है । अमरीका में सुप्रीम कोर्ट 
के. स्यायाबाशाी की दोपारोपण से हटावा जाता हूँ । दोपारोपण की विधि यह है कि छोक- 
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सभा जारोप छगाती हूँ और सीनेट उसका अभियोग सुनती हैँ । भारत में, १६४७ से पूर्व, 
न्यायाधीश का पद ताज की प्रसन्नता पर आश्रित था । फैंडरल कोर्ट और हाई कोर्ट के 
न्यायाधीशों को दुसच॒रण या अयोग्यता के छिए, प्रिवी कौसिठ को सिफारिश पर, ताज 
द्वारा हठाया जाता था। मारतीय संविधान आदेश करता हू कि सर्वोच्च न्यायालय के किसी 
न्यायाधीश को प्रधान की आज्ञा से हटाया जायगा बचद्यतें कि पार्न्नमिट के प्रत्येक सदन ने 
सवंधित सदन के सपूर्ण सदस्यों के बहुमत से और उस सदन के उपस्यित तवा मत-दान 
करने वाछे सदस्यों के न्यूनतम दो-तिहाई बहुमत से समर्यन किया हो और उसी अधिवेशन में 
दुराचरण या अयोग्यता के प्रमाणित आधार पर इस प्रकार के हटाने को प्रधान के समद्ष 
उपस्थित किया हो । १ पद से हटाने की यह प्रणाली पद की सुरक्षा का भरोसा प्रदान करती 
हैँ, जो न्‍्यायाधिकारि-बर्ग की निष्पक्षता के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंध है। कितु जिन 
देशों में हटाने को भ्रणाली विद्यमान है, उनमे न्याय-प्रवंध की स्वतंत्रता और  प्रतिप्ठा की 
पर्याप्त क्षति हो गई है । वस्तुत:, न्यायाधीज्ञ उन देशो में जनता के खिलवाड़ वन गए हैं। 

४. न्यायाधोष्नों के वेतन (94765 0 एत868) :--सद की स्थिरता 
के बाद न्यायाधीशों की स्वतत्रता में और कोई इतना योगदान नही करता जितना 
एक नियत और पर्याप्त वेतन । हँमिल्टन ने यह ठीक ही कहा था कि “यह मानव स्वभाव 
हूं कि जो मनुप्य अपनी आजीविका की दृष्टि से भक्तिसंपन्न हैं उसके पास सकल्प- 
शक्ति का भी बड़ा बल होता है।” न्यायाधीशों को न्‍्यायानुसार अपने कततेंव्य-पालन के 
लिए साहस ओर दृड़ता के निमित्त उन्हें अपने वेतनो की सुरक्षा और पर्याप्तता का विश्वास 
होना चाहिए नियमपूर्वक वेतत मिलना चाहिए ओर वह न्यायाधीश के अनुरूप पर्याप्त 
होना चाहिए । अल्प-वेतन भोगी न्यायाधीश बहुधा ग्रप्टाचार और घूसखोरी के शिकार हो 
जाते है । अन्ठतः, उनके पद-अवधिकाल में वेतनों में परिवर्तत नही होना चाहिए । 

५. न्यायाधोन्ञों को योग्यता ( (2एवस्‍एबध0णा5 ० वुपत8०5 ) +-+ 
सिजविक (5080शं८६) लिखते हे, “राजनीतिक निर्माण में न्‍्यायाधिकारिर्म का 
महत्व प्रमुखता को अपेक्षा कही अधिक गभीर है ।/* यह स्पष्ट ही है कि जिन छोगो को 
न्यायारुयों में न्याय करना होता हूँ, उन्हें कानूनी पारदर्शी, विद्वाव और अपने व्यवसाय में 
कुशछ होना चाहिए। एक अयोग्य न्यायाघीश्, जो कानूनी परिभाषाओ से पूर्णतया परिचित 
नही है, निश्चित रूप से न्‍्यायाधिकारि-वर्ग की प्रस्याति को नप्ट कर देगा। पुन , यह भी 
अनिवायं हूं कि किसी भी न्‍्यायाथीश को अपने निष्पक्ष एव स्वतत्न विचारों के लिए प्रख्यात 
होता चाहिए। यदि न्यायाधीशों को वकीछो में से चुना जाय, तो ये सारी योग्यताए प्राप्त 
हो सकती हे। 

६. न्याय-प्रवन्ध-विधयक कृत्यों का अलगाव (36एब्ाबध0य 0 पफंलंगों 
फएप्म्रटपं005) :--यह्‌ अत्मावश्यक हूँ कि न्‍्याय-प्रवध और प्रवधकारी के कृत्य एक 
दूसरे से स्पप्ट और भिन्न होने चाहिएं | एक हो व्यक्ति अभियोक्‍्ता (270520५६07) 
और साय-द्वी-साथ न्यायाधीश नहीं होना चाहिए। यदि इन दोनों कृत्यों को एक 
ही व्यकित में सम्मिलित किया जाता हैँ, दो उस्र दश्षा में नाम को भो न्याय नही 


4, /घर्घंगट 24 (4) 
2, एद्याम्टा७ ण एलाएंऊ, ७. 48. 
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होगा। यदि अभियोकक्‍ता न्यायाधीश रूप में भी कार्य करेगा, तो इससे न्याय-प्र बंध की अधि 
कार-शक्ति का दुरुपयोग होगा, और न्याय-प्रशासन में अस्थिरता आ जायगी । इस संबंध 
- में सवेपरिचित उदाहरण भारत में डिप्टी कमिदनर और साथ-ही-साथ जिला-मजिस्ट्रेट का 
ह, जिसके प्रवंधकारी तथा न्‍्याय-विपयक कत्य संयुक्त हैं। यह सवमान्य आपत्ति हू कि ऐसी 
प्रणाली के अधीन न्‍्यायाधिकारी-वर्ग न तो स्वतंत्र हो सकता है, न ही निष्पक्ष । सहायक 
मैजिस्ट्रेट उस जिला-मैजिस्ट्रेट की इच्छाओं के विपरीत नहीं जा सकते, जो जिले का प्रवंध- 
अधिकारी भी है। वे वहुधा अभियोगों के निर्णय उसी ढंग से करते हैँ, जिसकी जिला मजिस्ट्रेट 
उनसे आशा करता है । सर हाववें एडमसन (97 प०7ए९ए 20977507 ) ने, 
किसी समय भारत सरकार के गृह-सदस्य (निं०77०-र/ ८०८०) थे, उल्लेख किया 
था कि “जित सहायक मैजिस्ट्रेटों को अपराधी अभियोगों की बड़ी भारी संख्या का निर्णय 
करना होता है, उन पर प्रबंधका री-नियंत्रण का प्रयोग ऐसा विपय है, जो वर्तमान पणाद्ी में 
दोपपूर्ण है । यदि नियंत्रण का प्रयोग उस अधिकारी द्वारा किया जाता हूँ, जो जिले की 
व्यवस्था के लिए उत्तरदायी है, तो इस वात की निरंतर शंका होगी कि सहायक न्याया- 
घिकारी शुद्ध न्‍्याय-प्रवंध विपयक विचारों की अपेक्षा अचेतन रूप में अन्य द्वारा 
संचालित होगा। 
न्यायाधिकारी-वर्ग का संगठन (()78०2णं22007 ० ४ै॥6 एतेतए) 
न्‍्यायाधिकारि-वर्ग का संगठन न तो व्यवस्थापक-मंडल जैसा हैँ और न ही प्रवंधकारी 
विभाग जैसा। संसार भर में न्यायालय ऋ्रश: ऊपरी स्तर के क्रम (:35८९४पंएए९ 
5८७०) से संगठित होते हैं, एक के ऊपर दूसरा, जिससे निम्न से उच्चतर न्यायालयों 
में अपील का अधिकार होता है । चोटी पर अंतिम या सर्वोच्च न्यायालय होता हैं 
जिसे संशोधन या उपशम ((४८58०४07 ) अर्थात्‌ किसी न्यायालय या न्याय-अवंध 
अधिकरण ( वुणएकटंड ॥'एंणयणं ) के निर्णय की इतिवृत्ति करने का अधिकार 
होता हैँ । अधिकांश राज्यों में न्‍्याय-प्रवंध दो भागों में, विभाजित है, दीवानी और 
फौजदारी । कितु कभी-कभी विशिष्ट उद्देश्यों से विश्ेप न्‍्यायाऊरुय भी स्थापित किये 
जा सकते है, जैसे औद्योगिक कलहों या भूमि हस्तगत करने संबंधी निर्णय करने के लिए । 
प्रत्येक न्यायालय का अधिकार-क्षेत्र उसकी अधिकार-शक्ति तथा प्रदेश के विपय में निश्चित 
हूप से मर्यादित होता है । अन्ततः:, संधीय सरकारों में प्रायः दो तरह के न्यायालय: होते हैं, 
संघीय और राज्य न्यायालय । संघीय न्यायालय को संपूर्ण संघे के राष्ट्रीय या सामान्य 
अधिकार-क्षेत्र पर अधिकार रहता है और राज्य-न्यायालूय संघ में सम्मिलित होने वाली 
प्रत्येक इकाई में स्थानीय अधिकारक्षेत्र का प्रयोग करते हैँ । संयुकत-राप्ट्र अमरीका में संघीय 
सरकार का अपना निजी न्याय-प्रवंध संगठन है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय, दस सकिट 
न्यायालय और जिला न्यायालूय हैं। प्रत्येक राज्य में न्यूनतम एक जिछा अदालत हुं। यदि 
राज्य बहुत वड़ा और भारी जनसंख्या वाला है, तो उस राज्य में ऐसी कई अदालतें भी हो 
सकती हूँ, और उनमें से हर एक के अधिकार-क्षेत्र में एक विशिष्ट प्रदेश होता है। प्रत्येक 
अवयवभूत राज्य का निजी न्याय-प्रवंध संगठन और उसके निजी .कानन तथा कार्यविधि 
हैं। भारत में भी संघीय न्याय-प्रवंध की रचना है---सर्वोच्च स्यायालय----और राज्य स्याय- 
प्रवेध। इन न्यायालयों के अधिकार-क्षेत्र में भिन्नता है । कितु भारत के- सर्वोच्च न्यायालय 
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को, अमरीका के सर्वोच्च न्यायाउय के असमान; संपूर्ण मारत के लिए, दीवानी और 
फोजदारी, अपीछ सुनने का अधिकार हैं ९ 
इत सर्वमान्य अद्यों के वावजूद, आधुनिक राज्यों में न्‍्याथ-प्रदंध विययक संगठन को 
पर्याप्त भिम्नता पाई जाती है । आंग्ल-सक्सनी देशों के न्यायालयों में, अपीछ सुनने वालों को 
छोड़कर, बक्सर एक ही न्यायाधीश होता हैँ, जब कि फ्रास तथा अन्य महाद्वीपीय दश्यों में, 
सिवा उनके, जो झातिज्यायाधीद् हं, सब न्यायालय “माइलिक” ( (0०८8० ) 
हूँ; जिसका तालये यह हूँ कि वह न्यावयीठ (ठिट्यल) ० ुए०2८७) दारा 
निर्मित हैँ, और कोई भी तिर्णय तव तक वंध नहीं हो सकता, जब तक उसे 
न्यूनतम तीन न्‍्यायाथीद न करें। इस सवंध में यह विश्वास किया जाता है कि “न्योयाघोयों 
की बहुढता स्वेच्छा के विदद्ध सरक्षण प्रदाव करती है और दडनीय अभियोगों में न्‍्थायारूय 
को सरकारी अभियोक्षता के प्रभाव को अधिक सक्रिय रूप में प्रतिरोध करने योग्य बनाती 
है ।” फ्रास में न्यायाबीश्व अपूर्ण है, न्याब्राथीश्य अन्‍्यायी है, की कहावत है, जो 
अकेले न्यायाधीश के निर्णयों के प्रति फ्राश्नाती विरोध की अभिव्यकित हैँ) द्वितीमत्तः, फ्रांस 
तथा अन्य महाद्वीपीय देशो म, दीवानी तथा फौजदारी न्याय में एकता हैं, जिसका तात्पर्य 
पहू हूँ कि दीवानी कार्यवाहिया तथा फोजदारी अभिमोग अधिकाश रूप में एक ही न्यायालय 
द्वारा सुने जाते हैं और इंग्लंड तथा अमरीका की तरह अछय-अलग व्यायालयों द्वाया नही ! 
तीसरे यह कि, आग्छ-अमरीकी देझों में न्‍्यावाबीश्ष “म्रमगी” (()7८0७॥६) होते है, जो 
भिन्न स्थानों पर विवादियों की सुविधा के लिए न्‍्यायारूय छगाते है । न्‍्यायारूय विवादियों 
(7.60897(8) के पास जाते है । योरोप महाद्वीप में न्यायालय स्थिर! या स्थानीय 
होते है, अर्थात्‌, न्यायालय केवल एक विश्चिप्ट स्थान पर ही होते है, और विवादी 
अपने अभियोगो का निर्णय कराने के लिए वहा जाते हें ! 
इंग्लेड और अमरीका में कानून का झासन हूँ । इसका बाशय यह हैं कि सव नागरिक-- 
निजी व्यक्ति और सरकारी अधिकारी--कानून को दृष्टि में समान हे और उसी 
न्यायालय तथा उसी कानून के प्रति उत्तरदायी होते हूं। फ्रास तथा दोष महाद्वीपीय देशों में, 
दो प्रकार के न्‍्याय-प्रवध विपयक संगठन हूँ : साधारण न्यायालय तथा प्रश्यासन न्यायालय । 
प्रशासन न्‍्यायारूय सरकारी अधिकारियों के जनता के साथ तवा उन अधिकारियों के 
पारस्परिक सवधों के विपय में कार्यवाही करता हैं । प्रशासन कानून, जो प्रशासन न्‍्यायाण्यों 
में छागू किया जाता है, उस साधारण कानून से सर्वथा भिन्न है, जो साधारण न्यायाल्यो 
में छागू किया जाता हूँ । आग्ल-अमरीकी देस्यों में न्‍्याथाधीद-नि्मित-कानून न्‍्याय-प्रवंध 
विधि में विछक्षण-अश वाल्य होता हू और न्यायाडयो द्वार लागू किया जाता हूँ, कितु 
महाद्वीपीय देश न्‍्यायाथीश्-निर्मित कानून जोर न्‍्याय-विपयक दृष्टातों को निरत्साहित 
करते हें। अन्तत:, अमरोका में न्‍्यायाधिकारि-वर्ग सविधाव का सरक्षक हैं और वह किसी भी 
कानून को अवैध घोषित कर सकता हैं। सयुक्त राज्य की भाति बन्य राज्यो में न्यायालयों 
को कानूनों की उसी रूप में स्वीकार करना होता हैं, जैसे वे है । उन्हें वैधानिक या अवेधानिक 
घोषित करने का कोई अधिकार नहीं हूँ। न्‍्यायाधिकारि-वर्ग को व्यवस्थापिका सभा 
द्वारा प्रदत्त रूप में समस्त कानून को प्रचछित करना ह्वोता हूँ ॥ 
3. /जम्रतेठ, 52 ७ 34. 
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न्‍्यायाधिकारी-वर्ग और प्रवंधकारी तथा- न्‍्यायाधिकारी-वर्म और 
व्यवस्थापक-मंडल के बीच संबंध । 


(6 हल&४ंगाड 96६एछ०टफ पल परकेलंद्चाए बाते पी शिडलएपॉपट 
बाते 769न्‍्टा पी [प्रकेदंध्कए 2१र्प (९ 7,९९7580५76) 


न्यायाधिकारी-वर्ग का प्रबंधकारी से संबंध ( रिटॉव07 0 पतांटंआाएए 
00 फिएटटप्राए८) :--प्रवंधकारी का न्यायाधिकारि-वर्ग पर किसी-व-किसी रूप 
में कुछ नियंत्रण होता है, क्योंकि व्याय-विषयक निर्णय केवल तभी हो सकते हैँ जब 
राज्य-शक्ति का समर्थन हो और वह शक्ति सर्देव प्रबंधकारी पर अवर्ूवित- होती 
है।इस वात को छोड़कर कि न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रवंधकारी द्वारा होती है और 
यद्यपि नियुक्ति हो जाने के वाद वह किसी नियंत्रण का प्रयोग नहीं भी करता, तथापि 
न्यायाधिकारि-वर्ग के रूप पर सत्ताधारी दछ का, जो इस प्रकार की नियुक्तियों के 
लिये उत्तरदायी है, महान प्रभाव हो सकता है । संयुक्त राष्ट्र अमरीका में इसका रूप 
अधिक विलक्षण है। उदाहरणरूप में, चीफ जस्टिस जान मार्शल की नियुक्ति को छे 
लीजिए। उनके निर्णय संघीय सिद्धांत की सरकार के अनुकूल होते हैं । 

किंतु अधिक महत्वपूर्ण वह न्याय-विपयक शक्तियां है, जिनका प्रवंधाधिकारी विभाग 
द्वारा अब भी प्रयोग किया जाता है, जैसे, सैनिक न्यायालय ( (70प्रा६ वि ) 
और प्रशासन कानून को जारी करना। क्षमा-दान का अधिकार अब भी प्रवंधकारी को 
ही है । और यह उसके मौलिक न्याय-विपयक कृत्य का प्रत्यक्ष रूप है। 

इसके विपरीत, न्‍्यायाधिकारि-वर्ग की भी प्रशासव-विययक पर्याप्त शक्तियां हूँ 
तथा प्रवंधकारी पर उसका नियंत्रण है । कई राज्यों में प्रबंधकारी साधारण न्यायालयों 
के प्रति उत्तरदायी होता है यद्यपि राज्य का मुख्य प्रवंधकारी नेता अपवाद होता है । कितु 
यदि प्रवंधकारी नेता अपनी शक्तियों का उल्लंघन करता है, तो अमरीका की तरह, न्याया- 
घिकारि-वर्ग उसके कार्यों को नकारात्मक कर सकते हैं । न्यायालय के अपमान की कार्ये- 
वाही चालू करने के द्वारा और, इस प्रकार, अपराधियों को दंडित करने के द्वारा न्यायालयों 
को अपने सम्मान की रक्षा का अधिकार एक महान प्रतिबंध है, जो न्‍्यायाधिकारि-वर्ग 
अवंधकारी पर प्रयुक्त करता है। अन्ततः, न्यायाधिकारि-वर्ग को ऐसे अनेक कृत्यों का भी 
पालन करना होता है, जिनका वास्तविक स्वरूप प्रवंधकारी होता है, जैसे, लाईसस देना, 
स्वीकृति-पत्र जारी करना, संरक्षकों और ट्रस्टियों तथा सरकारी रिसीवरों की नियुक्ति, 
आदि। | 

न्यायाधिकारि-वर्ग का व्यवस्थापक-मंडल से संबंध ( रिटांद्राए0 रण 
चण्वीलंबाएए 60 2ं.दहांशशपा'८ ) :--व्यवस्थापक-मंडल कानन बनाता है 
और व्यायालूय उसकी व्याख्या करता है और उसे छागू करते है। न्‍्यायाधिकारि-वर्ग और 
व्यवस्थापक-मंडल में यह सर्वाधिक स्पष्ट संबंध है । व्यवस्थापक-मंडलू. न्‍्याय-विपयक 
विभाग की स्थिरता के लिए सव आवश्यक व्यय-विनियोगों की स्वीकृति करता हें ।इस रूप 
में व्यवस्थापक-मंडल न्यायाधिकारी-वर्ग पर नियंत्रण करता है । सिवा अमरीका के, जहां 
संघीय न्यायाधिकारी वर्य की संविधान द्वारा स्थापना की जाती है और उसकी पद-अवधि 


न्यायाधिकारी-वर्म - ३९५ 


नियत द्वोती है न्याय विपयक विभागों की व्यवस्थापक श्रविधि द्वारा रचना होती है और 
व्यवस्थापक कानून द्वारा उनका सदझ्ोधन या उन्मूछन किया जा सकता है ।" * यहा तक कि 
अमरीका में कांग्रेस न्यायाथीदयों की सस्या नियत करती है, उनके देतन नियत करती हूँ, 
सौर नये न्‍्यायाछयों की रचना करती हूँ । कई राज्यों में उपरि-सदन भी छुछ न्‍्याय-विपयक 
झवितयों से संपन्न होता है। इस्छेड में हाऊस आफ लाडू स अपील करने का उच्चतम न्याया- 
छुय है, यद्यपि इस कृत्य को वस्तुतः ६ छा लाडस (7.39 7.0745) तथा ला 
चांसलछर संपन्न करते हूं । अमरीकी सविधान के निर्माताओं ने, जो शक्तियों के अलगाव के 
सिद्धांत से प्रभावित थे, सीनेट की न्याय-विपयक झवितयों को सीमित कर दिया था सिवा 
इसके कि वह उच्च प्रवंधकारी अधिकारियों के विरुद्ध दोपारोपण के अभियोगों को सुन 
सकती थी । अंततः, कतिपय राज्यों में न्‍्यायाधीजय व्यवस्थापक-मडल द्वारा नियुक्त किये 
नाते है। अमरीका में प्र॑स्िडेट द्वारा की गई न्‍्यायविषयक सब नियुवितयों का सीनेट समर्थन 
करता हूँ । 

कठोर संविधान वाले देशो में, न्यायाधिकारि-वर्ग व्यवस्थापक-मंडल तथा प्रवधकारी 
पर बहुत-सी शक्तियों का प्रयोग करता हूँ | भारत और अमरीका के सर्वोच्च न्यायालयों 
की भाति, न्यायाधिकारिज्वर्ग व्यवस्थापिका सभा के किसी भी काम को अवेधानिक घोषित 
कर सकता हूं वश्चर्ते कि उसकी सम्मतति में व्यवस्थापक-मडल ने अपनी शक्तियों का उल्ह- 
घन किया हो । न्यायाधिकारि-वर्य तथा कानून-निर्माण का अंतर्सवध न्यायाधीक्ष-निमित- 
कानून या वादजनित विधान ( ८३४८-१०७५४४ ) में देखा जा सकता है। जैसा कि हम पूर्वत, 
कह आए हैं, न्यायाधीश न केवल कानून को व्याख्या करते हैं, प्रत्युत वह उसे वनाते भी हैं । 
जब किसी न्यायारूय के समक्ष कोई ऐसा अभियोग हो, जिसका निर्णय कानून के अन्तर्गत 
न हो पाता हो, उस दछ्शा में न्यायाधीशों का यह कर्तव्य है कि वह इस बात की चिंता न 
करें कि व्यवस्थापिका सभा का क्या आश्षय या, प्रत्युत “इस बात का अनुमान करें कि उस 
अनुपस्थित प्रश्न के वियय में उनको क्या प्रवृत्ति होती, अगर वह उनके सामने उपस्थित 
द्वोवा, इस प्रकार न्यायाधीश रिक्त वादो की कानून-निर्माण द्वारा पूर्ति करते है । 

फानून का शासन (२ ७]८ ० 7,8७)--अग्रेजी संविधान का अत्यधिक महत्व- 
पुर्थ अंश कानून का शासन है । यह उस देश के सर्वमान्य कानून पर आधारित है और यह 
जनता के परंपरागत अधिकारों तया विशेष-अधिकारो की स्वीकृति के लिए उनके सदियों 
के संधपं की उपज है। अमरोका और भारतीय गणतंत्र के असमान, इग्लेड में संविधान 
नागरिकों को विश्विप्ट अधिकारों से संपन्न नही करता । न ही वहां कोई ऐसा पार्लामेंट्रो- 
विधेयक है, जो मौलिक अधिकारों की व्याख्या करता हूँ । इग्लेंड में न्‍्यायाधिकारि-वर्गं 
जनता की स्वतंत्रता का सरक्षक हे, और यह इस कारण हूँ कि वहां, डाइसी के कयना- 
नुसार, कानून का घासन विद्यमान है ।* 

डाइसी के कथनानुसार, कानून का शासन तीन मौलिक सिद्धातो पर आधारित है। 
(१)कोई भी आदमी दंडनीम नही हूं मा कानूनत उसे शारीरिक या सपत्ति विययक दंड तव 
तक नही दिया जा सकता जब तक कि देश्व के साथारण न्यायारूय में साधारण कामूनी 


3. ढकब,क- ८० 9. 280. 
2. प6 [४ ० 0०फाएपरप्ं००, ००६ ०४६ 797- 33-34. 
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विधि द्वारा उस पर कानून-भंग का -दोप न छगाया जा सके । इस सिद्धांत में निहित 
है. कि कोई भी व्यक्ति स्वच्छन्द रीति से जीवन, स्वतंत्रता या संपत्ति से वंचित नहीं किया जा 
सकता; निश्चित कानून-भंग के सिवा, जिसे नियमित रूप से निर्मित न्यायालय में प्रमाणित 
करना होगा, किसी को भी गिरफ्तार ने किया जाय । अभियोग बंद-किवाड़ों में नहीं होते, 
बल्कि खुले न्यायालयों में होते है, जिनमें जनता स्वतंत्रतापूर्वक प्रवेश कर सकती हैं। अभि- 
युक्त वकील द्वारा प्रतिनिधित्व और रक्षण का अधिकार रखता हैँ और गंभीर दंडनीय 
अपराधों में जूरी द्वारा मुकदमे की सुनाई होनी चाहिए । न्याय खुली अदालत में दिया जाता 
हैँ और अभियुक्त को हाईकोर्ट में अपील करने का अधिकार है । इस सव से भ्रवंवकारी को 
स्वेच्छाचारिता तथा दमन की संभावनाओं का अधिकतम ह्वास हो जाता है । 

२. “कानूत के शासन का और अधिक यह आशय है कि प्रत्येक नागरिक साधारण 
कानून के अधीन है और साधारण न्यायालयों के अधिकार-क्षेत्र के प्रति उत्तरदायी है ।” 
प्रथमतः, इसमें प्रत्येक नागरिक की कावून की दृष्टि से समानता का भाव निहित है, भले 
ही सरकारी रूप में अथवा सामाजिक रूप में किसी का कोई भी स्तर हो | द्वितीयतः, कानूव. 
केवल एक ही प्रकार का हैँ जिसके प्रति सव नागरिक उत्तरदायी हैं । सभी छोटे या बड़े, 
सरकारी अधिकारी अपने किये प्रत्येक कार्य के लिए समान उत्तरदायित्व के अवीन हैं । 
यदि सरकारी अधिकारी किसी व्यकित के प्रति कोई भूल करते हैं, अथवा कानून द्वारा 
प्रदत्त अधिकार का उल्लंघन करते हैं, ती उनपर साधारण न्यायालयों में मुकदमा चलाया 
जा सकता है और सामान्य कानून की धाराओं के अनुरूप कार्यवाही की जा सकती है । 
कानून की दृष्टि में सव की यह समानता प्रवंधकारी के अत्याचार और अनुत्तरदायित्व को 
कम करने वाछी समझी जाती है । कानून की दृष्टि में सव की समानता के सिद्धांत को 
डाइसी' स्पष्ट करते हुए कहते हैं : “हमारी दुष्टि में, प्रधान मंत्री से लेकर कांस्टेबल 
अथवा टेक्स एकत्र करने वाले तक, प्रत्येक अधिकारी, बैध अधिकार-क्षेत्र के बिना किये 
प्रत्येक कार्य के लिए उसी प्रकार उत्तरदायी है, जैसा कि अन्य कोई नागरिक 

३. कानून के शासन का अभिप्राय है कि अंग्रेजों के लिए “संविधान के सामान्य 
सिद्धांत उन न्यायिक निर्णयों का परिणाम हैँ जो खास हालतों में न्यायालय के सामने रकखे 
गए व्यक्ति के अधिकारों को निश्चित करते हैँ ।” इंसलेंड में अधिकारों का स्रोत संविधान 
नहीं हैं, परन्तु न्यायिक निर्णय है जैसा कि मशहूर विल्के के मामले में हुआ, जिसने, 

“खास हाछतों में न्यायालय के समक्ष छाए गए व्यक्ति के विशेषाधिकारों की स्थापना की ।/ 

कानून के शासन के अपवाद (४८८०(०४ (0० ए6 रिपाँट 0,8७):-- 
कितु कानून का शासन इंग्लेंड में कतिपय महत्वपूर्ण योग्यताओं को शर्तों के 
साथ कार्य करता है। राजा कानून के प्रति उत्तरदायी नहीं हैं। ऐसा कोई न्यायालय 
नहीं है, जिसमें राजा पर मुकदमा चलाया जाय । वह फौजदारी अभियोग और दीवानी 
कार्यवाही से मुक्त है । इंसलेंड में सिद्धांत यह है कि राजा कोई भूछ नहीं कर सकता। द्वितीयतः:, 
सरकारी अधिकारियों को अधिकारी स्थिति में किये किसी कार्य के लिए न्यायालय के 
समक्ष व्यक्तिगत विमुक्ति प्राप्त होती है । पव्लिक अथारिटी प्रोटैक्शन एक्ट . (१८९३) 
की घाराओं तथा तत्सम अन्य कानूनों के अधीन किसी नागरिक को इस बात से वंचित 


< 


रखा गया हूँ “कि बह न्यायारूय की विधि से उपचार प्राप्त कर-सके, बशरतें कि सरकारी 
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अधिकारी की उपेक्षा या दोपपूर्ण कार्ये के दाद ६ मास के अंतर्गत कार्यवाही आरव न कर दी 
गई हो।”* इसके वाद, यदि किसी सरकारी अधिकारों के विरुद्ध किसी नागरिक का 
अभियोग असफल रह जाता है, तो तत्सवंधी व्यय के लिए कड़ी धाराएं हे। न्यायाधीश्ष भी 
किसी प्रकार की अधिकारी कार्यवाही के लिए व्यक्तिगत उत्तरदायित्व से विमुकक्‍त होते 
हे, चाहे भछे ही उन्हीने अपने अधिकार-क्षेत्र का उल्लंघन भी किया है, कितु शर्ते यह है 
कि जानवूझ कर नहीं । आगमशुल्क (2750075) और अन्त.गुल्क (#>थां$०) के 
अधिकारियों को भी नागरिकों की वैध कार्यवाहियों के विरुद्ध पर्याप्त अनुविध्यात्मक 
सरक्षण प्रदान किये जाते हे । इनके अतिरिक्त कूटनीतिक विमुक्तिया भी हैँ और दूतावासो 
के सदस्यों को अग्रेजी न्यायालयों की विधि से छूट दो गई हे, यद्यपि कानूनी दायित्व से नही । 
युद्ध अभवा सकट ज॑से राष्ट्रीय सकटो के समय में, वस्तुतः कानून का शासन नहीं 
होता। प्रवधकारी को वहुत-सो स्वेच्छा शक्तिया प्रदान कर दी जाती है, और इस तरह जनता 
की स्वतंत्रता में कमी हो जाती है । यहा तक कि शांति काल मे भी कानून के शासन की पवि- 
श्रत्ा के लिए प्रगति की गई हूँ । उदाहरणायय, पार्छमिट के भिन्न एक्टों-फैक्टरी एक्ट, एजू- 
कैशन एक्ट, आदि ने प्रबंधकारी अधिकारियों को कतिपय न्याय विपयक शक्तियां प्रदान की 
गई है, जिससे कानूनी न्यायालयों के अधिकार>-स्षेत्र की क्षति हुई है । कितु कानून के शासन 
की सबसे बुरी शत्रु प्रतिनिधि कानून-विर्माण विधि है, जो इंग्लेड में प्रशासनीय कानून 
(8फागयांगरं5४०४ए९ 7,3४४) के जन्म के लिए मुख्यतः उत्तरदायी हूँ । अन्ततः, आईस- 
इन-कौसिछ और अस्थायी आज्ञाएं, जो सभी वस्तुतः कानून है, कानूनो न्यायालयों में 
आपत्ति का विषय नहीं हो सकती । 
प्रशासन कानून (“>घ0ी:/ ताएंए$ ० ं( ?) -प्र्यासनीय कानून की व्याख्या 
ग्रह है कि “नियमों का एक समूह, जो निजी नागरिकों के प्रति प्रशासनीय अधिकारी के 
संबंधों को नियमित बनाता है, और जो राज्य अधिकारियों की स्थिति का, राज्य के 
प्रतिनिधि रूप में इन अधिकारियों के साथ निजी नागरिकों के अधिकारों तथा 
दायित्वों का, और उस कार्यविधि का, जिसके द्वारा ये अधिकार, और दायित्व छागू किये 
जाते हैँ, निभचय करता है।” प्रशासनीय अधिकारियों को अपनी स्वेच्छा शक्तियों के 
प्रयोग में ऐसे अवसर हो सकते हैं, जिनमें नागरिको पर लागू होने वाले कानूनों का भंग 
होता है अथवा वे कानून द्वारा सन्निहित शक्ति का उल्लघन भी कर सकते है, अथवा स्वेच्छा- 
चारी किया द्वारा वे नागरिक या नायरिको को हानि भी पहुचा सकते है। इस प्रकार की सब 
अवस्याओं में उन्हें उच्च प्रवधकारी अधिकारियों के सघटित विश्येप प्रशासनीय न्यायालय 
के प्रति उत्तरदायी होना पडता है। प्रशासनीय न्यायारुय “विज्विप्ट रूप के कानून और 
कार्य-विधि को लागू करते है, उनके निर्णयों का आधार मुख्यत. प्रशासनीय अध्यादेश, 
और राजनीतिक नीतिमत्ता तथा न्याय के सामान्य सिद्धात होते हे।/* इस भ्रकार 
प्रशासनीय कानून महाद्वीपीय कानून का वह अशय है, जो सरकारी अधिकारियों तथा निजी 
नागरिकों के संबंधों को नियमित करता है और 
१. सब सरकारी अधिकारियों की स्थिति और दायित्वों का; 
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२. राज्य के प्रतिनिधि रूप में सरकारी अफसरों के साथ व्यवहार करते समय 
निजी नागरिकों के अधिकारों और दायित्वों का; तथा 
३. उस कार्य-विधि का, जिसके द्वारा ये अधिकार और दायित्व छागू किये 
जाते हैं, निश्चय करता है । - 
प्रशासनीय कानन का आधार (ऊ्रीढ8४8 0० पार सैवीगांधांडधबाएट 
[.8७) :--महाद्वीपीय न्‍्यायज्ञासत्ष रोमन कानून पर आधारित हैँ । रोमन कानून 
के सिद्धांतों के अनसार, जो छोग राज्य की राज्याधिकारी रूप में सेवा करते हैं, वे साधारण 
कानन के प्रति उत्तरदायी नहीं हैं और इसलिए, साधारण न्यायालयों में उपर अभियोग 
नहीं ऊगाया जा सकता । यदि कोई नागरिक समझता है कि राज्य के किसी अधिकारी से 
उसे क्षति हुई है, अथवा उस अधिकारी का कार्य गलत निर्णय का परिणाम है, अथवा 
उसका स्वरूप स्वेच्छा का है, तो उसे प्रतिक्रिया का अधिकार हैँ, किंतु उसे इस प्रतिक्रिया 
को विशेष न्यायालयों से प्राप्त करना होगा, जो इस उद्देश्य के लिए बने होते हैं और जो 
साधारण कानन से भिन्न रूप में प्रशासनीय कानून को लागू करते हें । 
प्रशासनात्मक अधिकार-क्षेत्र को साधारण नागरिक अधिकार क्षेत्र से अलग करने 
का सर्वप्रथम विचार ऋंतिकाल के अवसर पर फ्रांस में उत्पन्न हुआ था। न्‍्यायाधिकारि-वर्य 
पुरातव राज-पद्धति के काल में प्रशासनात्मक अधिकार-वक्ति पर जिस नियंत्रण का प्रयोग 
करता था उसके लिए सर्वमान्य विरोध होने लगा । “यह अनुभव किया जाता था कि यदि 
न्यायाधीशों को राज्य तथा उसके प्रशासनात्मक अधिकारियों और निजी व्यक्तियों के वीच 
उत्पन्न होने वाले विवादों का निर्णय करने की स्वीकृति दे दी जाय तो इसके परिणामस्वरूप 
सरकार के कार्यों में न्‍्याय-प्रवन्ध का हस्तक्षेप होगा और प्रशासन की' योग्यता को क्षति 
पहुंचेगी ।/* शक्तियों के अलगाव के रूप में मानटेस्क्यू के सिद्धांत की व्याख्या का यह अर्थ 
लगाया जाता था कि न्यायाधिकारि-वर्म को प्रवन्धकारी के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना 
चाहिए भोर प्रशासतात्मक न्यायालयों की एक अलग प्रणाली स्थापित होनी चाहिए। १७९० 
के ऐक्ट का निर्देश था कि न्याय-प्रवंध और प्रशासनात्मक कृत्य अरूग होने चाहिएं और 
दीवानी अदालतों का अधिकार क्षेत्र दीवानी और फौजदारी काननीं के आघीन उत्पन्न होने 
वाले अभियोगों के निर्णय तक सीमित रहना चाहिए । इस प्रणाही को वाद में महाद्वीपीय 
योरोप के अब्य राज्यों ने ग्रहण कर लिया था । 
प्रशासनी न्यायालय (4 0्ग्रंक्रा्ाए8 (0घचा५8) :---१७९९ में, फ्रांस 
में पहली वार विशेष प्रशासनीय न्यायालयों की रचना की गई थी । इन्हें “कॉसिल” कहा 
जाता था। इन न्यायलयों के दो दर्जे है : सब से नीचे प्रादेशिक कौंसिलें, और सव से ऊपर 
कॉंसिल आफ स्टेट । १९२६ में अधिवायक (?7८टिटाटाओ) कौंसिलों की जगह 
प्रादेशिक कौंसिलों ने ले ली । विभागों में से प्रत्येक में एक अधिनायक कौंसिल थी, जिसमें 
विभाग का अधिनेता और दो अन्य सदस्य होते थे, जिनकी नियुक्ति गृह-मंत्री ह्वारा की जाती 
थी। इन दो सदस्यों को उन व्यक्तियों में से लिया जाता था जो सार्वजनिक प्रशासनात्मक 
पदों पर होते थे अथवा रह चुकते थे । अधिनायक कौंसिलों के पुनः संगठन के लिए निरंतर 
हि की जा रही थी और, इसलिए, १९२६ में इनकी जगह २२ अंतर-विभागीय या प्रादेशिक 
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कौंसिके बना दी गई । प्रादेशिक कौंसिल के संघटन में एक प्रधान और चार सदस्य द्वोते है. 
जिनकी नियवित गृह-मत्री द्वारा की जाती हूँ । प्रत्येक कौसिल दो से सात विभागो तक के 
समूह का कार्य करती है । प्रादेशिक कौंसिल के अधिकारु-क्षेत्र से न्वाय-प्रवन्ध से सम्बन्ध 
न रखने वाले कृत्यो की छे छिया गया हैँ और अब वे अपना सारा समय पूर्णतया न्याय प्रवन्ध 
के कार्य में लगाती हूँ । उनके निर्णयो की अपील कौसिछ आफ स्टेट में जाती है । 

कोसिल आाफ स्टेंट (6 एऐ०णारों णी 886) ल्‍-कौंसिल बाफ 
स्टेंट का अंतिम अधिकार-श्षेत्र है और यह उच्चतम प्रशासनीय न्यायालूम का काम करती 
है। इसके सदस्य मत्री-सदस्य के परामश्न॑ से गणतत्र के प्रेसीडेंट द्वारा नियुक्त किये जाते हूँ । 
न्यायारय तक पहुंच सहज और अल्प-ध्ययी है। साधारण और भ्रश्मासनात्मक न्यायालयों 
के बीच अधिकार-क्षेत्र के किसो सधपं का समाधान करने के लिए क्रांस में ((00७7 0 
(207८६) संघ न्यायालय हूँ, जो प्रत्येक पक्ष के तीन प्रतिनिधियी द्वारा संघटित 
होता है--एक न्याय-मंत्री और दो अतिरिक्त सदस्य । 

इस प्रणाली फी न्याय्यता (]४५४८०४05 ० ध८ 8$950९८7] ]--डाइसी ने 


जिनसे ये न्यायाठुय सघटित होते है, अपने साथी अधिकारियों के प्रति अनुकूछ भावना 
रखेंगे। उस न्यायाधिकारी-बर्ग की निष्पक्षता और स्वतन्त्रता की, जो जनता की स्वतस्तता 
का अवलम्ब हूँ, इन न्यायालयों से आाशा नही की जा सकती । 

किन्तु फ्रास्ीसी अनुभव के आधार पर यह कहना सत्य नही है कि प्रश्ासवात्मक 
कानून की प्रणाली के आधीन कोई स्वतन्त्रता नही हो सकती। वल्कि इसके विपरीत फ्रा्नोसी 
छोग इसे अपनी स्वतन्त्रता का स्मृति-स्तभ मानते हे । इसके अतिरिक्त प्रशासनीय न्याया- 
छयथो पर सरकारी अधिकारियों के पक्ष में पक्षपात का सदेह करने में भी कोई न्याय्यता 
नदी । कौसिल आफ स्टेंट ने, फ़ास मे उच्चतम प्रशासनीय न्यायालय के रूप में निप्पक्षता 
की प्रशंसनीय परम्पराओं की स्थापना की हूँ । डुयीट का मत था कि कौंसिल ऑफ स्टेट ने 
बाद-जनित विधान के जिस बड़े समूह का निर्माण किया था उससे व्यक्ति को “स्वेच्छा- 
बारी प्रशासनीय कार्य के विरुद्ध ऊुगभग पूर्ण सुरक्षा” मिलती है । फ्रास मे एक निजी 
नागरिक एक अग्रेज की अपेक्षा प्रययासतीय न्यायालयों से अधिक वास्तविक प्रतिशोध 
प्राप्त करता हूँ । प्रयमतः प्रशासनीय न्यायालयों का संगठन उन कुशछ प्रशासनीय अधि- 
कारियो द्वारा होता है, जिनके निर्णय अनिवार्यतः कुशल निर्णयों के स्वरूप के होगे। ऐसी 
अनेक प्राविधिक और विभागीय समस्याएं होती है जिन्हें न्‍्पायारुप का अदुनुत न्यायाधीश 
नही भी समझ सकता । एक अनजान के रूप में वह गरूत निर्णय देने के लिए वाध्य होगा। 
विस पर, प्रशासतीय न्यायालयों तक पहुच इतनी सहज हैं और उसमे कोई खर्च भी नही 
होता। कायंविधि सरल है और निर्णय शीघ्तापूर्वक होते हे । फ़ास में यदि अधिकारी दोपी 
सिद्ध होता हूँ तो क्षति राज्य द्वारा चुकाई जातो हूँ । जब कि इग्लेड में अधिकारी स्पत' उत्तर- 
दायी है और इस तरह, बहा किसी प्रकार का वास्तविक प्रतिशोध नही हो सकता । 

प्रशासनात्मक कानून विधि--द्ध नही है । यह मुख्यतः वाद-जनित विधान है जो 
छूगभग पूर्ण तथा दृषप्टातो से बनता है। एक वाद-जतित विधान अनुलिक्तातधता कपल ली 
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तुलना में छोचदार है और तदनुसार, परिवर्तित अवस्थाओं के अनुकूल उसका समस्चेय 
हो सकता है । एक वाद-जनित विधान विस्तृत परिधि तक आच्छादित होता है । इसलिए, 
प्रतिवाद के किसी भय के विना यह कहा जा सकता है कि विदृव में ऐसा अन्य कोई देश नहीं 
जैसा कि फ्रांस है, जिस में 'प्रशासनीय अतिचार के विरुद्ध व्यक्ति के अधिकारों की इतनी 
अच्छी सुरक्षा हो और जनता इस प्रकार के अतिचारों से प्रताड़ित होने के बदले प्रतिशोच 
प्राप्ति के लिए इतनी निर्श्चित हो । १ 
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* . अब्याय ८:४६ २० 
परामर्शात्मक और परामशदातृ संस्थाएं 
(एम्फड्णांवछंए९० & #पंसंड०ज छ०ण्था०ड) 


परामर्श को आवद्यकता ( ८८९ [07 (०७० ध083 )--प्रबंधकारी 
के कृत्य केवठ कानूनों को क्रियाशीरू बनाना ही नही वल्कि उससे कही अधिक 
हैँ । उनमें रचनात्मक नीतियो का समावेश है और साव-ही-साथ निर्देशन शक्तिया हूँ, 
जिनके लिए विस्तृत विवेक और निर्णय-शक्ति की आवश्यकता होती है। यदि इन कर्तव्यों 
को वुद्धिमानी के साथ पालन करना हो तो यह अत्यावश्यक है कि प्रवंधकारी के परामर्श 
और निर्देशन के लिए ऐसे विज्ञजनों की समितियां वनाई जाय, जो आवश्यक योग्यता और 
जनता तथा संबंधित स्थार्थों की विश्वासपात्र हो। इस प्रकार की समितियों का उद्देश्य समग्र 
रूप में मत्रि-परिपद्‌ और उसके द्वारा लोक-सभा की भी सेवा करना होगा; क्षयवा वह्‌ 
किसी विद्विप्ट पद या विभाग से भी सवधित कार्य कर सकती है । संक्षेप में, सरकार ऐसी 
संगठित समितियों से घिरी रहनी चाहिए, जिनसे वह अपने सारे कार्य-व्यवहार में सल्यह्‌ 
के सके । इसका अर्थ यह हैँ कि ऐसे सब स्वार्थों के साथ पूर्वतः परामर्श कर लिया जायगा, 
जिनके सरकार द्वारा प्रस्तावित निर्णय से प्रभावित होने की संभावना होगी । लेकिन यह्‌ 
परामश्ं प्रतिनिधि रूस का होना चाहिए और मन-पसद का नहीं । अगर सरकार अपनी 
पसंद के छोगों को नियुक्त करती हे, तो इसे परामर्श नही कहा जा सकता, क्योकि अपनी 
पसद का परामझ्श एकांगी मत होगा, और सरकार इसे हमेश्ञा ही प्राप्त कर सकती हूँ । 
वास्तविक परामर्श सवंधित सस्थाओ द्वारा नामजद प्रतिनिधियों की सम्मति से ही मिल 
सकता हैं। उदाहरणाय, यदि भारत सरकार खाद-उद्योग पर से संरक्षण उठाने का निश्चय 
करती हैं, तो उसे निर्माताओं की सम्मति जानने के लिए इस उद्योग के निर्वाचित प्रतिनिधियों 
से सछाह करनी होगी, द कि सरकार द्वारा नामजद व्यक्तियों से । क्योंकि उनके विचार तो 
पहले से ही मालूम हैँ और वे प्रस्तावित नीति के अनुरूप होगे । छास्की कहते हे, “यदि कोई 
सरकार कोई नीति निर्माण करना चाहती हूँ, तो उसे उस नीति के परीक्षण के साधन भी 
उपस्थित करने चाहिएं । समठित जाच द्वारा यह जो मत प्राप्त करती हैँ, वह उस नीति का 
आधारमूल हूँ । यदि इसे अपने नागरिकों के विवेकपूर्ण निष्कर्ष के आधार पर अपना मत 
तैयार करना हैं, तो जो प्रमाण उसने एकत्र किये होगे, और जो तथ्य उसके पास होगे, उन्हें 
यह अपनी प्रजा से मोच्चल नही रख सकती ।”* 

इस प्रकार की परामर्श विधि के छाभ स्पष्ट ही हूँ। प्रथमत., इस साधन से सब स्वार्यों 
की सरकार तक पहुच हो सकती है । इससे उन्हे अपनी अधिकारपूर्ण सम्मति प्रकट करने 
और उसके साथ ही सरकार के दृष्टिकोण को जानने और समझने का पर्याप्त अवसर मिल 
जाता है । तदनुसार, वे प्रभावपूर्ण उपायो से सरकार का विरोध या समर्थन कर सकते 
है और छोकमत के प्रति उनकी अम्यर्थना ज्ञान एवं तस्यो पर आधारित होगी । दितीयत., 
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संबंधित स्वायों के प्रतिनिधि सरकार को बधिकृत और बहुमूल्य सूचना प्रदात कर सकते 
हैं और उत्तके बाधार पर विस्तृत उपायों की रचना की जा सकती हैं। वे उसकी संभावित 
कार्यकारिता के लिए रचनात्मक प्रस्ताव उपस्थित कर सकते हैं। संक्षेप में, वे नीति विषयक 
प्िन्न अंगों पर कुशछता की निधि होते हैं, जिसका प्रभावपूर्ण प्रयोग सरकारी कार्यो 
के विपय में उत्तरदायित्वपृं वातावरण की रचना करता है।/? युत्ः जो छोंग 
त्तरकारी वंत्र से वाहर हैं, उन्हें केवल तभी उत्तरदायी बनाया जा-सकता है, जब वे 
उससे संबद्ध होंगे । लास्की बलपूर्वक कहते हैं, जनता के छिए काम. करने का केवल 
यही उपाय है कि उत्ते स्वतः बपने छिए काम करने योग्य बताया जाय 

इस तरह का कार्य वस्तुत: जनतांतिक होगा, क्योंकि जनता की उत्तरदायी बना कर 
हम उसकी इच्छा को सक्रिय करते हैं कौर उत्तकी कल्पना-द्किति में वृद्धि करते हैं। जनता 
सहसूस करती है कि यह उसी की सरकार है । छोकतंत्र का सार भी वही है। अंततः मंत्रि- 
परियद के मंत्री जो नीति बनाते हैं और निर्णय करते हैँ, वह हमेशा ही जन-हित के हों, 
यह भी संभव नहीं । मंत्रियों को बपने विर्णय करते समय अनिवार्यततः इन दी महत्वपूर्ण 
ग्रइनों को समक्ष रखना ही होगा : सरकार वगी अविच्छिन्नता और दल की एकता । उन्हें 
इस बात का च्यारू रखना होगा कि यदि एक शक्तिशाली सहयोगी उनकी नीति से घटनावस 
मम्नहमत हो जाता हैं, तो वह मंत्रिपद से त्यागपत्र न दे। यहां तक कि किसी तरह का समझौता 
जी करता होगा और यह समझौता जन-हित के प्रतिकूल भी हो सकता हूँ । यदि परामर्श 
के लिए उचित एवं प्रतिनिधि रूप के उपाय हैं, तो उक्त प्रकार की घटनाएं नहीं होगी । वहाँ 
सम्बंधित विपयों के सिद्धान्तों के मूछ में ही विचारणीय प्रश्न निहित है; व्यक्तिगत 
धारणाओं को इसमें स्वाव नहीं होता । मन्‍्ती प्रत्वक्षतः मनोनावों और अग्रत्यक्षता मतों 
के साव व्यवहार करता हु। वह उन लोगों के प्रति उत्त रदावी बनने की शिक्षा प्राप्त करता 
है, जिनकी इच्छाओं द्वारा उसकी इच्छा साकार रूप घारण करती हैँ । 

परामरदात्री समितियां (:$०807ए (४0777 ६6८४):--इसलिए छास्की 
ठीक ही कहते हैं कि, 'आवुनिक राज्य की सर्वश्रयम महान आवश्यकता पर्याप्त रूप में 
परामर्ण संर्दधी व्यवत्याओं का संघटन करना हैं ।” प्रशासन की जनतांनिक और वैज्ञानिक 
विधि इस वात की मांग करती हूँ कि सरकार के निर्गय करने से पुर्वे परामर्द विषयक स्वानीय 
संस्थाएं होनी चाहिएं । एक दृष्टि से मत्त्री-परिपद्‌ प्रणाली परामर्श द्वारा शास्नन की विधि 
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है क्योंकि एक मन्‍्यी अपने विभाग के प्रशासन विपयक मामलों में या तो जपने सहयोगियों 
अववा प्रधान मन्तनी की सछाह छे सकता हैँ और वह छेता भी है। वच्त्तुतः सम्नी महत्वपूर्ण 
विर्णय मंत्री-परियद्‌ ही करता है घोर बन्तविभागीय समस्याओं पर संबंधित मंत्रियों ठारा 
विचार किया जाता है और इस परामर्श के फलस्वरूप निर्णय किए जाते हैं। अमरीका की 
ीनेद' पर वही बात छामू होती है । वैदानिक छत्पों के अछावा 'सीनेट' का नसलछी मुद्दा 
प्रेसोडेंट की सलाहकार समिति के रुप में कार्य करना है) ब्रचपि यह लुदय प्राप्त नहीं किया जा 
सका, तबापि ये समितियां प्रेसिडेंट की शक्तियों की सहायक एवं शक्तिशाली अवरोध हैं। 
योरापीय देशों की स्वावी समितियां त केवड सछाह देती हैं, वल्कि सरकार के प्रशासनात्मक 
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बिभागों पर नियंत्रण भी करती हूँ । फ्रांस की कमीशन, जिनका भूल उद्ेष्य आलोचना 
तया सुझाव देने का था, अब प्रवंधकारी के नियंत्रण की अग्रणी बन गई हैँ। अपने अधिकार- 
क्षेत्र में वह सरकार के प्रशासनात्मक विभागों पर शासन करने तक की सीमा तक बढू 
जाती हैं, और फास में मश्रि-्परिपद्‌ की दु्वछ वैधानिक स्थिति का वस्तुतः मुख्य कारण 
भी यही हैँ । 

किंतु फ़ॉस में मे साय समितिया वैधानिक व्यवस्थाए हैं । जो भी हो, “प्रबंधकारी- 
कार्य और परामर्श का मेल प्रवधकारी की प्रक्रिया द्वारा अत्यधिक वैधानिक रूप में 
किया जा सकता हूँ ।" एसी समितियों के सर्वोत्तम उदाहरण ग्रेट हटेन की शाही प्रपिरक्षा 
(79०7० 70007९८) और बिक सलाहकार (4८णघणाएएं८ 4 १ए5०5५) 
समितियां है। गत १९०४ से शाही प्रतिरक्षा समिति कार्य कर रही है और उसे शाही-प्रतिरक्षा 
के सभी प्रदनों को जांच करने, सूचना देने और सिफारिश करने का भार सौंपा गया है । 
आशिक सलाहकार समिति का यह वत्तंव्य है कि वह व्यापारिक, औद्योगिक तथा सामान्य 
हित की अन्य आधिक समस्याओं का अध्ययन करें और मत्रि-परियद्‌ को सूचना दे 

विशिष्ट विभागों से तंवद्ध परामझंदातृ समितियों का उत्कर्प भी समात रूप में 
महत्वपूर्ण हूँ । विभागीय अध्यक्ों का सरकारी वौकरियों से बाहर के व्यक्तियों या समूहों 
से अनियमित रूप में परामश छेने का अधिकार भूतकाल में कई पीढियो तक इंग्लेंड में 
विद्यमाव था। १८९९ में अनुविधि द्वारा असरकारी अध्यक्षों के संघटन से विभागीय 
परामशंदातू समितियों के छिए योजना का आरभ किया गया, ज॑से पझिक्षा समिति, व्यापार 
समिति, आदि | प्रथम विश्वयुद्ध के समय, प्रवधकारी की आज्ञा से दस प्रकार की बहुत्त सी 
समितियों का निर्माण हुआ था | जब तक परामश॑दातृ समितिया मत्रियों के पार्लामेंट के प्रति 
उत्तरदायित्व को कोई क्षति नहीं पहुचाती थी सरकारी समिति को मशीनरी परामर्शदात्‌ 
समिति की योजवा का हार्दिक पृष्ठपोप्ण करती थी। इसका सामान्य प्रमाण यह है 
कि विभागीय परामअझंदातु समितियां बहुमूल्य सेवाकाय कर रही है । वह व केवछ विभागों 
को स्व-जान के यार पर मूचना और परामश्च प्रदान करती है “प्रत्युत कोरे सिद्धाती मा 
सौकरशाही की पूर्व कल्पना के बजाय इस प्रकार कौ सूचना ओर परामझ् से सवाछित हो 
कर प्रश्मासन अधिकारियों के प्रति भथिक छोक-विश्वास उत्पन्न करती हैँ । ”* इंग्लेड में 
परामप्चंदात्‌ समितियों को प्रशासनीय कार्य को सचाठित या नियश्रित्त अथवा नीति 
निर्दिष्ट करने का अधिकार नही हैँ | अतिम निर्णय तो पूर्णतया विभागीय अध्यक्ष का होता 
है। किन्तु वह उत्तरदायी विश्लेपज्ञों का विश्वास श्राप्त करने और उनके दृष्टिकोण को सुनने 
के बाद ही हमेशा निर्णय करता है । इस प्रकार समितियों का कार्य केवलमाव विचार 
करना और परामश्च देना है । 

सलाहुकार समितियों फे इत्य (कप्रगटपणाड ० धर 686 ए5०ए७ ए०फ- 
ग्या(८८५) :---धलाहकार समितियों की उपयोगिता से कोई भी इकार नही कर सकता । 
सरकार विपयक यात्रिकता पर छार्ड हाल्डन्स कमेटी ने सूचना दी थी "जितना ही हम 
कमेटियों को किसी विभाय के सामान्य संगठन का अगमूत मात्र मानते हूँ उतना ही अधिक 
उनके द्वारा मश्नोयण अपने सेवा विपयक प्रशासन में, जिससे समुदाय के अधिकाय जीवन पर 
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अधिकाधिक प्रभाव हो सकता है। लोकसभा और जनता का विद्वासपात्र बनने योग्य हो 
जायंगे।” जो कोई सरकार सलाहकार समितियां बनाती है वह उतके सामने अपनी इच्छित 
नीतियों को उपस्थित करती है और संबंधित स्वायों की आछोचना को सुनती है। ऐसी 
सरकार निश्चित ही उस सरकार से तर्वथा भिन्न होती है जो दलवन्दी के फलरूप अपनी 
नीति का समर्यन प्राप्त करती हूं । 

छेकित इस प्रकार की समितियों के कृत्य क्या होने चाहिएं .? यहां पुनः इस वात 
पर बल देना होगा कि सछाहकार समितियों के प्रवंवकारी कृत्य नहीं हैं । ये समितियां 
अतिरिक्त वैधानिक व्यवस्थाएं हैं और आखिरी निर्णय सरकार का ही होता है। अगर उन 
का संविधि रूप का भी अस्तित्व होता है तो वे प्रशासन के बारे में ही सलाह देती हें, 
लेकिन न तो वे निर्देश करती हूँ न ही उसका नियंत्रण । और वह किसी प्रकार की नीति भी 
नहीं बनाती । नीति आदि बनाने का एकमात्र कार्य संबंधित मंत्री का होता है या मंत्रि- 
मण्डक का । सामान्य तथा सल्यहकार समितियों के चार छत्व कहे जा सकते हैं ।* प्रथम, 
कमेटी को विधान सभा में उपस्थित करने से पूर्व सव प्रस्तावित विधेयकों पर परामर्श 
देने का अधिकार होगा । संबंधित विभाग को सारे प्रस्तावित विधेयक आछोचना के 
लिए कमेटी के सामने उपस्थित करते होंगे । स्वतंत्र और मुक्त विचार करने के लिए एक 
कांफ्रेंस संगठित करनी होगी कि जिसमें एक ओर तो मंत्री और उसके स्थायी अधिकारी होंगे 
और दूसरी ओर विभागीय सलाहकार समिति । इन' विधवेयकों की व्यास्या होगी और 
उनकी प्रत्येक शब्द की जांच की जायगी | संभव हूँ कि कमेटी अपने सुझावों के साथ मंत्री 


को उन्हें रह करने या स्वीकार करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दे । | 

द्वितीय, सामान्य प्रशासन नीति के विपय में समितियों का परामर्श लेना होगा। - 
निस्संदेह यह मंत्री की इच्छा पर होगा कि वह परामर्श के लिए कमेटी को कौन से मामले 
सॉपना चाहता है । यह भी हो सकता है कि मंत्री समिति को कोई भी मामला पेश ने करे 
और उसकी सलाह के बिता ही कार्य करे। जो भी हो, प्रत्येक सदस्य के लिए विचारार्य 
मामलों का सुझाव दे सकता सम्भव हो और उसे इस बात का अधिकार हो कि “मंत्री द्वारा 
उठाए गए एतराज के वारे में वह विरोबी दृष्टिकोण की व्यास्या कर सके /* तो यह 
हितकर होगा । 

तृतीय, समितियों को सुझावों के लिए अधिकतम क्षेत्र प्रदान करना होगा । ऐसी 
स्थिति में ही सलाहकार समितियां छामकारी कार्य और अपनी वास्तविक उपयोगिता 
को साबित कर सकती हूँ । जिन सदस्यों को ज्ञान और अनुभव तथा विज्येप स्वार्यों का 
प्रतिनिधित्व करने के कारण समितियों के लिए चुना जाता है वह जांच के दौरान में बहुमूल्य 
सुझाव दे सकते हूं। छास्की के मत में झूढ़िवादी संकीर्णता के खतरों से वचने का यह एक 
उपाय है | उदाहरण के लिए न्याय मंत्राऊ्य की एक समिति, जिस पर सामान्‍य व्यक्ति 
और कानूनी व्यक्ति को भरोसा है, कानून में ऐसे अनेकों सुझाव दे सकती हैँ जहां सुधार 
और प्रयोग की अनिवाय्यें आवश्यकता होगी ॥”३ ' 

विधान सभाओं में इन दिनों कितना ज्यादा काम रहता है, इस बारे में हम पूर्वतः 
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परामर्धात््मरू ओर परामर्झदात्‌ संस्थाएं ड्ग्पू 


विचार कर आये हैं, और राज्य कार्यकलापो के विस्तृत एवं मंपूर्ण ल्‍ूपों को जगह अति- 
सूक्ष्म विधेयों ने ले छो हे ओर संवधित विभाग विभिन्न उपायो से उनके विस्तारों 
कर लेते हूँ। विभागों की झज्ति ओर स्वेच्छा में दस वृद्धि पर और साव द्वी इसके कारण 
स्थायी पोर-सेवाधिकारियों के अधिकारों में जो वृद्धि हो जायेगा, दोनों पर रोक झूयाता 
आवश्यक होगा और सलाहकार समिति इस उद्देश्य की सर्वोत्तम पूत्ति कर सकती हूँ। 
छास्की इस विषय में एक अत्यधिक ठोस नुसाव उपस्वित करते हे । वह कहते हे, कोई भी 
विभाग समुचित सलाहार समिति से पहले सलाह लिप बिना अपने वध अधिकारों के अधीन 
कोई आज्ञा जारी नद्दी करेगा; और सलाहरहूार समिति के बापत्ति उठानें की दश्चा में 
विधान स्रमा की विश्विप्ट अनुमति के बिता वह आजा जारी नहीं की जायगी ।/* 

थे मारे कृत्य महज परामश्यात्मक हैं। इस परामर्थ का यह आग्व नही हैँ कि उत्तर- 
दावित्व को सलाहकार समितियों को सौंप दिया गया हैँ॥ सत्रियों की पुनः दोहराने 
की जिम्मेदारी तो स्थिर रहनी दी चाहिए । छास्को कहते हूँ कि परामर्म लेने की विधि का 
यह आशय नहीं है “उसे उत्तरदायों बनाने के लिए भक्ति-विनाजन किया जाव; बल्कि 
उसको जगह सन्‍्तह देने वाले न्द्रे सगठनों को सवद्ध करने की अत्यावश्यकता हर के 

परामर्श समितियों का संघटन ( (१०॥्रए०आपंठा ० पट 3950५ 
5000४ )--उन्गाइकार समितिया के बारे में यह विचार गलत हूँ कि वह विभागीय 
योग्यता के सपूर्ण क्षेत्र पर आावृत्त होती हूँ। न हो यह संभव नी है। वास्तविक आवश्यकता 
इस बात की हूँ कि ऐसे प्रश्नों पर सम्मति लेने का अधिकार हो कि जिनसे विश्विप्ट स्वार्थ 
प्रभावित होते हूँ । उदाहरण के लिए , शिक्षा सम्बन्धी सठाहकार समिति से हमें आशा 
करनी चाद्धिए कि वह सामान्य ज्ञान के बजाब विश्निष्ट ज्ञाननप्रदात करे,और उममें प्रारभिक 








ओर उनके सामने मंत्रालय से संबंधित उन सत्र मामलों को रखना सर्वेवा बेंकार हूँ जिनका 
उन्हें अनुमव द्वी नही है । फल्त्वरूप, सल्याहकार समितियों के संबटन में दो बातें विद्येप 
महत्व की हूँ ।२ प्रथम कि समिति की सदस्य सत्या थोड़ी होनी चाहिए, अर्थात, 
२० सदस्यों से अधिक नहीं। असर इसमें परिमित सख्या नही होगी तो जिस उद्देश्य से यह 
बनाई गई है, वह हक नद्ी होगा, वयोकि उसकी कायंवाद्वी में विचार-विनिमय की जगह 
भाषण हूंगे । 

दूसरे यह कि सलाहकार समिति में बनिवायंत: दो प्रकार के सदस्यों का प्रतिनिधित्व 
होना चाहिए : (क) कुल सदस्यता में ऐसे छोयों की वदहुसत्या हो, जो संबंधित स्वार्यों 
ओऔर विनायों के निर्जयों द्वारा प्रभावित द्वोने वालों के चुने हुए प्रतिनिधि हों । (ल) और 
भत्री द्वारा मनोनीत सदस्यों का अल्य-सत हो, जो विश्विप्ट ज्ञान और बनुमव तया विभाग 
की नीतियों द्वारा अप्रत्यक्ष रुप में प्रभावित होने वाले विशेष स्वार्यों के प्रतिनिधि हो | 

लाह्की नामजदगी के छिए इन थवर्त के छाय तीन वर्ष की अवधि का सुझाव देते 
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हैँ कि नियुवित करने वाली संस्था की इच्छा पर निर्भर करते हुए इस अवधि को बढ़ाया भी 
जा सकता है। सदस्यों के चुनाव के बारे में वह कहते हैं कि “उन्हें मनोनीत करने वाली 
संस्थाओं की संसद द्वारा उनका चुनाव होना चाहिए ; खबिज संघ की प्रबंधकारिणी द्वारा 
खनिजों का, अध्यापक राष्ट्र-संघ की संसद द्वारा अध्यापकों का, और इसी प्रकार दूसरों 
का भी । उन्हें सेवा कार्यों के छिए समय खर्च करने का पर्याप्त मुआवजा भी मिलना 
चाहिए, लेकिन वह इतना नहीं हो कि उसे वे अपने चुनाव के बल पर आय का आधार बना 
लें (7९ 2 । 
शाही फमोशन (7२0 (/0श्रांइं०07) --शाही कमीशन भी एक प्रकार की 
परामशेदातु समिति है, जो ग्रेट ब्रिटेन तथा ब्रिटिश शासन काछ में भारत में छोकप्रिय थी। 
शाही कमीशन का उद्देश्य “सरकार को एक जैसी अनेक समस्याओं पर परामर्श देता है। /* 
प्रबंधकारी को अक्सर नई और जटिल समस्याओं का सामना करना होता है जिन्हें हुल-करना 
मंत्रिमंडल के लिए कठिन हो सकता है । इसलिए सरकार और अधिक सूचना प्राप्त करने के 
लिए संपूर्ण समस्या का पूरा पुरा निरीक्षण चाहेगी अथवा अंतिम निर्णय करने से पूर्वे अन्य 
देशों के अनुभव को प्राप्त करना चाहेगी। फलत:, शाही कमीशन को कुशल सम्मति के लिए 
नियुक्त किया जाता है। और उसकी सिफारिशों को बहुत कम अस्वीकार किया जाता है । 
कमीझन का नाम उसके सभापति के नाम पर होता है। इसकी निर्देश संबंधी शर्ते अति-- 
विशिष्ट होती हैँ और वह नियुक्ति विलेख में सम्मिलित होती हूँ । नियुक्ति-विलेख राजा 
द्वारा जारी किया जाता हैं। चूंकि शाही कमीशनें विशिष्ट उद्देश्यों के लिए नियत की जाती हैं, 
इसलिए जब उनका कार्य समाप्त हो जाता है, तो वह भंग कर दी जाती हैं। साइमन कमीशन 
और लिन्लिथयो कमीशन इसके उदाहरण हैं। पूर्वकथित भारत में वंधानिक सुधारों के 
लिए शाही कमीशन थी और १९१९ के एक्ट की अनुविध्यात्मक योजना के अनुसार 
नियत की गई थी। इस एक्ट में उल्लेख किया गया था कि दस वर्ष की समाप्ति पर समाद 
द्वारा अनुविध्यात्मक कमीशन नियत की जायगी, जो भारत में सरकार प्रणाली की कार्य- 
कारिता की जांच करेगी और यह सूचना देगी कि उत्तरदायी सरकार के सिद्धान्त को स्थापित 
करना अथवा उत्तरदायी सरकार की मात्रा को प्रदान करना, शोधन करना, या प्रतिबंधित 
करना, किस सीमा तक, और उचित भी है या नहीं । लिन्लियगो कमीशन शाही कमीशन 
थी जो अप्रैल १९२६ में भारत की कृपि अवस्थाओं तथा ग्रामीण आर्थिक दशा की जांच 
और सूचना के छिए नियत की गई थी । 

कभी-कभी स्थानीय समितियों को कम महत्व की समस्याओं के लिए नियत किया 
जाता हैँ और वह जांच समितियां कहलाती हें। जांच समितियां तद्‌ विषयक समितियां 

(2९ 0९ (४077८८४) भी होती हें और शाही कमीशनों की भांति उनका उद्देदय 

विश्विष्ट विचारणीय प्रश्न पर सरकार को परामझ्ञ देना होता है । 

आधिक परिवदें ([६2000770 (0057लीड )-हाल ही के वर्षों में एक आंबोलन 
ने जोर पकड़ा और एक के वाद दूसरे देश में आथिक परियदों की स्थापना की जाने छगी और 
इन समितियों को परामर्शदात्‌ कृत्य सौंपे जाने छूगे। निःसंदेह, आधुनिक सरकारें बहुधा 

. 96., 9. 380. ९ 


परामग्रात्मक मोर परामश्नदरात्‌ संत्वाएूं ४०७ 


कानून तिर्मोष्र या प्रशासन-विपयकनीतियों के निर्माण में श्रम, व्यावसायिक मनुप्यो, 
किसानों, निर्माताओं, व्यापारियों, वे करों आदि के संघों का सहयोग प्राप्त करते के छिए 
सृत्रपात करती हूँ। प्रत्येक राज्य ने वर्तमान में संत्रधित उंग्रठित समूहों का प्रतिनिधित्व 
करने वाली संस्थाओं के द्वारा आर्थिक समस्यारों पर विचार करने के मूल्य को स्वीकार 
कर छिया हें। सार रूप में, इसमें पूजीवादी राज्य के अन्तर्गत राष्ट्रीय औद्योगिक आयोग 
का आदर्श समाविष्ट हो जाता है। किन्तु पूजीवादी अर्थ-व्यवस्था आयोजित जर्ये-व्यवस्या 
को पूर्ण निपेध है । पूंजीवादी अर्य-व्यवस्था के अवीन जायिक कार्यकछाप यहुत मे मनुष्यों के 
स्वतंत्र निर्णयी के फलस्वरूप होते हे। वहा किसी प्रकार का पारस्परिक सर्वंव नद्दी होता और 
भूमि, श्रम, पूंजी और संगव्नकारी योग्यता के स्वामी अपने-अपने उत्पादत-अगो का अपनी 
इच्छा धनुवार प्रयोग करने के लिए स्वतत्र होते हूँ जौर अपने उपार्जवों को इच्छानुसार 
खर्च करते हैं। भाथिक स्वर्तश्नता, जो पूंजोवादी समाज का मुख्य अंग है, हमारे समाज को 
ब्राधिक और राजनीतिक सव वुराइयों के छिए उत्तरदायी कही जाती है, क्योकि प्रत्येक 
उत्पादनकर्त्ता पदार्थ के छिए माग का ख्याछ किये दिना अपने छात्रों को, अधिकतम बनाने 
की नीति का अनुधरण करता हैं। 

किन्तु बहुदिशि उत्पादन को आधुनिक याध्रिकता अत्यधिक जटिल एवं नाजुक 
होती है । एक उद्योग के उत्पादक अन्य उद्योगों में उपभोक्ता होते है । अठग-जछूग व्यापार 
एकडूसरे के ग्राहक हैँ । उत्पादन मत्र में अनेक इकाइयां इतने सन्निकट रूप में संवधित 
होती हूं कि एक ब्यापार की समृद्धि या मदी स्वंदा अन्यों में समृद्धि या मंदी पैदा करने 
वाली होती हूँ | एक अन्य तस्य से भी इसका समर्यत होता हूँ । एक उद्योग के श्रमिक अन्य 
उद्योग में वियोजित साथी श्रमिकों के उत्पाद के उपभोक्ता होते है । फलस्वरूप एक उद्योग 
का सकट और मदी एक कुत्सित चक्र की रचना करता हूं और इस तरह सभी ओर मंदों 
ह्वो जाती है। जित्त तरह एक उद्योम की मदी अन्यों में फ़ैड जाती है, उसी प्रकार एक उद्योग 
की समृद्धि अन्यों को यतिश्नील बनाती है । इसलिए, मदी या समृद्धि की एककाछिकता 
होती हूँ, क्यीकि भिन्न उद्योगों में बुरे और अच्छे वक्त एककालिक हूंते हँ अथवा लगभग 
एक ही समय पर घटित होते हैँ । 

'फुलत: उत्पादन का कोई भी अंश एकाकी रूप में कार्य नहीं कर सकता ॥ इसलिए 
विभिन्न और स्वतन्त्र आर्थिक कार्यकलछापों को राष्ट्रीय आथिक परिषदों की स्थापना 
द्वारा, जो संयुक्त रूप में श्रम-सगठतों, ओद्योगिक नियोजकों के म्रथों, व्यापार-मडलों, 
व्यावसायिक सघो, कृषि, बेकिंग और घीमा-समूही तथा उपभोक्ता समितियों का प्रति- 
निपित्व करती द्वों, श्टृंसठावद्ध और नियमित बनाने की अत्यावश्यक जरूरत होती हैं । 
इन परिपदों का उद्देंदय मंत्रिमंडल को आथिक कानून निर्माण को योजना में सहायता 
करना और प्रार्लामेंट को इस प्रकार के उपायो पर विचार करने में मदद पहुचाना है । 
शाप्ट्रीय बाथिक परिपदें वेकारी, भवन-विर्माण, औद्योगिक समठन, श्रम-समवधो, बन्तर्रा- 
प्ट्रीय व्यापार और इस जैसी अन्य समस्याओं की विस्तृत जायों का श्रौयणेश् कर सकती 
है। थे जायें वाद के कानून-निर्माण का आधार बन उऊती हूँ। वस्तृत', इस समय प्रत्येक देदा 
में आधिक परिपदें आाथिक मामछो की राष्ट्रीय नोति के निर्माण में बहुमूल्य सहायक 
मानी जाती हूं ) तिस पर भी, यह स्मरुण रखना होगा कि उनके कृत्य अभि 


४०८ राजनीतिक विज्ञान के सिद्धान्त: * 


क्षणात्मक और परामर्थाव्मक होते हैं। उनके कानून निर्माण के छंत्य नहीं होते और उन्हें 
कानन बनाने का अधिकार नहीं होता दूसरी ओर आर्थिक परिंदें, ५ नियमित राजनीतिक 
अधिकारियों को व्यावसायिक प्रतिनिधि समस्याएं मृहस्या करती'हैं, जिनका अन्वेषण- 
कार्य और परामर्श पर्याप्त मुल्य का हो सकता है । * 

जर्मनी की राष्ट्रीय आाथिक परियद्‌ (०607 400080770 (/0फ7लोी 
् उलम्ाक7५)--१९१९ के वीमार संविधान ने एक राष्ट्रीय आर्थिक परिषद का 
आदेश किया था और वह १९२० में वतती । इसके ३२६ व्यक्ति सदस्य थे, जो १० 
व्यावसायिक समूहों में वंटें थे। इन समूहों का अपने आथिक और सामाजिक 
महत्व के अनुसार प्रतिनिधित्व किया गया था । इसलिए परियंद को कानूत- 
निर्माण का अधिकार नहीं था, किन्तु संविधान की मांग थी कि मंत्रि-मंडल द्वारा प्रस्तावित 

महत्वपूर्ण सामाजिक तथा आधिक उपायों को पार्ूमिंट में उपस्थित करने से पूर्व उसकी 

सम्मति के लिए उसके समक्ष रखा जाय । परिषद को इस बात का भी अधिकार दिया 
गया था कि वह अपने निजी आरम्भक पर इस प्रकार के उपायों को जारी करे और अपने 
विचार तथा प्रस्ताव री (जर्मन पाछृर्मिंट) के समक्ष रखे, 'मछे “ही मंत्रिमंडल उनसे 
सहमत हो अथवा नहों । 

क्योंकि यह समाज के प्रमुख वर्गों और हितों के प्रतिनिधियों से मिलकर बनती थी, 
जो कि अपने-अपने विश्येप क्षेत्र में बड़े निपुण थे, इसलिए जर्मनी की राष्ट्रीय आथिक परिपद्‌ 
व्यवस्थापक मंडल को कुशल सम्मति देने के योग्य थी । और उन भिन्न-भिन्न हितों 
की व्यवस्था-संबंधी आवश्यकताओं से भी इसे परिचित कराती थी, जिनका यह 
प्रतिनिधित्व करती थी ।* अपने अस्तित्वकाल के प्रथम दस वर्षों में परिप्रद्‌ ने 

प्रस्तावित आथिक और सामाजिक व्यवस्थापन पर विचार करके, पार्लामेंट्री 

विचार के लिए व्यावसायिक उपायों का आरम्भक करके और व्यवस्थापक मंडल 
के अधिकारियों को अपना परिपक्व कुशलू-परामर्श देकर उसने बड़ा उपयोगी कार्य 
किया ॥३ 

फ्रांस की राष्ट्रीय आर्थिक परिषद्‌ (४६078) ८000८ ऐपल 0 
#7870८)--अन्य कई राज्यों में आथिक परिपदें स्थापित की गईं हैं अथवा संविधान 
द्वारा आदिप्ट की गईं हैँ । यूगोस्ठाविया, पोलेंड, और डांजिग सबके संविधानों में इस 
तरह की परिपदें स्थापित करने का आदेश है जिनका उद्देश्य' व्यवस्थापिका सभा को 
आर्थिक और सामाजिक समस्याओं से संबंधित कानून बनाने में सहायक होना है । थोड़े 
बहुत रूप की ऐसी ही परिपदे इटली, स्पेन और तंपगाल में भी स्थापित की गई थीं। 
फ्रांस में भी, १९२५ में आज्नप्ति ( 66८7४८ ) द्वारा एक राष्ट्रीय' परिषद स्थापित 
की गईं थी। १९३६ में इस परिषद का विस्तार किया गया और उसे स्थायी अनुविध्यात्मक 
आवारदे दिया गया। इसकी सामान्य सभा में एक सो से अधिक सदस्य थे, जो उपभोक्ताओं 
श्रमिक वर्गों, कि, व्यापार, नियोजकों के संघों, शिक्षाशास्त्रियों, बैंकरों तथा कुशल 


3. पाए, ॥96 (एच, ० छपा०फुट, 9. 455 
2. 6ग्पाटा ०9- ९६, 9. 96 
3. 088., ००. ०६४., ए9. 550-5. 


परामशत्मिक और परामपंदातु संस्याएं ड०९्‌ 


अवंधास्त्रियों आदि के छोटे से समूह का प्रतिनिधित्व करते थे । प्रघान मंत्रो परिपद का 
पदेन प्रधान था । इस संस्वा के अनुविध्यात्मक इृत्य राष्ट्रीय आधथिक समस्याओं 
की जाच करना तथा उनके विपय में सरकार को परामर्थ देनाहूँ। आिक स्वस्य 
के सब विधेयकों को, पार्छामेट में उपस्थित करने से पूर्व मत्रि-मंडछ राष्ट्रीय 
आधिक परिषद के समक्ष उपस्यित करता हैं। सभी आज्ञप्तिया, यदि वह आाधिक 
प्रशनो से सबधित है, उसके समक्ष उपस्थित को जाती हैँ ।” इसके अतिरिक्त, 
मंत्रि-मंडड किसी भी आधिक प्रश्न को अध्ययत के छिए उसे सौंप सकता हैं, 
और ऐसा ही किसी भी पार्लामेद्री समिति द्वारा किया जा सकता हूँ । अथवा परिपद 
किसी भी आधिक समस्या को अपने हाथ में छे सकती है और निजी आरम्भक से उस पर 
सिफारिशों दे सकती हू ।/* परिपद की सिफारिश प्रधान मंत्री को सौंपी जाता हैँ, किन्तु 
उसकी सूचना पार्लामेंट के समक्ष रखनी होती हैँ। 


इंगलेंड की आविक परिषव्‌ (>00ाणाएंट 00प्ाल ० शिष्ठांगगव)-- 

ब्रिटिश आर्थिक परियद में यीस सदस्य हे! प्रघानमत्नी पदेन इसका समापति हैं। राजकीप- 

मंत्री ((0970९॥०7 ०0 06 0.४८४८प०८7) दवा तीन अन्य मत्रों उसके पदेन सदस्य 

, हैं । इसमें अन्य ऐसे मत्री भी सम्मिलित होते हे, जिनका प्रधान मत्री नामनिर्देशन करता 

है और जो व्यापार, सहकारिता, श्रमिक सघ, वैज्ञानिक तथा अन्य हितो के विभिन्न 

प्रतिनिधि हो । ऑग कहते है, “समग्र रूप में, परिपदों को छझामकारिता अभी स्वीकारात्मक 
रूप में प्रदर्शित नही हो पाई।” * 


आधिक परिषदों' को आलोचना ( (जापंलंद् णी ९ ४८०ग्०गांठ 
(००7८६) :--जी. डी. एच. कोल कहते हं, “यह उन छोगो को अधिक-से-अधिक स्पष्ट 
हो गया है जिन्‍्होने जमनी तथा अन्य देशो में आर्थिक परिपदों को कार्यवाहियों को देखा 
हूँ कि जो संस्थाएं नियोजकों तथा श्रमिकों के प्रतिनिधियों के बीच शक््ति-संतुलन पर 
आधारित होती है, वह किसी प्रकार की महत्वपूर्ण रचनात्मक सफलता प्राप्ति के अयोग्य 
रहती हे ।/२ नियोजको तथा नियोजितों के स्वार्य अनिवार्यंत' सघर्पात्मक होते हे और 
समाज के वत्तमान आर्थिक ढाचे में उनपर समझौते की बहुत कम आश्मा होती हैं । इसका 
परिणाम यह हूँ कि उन देशो की आथिक परिपदो ने, जिनमें वह है, औद्योगिक प्रणाली के 
पुन.निर्माण की दिशा में किसी प्रकार के स्व॒तत्न आरम्भ का मकेत प्रदर्शित नही किया। 
इन परिपदों की शक्तिया केवल मात्र जाच और परामर्शात्मक हे । उन्हें किसी प्रकार के 
उचित परिणाम की प्राप्ति के लिए कोई खास अधिकार-शक्ष्ति नही दी गई हू । अधिकाश 
अवस्पाओं में उनको सदस्यता एऐंसो नहीं है, जिससे यह विश्वास और बाझय हो कि 
वह सतोपजनक योजना-समितियो के रूप में उन्तत हो पाएगी | “उनमें विद्येष्ञ थोड़े 
होते हूं और सघर्पात्मक औद्योगिक हितों के प्रतिनिधि अधिक । उनके सदस्य अधिकतर 
पूजीवाद के ढाचे की रक्षा करने को ओर अधिक झुके होते हे । किसी सवद्ध औद्योगिक 
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"४०८ राजनीतिक विज्ञान के सिद्धान्त 


क्षणात्मक और परामर्शात्मक होते हैं। उनके कानून निर्माण के ऊँत्य नहीं होते और उन्हें 
कानन बनाने का अधिकार नहीं होता । दूसरी ओर आशिक परिर्षेदें, “नियमित राजनीतिक 
अधिकारियों को व्यावसायिक प्रतिनिधि समस्याएं मुह्या करती हूँ; जिनका अन्वेषण- 
कार्य और परामर्श पर्याप्त मुल्य का हो सकता हैं ।”१ - हें 

जरमनी की राष्ट्रीय आयिक परिषद्‌ (प907वाँ जिट0आ0770 (४0पाएं 
णज 56७०7०)--१९१९ के वीमार संविधान ने एक राष्ट्रीय आ्थिक परियद का 
आदेश किया था और वह १९२० में वनी । इसके ३२६ व्यक्ति सदस्य थे, जो १० 
व्यावसायिक समूहों में वंटे थे। इस समूहों का अपने “आथिक और सामाजिक 
महत्व के अनुसार प्रतिनिधित्व किया गया था । इसलिए परियंद को कानूत- 
निर्माण का अधिकार नहीं था, किन्तु संविधान की मांग थी कि मंत्रि-मंडल द्वारा प्रस्तावित 
महत्वपूर्ण सामाजिक तथा आर्थिक उपायों को पार्लामेंट में उपस्थित करते से पूर्व उसकी 
सम्मति के लिए उसके समक्ष रखा जाय । परिपद को इस वात का भी अधिकार दिया 
गया था कि वह अपने लिजी आरम्भक पर इस प्रकार के उपायों को जारी करे और अपने 
विचार तथा प्रस्ताव रीश् (जर्मन पाछूमिंट) के समक्ष रखे, भले “ही मंत्रिमंडल उनसे 
सहमत हो अथवा नहों । 

क्योंकि यह समाज के प्रमख वर्गों और हितों के प्रतिनिधियों से मिलकर बनी थी. 
जो कि अपने-अपने विश्वेप क्षेत्र में बड़े निपुण थे, इसलिए जमेनी की राष्ट्रीय आथिक परिषद्‌ 
व्यवस्थापक मंडल को कुशछ सम्मति देने के योग्य थी । और उन भिन्न-भिन्न हितों 
की व्यवस्था-संबंधी आवश्यकताओं से भी इसे परिचित कराती थी, जिनका यह 
प्रतिनिधित्व करती थी ।* अपने अस्तित्वकार के प्रथम दस वर्षों में परिषद ने 

प्रस्तावित आर्थिक और सामाजिक व्यवस्थापत पर विचार करके, पार्लामेंद्री 

विचार के लिए व्यावसायिक उपायों का आरम्भक करके और व्यवस्थापक मंडल 
के अधिकारियों को अपना परिपक्व कुशल-परामर्श देकर उसने बड़ा उपयोगी कार्ये - 
किया ॥/३ * ७ के 

फ्रांस की राष्ट्रीय आर्थिक परिषद्‌ (०४०४०) िटणाए०आऑ० (0फालो ० 
972708)--अन्य कई राज्यों में आथिक परिपदें स्थापित की गई हैं अथवा संविधान 
द्वारा आदिप्ट की गई हैं। यूगोस्लाविया, पोलेंड, और डांजिग सबके संविधानों में इस 
तरह की परिपदों स्थापित करने का आदेश है जिनका उद्देश्य' व्यवस्थापिका सभा को 
आशथिक और सामाजिक समस्याओं से संवंधित कानून बनाने में सहायक होना है । थोड़े 
बहुत रूप को ऐसी ही परिपदें इटली, स्पेन और तंपुगाल में भी स्थापित की गई थीं। 
फंस में भी, १९२५ में आज्ञप्ति ( 66८/८८ ) द्वारा एक राष्ट्रीय' परिषद स्थापित 
की गई थी। १९३६ में इस परिपद का विस्तार किया गया और उसे स्थायी अनविध्यात्मक 
आधार दे दिया गया। इसकी सामान्य सभा में एक सौ से अधिक सदस्य थे, जो उपभोक्ताओं 
श्रमिक वर्गों, कृषि, व्यापार, नियोजकों के संघों, शिक्षाश्ास्त्रियों, बैंकरों तथा कुशल 
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परामश्नत्मिक ओर परामर्धदात्‌ संस्थाएं ४०९ 


अवंग्यास्त्रियों आदि के छोटे से समूह का प्रतिनिधित्व करते घे । प्रघान मत्री परिषद का 
पदेन प्रधान था । इस सस्था के बनुविव्यात्मक इत्व राष्ट्रीय आयिक समस्याओं 
की जाच करना तथा उनके वियय में सरकार को परामर्श देंनाहे। आधिक स्वरुप 
के सब विधेयकों को, पार्क्ामेट में उपस्थित करने से पूर्व मंत्रि-मंडल राष्ट्रीय 
आधिक परिपद के समक्ष उपस्यित करता है। सभी आज्ञप्तिया, यदि वह आधिक 
प्रश्नों से संबंधित हें, उसके समक्ष उपस्थित को जाती हूँ ।” इसके अतिरिक्त, 
मत्रिग्मंडल किसी भी आथिक प्रइन को अध्ययन के लिए उसे सौप सकता हैं, 
और ऐसा ही किसी भी पार्लामंद्री समिति द्वारा किया जा सकता है । अथवा परिषद 
किसी भी आथिक समस्या को अपने हाथ में छे सकती हैँ और निजी आरम्भक से उस पर 
सिफारिशें दे सकती हे ।”* परिपद की सिफारिशों प्रधान मंत्री को सोंपी जाती है, फिन्‍्तु 
उसकी सूचना पाछमिंट के समक्ष रखनी होती है। 


इंग्लेड को आधिक परिषव्‌ (7८०ग्रणायंट 07०पमले] ० शाह्वंआ0)--- 

ब्रिदिश आर्थिक परिषद में बीस सदस्य है। प्रधानमन्नी पदेन इसका सभापति है। राजकोप- 

मंत्री ((070०)]०४ 0 6 #:८॥९९ ७८०) तथा तीन अन्य मत्री उसके पदेन सदस्य 

, हैं । इसमें अन्य ऐसे मत्री भी सम्मिलित होते हे, जिनका प्रधान मंत्री तामनिर्देशन करता 

हैं और जो व्यापार, सहकारिता, श्रमिक सघ, वैज्ञानिक तथा अन्य हितों के विभिन्न 

प्रतिनिधि हो । आँग कहते हे, “समग्र रूप में, परिपदों की लाभकारिता अभी स्वीकारात्मक 
रूप में प्रदर्शित नही हो पाई ।/* 


आधिक परिपदों की आलोचना ( (7्रपलंआओ ० प्ढ हिटणाणांट 
(०ण7०४) :--जी. डी. एच. कोल कहते हैँ, “यह उन लोगों को अधिक-से-अधिक स्पष्ट 
हो गया हूँ जिन्होने जमनी तथा जन्य देशो में आथिक परिपदो की कार्यवाहियों को देखा 
हूँ कि जो संस्थाएं नियोजकों तथा श्रमिकों के प्रतिनिधियों के बीच झक्ति-संतुलन पर 
आधारित होती है, वह किसी प्रकार को महत्वपूर्ण रचनात्मक सफलता प्राप्ति के अयोग्य 
रहती है ।” २ नियोजकों तथा नियोजितों के स्वार्थ अनिवार्यतः संघर्पात्मक होते हे और 
समाज के वत्तमान आधथिक ढाचे में उनपर समझौते की बहुत कम आश्ञा होती है। इसका 
परिणाम यह है कि उन देशों की आथिक परिपदों ने, जिनमे वह हे, औद्योगिक प्रणाली के 
पुन.निर्माण की दिद्ला में किसी प्रकार के स्वतत्र आरम्भ का सकेत प्रदर्शित नही किया। 
इन परिपदों की शक्तिया केवल मात्र जाच और परामर्शात्मक हूँ । उन्हें किसी प्रकार के 
उचित परिणाम की प्राप्ति के छिए कोई खास अधिकार-शक्ति नही दी गई हैं । अधिकाश 
अवस्थाओं मे उनकी सदस्यता ऐसी नहीं है, जिससे यह विश्वास और आशा हो कि 
वह सत्तोपजनक योजना-स्रमितियों के रूप में उन्नत हो पाएगी | “उनमे विश्येपजञ थोड़े 
होते हैं और सपर्पात्मक औद्योगिक हितों के प्रतिनिधि अधिक । उनके सदस्य अधिकतर 
पूजीवाद के ढाचे की रक्षा करने को ओर अधिक झुके होते हैं। किसी सबद्ध औद्योगिक 
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२०ईछ प्रणाली 
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राजनोतिक दल की व्याल्या (2ग्रातंण्म 0 4 एगाएंट्यो एथश।ए)-- 
दल से हमारा आशय, नागरिको के ऐसे थोड़े या बहुत संगठित समूह से है, ज़ो 
के विपय में समान विचार रखता हूँ जौर राजनीतिक इफाई .के रूप में कार्य 
करते हुए अपनी कल्पित नोति को विस्तार देने के लिए घामन-नियत्रण को हस्तगत 
करना चाहता है। मेकाइवर राजनीतिक दल की व्याख्या करते हूँ, “एफ ऐसा संब, जो 
किसी ऐसे सिद्धात या नीति के समर्थन में सगठित हो, जिसे वह वैधानिक साथनों द्वारा 
सरकार फी निदचयात्मकता का रूप देने के लिए यत्व करता हूँ ।/५ डा. छोकॉक इसकी 
संयुक्त पूजी कम्पनी के साथ तुलना करते हे जिसमें प्रत्येक सदस्य अपनो राजनीतिक 
शत का अश प्रदान करता हूँ ।* प्रत्येक राजट्वीतिक तिक दल मानव-स्वभाव के दो आधारमूलक 
अंगों पर आधारित होता हूँ । पहछा यह कि मनुप्यों फी सम्मतियां भिन्न होती हे, किन्तु 
उसके साथ ही वह स्वभाव-वम्त सामूहिक भी होती हे। यदि उन्हें समाज में रहना होगा, 
सो उन्हें अपने मत-मेंदों का अन्यो के साथ उसपर करना होगा भौर उन्हें किन्ही विचारों 
॥ । दूसरे वे समाव विचार रखने वाले व्यक्तियों 
० को सगठित रूप में उपस्थित करें और उन 
उपायों का समर्थन करें जिनके थे सयुकत रूप में पक्षपाती है । तदनुसार राजनीतिक दर 
का निर्माण करने के लिए घार बाते आवश्यक हूँ 
7” ३, कि आपधारमूलक सिद्धातों पर आधारित कोई ऐसा साझा उपाय होता चाहिए, 
* जो राजनीतिक रूप में छोगो को परस्पर एक कर सके। विस्तार के विपय में उनके मत- 
” भेद हो सकते हूँ किन्तु जिन सिद्धातों पर वे स्थिर होते हे, उनके विपय में कोई मत-भेद नहीं 
हो सकता । यदि आधारभूत सत्ता पर कोई समझौता नही होगा तो थे एक दूसरे के साय 
सहयोग नही कर सकेगे और अपने राजनीतिक छद्ष्यो की प्राप्ति नही कर सकेंगे । 
, » '“ ४. जो पुरुष और स्त्रियां समान दृष्टिकोण रखते हो, उन्हें भी उचित रूप में सयदित 
' क्वरमा चाहिएं। उचित सगठन के विना साझे सिद्धातों को निभाना असभव होता है । उनके 
संगठन की सम्मिलित सस्था ही वह रूप हैं, जो उन्हें शक्ति प्राप्त करने योग्य बवाता हूँ । 
३. किसी राजनीतिक दल को अपनी नीति वेधानिक उपायो द्वारा कार्यकारी करनो 
चाहिए। मत-दान पट्टिका को ही राजनीतिक दल के भाग्य और सरकार निर्माण के उसके 
अधिकार का निर्णय करना चाहिए। कोई ऐसा सगठन, जिसका लट्ष्य अवेधानिक विधियों 
को नियोजित करना हो, जैसे शक्ति साधनों द्वारा सरकार को पूर्णतया पछाड़ देना, 
वहू दल सत्य रूप में राजनीतिक नहीं है । 
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४, सब राजनीतिक दलों को सांप्रदायिक या वर्म-हितों से भिन्न राष्ट्रीय हितों की 
>उच्नति की चेष्टा करनी चाहिए । वके (9977०) राजनीतिक दल की इस प्रकार व्याख्या 
करते हैं: “मनुष्यों का एक समूह, जो किसी सिद्धांत-विशेष के आधार पर, जिससे वे सब 
सहमत हों, अपने संयुक्त प्रयत्नों द्वारा राष्ट्रीय-हित की वृद्धि के छिए संघढित हुआ हो । 
जब एक राजनीतिक दल अपने कार्यकलापों को वर्गीय उद्देश्यों और स्वार्थी लक्ष्यों की 
दिश्या में संचालित करता है, तो वह दलवंदी का रूप धारण कर लेता है, । एक दलवंदी उन 
मनप्यों का ढीलाढाला संयुक्त समह है, जो राष्ट्रीय हितों के विपरीत निजी वर्गीय स्वार्थों की 
प्राप्ति के लिए सम्मिलित हो | 

राजनीतिक दलों का महत्व ([7770072708 ० ?0४८० ?९3706४)-- 

दल जनतांभिक सरकार की कार्यकारिता के लिए अपरिहार्य हैँ । वस्तुतः, 

वे वहां प्रेरक शक्ति देते हैं जो प्रशासन-यंत्र को गतिशील बनाये रहती हैं । 
मेकाइवर का कहना है राजनीतिक दलों के बिना “सिद्धांत का एक सा विवरण, _ नीति 
का व्यवस्थित विकास, पार्छामेंद्री चुनावों की वैधानिक विधि का नियमित ग्रहण नहीं हो 
सकृता, और न ही किसी प्रकार की स्वीकृत संस्थाएँ हो सकती हूँ जिनके द्वारा. कोई दल 
शक्ति प्राप्त करता चाहता है या उसे स्थिर: रखता चाहता है //१ जो लोग राजनीतिक 
दलों के अस्तित्व पर और प्रभाव पर खेद करते हैँ, वे संभवतः लोकतंत्र के यंत्र की 
कार्यकारिता को नहीं समझते। जैसा कि छॉवेल कहते हैं, “किसी महान राष्ट्र में संपूर्ण 
जनता द्वारा सरकार की धारणा, निसंदेह, एक मनघढ़त कल्पना है : क्योंकि जहां, कहीं 
मताधिकार विस्तृत है, वहां दलों का अस्तित्व निश्चित है और नियंत्रण वास्तविक रूप में 
उस दल के हाथों में होगा जिसका बहुमत होगा ४” दल संगठन के बिना वहां दलूवदियाँ 
और पड्यंत्र हो सकते हेँ, जनता व्यक्तिगत और वर्गीय कंष्टों के निवारण के लिए 
सरकार को अभ्यर्थना और आवेदन करेगी। एक राजनीतिक दल सरकार को प्रभावित 
करने या उसका समर्थन करने से भी अधिक का इच्छुक होता है; वह उसे बनाने की 
चाह करता है। किसी दल का मुख्य कार्य निर्वाचक मंडल को प्रभावित करना,_चुनाव 

जीतना.और सरकार बनाना हैं। 

अ्त्येक लोकतंत्री देश में दल-प्रणाली एक अतिरिक्त वैध उत्कर्प है | यद्यपि राज्य में 

वेघ आकार के बाहर इसका अस्तित्व होता है और किसी देश के संविधान में इसका उल्लेख 
भी नहीं होता, तथापि “यह स्वतः कानून की भांति अपरिहाय बन गई हैँ ।” अमरीका का 
संविधान राजनीतिक दलों के अस्तित्व की कल्पना नहीं करता । संविधान के रचयिताओं 
का साझा मत था कि राजनीतिक दलों का प्रभाव राप्ट्रीय ऐक्प के लिए अत्यधिक हानिकारक 
होगा। किन्तु अमरीकी सरकार के आरंभ से ही दलों ने सरकार के केन्द्रीय अंग का रूप 
धारण कर लिया | प्रेसिडेंट और कांग्रेस के सदस्यों के चुनाव दल निर्वाचित हैं। गिलऋाइस्ट 
का मत हूँ कि “दल प्रणाली वस्तुत: एक ऐसी विधि हैं जिससे अमरीकी संविधान की 
ग्रत्मधिक कठोरता खंडित हो गई है ।” ग्रेट ब्रिटेन में समाद की सरकार दछीय सरकार हे 
और प्रधानमंत्री लोकसभा में वहुसंस्थक दल का नेता है, विरोधी दल समाट का विरोधी 

_ दल है और ब्रिटिश संविधान की कार्यकारिता में इसे महत्वपूर्ण और आवश्यक तत्व के रूप 
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में स्वीकार किया गया है । विरोधी दल का कृत्य मंत्रिमंडल दल के उपायों की आछोचना 
करना और उनके विरुद्ध मतदान करना हैं जिससे उसे पराजित किया जाय और उसको 
जगह छी जाय। 

ब्रिटिश पार्छामेंट ने कंनेडा का अनुकरण करते हुए वर्तमान में विरोधी दछ के 
नेता को उस स्थिति में उसकी सेवाओ के छिए वापिक वेतन देने का आदेश कर दिया है। 
फ्रास, कंनेंडा, आस्ट्रेलिया, भारत आदि ने, जिन्होंने बहुत सोच-विचार के बाद पार्छामेद्री 
सरकार को अपनाया हैं, उसी कल्पना के आधार पर वैसा किया है। यहा तक कि रूसी सघ 
की सरकार भी दल सरकार है यद्यपि इसके लिए दल झब्द का प्रयोग करना उसे गछत नाम 
देता हूँ | वयोकि रूस में केवल एक दल हूँ, और सामाजिक तथा राजनीतिक विचार भी 
एक ही हूँ। “जब तक एक सामान्य नीति की माम की जाती हैं, एक ही आदर्श की धारणा 
की जाती है, _और केवल एक ही दल को स्वीकृति होतो है, तव तक जनतात्रिक राज्यू की 
आवश्यक दार्तों का अनिवार्यतः अभाव रहता हूँ ।”* लोकतंत्र में आछोचना द्वारा घासन 
होता हूँ और उसमें विचार मत-मेद का समावेश होता है । तानाशाही विचार मत-भेद 
को सहन नही करती । इससे मह निष्कर्ष निकछ सकता हूं कि शुद्ध राजनीतिक दलो के 
बिना छोकतन्न का भविष्य उज्ज्वल नहीं। * 

दलों का उद्यम पु 

+ ( ॥ग्न6 0प87 ० श्याम ) 

».. मानव-स्वनाव फा तिद्धांत (/06 ॥607५ 0० सप्धणाय पंथपा6)-- 
दल-विभाजनों की एक मुख्य व्याख्या यह है कि यह मानव-स्वभाव पर आधारित हे। इस 
सिद्धांत के अनुसार कुछ लोग सहज बुद्धि से अनुदार हैं और वह ज्यो की त्यों सब बातें 
रहने देना चाहते है, अन्य सहज वुद्धि से प्रगतिशील हे और वह परिवर्तन चाहते हे । “ऐसा 
जान पडता है कि मातव स्वभाव का यह नियम है कि कुछ लोग सर्वदा परिवर्तनों की इच्छा 
करने वाले हो जब कि अन्य सव बातो को ज्यो का त्यों बनाए रहने के इच्छुक हो, कि 
कुछ छोग आमूल-सुधार करने के सतरे उठाने को भी तंयार हो जब कि दूसरे अधिक 
सावधान हों, आमूल-सुधार के परिवतंन में उन्हें खतरे को गथ आती हो और वे राज- 
नीतिक परिवर्तनों को वर्क के आलकारिक शब्दों में राज्य को “नित्य की रोटी” के वजाय 
राज्य को “औपधि” समझते हों। “९ इन दो स्वाभाविक या मनोवैज्ञानिक दछ विभाजनो 
की बाम और दक्षिण दछो के नाम दिये गए है । इन नामों का आरम्भ महाद्वीपीम देशों 
की व्यवस्थापिका सभाओ में जनुपालित रीति से हुआ है, जहा प्रगतिकारी सदस्य प्रैंसिंडेंट 
के बाई ओर बैठते है, और, उनके विरोधी दाईं ओर--इस नीति का तिथि काछ १७८९ 
की फ्रासीसी नशनल अस्लेवली हे । 

“ये वंशागत सातव प्रकृतिविषयक मत-भेंद बहुधा आयु द्वारा कौर साथ ही साथ 
परिस्थितियों द्वारा परिवर्तित होते रहते हे । ज्यो-ज्यों मनुष्य की आयु बढती हूँ उसके 
विचारो में अनुदारता जाती जातो है । जनुदारता परिपक्व विवैकपूर्ण निर्णय की उपज हैं 

* जब कि युवावस्था आमूछ सुधार की । भावुकता और भवृत्तियो के वश्चीभूत होना युवावस्या 
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बजाय वल पर आधारित होती है। इन अवस्थाओं में सरकार के परिवर्त्तत की केवल एक 
ही विधि है। और वह है विग्लव या ऋरंति। किन्तु कोई भी दछ सरकार लोकमत पर जीवित 

रहती हैं और उन्नति करती है। इसलिए वल का स्थाव अम्यर्यना छे छेती हैं। यह “विवशता 
की अपेक्षा प्रेरणा को अधिक उचित, और शस्त्र-संचर्ष की. वजाय विचार-संधर्प को अधिक, 
रचनात्मक" मानती है। दल-प्रणाली व्यवस्थापिका सभा के भीतर और बाहर दोनों 
स्थानों में सरकार की परिप्कृत और स्वस्थ आलोचना का विश्वास प्रदाव करती है। 
चंकि यह आलोचना द्वारा सरकार होती हैं इसलिए विरोबी दर जल्दवाजी, अविचार और 
किसी खास वर्ग के हित के लिए बनाई गई व्यवस्था पर अवरोध का कार्य करती है) 
शक्ति-संपन्न दक बहुबा विरोबी दल के मत से सहमत होता है और उसकी युक्तियुक्त 
तजवीजों को स्वीकार करने के लिए उत्सुक होता है । 

“दुल-प्रणाली विशेषवूपष से ऐसा यंत्र है, जिससे वर्ग-राज्य का राष्ट्र-राज्य में 
हृपांतर किया गया था ।” सभी राज्य अपनी प्रगति के किसी एक चरण में वर्ग-राज्य थे । 
उनकी सरकारों का नियंत्रण सत्तासंपन्न वर्गों द्वारा, और उनके हित के लिए किया जाता 
था। “वर्गों और जन-समूहों में निश्चित भेद और आगे चल कर वर्गों के दो भेद हैं... 
कुलीनवर्ग और पादरी । कुछीनवर्ग की अधिकार-शक्ति भूमि के. स्वामित्व, युद्ध में 
नेतृत्व,और जन्म तथा स्थान के सम्मान पर आश्रित है । पुरोहिताई की अधिकार-शक्ति 
सांस्कृतिक मान तथा आध्यात्मिक प्रभुत्व पर निर्भर हैँ ।* वर्गशासन की इन अवस्थाओं 
के अधीन सरकार छोक-मत के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। जनता का राज्य की नीति 
के साथ कोई संबंध नहीं होता । वह दमन, विक्षिप्तता और निराशा का जीवन-यापन करती 
है। किन्तु दऊ-शासन वर्ग-शास्रन का विरोधी है। वस्तुत: दल का प्रारंभ शवित-संपन्न 
वर्ग के निहित-हिंदों तथा अटूट अधिकारों के विरोध रूप में होता है । दल-शासन में शक्ति- 
परिवत्तेत का समावेश होता हूँ । वह उत्तराधिकार की एक ऐसी प्रणाली होती है, जो 
प्रत्येक को अवसर प्रदान करती है ।” यदि जनता शक्तति-संपन्न दलछ की नीति का समर्थन 
नहीं करती तो उसे अनिवार्यतः किसी विरोधी दल या दलों को जगह देनी होगी । इस: 
प्रकार दल-प्रणाली ने लोकमत का संगठन तथा निर्देशन करके जनतंत्री सरकार के 
उद्देशयों में वृद्धि की है । राजनीतिक दल “जनता की अव्यक्त इच्छाओं को व्यक्त करते हैं।” 
वह लावेल के शब्दों में विचारों के दलाल के रूप में कार्य करते हें । 


इससे भी अधिक दल-प्रणाली व्यवस्थापन को श्रेष्ठ चनाती हुई उन्नति की ओर छे 
जाती हैं, और वास्तविक मत-दान से बहुत पहले उम्मीदवारों को मनोनीत करके निर्वाचनों 
को सहज वनाती है| इसके दो लाभ हेँ। प्रथमतः, निर्वाचक-मंडल उम्मीदवारों तथा उनके 
दलों को पहचान छेते है। तदनुसार, उन्हें प्रतिनिधि रूप में उनके तुलनात्मक मूल्य को तथा 
प्रत्येक दल की नीति का महत्व आंकने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। द्वितीयतः, 
राजनीतिक दल अपने सामूहिक बल द्वारा चुनाव जीतने में उम्मीदवारों की सहायता करते 
हैं। दक का कोप और दल का संगठन निर्धन, कितु योग्व राजनीतिज्ञों के चुनाव की मदद 
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करता है, अन्यथा उन्हें चुनाव का अवसर ही न हो पाता । 

अन्ततः, राजनीतिक दल अपने चुनाव आदोछनो से छोक-भावना को जाग्रत करते 
हैँ और जनता को छोक-प्रश्वों के विपय में सक्रिय रुचि लेने की प्रेरणा प्रदान करते हूँ। 
इस तरह से थे नागरिक उत्साह की रचना करते हे और इस जनतत्री भावना को उद्वुद्ध 
करते हे, कि जागरण द्वी छोकतत का मूल्य है । हर 

दल्-प्रणाली के क्रगगुण (टाट्य5 णी धी6 एगए 5एशदया):--दल- 
प्रणादों के आलोचक इसकी स्पप्ट रूप से निंदा करते हूँ और इसे सर्वाधिक अस्वाभाविक 
राजनीतिक घटना के रुप में चित्रित करते है । उनका मत है कि दऊ-विभाजन मानव-स्वभाव 
का परिणाम नहीं । दछ उस जनता में एक विलक्षण कृत्रिम समझौता स्थापित करते है, 
जो एक ही जैसे राजनीतिक विचारों की कल्पना करती है। इसी भाति विरोधियों के साथ 
उनकी असहमति भी समान रूप से कृत्रिम है । इस तरह, “प्रत्येक पक्ष स्वेच्छापूर्वक अस्वीकृति 
की दशा में रहता है, और साथ हो व्यक्तिगत-निर्णय दल-साचे के सकीर्ण रूप में ढला होता 
हूँ ।”१ इससे अधिक, यह ऋृभ्रिम असहमति जनता को भिन्न विरोधी समूहों में विभाज़ित, 
कर देती दे, ज़ो एक दूसरे के साथ नियमित और निरतर सघप में ऊूगे रहते हे। .यह 
क॒दुता राष्ट्रीय एकता_के छिए अत्यधिक हानिकारक है । 

यह कहा जाता है, “एक दलाल की भाति एक दल वास्तविक रूप में विद्यमान समझौते 
की अपेक्षा उसे अधिक मात्रा में विस्तार देने की चेप्टा करता हूँ,” यह कृत्रिम एकता छिछके- 
प्‌न और बेईमानी को प्रोत्साहन देती है । फलतः दल-प्रणाली राजनीति में नैतिक पतन 
करती है ओर उसे छाभ का हेतु बनाती हूँ । वह दल-सदस्यो के व्यक्तित्व को कुचल देती है 
और उन्हें मतानुयायी की स्थिति में पहुचा देती है। कोई भी किसी दल के नियमित मार्गों 
के अतिरिषत राजनीति में उन्नत नही हो सकता । जो स्वतन्त्र नागरिक किसी दल के साथ 
जुड़ा नही होता, उसे (सनकी या झव्की समझा जाता हँँ। कितु दल-सदस्य को दल के 
आदेशो के समक्ष नत-मस्तक होना होगा अन्यथा दछ-अनुशासन उसका दमन करता हूँ। 
इस प्रकार दऊ-आदेशों को एक दास की तरह मानते हुए स्व॒तत्र॒ता और व्यक्तित्व का 
विनाश हो जाता हूँ। यह जनतत्री भावना के विपरीत हूँ 

आगे चल फर विरोधी कहते हूँ कि दल-प्रणाली किसी देश के राजनीतिक जीवन को 
यंत्र-वत्‌ जड़ बना देती है *। विरोधी दर सदेव अधिकार प्राप्त दल का विरोधी होता है । 
विरोध तो दछ-सिद्धात हैं और उपयोगिता या तर्क से उसका कोई सवध नही | सरकार 
द्वारा प्रस्तावित सभी कानूनों का,भले ही वह्‌ देश के लिए कितने ही लाभपूर्ण और अत्यावश्यक 
हों, पूर्णशक्ति से विरोध करना ही होगा; चाहे कोई भी प्रश्न हो उसे तो नोति-विषयक 
सब मामलों में सरकार की निंदा करनी ही होगी । दछ-प्रणाली की एक अन्य त्रुटि यह हैं 
कि यह स्वार्थी राजनीतिक साहसियों को अपने निजी स्वार्यों के लिए जनता के शोपण के 
अवसर प्रदान करती हूँ। यदि कद्टी राजनीतिक दछ का अस्तित्व नही होता तो राजनीतिक- 
साहसी दल की रचना करने की चेप्टा करता हूँ । जिस प्रकार हर-एक मुर्गा अपने निजी 
टीछे पर खड़ा होना चाहता है, इसी तरह राजनीतिक अवसरवादी अपने स्वार्यी लक्ष्यों की 
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बद्धि के लिए अपना जन्म-अधिकार सिद्ध करता है । ऐसे दलों का बरतसाती कुंकुरमुत्ते 
की तरह जहां-तहां पैदा होना किसी देश की राजनीतिक समस्याओं को जटिल बना देता है। 
भारत इस बुराई का जीवित उदाहरण हूँ। पुनः दऊ-सरकार का अर्थ होता है, जनता 
की इच्छा का अत्यधिक पालन करना । इसके फलस्वरूप छोक-प्रिय विधान-निर्माण होता 
है, जो देश की भलाई के लिए नहीं अपितु मत-दान प्राप्त करने के लिये किया-जाता है ।” 
इसलिए, दल-प्रणाली जन-नैतिकता का पतन करती हूँ और लूट प्रणाली को जन्म देती है। ' 


दल-प्रणाली के विरोधियों का मत है कि वह झूठे प्रचार और सत्य को दवा कर समाज . 
की नैतिकता को न्यून करती है । हम सब जानते हूँ कि चुनाव आंदोलनों का वास्तविक 
अर्थ क्या होता है । मत-दान ग्राष्ति के लिए जो विधियां अपनाई जाती हैँ और सावेजनिक 
सभाओं में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है, वह बहुधा अपमानपूर्ण होती है, दल निर्वा- 
चक मंडल को “अपने विचारों की सत्यता और दूसरों के विचारों की असत्यता के विपय में 
प्रभावित करने की चेप्टा करते हैं । इस ढंग से दल वहुधा वास्तविकता का दमन करने और 
अवास्तविकता प्रकट करने के अपराधों के दोपी होते हें।7 १ विपरीत दल-प्रचार तके और 
विवेक का गला घोंठ देता है । यह भावनाओं को उत्तेजित करने में सहायक होता है। 
तके-शक्ति से वंचित जनता आंखों पर पट्टी बांधे वही करती है, जो उसे कहा जाता है। 
इसके कारण सार्वजनिक कटुता और दंगे होते हूँ, विशेषकर चुनावों के समय । | 

पुनः, यह भी कहा जाता है, कि दल अपना नेता चुनता है, और जब वह एक वार 
चुन लिया जाता है, तो लोग न केवछ उसकी आज्ञा का पालन करते हैं प्रत्युत उसके सामने 
साष्टांग लेट जाते हैं। इस प्रकार दलू-प्रणाली गुप्त-मंडलों या निजी युदु-बंदियों के अधिकार 
में चली जाती है, जो अपनी मन-पसंद के अनुसार मामले तय करतो हैं ।” यह भी कहा जाता 
हैँ कि दल-प्रणाली अनेक अच्छे नागरिकों को सार्वजनिक-जीवन से विमुख कर देती हूँ । 
इस तरह, राष्ट्र उन वृद्धिमान व्यक्तियों की विवेकशीलता, ज्ञान और अनुभव से वंचित 
हो जाता हैँ, जो या तो निर्वाचन-भीरु हें अथवा जो दरू-अचेतक (?०709 ५४४छ) 
और दल-अनुशासन में रहन से इंकार करते हैं 


अन्तत:, यह तक दिया जाता है कि राष्ट्रीय संकट के समय,दल-सरकार कृद्ष, 
अदृढ़ और अस्थिरमत होती है, क्योंकि यह “राज्य भक्ति के मूल्य प्र दल-भक्ति को प्रोत्साहन 
बह (2 जाहित 
निष्क्तति सार्म (3]06 ५४७५ 00४६) :--दल-प्रणाली के उक्त कुछ दोप ' 
वास्तविक हूं । प्रत्येक देश के राजनीतिक इतिहास में, जहां दरू-सरकार प्रचद्धित 
हुई है, दल संघर्ष, दलू-वंदी की भावना और वर्गिक विधान-निर्माण का अतिशय उल्लेख हैं। 
दल-लूटों को राष्ट्रीय देशभक्ति की बजाय व्यक्तिगत सेवाओं वाले, दल-पनष्यों में अविवेक- 
पूर्वक वितरित किया जाता हैं। यद्यपि इन दोपों की सीमा सर्वत्र समान न भी हो, तथापि 
अलक्जैंडर पोष की दछ-विषयक व्याख्या में कुछ सच्चाई प्रकट होती है, अर्थात्‌, “थोड़ों के... 
लाभ के. लिए अनेकों का पागछपन ।” रूसो ने घोषणा की थी कि जिस समदाय में दलों की 
विद्यमात्रता होती है, वह सत्य सामान्य इच्छा के अयोग्य होता है । इसलिए, कुछ लेखकों 
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इत-प्रणाल्ी डर 


की धारणा हैँ कि दलू-रहित छोकतत्र ही जन-न॑तिकता की उन्नति और छोक-प्रिय इच्छा 
की वास्तविक प्रतिनिधि सरकार बनाने का एकमात्र साधन है । 
यह असभव उपचार है, वयोकि इसका आशय यह होता है कि हम दूध के साय 





कितु 
आटा भी फेक देंगे । दल-हीन छोकतत्र जितना आकर्पफ जान पड़ता है, उतना वह क्रियात्मक 
नही । प्रतिनिधि सरकार के लिए राजनीतिक दछो का द्वोना अनिवाय हूँ। यदि जन-न॑विकता 
के स्तरों में प्रयति की जाय और जनमत को दृद्वतापूर्वक विकसित किया जाय, केवछ तभी दल- 
प्रणाली की बुराइयां कम हो सकती हूँ। किसी भी जनमत को दो घत्तों की पूर्ति करनी होगी। 
प्रथमतः, वह ऐसा मत हो, जिसका आधार विस्तृत हो, और द्वितीयतः, वह जन-स्वस्य 
की होना चाहिएं। दल के प्रति मक्ति से राष्ट्र के प्रति भज्ति उग्र होनो चाहिए। दछ-प्रणाली 
के शोपन के लिए बहू अत्यावश्यक हूं कि दल राजनीति में योग्य और जन-मावना से प्रेरित 
सागरिको का अधिक सक्रिय योग हो । जनता के लिए सदी ढंग की राजनीतिक शिक्षा तथा 
निष्पक्ष पत्रकारिता छोगो को छोकतत्र के आदर्थ की प्राप्ति के छिए अग्रसर कर सकते हैं । 

सिजविक ने दछ-प्रणाली की हानियो के दूर करने या कम करने के लिए कुछ 
क्रियात्मक उपचारो का सुझाव दिया है । १ उनका कथन हैँ कि ये सव उपचार आशिक रूप में 
राजनीतिक और आशिक रूप मे नैतिक हे । राजन॑तिक उपचार स्वभावतः सरकार के विभिन्न 
हझूपो के अनुसार भिन्न रूप के होगे। प्रथमतः उनका सुझाव हूँ कि यदि प्रधानीय रूप की सरकार 
के क्षधीन प्रधान का चुनाव विधान-सभा के सदस्यों द्वारा हो ओर सहायक प्रवंधक अधिकारो 
दलू-्यंधनों से स्वतत्र होकर कार्य करे तो सरकार पर दल का वहुत-सा प्रभाव कम हो जायगा। 
दिपतीयतः, पार्लामेट्री रूप की सरकार में विधान-निर्माण और प्रशासन के कतिपय मामलों 
को दल-प्रणाली के नियत्रण से हटाया जा सकता हूँ । उदाहरण के लिए, विधान-निर्माण की 
तयारी को मपश्नि-यरिपद्‌ की बजाय पार्लामेट्री कमेटियो को सौंपा जा सकता हूँ,ऐसे विभागोंके 
अध्यक्ष, जिनमें प्रशिक्षित कुशछता और विशिष्ट ज्ञान की आवश्यऊता होती है, मश्रिपरिपद्‌ 
के साथ ही रिटायर नही हो जाने चाहिएं, और यदि आवश्यक हो तो दछ के वाहर से भी 
उनकी नियुक्ति की जानो चाहिए | तृतीयत:, यह परपरा स्थापित की जा सकती है कि 
मत्रियों को इसलिए पद-त्याग करने की आवश्यकता नही कि उनके द्वारा प्रस्तावित विधान- 
निर्माण के उपाय अस्वीकृत हो गए हे । उन्हे केवछ तभी पद-त्याम करना चाहिए, जब विधान 
सभा के प्रतिनिधि भवन में उनके विरूद्ध अविश्वास का प्रस्ताव स्वीकार हो जाय । अन्तत', 
ज्लोकमत (ग्रहण) की विधि, मर्यादित सीमा तक भी, दल-प्रणाली के खतरों को किसी हृद 
तक कम कर देगी। हा 


द्वि-दल वत्ाम चहु-दछ प्रणाली” 


(06 ए:ऋए-एशा।/ ४४. एक्ट एगाए $:घ४था) 
द्वि-दल प्रषातों (7७४०-५७ $5$४०॥) :--किसी राज्य में दो या 
अधिक भी दऊ हो सकते हे | जब दछो की सरूया केवछ दो होती है, तो उसे द्वंघ 
या द-दल प्रणाडी कहते हैं । जहा दो दछो से क्धिक दल होते हे, उसे बहु-विथ या बहुदऊ 
प्रणाली कहते हूँ । इंम्लेड में ट्वि-दल प्रणाडो १७-वी सदी में उत्पन् हुई थी और उसके बाद 
"एणपू ऋष तित्मलए गीणिपंक, एछ- 600-003. 
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वद्धि के लिए अपना जन्म-अधिकार सिद्ध करता है। ऐसे दछों का वरसाती कुकुरमुत्ते 
की तरह जहां-तहां पैदा होना किसी देश की राजनीतिक समस्याओं को जटिल बचा देता है। 
भारत इस बराई का जीवित उदाहरण है। पुनः दल-सरकार का अर्थ होता है, जनता 
की इच्छा का अत्यधिक पालन करना । इसके फलस्वरूप लोक-प्रिय विधान-निर्माण होता 
है, जो देश की भलाई के लिए नहीं अपितु मत-दान आप्त करने के लिये किया जाता है ।” 
इसलिए, दल-प्रणाली जन-नैंतिकता का पतन करती है और लूट प्रणाली को जन्म देती है। 

दल-प्रणाली के विरोधियों का मत है कि वह झूठे प्रचार और सत्य को दवा कर समाज 
की नैतिकता को न्यून करती है । हम सब जानते हैँ कि चुनाव आंदोलनों का वास्तविक 
अर्थ क्या होता है । मत-दान प्राप्ति के लिए जो विधियां अपनाई जाती हैं और सार्वजनिक 
सभाओं में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है, वह वहुधा अपमानपूर्ण होती है, दल निर्वा- 
चक मंडल को “अपने विचारों की सत्यता और दूसरों के विचारों की असत्यता के विपय में 
प्रभावित करने की चेष्टा करते हैँ । इस ढंग से दल बहुधा वास्तविकता का दमन करने और 
अवास्तविकता प्रकट करने के अपराधों के दोपी होते हैं ।”* विपरीत दरू-प्रचार त॒कू और 
विबेक कर गला घोंट देता है । यह भाववाओं को उत्तेजित करने में सहायक होता है। 
तकं-शक्ति से वंचित जनता आंखों पर पट्टी वांधे वही करती है, जो उसे कहा जाता, हूँ । 
इसके कारण सार्वजूनिक कटुता और दंगे होते हैं, विशेषकर चुनावों के समय | 

पुनः, यह भी कहा जाता है, कि दल अपना नेता चुनता है, और जब वह एक वार 
चुन लिया जाता है, तो छोग न केवल उसकी आज्ञा का पालन करते हूँ प्रत्युत उसके सामने 
साध्टांग लेट जाते हैं। इस प्रकार दल-प्रणाली गुप्त-मंडलों या निजी गुट्-बंदियों के अधिकार 
में चली जाती हूँ, “जो अपनी मन-पसंद के अनुसार मामले तय करती हैं।” यह भी कहा जाता 
हैँ कि दल-अणाली अनेक अच्छे नागरिकों को सार्वजनिक-जीवन से विमुख कर देती है। 
इस तरह, राष्ट्र उन बुद्धिमान व्यक्तियों की विवेकशीलता, ज्ञान और अनुभव से वंचित 
हो जाता हैँ, जो या तो निर्वाचन-भीरु हैं अथवा जो दरू-प्रचेतक (?4709 ५४॥४७) 
और दल-अनुशासन में रहन से इंकार करते हैं । ह 

अन्ततः, यह तर्क दिया जाता हूँ कि राष्ट्रीय..संकट के समय ,दल-सरकार कृश, 
अवृढ़ और भ्स्थिरमत होती है, क्योंकि यह “राज्य भक्ति के मूल्य पर दल-भक्ति को प्रोत्साहन 
देती है।” ह ।  आात्लाहत 

 निष्कृति मार्न (एत८ ५४३५ (00) :--दल-प्रणाली के उक्त कुछ दोप 

वास्तविक हूँ । प्रत्येक देश के राजनीतिक इतिहास में, जहां दल-सरकार प्रचलित 
हुई है, दछ-संघर्ष, दल-वंदी की भावता और व्गिक,विधान-निर्माण का अतिशय उल्लेख है। 
दलन्लूटों को राष्ट्रीय देशभवित की वजाय व्यक्तिगत सेवाओं वाले, दल-मनुष्यों में अविवेक- 
भूवेंक वितरित किया जाता है। यद्यपि इन दोपों की सीमा सर्वत्र समान न भी हो, तथापि 
कथा मी हो देह विवंधक यथा में कुछ सच्चाई प्रकट होती हैं, अर्थात्‌, “थोड़ों-के-.. : 

“हुए अनेकों का पागलपन ।” रूसो ने घोषणा की थी कि जिस समुदाय में दलों की 
विद्यमानता होती है, वह सत्य सामान्य इच्छा के अयोग्य होता है। इसलिए, कुछ लेखकों 

8. ॥9., 9. 339. 


दल-अणालो पु डे हद 


की धारणा हैँ कि दछ-रहित लोकतंत्र हो जन-नतिकता की उप्नति और छोक-प्रिय इच्छा 
की वास्तविक धतिनिधि सरकार घनाने का एकमात्र साधन है । 

कितु यह असभव उपचार हूँ, वयोक्ति इसका आशय यह होता है कि हम दूध के साथ 
आठा भी फंक देंगे । दल-होन छोकतत्र जितना आकर्पक जान पड़ता है, उतना बह क्ियात्मक 
नही। प्रतिनिधि सरकार के छिए राजनीतिक दलो का होना अनिवार्य है। यदि जन-न॑तिकता 
के स्तरों में प्रगति की जाय और जनमत को दृढ़तापूर्वक विकसित किया जाय, केवल तनी दल- 
प्रणाली की वुराइया कम हो सकती हूँ। किसी भी जनमत को दो शर्तों की पूर्ति करती होगी। 
प्रयमत:, वहू ऐसा मत हो, जिसका आधार विस्तृत हो, जीर द्वितोयतः, बहू जन-स्वस्प 
की होना चाहिए। दल के प्रति भक्ति से राष्ट्र के प्रति भक्ति उग्र होनी चाहिए । दल-प्रणाली 
के शोधन के लिए यह अत्यावश्यक हूँ कि दछ राजनीति में योग्य और जन-भावना से प्रेरित 
नागरिकों का अधिक सक्रिय योग हो। जनता के लिए सद्दी ढग की राजनीतिक शिक्षा तथा 
निष्पक्ष पत्रकारिता छोगो को लोकतंत्र के आदर् की प्राप्ति के लिए अग्रमर कर सकते हूँ । 

सिजविक ने दल-प्रणाद्ी को हानियों के दूर करने या कम करने के लिए कुछ 
प्रियात्मक उपचारो का मुझाव दिया हैं ।* उनका कथन है कि ये सब उपचार आशिक रूप में 
राजनीतिक और आशिक रूप मे नेतिक हे। राजनंतिक उपचार स्वभावतः सरकार के विभिन्न 
रूपों के अनुसार भिन्न रूप के होगे। प्रयमत: उनका सुझाव हूँ कि यदि प्रधानीय रूप की सरकार 
के अधीन प्रधान का चुनाव विधान-सभा के सदस्यों द्वारा हो और सहायक प्रवधक अधिकारी 
दल्-यधनो से स्वतत्र होकर कार्य करे तो सरकार पर दल का वहुत-सा प्रभाव कम हो जायगा। 
द्वितीयतः, पार्जामेट्री रूप को सरकार में विधान-निर्माण और प्रशासन के कतिपय मामलों 
को दछ-प्रणाल्ली के नियत्रण से हटाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, विधान-मिर्माण की 
तथारी को मति-परिपद्‌ की बजाय पार्लामेट्री कमेटियो को सौपा जा सकता है,ऐसे विभागोंके 
अध्यक्ष, जिनमें प्रशिक्षित कुशछता और विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होती हैँ, मभिपरिपदु 
के साथ ही रिटायर नही हो जाने चाहिए, जौर यदि आवश्यक हो तो दल के बाहर से भी 
उनकी नियुक्तित की जानी चाहिए । तृतीयत', यह परपरा स्थापित की जा सकती है कि 
मधियों को इसलिए पद-त्याग करने वी आवश्यकता नदी कि उनके द्वारा प्रस्तावित विधान- 
निर्माण के उपाय अस्वी कृत हो गए हे। उन्हे केवल तभी पद-त्याग करना चाहिए, जब विघान 
सभा के प्रतिनिधि भवन में उनके विसर्द्ध अविश्वास का प्रस्ताव स्वीकार हो जाय । अन्ततः, 
लछोकमत (ग्रहण) की विधि, मर्यादित सीमा तक भी, दल-प्रणाली के खतरों को किसी हृद 


तक फम कर देगी । 
द्वि-दल वत्ताम बहु-दल प्रणाली” 


(एप॥6 ७छ०-ऐव- ४४. 'एपंफ़ी० एड 59४०) 
द्वि-दल प्रणालों (ँ४०-एिशाप्र $9ड४टा)) --किसो राज्य में दो या 
अधिक भी दल हो सकते है । जब दल्य को सलख्या केवछ दो होतदो है, तो उसे द्ैघ 
या द्वि-दल प्रणाडो कहते है । जहा दो दलो से अधिक दल होते है, उसे वहु-विथ या बहुदछ 
प्रणाली कहते हूँ | इग्लेड में द्वि-दल प्रणाली १७-वी सदी में उत्पन्र हुई थी और उसके बाद 
जाया कर सत्कण्म७ न #०ए॥०७, 99- 600-603 
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वद्धि के लिए अपना जन्म-अधिकार सिद्ध करता है। ऐसे दछों सह बरसाती कुकुरमुत्ते 
की तरह जहां-तहां पैदा होना किसी देश की राजनीतिक समस्याओं को जटिल बना देता हैं। 
भारत इस वूराई का जीवित उदाहरण है। पुनः दल-सरकार का अर्य होता है, “जनता 
की इच्छा का अत्यधिक पालन करना । इसके फलस्वरूप छोक-प्रिय विधान-निर्माण होता 
है, जो देश की भलाई के लिए नहीं अपितु मत-दान भ्राप्त करने के लिये -किया-जाता है।” 
इसलिए, दल-प्रणाली जन-नैतिकता का पतन करती है और लूट प्रणाली को जन्म देती हैँ। * 


दल-प्रणाली के विरोधियों का मत हैँ कि वह झूठे प्रचार और सत्य को दवा कर समाज 
की नैतिकता को न्‍्यून करती है । हम सव जानते हैं कि चुनाव आंदोलनों का वास्तविक . 
अर्थ क्या होता है । मत-दान प्राप्ति के लिए जो विधियां अपनाई जाती हैं और सार्वजनिक 
सभाओं में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है, वह बहुधा अपमानपूर्ण होती है, दल निर्वा- 
चक्‌ मंडल को “अपने विचारों की सत्यता और दूसरों के विचारों की असत्यता के विषय में 
प्रभावित करने की चेष्टा करते हैँ | इस ढंग से दल वहुधा वास्तविकता का दमन करने और 
अवास्तविकता प्रकट करने के अपराधों के दोपी होते हैँ ।”* विपरीत दुलू-प्रचार तक और 
विवेक का गल़ा घोंट देता है । यह भावनाओं को उत्तेजित करने में सहायक होता है। 
तर्क-शक्ति से वंचित जनता आंखों पर पट्टी बांधे वही करती है, जो उसे कहा जाता हैं। 
इसके कारण सार्वजनिक कटुता और दंगे होते हैं, विशेषकर चुनावों के समय । 
पुनः, यह भी कहा जाता है, कि दल अपना नेता चुनता है, और जब वह एक वार 
चुन लिया जाता है, तो लोग न केवल उसकी आज्ञा का पालन करते हूं प्रत्युत उसके सामने 
साष्टांग लेट जाते हैं। इस प्रकार दल-प्रणाली गुप्त-मंडलों या निजी गुट्ठ-बंदियों के अधिकार 
में चली जाती है, 'जो अपनी मन-पसंद के अनुसार मामले तय करती हैँ ।” यह भी कहा जाता 
हूँ कि दल-अ्रणाली अनेक अच्छे नागरिकों को सार्वजनिक-जीवन से विमुख कर देती हूँ। 
इस तरह, राष्ट्र उन वुद्धिमान व्यक्तियों की विवेकशीलता, ज्ञान और अनुभव से वंचित 
हो जांता है, जो या तो निर्वाचन-भीरु हें अथवा जो दल-प्रचेतक (?०४7४ए /४॥४9) 
और दल-अनुशासन में रहन से इंकार करते है । 
अन्ततः, यह तर्क दिया जाता है कि राष्ट्रीय संकट के समय,दल-सरकार कृश, 
अदृढ़ और अस्थिरमत होती है, क्योंकि यह “राज्य भक्ति के मूल्य पर दल-भक्ति को प्रोत्साहन 
. निष्छृति मार्ग (॥प्न6 ०ए 00६ ) 7-दल-प्रणाली के उक्त कुछ दोप 
वास्तविक हूँ । भ्रत्येक देश के राजनीतिक इतिहास में, जहां दलू-सरकार प्रचलित 
हुई है, दृड्-संप्रप, दछू-वंदी की भावना और वर्गिक विधान-निर्माण का अतिशय उल्लेब है। 
दल-जूटों को राष्ट्रीय देशभवित की वजाय व्यक्तिगत सेवाओं वाले, दल-मनुष्यों में अविवेक- 
पक 38735 । यद्यपि इन दोषों की सीमा सर्वत्र समात न भी हो, तथापि 
लाभ के. लिए अनेकों का पागलपन हक बा अछ का पेट होती है, आप क थोड़ों के - ड़ 
कक होती रे बह पर । 3 घोपणा की थी कि जिस समुदाय में दलों की 
दाता हू, वह सत्य सामान्य इच्छा के अयोग्य होता है । इसलिए, कुछ लेखकों 
, ॥90,, 9. 338, 
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की धारणा हैँ कि दल-रहित छोकतंत्र ही जन-नैतिकता की उन्नति और छोक-प्रिय इच्छा 
की वाल्तविक प्रतिनिधि सरकार बनाने का एकमाय साथन है । 

कितु मह अनसव उपचार है, क्योकि इसका आधय यह होता हैँ कि हम दूध के चाय 
आटा भी फेंक देंगे । दल-हीन छोफततव जितना आकर्षक जान पदता है, उतना बह फ्रियात्मक 
नही। प्रतिनिधि सरकार के लिए राजनीतिक दछ्ों का होता अनियाय॑ है। यदि जन-न॑ंतिकता 
के स्तरों में प्रगति की जाय और जनमत को दृद्तापूर्वक विकसित किया जाय, केवल तभी दलू- 
प्रणाली की बुराइया कम हो सकती हूँ । किसी भी जनमत को दो शर्तों की पूर्ति करनी होगी। 
प्रधमतः, वह ऐसा मत हो, जिसका आधार विस्तृत हो, जोर दितीयतः, वह जन-स्वस्प 
की होना चाहिए। दल के प्रति भक्ति से राष्ट्र के प्रति भक्ति उग्र होनी चाहिए। दछ-प्रणालो 
के घोधन के लिए यह अत्यावश्यक हैँ कि दर राजनीति में योग्य और जन-मावना से प्रेरित 
मागरिकों का अधिक सक्रिय योग हो । जनता के लिए सद्ी दग की राजनीतिक शिक्षा तया 
निष्पक्ष पत्रकारिता छोगों को छोकतंत्र के आदर्थ को प्राप्ति के लिए अग्रसर कर सकते हूँ । 

सिजविक नें दल-प्रथाली की हानियो के टूर करने या कम करने के लिए कुछ 
फ्रियात्मक उपचारों का सुझाव दिया है ।$ उनका कथन है कि ये सव उपचार आशिक रूप में 
राजनीतिक और धाशिक रूप मे नैतिक है। राजनेतिक उपचार स्वभावत: सरकार के विभिन्न 
झूपों के अनुसार भिन्न रूप के होगे | प्रयमतः उनका सुज्नाव हूँ कि यदि प्रधानोय रूप की सरकार 
के पधीन प्रधान का चुनाव विधान-सभा के सदस्यों द्वारा हो और सहायक प्रवधक अधिकारी 
दलू-बंधनों से स्वतत्र होकर कार्य करें तो सरकार पर दऊ का बहुत-सा प्रभाव फम हो जायगा। 
द्वितीयत', पार्लामट्री रूप की सरकार में विधान-निर्माण और प्रमासन के कतिपय मामलों 
को दल-प्रणाली के निमशत्रण से हटाया जा सकता हैँ । उदाहरण के लिए, विधान-निर्माण की 
तमारी को मश्रि-परिपद्‌ की वजाम पार्लामेट्री कमेटियो को सौपा जा सकता है,ऐसे विभागोंके 
अध्यक्ष, जिनमें प्रशिक्षित कुशलता और विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होती हूँ, मत्रिपरिषद्‌ 
के साथ ही रिटायर नही हो जाने चाहिए, ओर यदि आवश्यक हो तो दछ के वाहर से भी 
उनकी नियुक्ति की जानी चाहिए । तृतीयतः, यह परपरा स्थापित को जा सकती है कि 
भत्रियों को इसलिए पद-त्याग करने वी आवश्यकता नही कि उनके द्वारा प्रस्तावित विधान- 
निर्माण के उपाय अस्वीकृत हो गए है । उन्हें केवठ तभी पद-त्याग करना चाहिए, जब विधान 
सभा के प्रतिनिधि भवन में उनके विस्द्ध अविश्वास का प्रस्ताव स्वीकार हो जाय । अन्ततः, 
छोकमत (ग्रहण) की विधि, मर्यादित सीमा तक नी, दल-प्रणाली के खतरों को किसी हृद 


सके कम कर देगी। लेडी 
द्वि-दल वत्ताम वहु-दल प्रणाल 


(एगाढ प७४०-एऐशाएओ ६5. +एजैपफर ऐश $5'शथग) 
द्वि-दल प्रणालों (7५४०-ऐथ77 9$डांटा) किसी राज्य में दो या 
अधिक भी दल हो सकते है । जव दछो को सल्या केवछ दो होती है, तो उसे दवैध 
या द्वि-दल प्रणाछी कहते हूँ । जहा दो दलो से जधिक दल होते हे, उसे बहु-विय या बहुदल 
प्रणाली कहते हे । इग्लेड में द्ि-दछ प्रणाली १७-वी सदी मे उत्पन हुई थी और उसके वाद 
णा 7 ऋषच पत्मव्ा७ गी०ण३४०, एछ 000-603, 


४१८ राजनीतिक विज्ञान के सिद्धान्त 


ब॒द्धि के लिए अपना जन्म-अधिकार सिद्ध करता है । ऐसे दलों 30223 बरसाती कुकुरमत्ते । 
की तरह जहां-तहां पैदा होना किसी देश की राजनीतिक समस्याओं को जटिल बना देता है। 

भारत इस बुराई का जीवित उदाहरण हैं। पुनः दल-सरकार का अर्थ होता है, “जनता 
की इच्छा का अत्यधिक पालन करना । इसके फलस्वरूप लोक-प्रिय विधान-निर्माण होता । 
है, जो देश की भलाई के लिए नहीं अपितु मत-दान श्राप्त करने के लिये.किया जाता है।” 


इसलिए, दल-प्रणाली जन-नैतिकता का पतन करती हैं और 'लूठ प्रणाली को जन्म देती है। - 


दल-प्रणाली के विरोधियों का मत है कि वह झूठे प्रचार और सत्य को दवा कर समाज . 
की नैतिकता को न्यून करती है । हम सब जानते हूँ कि चुनाव आंदोलनों का वास्तविक 
अर्थ क्या होता है । मत-दान प्राप्ति के लिए जो विधियां अपनाई जाती हैं और सार्वजनिक 
सभाओं में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है, वह बहुधा अपमानपूर्ण होती है, दल निर्वा- 
चक मंडल को अपने विचारों की सत्यता और दूसरों के विचारों की असत्यता के विपय में . 
प्रभावित करने की चेष्ठा करते हैँ । इस ढंग से दल वहुधा वास्तविकता का दमन करने और - 
अवास्तविकता प्रकट करने के अपराधों के दोपी होते हैँ ।“* विपरीत दल-प्रचार तर्क ओर 
विवेक का गल़ा घोंट देता है । यह भावनाओं को उत्तेजित करने में सहायक होता है। - . 
तक॑-शक्ति से वंचित जनता आंखों पर पट्टी बांधे वही करती है, जो उसे कहा जाता है। 
इसके कारण सार्वजनिक कटुता और दंगे होते हैँ, विशेषकर चुनावों के समय । 

पुनः, यह भी कहा जाता है, कि दल अपना नेता चुनता है, और जब वह एक वार 
चुन लिया जाता है, तो लोग न केवल उसकी आज्ञा का पालन करते हैं प्रत्युत उसके सामने 
साष्टांग लेट जाते हैं । इस प्रकार दल-प्रणाली गुप्त-मंडलों या निजी गुद्ु-बंदियों के अधिकार 
में चली जाती हूँ, (जो अपनी मन-पसंद के अनुसार मामले तय करती हैं ।” यह भी कहा जातां 
है कि दल-प्रणाली अनेक अच्छे नागरिकों को सार्वजनिक-जीवन से विमुख कर देती है । 
इस तरह, राष्ट्र उन बुद्धिमान व्यक्तियों की विवेकशीलता, ज्ञान और अनुभव से वंचित 
हो जाता है, जो या तो निर्वाचन-भीरु हैं अथवा जो दल-प्रचेतक (?&0ए ५४79) 
और दल-अनुशासन में रहन से इंकार करते हैं । 


अन्ततः, यह तके दिया जाता हैँ कि राष्ट्रीय. संकट के समय ,दल-सुरकार ढृग्, 
अदृढ़ और अस्थिरमत होती है, क्योंकि यह “राज्य भक्ति के मूल्य पर दल-भ क्ति को प्रोत्साहन 
जा । 20202 8724 
निष्कृति सार्ग (7॥6 ५४७५ 000) :--दछू-प्रणाली के उक्त कुछ दोप ' 
वास्तविक हैं । प्रत्येक देश के राजनीतिक इतिहास में, जहां दल-सरकार प्रचलित 
हुई है, दूछ संघर्ष, दल-वंदी की भावना और वर्गिक विधान-निर्माण का अतिशय उल्लेख है। 
दल-लूटों को राष्ट्रीय देशभक्ति की वजाय व्यक्तिगत सेवाओं वाले, दल-मनुष्यों में अविवेक- 
पूर्वक वितरित किया जाता हैँ । यद्यपि इन दोपों की सीमा सर्वत्र समान न भी हो, तथापि 
अलवजेंडर पोप की दल-विषयक व्याख्या में कुछ सच्चाई प्रकट होती है, अर्थात्‌, “थोड़ों-के- 
लाभ के लिए अनेकों का पागलपन ।” रूसो ने घोषणा की थी कि जिस समुदाय में दलों की 
विद्यमानता होती है, वह सत्य सामान्य इच्छा के अयोग्य होता है इसलिए, कुछ लेखकों 
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दल-प्रणाली डर 


की धारणा है कि दरू-रहित छोकतश्र ही जन-नैतिकता की उप्तति और छोक-प्रिय इच्छा 
की वास्तविक प्रतिनिधि सरकार बनाने का एकमात्र साथन हूँ । 

कितु यह असमव उपचार है, क्योकि इसका आशय यह होता है कि हम दूध के साथ 
आटा भी फंक देंगे । दछ-द्वीन छोकतत्र जितना आकर्षक जान पड़ता है, उतना वहू भियात्मक 
नहीं। प्रतिनिधि सरकार के छिए राजनीतिक दछो का द्ोना जनिवार्य है। यदि जन-नैतिकता 
के स्तरों में प्रगति की जाय और जनमत को दृद्तापूर्वक विकसित किया जाय, केवल तभी दल- 
प्रणाली की बुराइयां कम हो सकतो हूँ । किसो मी जनमत को दो शर्तों की पूर्ति करनी होगी। 
प्रथमत:, बहू ऐसा मत हो, जिसका आधार विस्तृत हो, भौर द्वितीयतः, बहू जन-स्वरूप 
की होना चाहिए। दल के प्रति भक्ति से राष्ट्र के प्रति भक्ति उग्र होनी चाहिए । दछ-प्रणाली 
के झोपन के लिए यह अत्यावश्यक है कि दल राजनीति में योग्य और जन-भावना से प्रेरित 
नागरिकों का अधिक सक्रिय योग हो। जनता के लिए सदी ढग की राजनोतिक शिक्षा तथा 
निष्पक्ष पत्रकारिता छोगो को छोकतत्र के आदर्श की प्राप्ति के छिए अग्रसर कर सवते हूँ । 

सिजविक ने दल-प्रणाली को हानियो के दूर करने या कम करने के छिए कुछ 
क्रियात्मक उपचारो का सुझाव दिया हूँ ।* उनका कथन है कि ये सव उपचार आशिक रूप में 
राजनीतिक और आशिक रूप मे नैतिक हू। राजन॑तिक उपचार स्वभावतः सरकार के विभिन्न 
रूपो के अनुसार भिन्न रूप के होगे। प्रथमतः उनका सुझ्नाव हूँ कि यदि प्रधामीय रूप की सरकार 
के अधीन प्रधान फा चुनाव विधान-सभा के सदस्यो द्वारा हो जौर सहायक प्रवधक अधिकारी 
दल-वधनो से स्वतत्र होकर कार्य करें तो सरकार पर दल का वहुत-सा प्रभाव कम हो जायगा। 
द्वितीयतः, पार्कमेट्री रूप को सरकार में विधान-निर्माण और प्रशासन के कतिपय मामलों 
को दल-प्रणाी के नियत्रण से हटाया जा सकता हूँ ॥ उदाहरण के छिए, विघान-निर्माण की 
तयारी को मश्रि-परिपद्‌ की बजाय पार्लामेंट्री कमेटियों को सौंपा जा सकता है,ऐसे विभागोंके 
अध्यक्ष, जिनमें प्रशिक्षित कुशठता और विश्िप्ट ज्ञान की आवश्यकता होती हैँ, मभिपरिपद्‌ 
के साथ ही रिटायर नही हो जाने चाहिए, और यदि आवश्यक हो तो दछ के बाहर से भी 
उनकी नियुक्ति की जानो चाहिए । तृतोयतः, यह परपरा स्थापित की जा सकती हैँ कि 
मत्रियों को इसलिए पद-त्याग करने की आवश्यकता नही कि उनके द्वारा प्रस्तावित विधान- 
निर्माण के उपाय अस्वीकृत हो गए हू। उन्हें केवल तभी पद-त्याग करना चाहिए, जब विधान 
सभा के प्रतिनिधि भवन में उनके विरूद्ध अविश्वास का प्रस्ताव स्वीकार हो जाय । अन्ततः, 
लछोकमत (ग्रहण) की विधि, मर्यादित सीमा तक भी, दल-प्रणाली के खतरों को किसी हृद 


तय कम कर देगी। टः 
द्वि-दल बताम बहु-दल प्रणाली” 


(पढ़ एछ०-ऐशाओ ४5. ैपोप्रज़ाल एशघ9 $फघाथा) 
द्वि-दल प्रणालो (हछ०-ऐशआएर 35फशंटा3) :--किसी राज्य में दो या 
अधिक भी दल हो सकते हैं । जद दछो को सल्या केवऊ दो होती है, तो उसे द्वेघ 
मा द्विन्दर प्रणाड़ो कहते हे । जहा दो दलो से अधिक दछ होते हे, उसे बहु-विघ या बहुदऊ 
प्रणाली कहते हे । इग्लेंड में द्वि-दल प्रणाली १७-बी सदी मे उत्पन्न हुई बी और उसके बाद 
[. व४७० परत्तम॒व्मक ण एगंग४७, एए 500-603. 
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वद्धि के लिए. अपना जन्म-अधिकार सिद्ध करता है । ऐसे दलों का बरसाती कुकुरमुत्ते 
की तरह जहां-तहां पैदा होना किसी देश की राजनीतिक समस्याओं को जटिल, बना देता है। 
भारत इस बुराई का जीवित उदाहरण हूँ। पुनः दछ-सरकार का जय होता हैं, जनता 
की इच्छा का अत्यधिक पालन करना । इसके फलस्वरूप लोक-प्रिय विचान-निर्माण होता 
है, जो देश की भलाई के लिए नहीं अपितु मत-दान प्राप्त करने के लिये किया-जाता है।” 


इसलिए, दल-प्रणाली जन-नैतिकता का पतन करती है और लूट प्रणाली को जन्म देती है। : 


दल-प्रणाली के विरोधियों का मत है कि वह झूठे प्रचार और सत्य को दवा कर समाज 
की नैतिकता को न्यून करती है । हम सब जानते हैं कि चुनाव आंदोलनों का वास्तविक . 
थर्थ क्या होता है । मत-दान प्राप्लि के लिए जो विधियां अपनाई जाती हैं और सावेजनिक 
सभाओं में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है, वह बहुधा अपमानपूर्ण होती है, दल निर्वा- 
चक मंडल को “अपने विचारों की सत्यता और दूसरों के विचारों की असत्यता के विपय में 
प्रभावित करने की चेष्टा करते हैं । इस ढंग से दल वहुधा वास्तविकता का दमन करने और 
विवेक का गल़ा घोंट देता है । यह भावनाओं को उत्तेजित करने में सहायक होता है। 
तर्क॑-शक्ति से वंचित जनता आंखों पर पट्टी बांधे वही करती है, जो उसे कहा जाता है। 
इसके.कारण सार्वजूनिक कटुता और दंगे होते हैँ, विशेषकर चुनावों के समय । 

पुनः, यह भी कहा जाता है, कि दल अपना नेता चुनता है, और जब वह एक वार 
चुन लिया जाता है, तो लोग न केवल उसकी आज्ञा का पालन करते हैं प्रत्युत उसके सामने 
साष्टांग लेट जाते हैं । इस प्रकार दल-प्रणाली गुप्त-मंडलों या निजी मुट्ट-बंदियों के अधिकार 
में चली जाती हैँ, (जो अपनी मन-पसंद के अनुसार मामले तय करती हैं ।” यह भी कहा जातां 
हूँ कि दल-प्रणाली अनेक अच्छे नागरिकों को सार्वजनिक-जीवन से विमुख कर देती है। 
इस तरह, राप्ट्र उन बुद्धिमान व्यक्तियों की विवेकशीलता, ज्ञान और अनुभव से वंचित 
हो जाता है, जो या तो निर्वाचन-भीरु हें अथवा जो दल-प्रचेतक (?&707 /४!४7) 
और दल-अनुशासन में रहन से इंकार करते हें । 


अन्ततः, यह तक दिया जाता हैँ कि राष्ट्रीय. संकट के समय ,दल-सुरकार इृश, 
अदृढ़ और अस्थिरमत होती है, क्योंकि यह “राज्य भक्ति के मूल्य पर दल-भवित को प्रोत्साहन 

निष्क्ृति मार्ग (प॥८ ७४६५ 00॥) :--दछ-प्रणाली के उक्त कुछ दोप 
वास्तविक हैं । प्रत्येक देश के राजनीतिक इतिहास में, जहां दल-सरकार प्रचलित 
हुई है, दल संघर्ष, दल-वंदी की भावना और वर्गिक विधान-निर्माण का अतिशय उल्लेख हूँ। 
दल-लूठों को राष्ट्रीय देशभवित की वजाय व्यक्तिगत सेवाओं वाले, दल-मनष्यों में अविवेक- 
पूर्वक वितरित किया जाता है। यद्यपि इन दोपों की सीमा सर्वत्र समान न भी हो, तथापि 
अलव्जेंडर पोप की दल-विपयक व्याख्या में कुछ सच्चाई प्रकट होती है, अर्थात्‌, 'थोड़ों-के-.*- 
लाभ के. लिए अनेकों का पागलपन ।” रूसो ने घोषणा की थी कि जिस समदाय में दलों की 
विद्यमानता होती है, वह सत्य सामान्य इच्छा के अयोग्य होता है । इसलिए, कुछ लेखकों 

4, उछात,, 9. 338. 
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की धारणा है कि दछ-रहित छोकतंत्र ही जन-न॑तिकता की उप्नति और छोक-प्रिय इच्छा 
की वास्तविक प्रतिनिधि सरफार बनाने का एकमात्र साधन हैँ । 

किनु यह क्सभव उपचार है, वयोकि इसका जाशय यह होता हू कि हम दूध के साथ 
आटा भी फेक देंगे । दछ-हीन छोकतंत्र नितना आऊरपंक जान पड़ता है, उतना वह क्रियात्मक 
नदी । प्रतिनिधि सरकार के लिए राजनीतिक दलों का होना जनिवायय है। यदि जन-न॑विकता 
क्षेस्तरो में प्रगति की जाय और जनमत को दुढतापूर्वक विकसित किया जाय, केवज़ तनी दछू- 
प्रणाली को बुराइयां कम हो सकती हूँ । किसो मी जनमत को दो शर्तों को पूर्ति करनी होगी। 
प्रथमत:, बहू ऐसा मत हो, जिसका आधार विस्तृत हो, और द्वितोयतः, बहू जन-स्वरूप 
की होना चाहिए। दल के प्रति भक्ति से राष्ट्र के प्रति भक्ति उग्र होनो चाहिए। दल-प्रणाली 
के घोधन के लिए मह अत्यावश्यक हूं कि दल राजनीति में योग्य और जन-मावना से प्रेरित 
नागरिकों का अधिक सक्रिय योग हो । जनता के छिए सही ढग की राजनोतिक शिक्षा तथा 
निष्पक्ष पत्रवारिता छोगो को लोकतंत्र के आादर्घ की प्राप्ति के लिए अग्रसर कर सकते हूँ । 

सियविक ने दल-प्रणाठी को हानियों के दूर करने या कम करने के लिए कुछ 
क्रियात्मक उपचारो का सुझाव दिया हूँ ।* उनका कथन है कि ये सव उपचार आशिक रूप में 
राजनीतिक और आशिक रूप मे नैतिक है। राजनैतिक उपचार स्वभावतः सरकार के विभिन्न 
रूपों के अनुसार निन्न रूप के होगे। प्रथमत: उनका सुझाव है कि यदि प्रधानीय रूप की सरकार 
के अधीन प्रधान का चुनाव विधान-सभा के सदस्यों द्वारा हो जौर सहायक प्रवधक अधिकारी 
दलन्यधनों से स्वतन्न होकर कार्य करें तो सरकार पर दल का वहुत-सा प्रभाव कम हो जायगा। 
हितीयत', पार्छामट्री रूप को सरकार में विधान-निर्माण और प्रशासन के कतिपय मामलों 
को दल-्प्रणाली के नियत्रण से हटाया जा सकता है । उदाहरण के लिए, विघान-निर्माण की 
तयारी को मश्रि-परियद्‌ की बजाय पार्लामेद्री कमेटियो को सौंपा जा सकता हैँ,एऐस विभागंकि 
अध्यक्ष, जिनमें प्रशिक्षित कुछछता और विश्िप्ट ज्ञान की आवश्यकता होती है, मभिपरिपद्‌ 
के साथ ही रिटायर नही हो जाने चाहिए, और यदि जावश्यक हैं। तो दर के बाहर से भी 
उनकी नियुवित की जानी चाहिए | तृतोयतः, यह परपरा स्थापित की जा सकती हैँ कि 
मत्रियों को इसलिए पद-त्याग करने की आवश्यकता नद्दी कि उनके द्वारा प्रस्तावित विधान- 
निर्माण के उपाय अस्वी कृत हो गए हे । उन्हें केवल तभी पद-त्याग करना चाहिए, जब विधान 
सभा के प्रतिनिधि भवन में उनके विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव स्वीकार हो जाय । अन्ततः, 
सोकमत (ग्रहण) की विधि, मर्यादित सीमा तक भी, दल-प्रणाली के खतरो को किसी हृद 
तक कम कर देगी । ा 


द्वि-दल वन्राम बहु-दल प्रणाली” 


(पयाढ ए४०-ऐशाओ ए३. उैवण॑प्रफाट एशप $55जञ2०ा) 
द्विदल प्रणालो (7७०-एथ्थाफ 8;52८॥) :--किसो राज्य में दो या 
अधिक भी दछ हो सकते हैं । जब दछो को सख्या केवछ दो होती है, तो उसे द्वेघ 
या द्िदछ प्रणाली कहते हे । जहा दो दछो से अधिक दछ होते हे, उसे बहु-विघ या बहुदल 
प्रणाली कहते हूँ । इस्लेड मे द्वि-दल प्रणाली १७-वी सदी मे उत्पन्न हुई बी और उसके वाद 
[, जब घोलमव्यथ ण 000४०, ए9 600-003, 
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वृद्धि के लिए अपना जन्म-अधिकार सिद्ध करता है ! ऐसे दलों का बरसाती कुकुरमत्ते 
की तरह जहां-तहां पैदा होना किसी देश की राजनीतिक समस्याओं को जटिल बना देता है। 
भारत इस बुराई का जीवित उदाहरण हूं। पुनः दल-स रकार का जप होता है, “जनता 
की इच्छा का अत्यधिक पालन करता । इसके फलस्वरूप लोक-प्रिय विधान-निर्माण होता 
है, जो देश की भलाई के लिए नहीं अपितु मत-दान अआप्त करने के लिये किया जाता है। 


इसलिए, दल-प्रणाली जन-नैतिकता का पतन करती है और लूट' प्रणाली को जन्म देती है। 


दल-प्रणाली के विरोधियों का मत है कि वह झूठे प्रचार और सत्य के कर समाज 
की नैतिकता को न्यून करती है । हम सव जानते हैँ कि चुनाव आंदोलन का वास्तविक 
अर्थ क्या होता है। मत-दान प्राप्ति के लिए जो विधियां अपनाई जाती हें और सावंजनिक 
सभाओं में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है, वह बहुधा अपमानपूर्ण होती हैँ, दल निर्वा- 
चक मंडल को “अपने विचारों की सत्यता और दूसरों के विचारों की असत्यता के विपय में 
प्रभावित करने की चेप्टा करते हैं । इस ढंग से दल बहुधा वास्तविकता का दमन करने और 
अवास्तविकता प्रकट करने के अपराधों के दोपी होते हैं ।” * विपरीत दल-प्रचार तक और 
विवेक का गला घोंट देता है । यह भावनाओं को उत्तेजित करने में सहायक होता है। 
तर्क-शक्ति से वंचित जनता आंखों पर पट्टी वांधे वही करती है, जो उसे कहा जाता है। 
इसके कारण सावंजूनिक कटुता और दंगे होते हैं, विशेषकर चुनावों के समय । 

पुनः, यह भी कहा जाता है, कि दलू अपना नेता चुनता हैं, और जब वह एक वार 
चुन लिया जाता है, तो लोग न केवल उसकी आज्ञा का पालन करते हूँ प्रत्युत उसके सामने 
साष्टांग लेट जाते हैं। इस प्रकार वलू-प्रणाली गृप्त-मं डलों या निजी गुटु-बंदियों के अधिकार 
'में चली जाती है, “जो अपनी मन-पसंद के अनुसार मामले तय करती हैं ।” यह भी कहा जातां 
हूँ कि दल-प्रणाली अनेक अच्छे नागरिकों को सार्वजनिक-जीवन से विमुख कर देती है। 
इस तरह, राप्ट्र उन बुद्धिमान व्यक्तियों की विवेकशीलता, ज्ञान और अनुभव से वंचित 
हो जाता है, जो या तो निर्वाचन-भीरु हैं अथवा जो दल-प्रचेतक (?&57 /४॥79) 
ओर दछ-अनुझासन में रहन से इंकार करते हैं । 

अन्ततः, यह तके दिया जाता हैं कि राष्ट्रीय संकट के समय ,दल-सुरकार कृश, 
अदृढ़ और अस्थिरमत होती है, क्योंकि यह “राज्य भक्ति के मूल्य पर दल-भक्ति को प्रोत्साहन 

निष्कृति मार्ग ([॥6 ५४७५ 000) :--द्-प्रणाली - के उक्त कुछ, दोप 
वास्तविक हैं । प्रत्येक देश के राजनीतिक इतिहास में, जहां दक-सरकार प्रचलित 
हुई है, दुछ-संंघ, दल-वंदी की भावता और वर्गिक विधान-निर्माण का अतिशय उल्लेख हैं। 
दल-डूटों को राष्ट्रीय देशभक्ति की बजाय व्यक्तिगत सेवाओं वाले, दल-मनुष्यों में अविवेक- 
भवंक वितरित किया जाता है। यद्यपि इन दोपों की सीमा सर्वत्र समान न भी हो, तथापि. 
अलक्जेंडर पोप की दल-विषयक व्याख्या में कुछ सच्चाई प्रकट होती है, अर्थात्‌, “थोड़ों कै-- 
लाभ के लिए अनेकों का पागलूपन ।” झूसो ने घोषणा की थी कि जिस समदाय में दलों को 
विद्यमानता होती है, वह सत्य सामान्य इच्छा के अयोग्य होता है इसलिए, कुछ लेखकों 

4, उ्व,, 9. 338. 


न 
दक्त-प्रणालो डर 


को धारणा है कि दछ-रहित छोकतत्र ही जन-नंतिऊता की उन्नति और छोऋ-प्रिय इन्छा 
की वास्तविक प्रतिनिधि सरकार बनाने का एकमात्र साथन हूँ । 

कितु यह असनव उपचार है, क्योकि इसका आस्य यह होता हूँ कि हम दूध के साय 
आदा भी फेंक देंगे । दछ-हीन छोकतत्र जितना आऊर्पक जान पड़ता हूँ, उतना वह फ्रियात्मक 
नही। प्रतिनिधि सरकार के छिए राजनीतिक दछ्ों का होना अनियाय॑ है। यदि जन-नंतिझता 
के स्तरों में प्रगति की जाय और जनमत को दृद़तापूर्वक विकसित किया जाय, केवल तनी दछ- 
प्रणाली की बुराइया कम हो सकती हूँ। किसी भी जनमत को दो झर्तों को पूर्ति करनी होगी । 
प्रथमत:, वह ऐसा मत हो, जिसका आधार विस्तृत हो, ओर द्वितीयत:, वहूं जन-स्वरूप 
की होना चाहिए। दल के प्रति नक्ति से राष्ट्र के प्रति नविन उग्र होनी चाहिए। दरू-परणाली 
के शोधन के लिए यह अत्यावश्यक हूँ कि दल राजनीति में योग्य और जन-नावना से प्रेरित 
नागरिकों का अधिक सक्रिय योय हो । जनता के लिए सदी ढग की राजनीतिक शिक्षा तथा 
निष्पक्ष पत्रकारिता छोगो को छोकतप्र के आदर्श की प्राप्ति के छिए अग्रसर कर सउते हूँ । 

सिजविक ने दल-प्रणाली की हानियों के दूर करने या कम करने के लिए कुछ 
व्रियात्मक उपचारों का सुझाव दिया हूँ ।१ उनका कबन हैं कि ये सब उपचार आशिक रूप में 
राजनीतिक और आशिक रूप में नैतिक हूं। राजनेतिक उपचार स्वभावतः सरकार के विभिन्न 
झूपो के अनुसार भिन्न रुप के होगे । प्रथमत्तः उनका सुझाव हूँ कि यदि प्रथानीव रूप की सरकार 
के पधीन प्रधान का चुनाव विधान-समा के सदस्यों द्वारा हो जौर सहायक प्रबंधक अधिकारी 
दसल-वंधनों से स्वतत्र होकर कार्य करे तो सरकार पर दल का बहुत-सा प्रभाव कम हो जायगा। 
दवितीयत', पार्लामेट्री रूप की सरकार में वियान-निर्माण और प्रशासन के कतिप्रय मामर्छो 
को दछ-प्रणाली के नियत्रण से हटाया जा सकता हूँ । उदाहरण के दिए, विघाननिर्माण की 
तयादी को मत्रि-परिपद्‌ की बजाय पार्छामेट्री कमेटियो को सौंप जा सकता है,ऐसे विभागोंकि 
अध्यक्ष, जिनमें प्रशिक्षित कुछछता और विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होती हूँ, मश्रिपरिषद्‌ 
के साथ ही रिटायर नही हो जाने चाहिए, और यदि आवश्यक दो तो दल के वाहर से भी 
उनकी नियुक्ति की जानो चाहिए | तृतीयतः, यह परपरा स्थापित का जा सकती हूँ कि 
मंत्रियों को इसलिए पद-त्याग करने की आवश्यकता नद्गी कि उनके द्वारा प्रस्तावित विधान- 
निर्माण के उपाय अस्वीकृत हो गए हे । उन्हें केवल तभी पद-स्यांग करना चाहिए, जब॑विघान 
सभा के प्रतिनिधि भवन में उनके विधद्ध अविश्वास का प्रस्ताव स्वीकार हो जाय ॥ अन्तत:, 
छोफूमत (ग्रहण) की विधि, मर्यादित सोमा तक भी, दल-प्रणाली के खतरो को किसो हृद 
तक कम कर देगी। ल्‍्ा 

ह्वि-दल वच्ताम वहु-दल प्रणाली” 
(एगद प॑७४र-रिणाओ ४5. >ैिपंफ़ाए एशाप३ 5:5८) 

हि-दख प्रणालों (५४०-एथ्वाएत्र $:डॉक्‍टव) ४-किसी राज्य में दो या 
अधिक भी दछ हो सकते हैं । जब दछो की सख्या केवल दो होती है, तो उसे द्वेघ 
था द्वि-दछ प्रणाली कहते हे । जहा दो दछो से अधिक दल होते हे, उसे बहु-विय या बहुदल 
प्रणालो कहते हे । ईंग्लेंड में ठि-दल प्रणादी १७-वी सदी मे उत्पन्न हुई बी और उसके वाद 

7, कब छोपमव्यक७ थे ॥ ०४७७ #9- 900-603, 


४१८ राजनीतिक विज्ञान के तिद्धान्त 


बद्धि के छिए. अपना जन्म-अधिकार सिद्ध करता है । ऐसे दलों का्‌ बरसाती कुकुरमुत्त । 
की तरह जहां-तहां पैदा होना किसी देश की राजनीतिक समस्याओं को जटिल बना देता है। 
भारत इस बुराई का जीवित उदाहरण हूं। पुनः दल-सरकार का जन होता हैं, जनता 
की इच्छा का अत्यधिक पालन करना । इसके फलस्वरूप लोक-प्रिय विधान-निर्माण होता 
है, जो देश की भलाई के लिए नहीं अपितु मत-दान अआप्त करने के लिये किया जाता है।” 


इसलिए, दल-प्रणाली जन-नैतिकता का पतन करती है और लूट' प्रणाली को जन्म देती हैं। - 


दल-प्रणाली के विरोधियों का मत है कि वह झूठे प्रचार ओर सत्य को दवा कर समाज 
की नैतिकता को न्यूब करती है । हम सब जानते हैं कि चुनाव आंदोलनों का वास्तविक 
अर्थ क्या होता है । मत-दान प्राप्ति के लिए जो विधियां अपनाई जाती हैं और सार्वजनिक 
सभाओं में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता हैं, वह वहुधा अपमानपूर्ण होती है, दल निर्वा- 
अक मंडल को “अपने विचारों की सत्यता और दूसरों के विचारों की असत्यता के वियय में 
प्रभावित करने की चेप्टा करते हूँ । इस ढंग से दल बहुवा वास्तविकता का दमन करने और 
अवास्तविकता प्रकट करने के अपराधों के दोपी होते हैं ।/* विपरीत दल-प्रचार तक और 
विवेक का गल्य घोंट देता है । यह भावनाओं को उत्तेजित करने में सहायक होता है। 
तक॑-शवित्त से वंचित जनता आंखों पर पढ़ी बांधे वही करती है, जो उसे कहा जाता है। 
इसके.कारण सार्वजनिक कदुता और दंगे होते हैँ, विशेषकर चुनावों के समय । 

पुनः, यह भी कहा जाता है, कि दल अपना नेता चुनता है, और जब वह एक वार 
चुन लिया जाता है, तो लोग न केवल उसकी आज्ञा का पालन करते हूं प्रत्युत उसके सामने ' 
साध्टांग लेट जाते हूँ। इस प्रकार दल-प्रणाली गुप्त-मंडलों या निजी गुदु-बंदियों के अधिकार 
में चली जाती है, “जो अपनी मन-पसंद के अनुसार मामज़े तय करती हैं ।” यह भी कहा जाता 
हैँ कि दल-प्रणाली अवेक अच्छे नागरिकों को सावंजनिक-जीवन से विमुख कर देती है। 
इस तरह, राष्ट्र उन बुद्धिमान व्यक्तियों की विवेकश्ीलता, ज्ञान और अनुभव से वंचित 
हो जाता है, जो या तो निर्वाचन-भीरु हैं अथवा जो दल-प्रचेतक (277 /४779) 
ओर दल-अनुशासन में रहन से इंकार करते हूँ । 


अन्तत:, यह तक दिया जाता है कि राष्ट्रीय, संकट के समय,दल-सरकार कृश, 
अदृढ़ और अस्विरमत होती है, क्योंकि यह “राज्य भवित के मूल्य पर दल-भ कित को प्रोत्साहन 

निष्ठति मार्ग (708 ४४०३४ 006) :--दछ-अगाली के उक्त कुछ दोष 
वास्तविक हैं । प्रत्येक देश के राजनीतिक इतिहास में, जहां दल-सरकार प्रचलित 
हुई हैं, दृछ संघर्ष, दक-वंदी की भावना और वर्गिक विधान-निर्माण का अतिशय उल्लेख है। 
दल-लूटों को राष्ट्रीय देशभवित की वजाय व्यक्तिगत सेवाओं वाले, दछ-मनष्यों में अविवेक- 
पुवक वितरित किया जाता है । यद्यपि इन दोपों की सीमा सर्वेत्र समान न भी हो, तथापि 
अलक्‍्जैंडर पोप की दल-विषयक व्याख्या में कुछ सच्चाई प्रकट होती है, अर्थात्‌, “बोड़ोंके- 
लाभ के लिए अनेकों का पागलपन ।” रूसो ने घोषणा की थी कि जिस समुदाय में दलों की 


विद्यमानता होती है, वह सत्य सामान्य इच्छा के अयोग्य होता है । इसलिए, कुछ छेसकों 
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की धारणा है कि दछ-रहित छोकतत्र ही जन-नंतिकता की उन्नति और छोऊक-प्रिय इच्छा 
की वास्तविक प्रतिनिधि सरकार बनाने का एकमात्र साधन हूं । 
कितु यह अवनव उपचार है, वयोकि इसका जाशय यह द्वोता हूँ कि हम दूध के साय 
आठदा भी फेक देंगे । दल-हीन छोकतप्र जितना आकर्षक जान पडता है, उतना वह फ्रियात्मक 
नद्दी। प्रतिनिधि सरकार के लिए राजनीतिक दलों का होना अनिवायं है। यदि जन-नंतिकता 
के स्तरों मे प्रगति की जाय और जनमत को दृढतापूर्वक विकसित किया जाय, केवल दनों दछ- 
प्रणाली की बुराइयां कम हो सकती हूँ। किसो मी जनमत को दो शर्तों की पूर्ि करनो होगी। 
प्रथमत:, बह ऐसा मत हो, जिसका आधार विस्तृत हो, और दितीयत', पह जन-स्वस्य 
की होना चाहिए। दल के प्रति भक्ति से राष्ट्र के प्रति नक्नि उग्र होनी चाहिए। दऊ-प्रधाली 
के घोधन के लिए यह अत्यावश्यक हू कि दल राजनोत्ति में योग्य और जन-नावना ने प्रेरित 
नॉगरिकों का अधिक सक्रिय योग हो । जनता के लिए सदी दंग को राजनोतिक शिक्षा तथा 
निष्पक्ष पत्रकारिता छोगो को छोकतत्र के आदर्य की प्राप्ति के लिए अग्रसर कर सतते हूँ । 
सिजविक ने दल-प्रणाली की हानियो के दूर करने या कम फरने के लिए कुछ 
क्रियात्मक उपचारों का सुझाव दिया हैं ।१ उनका कथन है कि यें सव उपचार आधिक रूप में 
राजनीतिक और आशिऊ रूप में नैतिक है । राजनतिक उपचार स्वभावतः सरकार के विभिन्न 
रूपो के अनुसार निम्न रूप के होगे। प्रथमतः उनका सुझाव हूं कि यदि प्रथानीय रूप की सरकार 
के अधीन प्रधान का चुनाव विधान-समा के सदस्यों द्वारा हो जौर सहायक प्रवघक अधिकारी 
दल-्वधनों से स्वतत्न होकर कार्य करें तो सरकार पर दल का बहुत-सा प्रभाव कम हो जायगा। 
द्वितीयत:, पार्लामेट्री रूप की सरकार में वियान-निर्माण और प्रशासन के कतिपय मामलों 
को दलू-प्रणाली के नियत्रण से हटाया जा सकता है । उदाहरण के छिए, विघान-निर्माण की 
तयारी को मत्रि-पयरिपद्‌ की बजाय पार्लामेद्री कमेटियो को सौंपा जा सकता हैँ,ऐसे विभागोके 
अध्यक्ष, जिनमें प्रशिक्षित कुछझलता और विद्धिप्ट ज्ञान की आवश्यकता होती हूँ, मप्रिपरियद्‌ 
के साथ ही रिटायर नही हो जाने चाहिएं, और यदि जावश्यक हो तो दर के वाहर से भी 
उनकी नियृक्तित को जानो चाहिए। तृतोयत', यह परपरा स्थापित की जा सकती हूँ कि 
मजियों को इसछिए पद-तयाय करने की जावश्यकता नदी कि उनके द्वारा प्रस्तावित विधान- 
निर्माण के उपाय अस्वोडत हो गए हैँ। उन्हे केवल तभी पद-त्याग करना चाहिए, जब विधान 
सभा के प्रतिनिधि भवन में उनके विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव स्वीकार हो जाब। अन्ततः, 
लछोकमत (ग्रहण) की विधि, मर्यादित सीमा तक भी, दछ-प्रणाली के खतरों को किसी हृद 
तक कम कर देगी। हा 
द्वि-दल वचाम वहु-दर प्रणाली” 
(पद प४०-?९०7५ ४5. +णिएजर एथ0 5घठा) 
दि-दल प्रणालों (7७०-ए०गण $:5टाग) :--किमो राज्य में दो या 
अधिक भी दल हो सकते हैं । जब दछो को सख्या केवछ दो होतो है, तो उसे द्वेघ 
था द्वि-दछ प्रणाली कदते हैं । जहा दो दछो से अधिक दल होते हे, उसे बहु-विय या बद्ुदक 
प्रणाली कहते हैँ । इग्लेड में द्वि-दल प्रणाली १७-वी रुद्दी मे उत्पन्न हुई यो और उसके बाद 
टेप ऋऋ घेतमव्मक ण 2०:४ंछ, फ9- 000-603. 
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की धारणा है कि दर-रहित लोकतंत्र ही जन-न॑ंतिकता की उप्नति और छोक-प्रिय इच्छा 
की वास्तविक प्रतिनिधि सरकार बनाने का एकमात्र साथन है । 

कितु यह जसभव उपचार है, वयोकि इसका थाशय यह द्वोता हूँ कि हम दूध के साथ 
याटा भी फेक देंगे । दल-होन छोकतत्र जितना आऊर्यक जान पड़ता है, उतना यह तियात्मक 
नहीं। प्रतिनिधि सरकार के लिए राजनीतिक दलों का होना अनिवाप है। यदि जन-न॑तिकता 
केस्तरी में प्रगति की जाय और जनमत को दृढ़तापूर्वक विकसित किया जाय, केवल तभी दछू- 
प्रणालो फी बुराइया कम हो सकती हूं । किसी भी जनमत को दो धर्तों की पूर्ति करनी होगी। 
प्रधमतः, वह ऐसा मत हो, जिसका आधार विस्तृत हो, और द्वितीयतः, यह जन-स्वस्य 
की होना चाहिए। दल के प्रति भक्ति से राष्ट्र के प्रति भक्ति उग्र होनी चाहिए। दल-प्रणाली 
के शोपन के लिए यह अत्यावश्यक हूँ कि दकू राजनोति में योग्य और जन-भावना से प्रेरित 
नागरिकों का अधिक सक्रिय योग हो । जनता के लिए सद्दी ढंग की राजनीतिक शिक्षा तथा 
निष्पक्ष पत्रकारिता छोगो को छोकत्रत्र के आदर्श की प्राप्ति के छिए अग्रसर कर सकते हू 

खिजविक ने दल-प्रणादी की हानियो के दूर करने या फम करने के लिए कुछ 
प्रियात्मक उपचारों का सुझाव दिया हैं ।१ उतका कथन है कि ये सद उपचार आशिक रूप में 
राजनीतिक और आशिक रूप मे नेतिक हूं। राजनेतिक उपचार स्वभावत: सरकार के विभिन्न 
झूपो के अनुसार भिष्न रूप के द्वोगे। प्रथमत: उनका सुझाव हूँ कि यदि प्रधानीय रूप को सरकार 
के ज्धीन प्रधान फा चुनाव विधान-सभा के सदस्यो द्वारा हो और सहायक प्रबंधक अधिकारी 
दल-्यधनों से स्वतत्र होकर कार्य करें तो सरकार पर दल का बहुत-सा प्रभाव कम हो जायगा। 
हद्ित्तीयतः, पार्लामेद्री रूप को सरकार में विधान-तिर्माण और प्रश्मासन के कतिपय मामलों 
को दछ-प्रणाली के नियश्रण से हटाया जा सकता है | उदाहरण के छिए, विधान-निर्माण की 
तयारी को मप्रि-परिपद्‌ की बजाय पार्लामेट्री कमेटियो को सौंपा जा सकता है,एसे विभागोंके 
अध्यक्ष, जिनमें प्रशिक्षित कुझछता ओर विद्विप्ट ज्ञान की आवश्यकता होती है, मप्रिपरिपद्‌ 
के साथ हो रिटायर नही हो जाने चाहिए, और यदि आवश्यक हो तो दल के बाहर से भी 
उनकी नियुवित को जानी चाहिए । तृतीयत', यह परपरा स्थापित की जा सकती है कि 
भप्रियों को इसछिए पद-त्याय करने की आवश्यकता नही कि उनके द्वारा प्रस्तावित विधान- 
निर्माण के उपाय अस्यीकृत हो गए हूँ । उन्हें कैवछ तभी पद-स्याग करना चाहिए, जब विधान 
शभा के प्रतिनिधि भवन में उनके विस्द्ध अविश्वास का प्रस्ताव स्वीकार हो जाय । अन्ततः, 
छोकमत (ग्रहण) की विधि, मर्यादित सीमा तक भी, दल-प्रणाली के खतरो को किसी हृद 
ठक कम कर देगी । न्‍ा 


द्वि-दल बचाम बहु-दछ प्रणाली” 


(एपाढ प४०-रिब्ाएए ६5. कैजिएए० ऐश 5507) 
ड्ि-दल प्रणालों (7४०-एशथाए 3४घथा३) :--किसी राज्य में दो था 
अधिक भी दछ हो सकते हूँ | जब दछो वी सख्या कैवछ दो होती है, तो उसे द्वेघ 
या दि-दल प्रणाठों कहते हें । जहा दो दछो से अधिक दल होते हे, उसे बहु-विध या बहुंदर 
प्रणाली कहने है । इग्लेंड में दवि-दल प्रणाली १७-वी सदी मे उत्पन्न हुई थी और उसके वाद 
एणयूकरत्मव्पछ थे 0०३घ० 9. ७00-603. 


हड२० राजनीतिक.विज्ञान के सिद्धान्त 


दो सौ वर्ष तक-केवल दो दल कार्य करते रहे | पहले वह दक /४)४४28 (उदारमतवादी ) 
और "0०765 (अनुदारमतवादी) और बाद में उदार (7/9७7&/5) . और 
भनुदार ((0परडटाए2पए८5) कहछाएं । कितु -इन प्रधान समूहों के 
अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले छोटे और स्थायी संधों की उपस्थिति की यह नष्ट 
नहीं करते | जब ये दल उत्पन्न हुए और शक्तिशाली बने, तो उस अवधि में सामाजिक और 
आशिक जीवन की समस्वरता ने ट्वि-दल प्रणाली में सुदृढ़ योगदाव किया। वर्तमान में, 
लिवरलू दल का अंत हो जाने से मजदुर-दल (>,870पा 2779) ने उसको 
जगह ले छी है । १९०६ में उदार दर (06 2०779) की पार्लामेंट में 
३७६ सीट थीं। १९४३ में इसकी २० सीट थीं और आज तो और भी कम हूँ, इसलिए, 
यह कल्पना करना भूल है कि इंग्लेंड में इस समय तीन दल हैं । ब्रिटिश संविधान ह्विनदल 
प्रणाली के अधीन बढ़ा और वना है और इसलिए इसकी कार्यशीलता की प्रवृत्ति उसकी रक्षा 
एवं स्थिरता की है । फलस्वरूप, जिस ढंग से दल-प्रणाली का कार्य इंग्लेंड तथा उन देक्षों में 
होता हैँ, जिन्होंने इग्लेंड की पा्मिंद्री ढंग की सरकार का. अनुकरण किया है, उनमें केवल 
द्वि-दल प्रणाली ही विद्यमान है ।१ _ ह 
इंग्लेंड तथा: उपनिवेशों में जिस ढंग की दछ सरकार का चरन है, उसका सार यह 
है कि निम्न सदन (,09४७/ (४४०77067) में जिस दल का बहुमत होता है, वह 
सरकार का निर्माण करता है और उसका नेता प्रधान-मंत्री बनता है। मंत्रि-परिपद्‌ शासत 
के प्रबंधक के रूप में संघटित होता है और अधिकांश विधान-निर्माण को वही आरम्भ 
करता है। मंत्रीगण लोक-सभा के प्रति उत्तरदायी होते हूँ, जिसका अर्थ यह है कि जब तक , 
निम्त सदन का उनमें विश्वास रहता है, वह अपने पद पर बने रहते हैं। उसका विश्वास 
खो देने पर, वैधानिक रीत्यानुसार, उन्हें पद-त्याय करता ही पड़ता हैं। इस पर दोनों 
में से एक बात हो सकती है) या तो विरोधी दल पद-प्रहण करता है बशर्ते कि निम्न सदन में 
उसे वहुमत प्राप्त हो, अथवा, अधिक सामान्य रूप में, प्रधान मंत्री पार्लामेंट को भंग 
करने के लिए कह सकता है, जब आम चुनाव होते हैं और निर्वाचिक मंडल का आदेश प्राप्त 
किया जाता है । इसके वाद निम्न सदन में जो दल बहुमत में आता है, वह सरकार 
बनाता हूँ के है 
बहु-दल प्रणाली (3/णाफञ८४ ९87ए 578८०) :--महाद्वीपीय योरोप के 
अधिकांश देशों में, विशेषत: फ्रांस में, बहु-दल प्रणाली है, जिनकी संख्या कमी-कभी १७ से 
२० तक हो जाती हूँ। इस दिशा में फ्रांस के वाद भारत का द्वितीय स्थान है. और वहु-दल 
प्रणाली वस्तुतः गुट्ठबंदी होती है | जहां दछों की बहुत बड़ी संख्या हो, वहां उन्हें 'दल' का 
ताम देकर झुठलाना मात्र है। वस्तुस्थिति यह हैं कि वह तो राजनीतिक समूह है । 
कितु अंतर केवल नाम का ही नहीं है। द्वि-दल तथा दल या समूह प्रणाली की कार्य- 
शीलता में आधारभूत अंतर हैं। जब समूहों की एक बड़ी संख्या होगी, मान लीजिए १९ या 
२०, वो वहां ऐसे सुदृढ़ बहुमत वाला दल नहीं हो सकता, जो स्थिर सरकार का निर्माण 
करने योग्य हो। बहुमत कैवलसमूहों को मिलाने से ही प्राप्त हो सकता है, जिसे गुड्ढ (8]0८): 
कहते हैं। विभिन्न दक समूहों में से एक श्रेष्ठ नेता को चुना जाता है और वह मंत्रि-मंडल 
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क्री रचना करता है। संभावित प्रघान-मंत्री जन्‍्य समूहों के ऐसे नेताओं से वार्ताछाप कर्ता 
हैं, जिससे कार्यश्ञीछ बहुमत एकत्र हो सके। यह परस्पर सौदा तथा समसौता करने का 
मामला हूँ। इस प्रकार, बहु-दल प्रणाली के अधीन प्रत्येक मत्रिग्यरिषद्‌ सयुक्त-्मत्रिन्मंडड 
होता है। कोई भो मप्रि-्मडल, जो भिन्न विचार वाले समूहों में रममोते के फलरूप बना हो, 
बह निश्चित रुप से किसी भी छोटे मे बहाने पर दूट जायगा। न हो मप्रियों पर पार्छामेट के 
तईं भरित तथा अनुशासन की शर्तें होतो है। वहा कोई सर्देमान्य दछ-नेता नही होता, जो 
उन्हें परस्पर बांध सके । प्रत्येक मप्री संभावित प्रधान मंत्री होता हैँ । इस विधि से बने हुए 
मत्रि-मइछ अत्यधिक क्षोण और अस्िर होते हूँ। एम. द्वियाड ने एक अवसर पर उल्लेस 
किया था कि जिस दिन कोई फ्रासीसी प्रधाव मती पद-ग्रहण करता है, उसी दिन से उसके 
सहयोगियों में से कोई-एक उसके पतन को तंयारियों का आरंन कर देता है * 
द-दल प्रणाली के पक्ष में तक (/78ुप070०॥8 मे 4७0०7 ० पल प५४४०- 
9279 9950८॥॥):-द्वि-दछ प्रणाली का मुख्य गुण यह्‌ हूँ कि इसके अधीन बहु-दल प्रणालो 
की अपेक्षा अधिक स्थायी और सुदृढ़ मश्रि-मंडछो की स्थापना का विश्वास होता है । सभी 
मंत्री एक अफेले दछ से लिये जाते है, जो विधान सभा में बहुमत के साथ आता हूँ। यदू 
राजनीतिक सम-त्वरता उन्हें सुनंगठित करती है और कार्यकर्ताओं की उत्तरदायिल्॒पूर्ण 
टीम बना देती है । वह अपने सम्मानित नेता की अध्यक्षता में उददेदय की एकता के बे पर 
राजनीतिक सेल खेलता हूँ। वह सगठित रूप में गिरते और उठते हूँ और मत्रि-मडल जिस 
नीति को आरभ करता हैं, उसके लिए व्यक्तिगत ओर सामूहिक रूप में उत्तरदायी होते हूँ 
ओर उसऊा पालन करते है । उनकी शक्ति एक छोह-दड के समान होती है। वहु-दल प्रणाली 
के अधीन प्रत्येक मं त्रि-्मढछ सयुक्‍त मत्रि-मढल होता है, जो भिन्न मत के राजनीतिक तत्वों 
का सम्मिथण होता है और जिसमें सिद्धात रूप में कोई भी वात सर्वमान्य नही होती । भिन्न 
समूद्दों के नेता कार्यश्चीछ समझौते के लिए केवलमात्र सहमत होते हे । इस तरह का मत्रि- 
मंडल आए दिन अपने अस्तित्वके लिए अनिश्िचत रहता हैं। बहू उस काछ तक मिल-जुछ कर 
कार्म करते हैँ, जब तक उन्हें सहमत रखा जा सके । उनकी झ्क्ति एक लोहे की जजीर जैसी 
हूँ, जिसमें कई कड़ियाँ होते हूं । जैसे द्वी वह कड़ियाँ ढीली पडती हे, सारी जजीर बिखर 
जाती है । इसी प्रकार, जब एक भी सम्मिल्ति समूह निकल जाता है, तो सरकार खत्म हो 
जाती है। उदाहरणायं, फांस में, ८७ ०और १९३४के बीच कुछ ८८ मत्रिमडल बने,जिनकी 
औसत आयू ९ मास से कम थी । उसी अवधि में, इग्छंड में १८ मत्रि-मंडल बने, जो ओसतन 
तीन से साढ़े तीन वर्ष तक रहे । इसका स्वाभाविक परिणाम यह है कि “फ्रास को सरकार अस्त 
व्यस्तता और विनाश को लिये हुए, एक के बाद दूसरी जल्दी सेवदलती हुईं गौर भौंचका कर 
देनें वाली नीतियों के उत्थान और पतनके नाटकीय क्रम के सिवा कुछ नही ।/ * जब सरकार 
का जोवन अल्प एवं चिताजनक हो तो दीघंकालिक योजना को नीति नहीं बनाईजा 
सकती दीर्घकालीन योजना वही सरकार वना सकती हूँ, जो उचित दीर्ष-जवधि तक पद 
पर बनी रह सकती हो, और यह केवल द्वि-दल प्रणालो में हो समव है। 
द्वि-दऊ प्रणाली वास्तविक अर्य में प्रतिनिधि सरकार की रचना करती है। ऐसी विधि 
4. उ>भे, ऐए-कण्लाआ८७ घंय (घं5७, ए. 56 
2. 088४- ०० ८ं॥ ए. 470 न 
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केवल यही प्रदान करंती है, जिससे निर्वाचक चुनाव के समय प्रत्यक्षत: सरकार को चुनते 
हैं । दोनों दलों के सुनिश्चित कार्यक्रम होते हैं और उस आधार पर निबचिक-मंडल को 
सीधे अपील की जाती है। निर्वाचक कार्यक्रमों में से एक का चुनाव करते हैं और उस दल के 
विपय में निर्णय करते हैं, जिसने अधिकार में आना होता है । वहु-विधि समूहों में कोई दल 

: संगठित नहीं होता । कभी-कभी विधान सभा के बाहर भी उनका कोई संगठन नहीं होता । 
उनके पास निर्वाचकों के समक्ष रखने के लिए कोई कार्यक्रम भी नहीं होता । निर्वाचक - 
व्यक्तियों को मत-दान करते हैँ और कार्य केमों के लिए नहीं । उन्हें यहां तक पता नहीं होता 
कि सरकार कौन बनाएगा । एक-दलू सरकार वस्तुतः सहमति और आलोचना द्वारा 
बनती है। यह छोगों की स्वीकृति होती है कि जो बहुमत को सरकार-निर्माण करने 
की सुविधा प्रदान करती है। दुसरा दल विरोधी दल बन जाता है। कितु द्वैध दल-प्रणाली 
विरोधी दल को सरकार विपयक संबंधों की दिशा में सर्वाधिक व्यवस्थित और उत्त्रदायित्व- 
पूर्ण बनाती है । सरकार की आलोचना समूह प्रणाली के अधीन जैसी की जाती है, उसकी 
अपेक्षा अधिक शिष्ट और संयत हो पाती है । दोनों दलों के नेता समयानुकूल कार्य करते हूँ 
और भीषण प्रश्नों पर समझौता करने की चेप्टा करते हैं। एक लेखक का कहना है कि इंग्लेंड 
का प्रधान मंत्री विरोधी दल के नेता को उसकी पत्नी से भी अधिक पहचानता है । यह एक 
संगठित विरोधी दल होता है, जिसका कार्य सरकार की आलोचना करना है और मंत्रि-मंडल 
दल को पद से हठाने की दृष्टि से उसके विरुद्ध मत-दान करना है । 


अनेक समूहों की विद्यमानता में संगठित विरोध नहीं होता । उस दशा में यह प्रभाव 
का प्रइन वन जाता है; यहां तक कि मंत्रि-मंडल के सदस्य भी कम या अधिक विभिन्न 
अवसरवादी लक्ष्यों द्वारा ही क्रियाशील होते हैँ । “यहां तक कि यदि वह व्यक्तिगत रूप में 
परस्पर मिले रहते के लिए दृढ़-मत भी हों, तो भी उनका पृष्ट-पोपण करने वाले समूह 
विपरीत-मत से परिपूर्ण होतें हें । उनके कारण विश्वस्त समर्थन असंभव हो जाता है, और - 
एक हो रात में सारी स्थिति वदल सकती हैँ अथवा सारे समूह भंग हो सकते हैं ।” $ 

लास्की, दध-दल प्रणाली के लाभों को संक्षेप में इस प्रकार कहते हैं, 'केबलूमात्र 
यही एक विधि है, जिससे छोग निर्वाचन के समय प्रत्यक्षतः अपनी सरकार को चुन सकते 
है । यह उस सरकार को इंस योग्य करती हैं कि वह अपनी नीति को संविधि-पुस्तक 
(5200०८-४०0]:) में परिणत करे । यह अपनी सफलता के परिणामों को प्रकट 
एवं समझने योग्य बनाती है । इससे तत्काल ही वैकल्पिक सरकार का आविर्भाव 
हो जाता है ।/ 

बहु-दल प्रणाली के पक्ष में त्तक (679 07098 वा। ज्विएठप ० ता ४एएपं- 
[0०-7?०749५ 8958670 ) :---तिस पर भी, ह्वि-दल प्रणाली की हाल हो में कड़ी आलोचना 
हुई है। उदाहरणार्थ, स्व. प्रो. राम्जे मर ने अपने प्रंथ में इसकी घोर निंदा की हैं।* उनका 
कथन है कि द्वि-दल प्रणाली ब्रिटिश सरकार में पाए जाने वाली सबसे भयंकर बुराइयों 
का कारण हूँ। राम्जे मूर के मतानुसार द्वि-दल प्रणाली में विधान-सभा के सम्मान को नष्ट 
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कर दिया हैँ ओर मतप्रि-मठलछ की तानाशाही को उप्नत कर दिया है। यह बदुमत को 
स्वेच्छाचारिता है, जो अल्प-सख्या के द्वितो को उस समय तक कुचले रहती है, जब ठऊ उसे 
बहुमत प्राप्त रहता हूँ ॥ उदको धारणा थी कि सच्चे लोकतंत्र में विचार-स्वातश्य और सद 
प्रकार के मतो का उचित प्रतिनिधित्व समाविष्ट होता हू । द्वि-दल प्रणादी के जधौन निर्वाचको 
की इच्छा दोनो दछो में से एक के सपूर्ण राजनीति कार्यक्रम को स्वीकार या अस्वीकार 
करने भर की रह जाती हूँ। अन्य कोई विकल्प नही होता । यह कद्धा जाता हैं कि जाथिक- 
हितो की बहुरूपता के याथ आधुनिक राज्य का एक जदिल आऊार होता हैँ । तदनुसार, 

यह आयउर्यक है कि इन सब स्वा्यों का उचित प्रतिनिधित्व हो। देख के रामनीतिक जीवन 
को दो दछों में विभाजित कर, अनेक हितों को प्रतिनिधित्व प्रदान नही किया जा सकृता। 
बहुल प्रणाडी अधिक छोच और गतिशीछता प्रदाव करती है और विभिन्न विचार के 
समूहों को परत्पर सगठित होने का अवसर प्रदान करतो है। “यह राष्ट्र को आपस में न 


इसके अतिरिक्त द्वि-दल प्रणाली “अनुयायियों और नेताओ दोनो में विवेकपूर्ण 
प्रशता और चयन के स्थान पर अंब-मक्ित की प्रतिप्ठा करती है ।” यह प्रवल स्वार्थी हितो 
और दछ पक्षपातों की रचना करती है। अत्यधिक कठोरता और अनुशासन विचार-स्वातत्य 
की उपेक्षा करता है और 'लूट' प्रणाली को प्रोत्साहन देता हूँ । 

निष्कर्ष--यहु-दल प्रणाली के चाहे जो भी गुण हों नौर भछे ही वह छोक-भावना 
के वास्तविक विभाजन फो कितना ही सही-सही प्रकट करती हो, तिस पर भी यह क्रियाशील 
आदर्श के रूप में कार्य नही कर सकती । प्रशासन की सब से बडी आवश्यकता उसमें अनि- 
श्चितता का अभाव हूँ। किसो भी प्रवधधक को इस योग्य होता चाहिए कि वह नीति की 
व्यवस्थित योजना के अनुसार निरतर अपना मार्ग बनाता चला जाय। इसके छिए मुदृढ़ 
सरकार का निर्माण करने के लिए स्थायी बहुमत होना चाहिए। “विपरीत द्ञा में, 
विधान सभा का प्रबंधक पर इतना अधिक जकुश होगा कि प्रबंधक बडे-बड़े कार्यों की योजना 
नहीं बना सकेगा ओर जिस समय को उन कार्यों की योजना पर लगाना चाहिए, चह उन 
स्थितियों को सभालने में ऊग जायया जो ज्यो ही काबू में आयगी, त्यों ही बेकाबू भी 
हो जानेंगी ।/ ९ 

एक-चल प्रणाली (गष्टो६-एथा+५ 89४67)--प्रथम विश्व-युद्ध के तत्काल 
बाद ही एक-दल सरवार की प्रणाली अस्तित्व मे आई। सब से पहले रूस ने इसका प्रयोग 
किया धा। इटछी और घर्मनी ने उसके वाद प्रयोग किया। एक-दछ सरकार सर्वाधिकार- 
बादी ढंग का राज्य होता हैँ और सरकार की सारी जधिकार-शक्ति एक अखंड 
'सजनीतिक दल में झेंद्रोमूत होती है। इटली में फासिस्ट दकछ की सरकार थी; जर्मनी 
में नेशनल सोशछिस्ट दछ; रूस में वह दर नियत्रण-श्वकति में था, जिसे कभी बोल्शंविक 
कहते थे, कितु अब तो वस कम्यूनिस्ट कहलाता हूँ ।/* एक-दल प्रणाली के अघीन 
सत्ता-सपन्न दल जन्य दछो की विय्यमानता को सहन नहीं करता । यह उल्लेख किया गया 
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हैं कि सोवियत संघ में अन्य दल हो सकते हूँ, कितु केवल इसी शर्ते पर कि एंक जो अधिकारा- 
खूढ़ है और दूसरा जेल में ।” १ 


गवर्नमेंट' ३, मैंट' | 


प्रो. अर्नेस्ट वार्कर ने अपनी पुस्तक “रीफ्लैक्शन्ज़ आन गवर्नमेंट” में एक-दल प्रणाली 
के रूपों तथा चरितों का विशद एवं वहुमूल्य विश्लेषण किया हैं। उसमें इटली, जर्मनी और 
रूस की तानाशाही में समानता के कतिपय भाव स्पष्ट दिखाई देते हैँ। प्रत्येक दशा में, एक 
दल अन्य सब दलों को परास्त करने और प्रशासन पर अधिकृत होने में सफल हुआ है। इच 
दलों में जनतंत्री ढंग के दलों जैसी कोई समानता नहीं होती । एक-दल प्रणाली “जब यह 
जनता के सभी वर्चों में से अपनी भरती करती है, तो यह स्वत: दूसरों का निषेध करने 
वाली और घर्माध्यक्षों द्वारा नेतृत्व की जाने वाली व्यवस्था' या चयन होता है ।/* दल 
“४ तनाशाही और राज्य का अधिक्नत प्रतिनिधि होता हैं। समाज और आशिक ढांचा 
उसकी प्रभता में होते हें और रूपांतरित हो जाते हैं, यद्यपि रूपांतर की सीमा उसके साधन 
हारा भिन्न हो सकती हैं ।/? इटली और जमेनी में उक्त कथन के आधार पर नेतृत्व 
का सिद्धांत एक स्थापित तथ्य था । “यह न केवल दल के विधान की अच्तर्दृष्टि हैँ, प्रत्युत 
उसके सिद्धांतों की भी है ।”* वहां क्यों और कैसे का कोई प्रश्न नहीं था । उत्तरदायित्व, 
अनुशासन, और पुनीत शासन एक-दल सरकार के नारे थे। नेता की आज्ञों का पालन करना 
पवित्र कर्तव्य था और उसे अनुशासन और प्रचार की कलाओं द्वारा कड़ाई के साथ प्रचलित 
किया जाता था । मुसोलिनी ने आत्म-कथा में आदि से अंत तक स्वयं उस भाव को इन शब्दों 
में व्यक्त किया है, “मेरा आदेश”, “मेरा निर्देशन, “मेरा विवेक. और न्याय”, “मेरा 
दुर्देमनीय प्रभुत्व /**४ दल और सरकार के लिए मुसोलिनी का ही प्रथम और अंतिम 
शब्द था। 


शुरू-शुरू में, हिटलर और मुसोलिती दोनों ही लोक-प्रभूसत्ता, विचार-स्वातंत्रय, 
और प्रवंधक अधिकारी की शक्तियों में कड़ी मर्यादा के समर्थक थे । कितु दोनों ने फासिस्ट 
विरोधी या नाज़ी विरोधी विचार या क्रिया की प्रत्येक अभिव्यक्ति का अविवेकपूर्ण दमन 
किया और जनता को जनतंत्री व्यवस्थाओं द्वारा अपना शासन- करने के अधिकार से 
वंचित किया और प्रवंध अधिकार को हथिया लिया। किसी-त-किसी बहाने सब दलों का 
अंत किया गया और जन-मत को एक वनाया गया । हिटलर ने ६ जलाई, १९५३ को सगर्व 
घोपणा की थी, कि “राजनीतिक दलों का अब उन्मूलन हो गया है। यह एक ऐसी ऐतिहासिक . 
घटना है, जिसके महत्वपूर्ण और दूरदर्शी प्रभावों को अनेक दहाओं में अभी तक सब ने 
महसूस नहीं किया। हमें अब जनतंत्र के अवशेपों से पिंड छुड़ा छेना चाहिए, विशेष रूप से 
मत-दाव और बहुमत द्वारा निर्णय की प्रणाली से...अब दलू (नेशनल सोशिलिस्ट ) ने ही राज्य 
का रूप धारण कर लिया है ।” उसी वर्ष के नवम्बर में जो चुनाव हुए, उसमें रीक्षस्टैग (जर्मनी 
की छोक सभा ) के लिए उम्मीदवारों की अविरोध नाजी-सूची देशके समक्ष रखी गई और 
2. ऐडाफटा, एिटीबएपंणाड ०म् ए०एथ्थाग्राट7, छ. 29. 
3, (कशएतबऋटॉ2735, 09. ०६. 9. 43 


4. फ्रैडाऐट, 59- लंप., छ- 298 
3, 23 ला€पे घ. (0०:८० रिटटटय६ एव्रीघंटथ 7मृ०प्र0, 9. 479 


दल्म्यबाली ड्र५्‌ 


सब का वैध चुनाय द्वो यथा । एक माय बाद जब सर्वेननाडी रीयस्टैग का साढ़ें साठ मिनट 
के छिए अधिवेशन दुथा तो उक्त विचार पराऊाप्टा तक पहुच दया । यह अधिवेशन केबल 
अफसरों के चुनाव के रहिए हुआ या । सरकार ने मठ के लिए कपनी सूची उपस्थित की और 
६५६९ सा कर्मीओो वाछे स्त्री/वि सूचना में खडे हुए और एक साथ बंठ गए । और उपरात 
ममग्रतापूवंक अपने-नपर्न कार्य पर चले गए।१ इसलिए एकनदछ सरप्रार सर्वाह्ारा 
दाज्य की पर्मायवात्री हैँ 
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४२८ राजनीतिक विज्ञान के सिद्धान्त 


अपने नियमों का प्रयोग करने और अपने कोपों पर नियंत्रण करने की निश्चित शक्तियां 
प्रदान करता है । 

दोनों के बीच, दूसरा कितु महत्वपूर्ण अंतर कद्रीय और स्थानीय सरकारों द्वारा पूर्ण 
किये जानेवाले कृत्यों के विषय में है। मेकाइवर* के अनुसार हत्यों के तीन प्रकार हैँ, जिन्हें 
राज्य पूर्ण करना चाहता है। प्रथम अवस्था में, कुछ ऐसे कृत्य हैं, जो संपूर्ण समुदाय से संबंधित 
हूँ और उसे प्रभावित करते हैं, और वह राष्ट्रीय महत्व के हैं । इन कृत्यों में यह सम्मिलित 
है : युद्ध और शांति के विषय, आयात-निर्यात कर, नागरिकों के अधिकारों तथा करें्यों 
का निश्चय करने वाले कानून-निर्माण, चलार्थ, बेकिंग और विनिमय, संवाहन और याता- 
यात के साधन, इत्यादि । ये सब कृत्य केंद्रीय सरकार के अधीन होंगे । दूसरी प्रकार के कृत्य 
वे हैं, जो व्यापक स्वरूप के हैं, कितु “जो योग्यतायूर्वक अपने संपादन अथवा अन्य आधारों 
पर स्थानीय अधिकारियों से सहयोग की अपेक्षा रखते हैँ, और जो केंद्रीय सरकार द्वारा 
नियंत्रित प्रणाली के अंतर्गत कार्य करें । इन ढृत्यों में न्‍्याय का प्रशासन, पुलिस संरक्षण, 
गरीब और असहाय की रक्षा, शिक्षा, सफाई, और अन्य अनेक कार्य-कछाप सम्मिलित हैं। 
स्थानीय अधिकारी केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित-सामान्य विधियों के अनुसार और उसुकी 
ओर से इन छृत्यों को पूर्ण करते हैं। अंततः, कुछ ऐसे कृत्य हैं, जो प्रदेश-विश्येष से संबंधित 
होते हैं; उदाहरणार्थ, पानी की पूर्ति, अस्पतालों और वाचनालयों की रक्षा, सार्वजनिक 
उपयोगिता की सेवाओं को चलाना, जैसे, बिजली, ट्रामें या बहु-विधि आवागमन के साधव। 
इन सेवाओं का स्थानीय आवश्यकताओं से संबंध हे और यह युक्तिसंगत जान पड़ता:है 
कि उस प्रदेश का उन पर प्रत्यक्ष एवं न्‍्यायपूर्ण नियंत्रण होना चाहिए । इन कृत्यों के लिए 
स्थानीय अनुभव और स्थानीय विस्तुत ज्ञान की आवश्यकता है। इस प्रकार स्थानीय सरकार 
का वह स्वरूप हो जाता है कि जिसे हम भारत में स्थानीय स्व-शासन या सरकार कहते हैं, 
यद्षपि स्थानीय स्व-शासन समुचित नामकरण नहीं है। 

जो भी हो, केंद्रीय और स्थानीय सरकारों के कृत्यों को कठोरत्ापूर्वक अछग कर देना 
संभव नहीं है ) “स्थानीय हित विभिन्न परिमाण में राष्ट्रीय हित्तों में घुछ-मिल जाते हैं ।” * 
वस्तुत: यह स्वंया उचित जान पड़ता है कि जो प्रहत अत्यावश्यक रूप में उस इलाके से 
संबंधित हों, उन्हें यथासंभव स्थानीय सरकारों के नियंत्रण में ही रखना चाहिए। कितु यह 
नियंत्रण कदापि निरंकुश नहीं हो सकता क्योंकि कुछ स्थानीय छृत्यों के पालन में राष्ट्रीय 
हितों का समावेश होता हैँ । शिक्षा और सफाई जैसे विपय यद्यपि स्थानीय स्वरूप के हैं, 
तथापि उनका राष्ट्रीय महत्व है और केंद्रीय सरकार उनके विपय में निश्चित नहीं रह 
सकती । इसलिए स्थानीय सरकार की समस्‍या में केंद्रीय और स्थानीय सरकारों के छत्यों 
के वीच गहरी रेखा खींचने की नहीं है । जैसा कि मेकाइवर का कथन है, वास्तविक 
समस्या “स्थानीय सरकार को वास्तविकता और उत्तरदायित्व के विषय में तत्काल 
भरोसा प्रदाव करने की है “३ जब तक स्थानीय संस्था अपनी शक्तियों के बाहर नहीं 
जाती अथवा किसी भीषण असावधानी की दोषी नहीं होती, केंद्रीय सरकार उसके कार्य 
में हस्तक्षेप नहीं करती । प्रो. जेंक्स का कथन है,“जब तक स्थानीय अधिकार-शक्ति कानून 
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स्थानीय सरकार ड२९ 


की सोमाओं के उन्दर रूदृते हुए मुचार-रूपेथ अपना कायं सपाइन करती है, मह कार्य 
संपादन चाहे, कितना ही गत बयों ने हो, केंद्रीय सरशार को उस गछती के कारप 
नुकसान उठाने बाछे छोगो की ध्रार्यना पर भी उसमें दृस्तक्षेप का छोई अधिकार नहीं है।' 

स्थानीय सरकार के कृत्य (+घ्राट005 04 ॥.0०४ 00 एटय]शा। ] 
स्थानीय सस्याओं के हृत्यों के दो वर्ग हो सऊते हूँ : जनता को प्रत्यक्ष सेवाएं, और 
अप्रहयक्ष इत्य ] अप्रत्यक्ष इृत्यों के दधीन स्थानीय संस्थानों को अपने सदस्यों वा निर्वाचन 
करना द्वोता है, काननी सठाह-मशबिरा और उस पर अमछ करना द्वीता है, करारोपण के 
शिए सपत्ति का निर्धारण करना होता है, स्वानीय कोपों की यीौजना, नियत्रण और निरीक्षण 
करना हुंता है । प्रत्यक्ष धंवाओ के जधोन जिन कृत्यों का पाठत किया जाता है, वह जब 
कल्याण के द्वितों को दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं और तीन समूह में उपविभाजित हू : 

(१) साह्कृतिक विकास से सबधित इत्य । इस सूची में यह इृत्य सम्मिलित हैँ : 
शिक्षण प्रदान करना, कस्बे या नगर की योजता द्वारा वातावरुण का नियप्रण, चित्र- 
घालाओं, अजायबघरों, सिड़ियापरों, वाचनालयों ठथा छोफ-मवोरंजन क्षे अन्य स्पानों 
की रक्षा ओर सद्दायता करना । 

(२) सामाजिक और भौतिक झृत्य । स्थानोम सस्याएं सफाई की देस-नाछू करती 
हूँ, सफाई के छिए नाछियो तया सफाई के सरक्षण की समुचित व्यवस्था और सार्वजनिक 
स्वास्थ्य की रक्षा हेतु अन्य आवश्यक जवस्पाओ की रचना करती हेँ । इसी से सवधित 
रोगों और महामारियों के विस्तार को रोरने के लिए चिकित्सा सहायता तया कस्प प्रवधों 
का भी आदिश है । इसके वाद सड़क बनाने, रक्षा करने ओर उनकी मरम्मत करने, 
बाजारों और सर्वेसाधारण मार्गों पर रोशनी करते, आय तया अन्य दुर्घटनाओ से स्थानीय 
रक्षाप्रबंध और व्यापारिक व्तुओ के आवागमन का निमत्रण जाता है। 

(३) तीसरी सूचो के इत्यों में दिम्त सेवाओं का आदेश हूँ : जल-पूति, शक्ति, 
रोशनी और सार्वजनिक सवाहन का प्रबंध । कूड़ा-कर्कट एकत्र करता ओर हटाना ओर 
स्वाल्थ्पकर वानारों द्वारा साथ-यूति के नियमन । 

कुछ मुख्य स्थानीय सस्थाएं कतिपय खादंजनिक उपयोगिता की सेवाएं भी प्रदान 
करती है, जैसे, जल-पूति, गेम, विजछी को रोशनी, वन या द्रामों के प्रवथ । इग्लेंड तथा 
अमरीका में स्थानीय सस्याओं के कार्यूकछापी में उल्ेखनीय विस्तार हुआ हूँ । किसु भारत 
में इन कृत्मों का क्षेत्र कुछ सीमित ही है । ऐसी महत्वाकक्षी नागरिक योजनाओं को अपनाने 
में, जिनका आद्रय कछात्मक, सास्कृतिक और आविक कार्यकलछापरों झा उत्कप करना दी, 
इन स्थानीय सस्थाओं की रचना करने वाछे विधेयक उचित क्षेत्र प्रदान नही करते । 

स्थानीय सरकार के छान [:4097048८३ 0 4,00८ 00एटामटा) 
जिम देशो में छोकतत्री शासन-प्रणाली है, उनमें कस्यानीय सरकार की व्यवस्था उत्तम 
कार्य कर रही है। मह कई देधों का बनुनव है कि स्वादीय उनी मामलो के विपय में समुचित 
दंग से सगठिव स्थानोय यरफ़ार द्वी सर्वाधिक सुंदर अ्शासन कार्य करती हूँ। मुख्यतः 
निर्वाचित प्रतिनिधियों से सघदित प्रतिनिधि संस्याओं द्वारा उस प्रदेश के अधिवासियों के 
स्पानीय मामछों का तियमन ओर प्रशासन करना स्थानीय उरकार का अर्य है। डी. तोकेतली 

. [लक ल्‍ड्डोफ [.०वगे एकलाफ्प्पध्या, 9. ॥5 
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का कथन है कि नागरिकों की ये स्थानीय सभाएं “स्वतंत्र राष्ट्र की शक्ति का निर्माण करती 
हूँ। विज्ञान की शिक्षा के लिए जो महत्व प्राइमरी स्कूलों का है, वही स्वाथीनता का पाठ 
पढ़ाने के लिए नगर-सभाओं का है। ये सभाएं जनता को स्वाधीनता प्राप्त कराती हैं और 
मनष्यों को शिक्षा देती है कि कैसे स्वतंत्रता का उपयोग करना चाहिए और कंसे उसका 
आनंद उठाना चाहिए। कोई भी राष्ट्र स्वतंत्र सरकार की प्रणाली की स्थापना कर . 
सकता है, कितु म्युनिसिपल व्यवस्थाओं की भावना विना उसे स्वाधीनता की भावना 
प्राप्त नहीं हो सकती।” स्थानीय संस्थाएं प्रशिक्षण केंद्र का काम करती हैं और यहां पर 
प्राप्त किया हुआ अनुभव और ज्ञान केंद्रीय सरकार के विस्तृत क्षेत्र में सर्वोत्तम ढंग से प्रयोग 
किया जा सकता है । लछास्की का विचार है कि सरकार के अन्य किसी भी भाग की अपेक्षा 
स्थानीय सरकार संभवत: अधिक मात्रा में शिक्षा प्रदान करती है ।* यह नागरिक कतंब्यों 
और उत्तरदायित्वों की भावना उत्पन्न करती है और नागरिकों में सामान्य हितों के लिए 
सामान्य प्रशासन की सहयोगी भावना को उन्नत करती हूँ । 

जब प्रशासन-विपयक सभी समस्याएं केंद्रीय समस्याएं नहीं हूँ, तो इसका स्पष्ट 
सार यह है कि सरकार के उत हृत्यों को, जो देश के एक सीमित भाग के अधिवारसियों को 
मुख्यतः अथवा पूर्णरूपेण प्रभावित करते हूँ, समुदाय के इसी भाग के नियंत्रण में सौंप देना 
चाहिए। स्थानीय परिचय प्रशासन कार्यकलाप में एक दूसरे के अनुकूल ढालने की प्रवृत्ति 
पैदा करता हैं, क्योंकि उस दशा में सामान्य उद्देश्यों और सामान्य आवश्यकताओं की चेतना 
विद्यमान होती है । लछास्को कहते है, 'पड़ोसीपन हमें उन हितों के विषय में आपसे-आप 
सावधान कर देता है, जो अन्यों की अपेक्षा अधिक प्रत्यक्ष रूप से हमें प्रभावित करते हें ।* 
केंद्रीय सरकार बहुधा इन हितों से उपराम होती हूँ और यदि कभी वह उनमें दिलचस्पी 
ले भी ले तो उसकी कार्यकारिता ऐसी छालफीताशाही की होती है जिससे तत्काल 
कार्य-पूर्ति की आवश्यक योजनाओं में अनावश्यक देरी हो जाती है । जो प्रशासन स्थानीय 
नहीं, वह स्थानीय छोकमत् के प्रति प्रत्युत्तरहीन होता हैं। इस प्रकार, यह “स्वाभाविक 
रूप में, उन भावनाओं और विचारों की अभिव्यक्ति से अछता रहेगा, जो प्रशासन की 
सफलता के लिए वास्तविक रूप में अत्यावश्यक हैं । 3 अन्य शब्दों में केंद्रीय सरकार स्थान 
विपयक वास्तविक दशा को समझ नहीं सकती । वाहर की सरकार होने के कारण लोगों 
की जिस रुचि या उत्तरदायित्व का वह नियंत्रण करना चाहती है, उसे वह जाग्रत नहीं 
कर पाती। “वह क्षोम को उत्पन्न कर सकती है, किंतु वह नागरिकों का रचनात्मक 
समर्थन प्राप्त करने में सफल नहीं होती ।” यह सर्वमान्य ज्ञान हैं कि हमारी साझी 
समस्याओं के निराकरण के लिए जो कुछ हमारे साझे प्रतिनिधि द्वारा किया जाता है, 
उससे हमें अधिक संतोष प्राप्त होता हैं। और यदि वाहर के अन्य लोगों हारा बहू, किया 
जाता हूँ, तो बसा संतोप प्राप्त नहीं होता | 

इससे अधिक, केंद्रीय सरकार का रूक्ष्य एकरूपता ((70079709) का होता 

और भिन्न रूपों का मिश्रण नहीं । स्थानीय समस्याओं के लिए भिन्नर्पता आवश्यक है, 
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क्योकि वह स्थान-विशेष की आवश्यकताओं को दृष्टि से विशिष्ट होती हूँ । दाघारणतया 
एकरूपता सहज होतो हे, “क्योकि समस्याजों का एक हो उपाय खोज निकालना ओर उसे 
समप्टि रूप में सब पर छागू करना उ्देव सरक होता हैँ ववाय इसके कि जनेक रूपों के 
उपाय सोजना कौर उन्हें खडित करके अलूय २ छागू करना ।“* कितु एकरूपता तो सब 
समस्याजों का केवल यात्रिक समायान है । किसी विश्लेप प्रदेश कौ विशेष समस्याओं का 
स्वरूप सर्दवा भिन्न होता है, इसलिए उनक्य समाघान नी उन विश्येप अवस्थाजो के निर्देशा- 
नुत्तार, जिनके कारण उनका समाधान जरूरी हैं, ब्यक्तियत जावारपर किया जाना चाहिए। 
स्थानीय सरकार का उहेंइय सरकार विपयक कृत्यों का विभाजन हैं, ओर इस माति 
केंद्रीय सरकार के भार को हल्का करना हूँ | यदि कंद्रोय सरकार पर काम का अत्यधिक 
भार है, तो वह झयोग्य वन जातो है, और वह जालस्य,और जधिक व्यय के साथ कार्य करेगो, 
और झद से बड़ी वात यह कि अयोग्यतापुर्वक करेयी । इसके जतिरिक्तत, केद्रीकरण का अर्घे 
हैं नौकरशाही दय की सरकार । एक नौकूरशाही सरकार योग्य सरकार हो सकती है कितु 
योग्य सरकार स्व-शासन का प्रतिस्थापन नही हो सकता । तदनुतार, यह कहा जाता हूँ कि 
सदि स्थानीय सस्याओं फो सक्तिय शक्ष्तिया नही सौंपी जातो, तो “केंद्रीय अधिकार शक्ति 
न केवल स्पानोय सब स्वतः प्रेरणाओं का दमन कर देगी, प्रत्युत स्थानीय ज्ञान और स्थानीय 
रूचि के स्रोत को भी नप्द कर देगी, और उसके जभाव में वह अपने इत्यों का भी संभवतः 
पाजन मे कर सकेगो ।” इसलिए, योग्यता और उत्तरदापित्व के लिए स्थानोय सरकार 
आवश्यक हूँ। 
चुन, स्पानोय सरकार द्वारा बचत भी होती हूँ। स्पानोय अधिकारी स्पातोय रूप में 
उत्पन्न किये कोपों से स्थानीय इत्यो को पूर्ण करते है । समानता इस बात को माय करतो हैं 
कि जो चेदाएं जठि विशिष्ट रूप में यवा मुख्य रूप मे किसी ऐसी जनसख्या को प्रदान को 
जायें, जो किसी जिले के अतर्गंत रहती हो, तो उन सेवाओ के लिए वहा को जनता को ही 
चुकाना चाहिए। ऐसी सेवानों का भार उन लोगों पर नहों पड़ना चाहिए, जिन्हें उनसे कोई 
छान नहीं होता। क्योकि जिले के अधिवाद्धियों को स्थानीय सेवाओं के छिए चुकाना होता 
है, इसलिए उन सेवाओं पर उमू्‌चित नियत्रण को उनको माग भी स्वाभाविक हूँ। इसके 
तोन परिषाम होते हें। प्रथम यह कि स्यानोय उस्याओ के कार्यों में भाग छेने से लोगों को 
प्रवृत्ति सामान्य मामलों में पारस्परिक रुचि को विकसित करने और अपने-जापको दूसरों 
के लिए इंमानदारी जौर योग्यता के साथ काम करने में प्रशिक्षण प्राप्त करने को रहती है । 
दूसरे यह कि जिन छोयों को स्थानीय मामछों का प्रदघ सौंपा जायगा, वह जपनी खर्चे को 
कामतो को ययातक्तभव बल्प रखने के लिए अधिक योग्यता के साथ प्रवघ करेगे । अन्ततः:, 
उत्तरदायित्व को विस्तार देने से, स्व-चहायता और जात्मनिर्मरता को मावना को प्रोत्साहन 
प्राप्त होता हूँ । इसलिए स्पानीय सरकार हो व्यवस्था उच्ची नागरिकता की भावना को 
विकसित करने को दिशा में एक बड़ा कदम हूँ 
वस्तुत:, प्रत्येक प्रयतिद्ञील राज्य के कल्याणकारी उद्देश्य को प्राप्ति का एकनात्र 
साधन स्थानोर सरकार का जत्पधिक विद्ञास हैं । ब्यक््तियत प्रसनो का समाघान करने 
के लिए कल्याणकारी सेदाजों में छोचदार कुशलता की आवश्यकता होतो हूँ । स्थानीय _ 
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का कथन है कि सागरिकों की ये स्थानीय सभाएं “स्वतंत्र राष्ट्र की शक्ति का निर्माण करती 
हैं। विज्ञान की शिक्षा के लिए जो महत्व प्राइमरी स्कूलों का है, वही स्वाधीनता का पाठ 
पढ़ाने के लिए नगर-सभाओं का है। ये सभाएं जनता को स्वाधीनता प्राप्त कराती हैं और 
मनष्यों को शिक्षा देती हे कि कैसे स्वतंत्रता का उपयोग करवा चाहिए और कैसे उसका 
आनंद उठाना चाहिए। कोई भी राष्ट्र स्वतंत्र सरकार की प्रणाली की स्थापता कर 
सकता है, कितु म्युनिसिपल व्यवस्थाओं की भावना बिना उसे” स्वाघीनता की भावना 
प्राप्त नहीं हो सकती ।” स्थानीय संस्थाएं प्रशिक्षण केंद्र का काम करती हैँ और यहां पर 
प्राप्त किया हुआ अनुभव और ज्ञान केंद्रीय सरकार के विस्तृत क्षेत्र में सर्वोत्तम ढंग से प्रयोग 
किया जा सकता हैं। लास्की का विचार है कि सरकार के अन्य किसी भी भाग की अपेक्षा 
स्थानीय सरकार संभवत: अधिक मात्रा में शिक्षा प्रदान करती है ।१ यह नागरिक कर्तव्यों 
और उत्तरदायित्वों की भावना उत्पन्न करती हैं और नागरिकों में सामान्य हितों. के लिए 
सामान्य प्रशासन की सहयोगी भावना को उन्नत करती है । ्य 
जव प्रशासन-विपयक सभी समस्याएं केंद्रीय समस्याएं नहीं हैं, तो इसका स्पष्ट 
सार यह है कि सरकार के उन कृत्यों को, जो देश के एक सीमित भाग के अधिवासियों को 
मुख्यतः अथवा पूर्णरूपेण प्रभावित करते हैं, समुदाय के इसी भाग के नियंत्रण में सौंप देना 
चाहिए। स्थानीय परिचय प्रशासन कार्यकलाप में एक दूसरे के अनुकूल ढालने की प्रवृत्ति 
पैदा करता है, क्योंकि उस दशा में सामान्‍य उद्देश्यों और सामान्य आवश्यकताओं की चेतना 
विद्यमान होती है । छास्की कहते हैँ, 'पड़ोसीपन हमें उन हितों के विषय में आपसे-आप 
सावधान कर देता है, जो अन्यों की अपेक्षा अधिक प्रत्यक्ष रूप से हमें प्रभावित करते हैं।* 
केंद्रीय सरकार वहुधा इन हितों से उपराम होती है और यदि कभी वह उनमें दिलचस्पी 
ले भी ले तो उसकी कार्यकारिता ऐसी छालफीताशाही की होती है जिससे तत्काल 
कार्य-पूर्ति की आवश्यक योजनाओं में अनावश्यक देरी हो जाती है। जो प्रशासन स्थानीय 
नहीं, वह स्थानीय लोकमत के प्रति प्रत्यत्तरहीन होता है । इस प्रकार, यह “स्वाभाविक 
रूप में, उत भावनाओं और विचारों की अभिव्यक्ति से अछता रहेगा, जो प्रशासन की 
सफलता के छिए वास्तविक रूप में अत्यावश्यक हैं ।” + अन्य शब्दों में केंद्रीय सरकार स्थान 
विपयक वास्तविक दशा को समझ नहीं सकती । बाहर की सरकार होने के कारण छोमों 
की जिस रुचि या उत्तरदाग्रित्व का वह नियंचरण करना चाहती है, उसे वह जाग्रत नहीं 
कर पाती। “वह क्षोभ को उत्पन्न कर सकती है, किंतु वह नागरिकों का रचनात्मक 
समर्थन प्राप्त करने में सफल नहीं होती ।” यह ॒सर्वमान्य ज्ञान है कि हमारी साझी 
संभस्याओं के निराकरण के लिए जो कुछ हमारे साझे प्रतिनिधि द्वारा किया जाता है, 
उससे हमें अधिक संतोष प्राप्त होता हैं। और यदि बाहर के अन्य लोगों द्वारा वह. किया 
जाता है, तो वसा संतोप प्राप्त वहीं होता । 
इससे अधिक, केंद्रीय सरकार का लक्ष्य एकहुपता (्रणिए्9) का होता 
और भिन्न रूपों का मिश्रण नहीं । स्थानीय समस्याओं के लिए भिन्नल्पता आवश्यक है, 
-..]. दसब्पायाक्ा ण एप, 9. 4. 
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क्योकि वह स्थान-विशेष की आवश्यकताओ की दृष्टि से विश्विप्ट होती है। साघारणतया 
एकरूपता सहज होतो हूँ, “क्योकि समस्याओं का एक ही उपाय खोज निकालना और उसे 
समप्टि रूप में सब पर छागू करना सर्देव सरल होता हैँ बजाय इसके कि अनेक रूपो के 
उपाय खोजना और उन्हें खंडित करके अलग २ लागू करना ।”* कितु एकरूपता तो सब 
समस्याओ का केवल यात्रिक समाधान हैँ । किसी विश्येप प्रदेश की विशेष समस्याओं का 
स्वरूप सर्वेथा भिन्न होता है, इसलिए उनका समाधान भी उन विद्यंप अवस्थाओ के निर्देशा- 
नुसार, जिनके कारण उनका समाघान जरूरी हैं, व्यक्तिगत आधारपर किया जाना चाहिए। 

स्थानीय सरकार का उद्देश्य सरकार विपयक कृत्यो का विभाजन हैं, और इस भाति 
केद्रीय सरकार के भार को हल्का करना हूँ । यदि कंद्रीय सरकार पर काम का अत्यधिक 
भार है, तो वह अयोग्य बन जाती है, और वह आलस्य,भऔर अधिक व्यय के साथ कार्य करेगी, 
और सब से बड़ी वात यह कि अयोग्यतापूर्वक करेगी । इसके अतिर्िवित, केंद्रीकरण का अर्थ 
हैं नौकरशाही ढग की सरकार । एक नौकरथाही सरकार योग्य सरकार हो सकती है कितु 
योग्य सरकार स्व-शासन का प्रतिस्थापन नही हो सकता । तदनुसार, यह कहा जाता हूँ कि 
यदि स्थानीय संस्थाओं फो सक्रिय शक्तिया नही सौपी जाती, तो “केंद्रीय अधिकार शक्ति 
न केवल स्थानीय सब स्वतः-प्रेरणाओं का दमन कर देगी, प्रत्युत स्थानीय ज्ञान और स्थानीय 
रुचि के स्रौत को भी नप्ट कर देगी, और उसके अभाव में वह अपने हत्यों का भी सभवतः 
पालत न कर सकेगी ।” इसलिए, योग्यता और उत्तरदायित्व के लिए स्थानीय सरकार 
आवश्यक है। 

पुन, स्थानीय सरकार द्वारा बचत भी होती है। स्थानीय अधिकारी स्थानीय रूप में 
उत्पन्न किये कोपो से स्थानीय छृत्यो को पूर्ण फरते हे । समानता इस बात की माग करती है 
कि जो सेवाए अति विशिष्ट रूप में अथवा मुख्य रूप में किसी ऐसी जनसख्या को प्रदात की 
जायें, जो किसी जिछे के अतर्गेत रहती हो, तो उन सेवाओ के लिए वहा की जनता को ही 
चुकाना चाहिए। ऐसी सेवाओ का भार उन छोगो पर नही पडना चाहिए, जिन्हें उनसे कोई 
लाभ नही होता । क्योकि जिछे के अधिवासियो को स्थानीय सेवाओं के लिए चुकाना होता 
है, इसलिए उन सेवाओ पर समुचित नियत्रण की उनकी माग भी स्वाभाविक हैँ। इसके 
तीन परिणाम होते हे। प्रथम यह कि स्थानीय सस्थाओ के कार्यों मे भाग लेने से छोगो की 
प्रवृत्ति सामान्य मामलों में पारस्परिक रुचि को विकसित करने और अपने-आपको दूसरों 
के लिए ईमानदारी और योग्यता के साथ काम करने में प्रशिक्षण प्राप्त करने की रहती हूँ । 
दुसरे यह कि जिन छोगो को स्थानीय मामछों का प्रवध सौपा जायगा, वह अपनी खर्चे की 
लागतों को यथासभव अल्प रखने के लिए अधिक योग्यता के साथ प्रबंध करेगे | अन्तत:, 
उत्तरदायित्व को विस्तार देने से, स्व-सहायता और आत्मनिर्भरता की भावना को प्रोत्साहन 
प्राप्त होता हैं । इसलिए स्थानीय सरकार की व्यवस्था सच्ची नागरिकता की भावना को 
विकसित करने की दिश्ला में एक वड़ा कदम हूँ । 

वस्तुत;, प्रत्येक प्रगतिशील राज्य के कल्याणकारी उद्देश्य की प्राप्ति का एकमात्र 
साधन स्थानीय सरकार का अत्यधिक विकास हूँ । व्यक्तिगत प्रश्नो का समाधान करने 
के लिए कल्याणकारी सेवाओं में छोचदार कुशलता की आवश्यकता होती है । स्थानीय 
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संस्थाएं लोगों के लिए अपनी समीपता, अपने विस्तृत प्रतिनिधि स्वरूप, स्थिति विषयक 
विवरणों के साथ अपने परिचय, और अधिवासियों के साधनों और आवश्यकताओं के 
अपने निकट ज्ञान के कारण इस प्रकार की कुशलता की रचना के लिए जत्वधिक उप- 
यक्‍त हैं । राज्य को सामाजिक भलाई के लिए अपना सर्वाधिक प्रभावशीर साधन इन 
संस्थाओं में दिखाई दिया हूँ । हे 

रूस राष्ट्रीय और स्थानीय समाजवाद का घर हैं । सोवियत नगर, जो हमारी 
म्युनिसीपैलेटियों के रूसी आकार हूँ, साधारण म्युनिसीपल छृत्यों का पालूत करने के 
अतिरिक्त स्थानीय समुदाय के समूचे राजनीतिक और आधथिक जीवन का भी नियमन 
करते हैं। वाणिज्य, उद्योग, फुटकर व्यापार, सहकारिता, भवन-निर्माण, भूमि-विभाजन, 
दंडनीय अपराधों का न्याय, भरती और सेना को युद्ध-कार्य के लिए तत्पर करवा, कांति- 
कारी शासन की रक्षा, यराप्ट्रीय प्रगति की वेख-रेख और प्रचलन, इत्यादि सभी उनके 
अधिकार-क्षेत्र के अन्तर्गत हैं । सोवियत नगर सरकार के उन सभी जंगों और संस्थाओं 
की देख-भाल और नियंत्रण करते हैँ, जो उनके क्षेत्र के अन्तर्गत कार्य करती हैं और आा- 
वश्यकता पड़ने पर उनमें से | कसी स्थानीय समुदाय के साथ असंतोप प्रकट कर सकते हैं, 
बह केम्द्रीय सरकार और स्थानीय समुदाय की प्रतिनिधि संस्थाओं के प्रतिनिधियों की 
दोहरी योग्यता के साथ कार्य करते हें । 

अग्रणी देशों की स्थानीय संस्थाओं के साथ तुलवा करने पर, हमारी म्युनिसी- 
पलेटियों के कृत्य कम विस्तृत हैं, मुख्यतः तीन दिशाओं में, अर्थात्‌ पुसिल, व्यापारिक, 
साहसिक व्यवसाथ, और सामाजिक सेवाओं का विशारऊू समूह, जिसमें यह सम्मिलित 
हें--स्वास्थ्य, भवन-निर्माण, वीमारी और बेरोजगारी । कुछ कृत्य तो हमारे यहां 
की स्युतिसिपेलेदियों को वैधरूप में स्वीकृति नहीं है। कानूनी प्रतिवंधों के अतिरिक्त, 
हमारी म्यूनिसोपैलेटियों तथा विदेशी आकार की म्युविसीपेलेटियों के बीच मुख्य 
अंतर यह है कि जिन कृत्यों के विषय म कानूनी स्वीकृति है, जैसे, शिक्षा या जलूपूर्ति, 
उनमें भी वास्तविक प्रगति बहुत धीमी हूँ | तिस पर, भारत में स्थानीय संस्थाओं की 
सरकार न तो स्थानीय है और न ही वह स्वशासन ढंग की है । यदि उन्हें कानून द्वारा 
स्वीकृति दे भी दी जाय, तो उनके पास अपने कार्यकलापों को विस्तृत करने के साधन 
नहीं हूँ । उनके निजी साधन पर्याप्त नहीं हैँ । उन्हें अधिकांश सीमा तक अनदान 
(पाथा3ना।-७ 0 ) ऋणों, आदि से राज्य-सरकारों की सहायता पर निर्भर रहना 
पड़ता है । इसलिए स्थानीय संस्थाओं की स्वायत्तता (3०४०7077५) डिप्टी कमिश्नर 
के निर्देशन और नियंत्रण में छोप हो जाती हैं | 

स्थानीय ओर फ्ेल्दीय सरकारों के बोच सम्बन्ध (रि८४४०४ उ८एल्टा। 
4004 ७८ (एशाएथे (४0एश7ा0९०॥७8 )--स्थावीय संस्थाओं के अधिकार, 
कृत्य और विघान संविधि द्वारा निरिचंत होते हें। स्थानीय संस्थाओं की रचना करने 
वाले कानून द्वारा नियत सीमाओं के अन्तगंत वह इस शर्तें के साथ स्वतंत्र हैं कि निर्देशन, 
नियंत्रण और परामर्श जैसी शक्तियां विशेष रूप से केन्द्रीय सरकार के अधिकार में रहेंगी ।. 
कितु के्रीय सरकार द्वारा यह नियंत्रण कहां तक उचित है ? निशसंदेह, यह स्थानीय 
प्रशासत की सर्वाधिक विकट समस्याओं में से एक है । सर्वोपरि उन्नत जनतंत्री देशों में 
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भी ऐसी किसी समान विधि का अनुसरण नही किया जाता । फ्रास में स्थानीय सरकार 
अत्यधिक केन्द्रीभूत है और समुदाय से छेकर आतरिक मंत्राछय तक सारा प्रशासन एक 
श्रृखला में वधा हुआ है ॥ फ्रांस का यह केन्द्रीकरण और एकरूपता तथा इग्लेड मे स्थानीय 
सरकार का विकेन्द्रित स्वरूप परस्पर तीव्र विरोध उपस्थित करते हे । इंग्लेड में जिसे 
सिद्धान्त को स्वीकार और अनुपालित किया जाता हैं, वह यह है कि स्थानीय क्षेत्रको अपने 
मामलों का अपने निजी ढग और केन्द्रीय अधिकार-शक्ति के हस्तक्षेप के बिना निजी 
आवश्यकताओं के अनुसार निराकरण करने का मौलिक अधिकार हैं, वग्तेंकि जनता 
के हित में देख-भाल की स्पष्ट माग न की गई हो । सयुकत राप्ट्रो में पूर्ण स्थानीय स्वायत्तता 
हैं । प्रत्येक उपनगर स्थानीय छोकतंत्र, एक जनतत्र के अन्तर्गत जनतत्र है । स्थानीय 
संस्थाओ के विपय में 'राज्य' के उच्च अधिकारियों की अधिकार-शक्ति अल्पतम कर दी 
गई हूँ । राज्य का सविघान स्थानीय अधिकारियो की शक्तियों पर अवरोध रूप में कार्य 
करता हूँ और यदि वह सविधान द्वारा प्रदत्त अपनी शक्तियों का उल्लंघन करते हैं अथवा 
अपने अधिकार का दुरुपयोग करते हे, तो न्‍्यायाल्‍यो द्वारा न्याय विभाग की साधारण 
विधि कार्य-झूप में छाई जा सकती है । भारत में प्रातीय विधान सभाओं द्वारा स्वीकृत 
हालछ हो के पचायती विधेयकों, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के पचायती विधेयको ने 
स्थानीय सरकार के रूप मे आमूल परिवर्तन कर दिया हूँ । कितु म्युनिसीपैछेटियो तथा 
जिला बो्डों की सरकार न तो स्थानीय हूँ और न ही यह स्व-शासन हूँ । राज्य-सरकार 
के प्रतिनिधि रूप में डिप्टी कमिब्चर या कमिइनर के निर्देशन और नियत्रण के अधीन इन 
सस्थाओ की स्वायत्तता का छोप हो जाता हूँ । 

साधारणतया यह कहा जाता है कि स्वतत्र स्थानोय अंगो को वह मामले सौपे जाने 
चाहिए, जिनमें हितो का स्थानीय पृथक्करण स्पप्टतया अकित हो, स्थानीय ज्ञान सर्वा- 
धिक महत्वपूर्ण हो, एकरूपता की आवश्यकता कम-से-कम प्रकट होतो हो, और निजी 
तथा सरकार विपयक सहयोग की अधिकतम सभावना प्रकट होती हो ।* जहां संबंधित 
हित राज्य के सभी भागों में स्पप्टतया सामान्य हो अथवा जहा एकरूपता के लाभ अत्य- 
घिक रूप मे हो, वहा प्रशासन पर राष्ट्रीय नियत्रण होना चाहिए, स्थानीय नही । किन्तु 
स्थानीय हितों का कठोरतापूर्वक पृथलकरण वहुत कम दशाओ मे पूर्ण होता हैं। स्थानीय 
और केन्द्रीय अंगों के सहयोग में सजग समन्वय के कारण बहुधा उत्तम परिणाम होते ह । 
अनुभव से प्रकट हुआ हे कि केन्द्रीय सरंकार को स्थानीय सस्थाओ पर कुछ नियत्रण 
रखना ही चाहिए, क्योकि, सिजविक के कथनानुसार “केन्द्रीय सरकार के पास विस्तृत 
ज्ञान होता हैँ क्योकि यह एक महृत्तर साधारण ज्ञान, वृहत्तर अनुभव और उन्च- 
शिक्षित मानव-मस्तिप्क की उपज होता है ।” स्थानीय कर्त्तेब्यो और उत्तरदायित्वो का 
योग्यतापूर्वक पालन करने की दृष्टि से इस नियत्रण का श्रयोग होना चाहिए । अनुचित 
हस्तक्षेप और निर्देशन स्थानीय स्वत्त:-प्रेरणा और स्थानीय उत्तरदायित्व को नप्ट कर 
देंगे । अत्यधिक केन्द्रीय नियंत्रण स्थानीय नौकरियों मे पक्षपात को भी प्रोत्साहन देगा, 
और इस तरह, स्थानीय सरकार का मूल ही नप्ट हो जायगा। जहा कही भी दलीय छूटों 
का प्रवेश होता है, योग्यता का छोप हो जायगा और राष्ट्रीय प्रथति रुक जायगी । 


ए. झठइ्णवे, छित्कव्णछ जय एगा०८, ए- 56-77 
कसम नय 
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जहां हम स्थानीय संस्थाओं पर केन्धीय नियंत्रण की सक्तिय उपयोगिता की उपेक्षा 
नहीं करते, वहां इस पर वल दिया जा सकता है कि नियंत्रण की मात्रा स्थानीय संस्था की 
योग्यता के अनुपात में भिन्न-भिन्न होदी चाहिए। यदि सभी स्थानीय संस्थाओं की योग्यता 
का समान स्तर है, तो देख-रेखः और क्ृत्यों की आनुपातिकता सहज हो जाती है। 
कितु ऐसा है नहीं। सर्वत्र केन्द्रीय सरकार को निरंतर इस कठिनाई का सामना करना पड़ता 
हैं कि सव स्थानीय संस्थाएं समान रूप से योग्य नहीं हैं । यह स्थानीय संस्थाओं के स्थातीग 
क्षेत्र के आकार और साधनों में अंतरों के कारण अनिवार्यतः हो सकता हैँ । अपेक्षाकृत 
छोटी म्युनिसीपैलेटियों से बड़ी संस्थाओं के समान सेवाएं प्रदान. करने की आशा तहीं की 
जा सकती, भले. ही उसके नागरिकों. की जन-सेवा का आदर्श कितना ही उच्च हो । उन्हें 
केन्द्रीय सरकार की सहायता पर निर्भर रहना होता है, जिसके कारण उनके कार्य-कछापों 
पर अधिक कठोर नियंत्रण हो जाता हैँ ।. इसके अतिरिक्त, इस पुरातन दृष्टिकोण का 
महत्व नहीं रहा कि स्थानीय कृत्यों का स्वतः प्रदेश से ही संबंध होता है | वर्तमान में, इस 
विचार से स्थानीय कृत्य कोई नहीं हूँ । स्थानीय सड़कों, रोशनी, नाली-प्रवन्च, सफाई 
आदि के कार्य करना तथा उनकी. रक्षा करना, आधुनिक वैज्ञानिक विश्लेषण के7रअधीन 
राष्ट्रीय महत्व के भी बन गए हैं । इत अवस्थाओं में केन्द्रीय और स्थानीय सरकारों के 
वीच प्रभाव विपयक क्षेत्रों की सीमा-रेखा नहीं रह सकती.। उन्हें सरकार-विपयक 
कार्य-कलाप के संपूर्ण क्षेत्र में कल्याणकारी राज्य की आवश्यकताओं के समान एवं अनुकूल 
होना ही चाहिए । ५ 
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अध्याय : : २३ 
राज्य का अयं-प्रवन्ध 
" ( पल फपपग्म०९ड ० धार 5६३६९ | 


कक 


सरकार के यतश्र को समुचित ढय से चछाने के लिए भारी व्यय की आवश्यकता 
दोतो हैं । और इस व्यय को उस समुदाय से प्राप्त करना होगा, जो राज्य के अनेक कार्य 
कढापों में छाम्र-प्राप्ति की आद्या करता हूँ। इस प्रकार जिस विपय के अधीन सरकार 
के द्व्य-उलत्ति के भिन्न स्रोतों को खोज और विचार तया सामान्य कल्याण के लिए उतत 
के व्यय का अच्ययन किया जाता हैं, उसे सावंजनिक अर्थ-प्रवघ कद्टते हूँ । वास्टेबल के 
अनुसार सार्वजनिक बर्य॑-प्रवन्ध “राज्य के सार्वजनिक अधिकारियों के व्यय और आय 
और उनके वैत्तिक (978॥८८5) प्रशासन और नियंत्रण के साथ पारस्परिक सम्बन्ध 
के विपय में व्यवद्वार करता हूँ ।” 


भूतकाछ की अपेक्षा वर्तमान में सावंजनिक अर्थ॑-प्रवन्ध अधिक महत्वपूर्ण बन 
गया हू। आधुनिक राज्य अब केवल पुलिस-राज्य ही नहीं रह गया, जिसे देश में शाति 
भौर व्यवस्था तया विदेशी आक्रमण के विरुद्ध रक्षा के ही एकमात्र कृत्य सोंपे जाय॑ । 
राज्य के क्षेत्र में इतनी मारी वृद्धि हो गई है कि जिससे सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक 
राजस्व में मो अनिवायंत: उतना ही उत्कर्प हो गया हू । इसके अनेक कारण है। प्रथम 
अवस्था में, जन-संख्या की महान वृद्धि से राज्य के इृत्यों में स्व॒त- विस्तार हो गया है । 
दूसरे यह कि आवुनिक राज्य मूलतः ऐमो सेवाओ की रचना से संवधित हूँ, जो ऐसा 
वातावरण उत्पन्न करने में सहायक होती है, जिससे व्यक्तित अपने व्यक्तित्व का पूर्ण 
विकास्त कर सके । इसे मिक्षा और सावंजनिक स्वास्थ्य जंसे छामकारी विभागों को 
चलाने के छिए भारी व्यय की आवश्यकता रहती है । तीसरे यह कि ज॑से-ज॑से समाज ने 
प्रगति की है और संपत्ति में वृद्धि हुई है, उसके माय ही राज्य के साहसिक कार्यों में भी 
वृद्धि हुई हूँ । राज्य न केवछ उद्योगों का नियमन करता है, प्रत्युत अनेक आयिक कार्य- 
कछापों को वस्नुतः ग्रहण करता हैं, जैसे, सावंजनिक उपयोगिता सेवाएं । इससे भी अधिक 
राज्य को गरीब, रोगी, बेरोजगार और आधिक रूप से पिछड़े हुओ के लिए भी प्रवन्ध 
करना चाहिए । अंततः, आाघुनिक राज्यों के व्यय में उस अत्यथिक वृद्धि का भी उल्लेख 
करना चाहिए, जिसका जाति की पर्याप्त प्रतिरक्षा और सुरक्षा के लिए प्रवन्ध किया 
जाता हैं । जिस आप्विक युग (860८ 38८) में हम रहते है, उसमें प्रतिरक्षा और 
सुरक्षा के व्यय में जो वृद्धि हो गई है, वह हमारी कल्पना से परे की वस्तु है । वस्तु-स्थिति 
वो यह है कि युद्ध की तैयारियों के छिए सभी देशों में अंधाचुध होड लगी हुई है । इस 
सव के कारण राज्य के इृत्य बनेक, जटिल और कठिन हो जाते है, और तदनुसार साव- 
जनिक प्रश्चासन 'में सार्वजनिक अर्थ-प्रवन्ध महत्वपूर्ण रूप घारण कर लेता हैँ । 


सार्वजनिक और निजी बरयं-प्रबन्ध (?प॥८ & एपं74(९ लिपथा०८)- 
है २5 
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- था अप्रत्यक्षतः राष्ट्र के प्राकृतिक या मानवी साधनों का विकासः करता" है अथवा उनकों 
कम-से-कम खर्च करता है, उससे यह . आशा की जा सकती है कि वह राष्ट्रीय संपत्ति में 
वृद्धि करते के द्वारा राष्ट्र की. समृद्धि को वढ़ाएया और :अंत्ततः आशा को जो सकती हूं 
कि उसने “अपना मल्य चुका दिया है जिससे यह महत्वपूर्ण प्रमाण. प्रदान हो सकेगा कि 
व्यय में वृद्धि के कारण जो लाभ हुआ, वह अपेक्षाकृत भारी करासेपणः द्वारा हुई क्षति-से 
कम नहीं हैं ॥”* 

सार्वजनिक व्यय के उद्देश्यों का निम्न विश्लेषण है 

(१) सार्वजनिक व्यंय का प्रथम उद्देश्य सेवाओं का प्रवन्ध है, जिनसे अवि- 
भाजित छाभ की प्राप्ति हो । इस सूची में यह सम्मिलित हैं: कानून और व्यवस्था को' 
स्थिर रखना, प्रतिरक्षा, रोगों और महामारियों के विस्तार के विरुद्ध संरक्षण इत्यादि 

(२) सामूहिक छाभों या सेवाओं के प्रवन्ध, जिन्हें, यदिं उचित भी समझा .जाय 
तो, निजी साहु्सिक व्यवसाय ग्रहण नहीं कर सकता, जैसे, सड़कों का निर्माण तथा रक्षा 
करना ।  “ 

(३) रोगी, अनाश्षितों तथा बेरोजगारों के लिए प्रवन्ध 'करना ॥ : 

(४) उद्योग के क्षेत्र में ऐसे सब कृत्य, जिनका मुख्य उद्देश््महान योग्यता और 
उत्पत्ति की प्राप्ति करना हैं। उदाहरणार्थ, रेल, डाक और तार, हवाई यातायात, गैस 
और विजली की पूर्ति जैसी सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएं ॥ 

(५) आय और सामाजिक स्तरों के क्षेत्र में कृत्य, जिनका मुख्य उद्देश्य नागरिकों 
के हितों की रक्षा करना है और आय के असमान वितरण के प्रभावों को.कम करना है। 
इन हृत्यों में निम्न समाविष्ट हैं : सुद्गाचछन का नियंत्रण और नियमव, विनिमय और 
साख, सामाजिक बीमा, कारखाना विपयक कानून-निर्माण, न्यूनतम राष्ट्रीय पमारें नियत 
करना, संरक्षणात्मक आयात-निर्यात कर, राशनिंग और मुल्य नियंत्रण के यंत्र का 
संचालन आदि । 

अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धान्त (शिलंत्रलफ़ांट छत ४कांक्रापात 
8029 3(५०7(88०)--यदि सार्वजनिक अर्थ-प्रवन्ध के साथ सार्वजनिक प्रशासन 
की वैज्ञानिक शाखा के रूप में व्यवहार करना हो, तो उसके मूल में सामान्य कल्याण 
का सिद्धान्त होना चाहिए । डाल्टन ने जिस सामान्य कल्याण के सिद्धान्त को अधिक- 
तम सामाजिक लाभ ('शक्िपंगपात 50 4तए87/92८) की संज्ञा दी है, 
उसका लक्ष्य राज्य के व्यय और राजस्व ( रि८०एटाप८' ) का न्याय्य नियम 
के द्वारा समुदाय के लिए महान्‌ सामाजिक कल्याण की प्राप्ति करना है। डाल्टन के कंथना- 
नूसार समुदाय के कल्याण में वृद्धि के लिए दो मुख्य शर्तें हें: (१ ) उत्पादन-शकित में उन्नति 
(२) जो कुछ उत्पन्न किया जाय, उसके वितरण में उन्नति | इसलिए, . सार्वजनिक करा- 
रोपण और सार्वजनिक व्यय का ऐसे ढंग से प्रवन्ध होना चाहिए कि देश की उत्पादन शक्ति 
ः में वृद्धि हो सके, जिससे “जनसंख्या के प्रति-व्यक्ति को थोड़े परिश्रम से अधिंक उत्पाद 
भाष्त हो जाय ।” इसके लिए यह अनिवार्य है: (१) करारोपण-की-वेहतर विधि, (२) 
आय की असमानता में कमी, (३) सावेजनिक व्यय का रूप और सेंघटन 
4... ०ंगइ07, ऐथ, 8.-?प्रफरंट एफड्ाणट, 9. 7 के 
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उत्पादन ओर वितरण से संवन्धित सार्वजनिक व्यय ( ?घ0 स्िएटापपाड 
गबर उटगगणा ॥0 0?70वंप्रत्ठंणण & ॥0589पर०॥)--सावंजनिक व्यम 
का रूप और सघटन अत्यधिक महत्व रखता है, क्योकि सार्वजनिक द्रव्य जिसढग 
से खर्च किया जाता हैं, वह सपत्ति के उत्पादन और वितरण पर पर्याप्त प्रभाव 
डालता हूँ । नि.सदेह, देश की प्रतिरक्षा और कानून तथा व्यवस्था की रक्षा समाज के 
कल्याण के लिए आवश्यक है किन्तु राज्य की रक्षा को जोखिम में डाले विना इस व्यय 
को अल्पतम घटाना चाहिए और धघटाना ही होगा । इस अनुत्पादक व्यय से बचा हुआ 
द्रव्य उत्पादक और लाभकारी विभागों की उन्नति और विकास के अथंपूर्ण उपयोग में 
नियोजित किया जा सकता है । राष्ट्रनविर्माण की योजनाओं, जैसे, शिक्षा और स्वास्थ्य 
में जितना अधिक व्यय किया जायगा, उससे समग्र रूप में जनता की मानसिक और भौतिक॑ 
भोग्यता में वृद्धि होती है और वह राष्ट्रीय सपत्ति के अधिक उत्पादन में अद्यदान करती 
है । राज्य की उद्योगों तथा उनमें नियोजित मजदूरों की समुचित प्रगति के वियय में अनि- 
वायंतः चौकस रहना चाहिएं। यह भी थावश्यक हैं कि राज्य आर्थिक, राजनीतिक और 
सामाजिक कार्य-कलापो के भिन्न क्षेत्रो में संगठन और गवेषणा के प्रवन्ध करे। इसी प्रकार 
राज्य के व्यय का उचित अनुपात सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं जैसी योजनाओ और 
उन उद्योगों की दिल्ला में बदलना चाहिए, जिनसे निजी साहसिक व्यवसाय आगे बढने का 
साहस नहीं कर सकता । 

प्रस्तुत सक्षिप्त पर्यवेक्षण से यह स्पष्ट हो जायग्रा कि सु-नियमित सार्वजनिक व्यय 
राष्ट्रीय सपत्ति के उदय के लिए महान्‌ अश्षदाव करता हैं और अधिकतम सामाजिक 
लाभ की प्राप्ति करता है। इसकी प्रवृत्ति धनी पर करारोपण से राष्ट्रीय सपत्ति के वितरण 
में असमानताओ की हटाने और समुदाय के गरीब वर्गों की उन्नति में सहायक होने वाली 
वस्तुओं, सेवाओं और सुख-सुविधाओ के प्रबन्ध द्वारा छाभ पहुचाने की होती हैँ | यदि 
राज्य करारोपण की प्रगतिशील नीति को अपनाता हैँ और उच्च मृत्यु-कर छंगाता है, 
और इस प्रकार प्राप्त किये द्रव्य के बडे भाग को गरीबों को रोजगार के वेहत्तर साधन, 
कार्य की बेहतर अवस्थाएं, राष्ट्रीय अल्पतम पगारे, बेहतर और साफ मकान, नि शुल्क 
और उच्च शिक्षा विषयक सुविधाएं, चिकित्सा सहायता के लिए निशुल्क और उच्च 
ढग की विकसित सुविधाएं प्रदान करने मे व्यय करता है, तो वह भली भाति पोषित और 
अधिक सतुप्ट नागरिकों की उत्पत्ति करता हैं, जो किसी राष्ट्र की वास्तविक सपत्ति है । 
कितु यह केवछ तव सभव हो सकता है जब सावंजनिक व्यय का तिदिष्द सिद्धान्त अधिकतम 
सामाजिक लाभ की भ्राप्ति ही । डाल्टन के कथनानुसार “आथिक कल्याण मे वृद्धि के लिए 
दो मुख्य झत्ते है, प्रथम, उत्पादन शक्तियों में सुधार, और दूसरी, जो उत्पन्न किया जाय, 
उसके वितरण में सुधार ।” 

सार्वजनिक राजस्व (?ए0॥0 7८४८०प८)--आधुनिक राज्य के व्यय की 
निरतर वृद्धि को पूर्ण करने के लिए पर्याप्त राजस्व का प्रवन्ध अनिवार्यत. भारी 
कठिनाई और जटिलछता का प्रश्न हैँ। सामान्य कालछो मे प्रत्येक प्रगतिशीक समुदाय 
अपनी वारपिक आय में से अपने वापिक व्यय को पूर्ण करने की चेप्टा करता है। 
राज्य अपने नागरिकों पर मुख्यतः करारोप्ण द्वारा अपनी आय जप अु 
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इसमें ऐसे छोटे-छोटे राजस्वों का भी समावेश हो सकता है, जिनके रूप करों के न हों, 
राज्य के राजस्वों के निम्न स्थायी स्रोत हू : 

१. स्थायी ल्लोत--( १) राज्य-स्वामित्व के कारंण निम्न से राजस्वों की प्राप्ति 
(क) भूमि और भवन, (ख) उत्पादनशील व्यवसाय, जैसे, डाकः सेवाओं, रेलों और . 
अन्य सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं से आय । ४ 

(२) करारोपण की सब प्रकारों सहित छोगों की निजी आय से राजस्व । 

२. अस्थायी राजस्व---ये मिश्रित स्रोत हैं, जिनका रूप कभी-कभी खास अवसरों 
पर और अस्थायी होता है; जैसे जुर्माना, दंड, उपहार, जब्तियां आदि । 

करारोपण का स्वभाव (४6 ऐ्ंशापा8 0 ॥95४०४०7)--व्यावहारिक 
रूप में समुदाय के सभी व्यक्तियों पर कर लगाए जाते हैँ, जिससे राज्य द्वारा प्रदान की 
हुई सेवाओं का मूल्य प्राप्त किया जा सके । कर एक प्रकार का अनिवाय अंशदान है, जो 
नागरिकों को सार्वजनिक अधिकारी द्वारा दी गई सेवाओं के लिए चुकाना आवश्यक 
होता है । सरकार के अन्य दातव्यों से सार रूप में कर की भिन्नता यह है कि कर-दाता 
ओर सार्वजनिक अधिकारी के बीच प्रत्यक्ष आदान-प्रदान का अभाव होता हैं। कर छगाते 
समय सरकार की इच्छा नहीं होती कि कर-दाता जितनी मात्रा में कर देता है, उसी के 
समान उसे सेवा प्रदान की जाय | दूसरे शब्दों में, आप इस आधार पर कर देने से इंकार 
नहीं कर सकते कि आप सेवा का उपयोग नहीं करते । 

साधारणतया करारोपण के रूप के विपय में भिन्न समयों पर अनेक सिद्धान्त 
उपस्थित किये गए हैं । ह 

(१) लाभ तिद्धान्त (3276 76८079)--प्रारम्भिक सिद्धांतों में एक यह 
था कि राज्य के व्यय की पूर्ण करने के लिये प्रत्येक नागरिक जो अंशदान करता है, उसका 
अनुपात राज्य से प्राप्त सेवाओं के अनुसार होना चाहिए । तदनुसार, सरकार से प्राप्त लाभों 
के बदले में प्रत्येक व्यक्ति जो भुगतान करता था, उसे कर माना जाता था। इस प्रकार कर 
की उस अवस्था में प्रत्यक्ष आदान-प्रदान था। 

लाभ सिद्धान्त को अन्यायपूर्ण और अव्यावहारिक समझा गया। यह सर्वथा 
धारणा-योग्य नहीं है कि समाज के दुर्वछतम सदस्यों को, जिनके विपय में कल्पना की जाय 
कि राज्य की सेवाओं से उन्हें अधिकतम लाभ हो, सर्वाधिक भारी अंशदान करने के लिए 
कहा जाय । किन्तु जैसा कि वास्टेचछ का कथन है, “यदि सुरक्षा को कठोरतम व्यापारिक 
सिद्धान्तों के आधार पर एक साधारण जिन्स के समान वेचना हो, तो वड़े परिमाण में -क्रय 
करने वाले को कुछ कमी भी करनी ही चाहिए ।”* 

(२) “वेतिक” सिद्धान्त (॥]७ “तुंगब्मलंत्? पफ़्रट0००)--इस सिद्धान्त 
के समर्थकों का समता के विचार से कोई सम्बन्ध नहीं । उनका रूदय केवल मात्र यह 
कि यथासंभव सरलढता और सस्तेपन से आवश्यक राजस्वों की प्राप्ति की जाय । इस 
भकार, अर्थ॑-प्रवन्ध का उद्देश्य न्यूनतम कष्ट से द्रव्य की अधिकतम राशि उत्पन्न करना 
हैं । तदनुसार, हर व्यक्ति को अपनी आय के अनुपात में देना चाहिए, ति:सन्देह; गरीब 
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इसी से निकट्सवन्थित करारोपभ का निद्मश्योड (ट>्मांट्यं) मिद्धान्त 
है। इस सिद्धान्त के समर्यकों की चेप्टा आवश्यक टाजस्व ऐसे ढय से प्राप्त करने की है कि 
अल्पतम करारीपण का मुकाविद्य और कम-से-कम विरोध हो । बढ कहा जाता है कि कोई 
भी ऐसा कर बच्छा है, जिसमें बाय की प्राप्ति वड़ी होती हैँ और साय ही तुलनात्मक दृष्दि 
से विरोध कम । करारोपण की यह नोति फ़ासान मत्री, कालबर्ट के रचित सूत्र के बनुसार 
है, “वत्तल के प्र ववासभव कम-से-कम चिल्डाहट के साय नोचो ।/ 

(३) समाज-राजनीतिक सिद्धान्त [76 5020-2० पंव्ड (फ८०७)-- 
इस सिद्धान्त के अनुसार आधिक या सामाजिक हक्ष्य की प्राप्ति के लिए कर को इस प्रकार 
का साधन माना जाता हूँ जो आय की जसमानठाओं में कमी करे बबवा कतिपय उद्योगों 
को चालू करने वाला हो । 

इस छिद्धान्त के समर्थक उच्च और अल्प आयी के बीच की खाई को कम करने 
के लिए राज्यकोवीय यंत्र का उपयोग करते हूँ । अथवा आवात-निर्यात करें और ऐसे 
अन्य उपायों का नियोजन करेंगे, जो उत्पादन की वृद्धि के लिए साधन दने । 

(४) विलासिता सिद्धान्त (८ $णएगरए(एथ्ा/ ए॒ठणाणए ) इस 
करारोपण का समर्यन विद्यस्तिता या नशीली वस्तुओं के उपग्रोग पर प्रतिवन्ध छगाने के 
लिए किया जाता हूँ। इस प्रकार के कशरोपण का उद्देश्य नैतिक है । 

निष्कर्यं--करारोपण की ऐसी विधि वनाना असनव हूँ, जो करारोपण के रूप विपपक 
भिन्न दृष्टिकोधों की तुप्टि कर सके। ते ही करारोपण की ऐसी एक विधि की रचना करना 
संभव है, जो कर-दाता ओर शज्य कोपायार दोनों के दृष्टिनविदुओं से सतोपप्रद हो। 
सभी आधुनिक राज्य करारोपण की मिश्ित प्रधाली को ग्रहण करते हे, जिसमें 
संपत्ति, आय और उपयोग पर छगे प्रत्यक्ष ओर अग्रत्यक्ष कर सम्मिलित हैं। अर्थात्‌ 
संपूर्ण विधि, ययास्त॑मव, पूर्वत: कयित करारोपण की भिन्न रीतियो के अनुरूप है । 
यह सत्य है कि आधुनिक सरकारों का अत्यधिक व्यय इस वात की आवश्यकता 
उतलन्न कर देता हैँ कि सरकार के दृष्टिकोण से करारोपथ की प्रणाली उत्पादनशील 
द्ोनी चाहिए। कितु समता के सिद्धान्त को उपेक्षा नहीं की जा सकती, कोई भी 
कर ऐसे ढंग से नहों बनना चाहिए, जो करदात्ता की उत्पादन क्षमता को विपरीत 
दिया में प्रभावित करे। ने ही वह गरीब के छिए अधिक भारी होना चाहिए और 
घनी के लिए अधिक हल्का । वह देने की क्षमता के सिद्धान्त के अनुरूप होना चाहिए, 
जिसका स्वमाविक अर्थ यह हूँ कि अधिक आय वाले छोगो को अधिक कर देने के लिए कहा 
जाय जहा तक न्याय प्राप्त कर सकने का सवंध हूँ, वह्‌ मिन्न वर्गों के दीच अजनिवाएं हे 
और जो करारोपण समता के सामान्य सिद्धान्त के अनुरूप हूँ, उसका समर्थन कश्ना ही होगा 
चाहे उससे अधिकतम आर्थिक लाभ की आ्रप्ति न भी हो सके (” तिस पर भो, करारोपण 
को ऐसी विधि बनाना अससव हैं, जो “आयुनिक समाज में विद्यमान भिन्न वाताबरणों की 
बहुलता में वर्गों और व्यक्तियों को सतुप्द करे ।” सरदेव कुछ ऐसे भी उदाहरण होते है, 
जिनमें अवस्थाएं करारोपण के भार को अन्य वातावरणों की अपेक्षा अधिक भारो वना 
देती है । जो भी हो, प्रत्येक व्यक्तिगव अवस्था की पूर्ति करने को वजाय कतिपय साधारण 
पिद्धान्तों को ग्रहण करना ही वुद्धिमत्ता एवं धमिक सतोप-प्रद होया। ऐसा करने से असुविधा 


डडर राजनीतिक विज्ञान के सिद्धान्त 


भी कम होगी और बाघाएं भी कम। “उत्तम कर-प्रणालियां किसी एक सिद्धान्त पर 
आधारित नहीं हैं; वह साधारणतया कई प्रणालियों में समझौता हूँ, और घह' दीर्घकाल 
के अनभव और संबंधित समदाय की.विशेष आवश्यकताओं पर गम्भीर विचार के फूल- 
रूप बनाई गई हैं । 


करारोपण के सिद्धान्त ( (87075 ० 7'०ऋ०४०४ )--एडम स्मिथ" द्वारा 
रचित करारोपण के सिद्धान्त का उल्लेख किये बिना करारोपण के सिद्धान्तों का अध्ययन 
पूर्ण नहीं हो सकता । यद्यपि उनके काल की अपेक्षा करारोपण का सिद्धान्त और व्यवहार 
पर्याप्त रूप में विस्तृत हो गया है, तथापि उनकी समस्याएं अब भी जआावार रूप में सत्य 
और वह सुदृढ़ सार्वजनिक अर्थ-प्रवंध की प्रारम्भ-विन्दु ( ४्यपंग8 [00४४ ) बनीं 

(१) “प्रत्येक राज्य की प्रजा को यथासंभव. अपनी-अपनी क्षमता के अनुपात-में, 
सरंकार के सहयोग की दिशा में अंशदान करना चाहिए; अर्थात्‌ वह अनुपात उस आय 
का होना चाहिए, जिसे वह राज्य की रक्षा के अन्तर्गत यथाक्रम प्राप्त करती है . . . . . . । 
इस सूत्र के आचरण और उपेक्षा में करारोपण को समानता या असमानता का समावेश 
यहां समानता का संबंध त्याग की समानता से है, और अदा की हुईं राशि की 
समानता से नहीं । धती और गरीब दोनों जो अदा कर सकते हैं, उन्हें करना चाहिए और 
न्याय तथा समानता की मांग है कि कोई भी अदा करने की योग्यता से अधिक अदा व 
करें | 


(२) प्रत्येक व्यक्ति को जिस कर का अनिवार्यतः भुगतान करना हो, वहे 
निश्चित होना चाहिए, और स्वेच्छा पर निर्भर नहीं । भुगतान का समय, भुगतान का 
रूप, भुगतान के परिमाण, ये सब वातें अंशदाता तथा अन्य प्रत्येक व्यक्ति के लिए स्पष्ट 
होनी चाहिए ॥” 

कोई भी कर स्वेच्छा पर निर्भर नहीं होना चाहिए । हर किसी को पहले से ही ज्ञान 
होना चाहिए कि उसे क्‍या देना है, कब देना है और कहां देना है । जब उसे इन सब का 
ज्ञान होगा, तो करदाता विना किसी असुविधा के अपने व्यय का समन्वय कर सकता है । 
सरकार भी, यथासंभव, अपनी भ्राप्ति के विपय में निश्चित हो सकती है । 

(३) प्रत्येक कर ऐसे समय और ढंग से लगाना चाहिए कि अंशदाता के लिए 
उसे देना यथासंभव सुविधाजनक हो ।” - 

कोई कर उस समय एकत्र करना चाहिए जब कर-दाता के पास देने के साधन हों । 
यदि सार्वजनिक अधिकारी कर-दाता से उस समय भुगतान करने की मांग करते हैं, जब 
उसके लिए भुगतान करना सुविधाजनक न हो, तो वह बहुत बोझल बन जाता है और 
इस वात की भी संभावना है कि उसका भुगतान ही न हो सके | सुविधाजनक कर उत्पादन- 
शीलता और अच्छी सरकार के आधारों पर और साथ हो कर-दात़ा के दृष्टिकोण से . 
न्याय्य होता है, विशेष रूप से तव, जवकि वह समुदाय के गरीब वर्ग से संबंधित होता है । 
...], ज़ब्मेत जीप, 8००: ए., 0099. प्र, सण. प्‌ हैं 


राज्य झा अ्-त्वन्ध डड३ 


अदा करते की जितनी अधिऊ नुविधा द्वोगो उतना ही सग्रह तथा भुगतान से धवधित 
समय एवं साधनों का कमर विनाथ होगा । 

-« . (४) “प्रत्येक कर को ऐसे छूगाना चाद्दिए कि राज्य के सार्वजनिक कोप में 
जितना आता दो, उसके बततिरिक्त यवासंभव कम हो छोगों की जंव से यवासमव व्थ्यि 
जाय ओर ऊन द्वी वाहर रखा याव ।”/ 

करों का संग्रह करने के आवश्यक साथन सर और वचतपूर्ण होने चाहिएं, जिससे 
संप्रह करते की छागत और व्यक्ति तया समुदाय की हानि कुछ आमदनी के अनुपात में 
छोटी होनी चाहिए | इसलिए, यह आवश्यक हूँ कि योग्य वित्त-मत्री को सदा यह देखते 
रहना चाहिए कि सग्रह करने की लागत प्राप्तियों के प्रधान भाग को खा न जाय । इसी 
प्रकार करारोपण की झुदृढ़ प्रणाली को ऐसे दब करों की उपेक्षा करती चाहिए, जो वचत 
को निदुत्साहित करें कौर पूजी की वृद्धि में वावक हो । 

करारोपण की अच्छो प्रणाों के ल्थिए विम्न कुछेक ओर विद्धान्त हूँ, जिन्हें 
एडम स्मिथ के उक्त सिद्धान्तों के साथ मिलाया जा सकता हैं : 

(५) सरकार के दृष्टिकोग से कर राजस्व का उत्तादक होना चाहिए | कितु 
कोई भी ऐसा कर नहीं छगाना चाहिए, जिम्रकी प्रवृत्ति समुदाय के आायिक साथनों को 
कम करने की हो । कोई कर बड़े भारी राजस्व के लिए एकाएक उत्पादक हो सकता हूँ, 
किन्‍्नु किन्हीं दप्याओं में अन्ततः उत्के कारण राष्ट्रीय आय में कमी भी द्वो सकती है । 

(६) बनेक अल्प उत्पादनझील करों को दजाव झुछ उत्पादनश्लील कर छगाने 
बेहतर हैँ, विस्तृत क्षेत्र में फैदी हुईं छोटी-छोटी रकमो की वहुत बड़ी संस्था को वजाय 
कुछेक ठोस रकमों के करो का सग्रह करना सईदव सस्ता रहता है । 

(७) जिस प्रकार सपत्ति ओर जनसक्या को आप से आप उन्नति द्वोती हैँ, इसी 
ठरह कर का भी स्वतः उत्कर्प होना चाहिए ॥ 

(८) कर लोचदार होना चाहिए और वह प्रत्युत्तदायी भी होना चाहिए । 
करारोपण प्रणाली में कुछ ऐसे कर होने चाहिएं, जिसको दर और प्राप्ति में वृद्धि होने 
की गुजाइश हो, जिससे प्रशानन या सत्रह के व्यय में वृद्धि किये विना संकट-काल का 
सामना किया जा सके । 

(९) करारेप्रण प्रभाठी यथासम्भव सरल और समज में आने वान्डी दोनो चाहिए। 
यदि उसे समझना जटिस्द एवं कठिन होगा, तो उससे सरकार कौर कर-द्वाता के वीच 
संदेह एवं संघ उत्पन्न हो सकता हँ ! सरल बौर सुवोध करारोपघ प्रयाली विश्वास 
उत्पन्न करती हैँ, सरकार की आवश्यकताओं का बेहतर स्वागत होता हूँ, और उसके 
साय ही नागरिक में राजनीतिक बैठना जाठी हूँ । 








तृतोय खण्ड 


राज्य के कार्य 


अव्याय : : २४ 
राजनीतिक नियंत्रण की सीमाएं 
(एफ उ+ंम्याघड ० एगस्‍पटण (०४7०१) 


राज्य का समाज से सम्बन्ध (2॥6 9६808 97 72907 ६0 80069) 
हम पूर्व अध्याय में उल्ेख कर चुके हें कि “राजनीतिक तत्वों को साम्राजिक तत्वों के 
साथ मिछा देना सबसे बड़ी भान्ति है और यह समाज या राज्य दोनों को समझ्नने में 
पूर्णतया बाधक है ।”* किन्तु यूनानियों की दृष्टि में राज्य और समाज के वीच कोई भेद 
नहीं था और उनके लिए राज्य ही सर्वस्व था। राज्य का सदस्य होने के सिवा नागरिक 
कुछ नहीं था । उसका पूर्ण अस्तित्व राज्य पर निर्भर और अपेक्षित था। इसलिए राज्य 
के पुरातन विचार में मनुप्य का संपूर्ण जीवन समाविप्ट था और सच्चा राज्य एक नेक 
जीवन में साझीदार था । प्छेटो का साम्यवाद इस धारणा पर आधारित था कि राज्य का 
सर्वोच्च अस्तित्व है, जिसके लिए व्यक्ति को जो कुछ भी उसके पास हो, त्याग करना 
चाहिए, यहां तक कि अपनी जान और घर भी। अरिस्टीटल के मत में राज्य व्यक्ति से 
श्रेप्ठ था और “उसका अच्छे जीवन के लिए निरंतर अस्तित्व रहता है।” इस प्रकार 
प्राचीन यूनानियों ने राज्य की मूर्त रूप में प्रतिष्श कर दी थी और स्वतः उसी को लक्ष्य 
मानते थे। 

किन्तु हम समाज के साथ राज्य की समानता नहीं करते । राज्य भी अन्य अनेक संघों 
के समान है जो किसी समाज को बनाते हैँ। यद्यपि राज्य का “अस्तित्व समाज के अन्तर्गत 
है, किन्तु यह समाज का रूप भी नहीं है ।” जब राज्य समाज के समान नहीं है, तिस पर भी. 

यह सामाजिक व्यवस्था के आकार को प्रदान करता है। समाज को राज्य स्थिरता प्रदान 
करता हैं और राज्य सामाजिक संग्ठव का उच्चतम रूप है । वह लोगों को परस्पर संबद्ध 
रखता है और उनके सामाजिक नातों को जोड़ता है । समाज में रहने वाले छोगों के लिए 
परस्पर स्वतः सहयोग की आवश्यकता होती हैँ स्वतः सहयोग केवल राज्य द्वारा ही 
संभव बनाया जाता है । वारकर के कथनानुसार राज्य “समन्वय करने का महान ज्ञोत है; / 
जितना अधिक समन्वय करना होता है, उतनी अधिक राज्य की आवश्यकता होती है ।* 
इस दृष्टि से हम राज्य और समाज को अलग नहीं कर सकते। किन्तु राज्य समाज का प्रति- 
निधि है। समाज का प्रतिनिधि होने के नाते राज्य के भी कतिपय अधिकार हैं | किन्तु अन्य 
सव अधिकारों के समान राज्य के अधिकार हृत्यों के सापेक्ष हैं। फलत: जिस प्रकार समाज 
की सब व्यवस्थाओं पर यह शर्ते है “इस सीमा त्तक और इससे आगे नहीं,” इसी तरह राज्य 
भी उपर्युक्त अंकुश से मुक्त नहीं । 

तदनुसार, राज्य मानव-कार्यकलाप के संपूर्ण क्षेत्र को समाविप्ट नहीं करता । राज्य 
सामाजिक व्यवस्था का आदर्श उपस्थित कर सकता है, किन्तु इससे राज्य और समाज में 


!. #गऐॉएटए, 9५ 5. 
2, श्ांधरव उणाह। प्र ख्याड्ॉबगत, ०9, ल६0,, ७, 49. 


राजबोतिक नियंत्रण की सीमाएं डड७ 


समानता नहीं हो जाती। राज्य को समुचित ढंग से समझने के लिए दोनों के मेद को जान 
छेना वस्‍्तुत: आवारमूछक हैं। राज्य की इच्छा पर सरकार की इच्छा है। निःसंदेह, जनता 
की प्रभुता एक मान्य तथ्य हूँ, किन्तु व्यावहारिक जीवन में वह इससे अधिक कुछ नही कर 
सकती कि वह अस्पप्ट ढंय ते ऐसा सामान्य निर्देशन करे कि जिसमें वह घटनाओं की गति 
को देखना चाहती है । राज्य को क्रिया का प्रभावपुर्ण स्लोत मनुष्यों की वह अल्पसब्या है, 
जिसमे सरकार का संगठन होता है और जिनके निर्णय समुदाय के लिए बंध रूप में बधन है। 
यदि राज्य को समाज के समान माना जाय, ठो सभी सामाजिक कार्यकछाप अततः सरकार 
की दया पर आश्रित हो जायेगे। राज्य की अखडता और समृद्धि कै नाम पर, सरकार कुछ 
भी निश्चित कर सकती हूँ । इस प्रकार सामाजिक व्यवस्था में उसका हस्तक्षेप व्यापक हो 
जाता हैं। अधिकारों की रचना के लिए समाज के प्रतिनिधि रूप में कार्य करने की बजाय 
राज्य अधिकारों की रचना भी त्रारम कर सकता हूं ज॑से यह उपहारो का झ्ाही निर्माता 
हो। यह व्यक्तिगत अधिकारों की वल्ि करने के तुल्य हो जाता हूँ । 


राज्य के उद्देश्य 
(778 एण90४65 06 ९ 8030८) 


झक्ति रूप में राज्य बनाम सेवा रूप में राज्य (प४८ 880९८ 25 ए0फटा 
प्रटा5फ प।2 5६406 85 5८:घं८८०)--्यस्की के कबनानुसार सरकार “ट्रस्टी हूं 
और शासक हूँ और समाज की आवश्यकताओं पर ध्यान रखना और उन्हें क्रियात्मक 
संविधियों की झर्तों का रूप देना उसका हृत्य हूँ । राज्य का उद्देश्य उनमें अपने मूत्तंरूप 
को देखना हैं।” राज्य का उद्देश्य, और तदनुसार सरकार का व्यक्तिगत कल्याण की वृद्धि 
और समाज के सामूहिक छुदयों की प्राप्दि करना हूँ । इसलिए राज्य स्वतः छट्षय होने की 
बजाय लक्ष्य का साथन हूँ । क्योकि यह लक्ष्य का साथन हूँ, इसलिए इसे कतिपय #त्यों को 
पाछन करना पड़ता है। इन कृत्यों का पर्याप्त रूप में पालन करने के छिए राज्य को 
कतिपय दक्तितियों को आवश्यकता होती है और वह उन्हें प्राप्त करता हैँ । किन्तु राज्य की 
शक्तिया अधिकार-शक्ति में अपरिसेय नहीं होती । यह केवल सावन है और हम रुक्ष्यों 
से सबंध किये बिना साधन का विचार नह्हीं कर सकते। राज्य का छक्ष्य मनुष्य की 
प्रसप्षता और आध्यात्मिक उन्नति हूँ और उसका अस्तित्व मनुष्यों को इस योग्य बनाना 
हैं कि वह अपनी अधिकतम उन्नति कर सकें । वह आदेश जारी करता हैँ “जिनकी पृप्ट- 
जमि में उन भावनाओं को अभिव्यक्ति को दृढतायूवक संभव बनाना होता हैँ, जिनके द्वारा 
सामान्य जीवन को अभिवृद्धि होती है ।"* फलस्वरूप राज्य शर्तों के विना शक्ति हस्तगत 
नहीं करता। 

अनेक ऐसे विचारक हैं, जो राज्य को दक्ति का साधन कद्ते हूँ । वह शक्ति के प्रयोग 
को राज्य की “विश्येपता पूर्ण अभिव्यक्ति” का रूप देते हे, और “उनका अनुमान हूँ कि राज्य 
की सफलताए प्रभुत्व द्वारा विजित की जाती हे और दमन को वह सामाजिक व्यवस्था की 
भुख्य शर्त मानते हेँ।”* किन्तु राज्य का यह उच्चतम रूप नैतिक दृष्टि से गहत और राज- 
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नीतिक दृष्टि से भयंकर है। निःसंदेह दमनकारी शक्ति राज्य की कसौटी है, किन्तु यहू राज्य 
का सार नहीं है । वह केवल मूर्ख और वेवकफ होते हैं, जो वल-प्रयोग द्वारा अपने लक्ष्य 
की प्राप्ति करना चाहते हैं। वल-प्रयोग कुंछ भी संगठित रहने नहीं देता और जब इससे राज्य 
का आधार बनाया जाता है, तो यह मनुष्यों के व्यक्तित्व को कुचल देता है मौर सामाजिक 
व्यवस्था को नष्ट कर देता है। इसलिए, बल-प्रयोग को सामान्य इंच्छा का सहायक बनाना 
चाहिए अन्यथा यह न केवल “भौतिक वस्तुओं का ही, भ्रत्युत सांस्कृतिक लाभों, सत्य 
की भावना, भानसिक कार्य और विचारों की उर्वरता का भी नाश कर देगा ।/* क्‍या ये 
अवस्थाएं मनुष्य में स्वतः प्रेरणा या भावना विस्तार रहने देती हैं ? है बे 
जब हम वलू-प्रयोग को सामान्य इच्छा का सहायक बनाते हूँ, तो हम, वस्तुतः राज्य 
की उच्चता को कम करते हैँ। राज्य केवल शक्ति-प्रणाली ही नहीं । यह मनृप्य का सहयोग 
है, जिसका उद्देश्य सामान्य जीवन को समुद्धिपूर्ण करना हैं। इसका नैतिक रूप अन्य किसी 
संघ से भिन्न नहीं है, और यह हम से वफादारी की वैसी ही मांग करता है, “जैसे एक सनुप्य 
अपने मित्रों से कड़ी झर्त के साथ वफादारी चाहता हैँ ।/ * जिस प्रकार हम किसी मित्र को 
उसके कार्यों से परखते हैं, इसी भांति राज्य को भी परखते हैं। इसलिए, राज्य पर “नैतिक 
परीक्षण की शर्ते ाग होती हैं ।” ३ उसे अपने नागरिकों की वह अवस्थाएं प्रदान करनी 
चाहिएँ, जो सामान्य हित और सामान्य कल्याण में योग दें । यदि उनकी रक्षा और उनके 
कल्याण की बृद्धि के लिए राज्य को वलू-प्रयोग करना पड़ता है, तो वल-प्रयोग का “शासन के 
लिए उसके मूल्य की वजाय समाज के लिए उसके मूल्य का परीक्षण करना होगा ।”* 
हम राज्य को उसके स्वरूप से नहीं आंकते प्रत्युत जो बह करता हैँ, उससे आंकते हैं। समाज 
के प्रतिनिधि के रूप में इसका उद्देश्य सेवा हैं और यदि वह आदेश करता है, तो इसीलिए 
कि वह सेवा प्रदान करता हूँ । 
राज्य के कृत्य 
(4796 #ए४८४०४४ ए४76 80806) 
राज्य को जो काम नहीं करने चाहिये ( ॥'ांग्र85 ज्रगंणा ॥6 50806 
800प्रोत 70६ 60 )--राज्य अपना उद्देश्य कैसे पूर्ण कर सकता है ? इस प्रश्न का उत्तर 
राज्य के ढृत्यों के स्वरूप से संचंधित है । किन्तु सभी राज्य समान कृत्यों का पालन नहीं 
करते। प्रत्येक राज्य के कृत्य उसकी जनता के सामाजिक और आश्थिक विकास की मात्रा 
के अनुसार मिन्न-भिन्न होते हैं। तब तो उनसें परिवर्तन होना चाहिए और नयी आवश्य- 
कताओं के अनुसार समन्वय होना चाहिए | आधुनिक राजनीतिक और आधथिक जीवन की 
जदिलता और नये महत्वों ने, जिन पर जनतंत्र बल देता है, राज्य के छत्यों के विपय में 
नवीन घारणाओं की रचना कर दी है। समग्र रूप में, आवुनिक राज्य व्यक्तिवादी की अपेक्षा 
समूहवादी अधिक हूं। प्रत्येक सरकार इस सिद्धांत पर कार्य करती हैं “कि जहां सरकार 
पूनत: सरकारी कार्यवाही के प्रभाव को जान लेती है, और सरकार के हस्तक्षेप न करने 
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की अवस्था के प्रभाव को भी जान छेतो है, वहां हस्तक्षेप न्‍्यायसगव होता है ।"* किन्तु 
सरकार के हस्तक्षेप की प्रत्येक क्रिया का अर्थ नागरिकों की झ्य॒तन्त्रता को सोमित करता 
हूँ | इन थवस्थाओ में सरकार का यह करत्तंव्य हो जाता है कि वह अपने कार्यकल्ापों के 
क्षेत्र को सामाजिक तथा व्यक्तिगत हितों के सजग मतुलन द्वारा विस्तृत करे। यह समन्वय 
कंसे किया जाय, यह आज की सर्वाधिक कठिन प्रत्युत आधारमूछफ समस्या है। तिस पर 
भी, एक बात तो स्पष्ट ही हैँ । हम मानव जीवन के सव कार्यकल्यमपों को राज्य की अकेली 
संस्था में केंद्रीभूत नही कर सकते । कुछेक कार्यों को “वह कर सकता हैं, किन्तु बुरे और 
भद्दे ढग से --हम कुल्हाडी से पेंसिल नहीं वनाते। अन्य कुछ कार्यों को वह बिलकुल नही 
कर सकता लौर जब उसे उन पर छगाया जाता है, तो वह सामान को नष्ट कर देता है ।” * 
राज्य के अत्यावश्यक कार्य ये है : व्यवस्था करना, और व्यक्षितत्व का थादर 
करना, और इनमे उसके निश्चयात्मक और नकारात्मक कृत्यो का समावेश हो जाता है । 
नकारात्मक कृत्यों पर पहले विचार करते है, 'चाहे कोई भी मत क्यों न हो, इसकी चिता 
किये विना', राज्य मत का नियत्रण नहीं करना चाहेगा वश्चतें कि उसमें कानून भग 
करने या उसकी अधिकार शक्ति की अवज्ञा करने की कोई उत्तेजना न हो। कानूनों को 
जग करने या अधिकार-शक्ति की अवजा के लिए उत्तेजना पैदा करना मत की अभिव्यक्ति 
नहीं है, क्योकि “कानून-भग की प्रेरणा करना आधारमूलक-ब्यवस्था पर आघात करना 
है । तिस पर व्यवस्था की स्थापना करना राज्य का प्रथम कार्य है, और उसी की रक्षा 
के लिए उसे दमन की अधिकार शक्ति से संपन्न किया गया है ।/ २ एक नागरिक यह सोच 
सकता है कि वर्तमान कानून बुरा है अथवा सरकार का कोई कार्य विज्लेप स्वच्छंदतापूर्ण 
है अथवा संविधान पथ-म्रप्ट और दोपयुक्त है, किन्तु उसका कानून-विरुद्ध कार्यकलापो 
को ग्रहण करना न्याय-सिद्ध नही है। कोई भी यह मानते हुए कि कानूनों का पाछुन करना 
उसका कर्तव्य है, दिल खोल कर, राज्य के कानूनो की आलोचना कर सकता है। इसी 
प्रकार, राज्य लिफित रूप में मत अभिव्यक्ति के लिए पूर्ण अवसर प्रदान कर सकता हूँ, 
बश्चतें कि वह लिखित मत अश्लील, निदात्मक या अपमानजनक नही है । 
तिम पर राज्य को जनता की स्थापित रीतियो में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए । रीतिया 
समाज में स्वतः प्रवतित रूप में उत्पन्न होतो है । वह जान-वूझ कर, विशेषतः राज्य की 
इच्छा से कभी उत्पन्न नही की जाती । राज्य की न तो रीतियाँ बनाने की शक्ति है और 
न ही उन्हे नप्ट करने की ।' जब रीतियो पर प्रह्मर होता है, तो वह भ्रत्युत्तर मे कानून पर 
प्रहार करती है, वह दमन करने वाले किसी कानून विशेष पर ही प्रहार नही करती, 
प्रत्युत, अधिक महत्वपूर्ण कानून-आचरण की भावना पर, जो सामान्य इच्छा की एकता हैं, 
प्रहार करती है ।”* राज्य का इससे भी कम तियत्रण फंशन पर होता है, जो रीति का एक 
साधारण और परिवतंनशील रूप हैं । एक राजा किसी फैशन को स्वत: अनुकरण करने 
की घोषणा द्वारा स्थापना कर सकता है, किन्तु वह उसे निर्धारित नही कर सकता ।” लोग 
*पैरिस या लडन या न्यूयार्क में किसी अपरिचित सामाजिक समूह द्वारा किसी फैथन की 
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बीमा, विनिमय अधिपत्र, संविदा. अनुबंध, साझेदारी, दिवालियापन, आदि । 

२. अनिवार्य: कृत्य ( गि5४८ए४७ शिंप्रगट7075 )--ह्विंतीयत:, वह कार्य- - 
कलाप, जो अपने स्वरूप के कारण राज्य के एकाधिकार में हैँ, और ,जो किसी निश्चित 
आशिक जीवन के लिए अनिवायय हैं:-- मुद्राचलन का प्रवंध, डाक विपयक सेवाएं, 
आदि । ; । ४ 

३, बेकल्पिक कृत्य (()[00078 ! #घाए८०078 )-- तुतीयतः वह कार्यकलाप,,' 
जो यक्तियों और अवस्थाओं की भिन्नता के अनुसार या तो राज्य द्वारा किये जाते हें 
अथवा निजी साहसिक व्यवसाय के लिए छोड़ दिये जाते हैं| इनका बहुत विस्तृत क्षेत्र 
है। “राज्य व्यापार की स्वतन्त्र कार्यवाही में वाधा उत्पन्न करने के लिए इस प्रकार हस्ते- 
क्षेप कर सकता है : कीमतों का नियमंन करने से, राशनिंग करने से, अथवा संघों और 
प्रन्यासों पर रोक लगाने से; वह उत्पादन के कतिपय रूपों को प्रोत्साहन प्रदान करने 
और व्यापार को भिन्न दिशाओं में संचालित करने के द्वारा हस्तक्षेप कर सकता है; , 
वह कतिपय कार्य-कलापों को निजी लोगों से हटाकर उन्हें स्वतः भी चला सकता है ।”* 
यह हस्तक्षेप या तो स्वतः राज्य का कार्य हो सकता है, अथवा राज्य नियंत्रण के किसी 


मिसिपलेटियों 3 


उपाय के अधीन म्यु जँसी अन्य संस्थाओं द्वारा किया जा सकता हूँ । 


राज्य का कार्यभार केवल आथिक साधनों के अधिरक्षण और विकास तक ही 
सीमित नहीं। इसमें मानव क्षमताओं का अधिरक्षण और विकास भी सम्मिलित हैं । 
इत क्ृत्यों में शिक्षा सर्वोच्च है । इन्हीं दो महत्वपूर्ण कारणों से शिक्षा राज्य-क्षेत्र के 
अन्तर्गत रहनी चाहिए। प्रथमत:, लोकप्रिय शिक्षा, राजनीतिक और सामाजिक स्वतन्त्रता 
की उन अवस्थाओं के अधिरक्षण के लिए आवश्यक है, जो स्वतन्त्र व्यक्तिगत विकास के 
लिए अनिवार्य हैं। शिक्षा नागरिक को न केवछ नागरिकता की सफलताओं से संपन्न 
करती है, प्रत्युत उसे पर्याप्त अवसरों को हस्तगत करने के साधन भी प्रदान करती है। 
द्वितीयतः, सरकार के अतिरिक्त अन्य कोई संस्था नहीं है, जो व्यापक रूप के दायित्वों 
को ग्रहण कर सके और लोकप्रिय शिक्षा प्राप्त कर सके। राज्य को जो कुछ शिक्षा के लिए 
करना चाहिए, उन्हीं कारणों से, वही कुछ उसे सांस्कृतिक जीवन की सामान्य उन्नति के 
लिए करना चाहिए। ॒ 
निस्संदेह राज्य का क्षेत्र विशाल हैँ, किन्तु वह सर्वशक्तिमान नहीं। जब वह 
अपनी सीमाओं को छांघता है, तो वह गड़बड़ पैदा कर देता है । यदि राज्य उन बातों के 
लिए यतलशील होता है, जो वैध रूप में उसके क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं होतीं, तो उसे निश्चित 
रूप से उन बातों में असफल होना पड़ता है, जो समुचित रूप से उसके अधिकार के अन्तर्गत 
होती हैं। राज्य ने भूतकाल में जब भी कभी सर्वशक्तिमत्ता को धारण किया है, उसकी 
असफलताओं की कथा हमारे सामने हैं। यदि वह वर्तमान-में भी ऐसी चेप्टा करता है 
जो चेष्टा उसे नहीं करनी चाहिए, तो वही पुनः भी घट सकता है, क्योंकि वस्तुत 
सर्वशक्तिमत्ता का आशय हूँ अयोग्यता । “ज्यों-ज्यों राज्य के कार्यकलापों का दृष्टिपय 
, स्पष्ट होता जाता है, ज्यों-ज्यों यह अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर के कृत्यों का संपादन करने 
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अध्याय +: : २५ 
राज्य-कार्य-क्षेत्र के सिद्धांत (१) 
( प्रफर०्लोे०७ ० 96 5००९ ० घं& 5०८९ कफ ) 


सिद्धांत पुराने और नये (९0765 : (00 वात एि८७)--गत अध्याय में 
हमने राजनीतिक नियंत्रण की सीमाओं पर विचार किया है और राज्य को जो कृत्य करने , 
चाहिएं और जो नहीं करने चाहिएं, उन्हें अलग-अलग कर दिया है। सेभी युगों में राज्य 
का कार्यक्षेत्र अनेक अंभों द्वारा प्रभावित हुआ है, जिनमें ये भी हे:---वातावरण संबंधी 
दक्षाएं और परिस्थितियां, छोगों की- सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आवेश्यकताएं * 
और राज्य के प्रति उनका दृष्टिकोण । प्रस्तुत अध्याय में हम पुरातन और नवीन 
कुछ सिद्धांतों पर विचार करेंगे, जिनका संबंध राज्य के काय॑ क्षेत्र से है। ये सब सिद्धांत 
हमें राज्य के साथ व्यक्तियों के संवंध और उस सीमा का ज्ञान प्रदान करते हैं जहां तक 
उसे सामान्य कल्याण की उन्नति के लिए व्यक्तिगत कार्य की स्वतन्त्रता पर बंधन 
लगाना चाहिए । इसके एक छोर पर राज्य का आदर्शवादी या स्वेच्छाचारी 
( त6०॥ा5६ 00 (080४४ ) सिद्धांत है । मानवी कार्यकलाप का ऐसा कोई 
क्षेत्र नहीं, जिसमें, इस सिद्धांत के समर्थकों के अनुसार, राज्य हस्तक्षेप नहीं 
करता, यहां तक कि मनुष्य के विचारों और चेतना को भी वह अछूता नहीं रहने 
देता । दूसरे अन्तिम छोर पर अराजकतावाद ( >शगक्थाएंए5ए ) का सिद्धांत 
है, जो राज्यहीन समाज की स्थापना करना चाहता है । कुछ अन्य विभिन्न सिद्धांत हैं, 
जिनका उद्देश्य वर्तमान सामाजिक व्यवस्था का पुनः निर्माण करना है, किन्तु वह सब 
समाजवादी विचारों की उत्पत्ति हैं, और इसलिए, राज्य में आर्थिक हितों के मह॒त्व पर 
बल देते हैं। इन सिद्धांतों में कुछ ऐसे है, जो राज्य के रूप को कम करते हैं और विकेंद्री- 
' करण का समर्थन करते है, दूसरी ओर कुछ अन्य हैँ, जो राज्य को उच्चता का रूप प्रदात 

करते हैं और उसे नियंत्रण की अत्यधिक केंद्रीभूत इकाई बना देंते हें । ' 

आदवशेवाद ([0८४॥57०) राज्य का आदर्शवादी या स्वेच्छाचारी सिद्धांत परम्परा- 
गत दाशनिक आदर्शवाद का अन्तरंग भाग है और अभी हाल ही तक अंग्रेज राजनीतिक 
विचारधारा पर इसका बड़ा प्रभाव था। मूछतः, यह सिद्धांत प्लेटो और अरिस्टोटल के 
प्रवचनों की उत्पत्ति है, किन्तु आधुनिक रूप में जमेन दाशेतिक हीगल ने इसका समर्थन 
किया था। इंस्लेंड में, आद्शवादी सिद्धांत को टी. एच. ग्रीन ने छोकप्रिय किया, जिसने 
कांट और हीगल के साथ-साथ .प्लेटो और अरिस्टोटल से प्रेरणा प्राप्त की थी | तिस पर 
भी, इसका पूर्ण विवरण डा. बोसतकंट के “फिलासोफिकल थ्यूरी आफ दि स्टेट” नामक 
ग्रंथ में मिलता हैं । 

स्वेच्छाचारी सिद्धान्त का स्रोत (()ए977 ०४6 3080प४5६ 7९००० )- 
राज्य का स्वेच्छाचारी सिद्धांत दो भिन्न स्रोतों से उत्पन्न हुआ है जिनका ग्रीक मत प्रणाली में 
महत्वपूर्ण स्थान है। प्रथम अवस्था में, प्लेटो और आरिस्टोटल ने राज्य और समाज के 


राज्य-्कायं-क्षेत्र के स्िदांत (१) ह डष५ 


बीच कभी नेद नहीं किया घा। उनकी मानवता थी ऊक़ि राज्य का स्व-निर्नर बल्तित्व है, 
बह सारे समान के साथ एक है और उसका अस्तित्व अपने छिए और अपने द्वारा हैँ। 
एक राज्य औौर दूसरे राज्य के बीच जो संबब होता था, वह कंवछ उपेक्षा या झबुता 
का था | क्योक्ति राज्य सव व्यक्तियों की बमिछापाओं का प्रतिनिधित्व करता था ओर वे 
सब उसके अन्दर समाविप्ट थी तथा व्यक्ति को सब सामानिऊ बावइवकताओं को राज्य 
ही पूर्ण करता था, इसलिए वह एक नेतिक सस्वा यो । सच्चा राज्य “अधिकारपुर्ण जोबन 
का सान्नीदार” था। द्वितीयतः, प्ठेटो और बरिस्टोटल ने दस धारणा के साथ आरम्भ 
किया था कि मनुष्य स्वमावतः एक सामाजिक या राजनीतिक प्राणी हैं। वह एकाकी जीवत 
नहीं बिता सकता, बश्चते कि वह देवता अबवा हिसक जीव न हो। यह केवछ समाज में ही 
रहने का परिणाम है कि एक मनुष्य अपने व्यक्तित्व को विकसित कर सकता हैं और 
सब नाति आत्मिक उन्नति कर पाता हूँ । इसलिए राज्य एक ऐसी आवश्यकता हैं, जिससे 
नहीं बचा जा सकता क्योंकि वह मनुष्य के नैविक स्वरूप को ऊंचा उठातो,हू। 

' सिद्धांत का विवेरण ( 5थ/थ्याल८70 ० धाल ॒र८टणए )-+मानव- 
स्वभाव-विपयक नग्ल सत्य से ओर इस टिद्धान्त से कि राज्य का छक्ष्य सामाजिक 
नैतिकता हैँ, आायुनिक आदर्शवादियों ने एक दार्शनिक विचारघाया का विकास किया, 
जिसने राज्य को आत्म-निर्मर सत्ता का रूप प्रदान किया । उनके विचार सें राज्य एक 
आवशथविक एकता (०४०४४०८ एग५) हूँ और उनकी दृष्टि में राज्य सामाजिक 
नैतिकता की चरम अभिव्यक्ति हूँ । क्योंकि राज्य नंतिक अवबवी (0857) 
है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति उसका अविभाज्य अंधे है और वह अपने अस्तित्व के लिए उस 
पर निर्भर करता हूं । व्यक्ति हिसा के विरुद्ध मुरक्षा कौर अन्याय के विरुद्ध प्रतिकार के जिन 
स्पप्ट छा्मो को राज्य से प्राप्त करता हैँ, उनके अतिरिक्त, वह उन सव वैतिक बवस्थाओं के 
छिए भी राज्य का ऋणो है, जो उसके व्यक्तित्व का विडास करती हू और जिनसे वहू 
अपनी योग्यता का पूर्ण विकास कर पाठा हूँ। साराश यह कि राज्य का अस्तित्व उन अब- 
स्थाओं की रचना ओर रक्ा करता है, जिनमें स्व॒तन्त्र और नैतिक जीवन समव होता है। 
फलरूप, यह अस्य सब सघों से उत्तम और सर्वोच्च हैं। इसलिए, नागरिकों पर इसके अधि- 
कार सर्वप्रथम हैं, और वह पूर्ण अधिकार-दक्षित पर आधारित हैं । 

आदर्भवादी इस ढग से राज्य को चित्रित करते हे नौर उसे ज्ञानोन्नति का कारण 
बतडाते हूं । वहू राज्य को व्यक्ति के सारे विकास और प्रगति का कारण मानते हूं । समाज 
से बाहर व्यक्तित का कोई बर्ब ही नही। उसके कोई प्राकृतिक अधिकार नहा है । अधिकार 
उसे इसलिए मिलते हूँ क्यों कि वह एक लामाजिऊ प्राणी ई और राज्य उन अधिकारों का 
,र्वयिता और रक्षक है । वह व्यक्ति के व्यक्तित्व के पूर्ण नैतिक विकास के लिए आवश्यक 
अवस्थाओं की रचना करके अधिकारों की गारंटी करता है। इस प्रकार,सामाजिक कल्याण 
का स्लोत्त और साय-द्वी-साय सरक्षक बनाया गया है। फलस्वरूप, यह साथन की बजाय एक 
लद्ष्य है । इसकी अधिकार शक्ति बपरिमित हूँ और इसऊी क्षमता निर्वाव हे। इस रूप में, 
आदश्शवादी राज्य को “एक मच पर प्रस्थापित करता हूँ, जिसके चरणों में, उसके सदस्यो 
से आशा की जातो हूँ कि वह नत-मस्तक होगे जोर उसकी पूजा करेंगे।” उनको शिक्षा है कि 
राज्य कोई नूछ नही कर उकता कौर उसके कानून कभी वन्यायपूर्ण नही हो सकते । उसकी 


४५६ राजनीतिक विज्ञान के सिद्धान्त 


मधिकार-शक्ति को विना किसी ननुनच के मानना चाहिए और उसके आदेशों का मृका- 
बला करना अथवा उसकी अधिकार-शक्ति के विरुद्ध विद्रोह करना, भले ही वह कितनी 
दमनकारी हो, दंग और अन्याय है ।* हा ' 

हेगल की दार्शनिकता ( िंधछ८।४ 2॥05097ए )--हेगल अपने 
सिद्धान्त का विकास रूसो की नैतिक स्वत्तन्त्रता की घारणा से, जो मनुप्य के विशेष और 
प्रतिष्ठित गुण के रूप में है, आरम्भ करते हैं, और वह पूर्णतया इस स्वतन्त्रता के साथ राज्य 
के संबंध के आधार पर राज्य का विचार करते हैं। उनकी धारणा है कि स्वतस्त्रता निश्चित 
और वास्तविक अथवा वाह्य रूप में अभिव्यक्त होनी चाहिए। जो स्वतन्त्रता समाज में विद्य- 
मान होती है और समाज की उत्पत्ति हैं, वह सक्रिय और प्रगतिशील हैं। वह बाहरी घोप- 
णाओं के क्रम में अपने-आपको अभिव्यक्त करती हे--प्रथम कानून में, द्वितीय आन्तरिक 
नैतिकता के नियमों में, और अन्ततः सामाजिक संस्थाओं और प्रभावों की संपूर्ण प्रणाली में, 
जो व्यक्तित्व के विकास की रचना करती हैं। हीगछू के कथनानुसार राज्य स्वतन्त्रता की 
अवस्थाओं को संभव वनाता हूँ और मनुष्य उसमें रहते हुए वास्तविक स्वतन्त्रता का आनन्द 
लेते हें। उन्हीं के शब्दों में 'स्वतन्नता की वास्तविकता पूर्ण राज्य है ”, क्योंकि राज्य में 
मनुष्य अपने बाह्य जीवन को अपनी आन्तरिक विचारधारा के स्तर तक उन्नत करता है। 
“संक्षेप में, राज्य एक पूर्णतः: विकसित मनुष्य हैं ।/ इस प्रकार हीगल राज्य को वास्तविक 
व्यक्तित्व और वास्तविक इच्छा प्रदान करते हैँं। राज्य की इच्छा को वह सामान्य इच्छा का 
नाम देते हैं । कि 

सामान्य इच्छा व्यक्तिगत इच्छाओं का कुछ योग नहीं है । जो लोग इसका संघटन 
करते है, राज्य का अस्तित्व उनके ऊपर और अछग है । यह एक नवीन व्यक्तित्व हैं और 
“यह सामान्य इच्छा और राज्य के व्यक्तित्व में ही है कि प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा और 
व्यक्तित्व को ऊंचा उठाने के योग्य बनाया जाता है ।” फलत: परिणाम यह निकलता 
है कि राज्य के कार्य, जहां तक सामान्य इच्छा से उनके निकलने का संबंध है, मत और 
अन्यायपूर्ण नहीं हो सकते । अपना निजी वास्तविक व्यक्तित्व होते हुए, राज्य को स्वतः * 
अपने में लक्ष्य माना जा सकता है, वह ऐसे अधिकारों से संपन्न है, जो किसी प्रकार के संघर्ष 
की दशा में अनिवायंत: व्यक्ति के “कथित” अधिकारों का उल्लंघन कर सकृता है। वह इस- 
लिए “कथित” अधिकार हं, कि व्यक्ति के कोई वास्तविक अधिकार नहीं हैँ । उसके सब 
अधिकारों को रचना राज्य करता है| क्योंकि व्यक्ति अपने अधिकारों को राज्य से प्राप्त 
करता हैँ, इसलिए उसके ऐसे कोई अधिकार नहीं हो सकते, जिनका राज्य के अधिकारों के 
साथ संघर्ष हो। इस तरह हीगछ राज्य को “एक चैतन्यशील नैतिक सारतत्व और अपने 
को जानने वाले तथा अपनी शक्तियों को क्रियान्वित करने वाले व्यक्ति के रूप में चित्रित 
करते हैं।” | ५ 

सामान्य इच्छा की इस धारणा से कुछ-कुछ असत्य प्रतोत्त होने वाले तीन परि- 
णाम निकलते हैं : 

प्रथम, राज्य कभी भी विता प्रतिनिधित्व के कार्य वहीं कर सकता । जो कुछ भी वह 
करता हैं, वह सामान्य इच्छा की अभिव्यक्तित है, जो वस्तुतः वास्तविक इच्छा है और 
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व्यवितगत दच्छा की सम-स्वर्ता में है। उदाहरपारव, वह पुलिसमन, जो चोर की गिरफ्तार 
करता है, और वह न्यामाधिकारी जो उसे दंड देता हूँ, बह वस्तुतः, चोर को गिरफ्तार होने 
और बन्दी फ़िये जाने को वास्तविक इच्छा को अभिव्यक्त करते है । क्योकि जिस स्वतन्त्रता 
को मनुष्य राज्य म और राज्य द्वारा प्राप्त करता है, वह वात्तविक् स्वतन्त्रता हैं, इसलिए 
चोर उस समय स्वतन्व॒तापूर्वक कार्य कर रहा है, जबकि वह कारावास की और जा रहा 
होता है । हीमल जिस मत की स्थापना करना चाहते हैं, वह यह है कि राज्य के नियम स्व- 
तन्त्रता की रचना करते हैँ और प्रतिज्ञा करते है और वास्तविक स्वतन्त्रता केवछ कानूत का 
प्राहन करने से प्राप्त हो सकती है । इसलिए, राज्य के कानूनो का विरोध वम्यायपूर्ण और 
समाज-विर्वी हूँ 

दुसरे यह कि, जो सबंध व्यवित को अपने साथियों और राज्य के साथ संबद्ध करते 
है, वह उसके व्यक्तित्व का एक अखड भाग वन जाते हैं । “उनके बिना जो वह है, वह, वह 
नही होगा, किन्तु वह केवल वही है, जो उनके कारण होगा ।” फलस्वरूप, एसी कोई नी 
बात्त करना असभव होगा, जो सामान्य कल्याण के विपरीत हो। इस प्रकार, हीगल 
नागरिकों को राज्य की अधिकार अवित के विरुद्ध विद्रोह करने का अधिकार नही देता । 


तृतीयत:, राज्य अपने सब नागरिकों की साम्राजिक न॑तिकता को अपने जापमें समा- 
विप्ट करता हूँ और उसका श्रतिनिधित्व करता है । यह नैतिक आदर्श की प्राप्ति है। जो 
कुछ नैतिक या अन॑त्तिक है, वह व्यक्ति की तिजी चेतना का परिणाम नहीं हूँ। यह तो वह 
है, जो राज्य उसे बतझछाता हूँ ! इस तरह, नैतिकता समाज से प्राप्त होती हूँ । हेगल के 
मतानुमार, यह कदना गलत है कि राज्य जिस नैतिकता का आदेश करता है, वह नैतिकता 
नही हूँ । वस्तुतः वास्तविक न॑तिकता वह हूँ, जी राज्य की देन हैँ। जो भी हो, इसका यह 
अर्थ नही कि राज्य स्वतः अपने कार्यों में नेतिक संवर्धी द्वारा सबद्ध हैं। 

हेगल के निप्कर्प राज्य के स्वैच्छाचारी सिद्धान्त की भारी दार्शनिकता को पूर्ण 
कर देते ईं। डा. गारनर के क्व्दो में, हेयऊ की दृष्टि में राज्य “ईश्वरीय राज्य है, जो मूछ 
फरने के अयोग्य हैँ, जो निश्चित हैं, सर्व-शक्तिमान है, और उसे अपने हितों के छिए आव- 
इक व्यक्ित से प्रत्येक त्याग का अधिकार प्राप्त है। जिस त्याग और भक्त की माग करने 
का इसे अधिकार हैँ, और अपने श्रेप्ठ चरित्र की विशेषता से, वह उस व्यक्ति को जागरूक 
और साद्सी बनाता हैं, कि जिसकी प्रवृत्ति स्वार्बी और स्व-केंद्रित बनने को होती हैं, 
और बह उसे पुन: व्यापक-तत्त्व के जीवन में छे जाता हूं ।”* हेमल ने राज्य को रहस्ववादी 
सीमा तक ऊचा उठा दिया। सभी अवसरो, विश्लेपतः, युद्ध-काछ मे, राज्य जपने नागरिको 
पर पूर्ण अधिकार का प्रयोग कर सकता है। आकस्मिक सकेत के समय वह जो चाहे कर सकता 
है, और आकस्मिक सकट कंसे बनता है, इसका निर्णय भी राज्य को ही करना होगा । 
बह अपने नागरिकों को इतना तक कह सकता है कि वह अपने प्राण उसकी इच्छा पर छोड 
दें । इस भाति राज्य का स्वेच्छाचारी सिद्धान्त युद्धकार में राज्य की स्वग्रवितमता में 
छपनी पूर्ण अभिव्यक्ति देखता है। हेगल स्वय कहता है कि “युद्धर्त अवस्था एकाकी रूप 
में राज्य की सर्वधक्तिमता का प्रदर्शन हैं ।/ 
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किन्तु हेगल युद्ध को एक दूपण मानते हैं, यद्यपि निरंकुश दुषण नहीं। वह युद्ध को 
इस आधार पर न्याय्य ठहराते हैं कि यह “इतिहास में परमात्मा की गतिशीलता” और 
एक से दूसरे राष्ट्र के हाथ में जिस ढंग से संवोच्च सत्ता चली जाती है, उसे चित्रित करता 
हुं। वस्तुतः, राष्ट्र-राज्य के श्रति भक्ति के कारण ही उनकी युद्ध विषयक न्याय्यता थी । 
वह राष्ट्रों के भाईचारे में यकीन नहीं करते, क्योंकि उनकी राय में राष्ट्र-राज्य का अत्वा- 
वश्यक सिद्धांत संघर्ष है । इस प्रकार हेगल ने “सैनिकवाद और नृशंसता” के प्रचार एवं 
प्रयोग के लिए जर्मनी और इटलो में अपने नव-शिप्यों का मार्ग साफ कर दिया। 

हेगल निजी संपत्ति रखने को व्यवस्था का समर्थन करता है। वह उसे ऐसा भौतिक 
साधन मानता है, जिसके लिए व्यक्तिगत इच्छा यत्नशील हो सकती हैं; और तदनुसार 
व्यक्तित्व की पूर्णता के लिए यह अनिवार्य हैँ । ः 

ग्रोम की दार्यनिकता ( (7८८४१ ?09708०079 )--१८७० के बाद, 
इंग्लेंड में डी. एच. ग्रीन ने अपनी राजनीतिक दार्शनिक विचारधारा.का विकास किया। - 
यद्यपि राज्य के स्वेच्छाचारी सिद्धान्त के साथ उनके नाम को घनिष्ठता पूर्वक जोड़ा गया हैं, 
तथापि वह हीगल के दृष्टिकोण से अनेक बातों में भिन्न मत रखते हैं। ग्रीन अन्तर्राष्ट्रीय 
नेतिकता में विश्वास करते थे और हेगल ने उसे सर्वथा अस्वीकार किया है। “उनकी शिक्षा 
थी कि राज्य की शक्ति भीतर और बाहर सीमित होती है, और राष्ट्र के जीवन का सिवा 
इसके कोई अस्तित्व नहीं है कि व्यक्तियों के जीवन से राष्ट्र का निर्माण होता है ।” उनका 
कहना था कि युद्ध, अपूर्ण राज्य का परिणाम है और वह अधिक से अधिक सापेक्ष रूप में . 
सही हो सकता है और स्वेच्छाचारी रूप में कदापि नहीं । ग्रीन की दृष्टि में राज्य तर्क की 
उपज है, जो मनुप्य को उसकी अनिवार्य योग्यता के रूप में नैतिक स्वतस्त्रता से परिचित 
करती हूँ। मानवी चेतता स्वाधीनता की कल्पना करती है, स्वाधीनता में अधिकार सचन्नि- 
हित हैं और अधिकार राज्य की मांग करते हैँ । इस तरह, राज्य उन अवसरों की उत्पत्ति 
करने का हेतु है, जो व्यक्तियों के पूर्ण नैतिक विकास के लिए अत्यावश्यक हैं। जो सर्वोच्च 
प्रभू-सत्ता अधिकारों की रक्षा करती है, वह केवछ वल-प्रयोग पर आधारित नहीं है । राज्य 
का आधार इच्छा है, न कि वक-प्रयोग । ग्रीन कहते हूँ, क्योंकि वास्तविक प्रभुसत्ता के 
पीछे सामान्य कल्याण या सामान्य इच्छा की स्वीकृति होती है । फिर भी वस्तुस्थिति वह 
कि जब व्यवित प्रतिरोध के लिए वाघ्य हो जाता है तो शक्ति-संपत्न प्रभू-सत्ता व्यक्ति के 
आदर्श अधिकारों की प्राप्ति को कुचल सकती है किन्तु ऐसे प्रतिरोध को क्रियान्वित 
करने से पूर्व उसके परिणामों के विषय में गंभीर विचार और सतर्क मनन की आवश्यकता 
होती है । “जो छगभग संपूर्ण है, हमें उसका एक अंश के लिए वलिदान नहीं करना चाहिए; 
हमें उस प्रणाली में एक नूतन तत्त्व की वृद्धि के लिए सामाजिक अव्यवस्था और विद्यमान 
अधिकार प्रणाली की अशांति का जोखिम नहीं उठाना चाहिए ।” इत प्रकार, ग्रीन जनता 
को राज्य की अधिकार शवित का प्रतिरोध करने का अधिकार नहीं देते, चाहे वह निरंकुश 
और अस्थिर ही हो । 

इस प्रकार राज्यकए प्राकृतिक जौर नैतिक आवश्यकता है, जो मनुष्य के नैतिक 
विकास के लिए जरूरी है। इसका प्रधान उद्देश्य अधिकारों को प्रचलित करनां है, और 
अगर आवश्यकता हो तो वछू-प्रयोग से भी । ग्रीन का मत हैँ कि राज्य व्यक्तियों को निष्पक्ष 
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और व्यापक अधिकारो की प्रणाछी प्रदान करके उन्हें निजी लदय-प्राध्ति में सहायता कर 
उकता हैं। और अधिकारों की व्याख्या करते हुए वह कहने हे कि मनुष्य के अतिरिक 
विकास के लिए जो बाहरी लावश्यकताए हें, वह्दी अधिकार है। प्रत्येक नागरिक-व्यक्ति 
का सर्वोच्च अधिकार यह है कि वह जैसा होना चाहिए वैसा मनुप्य बने । उसके छिए 
प्राकृतिक अधिकारों का तबतक कोई महत्व नही जबतक बह एक उस मनुष्य को नैतिक 
और आदर्श प्राणी बनने की सहायता नही करते, जो अपने छिए और समान के लिए, 
कि जिमका वह अग है, समर्पण कर चुका है । 

ग्रीन अपने राज्य को स्वेच्छाचारी और सर्वश्रक्तिमान नही मानते । यह आतरिक 
और वाहरी रूप म॑ सीमित है। राज्य और उसके कानून मनृप्य को बाहरी प्रक्िमालो के 
साथ ही व्यवद्वार करते है - उसके मुद्दे जोर उत्की मावन्याओं के साथ उसका कोई संवंध 
नहीं ऐसी दक्चा में वह प्रत्यक्षतः उसका जीवन कल्याणमय नही कर सकता। जहां तक राज्य 
का अत्य व्यवस्थायों से सबंध हूँ, वह महाकाय नही है ! प्रत्येक स्थायी व्यवस्था की अधिकार 
विपयक एक निजी आतरिक प्रणाल्ली हैं और उन पर राज्य-अधिकार तो समन्वय मात्र 
है, यद्यपि यह तमत्वयाधिकार ही एक विधि से राज्य को अतिम अधिकार-छवित 
प्रदात कर देता हूँ 

ग्रीव के मतानुसार एक राज्य और अन्य के बीच विरोध का नाता नहीं हूँ । राज्य 
अन्तर्राष्ट्रीय कानून द्वारा सीमित हैं। काण्ट और ग्रीन मनुप्यो के विश्व-भआरातृत्व में 
विश्वास करते हूँ किन्तु हीगछ नहीं। वह युद्ध की निन्‍दा करते हूँ, क्योकि वह अनुष्य के 
स्वृतन्त्र जीवन के अधिकार को भग करता है । इसे केवल पूर्वतः की हुई भूल को ठीक 
करमे के लिए एक अन्य भूछ की “निर्दय आवश्यकता के रूप में” न्यायपूर्ण कहा जा 
सकता है। 

राज्य की आन्तरिक क्रिया के विपय में ग्रीन का कंयन है कि वह कल्याण के साय 
अधिक संवंधित होनी चाहिए । इसके दड का उद्देश्य ऐसी अवस्थाओ की उत्पत्ति करने के 
लिए आनृणतिक और सुथार-विपयक होना चाहिए, जिनसे नेतिक जीवन सभव वन सके । 
राज्य को अज्ञानता, गरीबी और मद्यपान को नप्ट करना चाहिए, क्योकि वह व्यवित की 
आत्मानुभूति के मार्ग में वाधाएं हैं । “फलत', उसे शिक्षा को अनिवार्य बनाना चाहिए, 
शराब की दुकानों की वृद्धि पर रोक छगाकर मद्य-निर्ेध करना चाहिए, और छोगो को 
कतिपय छामपूर्ण कार्यों के प्वन्ध द्वारा भीख मायते को वत्द करना चाहिए ।” वह पूजी के 
अस्तित्व की न्‍्यायसगत ठहराते है, यद्यपि वह भू-संपत्ति का विरोधी हूँ। ग्रीन के मतानुसार 
संक्षेप में, राज्य का सर्वोच्च कृत्य अपने व्यक्तिगत सदस्यो के लिए उस कल्याण की प्राप्ति 
संभव बनाता है, जो सामान्य कल्याण हूँ । 

इस भाति स्पप्ट हो जाता है कि ग्रीन हेगछ की अपेक्षा काप्ट के अधिक निकट हूँ । 
व्यक्तिगत स्वाधीनता, युद्ध और अन्तर्राप्ट्रीय नैतिकता विपयक विचारों में वह हेगछवादी 
की अपेक्षा काण्टवादी अधिक है। ग्रीव के मत से राज्य न तो स्वेच्छाचारी हैं और न ही सर्व- 
शक्तिमान ; जहा तक वहू राज्य को उच्चता के नतिक मूल्य पर बछ प्रदान करता हूँ, 
बह द्वेगलवादी हूँ । वह राज्य को स्वाभाविक और आवश्यक तथा व्यक्ति के जीवन को 
सामुदायिक जोवन के अखड़ अश्न के रूप में मानता हैं। वस्तुस्थिति तो यह हे कि प्रीन पर 
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अरिस्टोटल के प्रवचनों का अधिक प्रभाव था। 

सिद्धान्त की आलोचना ( (पप्ठंक्रा ० 6 76079 )--यथार्थवाद 
(२८०४7 ) के विरोधी छूप में, आदर्शवाद ( 4082०४579) ) उस राजनीतिक 
सिद्धान्त का पोषक है, जो व्यक्ति और राज्य के संबंधों के विषय में इस दृष्टिसे 
व्यवहार करता है कि वह कैसे होने चाहिएं और इस दृष्टि से नहीं कि वह कैसे हैं। 
किन्तु आदर्शवादियों ने यथार्थता को आदर्शात्मक बनाया । उनकी दृष्टि में वर्तमान भविष्य 
के समाव है और राज्य तथा समाज के विद्यमान स्वरूप को उन्होंने इस रूप में स्वीकार किया 
हैं कि जैसा वह होना चाहिए। “परिणाम यह हुआ कि सुधार या आमूछ सुधारवाद' का 
स्रोत वनने की वजाय आदर्शवाद अनुदारतापूर्ण सिद्धान्त हो गया और सम्यता की प्रस्तुत 
दशा का समर्थक बन गया।” १ उदाहरण के लिए, अरिस्टोटल दासता को आदर्श बतलछाते 
हैं ; हेगल युद्ध की उच्चता प्रकट करते हैँ; और ग्रीन पूंजी के निजी स्वामित्व के साथ 
भूमि के राष्ट्रीयकरण का समन्वय करते हैं । इव्सन आदशंवाद को “अनुदारतावाद की 
चालों के रूप में” वर्णन करते हें, क्योंकि वह “ज्यों की त्यों स्थिति के दैवी अधिकार” का 
समर्थन करता है । 

राज्य और समाज की एकात्मकता की कल्पना, जिस पर आदर्शवाद का सिद्धान्त 
आधारित है, स्पष्ठतया असत्य है । हमने सतर्कतापूवंक समाज से राज्य को भिन्न प्रकट 
किया है । एक वार, जब इस भेद को स्वीकार कर लिया जाय तो राज्य की हेगलवादी 
धारणा नष्ट हो जाती है। इसी तरह, यह धारणाएं भी असत्य हैं कि राज्य नैतिकता के 
सिद्धान्तों से ऊपर हैं और राज्य ही नैतिकता की स्वीकृति प्रदान करने वाला हैं। नैतिकता 
आध्यात्मिक विपय है और मेकाइवर ने यह नग्न सत्य प्रकट किया हूँ कि राज्य द्वारा निर्दिष्ट 
नैतिकता, नैतिकता नहीं है । मनुष्य को जवतक स्वतः आकर्षण नहीं होगा, राज्य की - 
नेतिक विधियों का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं हो सकता। 

आदशंवादी सिद्धान्त राज्य के एक निजी व्यक्तित्व की कल्पना करता है, जो उन लोगों 
के व्यक्तित्व को ऊंचा उठाता है, जिनसे मिल कर राज्य बना है। इस सिद्धान्त को असंवद्ध 
बतला कर अस्वीकार किया गया हैं। डगीठ और मेकाइवर इसे काल्पनिक मानते हूँ 
क्योंकि यह राज्य की सर्वशक्तिमत्ता, स्वेच्छाचा रिता, और देवत्व की शिक्षा प्रदान करता 
है । वह व्यक्ति को राज्य की सर्वतोमल्ी शक्ति के अधीन कर उसकी स्वतन्त्रता की वलि 
देता है । राज्य की असीमित शक्ति व्यक्ति के व्यक्तित्व को बहुत छोटा बना देती है और 
उसे तथा समाज को अपेक्षाकृत क्षीण वना देती है । किन्तु इस तथ्य की स्वीकृति का अनि- 
वार्य रूप में यह अर्थ नहीं कि राज्य सर्वशक्तिमान है । राज्य समाज का प्रतिनिधि होने के 
नाते लक्ष्य का साधन हूँ और स्वतः लक्ष्य नहीं, इसका अस्तित्व मनुष्य के कल्याण के लिए 
हैं; मनुष्य का अस्तित्व उसके कल्याण के लिए नहीं है। न ही यथार्थ इच्छा और अयथार्य 
इच्छा के भेद में कोई सत्य है। “यह प्रभु-सत्ता, संपन्न राज्य के स्वेच्छाचारी और आतंकपूर्ण 
कार्यो को न्याय और प्रजातन्त्र का रूप प्रदान करने का एक साधन है।” राज्य की हेगल- 
वादी उच्चता का संकेत करते हुए, व्हाऊस कहते हैं, “राज्य एक महान संगठन है । 
किसी एक नागरिक की अपेक्षा इसका कल्याण अंदशतः महान और अधिक स्थायी महत्व का 
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हैं । इसका क्षेत्र विशाल हूँ। इसको सेवा अत्यधिक स्वामी-भक्ति और आत्म-त्याग का 
जाद्दान करतों हूँ । यह सब सत्य हू । ति्र वर भी, जब राज्य को एक ऐसी सत्ता के रूप में 
उपस्थित किया जाता है जो राज्य को बनाने वाले व्यक्तियों से श्रेप्ठ और उनसे उदासीन 
हूँ, तब वहूं एक झूठे देवता का रूप घारण कर छेता हूँ, और उसकी पूजा का अभिप्राय 
हीता हूँ निर्यत स्थान से घृणा, जैसा कि वाईप्रस या सोम में देखा जाता हैं।” 

इसलिए अब आदर्शवादो सिद्धान्त को छोड़ दिया गया हूँ क्योकि “धह सिद्धान्त रूप 
में निराधार हैं, तथ्यों क॑ प्रति झूठा साबित हुआ हूँ, और व॑देशिक नीति के क्षेत्र में वर्तमान 
राज्यों की कार्यवाहियों को ऐसी स्वीकृति दे सकता हूँ जिसके परिणाम भयकर निकले ।/ 
इस सिद्धान्त ने राज्य के विदद्ध एक ऐसा पक्षपात उत्पन्न कर दिया था कि अनेक क्षेत्रों में 
इसकी भावश्यकता पर भी आपत्ति की गई थी। हमारे ही युग में, हिटछर और मृसोलिनी 
ने हेगल का अंधानुकरण किया था, जिसका, निसदेह मानवता के लिए भीषण परिणाम 
हुआ है । 

व्यक्तिबाद (770५0027&॥ )--्यक्तिवाद सिद्धांत, गिसका वैकल्पिक नाम 
'राम भरोज़े नीति! ( ॥,455८2 रिक्षा।2) हैँ, का उद्देश्य राज्य के कार्यक्षेत्र का निश्चय 
करना हैँं। “राम भरोसे नीति” का अर्थ है कि व्यक्ति को अपनी रुचि के अनुसार काम 
करने दिया जाय, तयोकि वह अपने निजी हिती का सर्वोत्तम क्तरक्षक हूँ । उसका सुझाव 
है कि व्यक्ति को अपनी योग्यवाओ और द्ितों के विकास का पूरा-पूरा मौका मिल सके । 
इसलिए राज्य को उसके कार्मों में हस्तक्षेप नही करना चाहिए। राज्य के कृत्य तिपेघात्मक 
रूप में नियामक हैँ । उसका अस्तित्व सरक्षण और निरोध के लिए है, न कि आरोप और 
विस्तार के लिए । 

सिद्धांत का विकास ( 9८५टॉ०काग्रद्या ण ८ ५४८०7५)--अठारहवी 
स्रद्दी के अन्तिम भाग में व्यापारीवाद का सिद्धात (400८पग्रा2 0 2८ ) 
प्रचछित था, जो सरकार विपमक नियमन और उद्योग तथा वाणिज्य के सरक्षण कौ नीति 
का समर्थन करता था 4 इस व्यापारी सिद्धात को भौतिकवादियों से अन्तिम आपात 
पहुंचा। क्येंसने के नंतृत्व में फ्रासीासी मत के अरवशास्त्री, भौतिकवादियों (/॥980- 
८5 ) का मतथा कि व्यक्तिगत साहसिक उद्योग की तरह राष्ट्रीय सपतति के उत्पादन 
को विधान के हस्तक्षेप के बिना अपने निजी मार्य पर गतिशीर होने देना चाहिए। उनकी 
मान्यता थी कि निजी सर्पत्ति ओर अनुवेब-विपयक स्वतन्त्रता सुव्यवस्थित समाज का 
सर्वाधिक महत्वपूर्ण और अनिवार्य अगर है। सक्षेप में उतकी नीति “राम भरोसे” थी और 
वह एक व्यक्ति को अपनी रुचि जनुसार का करने दंना चाहते थे । फलस्वरूप, भौतिक- 
बादियों का सिद्धात सरकारी नौति को इस सीमा तक अच्छी समझना था कि बह निजी 
सपत्ति का सम्मान करती हूँ, सर्वत्र स्वतन्त्र प्रतियोगिता की स्वीकृति प्रदान करनी हूँ, 
और कानूमे के सामने सब व्यक्तियों को चरावर मानती है। 

फ्रास में यह नवीन सिद्धात खूब पनपा और उस देश से वह समस्त योरोप में 
फैला किन्तु “राम भरोसे नीति” का नत, एडम स्मिथ तथा अन्य पुरातन अग्रेज अर्थ- 
शास्त्रियों की शिक्षाओं के फलस्वरूप अधिक अधिकृत और स्वीकृत सिद्धात दन गया ! 
एंडम स्मिथ को इस सफलता का श्रेय या कि उसने दूसरो के कच्चे मा को लेकर अपनी 
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तीय रूप में किसी के विवेकानसार क्रियाशील होने से वंचित करता हूँ, तो शारीरिक या 
मानसिक गणों का कुछ भाग विकास से वंचित रह जाता हूँ * 

पे प्राषिज्ञास्त्र संबंधी तक (26 008709) 278 प्रयल्यां )--- रामभरोसे 

नीति” के समर्थकों का मत है कि व्यवितवाद का सिद्धांत ऐंद्रियिक विकास के निवमा- 
नुरूप है। हर्वर्ट स्पेंसर ने अपनी प्राणी-विज्ञानीय सादृब्वता से प्रमाणित किया है कि 
पशु जीवन के समान ही, सामाजिक व्यवस्था में भी, व्यक्षित को अपने लिए संघर्ष करना 
चाहिए और जीवित रहना या मरना चाहिए, क्योंकि योग्यत्म ही जीवित रहेगा, 
और उसे रहना चाहिए। दुर्वल और अयीग्य को नप्ट हो जाना पड़ेगा। “योग्यतम की विजय 
प्रकृति का नियम है और समाज की प्रगति बलवान द्वारा दुर्व्ष को हटा देने पर निर्भर 
करती है। अस्तित्व के छिए होने वाले इस शाश्वत संघर्ष में सरकार द्वारा हस्तक्षेप की कोई 
भी चेप्टा प्रकृति का शोवन करने का यत्न हैं। सरकार का अनिवार्य लक्ष्य प्रकृति 
की सहायता करना हँ--यथासंभव ऐसी अवस्था स्थिर रखना कि जिसके अधीन प्रत्येक 
वयस्क अपने निजी स्वभाव और आचरण के सद-परिणामों की भ्राप्ति करे और , 
दपित परिणामों की यातना सहन करे।” स्पेंसर का कथन हैं कि अनिवार्य एवं 
सार्वजनिक शिक्षा, क्षीण सहायता और सामाणिक विधान प्राकृतिक अवस्थाओं में 
परिवर्तन की व्यर्थ चेप्टाएं हैं। वह दर्य्ल को स्थिर रखने और उसे बलवान के समान- 
स्तर पर खड़ा करने और अयोग्य को योग्य के मूल्य पर सुरक्षित रखने की चेप्टा करती है । 
“सरकार को गरीबी और गंदे मकानों को अकेछा छोड़ देंना चाहिए, जिससे दुर्वलू वर्ग 
शीघ्र ही नप्ट हो जाय; उसे आँद्योगिक प्रतियोगिता को भी, चाहे वह कितनी ही घोर हो, 
होने देना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की प्रतियोगिता से सर्वोच्च व्यवित ऊपर आते हैं । 

(0, आर्थिक तर्क (76 7८णाण्मंट /प्ठ॒ण्माथ्या)--मिल और स्पेंसर 
के ऑविार-विपयक तथा वैज्ञानिक तकों के अलावा, व्यक्तिवाद का आशथिक सिद्धांतों के 
आधार पर भी समर्थन किया गया हूँ । वस्तुत:, एडमस्मिय ने ब्रेंथम, मिल्ल और स्पेंसर 

की आर्थिक धारणाओं को बहुत प्रभावित किया । एडम स्मिथ की दृष्टि में प्रत्येक व्यक्ति 
के लिए उसका वृद्धिमत्ता पूर्ण स्वार्थ-साथन इसका निर्देशन सिद्धान्त है और प्रत्येक भादमी 
अपनी व्यवितगत रुचि के कार्य को भलो प्रकार संपन्न करेगा, बशतें कि उसे अपने-आप पर 
छोड़ दिया जाय । अन्तत:, इसके कारण समाज को समग्र रूप में छाभ होगा । एडम स्मिथ 
का मत था कि वाणिज्य और उद्योग यदि निजी साहसिक उपक्रम पर छोड़े जाय॑, तो अधिक 

होते हूँ। खुले प्रतियोगी वाजार में उत्पादन के सब अंश में मांग और पत्ति की शक्तियों 
क साथ परस्पर समन्वय करते हूँ। स्वत्तन्त्र प्रतियोगिता उत्पादन में वद्धि करती है, कीमत 
वियमित करती हैं, और पूंजी तथा श्रम की स्वतन्त्र गति को प्रोत्साहन देती है । हर-एक 
के स्वतन्त्रतापूवक अपनी इच्छानुसार अपनी भूमि, श्रम, प॑जी और संगठन से काम लेने में 
सवका सामान्य हित हैँ और यह वैन्यम के महृत्तम सुख के सिद्धांत के अनुरूप भी है। 
फलत: आधिक दृष्टिकोण से यह युक्ति दी जाती थी कि “राम भरोसे नीति” समाज के 
लिए सर्वाविक हितकारी है, और सरकार द्वारा छगाए कृत्रिम प्रतिवन्‍्च समूचे आर्थिक 
ढांचे को तोड़-फोड़ देंगे । | 
!, कया; एतपद्व ड००४००७, ४०. वा, 9. 56]. 


राज्य-डार्से-छेत्र के छिद्धांत (१) डइप 


+ कातरऊ (>प४एप्पाटा६ रि०प एडएशथंटा८०८)--चन नरोदे नोवि 
के समयंकों ने इतिहास के कावार पर हल्वक्षैप न छरने को वुद्धिनचा का समर्दन 
किया था। उनका मत या कि राज्य नें जब भी कमी समुदाय के सामाजिक या बापिक 
जीवन को नियंत्रित और नियसित करने की चेप्टा को, तो वह ऋपने यल्लों में बुरी वरहू 
जसवफल रहा। राज्य के सब उहारे नौर उहायवाएं, जेंसे को साज्य-सह्ययठा, 
निदेध, दंरक्षण आदि, उन उद्ेंस्यों के छिए दुष्टताएूर्च एवं विनाक्रडास ये, जिन्हें प्राप्त 
करने की इच्छा को गईं यो । बकले ने इस प्रकार के विवानों के लिए उत्तरदादों रूयों का 
उंकेत करते हुए उस्लेस किया हूँ कि “वे वहो पुयनो भूलें करते यए, उन्हें विद्याद या कि 


उनके हस्तक्षेत्र के विना कोई व्यापार उन्‌द्ध नहीं हो उच्ठा, वह पुनः 











पार को लछाम पहुंचाएं।/* झारत सरकार द्वारा ऐसी ही नूलों, ओर अवरोवों से हम 
मी परिचित हूं, जो उस्को रा्मरिय ठया मूल्य नियंत्रच को अविचारिव एवं दुर्वेछ नीति 
के ला, गमस्वरूप हूँ, यद्यपि हम स्वतः इस यात्रिकता के विरोदी नहों हें । 

६ ,राज्य को अयोग्यता का करू (780६0 5घ०]घञ००प्राफुटाटयटए)- 
अन्तेत:, व्यक्तिवाद के चसयंक दह ठक उपस्यिद् करते हूँ कि यदि राज्य राष्ट्र के आयिक 
जीवन में हस्सक्षेप करेगा तो उसको उर्वेश्नक्तितत्ता बयोन्दता का रूप घारप कर लेगो | 
सरकार साहसिक उपकनो के रूप में अवश्यमेद अतझल होगो, क्योंकि व्यापार का यहू 
सरल सिद्धात हैँ कि जो छोग जोखिम उठाते हूँ, वह उन राज्य-अधिकारियों को अउेज्ना, 
जिनका कोई जोखिम नहीं होता, अधिक योग्यता पूर्वक ओर सिवव्यविता से व्यापार चला 
सकते हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य-प्रबंध का जय नित्य का देनिक क्रम लालझीता घाही, 
अनावश्यक देरी , बमिवव्यविता और द्रष्टाचार हूं । उंक्षेप नें, ग्ज्य द्वार चंवाल्त 
उद्योग के प्रदंब में नोकरघाह प्रशाउन की उर्भी दुराइयां होठी हैं 

“रामनरोसे” प्विद्धांत को आछोचना ((एएतंद्य रण फा6 'परछांकऋटर 
ऋभा४” प॒श्र८०५)--उच्चोदवी रदी में “राम मरोसे” छिद्धाठ का प्रव् सनर्थेन हुआ 
था कर कियात्मक रूप में प्रत्येक सन्‍्य सरकार का यह राजनीतिक दिद्धांठ वन गया 
था। किन्तु घोघ ही इसके दोप प्रकट हो गए ओर व्यक्ष्तिवाद के विरुद्ध भारो प्रतिक्रिया 
हुईं। व्यक्तिवाद के आलोचकों का तर या कि:--- 

०22 व्यक्तियादी सिद्धांव को यह घारना, कि राज्य एक आवश्यक बुंयाई हैं, बिलकुल 
गलत है । यह कल्पना करना सर्वया गूख॑ठा हैं कि राज्य का बस्वित्व केवछ इसलिए हुआ 
कि वह मनुध्य को स्वार्यी कौर दूपित प्रवृत्तियों का अवरोब करेना । वस्तुतः, राज्य की 
उत्पत्ति मानव जीवन की आावश्वकुताओं में से हुई हैं कोर उसका कल्यापकासे जोवन 
के लिए निरन्तर बस्तित्व रहता हू । और यह व्यक्तियत प्रयति का बावश्यक माध्यम है, 
ओर, उँसा कि वर्क कहता है, राज्य “चमू्चे विज्ञान में साझंदारी हैँ,सासे कछा में उाज्ञेदारी 
हैँ, चारे युप और सास पूछता में खाज्लेदारी हैं ।” हमारे जँदे जटिल एवं अत्यदिक उंदठित 
समाज में, राज्य के इृत्य केवछ दमनात्तक और “नकसलक रूप में निवामक/ न 
ह. है ते छा (०८६ 9-53. 
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नीय रूप में किसी के विवेकानुसार क्रियाशील होने से वंचित करता हैं, तो शारीरिक या 
मानसिक गुणों का कुछ भाग विकास से वंचित रह जाता हूँ ।”* ेृ 
(2. प्राणिश्ञास्त् संबंधी तके (4776 900872८%/7 278 परा०7६)-- रामभरोसे 
नीति” के समर्थकों का मत हैँ कि व्यव्तिवाद का सिद्धांत ऐुँद्रियिक विकास के नियमा- 
नुरूप है । हर्वर्ट स्पेंसर ने अपनी प्राणी-विज्ञानीय सादृश्यता से प्रमाणित किया हैं कि 
पश्ञ जीवन के समान ही, सामाजिक व्यवस्था में भी, व्यवित को अपने लिए संधर्ष करना 
चाहिए और जीवित रहना या मरना चाहिए, क्योंकि योग्यत्तम ही जीवित रहेगा, 
और उसे रहना चाहिए। दुर्घल और अयोग्य को नप्ट हो जाता पड़ेंगा। “योग्यत्म की विजय 
प्रकृति का नियम है और समाज की प्रगति बलवान द्वारा दुर्वल को हटा देने पर निर्भर 
करती है । अस्तित्व के लिए होने वाले इस शाश्वत संघर्ष में सरकार द्वारा हस्तक्षेप की कोई 
भी चेप्टा प्रकृति का शोधन करने का यत्व है। सरकार का अनिवायं छक्ष्य प्रकृति 
की सहायता करना हँ--मथासंभव ऐसी अवस्था स्थिर रखना कि जिसके अधीन प्रत्येक 
वयस्क अपने निजी स्वभाव और आचरण के सदु-परिणामों की प्राप्ति करे और 
दूषित परिणामों की यातना सहन करे ।” स्पेंसर का कथन है कि अनिवार्य एवं 
सार्वजनिक शिक्षा, क्षीण सहायता और सामाजिक विधान प्राकृतिक अवस्थाओं में 
परिवर्तन की व्यर्थ चेप्टाएं हैं। वह दुर्वल को स्थिर रखने और उसे बलवान के समान- 
स्तर पर खड़ा करने और अयोग्य को योग्य के मूल्य पर सुरक्षित रखने की चेप्टा करती है । 
“सरकार को गरीबी और गंदे मकानों को अकेला छोड़ देना चाहिए, जिससे दुर्बेछ वर्ग 
शीघ्र ही नप्ट हो जाय; उसे औद्योगिक प्रतियोगिता को भो, चाहे वह कितनी ही घोर हो, 
होने देना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की प्रतियोगिता से सर्वोच्च व्यवित ऊपर आते हैं ।” 
(0५ 2म्राथिक तक (॥6 #टाक्रं८ 38 प्रपाथाा)--मिल्द और स्पेंसर 
के ओऑचार-विपयक तथा वैज्ञानिक तकों के अलावा, व्यक्तिवाद का आर्थिक सिद्धांतों के 
आधार पर भी समर्थन किया गया हैँ । वस्तुतः, एडमस्मिथ ने बेंथम, मिल और स्पंसर 
की आर्थिक धारणाओं को वहुत प्रभावित किया । एडम स्मिथ की दृष्टि में प्रत्येक व्यक्ति 
के लिए उसका वुद्धिमत्ता पूर्ण स्वार्य-साथन इसका निर्देशन सिद्धान्त है और प्रत्येक आदमी 
अपनी व्यक्तिगत रुचि के कार्य को भली प्रकार संपन्न करेगा, वशर्तें कि उसे अपने-आप पर 
छोड़ दिया जाय । अन्ततः, इसके कारण समाज को समग्र रूप में छाभ होगा । एडम स्मिथ 
का मत था कि वाणिज्य और उद्योग यदि निजी साहसिक उपक्रम पर छोड़े जायं, तो अधिक 
समुद्ध होते हूँ। खूले प्रतियोगी बाजार में उत्पादन के सब अंछ में मांग और पत्ति की शक्तियों 
के साथ परस्पर समन्वय करते हैं । स्वतन्त्र प्रतियोगिता उत्पादन में वद्धि करती है, कीमत 
नियमित करती है, और पूंजी तथा श्रम की स्वतन्त्र गति को प्रोत्साहन देती हैँ । हर-एक 
के स्वतन्ततापूर्वक अपनी इच्छानुसार अपनी भूमि, श्रम, पंजी और संग्रठन से काम लेने में 
सवका सामान्य हित हैँ और यह वैन्थम के महृत्तम सुख के सिद्धांत के अनुरूप भी हैं। 
- फछत: आधिक दृष्टिकोण से यह युक्ति दी जाती थी कि “राम भरोसे नीति” समाज के 
लिए सर्वाधिक हितकारी है, और सरकार द्वारा लगाए कृत्रिम प्रतिवन्‍्ध समचे आधिक 
ढांचें को तोड़-फोड़ देंगे । 
. खेका; एगांपिव्य छ००००४), एण, पा, 9. 56. 
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3५. कारक (8हपपटाया एम :9८एंधा०८)---राम भरोसे नीति” 
के म्रमर्यकों ने इतिहास के आधार पर हस्तक्षेप न करने की वुद्धिमत्ता का समर्थन 
किया या । उनका मत था कि झज्य ने जब भी कभी समुदाय के सामाजिक या आविक 
जीवन को नियत्रित और नियमित करने को चेप्टा को, तो वह अपने यत्नों में बुरी ठरह 
अंसफक रहा। राज्य के सब सहारे और सहायताएं, जैसे उद्योग को यज्य-बहायवा, 
निपेष, सरक्षण बादि, उन उद्देश्यों के छिए दुष्टतापूर्ण एवं विनाश्कार्स थे, जिन्हें प्राप्त 
करने की इच्छा की गई थी। वकले ने इस प्रकार के विधानों के लिए उत्तरदायी रोयों का 
संकेत करते हुए उल्छेख किया हूँ कि “वे वही पुरानी सूछे करते गए, उन्हें विश्वास या कि 
उनके हस्तक्षेप के बिना कोई व्यापार समृद्ध नहीं हो सकता, वह पुन: पुन: अवराघात्मक 
निममनों द्वारा उस व्यापार में वाधा डालते रहे, और उन्हें पूर्ण निश्चय या कि प्रत्येक सरकार 
का यह कत्तंव्य हूँ कि वह दूसरों के व्यापार को क्षति पहुंचा कर अपने निजी छोगों के व्या- 
वार को छाम पहुंचाए।” भारत सरकार ढारा एंसी द्वी नूलों, बौर अवरोधों से हम 
भी परिचित हैँ, जो उसकी शाघ्निग्र तया मूल्य नियंत्रण को अविचारित एवं दुर्वछ नीति 
के पूरिणामस्वरूप हूं, यद्यपि हम स्वत: इस मात्रिकता के विरोदी नहीं हूं. । 

(६ राज्य की अयोग्यता का ते (/38पर/शा( ०0 522 [ए20प्राएटंथाटए)- 
अन्तठ:, व्यक्तिवाद के समर्यक यह तर्क उपस्थित करते हूँ कि यदि राज्य राप्ट्र के आयिक 
जोवन में हस्तक्षेप करेगा तो उसकी सर्वश्वक्तिमत्ता अबोग्यवा का रूप घारण कर छेगी । 
सरकार साहसिक उपक्रसी के रूप में अवश्यमेंद असफल होगी, क्योकि व्यापार का यह 
सरल सिद्धात हूँ कि जो छोवय जोखिम उठाते हूँ, वह उत राज्य-अधिकारियों की अपेक्षा, 
जिनका कोई जोलिम नहीं होता, अधिऊ योग्यता पूर्वक बोर मितव्ययिठा से व्यापार चछा 
सकते हूं। इसक अतिरिक्त, राज्य-प्रवध का अर्थ नित्य का द॑निक क्रम छाखकीता घाही, 
अनावश्यक देरी , कमितव्ययित्ता कर धऋष्टाचार हूँ । उंक्षेप में, राज्य द्वाण उंचालित 
उद्योग के प्रबंध में नौकरथादी प्रशासन की सभी वुराइयां होठी हू । 

“रामभरोप्ते” प्रिद्धात को आलोचना (पलक 0 6 (2 कल्ट 
फश्८! 7॥609)--उन्नीसर्वी सदी में “राम भरोसे” स्िद्धात का प्रवछत समर्यन हुवा 
था और श्रियात्मक रूप में प्रत्येक समय सरकार का यहूं राजनीतिक सिद्धांत वे गया 
था। किन्तु घीघर ही इसके दोप प्रकट हो गए ओर व्यक्तिवाद के विरुद्ध नारी प्रतिक्रिया 
हुई। व्यक्तिवाद के आछोचकीं का तक या कि.-- हु 

द्थ्रेंट स्यक्तिवादी सिद्धात की यह घारणा, कि राज्य एक आवश्यक बुराई है, विछकुछ 
ग्रेलत हूँ। यह कल्पना करना सर्वया मूखंता हँ कि राज्य का बस्वित्व केवल इसलिए हुआ 
कि वह मनुष्य की स्वार्यी और दूपित प्रवृत्तियों का अवरोष करेगा | वस्तृत', राज्य की 
उत्पत्ति मानव जीवन की बावश्यकताओं में से हुई हैं बौर उसका कल्याणकारी जीवन 
के लिए निरन्तर अस्तित्व रहता हैं। कौर यह व्यक्तियत प्रगति का आवश्यक माव्यम है, 
और, ज॑सा कि वर्क कहता हूँ, यज्य “समूर्च विज्ञान में साझंदायी हैँ,सारी कछा में साझेदारी 
है, सारे गुण और सारी पूर्णता में साझेदारी हैं।” हमारे जैंत जटिल एवं बत्यघिक सगठित 
समाज में, राज्य के कृत्य केवल दमनात्मक और “नकारात्मक रूप में नियामक” नहीं हो 
, #क वप्व्व दा 520८ 9-463- 
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सकते । उसे तो एक बहुत बड़ा कार्य करना है, “और वह काम है, संरक्षण, प्रोत्साहन, 
और सामान्य कल्याण की उत्पत्ति करना ।” व्यवितवादियों ने इस धारणा में भूल की हैँ कि 
मनुष्य को. अपने निजी मामलों में स्व॒तन्त्र छोड़ने से सम्यता की वृद्धि होती है प्रत्युत इसके 
विपरीत, एक उन्नत सम्यता के लिए अधिकाधिक राज्य-नियमन की आवश्यकता हो 
जाती है। हक्सले ने उल्लेख किया है, “जितनी ही सम्यता की ऊंची अवस्था होगी, उतना 
ही अधिक समाज के एक व्यक्ति की क्रियाएं दूसरों को प्रभावित करेंगी और किसी 
व्यक्ति के अपने साथी नागरिकों की स्वतन्त्रता में थोड़ा या अधिक हस्तक्षेप किये बिना 
गलती करने की कम संभावना होगी, इसलिए राज्य के कृत्यों को अत्यन्त संकुचित दृष्टि 
से देखने पर ही यह मानना पड़ेगा कि इसकी शक्तियां उससे कहीं बहुत अधिक विस्तृत 
होंगी जितनी की “राम भरोसे नीति” के प्रतिपादक मानते हूँ ।” ह 
इसी प्रकार व्यक्तिवाद के समर्थकों की यह घारणा भी गलत है कि राज्य के-कार्ये- 
कलापों में विस्तार स्वाधीनता का विरोधी है । जैसा कि पूर्वतः कहा जा चुका है, विरोध 
के विना स्वाघीनता का अस्तित्व नहीं रह सकता | प्रतिबंघहीन और निरोधहीन स्वाघीनता 
एक प्रकार की खुली छूट हैं। सच्ची स्वाधीनता का अर्थ ठीक चुनाव करना और ठीक समय 
काम करना है । यदि सवको समान रूप में अपने अधिकारों की प्राप्ति का अवसर नहीं है, 
तो उसे स्वाधीनता नहीं कह सकते । राज्य के कानून स्वाधीनता में कमी नहीं करते, प्रत्युत 
उसकी वृद्धि और रक्षा करते हैँ। स्वाधीनता में कतिपय निरोध सन्निहित हैं और इस दृष्टि 
से कानून स्वाधीनता की एक शर्तें है। स्वाधीनता केवछ तभी नप्ठ होती हैँ, जब इस-प्रकार 
के प्रतिबन्ध निरंकुश और अन्यायपूर्ण होते हैं। इसलिए मिल की यह धारणा, कि राज्य: 
की शक्ति में जितनी अधिक वृद्धि होती हो उतना हो अधिक व्यक्तिगत स्वेच्छा और 
तत्परता में कमी आनी ठीक नहीं है । 
थटः “ इसी तरह व्यक्तिवादियों की यह गलत घारणा हैँ कि सामान्य कल्याण - में राज्य 
हस्तक्षेप का फल व्यक्तिगत स्वतन्बचता का अपहरण होता हूँ | एक विशुद्ध खाद्य कानून, 
एक फैक्टरी कानून या अनिवार्यत: टीका छग॒वाना आदि को हम व्यक्ति की स्वतन्त्रता 
का अपहरण कैसे कह सकते हैँ ? वस्तुतः सबके कल्याण में वृद्धि होती है और इस तरह 
के निरोध द्वारा सबकी स्वतन्त्रता सुरक्षित होती है। “जिस प्रकार एक पेड़ की नाई 
और छिलाई आदि करने से कुछेक फलों की हानि तो हो जाती है, छेकिन उस करने का 
उद्देश्य तो यह हैं कि वेहतर किस्म और अधिक फल हों, इसी प्रकार, अन्ततः सब को छाम 
हो, राज्य का यही आशय होता है ।” 
मनुष्य अपने निजी हितों का सर्वोत्तम निर्णायक है, यह तरक॑ अत्यधिक सीमित रूप 
में सत्य है। समाज स्वतः व्यक्ति की अपेक्षा उसकी आध्यात्मिक, नैतिक, और यहां तक 
कि भौतिक आवश्यकताओं का भी वेहतर निर्णायक है। वस्तुतः व्यक्तिवादियों ने व्यक्ति पर 
अत्यधिक भरोसा किया और हर एक से अत्यधिक आशा को, उनकी कल्पना थी कि 
प्रत्येक व्यक्ति अपने हितों को वास्तविक रूप में जानने और करने के विषय में “समान 
पारदर्शी” और “समान-योग्यता” संपन्न था । उन्की यह भी कल्पना थी कि प्रत्येक व्यक्ति 
अपनी इच्छा की तुष्टि के लिए “समान-शक्ति” और “समान-स्वतत्त्रता” रखता था। निः- 
संदेह स्व-हित प्रत्येक व्यक्ति का लक्ष्य है, किन्तु उसके हितों और लक्ष्यों का समाज के हितों 
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से विच्छेद नही किया जा सकता। एक सामाजिक प्राणी होने के ताते उसे अपने हिंतों का ऐसे 
ढंग से समन्वय करना चाहिए कि उनकी उसके साथी-प्राणियो के हितों से टक्कर न हो। 
६ मनुष्य समाज में उत्पन्न हुआ है, और वह इसका सदस्य रहते हुए जीता है और मरता है ; 
इसलिए वह इतना स्वार्थी नही हो सकता कि अपने सामाजिक दायित्वों को पूर्णतया भूल 
जाय। यदि वह ऐसा करता है, तो राज्य को, सबके अधिकारों का सरक्षक होने के नाते, 
व्यक्तिगत कार्यकलापों को नियमित करने का अधिकार हैं । और तव, सरकार विपयक 
सब नियमनी का व्यक्तिगत चरित्र के विकास पर पक्षपातपूर्ण प्रभाव नही ही सकता। 
दूसरी ओर भूत का अनुभव हमें यह बतलछाता हैँ कि राज्य उन अवस्थाओ को उत्पन्न 
ऋरता है और स्थिर रखता है, जो मनुष्य की सर्वागीण उन्नति में सहायता करती है। 
् * “राम भरोसे” सिद्धान्त का मुख्य जाधार स्वतन्त्र भ्रतिमोगिता की शक्तियों पर 
श्रित है। प्रतियोगिता उन लोगों के लिए अच्छी हो सकती है, जो आर्थिक रूप में वलवान 
हों, किन्तु दु्वंछ के लिए यह निश्चय ही वाघा है। श्रमिकों पर इसका सर्वाधिक प्रह्मर होता 
हूँ । उनकी दीनता, भूक्ष, अस्वस्थता और अयोग्यता कथित स्वतन्त्र प्रतियोगिता के ही, 
प्रत्यक्ष परिणाम हे । इसके अतिरिक्त, उत्पादन की प्रतियोगिता प्रणालियो में यन्त्रों का उप- 
योग, श्रम विभाजन, उद्योगों का केन्द्रीकरण और कृत्यो का विभाजन समाविष्ट है। स्व॒तत्र 
प्रतियोगिता के कारण संघो, दलों, न्‍्याय समितियों और मूल्य सधो (77७५६ & उ40- 
६०)$) का निर्माण किया जाता हैं । पूंजीवादी उत्पादन की यह सब विधिया प्रतिद्द्विता 
को रोकती हू, उत्पादन आधिक्य की अवस्थाएं उत्पन्न करती है, और माग तथा पूर्ति के 
बीच असमानता मानी जाती हँ। निर्माता छापर्वाही और पदार्थों के सामाजिक मूल्यों की 
चिल्ता किये बिना उत्पादन करते हू । तदनुसार, व्यक्तिवाद के विरोधियों की घारणा है कि 
आमोजित उत्तादन की अवस्था में इस सारे विनाश और असमता से बचा जा सकता है। 
समुचित योजना से हर कोई अवसर की समानता और पुरस्कार की समानता प्राप्त करता 
हू। सरकार आर्थिक उपक्रम को ग्रहण करने के अयोग्य है, यह वर्क तथ्यों द्वारा अप्रमाणित 
हो जाता है। “राज्य ने व्यक्तिगत स्वार्थ, उपेक्षा या अयोग्यता से लोहा लेने के लिए ही हस्त- 
क्षेप किया हूँ ।/ 
एुुए' अन्ततः “योग्यतम की विजय” का व्यक्तिवादी तक जितना भ्रातिपूर्ण है, उतना 
ही अमानवीय है। योग्यतम की विजय का नियम मानव प्राणियों पर छागू नही हो सकता। . 
यह शारीरिक रूप में योग्यतम की विजय न होकर नेतिक रूप मे सर्वोच्च की विजय है। 
यदि योग्यतम की विजय को प्राकृतिक नियम के रूप प्रे स्वीकार किया जाय, तो इसका 
आद्यय हिंसक शक्तियों की विजय और जगलीपन को स्थिर रखना होगा इसलिए, हमें 
इस प्रकार के व्यक्तिवाद को नमस्कार कर देना चाहिए। 
संक्षेप में, व्यवितिवाद ग्रहण करने योग्य सिद्धान्त नही है, क्योकि यह असत्य कल्पनाओं 
पर आधारित हूँ और सरकार विपपक आचरण मे विशुद्ध व्यक्तिवाद असभव है। “राज- 
नीतिक न्याय की दृष्टि से यह व्यक्विगत और सामाजिक अधिकारों के विच्छेद की यात्रिक 
चेप्टा पर आधारित हूँ । आथिक आधार पर यह सहयोग और नियमित यत्नो के शुद्ध 
ज्ञाभों की उपेक्षा करता है। वैज्ञानिक नियम के रूप में यह टिक नहीं सकेगा।” इस 
वक्‍तव्य की सत्यता स्पष्ट हो है और, आज हम कोई भी ऐसा राज्य नहीं देखते, जो 
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केवल-मात्र पुलिस-राज्य हो । 

आधुनिक व्यक्तिवाद (7० ग्रवीरसंतंप्रका5ा) :---१८८० तक, 
उन्नीसवीं सदी के व्यक्तिवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया पूर्णतया श्रकट हो गयी थी । उस काल 
में इसकी अधिकार-शक्ति क्षीण होनी आरम्भ हो गई थी और इस सदी के अन्त तक यह्‌ 
राज्य निरंकुशवादी और सामूहिकवादी सिद्धान्तों द्वारा अधिकांशतः प्रतिस्वापित हो चुका 
था। “किन्तु व्यक्तिवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया ने बदले में प्रतिक्रिया उत्पन्न की है ।” इस 
चक्र का पूर्ण वृत्त घूम चुका है, और राज्य के प्रति वर्तमान असंतोष ने व्यक्तिवादी 
विचारधारा के पुनर्जीवन को उन्नीसवीं सदी के व्यक्तिवादी की भावना के समान, यद्यपि 
उसके रूप में नहीं, उन्नत किया हैं।” १ कतिपय ऐसी नवीन प्रवृत्तियों को आधुनिक व्यक्ति- 
वाद का नाम दिया गया है, जो आदर्शवादियों और समूहवादियों द्वारा प्रदान किये राज्य 
के स्वभाव और चरित्र के विरुद्ध प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करती हूँ | यह हेगलवादी दर्शन के 
बृद्धिवाद और राज्य की सर्वशक्तिमत्ता के विरुद्ध विद्रोह प्रकट करती हैं। यह प्रवम विश्व- 
युद्ध की नोकरशाही सरकारों की निरंकुशता के प्रति विद्रोह भी हूँ | अन्ततः, आधुनिक 
व्यक्तिवाद बहुसंल्या के शासन के विरुद्ध घोर प्रतिक्रिया हैँ, जो अत्याचारी एवं अल्प 
संख्याओं के हितों के सर्वथा विपरीत था । इन सब अंशों ने परस्पर मिल कर राज्य के प्रति 
रोप उत्पन्न किया और परिणामस्वरूप आधुनिक व्यक्तिवाद की उत्पत्ति हुईं। 

आधुनिक ज्यक्तिवाद को उच्चत करने वाले अंश (7*8८६0705 ?70770पडु 
६6 ७70४0 ् ०0067 म्रपजतेपीषय) (१) ऐच्छिक संघों--- 
आर्थिक, नेतिक और सामाजिक--की प्रगतिशील वृद्धि ने राज्य को धोरे घीरे व्यक्ति 
के निजी जीवन से वाहर कर दिया हूँ । कहा जाता हूँ कि ये संघ स्वतः मनृष्य की प्रेरणा 
हैँ और राज्य की रचना नहीं ।* दूसरे शब्दों में, नवीन धारणा यह है कि संघों के अन्य 
अनेक रूपों में राज्य भो एक रूप है, और व्यक्ति की स्वामी-भक्ति के लिए इसका कोई 
श्रेष्ठ अधिकार नहीं हैँ । संघ रूप में राज्य तथा अन्य संघों में केवल यही अन्तर है कि 
राज्य को हमारी सदस्यता केवल अनिवांर्यता का विपय हैँ, जब कि अन्य संघों की सद- 
स्यता का विपय हमारी रुचि से संबंधित हैं । 

(२) प्रथम विश्व-यूद्ध ने विज्षिप्त अवस्थाएं पैदा कर दी थीं । यद्धरत-राज्यों 
ने युद्ध जीतने के व्यापक यत्नों के लिए जनता और उनके साधनों के पर्ण योग की मांग की 
थी । राज्य के गौरव और उसकी प्रभुसत्ता के नाम पर महान वलिदानों की मांग 

का गई थी । जनता ने शुरू-शुरू में राज्य की मांगों का उत्साहप्वेक प्रत्यत्तर दिया था । 
कि्तु युद्ध के कारण जीवच-हानि की महान संख्या और उसके परिणामों की अभिश्चितता 
के कारण जनता में राज्य के प्रति विरोधी-भावना उत्पन्न हो गईं। यहां हां तक कि जनता 
उस राज्य को उपयोगिता के बारे में भी शंकित हो उठी, जिसने उसे यद्ध और उसके 
विनाशकारी परिणामों में घसीटा। राज्य की विदेश-नीति में प्रदर्शित हेगल के परिचित 
प्रवचनों को वह सर्वश्क्तिमत्ता के परिणामों को सहज-ही जान गई । 

साथ-ही-साथ राज्य नें आंतरिक मामलों में नई शक्तियां भी ग्रहण कर लीं। 


. जंएशऐ0, ००. ८६., छ- 32. 
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सरकारी कार्यकलापों की अत्यधिक विस्तीणंता और फलस्वरूप व्यक्तियों की स्वतन्त्रता 
के अपहरण का आज्ञय यह था कि अधिकारियों को सख्या और उनकी अधिकार-शक्ति 
के क्षेत्र में अभिवृद्धि हो । यह नये निरकुणवाद का उदय था और इसके कारण जनता में 
राज्य के प्रति क्षोम की भावना में भो वृद्धि हुई । 

(३) लोगो का सरकार की पार्लामट्री प्रणाली में विश्वास उठ गया था । युद्ध और 
युद्ध-काल के मनोविज्ञान ने वहुसंख्यक शासन के भयो को जन्म दिया । जिस यात्रिक ढंग 
से बहुसंस्यक दल सरकार का समर्थन करता था, जिस अनुत्तरदायी ढग से बहुसख्या अल्प- 
संख्या के प्रति व्यवहार करती थी, और जिस ढंग से विधान-सभा, समाचार-पत्रों और 
मच पर समूह मनोवृत्ति ( ११०० ?5ए८४००४५ ) का प्रदर्शन किया जाता या, 
इन सबके कारण व्यक्ति का विचार स्वातन्त्य खतरे में पडा हुआ नजर आने छगा। लोग 
महसूस करने छगे कि सरकार की प्रतिनिधि प्रणाली, क्रियात्मक रूप मे, वहसख्यक शासन 
के अत्याचारी रूप में वदछ गई है । इस प्रकार छोगों ने यहू अनुभव किया कि “राज्य के 
नाम पर तात्कालिक बहुसख्या को वंध-प्रभुसत्ता सौंपना सब लोगो की प्रसन्नता की 

* गारंदी नही है ।” फलतः इससे मुक्ति का मार्ग ययासभव क्षेत्र में राज्य की शक्तियों और 
कृत्यों के विकेंद्रीकरण में दृढ़ निकाछा गया । 

आधुनिक व्यक्तिवाद की प्‌ प्ठ-भूमि को दा निकता (07]080977 फ्राएटए- 
गर्व ै[0967 [परत णं१पद्कों॥ग ) ---आधुनिक व्यक्तिवादियों के अनुसार, राज्य, 
समूहों के संघ, मणो (6005$) के एक सध, या “समुदायों के एक समुदाय” की 
अपेक्षा कुछ ही अधिक है । वह इस प्रस्ताव को नही मानते कि मनुष्य को किसी विशेष 
आवश्यकता के प्रत्युत्तर में राज्य का अविर्भाव हुआ । राज्य को केवल इसी दृष्टिकोण से 
देखा जाता है कि वह प्रशासन यंत्र का एक अश्य है, जो सघर्पात्मक समूहों तथा सघो के 
कार्य-कलापों में सहयोग तथा अधिकारों में समस्वय के लिए हितकारो हे। वह राज्य 
की उस सर्वोचक्ष्च न॑ तिक स्थिति को चुनोतो देते हे, जो आदर्श्वादियो द्वारा उमर प्रदान की 
गई है । यह कहा जाता हूँ कि अनेक सधो के समान राज्य भी एक है और यह किसी नैतिक 
आधार पर, जनता से किसो प्रकार की श्रेष्ठ स्वामी-भक्ति का दावा नहीं कर सकता । 
जिन व्यक्तियों से राज्य का सघटन होता है, उनके व्यक्तित्वों और इच्छाओं से अधिक 
न॑ तो राज्य, वास्तविक व्यक्तित्व ओर वास्तविक इच्छा रखता हूँ और न ही प्राप्त कर 
सकता हैं। सभी समूह, राज्य के समान व्यक्तित्व रखते है । समूहो के प्रति लोगो की स्वामी- 
भक्ति कभी-कभी राज्य के प्रति आवश्यक स्वामी-भक्ति से बढ जाती हूँ । इस दृष्टिकोण 
से, आध निक व्यक्तिवादी राज्य को अपरिहाय॑ नही समझते, उसके प्रत्िस्थापन के लिए 
ज्यों ही किसी समुचित यंत्र की रचना हो जाती है, त्यो ही उसे हटाया जा सकता है। 

आधुनिक व्यक्तिवाद के सिद्धान्त में योगदान ((2०एतप0पर०ा 0 06 
पुफल्णए ० वेद पतींशंतप्रश्ोड्या)--आधुनिक व्यक्तिवाद की 

अभिव्यक्ति हाल ही के राजनीतिक विचारको के प्रवचनों में दृष्टिगोचर होती हैं । ययपि 
उनकी समाधान सबधी विधियो में वड़ा भारी अन्तर है, तथापि वे “इस तरह के सिद्धात 
के आधारो की रचना में समान-यत्नों का ही प्रदर्शन करते है ।” इनमे अन्तराष्ट्रीयवाद के 
पुजारी नार्मन एजल सर्वप्रथम हे । अन्तर्राप्ट्रीययाद समाज के साथ राज्य के तादात्म्य को 
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संगठन द्वारा छोकग्रिय सरकार का हल ” इस अये का योतक है ! मिल फॉलेट बहुल- 
बादियों तथा अन्‍य उनसे सहमत है, जो समूहों के महत्व को दृष्टि में रखते हुए आधुनिक 
व्यक्तिदाद के सिद्धात का पोषण करते हैं। लेकिन वह "समूह को राजनीति का अंग नहीं 
भानती ।" बहुलवादी समूह को गौरवस्चाली मानते हूँ जब कि मिस फॉ्लेट हमारे अध्ययन 
कैविपय रूप में “सर्वंधित समूह पर” बल देती हैं, वद्चर्तेकि राजनीति के लिए वह्‌ अध्ययन 
छाभकारी हो । व्यक्ति, समूह ओर राज्य सब अपना-अपना कार्य पूरा करते है। मिस 
फॉलेट अपनी पुस्तक की भूमिका में कहती है “... ,किन्तु व्यक्ति, समूह, राज्य में से 
हम किसी की भी उपेक्षा नहीं कर सकते, सभी का समान महत्व हूँ ।” फलूत: वह उन बहुल- 
बादियों से सहमत नही कि जो समूह में व्यक्ति को स्वान नहीं देना चाहते अथवा जो 
समूह के लिए राज्य को तिछाजलि देना चाहते हें । उसका दृढ़मत हूँ कि “व्यक्ति के 
आधार विना न तो कोई सरकार सफल होगी, न ही कोई सरकार जीवित रहेगी, ओर नही 
किसी सरकार ने अभी तक व्यक्ति को प्राप्त किया है ।” और मिस फॉलेट के स्वप्न का 
व्यक्ति अपने सामाजिक अस्तित्व के भाघार रूप “स्व ओर अन्यों” के इस पुरातन एवं 
मिथ्या विचार में विश्वास नहीं करता । वह अपने व्यक्तित्व की अभिव्यक्तिः के लिए 
“त्वु,हेतु अन्यों द्वारा" की इच्छा करता हे। वास्तविक मनुष्य समूह-सगठने द्वारा ही 
उपलब्ध होगा, वयोकि “व्यक्ति की सभाव्यताएं समूह-जीवन से मुक्त होने पर ही संभाव्य- 
' ताओं का रूप धारण करती हे । मनुष्य समूह द्वारा ही अपनी वास्तविक प्रकृति को पाता हूँ 
और वास्तविक स्वत्तन्ब॒वा का छाभ उठाता है । समूह-सगठन को राजनीति को नई विधि 
बनना चाहिए क्योकि प्रयोगात्मक राजनीति की विधि से ही व्यक्ति को प्रकाशित और 
प्रभावित किया जा सकता हैं ।” 
राज्य के विषम में मि. फ़ॉलेट का कथन हूँ कि वह बाहरी प्रक्रिओं से नहीं 
चनेता, “बल्कि वह उन छोगों के निरन्तर विचार और प्रक्रियाओं से बनता हैं, जो उत्तके 
जीवन-प्राण है ।” राज्य का जीवन नैतिक क्रम-वद्धता है और राज्य की शक्ति नंतिक-भव्ति 
है, जो उसके भागरिकों के आध्यात्मिक क्रियाकेछापों द्वारा संचित होती हूँ। नागरिकों 
का आध्यात्मिक क्रिपाकलाप उस मनुप्य की रचनात्मक दक्ित द्वारा प्राप्त किया जा 
सकता है कि जो अपने समूह जीवन द्वारा प्रत्यक्षता और वास्तविकता का रूप धारण 
करता है। इस प्रकार राज्य व्यक्ति के वहुमुखी हितों को सूमवद्ध करता है। यह “उस 
अनन्त क्रम को उनके सही स्वंधो में व्यवस्थित करना है, जिससे समप्टि के यथासंभव 
महानतम कल्याण का निर्माण किया जा सके ।” राज्य का यह छृत्य है, और इसके सार 
रूप और पूर्णता में यही नैतिकता है । 
आधनिफ व्यक्तिवाद और उदन्नीसवों सदी के व्यक्तिवाद में अन्तर (7)|गि- 
९7८6९ 72७८टव कै(०तलक वग्रहाग्रंवएन्यीडय ब7वें वगागयंवप्थांडराय 
रण ० पिंफलट्शाएं) एऐटऑपप्ाप)--आवुनिक व्यक्तिवाद पुरातन व्यक्तिवाद 
से कृतिपय आधारभूत रूपों मे भिन्न है । पूर्वकथित राजनीतिक उद्देश्यों के छिए 
अपनी इकाई के रूप में थह समूह की मान्यता देता हूँ, व्यक्ति को नहीं। ऐसा 
मुख्यतः: इस कारण हुँ कि उतन्नीसवी सदो का व्यक्तिवाद पूजीवाद के झोपंथ 
और वचहुसंख्या झासन के अत्याचार के विरुद्ध व्यक्ति को बावश्यक बरक्षाई 
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प्रदान करने में असफल रहा था ।* समूह का संगठन दो उद्देश्यों के लिए है। प्रथम यह कि 
बहुसंख्या के प्रहार के विरुद्ध व्यक्ति की रक्षा करवा, और दूसरे यह कि कतिपय हितों 
तथा विचारों को उन्नत करना जो उसके सदस्यों में सामान्य हैं। यह मत प्रकट किया जाता 
है कि राज्य का विशाल आकार सामान्य इच्छा की पूर्ण अभिव्यवित और व्यवितिगत 
व्यक्तित्व के विकास को रोकता हैं। इसके विपरीत, किसी समूह की लूघुता ऐसे अवसरों 
को पर्याप्त रूप में प्रदान करती है । इसलिए, समूह को व्यक्ति के वास्तविक व्यक्तित्व 
के विकास के लिए सबसे अच्छा माध्यम समझा जाता है, और समूह ही “उस 
वैयक्तिक स्वतन्त्रता की एकमात्र प्रभावपूर्ण गारंटी हो, जो मिल द्वारा व्याख्या किय 
गए पुराने व्यवितवाद का सर्वाधिक मूल्यवान तत्व है।”* 

फासिस्टवाद (८४८४७ए) फासिस्टवाद भी प्रथम विश्व-युद्ध की उपज है । 
मानवी जीवन की यह दुखांत घटना हूँ कि “एक ही मां-बाप के दो सर्वथा 
विरोधी बच्चे पैदा हों ! एक ओर, बहुलवादी सिद्धांतों (?0]फ74॥800 ॥60- 
728) ने स्वेच्छाचारी राज्य के विरुद्ध भंजनवाद ( 4८070८887 ) का उदय 
किया; और दूसरी ओर, उसने सर्वहारावादी राज्य के ऐसे बीज बोए कि 
जो हमारे आज तक के देखे किसी भी राज्य से कहीं अधिक स्वेच्छाचारी 
थे।”3 फासिस्टवाद जनतंत्री घारणाओं, आद्शों और विधियों, उदारवाद और समाजवाद 
की पृर्ण विपरीत दशा है । उदारवाद ओर जनतंत्र व्यक्तियों के हितों की रक्षा करते हैं, 
समाजवाद आशिक वर्ग के हितों की रक्षा करता हैँ ; किन्तु फासिस्टवाद की दृष्टि में 
“समाज लक्ष्य है, व्यवित साधन हूँ, और उसका संपूर्ण जीवन अपने रूढ्ष्यों की प्राप्ति के 
लिए व्यक्तियों के उपयोग द्वारा निर्भित है ।” फासिस्टवाद का आदर्श राज्य के मतों और 
अप्रतिहत शासन द्वारा अधिकृत होता हूँ । उसे व्यक्ति के सब जीचन-क्षेत्रों में, आधिक, 
नंतिक या धामिक, हस्तक्षेप का अधिकार होता है । फासिस्टवादी सिद्धांत के अनुसार, 
नागरिक जीवन का आरम्भ राज्य के साथ होता हैं, और, इसलिए, सब राज्य के अन्तर्गत 
है और राज्य के बाहर कोई नहीं। फासिस्टवाद “राज्य के अधिकारों, राज्य की अधिकार 
शुवित की पूर्व महत्ता, और राज्य के लक्ष्यों की श्रेप्ठता की घोषणा करता हूँ ।” इस प्रकार, 
सामाजिक जीवन का कोई भी अंग फासिस्टवाद के अनुशासन से अछूता नहीं रहता । वह 
शांतिवाद का विरोधी है और युद्ध का प्रशंसक | मुसोलिनी का कथन है, 'केवल-मात्र युद्ध 
के कारण ही मानव की संपूर्ण अन्त:शक्ति उच्चतम स्विति प्राप्त करती है और वह उन 
लोगों पर वीरता की छाप छगाता है, जिनमें उसका मुकाबला करने का साहस होता 
है।. . . इस भांति, जो सिद्धांत शांति की इस हानिकारक कल्पना के आधार पर स्थापित 
किया गया हूँ वह फासिस्टवाद का विरोधी है ।” 

फासिस्टबाद का उदय (९56 ० 7७४९ं७ा)--१९ १४-१८ के विश्व- 
युद्ध के तत्काल बाद के संकट-काल में सर्वप्रथम इटली में फासिस्टवाद का जन्म हुआ। 
इटली उन दिनों युद्धोत्तर आ्थिक-अव्यवस्था की भीषणता में से निकल रहा था। समूचे 
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को पूरा करने के लिए उच्च पगारों के निमित्त ह़ताछों, घाटे के वजट तथा युद्ध परिश्रांत 
सेनिकों को बेरोजगारी की स्थिति थी। यद्यपि, इटली युद्ध में विजयी हुआ या, तथापि 
कूटनीतिक दुष्दि से उसकी पराजय हुई थी। युद्ध की छूट के माछ मे उसे जो छाभ प्राप्त 
हुए थे, वह उसके वलिदानों के मुकावबिले मे बहुत कम थे, और, इसलिए इटली को पैरिस- 
शाति-सम्मेलन से अपने प्रतिनिधि मडल को वापिस बुलाना पड़ा था । इन संकाटापन्न 
अवस्थाओं में, इटली की रक्षा के लिए मुसोछिनी को, अपने फासिस्टवादो सिद्धांत के 
साथ, हस्तक्षेप करना पडा। फासिस्टवाद के कारण इटली में जो परिवर्तन हुआ, वह 
निविवाद है। १९२२ मे, पार्कामेट के सदस्य-रूप में मुसोलिनी ने घोषणा की कि फासिस्ट- 
वाद का आशय जबरदस्त आर्थिक रूपातर करना है। १९२९ में, सात वर्ष वाद, फासिस्ट- 
वादी सरकार के नेता के रूप में उसने “पदार्थ सदंधी और नैतिक रूपावरो की सफलता 
का महान विवरण उपस्थित किया था ।” फासिस्टवाद ने इटली को सुदृढ़ और केंद्रीभूत 
सरकार प्रदान की । उसने अपने देशवासियों से राज्य-भक्ति प्राप्त की और प्रथम 
श्रेणी के राष्ट्रों के समान अपनी अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति बना छी । मुसोलिनी के शवित में 
जाने से पूर्व इटली जिस अश्चात अवस्था से भयभीत था, फासिस्टवाद ने श्रम और पूजी 
के उस युद्ध को समाप्त कर दिया। इटली ने ओद्योगिक दिशा मे, विशेषतः कृपि-विपयक 
साघनों में चमत्कारिक उन्नति की ॥अन्ततः, फासिस्टबाद ने, जो अन्तर्राष्ट्रीययाद के 
विपरीत था, इटलीवासियो को राष्ट्रवाद को शिक्षा दी और उनमे नये आदर्शों के प्रति 
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फासिस्टवादी राज्य का आाकार और राजनीति (59फ7७८.ए7९ ४70 70०7 
0० ४८ 7७४८४६ 50908) :--प्रस्यात “रोम पर आक्रमण” के बाद मुसोलिनी 
ने शाह की भक्ति-शपथ स्वीकार की और प्रधान मत्री वत गया | कुछ समय के लिए 
उसने पार्लामेंटरी सरकार की व्यवस्थाओ तथा रीतियो को स्थिर रखने की योडी- 
बहुत चेप्टाएं की । किन्तु, मुसोलिनी ने आरम्भ में ही स्पष्ट कर दिया था कि 
सरकार को चलाने के लिए उसने जिन असाधारण शक्तियों को माग की थी, यदि 
पार्लामेंट ने उन्हे देने से इंकार किया, तो वह उसकी भो उपेक्षा कर देगा । इस बीच, विधान 
सभा के बाहर के विरोध को दमनकारी सरकारी उपायों तथा फासिस्टवादी सैनिक दलों 
की हिसात्मक क्रियाओ द्वारा नप्ट किया जा रहा था । जनवरी १९२५ मे, मुसोलिनो ने 
वैधानिक प्रणाली को तिलांजलि दे दी और वह बाशप्तियो ( (८८०८८ ) द्वारा 
इटली का शासन चलाने रूगा । इस प्रकार उसने फासिस्टवादी नोतियो को वैधरूप 
प्रदाव कर दिया । कानूनों तथा आज्ञप्तियों द्वारा पूर्ण राजनीतिक केद्रीकरण और स्वेच्छा- 
चारिता प्राप्त कर ली गई। नवम्बर, १९२६ में सव “विरोधी दछो को भग कर दिया गया 
और उन लोगों को कारावास के दड दिये गए, जिन्होने दलो को पुनर्जीवित करने की 
चेष्टा की अथवा जिन्होने अपने सिद्धातो के छिए आन्दोलन किया ।“* अन्य आजप्तियो 
द्वारा पार्लामेंट के प्रति मत्रिन्मडल का उत्तरदायित्व निपिद्ध था। शाह राज्य का नियम- 
पूर्वक वैधानिक अध्यक्ष बना रहा, किन्तु प्रधान मन्‍्धी राज्य का वास्तविक अध्यक्ष था 
और उसे कानूनी शक्ति के साथ आज्ञप्तियाँ जारी करने की पूर्ण अधिकार-शक्ति यी। 
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मंत्रीगण उसके सहयोगी नहीं थे, प्रत्युत सहायक थे । वह प्रधान मंत्री द्वारा नियत किये जाते 
थे और व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप में उसके प्रति उत्तरदायी थे। इस तरह, रूस की 
भाँति इटली एक-दलीय राज्य वन गया, भर रूसी साम्यवादी दल के समात, ने शनल 
फासिस्ट दल वृंश-परम्परा रूप में संगठित हो गया। सदस्यों को केवल. फासिस्टवादी 
चरित्र तथा स्वामी-भक्ति की परीक्षा के बाद, दल में भरती किया जाता था। उन्हें 
आपत्ति-रहित रूप में “मुसोछिनी के आदेशों का अनुकरण करने को” शपथ उठानी 
पड़ती थी । मुसोलिनी लिखता है, “फासिस्ट दछ की रचना कर मेने सदैव उसपर 
प्रभुत्त रखा है ।”* संक्षेप में, दल और सरकार ने मुसोलिनी को पूर्ण अधिकार 
दे दिया था। यही उसका दल था और उसकी सरकार । मुसोलिनी ने अपनी आत्मकथा में 
निरन्तर इन शब्दों का प्रयोग किया है, “मेरा आदेश”, “मेरा पथ-निर्देशन,” “मेरे विवेक 
और न्याय की भावना, “मेरा विरोध-रहित प्रभुत्व ।* 

फासिस्टवादी नीति को सारझूप में इस प्रकार कहा जा सकता हैं; वाह्य रूप 
मेंइटलियन राष्ट्र की शक्ति को पुनः प्रारम्भ करता, और आथिक तथा नागरिक मामलों 
केघरेल प्रशासन में उत्साह का संचार । मुसोलिनी तथा उसके सहायक सदा यह विश्वास 
करते थे “राज्य के सम्मान तथा प्रभाव के लिए एक प्रवक् विदेशी नीति और घरेलू 
सरकार का देवाज्ञासम कठोर संगठन आवश्यक है ।” इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए 
फासिस्टवादी व्यक्तिगत स्वतन्त्रताओं की पवित्रता को स्वीकार नहीं करते थे । इसके 
विपरीत वह नैतिक भय, शारीरिक विवशता और सरकारी आन्दोलन की विधियों में 
विश्वास रखते थे ।” सत्ता हस्तगत करने से पूर्व और वाद की सरकारी नीति, दोनों 
अवस्थाओं में उन्होंने जिन कातून-विरोधी कार्यो का आश्रय लिया, उन्होंने अपने विरो- 
धियों के साथ बहुत संक्षिप्त कार्यवाही त्तथा निर्देयता का व्यवहार किया था ४१३ १९२५ 
और १९२६ के कानूनों और आज्ञप्तियों में अभूतपूर्व दमनात्मक विधियों को ग्रहण एवं 
समाविप्ट किया गया था। सरकार की आलोचना करना, सरकार द्वारा भंग किये दलों 
और उनके सिद्धांतों का प्रचार करना, और देश को आन्तरिक अवस्थाओं से संबंधित 
झठ या “अतिशयोकितिपूर्ण समाचार विदेशों में फैलाना दंडनीय अपराध था । सब प्रकार 
के प्रकाशित मत पर कड़ा नियंत्रण था।” “कानून के अनुसार प्रत्यक समाचार-पत्र या 
पत्रिका को सरकार द्वारा स्वीकृत डाइरैक्टर के नियंत्रण में कार्य करना होता या और उसके 
लेखक सरकार द्वारा नियंत्रित पत्रकार संघ के स्वीकृत व्यवित्यों तक सीमित होते थे । 
सरकार ने समाजवादी तथा उदार पत्रों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की थी और उन्हें 
दवा दिया था । उसने अधिक नम्नतापुर्वक आलोचना करने वाले पत्नों का “फासिस्दी- 
करण”कर दिया था। उसने ऐसे पत्रों के स्वतन्त्र प्रबंधकों तथा संपादकों की जगह बलपूर्वेक 
ऐसे व्यक्तियों को नियत कर दिया था जो फासिस्टवादी शासन के म॒कत प्रशंसक थे [४ 

फासिस्टवादी सिद्धान्त ( ४४८४६ 00८पसंप्र८ )--फासिस्टवाद का कोई 
राजनीतिक सिद्धांत नहीं है । यह पूर्णतया प्रयोग सिद्ध ( ८0८०) ) और प्रयोगा- 
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त्मक हूँ । मुसोलिनी को सिद्धांत से चिढ़ थी और उसने बहुधा इन शब्दों को दोहराया 
हैं, “मेरा कार्यक्रम बोलना नही, योग है।” उसने अन्य आन्दोलनो के सिद्धातों की सूक्ष्म- 
ठाओं के साथ फासिस्टवाद की वास्तविकता और निश्चितता की तुझुता द्वारा फासिस्ट- 
बाद की श्रेप्ठता प्रकट की थी । मुसरोलिनी ने कहा था, “फासिस्टवाद वास्तविकता पर 
आधारित हू, वोल्शेविज़्म सिद्धात पर किन्तु हम निश्चित और वास्तविक 
होना चाहते हे ।” वास्तविकवाद पर इतना बेल देने के वावजूद फासिस्टवाद की कतिपय 
सैद्धातिक कल्पवाएं हे और उसे सामान्य सामाजिक आद्शों का निर्माण कर रखा हैं । 
इसका उद्देश्य “इटैलियन जीवन का जाधारमूछक पुनः संगठन और साहस-सचार करना था 
और, अन्त में, इटली सरकार की अधिकार-शक्ति को चछ और सम्मान प्राप्त कराना 
था ।” इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए फासिस्टवाद ने वास्‍्तविकवाद और रहस्यवाद के 
अनोखे सम्मिश्रण का प्रदर्शन किया हैं। इसका एक-स्वर घोप था, प्रथम कार्यशीलता, 
और अनन्तर सिद्धात। अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उसने जिन विधियों को अपनाया, 
वह नियत नही थी, क्योकि वह त्तक पर आघारित नही थी। वह अत्यधिक लोचपूर्ण थीं 
और उनका सहज समन्वय हो सकता था, और अपने उद्देश्यो की प्राप्ति के लिए उन्हें 
क्रियान्वित किया जा सकता था ; इस तरह , स्वभावत्त: ही, वह एक दूसरे के अनुरूप 
नही हो सकती थी । है 

फासिस्टवादी कल्पना के अनुसार, राज्य या राष्ट्र का अपनी निजी वास्तविक 
इच्छा के साथ स्वतन्त्र अस्तित्व है । राज्य की यह वास्तविक इच्छा जनतत्र की छोक-प्रिय 
इच्छा से सर्वथा भिन्न है। फासिस्टवादी छोकप्रिय प्रभुसत्ता को जनतत्र की कृत्रिम 
रचना मानते हे; और जनतत्र की वह इसलिए निन्‍्दा करते है कि वह जनता को उन 
असख्य प्रश्नों के निश्वय का अधिकार प्रदान करती है जिनके विपय में निश्चित निर्णय 
के प्रयोग का उसे ज्ञान नही होता । मनुष्य की समानता के जनतत्री विचार को गलत 
माना जाता या, क्योकि यह “मानव प्राणियों को एक समतल पर समान छाने” की यात्रिक 
विधि थी, और ऐसा करने से मावव को प्रकृति की भद्र शिक्षा से वचित रखा जाता था। 
यहा यह जान पडता है कि मुसोलिती “योग्यतम की विजय” के कानून पर वल देता हूँ। 

फासिस्टवादियो के विचार से समाज का आशय राष्ट्र हैं ओर राष्ट्र उनकी दृष्दि 
में राज्य था । वह व्याख्या करते है, कि राष्ट्र “प्राणी विज्ञानीय” समानताओं पर आधारित 
है । उसके सदस्यों के जीवनों की अपेक्षा उसका जीवन अधिक स्थिर, स्थायी और महत्व- 
पूर्ण है । इसलिए, राज्य राष्ट्र का ऐल्ियिक आकार है गौर यह नैतिक तथा 
वैध दोनों रूपों मे स्वेच्छाचारी प्रभुतता का समर्थक है। राष्ट्र के हितों को व्यक्तिगत 
या अन्य समूहों के हितो से प्रथम स्थान मिलना चाहिए । “राष्ट्र के सरक्षण, विस्तार, 
या विजय के छिए युद्ध सर्वोच्च रूप मे न्याय्य हो सकता है। भले ही उसके कारण प्रत्येक 
छोटे दल के विश्येप हित व्यथ्थें हो जाये और राष्ट्र के सर्वाधिक मूल्यवात नागरिकों का 
विनाश हो जाय ।” इस भाति फासिस्टवाद लोगों को स्वाबीनता, समानता तथा अन्य 
अधिकारों की स्वीकृति प्रदान नही करता । व्यक्ति के केवल उसी सीमा तक अधिकार थे 
जहा तक राज्य उसको उन्हें सौंपता था। जब राज्य की इच्छा के साथ उसकी इच्छा मेल 
खाती थी, तभी उसका महत्व था। स्वाधीनता को अधिकार रूप में नही माना जाता था, 


४७६ राजनोतिझ विज्ञान के सिद्धान्त 


प्रत्युत कत्तेव्य रूप में | नागरिक स्वात्मा को राज्य में विछय करने के द्वारा सच्चा व्यक्ति 
और स्वाघीवता छाभ करता था। इसलिए फासिस्टवादी स्वाघीनता, समानता. 
मआतभाव इन तीन शब्दों की जयह ऊंचे एवं जधिक वोरता प्रकट करने वाले शब्दों का 
प्रयोग करते थे,--कत्तेव्य, जनुशासन जौर वलिदान। इनसे “मनुप्य को राष्ट्रीय जीवन 
में सफल भागीदार बनने के लिए जपने सव गुणों के नियोजन की प्रेरणा प्राप्त होती है ।” 
फासिस्टवाद के ये मूल-विचार सरकार-विपयक ढांचे कौर नीति-संवंधी फासिस्ट 
सिद्धांतों का निश्चय करते हे कि राष्ट्र के किसी एक व्यक्तित जववा सभी सदस्यों से 
राप्ट्र का महत्व अधिक हैँ और राष्ट्र-हित सव तरह के निजी हितों से हमेशा ही प्रवल 
होगा । यह समर्थन किया जाता था कि राजनीतिक-अधिकार-शक्ति को कुछोनतंत्री होना 
चाहिए क्‍योंकि राष्ट्र की केवल एक जल्प-संख्या में ही राष्ट्रीय हितों का निर्धारण करने 
तथा उन्हें क्रियान्वित करने की योग्यता है ।” इसके साथ ही उसे स्वेच्छाचारी नी होना 
चाहिए यदि उसे सम्मान की भावना उत्पन्न करनी हैँ और आाज्ञा-पालून कराना है। बह 
दावा किया जाता था कि प्रभु-सत्ता लोगों में निहित नहीं प्रत्युत राष्ट्र-राज्व में है, और केवल 
थोड़े-से चुनें हुए व्यक्तियों को ही राप्ट्र की ओर से बोछने का अधिकार हैँ। राष्ट्र के 
वे सर्वोच्च संरक्षक हैं, क्योंकि उनमें राष्ट्रीय-कल्याण के लिए निजी हित्तों का बलिदान 
करने की क्षमता है और वे अपने वंशागयत चरित्र और सांस्कृतिक प्रशिक्षण के व पर 
लक्ष्य तक पहुंचने का सही मार्न अपना सकते हैं। 
फासिस्टवादियों मे राजनीतिक मुद्दों की प्राप्ति के छिए सावन रूप में हिसा का 
हमेशा ही समर्थन किया है। मुसतोलिदी ने आवश्यकतानुनार क्रियात्मक एवं नैतिक रूप में 
संपत्ति-नाश और लोगों को अंगहीन करने तवा मार डालनें का समर्यन किया । अगस्त 
१९२२ का आम हड़ताल का दमन कर लेने पर उसने कहा या , “/लगातार ४८ घंटे तक 
विवियूर्वक हिसा का प्रयोग करने के बाद हमें वह परिणाम हासिलछ हुए, जो हमें ४८ 
वरतसों में उपदेशों और प्रचार से प्राप्त नहीं हो सकते थे ।'ऋति काल में जिस हिसा- 
नीति को अपनाया गया या, वह घर और वाहर मुसोलिनी की आधार-मूछक नीसि बनो 
रहा । उसका मंत्र यह था कि जो आदमी नृझंत्त अत्याचारी नहीं वन सकता या नहों 
बनना चाहता, वह राज्य का मुखिया वनने लायक नहीं है। एक शासक को सपनी सरकार 
की प्रतिष्ठा और दृढ़ता के लिए आवश्यकतानुत्तार किसी भी हद तक बल-प्रयोग करना 
ही चाहिए, जिससे “राप्ट्र के आाथिक जीवन में व्यवस्था और योग्यतापर्ण प्रक्रिया 
स्थिर रहे 77 हि 
फातिस्टवाद अन्तराप्ट्रवाद का शत्रु हैं । यह दावा करता हैं, “अन्तराप्ट्रीय-शांति 
कायरों का स्वप्न है! ? मुसोलितों के कयनानुत्तार साम्राज्यवाद “जीवन का नित्य 
और अडिय नियम है ।” उसने कई वार कहा कि इटली का वित्त्तार जीवन मौर मृत्व का 
प्दन हैं। “हम चार करोड़ अपने तंग किन्तु पूजा-योग्य जल्डमव्मच्य में सिकुड़े पड़े हैं ..... || 
इंटली का विस्तार होना चाहिए बबवा उसका अन्त ।” यह युद्ध-पचार ही तो कहलाएगा। 
१९२५ में मुत्तोलिनी ने कहा था, “ हम पर यह आरोप छलूमगाया गया है कि हमने अपने 


राष्ट्र में युद्धविपयक जनुश्ासन प्रचलित किया है। में इसे मानता हूँ और मे इसमें 
गौरव जान पड़ता है | 








राज्य-कार्य-क्षेत्र के सिद्धांत (१) ड७७ 


फोसिस्टवादी सव आथिक प्रश्नों पर राष्ट्रीय उपयोगिता के दृष्टिकोण से विचार 
करते थे। सपत्ति का उत्पादन और वितरण मुख्यतः राष्ट्र के विषय थे, व्यक्ति के साथ 
इनका स्वेध नही था, क्योकि राष्ट्र को आधिक और राजनीतिक रूप में दृढ़ होना चाहिए । 
“राष्ट्र की उत्तादनणील शक्तियों को सर्वाधिक सभव विधि से रक्षा होनी चाहिए, जिससे 
सिह-नागरिको के साधनों की पूत्ति हो सके और राष्ट्रीय बछ का सरक्षण हो सके ।” इस- 
हछिए, फासिस्टवादी देश के आथिक जोवन का प्रवध और नियमन करते थे, और दूसरी 
ओर व्यक्तिगत उत्तरदायित्व और साहसिक व्यवसाय की स्वतन्वता को भी स्थिर रखते 
थे। फासिस्टवाद ने “राम भरोसे नीति! और राज्य-स्वामित्व दोनो की अस्वीकार 
किया। सपत्ति के निजी स्वामित्व की स्वीकृति थी, क्योकि आधिक स्वार्थ को उत्पादन- 
शील कार्यवाही के लिए सबसे शक्तिशाली प्रोभन माना जाता था | किन्तु इस स्वार्थ 
को राष्ट्रीय हित के समक्ष सदेव गोण रखना होता था । जब फासिस्टवादी सरकार को 
यह भान होता था कि राष्ट्रीय सुरक्षा और समृद्धि के कार्य में निजी प्रेरणा असफल रही 
* है, तो उसे किसी भी समय और किसी भी रूप में हस्तक्षेप करने का वैध अधिकार था। 
नाजीवाद 
(४०257) 
नाज्ञीबाद का उदय ([रि5८ 6 'पि४87)--प्रथम युद्ध के बारे में कहा 
जाता था कि वह कुछीनतंत्र के विरुद्ध जनतत्र की लडाई है | यह आशा की जाती 
थी किश्षत्रुता समाप्ति के बाद विश्व जनतत्री व्यवस्थाओ के उत्कप के लिए सुरक्षित 
रूप धारण कर छेगा । किन्तु वर्सेलीज की सधि के वाद योरोप के छगमग तीन-चौथाई 
लोगो ने देखा कि जनतंत्री सरकारें या तो नप्ट हो चुकी हूं अथवा उनके नप्द हो जाने 
का खतरा हैं। १९२२ में मुसोलिनी के प्रख्यात रोम-अधिकार के बाद सबसे पहले इटली ने 
* सर्वहारा-राज्य प्रणाली का प्रयोग किया । १९२३ मे प्राइमो डि रिवरो को स्पेन का पिता 
घोषित किया गया । इसके बाद पराजित जमेंनी की वारी आई, जिसने विमार सविधान 
द्वारा ससार भें वैधानिक सरकार का सर्वोत्तम नमूना पेश किया था । 
लेकिन जर्मनी की अस्थिर आर्थिक और राजनीतिक स्थिति ने वैधानिक व्यवस्थाओं 
के लिए सतोपप्रद जलवायु की गुजायश नही रहने दी थी। न ही उसकी कोई जनतात्रिक 
परम्पराएं थी । वह वर्सेलीज की सधि की अपमानजनक शर्तों के कारण खिसिया रहा 
था अपने उपनिवेशो के छिन जाने, नि शस्त्रीकरण के भारी कार्यक्रम को स्वीकार करने, 
संधि-द्वारा सरकारी तौर पर कई बरसो के लिए जर्मन हवाई-सेना के निर्माण पर प्रतिबध 
छमगाए जाने और युद्ध विषयक बड़े बड़े मुआवजे चुकाने की शर्तों के कारण, जिसके लिए 
वह साधनहीन था, जर्मनी ने हीत-स्तर की अन्तर्राष्ट्रीय शक्त्रि का रूप धारण कर लिया 
था । तिस पर, जमंनी में पूर्णतया आथिक-सकट उत्तन्न हो चुका था । जर्मनी से सुवर्णे 
की निकासी और मुद्रास्फीति की विनाशकारी नीति के कारण मार्क के मुल्य में आइचर्य- 
जनक अवमूल्यन हो गया था और कीमतें बेहद चढ़ गई थी । चारो ओर वेरोजगारी फैछ 
गई थी। १९३२ में यह सख्या ६ करोड़ की उच्च सख्या तक जा पहुची थी । 
इन अवस्थाओं में जर्मनी महज जनतत्री सविधान के साथ सतुप्ट नही था । उसे 
एक ऐसे अजेय नेता की आवश्यकता थी, भले ही वह उद्र या प्रतिक्रियावादी हो, जो 
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अपने-अपने कामों पर चले गए ।” यह चरम-सीमा थी। हिटलर जमंती का स्वेच्छाचारी 
शासक बन गया था| सरकार और दल के लिए उसी का प्रथम और अन्तिम वचन था। 
नाजीवाद का आदर्श था, एक रीश्, एक जन्नता, एक नेता, और इस प्रकार उसने यह ग्राप्त 
कर लिया था। 

नाजी-सिद्धान्त (पि&ट2-00८0776) --नाजीवाद ऐसा सिद्धान्त नहीं जिसकी 
कोई सुविचारित व्याख्या हो। नही यह राज्य या सरकार के सिद्धान्त का दर्शन 
यह तो केवलमात्र एक आन्दोलन था, जो वर्सेलीज की संधि-शर्तों पर नाराजी के कारण 
उम्र-राप्ट्रवादियों को जंच गया और इसके अलावा वह जर्मनों की वंशामत राजनीतिकता 
और उनकी मनोदश्ा के भी अनुकूल ही था । हिटलर इतना शिक्षित व्यवित भी नहीं था, 
जो दर्शन एवं राजनीति के सिद्धान्तों का विश्लेषण कर पाता । उसने हेगल या हौस्टन 
चैंवरलिन की मौलिक रचनाओं को भी संभवतः नहीं पढ़ा था, किन्तु इतने पर भी 'देशजन्य 
उपहारों से संपन्न था” और भावनाओं एवं उद्रेकों से व्यवहार करने में वह प्रवीण था। 
उसने महात्‌ राष्ट्रीय परम्पराओं के लिए साहसपूर्वक कार्यवाही का प्रचार किया और 
उन्हें लोकप्रिय बनाया । 

जर्मत-परंपरा के अनुसार नाजीवाद राज्य को श्रेप्ठ बनाता हूँ और उसे सर्वोच्च 
अस्तित्व का रूप प्रदान करता हैं। समुदाय एक प्रकार का कच्चा पदार्थ हूँ, जिसमें से 
राज्य का निर्माण किया जाता हूँ ; और उस क्रम में समुदाय प्रवछ हो सकता है, लेकिन 
नाजी दल ने निरंतर जिस नारे को देझ्ष के सम्मुख रखा, वह यह था कि एक के हितों के 
पहले सबके हित हें ।” हिटलर के दर्शन के अनुसार “ व्यवित का कोई महत्व नहीं, समुदाय 
ही सब कुछ हूँ ।/ जीवन का ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं था, जिसमें नाजी-राज्य का प्रवेश न 
हो । यह सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान और अश्नांत राज्य था। राज्य की पूजा की यह भावना 
स्कूलों में, खेल के मेंदानों में, कलवों और सभाओं में, और वस्तुतः सर्वत्र पुप्ट की जाती थी। 
जब व्यक्ति का राज्य से अछग जीवन नहीं होता, तो वह पूर्णतया उसके अधिकार में हो जाता 
है। उसके कोई अधिकार नहीं होते, निजी प्रेरणा और स्वेच्छा की भी उसे कोई स्वतन्त्रता 
नहीं होती । “उसे सुन्यवस्थित राज्य के आदेशों के अनुपालन में ही अपना आशय और सुख 
खोजना होता है। नाजियों के इस प्रचार में हमें 800॥0 ४८६ पर हेगल के उप- 
देशों की प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है ।” हिटलर कर्तव्य, अनुशासन और बलिदान की पूजा 
करता था। यह तो अतिविशिष्ट रूप में मानव-जीवन का सैनिकीकरण है, और इस विपय 
में उचित ही कहा गया हुँ कि इससे जर्मनी तो महान हान बना, लेकित जर्मन लोग छोटे । 

जब राष्ट्र को गौरवान्चित किया जाता है, और राज्य का चारित्रिक रूप साहस 
और शक्ति हो, तो स्पष्ट परिणाम युद्ध होता है । हिडलर और उसके अनुयाग्रियों ने खुले- 
आम युद्ध का प्रचार किया । उन्होंने शक्ति और हिंसा को बढ़ावा दिया और आजांता के 
प्रति वह सिर झुकाते थे । इस तरह नाजीवाद ने विजयी तलवार का प्रचार एवं प्रयोग किया । 
हिटलर ने कहा था, “जिसे जीवित रहना है उसे लड़ना होगा । इस संसार में जो लड़ना 
नहीं चाहता, उसे जीवित रहने का अधिकार नहीं । भले ही ये शब्द अत्यधिक कढ़ोर लगें, 
लेकिन वस्तु-स्थिति यही हैँ ।” विश्वविद्यालयों का कार्य क्रियात्मक विज्ञान की शिक्षा देवा 
नहीं था, “बल्कि सैनिक, युद्ध-इच्छुक, योद्धा तैयार करना था ।” हिटलर ने साहस और 
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भक्ति के अपने सिद्धान्त को राईनलेड के सैनिकोकरण, छोकारनों संधि को जस्वोकार 
करने, और अन्ततः १९३८ में जेकोस्टोवाकिया पर विजय करके प्रदर्शित किया था 
उपरात सितवर १९३९ में जमनी और रूस द्वारा पोलेड को अधिकृत करने की घटना हुई। 
हिटलर का जमंनी अतिविशिष्ट राज्य था। इसके दो अर्थ ये। प्रथमत , यह बंध 
को पवित्रता, भाषा की पवित्रता और साहित्व की पवित्रता का समर्थन करता या। नाजी- 
वाद के मतानुसार “जमंनो में जर्मनो के सिवा कोई भी मानव प्राणी नहीं रह सकता ।/ 
नाजियो के इस उग्र समाजवाद को धर्म और सिद्धान्त रूप में जरमेद-पुजा को गहन भावना के 
साथ इस भाव में जोड़ा जा सकता हूँ कि जरम॑न-स्त्री ही वि्युद्ध वलिप्ठ नस्ल के बच्चो को 
जन्म दे सकती हैँ और वही विशुद्ध वलिप्ट नस्ल को रक्षिका हूँ । 
द्वितीयत:, राज्य की अतिविशिप्टता का अर्थ आविक स्व-तिर्मेरता की प्राप्ति हूँ 
नाजी राष्ट्रीय एकता और संगठन के नाम पर आथिक स्व-निर्म रता पर बल देते थे। नाजियों 
की आ्िक नीति न तो विशुद्ध पूजीवादी थी, न ही समाजवादी | क्योंकि दोनों हो मत 
राष्ट्र को विरोधों दलो में विभाजित करते हे । सामान्य कल्याण को निजी हितों से ऊपर 
रखा जाता था | पूजीपतियो और श्रमिकों का राज्य के नाम पर नियंत्रण किया जाता था। 
बृहदू उद्योगों को निज उपक्रम के अधीन रहने दिया गया था | लेकिन उत्पादन का स्तर 
एवं परिमाण राज्य द्वारा निश्चित होता था । श्रम का कोई जछूय संगठन नही था जौर हुई- 
तालें तथा ताछावदियें कानून द्वारा निपिद्ध थी। पयारें और कोमतें नियत थी। सब वस्तुओं 
का नियत्रण था और उनका राक्षन किया गया था। आयात और निर्याव सरकार को अनु- 
मति से होता था। 
नाजीबाद छोकतन्त का विरोधी रूप है। हिटलर के मतानुमार छोकतन्त्र गडी-सछी 
झाथ्व हूँ, क्योकि यह “मूख॑, भ्रप्ट, और मद गति है” यह कहा जाता या कि विधान-सनाएं 
विवाद की ढुकाने हूँ, जिनसे कोई नतीजा हासिल नही हो सकता और सकटकाल में ये 
सर्वथा असहाय होती हैँ । तदनुसार नाजीवाद राजनीतिक विरोव को सहन नही करता था 
और व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का विरोधी था ! व्यक्तिगत स्वाबीनता को भूतकाल का श्रम 
माना जाता था। ६ जुलाई १९३३ को हिंटलर ने सगे घोषणा की थो, “राजनोतिक दलों 
का अब पूर्णतया छोप हो गया हैँ । यह एक ऐसी ऐतिहासिक घटना हैँ, जिसके महत्व और 
सफल प्रभावों को अनेक अवस्थाओं में अमी सब कोई नही समझ सकते । अब हमें छोक- 
ठंत्र के आखिरी बबनों से पिड छुडाना है, खासकर मतदान और बहुमत द्वारा निर्णय करने 
की विधि ।. . . -भव (नेशनल समाजवादी ) दल ने राज्य का रूप धारण कर लिया हूँ ।” 
नाजी प्रचार के अनुसार यह दल राज्य और तानाझाही का अधिद्धत प्रतिनिधि वा । 
इटली और जर्मनी दोनो में नेतृत्व का सिद्धान्त ऊपर से था । नेघनल समाजवादी दल के 
विधान का न केवछ यह आयय था प्रत्युत यह उसका सिद्धान्त भी था । हिटलर दल का, 
सरकार का, और सेना का मुखिया था। यह नाजी-नेतृत्व के विचारों के साथ मेल खाता 
था। कुछ लोग नेठा बनने के लिए जन्मते हें और वाकी अनुसरण के लिए। नेता के आजा- 
' पाछूत को पवित्र कर्तव्य माना जाता था और बनुमासन तथा प्रचार को कराओ द्वारा 
कठोरतापूर्वक इसे प्रचछित किया जाता था । “एक रौघ, एक जनता, एक नेता! के आदर्भ 
के सामने क्यों और कंसे का प्रश्न नही था | हिटलर का आदेश था : कर्तेव्य, अनश्वासन 
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और बलिदान जर्मत-नागरिकों का मंत्र होना चाहिए। हिठलर की पूजा ही धर्म बन गया। 
प्रो० अस्टे वर्गमन ने लिखा था : “आज हम जर्मन धर्म के लोग उस प्राचीन वलिष्ट आये- 
श्रेष्ठता की ओर मुड़ते हैं, और ईसाई पादरियों तथा गिर्जापरों दारा.चित्रित खऋमपूर्ण 
एवं मृत ईसा के चित्र से विभुख होते हेँ। नव-जर्मन नस्ल का उच्च उपदेप्टा स्वतः हिटलर 
हैं। वह वस्तुत: देवदूत है। वह एकाकी है| परमात्मा भी एक हैँ । हिटलर परमात्मा के 
समान है | हिटलर अभिनव, महान, और शवितिशाली ईसा 

स्कूलों, अभिनय-मंचों, सिनेमाओं, रेडियो, पन्नों में सर्वत्र हिटलर-पूजा का प्रचार 
किया जाता था । “बच्चे जब स्कूल से लौटते थे, तो मां-वाप बच्चों का “हिटलर जिन्दा- 
बाद” कह कर स्वागत करते थे। प्रत्येक जर्मन दिन में ५० से १५० वार इन शब्दों का ' 
प्रयोग करता था ।” नाजी स्कूलों की पाठय-पुस्तक में बच्चों को यह पाठ अवश्य पढ़ना 
होता था : * 

“हमारा नेता, हिटलर है। 

हम तुमको प्यार करते हैं। 

हम तुम्हारे लिए शुभ-कामना करते हैं । 

हम तुम्हारे उपदेश सुनना चाहते हैं 

हम तुम्हारे लिए काम करते हूँ । 

जिन्दाबाद ।” 


5825९ ॥१९००४छ७85 
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राज्य-कार्यक्षेत्र के सिद्धांत (२) 
( प्रयरणलंल्ड ० ६8९ 5छारएल ०१ 5६६९ #टपंप्र५छ ) (का, 


समाजवाद (500ं27) समाजवाद उतन्नीसवी सदी के, व्यक्तिवाद के विरुद्ध 
एक अवरोध हूँ । यह समाज की उस प्रणाली की कल्पना करता हूँ जो तिजो सपत्ति का 
उन्मूछन करके उसकी जगह सामूहिक या जातीय स्वामित्व को स्थापना करेगी । बर्दरंड 
रस्सल के कथनानुसार, जातीय-स्वामित्व का आशय किसी भी जनताधिक-राज्य के स्वा- 
मित्व से हो सकता है, “किन्तु इससे यह प्रतिपादित नही हो सकता कि इसमे ऐसे किसी 
राज्य के स्वामित्व का भी समावेश हूँ कि जो जनतात्रिक नही ।”* अराजकतावादियों 
(4०८55) की मात्यता के समान जातीय स्वामित्व का यह भो अर्थ हो सकता 
हैँ कि समुदाय में ऐसे व्यक्तियों के स्वतत्र सगठनों का स्वामित्व हो, जो ऐसी अनिवार्य 
शवितयों से रहित हों, जो राज्य के आयोजन के लिये आवश्यक हो। कतिपय समाजवादी 
जातीय स्वामित्व से अत्यधिक वैगपूर्ण ऋति के साथ एकाएक ओर पूर्णतया लक्ष्य तक 
पहुंचने को आश्ञा करते हे, जबकि अन्य सरकार की वर्तमान पार्छामिट्री व्यवस्थाओं द्वारा 
धीरे-धीरे एवं ऋ्रमशः उसके आने को आया करते है । 
उत्तर-कथितत “सनातन” या ऋतिकारी समाजवादी कहलाते है, और वे साम्प- 
वादियों, अराजकतावादियों और श्रम-सघवादियों को अपते मे शामिल्त करते हें। जी लोग 
धिकास द्वारा समाज के क्रमशः परिवततेन में विश्वास करते है, वह राज्य समाजवादो है । 
झुछेक ऐसे है, जो मध्य मार्ग अपनाते हें। क्रातिकारी या परिवर्ततकारी समाजवादियो 
में अन्तर मुख्यतः: उन॑ विधियों का है, जिनसे वह जातीय-स्दामित्व को अवस्थाओं को 
उत्पन्न करने की इच्छा करते हैं और साथ हो जिस प्रकार के जनतत्र को वे स्थापना 
करना चाहते है । राज्य समाजवादी शासन-क्षेत्र में वंधानिक जनतत्र से ही सतुष्ट हें। वह 
राज्य को एक आवश्यक दूषण नही मानते। राज्य उनके लिये सर्वोच्च एवं निश्चित 
कल्याण है, जिसका ध्येय समप्टि रूप में जनता के सर्वृमान्य आ्थिक, राजनोतिक, नैतिक 
और बौद्धिक हितों की उन्नति करना हूं । इस प्रकार यह उस सिद्धात और राजनीतिक 
आदोलन की संस्था का समर्थव है, जिसके मुद्दे ऐसे राज्य के आकार के अन्तर्गत नई सामा- 
73% * रण के सापरे साथन 
उदी वह है, जो राज्य 
हु * हि हि - मानवता के उत्कप में 
सहायक की दृष्टि से देखता है ।7 
दूसरी ओर, अराजकतावादी और श्रम-सघवादों आदि से अन्त तक राज्य और 
उसकी वैधानिक ब्यवस्थाओ के विरुद्ध हे। फछतः वह उससे पिंड छुडाना चाहते है, वयोक़िं 
भविष्य में राज्य का जो भी रूप होगा अथवा हो सकता है, वह अनावर्यक,एवं अन्यायपूर्ण 
॥, [२०७०४ ४० ए76८५०८, 9. 23, 


* 
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होगा। साम्यवादी भी 'समाजवाद की चरम-सीमा में राज्य से पिड छूड़ा छेगे। कितु वे . 
परिवर्तन-काल में इसके जारी रहने को महत्वपूर्ण स्तर मानते हैँ । ऋंति के बाद साम्यवादी 
राज्य अपनी वैधानिक व्यवस्थाओं से वंचित हो जायगा और सर्वाधिकारी ढंग की ऋति- 
कारी तानाशाही उसकी जगह छे लेगी और वह तानाझाही पूंजीवाद का अन्त करने के 
लिए निरंकुश एवं दमनकारी अधिकारों से संपन्न होगी। इस प्रकार, राज्य का तो तब 
स्वत्त: ही लोप' हो जायगा, जब समाजवाद के विरोधियों का दमन ही जायगा ओर सारा 
समाज एक स्तर पर खड़ा होगा। गण-समाजवादी ( 0प्योते-502८ं४88 ) 
समाज के वर्तमान राजनीतिक ढांचे की निन्‍दा करते हैं। उनका उद्देश्य वैधानिक व्यवस्थाओं 
को वस्तुतः प्रतिनिध्यात्मक बनाने के लिए पुनः निर्मित करना हैँ और उद्योग का नियंत्रण 
उत्पादकों के जनतंत्र के हाथों में सौंपना हैं। उनकी योजना-जनतांतरिक और विकेंद्रित 
राज्य की स्थापना हेतु 
इस भांति, समाजवादियों के वर्गों में बहुत बड़ो मात्रा में मत-भेद और भ्रम है । 
बह अनेक मतों में विभाजित हें और हर मत का अपना निजी दर्शन है, जिसका विशिष्ट 
नाम हैं, और वह अपने निजी दृष्टिकोण के प्रसार का समर्थन करते हैं। चूंकि समाजवाद 
के समर्थकों की वहुत बड़ी संख्या है, और तद्‌ विषयक साहित्य भी बहुत और विरोधात्मक 
है, इसलिए यह कहना अत्यधिक कठिन हूँ कि समाजवाद सही-सही रूप में किन तत्वों 
द्वारा संयोजित हैं । जोड ने ठीक ही कहा है, समाजवाद की “दशा एक ऐसे टोप के समान 
है, जिसकी शक्ल विगड़ चुकी हैं, क्योंकि उसे हर कोई पहनता है ।” जो भी हो, सभी समाज- 
वादी इस बारे में एकमत हैं कि पूंजी और पगार-प्रणाली ही वह साधन हूँ, जिससे -पूंजीपति 
नियोजक के हितार्थ श्रमिक का शोपण किया जाता हैँ । इसके अछावा' उनका यह भी मत 
हैं कि जातीय स्वामित्व का एक या अन्य रूप श्रमिक-वर्ग की अवस्था को उन्नत करने का 
एकमात्र साधन है । साथ ही उनका यह भी लक्ष्य हैं कि समाज में सब तरह के विशेषा- 
घिकारों की नप्ट कर दिया जाय और संपत्ति के वितरण और स्वत्व के विपय में सब तरह 
की कृत्रिम असमानताओं का भी उन्मूलन कर दिया जाय । 
इस प्रकार, समाजवाद राजनीतिक सिद्धांत इतना नहीं जितना एक आ्थिक 
सिद्धांत्‌ हैं । किन्तु आर्थिक और राजनीतिक सिद्धांत इतनी घनिष्ठतापवंक परस्पर जड़े 
हुए हैँ कि उन्हें अलग करना न तो क्रियात्मक है, और न ही वांछतीय । समाजवाद की 
कोई भी परिभाषा तब तक पूर्ण नहीं हो सकती, जब तक वह वर्तमान समाज के आलोचक 
. रूप में इसे ग्रहण नहीं करती । राजनीतिक आन्दोलन की यह एक दार्शनिक विचारधारा 
है, जिसका उद्देश्य उत्पादन, विभाजन, और विनिमय के साधनों का समाजीकरण 
करता हैँ, उन्हें समुदाय के हित के लिए नियंत्रित करना होगा। और श्रम को पंजीवाद 
तथा जमींदारी प्रथा के प्रभुत्व से पूर्ण मुक्ति दिलानो होगी, और उसके साथ ही यौत- 
विपयक सामाजिक और आशिक समानता की स्थापना करनी होगी ।”* समाजबादियों 
का आदर्श गरीबी, दीनता और अपराध तथा अन्य सामाजिक वराइयों को दर करना हैं, 
जिनसे वर्तमान समाज पीड़ित है, और ऐसी नवीन सामाजिक और आशिक व्यवस्था की 
स्थापना करना हूँ, जिसमें सवके लिए समान अवसर होगा । 
सम्ताजवाद का उठय (रिफघतल ती तलेशापतलय3) 5-5 २.0३ 25, ० 
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होगा। साम्यवादी भी समाजवाद की चरम-सीमा में राज्य से पिंड छुड़ा लेंगे ।-कितु वे . 
परिवर्तत-काल में इसके जारी रहने को महत्वपूर्ण स्तर मानते हूँ। क्रांति के वाद साम्यवादी 
राज्य अपनी वैधानिक व्यवस्थाओं से वंचित हो जायगा और सर्वाधिकारी ढंग की कांति- 
कारी तानाशाही उसकी जग्रह ले लेगी और वह तानाशाही पूंजीवाद का अन्त करने के 
लिए निरंकुश एवं दमनकारी अधिकारों से संपन्न होगी। इस प्रकार, राज्य, का तो तब 
स्वतः ही लोप' हो जायगा, जब समाजवाद के विरोधियों का दमन हो जायगा और सारा 
समाज एक स्तर पर खड़ा होगा। गण-समाजवादी ( 0पां)6-800ववर55 ) 
समाज के वर्तमान राजनीतिक ढांचे की निन्‍्दा करते हैं। उनका उद्देश्य वेधानिक व्यवस्थाओं 
को वस्तुतः प्रतिनिध्यात्मक बनाने के छिए पुनः निर्मित करना है और उद्योग का नियंत्रण 
उत्पादकों के जनतंत्र के हाथों में सौंपना हूँ। उनकी योजना जनतांधिक और विकेंद्रित 
राज्य की स्थापना हेतु है । ' ० 
इस भांति, समाजवादियों के वर्गों में बहुत बड़ी मात्रा में मत-मेद और म्रम है । 
वह अनेक मतों में विभाजित हैं और हर मत का अपना निजी दर्शन है, जिसका विशिष्ट 
नाम है, और वह अपने निजी दृष्टिकोण के प्रसार का समर्थन करते हैँ। चूंकि समाजवाद 
के समर्थकों की बहुत बड़ी संख्या है, और तद्‌ विषयक साहित्य भी वहुत और विरोधात्मक 
है, इसलिए यह कहना अत्यधिक कठिन हैँ कि समाजवाद सही-सही रूप में किन तत्वों 
द्वारा संयोजित है । जोड ने ठीक ही कहा है, समाजवाद की “दशा एक ऐसे टोप के समान 
है, जिसकी शवल विगड़ चुकी हे, क्योंकि उसे हर कोई पहनता है ।” जो भी हो, सभी समाज- 
वादी इस बारे में एकमत हैं कि पूंजी और पगार-प्रणाली ही वह साधन है, जिससे पूंजीपति 
नियोजक के हितार्थ श्रमिक का शोपण किया जाता है । इसके अलावा उनका यह भी मत 
हैँ कि जातीय स्वामित्व का एक या अन्य रूप श्रमिक-वर्ग की अवस्था को उन्नत करने का 
एकमात्र साधन है। साथ ही उनका यह भी लक्ष्य हैं कि समाज में सब तरह के विशेषा- 
धिकारों को नप्ट कर दिया जाय और संपत्ति के वितरण और स्वत्व के विपय में सब तरह 
की कन्रिम असमानताओं का भी उन्मूलन कर दिया जाय। ह 
इस प्रकार, समाजवाद राजनीतिक सिद्धांत इतना नहीं जितना एक आध्थिक 
-सिद्धांत्‌ है । किन्तु आथिक और राजनीतिक सिद्धांत इतनी घनिष्ठतापूर्वक परस्पर जुड़े 
'हुए हैँ कि उन्हें अलग करना न तो क्रियात्मक है, और न ही वांछनीय । समाजवाद की 
“कोई भी परिभाषा तब तक पूर्ण नहीं हो सकती, जब तक वह वर्तमाव समाज के आलोचक 
, रूप में इसे ग्रहण नहीं करती । राजनीतिक आन्दोलन की यह एक दाशंनिक विचारधारा 
है, जिसका उद्देश्य उत्पादन, विभाजन, और विनिमय के साधनों का समाजीकरण 
करना है, उन्हें समुदाय के हित के लिए नियंत्रित करना होगा। और श्रम को पंजीवाद 
तथा जमींदारी प्रथा के प्रभुत्व से पूर्ण मुक्ति दिछानी होगी, और उसके साथ ही यौच- 
विपयक सामाजिक और आर्थिक समानता की स्थापना करनी होगी ।”* समाजवादियों 
का आदर्श गरीबी, दीवता और अपराघ तथा अन्य सामाजिक बुराइयों को दूर करना है, 
जिनसे वर्तमान समाज पीड़ित है, और ऐसी नवीन सामाजिक और आधिक व्यवस्था 
स्थापना करना है, जिसमें सवके लिए समान अवसर होगा। |; 


समाजवाद का उदय (रि5९ एी $0८थ59] --कार्ल मार्क्स को विश्वब्यापी 


राज्य-कार्यज्ेत्र के सिद्धांत (२) ड्टप 


रूप में वेज्ञानिक सामाजवाद का पिता माता जाता है और समाजवाद के सभी वर्ग 
उससे प्रेरणा प्राप्त करते हूँ। मास से पहले भी कुछ लेखकों ने समाज की विद्यमान 
व्यवस्था के विरुद्ध विरोध प्रकट किया था। उन्होंने एक ऐसे समाज की रूप-रेंसा 
चित्रित की थी, जिसमें सपत्ति को अन्यों के साथ साजे रूप में ग्रहण करना था। 
प्लेटो ने सर्वप्रथम साम्यवाद का प्रचार किया था और उनके साम्यवाद के दो मुख्य रूप 
हो जाते हैं। प्रथम यह, शासकों के लिए निजी सपत्ति का निषेघ, चाहे मकान, भूमि या 
द्रव्य हो। दूसरा यह, कि यथासमव बच्चो की प्राप्ति के उद्देश्य से स्यायी रूप में एक 
पत्नी परिवार का उन्मूलन । किन्तु प्लेटो का साम्थवाद केवल प्रनु वर्ग, अर्थात्‌ सैनिकों 
और शासको पर ही छागू होता है, और दूसरी ओर श्रमिकों को उनके परिवारों तथा संपत्ति 
के साथ रहने दिया जायगा । इसके अतिरिक्त, दासों के विपय में भी उन्होने कुछ चर्चा 
नहीं की । न ही प्लेटो अपनी योजना को अधिक विस्तृत करने का कप्ट उठाता हैं । 

प्राचीन ईसाई गिर्जाघर के सिद्धातों में अनेक समाजवादी तत्व और भूमि-घारणा- 
धिकार की मध्यकालिक प्रणाली का समावेग है । बछावा इसके उनमें व्यापार-संघों का 
भी उल्लेख हूं। प्रोटेस्टेंटों के सुधार के बाद जो किसान-विद्रोह हुआ था, वह स्पप्टतया 
समाजवादी रूप का था। उन्नीसवी सदो के प्रयम अर्ध में राबर्ट ओवेन और सेट थामस 
'फाउरिर जैसे समाजवादी छेखकों ने आदर्श समुदायों के निर्माण द्वारा अपने आदध्धों को 
सक्रिय रूप देने की चेप्टा की थी। कितु वे सब आदर्श सपनों की ही दुनिया में छीन रहे । 
ओवेन और फ़ाउरिर के समान ही उनमें से अधिकाश ने सोचा होगा कि उनका तो केवल 
इतना ही काम है कि वे अपनी योजनाओ की पूर्णता के वारे में मानव-समाज को आइवस्त 
कर दें, और उसके बाद तो मानव-समाज उन्हें सक्रिय रूप देने की प्रवछ-इच्छा के साय 
स्वतः जुट जायगा। 

काल मावर्स का समाज के सिद्धांत में योगदान (3दि्ला! 2705 ८णयायं- 
४०७०४ 0० धाल पंस्‍०ण५७ रण $002ञ॥)--समाजवाद पर कार्छ माक्स का 
निवध १८४८ में प्रकाशित साम्यवादी घोषणा-पत्र और समाजवादियों द्वारा पव्रिश्र 
उपदेश” या वाईवल के नाम से पुकारे जाने वाले “कंपिटर्ल ग्रंथ के तीन संस्करणों में 
पाया जाता है । 

कार्ल माक्स और फ्रेंडिक एंजल्स (१८१०-१८९५) को समाजवादी सिद्धांत और 
अन्तर्राष्ट्रीय समाजवादी आदोडन के निर्माण का श्रेय हैं। समूचे योरोप में इसका विस्तार 


ओपणा-पत्र सबसे ज्यादा पढ़ा जाता हैँ, और ससार को प्राय. सनी सम्य भाषाओ में 
इसका अनुवाद हो चुका है। “इसमें भूतकालीन आविक वर्य-संघर्यों के बारे में माक्स की 
विचारधारा का अत्यन्त स्पष्ट रूप में वर्णन हैँ | वत्तमान बुर्जुआ-सर्वहारा वर्ग के संघर्ष, 
कम्पनिस्टों के विरुद चलाये जाने वाछे वत्तंमान आदोलन और घटनाचक्र के साथ-साथ 
अपने प्रयत्नों को ठौक दवा में मोड़ने के श्रमिक वर्ग के प्रयत्नों का भी वर्णन हूँ । है 

मार्क्सवादी सिद्धातों को अति सक्षेप में तोन रूपो में प्रकट किया जा सकता है : 
(१) इतिद्वास की भौतिकवादी घारणा; (२) पूजी के कंद्रीयकरण का * 


ड्ट६र... राजनीतिक विज्ञान के सिद्धांत 


वर्ग-युद्ध ) मार्क्स की पूंजी! ((»[/0०]) नामक महत्वपूर्ण रचना का पहला खंड 
१८६७ में प्रकाशित हुआ था, और शेष दो खंड १८८५ और १८९४ में प्रकाशित हुए । 
इसमें मूल्य-आधिवय (50705 ५०४०८) के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है, जो 
पूंजीवादी शोषण की वास्तविक यांत्रिकता की व्याख्या करता हूँ। मूल्य आधिक्य के सिद्धांत 
का शुद्ध सिद्धांत में योगदान न के वराबर है।इस सिद्धांत में तो मावर्स की घृणा ही. 
प्रतिविम्बित हो रही है, जो उसे उस प्रणाली के प्रति थी जो कि मनुष्यों को दिन-रात काम 
की चवकी में पीस कर धन इकट्ठा करती रहती है और इसके प्रशंसक भी इसे इसी रूप में 
लेते हें न कि एक नि.स्वार्थ विइलेपण के रूप में ।* ह 

मावस के मुख्य सिद्धांत कोई नये नहीं थे। उसने तो . पुरातन विचारों को अत्यधिक 
विस्तृत और विधिवत्‌ रूप प्रदान किया। उसने उन सब विचारों की विश्वरी हुई-श्ंखछाओं 
को एकत्र किया और उन्हें दार्शनिक, वैज्ञानिक और प्रभावकारी रूप में पेश किया | 
उसकी मौलिकता अंशतः सर्वहारावर्ग को उसकी अपील में तथा अंशत: इस बात में दृष्टि- 
गोचर होती है, कि उसने कर्मकरों को अपने नियोजकों के विरुद्ध संगठित कार्रवाई के लिए 
प्रेरित किया। इस दिश्ञा में उसका योगदान हैँ कि उसने आर्थिक घटनाओं के साथ इति- 
हास को जोड़ने और समाजवादी प्रक्रिया के विकासात्मक क्रांतिकारी चरण के नतीजों को 
खोजने की चेप्टा की । उसने यह प्रमाणित करने की कोशिश की कि समाजवादी कार्यक्रम 
सामाजिक विकास की विधिवत्‌ ध्याख्या और उत्पादन तथा विनिमय की विद्यमान प्रणाली 
की कड़ी आलोचना पर आवारित होना चाहिए ।” अति विशिष्ट रूप में उनका आशय 
यह दिखाता था कि पूंजीवादी नींवों पर एक समाजवादी समुदाय क्योंकर वनाया जायगा । 
यद्यपि मार्क्स ने अपने विचार-विमश्ञों को ध्येयात्मक और प्रेरणात्मक कहा था तयापि यह 
मानना ही होगा कि उसकी सारी-की-सारी रचनाओं पर आर्थिक और राजनी तिक व्यवस्था 
५ की विद्यमान प्रणाली पर पूर्व-निर्धारित प्रहारों का प्रभुत्व दिखाई देता है । अब हम माकसे 
के सिद्धान्तों का विशछेपण करेंगे 

मूल्य-आधिक्य का सिद्धान्त (476 ॥॥6079 ० 5प्रएए४ ए&०८)-- 
मार्क्सवाद में केंद्रीय विचार उनका मूल्य-आधिक्य का सिद्धांत हूँ । यहां वह डेविड रिकार्डो 
के मूल्य के प्राचीन श्रम सिद्धांत से प्रेरणा प्राप्त करते हैं। मार्क्स का मत था कि श्रम ही 
मूल्य का एकमात्र खतोत है। वह प्राचीन अर्थशास्त्रियों के साथ सहमत थे कि किसी पदार्थ 
का वाजार-मूल्य मांग और पूत्ति पर निर्भर करता है, किन्तु दीर्घकाल में किसी वस्तु का 
भूल्य उसके उत्पादन पर खचे हुए श्रम काल द्वारा निश्चित होता है । कार्ल मावस ने पदार्थों 
की श्रम के जमे हुए रूप में व्याख्या की है, और मूल्य को वह “स्फठिक श्रम” मानते थे । 
किसी पदार्थ में श्रम का समावेश उसे मूल्य प्रदान करता हुँ । किन्तु श्रम को “सामाजिक 
रूप में अनिवाय” होना चाहिए । इसका आश्यय दो वातों से है । प्रथमतः , श्रम को ऐसे 
साधनों का उपयोग करना होगा, जिनके विना वह काम नहीं कर सकता । ये साधन 
हँ:--का रखाने, मशीनें, विजल़ी और वाप्प शवित आदि। द्वितीयतः, वस्तुओं को ऐसे 
परिमाण में उत्पन्न करना होगा कि उन्हें सहज ही बेचा जा सके। यदि वाजार उत्पादित ' 
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सव वस्तुओं को नही खरीदता, तो इस प्रकार की उत्पन्न की हुई वस्तुओं पर खर्च किया 
श्रम व्यर्थ हो जाता हूँ । 

कार माक्स का कथन है कि श्रम एक पदायय॑ हैं और इसका भी मूल्य अन्य किसी 
पदार्थ के समान निश्चित होता है । कहने का आद्यय यह हैँ कि इसका विनिमय-मूल्य 
पदार्थ के उत्पादन और उसकी रक्षा के छिए आवश्यक श्रम द्वारा नियत होता है; अथवा 
दूसरे शब्दों में, यह आवश्यक पदार्थों पर निर्भर है कि वह कितने मजदूरों को सहारा 
दे सकेंगे । मजदूर को इतनी पग्मारें मिलनी ही चाहिएं कि जिनसे वह अपना और अपने 
परिवार के खर्चो को पूरा कर सके । किन्तु पूजीवादी समाज में वास्तविक रूप में यह होता 
नही हैं और मजदूरों को अपने जीवन-स्तर से अत्यधिक कम पगारें मिलती है। इसके 
कारण स्पप्ट हैं। समाज के वर्तमान ढाचे में उत्पादन के साधनों--मशीनों, औजारों, 
और सामानों, जिन पर श्रम को नियोजित किया जा सकता है---क्ा स्वामित्व सापेक्षतः 
एक छोटे वर्म का हूँ, जिसे पूजीवादी वर्ग कहते हे, और जो नियोजक या मालिक हे । 
मजदूरो के पास केवछ काम करने की योग्यता हैँ, जिसे वह पूंजीवादियो को बेचते हूं 
और जिसके लिए बह पगारें प्राप्त करते हूं । किन्तु पदार्थों से जो कीमत आती हूँ, उनकी 
पगारों के साथ उनका कोई अनुपात नही हूँ । पूजीवादी वर्ग जानता है कि श्रम अत्यधिक 
नाशवान पदार्थ है और उसमे अन्य अनेक अयोग्यताएं भी हूं । श्रम की अयोग्यताएं मालिक 
के लिए लाभ है, क्योकि उसके लिए जो शहद हूँ, वह श्रमिक के छिए विप है। उसे 
क्रम पगारे देकर नियोजक अपने लाभों में वृद्धि करता है। पदार्थ के विनिमय मूल्य और 
श्रमिक की पगारों के बीच जो अन्तर है, कार्ल माक्स उत्ते मूल्य-आधिवय (5पघएप5 
ए५०।४८) कहते हे। जो मूल्य आधिक्य श्रम को मिलना चाहिए था, उसका भोग 
पूजीवादी करते हैँ। वस्तुतः, यह भृगतान-रहित श्रम का उत्पादन हूं और माक्स इसे 
विशुद्ध एव सरछ शोपण का रूप बतलाते हैं । |] 

श्रम के इसी शोपण को कार्छ मार्क्स दूर करना चाहत थे। उनकी सम्मति मे, 
आधुनिक राज्य पूजीवादी वर्ग के हाथ में एक कठपुतली हूँ और वह अपने निहित स्वार्थों 
की रक्षा और वृद्धि के छिए उसका उपयोग करता है। कार्ड मार्स के अनुसार इन अवस्थाओं 
के अन्त करने का केवल यही मार्ग है कि निजी साहसिक उद्योग और स्वतन्त्र प्रतियोगिता 
के सब अवसरो को नप्ट कर दिया जाय । यह परिणाम केवछ समाजवादी राज्य के अधीन 
प्राप्त हो सकता है, “जहा सम्मिलित पूजी निजी पूजी का स्थान छे छेगी, पूजीवादियो 
और पार पाने बाछों का छोप हो जायगा, और सभी व्यवित सहकारिता भाव से 
निर्माता बन जायेगे ।/ 
'... इतिहास को भोतिकवादी घारणा (76 /४ांटायंगाड (णाल्ट्कृपंणा 0 
सां$079 )-इसके बाद मास पूजीवादी समाज कैसे सगठित हुआ, इसकी खोज करते है । 
इसका स्पष्टीकरण उन्हें इतिहास में मिजता हूँ और वह अपने सिद्धात को इतिहास को 
भौतिकवादी धारणा का नाम देते हूँ । इस सिद्धात के अनुसार, ऐतिहासिक घटनाओ की, 
जीवन की भोतिक अवस्थाओं की दृष्टि से व्याख्या की जा सकतो हैं माकर्स कहते है, “वेघ- 
संबंधो और साथ-साथ राज्य के हों को न तो स्वतः उनके द्वारा समझा जा सकता है, न 
ही मानव-मस्तिप्क की सामान्य प्रगति द्वारा उनकी व्याख्या की जा सकती है, वल्कि वह तो 
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जीवन की भौतिक अवस्थाओं के मूल में स्थिर होती हूँ। . . . . - - - भोतिक जीवन 
में उत्पादन की विधि जीवन की सामाजिक, राजनीतिक और जाव्यात्मिक विधियों के 
सामान्य स्वरूप का निदिचय करती है। यह मनुष्यों की चेतना नहीं है, जो उनके अस्तित्व 
का निश्चय करती है, प्रत्युत इसके विपरीत, उनका सामाजिक जस्तित्व उनकी चेतना का 
निश्चय करता है ।” प्रत्येक देश की राजनीतिक संस्थाएं उसके सामाजिक आकार, व्यापार 
और उद्योग, कछा और दर्शव, और रीतियां, आचरण, परम्पराएं, नियम, धर्म और 
नैतिकता, मार्क्स के अनुसार, जीवन की भौतिक अचस्थाओं द्वारा प्रभावित और रूप 
घारण करते हैं । जीचन की भौतिक अवस्थाओं से उनका बाशय वातावरण, उत्पादन, 
वितरण और विनिमय से हुँ; और उनमें भी उत्पादन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है । “इस 
प्रकार आ्िक उत्पादन के प्रत्येक चरण के अन॒क्रम में एक समुचित राजनीतिक रूप और 
समचित वर्ग का आकार हैं।” इसलिए मावस की दार्शनिकता इतिहास का सिद्धांत हैँ, 
जो विकास के स्वाभाविक रूप को उपस्थित करता 

चह जपने सिद्धांत को विज्येपत: दो ऋंतियों पर लागू करते हें, एक तो भूवकाल की, 
और दूसरी भविष्य को । भूतकाल की क्रांति सामंतवादियों के विरुद्ध बुर्जुजावादियों की 
थी, और मार्क्स के अनुसार यह फ्रांस की ऋति में दिखाई दी। माक्स जिस भावी कांति 
की भविष्यवाणी करता हूँ वह वूर्जुओं के विरुद्ध सर्वहारा या पगार-उपार्जकों की होगी । 
“यह ऋ्रंति समाजवादी कामनवैल्थ की स्थापना करेगी ।” जिन शस्त्रों से वूर्जुआवादियों ने 
सामंतवाद को घराशायी किया था, वही अब वूर्जुओं के विरुद्ध प्रयुवत होने रूम गए हैं । 
न केवल यह कि वूर्जुआवाद ने उन शस्त्रों का ही निर्माण किया हूँ कि जो उसकी मृत्यु का 
कारण होंगे, प्रत्युत उसने उन मनृप्यों को भी उत्पन्न किया हैं, जो उन शस्त्रों का प्रयोग 
करेंगे--अर्थात आधुनिक श्रमिक-वर्ग या सर्वहारावर्ग का भी वही जन्मदाता है । 

ऑऔद्योगिक क्रांति के कारय दो भिन्न वर्गों का आविर्भाव हुआ; एक छोटा 
विशेषाधिकार वर्ग, जो उत्पादन के साधन का स्वामी है और दूसरा संपत्ति-हीन विशाल 
सर्वेहारा वर्ग । इससे पूर्व भी मालिक और मजदूर होते थे, और छोटे स्तर के पूंजीवादी 
भी होते थ, किन्तु जाबुनिक समाज के विश्ञेप रूप यह हैं: वर्ग रूप में पूंजीवादियों का 
प्रभुत्व, राज्य का ऐसे ढंग का संगठन, जो इस प्रभुत्व को अभिव्यवत्त करता हैं, और 
पूंजीवादियों तथा सर्वहारावादियों में निरन्तर संघपें। सब सरकारी बड़े बड़े पदों पर 
पूंजीवादी वर्ग का अधिकार है और उनके स्वार्थों की रक्षा और वृद्धि के लिए प्रवल 
यत्व किये जाते हैं। वास्तविक रूप में सरकार की सारी यांजिकता पंजीवादियों के छाभ 
के छिए कार्य करती है । पूंजीवादियों और सर्वह्ारावादियों के स्वार्थ क्योंकि एक-दूसरे 
के विरोधी हैं , जिसके कारण उनके वीच निरन्तर लड़ाई और संधर्ष रहता है और इसी को... 
मास वर्ग-युद्ध (0955-४2 ) कहते हैं । 

इस प्रकार काल मास अत्यधिक कठोरता-पूर्वक कहते हैं, “क्या इस वात को ग्रहण 
करने के लिए गहरे अन्तर्ज्ञान की आवश्यकता है कि मन॒प्य के विचार और धारणायें उसके 
सामाजिक संबंधों और उसके सामाजिक जीवन में उसके मौतिक अस्तित्व की दुष्टि से 
होने वाले प्रत्येक परिवर्तेत के साथ-साथ बदलते रहते हूँ ? ” 

पूंजी के केंद्रीयकरण का नियम (उ'मट ,3७ ० एल (0म८९मपछछ0: 


हि राज्य-कार्यक्षेत्र के सिद्धांत (२) डर 
० (४०५ए४०))--इसके वाद मार्क्स यह द्मति हैँ कि किस प्रकार पूजी थोड़े से छोगों के 


के प्रतिस्थापन को भाप लिया था, और भविष्यवाणी की कि उयौं-ज्यो उद्योग के यावीकरण 
से हर उपक्रम उन्नत होता जायगा त्यों-त्यो पूजोपति-उपक्रमों की संख्या में न्यूनता होती 
जायगी। एकाधिकार के फलरूप व्यवसायो में कमी के साथ-साथ पूजीपतियों की सस्या में 
भी कभी होती जायगी और इस प्रकार पूजो चन्द पूजीपतियो के हाथों में कंद्रीभूत होती 
जायगी। वस्तुतः माकस ने “सामान्यतः इसलिए यह कहा कि ज॑से हर व्यवसाय एक अकेले 
व्यक्ति का हो स्वामित्व हो।” जिन पूजीपतियों को व्यवसाय से निकाल बाहर किया 
जायगा, वे स्वभावतः सर्वहारा-बर्ग में शामिल होगे । कार्ल मावर्स कहते है, “हमारे युग, 
वर्जुओं के युग ने वर्ग-सघर्ष को सरल वना दिया हैं। समाज समप्टि रूप में दो विरोधी 
दलों में अधिकाधिक बंटता जा रहा हैं। ये दो महान वर्ग-बूर्जुजा और सर्वहारा-प्रत्यक्षतः 
एक दूसरे का मुकाबछा कर रहे हूँ । जब पूजीपति संख्या में क्षीण हो जाते हूं तो उससे 
उनके विनाश की घोषणा होती हैं । माव्स के कथनानुस्तार, “पृर्दंकालिक सब ऐतिहासिक 
आदोलन अल्पसंख्यकों के आदोलन थे । सर्वहारा आदोलन स्व-जागरूकता का एक ऐसा 
आंदोलन हूँ, जो महान बहुसंख्या के हित के लिये स्वतत्र आदोलन हू ।” 
माक्स ने पजी-केंद्रीयकरण के नियम संवधी सिद्धात को उद्योग पर ही लागू नही 
किया बल्कि कृपि पर भी छागू किया। उसने भविष्यवाणी की कि ज॑से-जैसे भूमि-यतियों 
की जमीदारिया बड़ी-से-बड़ी होठो जायंगी, भूमिपतियों की संख्या में भी न्‍्यूनता हो 
जायगी। इस विधि से पूजीवादी प्रणाली की बुराइबा और अन्याय अधिकाधिंक प्रकाशमान 
होंगे, जिसके परिणामस्वरूप विरोध की शक्ति अधिक पुप्द होगी। 
बर्म-युद्ध ([6 ((358-५७7) मावर्स का कथन हूँ कि प्रत्येक मुग में जीवन- 
साधनों को प्राप्त करने की भिन्न-भिन्न विधिया मनुष्य को विभिन्न समूहों में विभाजित 
करती है, ओर हर समूह में समूह विषयक चेतना उत्पन्न कर देती हैं । आर्थिक हितों 
की सादृश्यता द्वारा उत्तन्न हुई समूह सवंधी चेतना वर्ग-संघर्षों की रचना करती हूँ। 
इसलिए वर्ग-सघर्ष का अस्तित्व कोई नई वस्तु नही हँ। “वतंमान समाज का अवतक का 
सारा इतिहास वर्म-सघर्पों का इतिहास हूँ ।” इतिहास-बेत्ताओ के लिये इतिहास का रूप 
राष्ट्रो के वीच युद्धों का हैँ, किन्तु माक्स इसे वर्गों के बीच क्रातिकारी-सधर्थों के रूप में 
देखते है। सपर्पों में "प्रत्येक वार युद्ध का अन्त या तो विस्तृत रूप में समाज के क्रतिकारी 
पुर्नानर्माण के साथ हुआ, अथवा विरोधी वर्गों के सामान्य विनाश के साथ हुआ।" फलस्वहूप 
माक्स के विचारानुसार सब सामाजिक परिवततंन मुल्यतः आ्िक वर्ग-सधर्प द्वारा, ही 
हुए होगे और मानवता का जो इतिहास बना वह वर्ग-सघर्य का ही इतिहास था। 
बह कहता हूँ कि उत्पादन की प्रत्येक प्रणाली नें दो विरोधी आशिक वर्गों को जन्म दिया-- 
शोपक और शोपित, स्वामी और कर्मकर। स्वतत्र-मनुप्य और दास, कुीन और साधारण 
व्यक्ति, सरदार और अर्थदास, संघपत्ति और श्रमिक, एक शब्द में--दमनकारी और 
दलित निरन्तर एक-दूसरे के विरोध में डटे हुए हैं, उनमें निबाश्नि गति से युद्व जारी हूँ, 
कभी खले रूप में और कमी गप्त ।! 


४९० राजनीतिक विज्ञान के सिद्धांत 


किस्तु समाज उम्र शक्तिशालो है, वह बदलता है और विकसित होता है। इस विकास. 
के फलस्वरूप पूंजीपति समाज अन्ततः नष्ट हो जायगा और उसकी जगह दूसरे समाज 
का उदय होगा । पूंजीपति और पूंजीवादी प्रणाली अपने निजी विनाद के बीज उत्पन्न 
करती है। कुछ समय तक सर्वहारा-वर्ग कलांत और हांफता हुआ श्रम करता रहेगा, जबकि 
अन्ततः वह निराश हो जायगा और पूंजीपति समाज को नप्ट करने के छिए संगठित हो 
जायगा; पहले स्थानीय रूप में, उपरांत राष्ट्रीय रूप में, और अन्ततः अन्तर्राष्ट्रीय हूप में । 
सर्वेहारा वर्ग की विजय सामाजिक व्यवस्था को बदल देगी और जिस समाज का उदय 
होगा वह वर्गरहित समाज होगा। सारी भूमि और पूंजी पर साझा स्वामित्व होगा, शोपण 
का अन्त हो जायगा, संपत्ति-स्वामियों का अत्याचार असम्मव बन जायगा, और सभी 
मनुष्य स्वतंत्र वन जायंगे | साम्यवादी घोषणापत्र के अन्त में संसार के पगार-जीवियों से 
अपील की गई है कि वह साम्यवाद के नाम पर उठ खड़े हों। साम्यवादी अपने विचारों और 
मुद्दों को छिपाना अपमानजनक समझते हैँ । वह खुले तीर पर घोषणा करते हैँ कि उनके 
मुह वर्तमान सव सामाजिक अवस्थाओं को वलपूर्वक नप्ट करने के द्वारा ही प्राप्त किये जा 
सकेंगे। शासक वर्गों को साम्यवादी क्रांति के नाम पर कंपायमान होने दो । सर्वहारा-वर्ग 
का कुछ नहीं विगड़ेगा, उसकी तो वेड़ियां हो करटेंगो। सारा संसार उनकी विजय के लिये 
हैं। सब देशों के श्रमिक संगठित हों ।” 

समूहवाद 
( (0॥6९7शंआए ) 


समूहवाद क्या है ? (४४१9875 (५000८४शंज्ञा2? )-समाजवाद के प्रकारों में से 
एक समूहवाद है और यह राज्य-समाजवाद से मिरूता-जुलता हैं। यह उस मत का प्रति- 
“, पादन करता है, जो राज्य को निईचयात्मक कल्याण मानता है और सरकारी -क्रियाशील्ता 
के आधिक्य पर वल देता है । राज्य के एक अनिवार्य बुराई मानने के विषय में समूहवादी : 
व्यक्तिवादियों से सहमत नहीं हे । न ही वह साम्यवादियों से सहमत हेँ कि राज्य अना- 
वृश्यक हूँ और अन्ततः उसका लोप करना ही होगा । समहवाद का केंद्रीय विचार यह 
कि यदि जनता का विशाल समूह पगार के स्तर से उन्नत हो जाता हैँ तो समुदाय की 
प्रतिनिधि रूप सरकार को अधिकाधिक हस्तक्षेप करके और उद्योग के मियमन द्वारा 
स्वतन्त्र प्रतियोगिता की वुराइयों के विरुद्ध उनकी रक्षा करनी होगी । इस प्रकार सिद्धांत 
या नीति रूप में समूहवाद की यह व्याख्या की जा सकती है, कि जिसका उद्देश्य “केंद्रीय 
जनतांत्रिक अविकार-शक्ति की क्रियाशीछ्ता द्वारा वेहतर वितरण, और उसकी उचित 
अधीनता में, वर्तमान की अपेक्षा वेहतर उत्पादन की” प्राप्ति करना हैं। 

अवसरवाद ( £2>ं०पं5४ा )--इंग्लेंड में समहवाद को अवसरवाद की 
संज्ञा दी गई हैं। अवसरवादी ( #20870 ) समाज की स्थापना चद्धिजीवियों 
के एक छोटे से दछ ने जनवरी १८८४ में की थी। उसकी सदस्य- सची में जार्ज 
वर्ना शा, सिडनी और वी ट्राईंस वैव, रैम्जे मेक्डानल्ड जैसे अन्य अनेक सम्मानित 
व्यविति थे। अवसरवादियों के उद्देश्य यह थे: “समाजवादी सिद्धांत को जिस रूप 
में वह समझते है, उसका शिक्षित मध्य-वर्ग में प्रसार करना, और ग्रेट ब्विटेन की राष्ट्रीय | 


“कि की च. औ के नल करती, की पक, » पके शक लक के है४: 


और स्थानीय सरकारों को प्रेरणा करना झि यह धोरे-धीरे इस दा को सयि 
झूप दें ।” इस प्रकार, उनरू उद्देश्य जनतातिक राज्य और येधानिक साधनों द्वारा पीरे- 
धोरे और आनक्रमिक विधि से समाज के जाऊार में परिरर्तन करना पा । शो का कपन हैं, 
कि अवसरवादियो ने “ऋतिकारी सिद्धातो को आकर्षक सहजता को त्यागना और साधारण 
वैधानिक आधारों पर क्ियात्मक सुधार कै कठिन कार्य को प्रहू करना स्वीकार किया ।/ 
अवसरवादो काल माउस के अनुयायी नहीं हैं । वे हेनरो जाजं के तिद्धातो, मार्क्स के 
भिन्न अंगरेज व्यास्याताओं, जान स्टुअर्ट मिल के व्यक्तिदादो सिदान्तों के स्पप्टीरूरण में 
समूहवाद के होने वाछे विकास, और दी. एच. प्रोन को परिभाषाओं दारा प्रभावित थे । 
जतता में ग्रीवो की विद्यमानता ने उन्हें आशवर्य-चकित कर दिया या । उन्हें यह भी मादूम 
हुआ कि चंद हो छोगों के हाथों मे भूमि का एकाविकार हैं और भूमिषति बिना किसी यल 
के उससे भारो सपत्तियो. का अर्जन करते है । उन्होने तर्क किया कि लगान या “अनर्जित 
वृद्धि! पर जमीदार का कोई अधिकार नहीं । भूमि को आवश्यकता का सवय समाज ने है 
और उसो ने उसे मूल्यवान बनाया है, जिसके नतोजे के रूप में लगान का आविर्भावहुना । 
इसलिए यह गान जमीदार से हटकर समुदाय को मिलना चाहिए । अधिक उपजाऊ 
भूमि या अच्छे स्थानों वाली भूमि के स्वत्वाधिकारी केवल स्वत्वाधिकार के वल पर ही वडी- 
बड़ी आय प्राप्त करते है और सेवा के बछ पर उन्हें ये थाय नही होती । जो वात भूमि पर 
लागू होती है, वहो समाज द्वारा बनाई गई अन्य वहुमूल्य वस्तुओ पर भी छाग होती है । 
शो ने जिस घोषणापत्र को तैयार किया या और सितम्बर १८८४ में अवसरवादों समाज ने 
जिसे ग्रहण किया था, उसके आधार पर सभा ने समाजवाद को मान्यता प्रदात की थी । 
उसने इस वात का समर्यने किया था कि भूमि का कियो एक रूप में राष्ट्रीयीरण होना 
चाहिए और “उत्पादन के हर चरण में राज्य को अपनो पूरी शकित के साथ प्रतियोगिता 
उत्पन्न करनी चाहिए ।* 
इस प्रकार अन्य बातों के साव-साथ यह इस वात की मांग करता हूँ कि आयो फा 
अधिक न्यायपूर्वक वितरण हो और समाज का ऐसे दंग से पुरननिर्माण हो, जिससे सामान्य 
कल्याण और सुख को प्राप्ति हो सके । अवत्तरवाद के अनुसार पगारों के लिए काम फरने 
वालोयानी तियोजितों, और, पगारों के लिए काम करने वालो स्वामियों यानी नियोजग्रों के 
स्वार्थों के सघप॑ का प्रश्न नही हूं। प्रत्युत यह सघर्य तो एक ओर ममृदाय, और दूमरो जोर 
उन छोगों के वोच है, जो विनियोजन द्वारा थनो बनते हूं । वे व्यवित या वर्ग, सभी समयो में 
जो सामाजिक शक्ति का उधिकार प्राप्त किये रहते हूं, जाने था अनजाने उस शत का 
ऐसे देग से उपयोग करते हैं कि अपने देशवानियों की महान वदूसस्या के दिए ये प्रचदित 
जीवस-य्रापन सान के अनुसार महज जोन भर के अतिरिक्त कुछ भी बाड़ नही छोड़ते । 

... रस प्रकार, अन्य वातों के अतिरिक्त समाजवाद इस वात की थपेक्षा करता है दि 
आयों का अधिक न्यावपूर्ण वितरण और ममाज का पुरनि्माण इस दग से हो कि सामास्य 
कल्याण और सुख कौ ग्रास्ति हो सके | अवसखवाद के अनुसार स्वार्यों का सपर्ष उन छोगों 
क्कै लक नही है कि जो पयारो के डिए कार्य करते हैं, और जो पयार-उपाजंको जो नियोजित 

- हैं, वर्थान्‌ नियोगको और नियोजित के दौच यह सुपर नही है। इसे बजाय यह सब 
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तो एक ओर समुदाय तथा दूसरी ओर उन छोमों के वीच है, जो विनियोग द्वारा धनी बन 
जाते है। वे व्यक्ति या वर्ग, जिनके पास सामाजिक अधिकार होते हैं, सभी समयों में, 
जाने या अनजाने उस शक्ति का ऐसे ढंग से उपयोग करते हैं कि उनके साथ के लोगों की 
एक बहुत बड़ी संख्या के पास प्रचलित जीवव-मान के अनुसार प्रायः जीने-भर से अधिक 
कुछ भी नहीं रह जाता । अतिरिक्त उत्पादन, जिसका निश्चय कृषि सोमांत, स्थान, 
भमि, पूंजी और कारीगरी के रूपों की भिन्नताओं के कारण उत्पादन योग्यता में अपेक्या 
अंतरों द्वारा होता है, उन लोगों के पास चला गया हूँ, जिनका इन बहुमूल्य किंतु दुर्लभ 
अंशों पर कार्यकारी नियंत्रण हैं। आर्थिक लगान' के अतिरिक्त को प्राप्त करने का यह संघर्ष 
योरोपीय प्रगति के 'म्रमपूर्ण इतिहास तथा सब ऋांतियों के अंतनिहित अचेतन मुद्दे की कुंजी 


है ।!१ 

इस तरह अवसरवादियों के मतानुसार समाजवाद का मुद्दा समाज द्वारा उत्पादित 
मल्यों को समाज के सब सदस्यों के लिए उपलब्ध करना है । यह मुद्दा भूमि और औद्योगिक 
पूंजी को धीरे-धीरे समुदाय को सौंपने के द्वारा प्राप्त किया जायगा। किंतु इस प्रस्ताव के 
कारण किसी प्रकार के भीषण सामाजिक परिवतंन का प्रश्न नहीं उठता । अत्यधिक वेग- 
पूर्ण आमूल परिवर्तव अवसरवादियों को अरुचिकर था। उनकी मान्यता थी कि इस 
प्रकार का परिवर्तन अपना मुद्दा हासल करने में असफल रहेगा “भले ही उसे अनिवार्य 
अवस्थाओं में उचित समझा जाय; जिस पर राज्य को समुदाय का पूर्ण प्रतिनिधि बनाया 
जाना चाहिए बशर्ते कि उसे देश के लगान को सौंपा जाना हो, और अंततः भूमि, पूंजी, तथा 
राष्ट्रीय उद्योग का संगठन भी सौंपा जाना हो ।”* अवसरवादी राज्य को जनता की ट्रस्टी 
तथा प्रतिनिधि रूप में पूर्ण यांत्रिकता मानते हैं । वह राज्य को “उसका संरक्षक, उसका 
कर्ता, उसका अध्यक्ष, उसका सचिव और यहां तक कि उसका स्कंद-संचयी मानते हैं ।” 
विद्यमान राज्य तक को आमूल परिवर्तन के विना भो वनाया जा सकता है, “भले ही वह्‌ 
नितांत पूर्ण न हो, लेकिन आइवस्त तो कम-से-कम होगा हो ।” अवसरवादियों ने जिन परि- 
वर्तनों का समर्यत किया, वह थे मताधिकार का विस्तार, अधिक प्रशिक्षित पौर-अधि- 
सेवा, और सबके लिए शिक्षा के समान अवसर । शक्ति के स्रोत का जनतांत्रीकरण भी 
आवश्यक था। इसमें अधिकार-शक्ति का विकेंद्रीकरण और स्थानीय संस्थाओं को सर- 
कारी कार्यकलायों का प्रवान केन्द्र बनाना निहित है। हाउस आफ कामन्स केवल केद्धीय 
समस्याओं का ही निराकरण कर सकता है और स्थानीय प्रश्नों को नेगरपालिकाओं के लिए 

छोड़ सकता है । वस्तुतः, वह संघीय नगरपालिकाओं का केवल शरीर बन जा सकती है ।' 
अवसरवाद का गुण इन ठोस प्रस्तावों में निहित है कि उसने “पगार-उपाजंकों 
के आथिक तथा नागरिक भाव को उन्नत करने के द्वारा आधुनिक औद्योगिक सभ्यता के 
लाभों को अधिक समानता देने और संपत्ति-स्वामियों को समदझ्धि को कम करने के 
उपाय” किये। उन्होंने तत्काल प्रचलित करने के लिए निश्चिचत एवं आकर्षक इस प्रकार 
की योजनाएं वनाईं: (१) “सामाजिक-विधान” जिसके अनसार काम के घंटे कम 
. “फाशाओ शिी०2/८55 [0:४डपेड 30८ड] फिटमण्थ३०५ १, #8 व 7376, छ5 पृप0(च्वे पा 

(एणघटः, ०७ ०६., ७9. क्‍05 
2, एकरीक ए553ए5  502ंशडफ (4920), 9. 82. 


राज्य-कार्यक्षेत्र के सिद्धान्त (२) ४९३ 


किए गए, वेकारी के विरुद्ध रक्षा, न्यूनतम राष्ट्रीय पगारे, स्वास्थ्य और रक्षा के लिए 
च्यूबतम मान, उन्नत शिक्षा-सुविधाएं, आदि (२) राष्ट्रीय वा स्थानीय सार्वजनिक उपयोगि- 
ताओ तया प्राकृतिक एकाधिकारो का सार्वजनिक स्वामित्व ; और (३) उत्तराधिकार, 
भूमि-छगान और विनियोजित आयी पर करारोपण । 

इंग्लैंड में प्रथम विश्व-युद्ध से लेकर अवसरवादी समाज और मजदूर दल में गहरी 
आत्मीयता रही है । इस समाज के पाच सदस्य १९२५ मे ब्रिटिश मजदूर सरकार के सदस्य 
थे। इनमें दी 'फेवियन एसेज' के रचयिता सिडनी वैव और सिडनी आलिवर थे। सिडनी 
वेब १९३१ की मजदूर सरकार में उपनिवेश्य-सचिव भी थे । 

... समूहवाद का बिश्लेषण ((20॥6८0एं॥77 /घ2975८०)--स्मूहवादियों के 
मतानुसार वर्तमान राजतीतिक सगठन के ऐसे अनेक दोप प्रकाश में आते हे ! प्रथम अवस्था 
में, विद्यमान सामाजिक व्यवस्था थोडे-से लोगों को सुख और सृविधा का विश्वास प्रदाव 
करती है, और बहुतों को यातना देती है । द्वितीयत', यह प्रकट रूप में सव के लिए 
राजनीतिक स्वतस्व्रता की प्राप्ति करती है, किन्तु वह उनके लिए आ्िक स्वतत्वता की 
प्राप्ति नहीं करती । जनसाधारण की अत्यधिक गरीबी में उसकी कहानो अर्न्ताहित है 
और यही हैं वह समाज की व्यवस्था, जिसे समूहवादी पलटना चाहते हैं। उनका 
मत हूँ कि राजनीतिक संस्था एक अवयवी के समान हे ओर यदि विशेषाधिकार-संपन्न 
एक छोटे वर्ग को अवाध रूप में अपने हितो को प्राप्त करने की स्वीकृति दी जाती है, तो 
निदचय ही, संपूर्ण समाज के कल्याण की क्षति होगी। इसलिए, समूहवादी राज्य को सर्वोत्तम 
माध्यम मानते है, जिसके द्वारा जनता के शोपण, पतन और क्षुधा को दूर किया जा सकता 

“है भौर सवको समान अवसर प्रदान किया जा सकता हैँ । लिडसे कहते है, “किसी भी 
समाज में राजनोतिक संगठन आवश्यक है, क्योकि सामान्य क्रिया द्वारा सगठन-हीनता 
का सुधार करना आवश्यक है । और यह सगठन-हीनता इस तथ्य के कारण होती है कि 
मनुष्य 'कार्य तो स्वतन्त्रतापूर्वक करते हे किन्तु ऐसी स्वतर्त्र क्रिया दारा एक-दूसरे को 
प्रभावित करते हैं।'” जिस नयी सामाजिक व्यवस्था को समूहवादी स्थापित करना चाहते 
हैं, वह आपत्तिकारक या क्रातिकारी विधियों से नही छायी जायगी । समाज का रूपातर 
धीरे-धीरे, क्रमशः और शातिपूर्ण ढग से होगा । उनकी धारणा है कि समाज मै शिक्षा और 
प्रचार द्वारा समाजवादी विचारों को प्रवाहित कर देना चाहिए । जो लोग समाजवादी मत 
को अपनाएं, उन्हें विधान सभा में भेजना चाहिए और छोक-मत ऐसे विधानीय और 
प्रशासनीय उपायों को ग्रहण करने की प्रेरणा केरे कि जिनसे समाजवादी उद्देश्यों का 
समावेश हो । 

समूहवादी समाजवाद के ये उद्देश्य हे “--संपत्ति का बेहतर वितरण, और समुदाय 
के सामाजिक जीवन का समाज द्वारा तियमन) इन उद्देश्यों को निम्न विधियों से प्राप्त 
किया जा सकता है :--- 

१. निजी स्वामित्व के उत्पादन-साधनों का छोप किया जाय, और फलस्वरूप 
महत्वपूर्ण उद्योगों और सेवाओं को सार्वजनिक स्वामित्व और तियत्रण के अधीन 
छाया जाय; 2 

२. उद्योग को “समुदाय की आवश्यकताओ को पूरा करने के उद्देश्य से चछाया , 


४९२ राजनीतिक विज्ञान के सिद्धान्त 


तो एक ओर समदाय तथा दूसरी ओर उन छोगों के बीच है, जो विनियोग द्वारा धनी बन 
जाते हैं। “वे व्यक्ति या वर्ग, जिनके पास सामाजिक अधिकार होते है, सभी समयों में, 
जाने या अनजाने उस शवित का ऐसे ढंग से उपयोग करते हूँ कि उनके साथ के लोगों की 
एक बहुत बड़ी संख्या के पास प्रचलित जीवन-मान के अनुसार प्रायः जीने-भर से अधिक 
कुछ भी नहीं रह जाता । अतिरिक्त उत्पादन, जिसका निश्चय कृपि सोमांत, स्थान, 
भमि, पूंजी और कारीगरी के रूपों की भिन्नताओं के कारण उत्पादन योग्यता में अपेक्ष्या 
अँतरों द्वारा होता है, उन लोगों के पास चला गया है, जिनका इन बहुमूल्य कितु दुललेभ 
अंशों पर कार्यकारी नियंत्रण हुँ । आर्थिक छगान' के अतिरिक्त को प्राप्त करने का यह्‌ संघर्ष 
योरोपीय प्रगति के अ्मपूर्ण इतिहास तथा सब कांतियों के अंतरनिहित अचेतन मुद्दे की कुंजी 
है!) 
इस तरह अवसरवादियों के मतानुसार समाजवाद का मुद्दा समाज द्वारा उत्पादित 
मल्यों को समाज के सब सदस्यों के लिए उपलब्ध करना है। यह मुद्दा भूमि और मौद्योगिक 
पूंजी को धीरे-धीरे समुदाय को सौंपने के द्वारा प्राप्त किया जायगा। कितु इस प्रस्ताव के 
कारण किसी प्रकार के भीषण सामाजिक परिवर्तेन का प्रश्न नहीं उठता । अत्यधिक वेग- 
पूर्ण आमूल परिवर्तत अवसरवादियों को अरुचिकर था। उनकी मान्यता थी कि इस 
प्रकार का परिवर्तन अपना मुद्दा हासछ करने में असफल रहेगा “भक्ठे ही उसे अनिवार्य 
अवस्थाओं में उचित समझा जाय; जिस पर राज्य को समुदाय का पूर्ण प्रतिनिधि बनाया 
जाना चाहिए बदतें कि उसे देश के लगान को सौंपा जाता हो, और अंततः भूमि, पूंजी, तथा 
राष्ट्रीय उद्योग का संगठन भी सौंपा जाना हो ।”* अवसरवादी राज्य को जनता की ट्रस्टी 
तथा प्रतिनिधि रूप में पूर्ण यांत्रिकता मानते हें । वह राज्य को “उसका संरक्षक, उसका 
कर्ता, उसका अध्यक्ष, उसका सचिव और यहां तक कि उसका स्कंद-संचयो मानते हें” 
विद्यमान राज्य तक को आमूछ परिवर्तन के बिना भी बनाया जा सकता है, “भले ही वह 
नितांत पूर्ण न हो, लेकिन आश्वस्त तो कम-से-कम होगा हो ।” अवस रवादियों ने जिन परि- 
वर्तनों का समर्थन किया, वह थे मताधिकार का विस्तार, अधिक प्रशिक्षित पौर-अधि- 
सेवा, और सबके लिए शिक्षा के समान अवसर । शक्ति के ल्लोत का जनतांत्रीकरण भी 
आवश्यक था। इसमें अधिकार-शक्ति का विकेंद्रोकरण और स्थानीय संस्थाओं को सर- 
कारी कार्यकलापों का प्रधान केन्द्र बताना निहित हैं। हाउस आफ कामन्‍्स केवल केन्द्रीय 
समस्याओं का हो निराकरण कर सकता है और स्थानीय प्रश्नों को नेगरपालिकाओं के लिए 
छोड़ सकता है । वस्तुतः, वह संघीय नगरपालिकाओं का केवल शरीर बन जा सकतो है 
अवसरवाद का गुण इन ठोस प्रस्तावों में निहित हैं कि उससे “पगार-उपार्जकों 
के आ्थिक तथा नायरिक भाव को उन्नत करने के द्वारा आधुनिक औद्योगिक सम्यता के 
लाभों को अधिक समानता देने और संपत्ति-स्वाभियों को समद्धि को कम करनें के 
उपाय” किये। उन्होंने तत्काल श्रचलित करने के लिए निश्चित एवं आकर्षक इस प्रकार 
की योजनाएं बनाई: (१) “सामाजिक-विधान” जिसके अनुसार काम के घंटे कम 
4. “काएड0 ९०87९5४ ६०एथापेड 5009 02चएट-च०ए*, ऊंदशंवा प7व८!, एड चृषगव्पै कफ 
(०8८०, 0छफ. ठंध,, छ. 405 
2. ऊ#45ि57 55995 ३5 59ल8ा57 (920), 9. !82. 


राज्य-कार्यक्षेत्र के सिद्यान्त (२) डर्झ 


किए गए; वेकारी के विरुद्ध रक्षा, न्यूनतम राष्ट्रीय पगारें, स्वास्थ्य और रक्षा के लिए 
न्यूनतम मान, उन्नत शिक्षा-सुविधाएं, जादि (२) राष्ट्रीय या स्थानीय सावंजनिक उपयोगि- 
ताओं तथा प्राकृतिक एकाविकारों का सार्वजनिक स्वामित्व ; और (३) उत्तराधिकार, 
भूमि-छगान और विनियोजित आयों पर करारोपण। 

इ्लेंड में प्रथम विद्व-युद्ध से लेकर अवसरवादी समाज और मजदूर दल में गहरी 
आत्मोयता रही हूँ । इस समाज के पांच सदस्य १९२५ मे ब्रिटिश मजदूर सरकार के सदस्य 
थे। इनमें दो 'फंवियन एसेज' के रचयिता सिडनो बैव और सिडनी आलिवर थे । सिडती 
बेब १९३१ की मजदूर सरकार में उपनिवेश-सचिव नी थे। 

समूहवाद का विश्लेषण ((0॥6९८6संध्7 &7«])5८०)--समूहवादियों के 
मतानुसार वर्तेमान राजनीतिक संगठन के ऐसे अनेक दोप प्रका में आते हैँ। प्रथम अवस्था 
में, विद्यमाव सामाजिक व्यवस्था थोड़ें-से छोगो को सुख और सुविधा का विश्वास प्रदान 
करती हैँ, और वहुतों को यातना देती हूँ । द्वितीयत:, यह प्रकट रूप में सब के लिए 
राजनीतिक स्वतन्त्रता की प्राप्ति करती है, किन्तु वह उनके लिए आर्थिक स्व॒तन्त्रठा की 
प्राप्ति नही करतो । जनसाधारण की अत्यधिक गरीबी में उसकी कहानी अन्तहित हैँ 
और यही हैँ वह समाज की व्यवस्था, जिसे समूहवादी पछटना चाहते हैँ। उनका 
मत हूं कि राजनीतिक सस्था एक अवयवी के समान है और यदि विशेषाधिकार-संपन्न 
एक छोट वर्ग को अबाध रूप में अपने हितों को प्राप्त करने की स्वीकृति दी जाती है, तो 
निश्चय ही, संपूर्ण समाज के कल्याण की क्षति होगी। इसलिए, समूहवादी राज्य को सर्वोत्तम 
माध्यम मानते है, जिसके द्वारा जनता के शोपण, पतन और क्षुधा को दूर किया जा सकता 
हैँ और सवको समान अवसर प्रदान किया जा सकता हूं । लिडसे कहते हैं, “किसी भी 
समाज में राजनीतिक संगठन आवश्यक है, क्योकि सामान्य किया द्वारा सगठन-हीनता 
का सुधार करना आवश्यक हूँ । और यह संगठन-हीनता इस तथ्य के कारण होती है कि 
मनुष्य कार्य तो स्वतन्त्रतापूर्वक करते हूँ किन्तु ऐसी स्वतन्त्र क्रिया द्वारा एकनदूसरे को 
प्रभावित करते है ।'' जिस नयी सामाजिक व्यवस्था को समूहवादी स्थापित करना चाहते 
है, वह आपत्तिकारक या ऋतिकारी विधियों से नहीं छायी जायगी | समाज का रूपांठर 
धीरे-धीरे, क्रमशः और शातिपूर्ण ढंग से होगा। उनकी घारणा है कि समाज में शिक्षा और 
प्रचार द्वारा समाजवादी विचारों को प्रवाहित कर देना चाहिए । जो छोग समाजवादी मत 
को अपनाएं, उन्हें विधान सभा में भेजना चाहिए और लोक-मत ऐसे विधानीय और 
प्रशासनीय उपायों को ग्रहण करने की प्रेरणा करे कि जिनमें समाजवादी उद्देश्यों का 
समावेश्ञ हो । 

समूहवादी समाजवाद के ये उद्देश्य हैं:--संपत्ति का वेहतर वितरण, और समुदाय 
के सामाजिक जीवन का समाज द्वारा नियमन इन उद्देश्यों को निम्न विधियों से प्राप्त 
किया जा सकता है :-- 

१. निजी स्वामित्व के उत्पादन-साथनों का छोप किया जाय, और फलस्वरूप 
महत्वपूर्ण उथोगो और सेवाओं को सार्वजनिक स्वामित्व और नियत्रण के अबीन 
लाया जाय; 

३- उद्योग को “समुदाय की आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से चछाया 
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जाय, और व्यक्तियों के छाभ-प्राप्ति के उद्देश्यों से नहीं ।” इसलिए, उत्पन्न किए 
जाने वाले पदार्थों का प्रमाण और परिमाण सामाजिक आवश्यकता की दृष्टि से होना 
चाहिए, और 

३. निजी छाभ के प्रोभन को सामाजिक सेवा द्वारा प्रतिस्थापित करना चाहिए। 

समुहवादी निमंत्रण के पक्ष में तक॑ (/प8पायलांई ग॥ विए0पा 
0णा०टएएं5: (०प्रारण )--यहू तर्क उपस्थित किया जाता हूँ कि उद्योगों का 
राष्ट्रीयकरण समाज की पूंजीवादी प्रणाली को विस्थापित करने की एकमात्र प्रभावशाली 
विधि है| इससे प्रतियोगिता का अन्त हो जायगा--जो बहुधा गरषोंदू प्रतियोगिता 
होती है---जिसके कारण अनावश्यक नाश होता है । इसके अतिरिवत, उद्योगों के समाजी- 
करण से राज्य मुल्य-आधिक्य और सामाजिक रूप में रचित मूल्यों का उपयोग करने 
योग्य हो जायगा । समूहवादियों का विचार है कि भूमि तथा खानों जैसे प्रकृति के मुक्त 
उपहारों पर व्यक्तिगत स्वामित्व नहीं होना चाहिए। ये परिमाण में सीमित हैं और 
इन पर ऋ्रमागत हास नियम (.8७ ० जियांणंशांगह रि&णा7७) लागू 
होता है । यदि इन्हें व्यक्तिगत साहूसिक उद्योग पर छोड़ दिया जाता है तो वह राष्ट्र के 
भावष्य को क्षति पहुंचाते हुए अपने तात्कालिक राभ्न के लिए इन प्राकृतिक साधनों का 
दुरुपयोग करेगा । इसलिए, इस वात में वितरणशील न्याय नहीं है. कि बहुसंख्या के हितों 
के विपरीत प्रकृति के मुवत उपहारों का कुछ लोग उपयोग करें | 

आगे चलकर राज्य समाज को ऐसी वस्तुएं और सेवाएं दे सकता है, जिनकी 
सामाजिक दृष्टि से आवश्यकता तो हू किन्तु जिनकी पर्याप्त रूप में मांग नहीं हैं । समाजवाद 
का लक्ष्य व्यक्तिगत छात्र के उद्देश्य के स्थान पर सामाजिक सेवा के उद्देश्य को प्रतिस्था- 
पित करना हूँ। पूंजीवादी समाज में प्रत्येक प्रतिस्पर्धी व्यवित अन्यों के हितों की उपेक्षा 
करते हुए अपने व्यक्तिगत स्वार्थों द्वारा प्रेरित होता है। और इसी का अर्य समाज 
का पतन है। किन्तु समृहवादी समाज में से प्रतियोगिता और निजी स्वामित्व के विलोप 
से जनता की मनोदशा में परिवर्तन हो जायगा। उस समाज का ध्येय सामाजिक सेवा और 
सामाजिक कल्याण होगा । उसमें व्यक्ति को धनी बनाने के लिए गुप्त विधियों के उपयोग 
का प्रछोभन नहीं होगा। इस प्रकार, मानव-स्वभाव की श्रेष्ठ दिशा का विस्तार होगा 
ओर मनुष्य का श्रेष्ठ रूप प्रयम स्थान प्राप्त कर लेगा । यही मानव-जीवन का ध्येय है 
और उस प्राणि-विज्ञान के सिद्धांत की श्रेष्ठ सफलता है जो व्यक्तियादियों का सिद्धांत वन 
गया है । 

अन्ततः, समाजवाद जनतंत्र का पूरक है । हम सव जनतंत्र और उसके उच्च आदर्शों 
की चर्चा करते हूँ। किन्तु यदि लोकतंत्र में संपत्ति के वितरण और अवसर में समानता 
नहीं हैं, तो वह धोखा हैं। राजनीतिक लोकतंत्र से पुर्वे आर्थिक लोकतंत्र होना चाहिए 
और उसे केवल समूहवादी समाज की अवस्थाओं में प्राप्त किया जा सकता है । 
जनतांत्रिक राज्य एक साधन है, जिसके द्वारा सामाजिक रझूपांतर की प्राप्ति की 
इच्छा की जाती है । समाजवादी समाज पूंजी के स्वामित्व और उत्पादन, वितरण 
ओर विनिमय के नियमन द्वारा समुदाय के कल्याण की प्राप्ति के लिए उसके प्रतिनिधि 
रूप में राज्य को स्थिर रखता है । इस भांति, राज्य सामंदायिक कल्याण का संरक्षक बने 


राज्य-कार्यक्षेत्र के सिद्धान्त (२) ड्र्५्‌ 
जाता है और, इसलिए, वह सर्वोच्च एवं श्रेप्ठठम साधन है। 


श्रमसंघवाद 
( $9ग्रतींव्णोंड्य ) 

अ्म-संघवाद की व्यास्या (5जञपव्योश्राग ०रश्चाग८त))--उन्नीसबी 
सदी के अन्त में, फ़ास में श्रम सघवाद का उदय हुआ। ($जाएंप्यीडा) श्रम 
संघवाद शब्द की ब्युत्पत्ति ( 5शतं८४८८० ) सघ से हुईं हैं और फ्रासीमी 
भाषा में श्रम सधों (7,80077 प्ाभं०0) के लिए इसका उपयोग किया जाता 
हैं । इसकी व्याल्या इस प्रकार की जा सकती है, “सामाजिक सिद्धातं का वह रूप, जो 
श्रमिक सघ सम्ठनों को नये समाज का आधार और ऐसा साधन मानता है, जिसके द्वारा 
उसकी सुप्ठि की जाती हूँ ।” श्रम सघवाद के प्रवक् समर्थक सो रेल और पेंलाऊटियर हैं। 

श्रम सघवादी इस समाजवादी भ्रस्तावना को स्वीकार करते हूँ कि समाज दो 
विरोधी वर्गों में->>माछिक और नौकर--विभाजित है, जिनके हित एक-दूसर के विपरीत 
हैँ। उनका मत हूँ कि आधुनिक राज्य एक वर्ग राज्य है, जो पूजीबादियो के प्रभुत्व में 
हैं। वह पूजीवादी समाज को आधारमूछक विशेषता के रूप में वर्ग-सघर्ष के सिद्धांत 
को स्वीकार करते हूं और निजी संपत्ति की व्यवस्था को सव सामाजिक 'बुराइयों का 
कारण समझते है । श्रम स्ंघवादियों का मत हूँ कि राज्य पूजीवादियों के हितो को प्रवलू 
करता हूँ, और इसलिए उसे नप्ट कर देता चाहिए | पूजो के निजी स्वामित्व की जगह 
समुदाय का सामूहिक पूजी स्वामित्व होना चाहिए। इस तरह, श्रम सघवाद पूजीवाद 
की प्रथा का अन्त करने के लिए श्रमिक सम की क्रियाशीलता के कार्यक्रम का समर्थन 
करता हूँ । ः 

श्रमसघवाद विशुद्ध रूप में श्रमिक वर्ग का आदोलन हूँ, जिसका संचालन और 
नियन्बरण श्रमिक सघो द्वारा स्वत. श्रमिक करते हूँ । श्रमसघवादियों को मध्य-्वर्ग के 
समाजवाद से गहरी निराशा है। उनका दावा हूँ कि “समाजवादी सिद्धान्त का एकमात्र मत 
उन्ही का है, जो स्वतः श्रमिको की हैँ; समाजवाद के अन्य सव रूप चतुर मध्य-वर्गी सिद्धान्त 
वादियों के मस्तिप्क की उपज है, और वे अपने उत्पत्ति स्थान के साथ भी घोखा करते 
है। वह उन बुद्धिजीवियो को भछी छगने वालो समाज को किसो पूवे-व्यवस्थित प्रणाली 
के अनुसार मजदूरों को एकत्रित करने की प्रवृत्ति प्रकट करते हे, जो श्रमिकों और उनकी 
आवश्यकताओं से अपरिचित होते हैँ। वह श्रमिक ही हूँ कि जो अपनी आवश्यकताओं को 
आस्तविक और पर्याप्त रूप में प्रकट कर सकते हू ।“वर्ग चेतना को प्रबुद्ध रखने की आवश्यकता 
मध्य श्रेणी के बुद्धिजीवियो ओर श्रमिंको के वीच में परस्पर सौहार्द को भावना को, वुद्धि- 
जीवियों के चाहते हुए भी, उसे क्रान्तिकारी प्रवृत्ति का विरोधी समझ कर, विकसित होने 
से रोकती हूं 

राज्य के प्रति विरोप (|4050]09 984775 ४76 $09/6) '--श्रम सघवादी 
राज्य को अनिवायंतः वुर्जुआ या मध्य-वर्गीय सस्था मानते है, जिसका मुख्य कार्य इस वर्ग 
के हितों का समर्थन और सरक्षण करना है । इस प्रकार, वे पूजीवादी द्योपण के साधन 
झूप भे राज्य की मात्र्तवादी निंदा का समर्थन करते हे। श्रमसधवादियों का तक है 
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कि सामाजिक संगठन के अस्तित्व का चाहे जो भी रूप हो, राज्य अपने स्वरूप की रक्षा 
करेगा। जिस प्रकार वाघ अपने धब्वों में परिवर्तन नहीं कर सकता, इसी तरह राज्य अपने 
बर्जजा स्वरूप में परिवर्तन नहीं कर सकता । इससे भी अधिक यह तके उपल्वित किया जाता 
हैं कि राज्य को नौकरी मनुष्यों को स्वेच्छाचारी और श्रमिकों की आवश्यकताओं और 
भावनाओं के भ्रति असहिप्णु बया देती है, जो उत्पादन के वास्तविक कार्य में नियोजित 
होते हैं | “एक केद्धीय संगठन की प्रवृत्ति एक-हूपता, नित्यक्रम, कल्पवा के अभाव और 
स्थानीय विकास और साहसिक व्यवसाय में अविश्वास की होती हैँ । यहां तक कि यदि 
श्रेप्ठतम राज्य को भी उद्योग के नियन्त्रण पर छोड़ दिया जाय, तो वह प्रगति का विरोधी 
होगा ।” वह श्रमिकों की आवश्यकताओं और उनकी भाववाओं को समझ नहीं सकता। 
इसलिए, वह श्रमिक ही है कि जो ठीक-ठीक रूप से जपनी आवश्यकताओं को जानता हैं, 
और मध्य-वर्ग का सरकारी नौकर नहीं । | - 

इसके अतिरिक्त, राज्य केवल श्रम के उपभोक्ताओं का प्रतिनिधित्व करता है 
और म्‌ल्य (अर) के निर्माताओं का नहीं । वस्तुतः,राज्य की अधिकार-शक्ति और अधिकार 
श्रम के उपभोक्ताओं अर्थात्‌ नियोजकों की शक्ति हूँ । जो राज्य उपभोक्ताओं के हितों का 
संरक्षण करता है,वह उत्पादकों का संरक्षक न तो हो सकता हैँ और न होगा । राज्य के उन्मूलन 
से, श्रमसंघवादियों का उद्देश्य अधिकार-शक्ति के स्थान पर श्रम को बठाने का है। उनकी 
मांग हूँ कि प्रत्येक उद्योग का संगठन उस उद्योग के श्रमिकों के आधीन होना चाहिए। अंततः 
श्रमसंघवादी राज्य के मूल-आधार पर आघात करता है, क्योंकि इसमें सामाजिक एकता 
के असंभव आदर्श का समावेश है । उनकी घारणा हैँ कि समाज अनिवार्यत: वहुलवादी हूँ 
और कोई भी राजनीतिक विधान उसे अन्यथा नहीं वना सकता । 

श्रमसंघवादियों के समाज का आकार (9ए70८वथांडा ड0प८टपाठ णए 
5006५ ):--अ्रमसंघवादी समाज के स्वरूप का विषय अभी अस्पष्ट है । श्रमसंघवादी 
समाज के विद्यमान स्वरूप से पिड छुड़ाने की विधियों के विपय में अधिक चिन्तित हैं, और 
सफलता प्राप्ति के वाद जो सामाजिक प्रश्न उत्पन्न होंगे, उनके वियय में उन्हें इतनी चिन्ता 
नहीं । श्रमसंघवादी समाज के भावी संगठन पर विचार करने तक को महत्वहीन समझते 
हैं। उन्हें इस वात का व्यापक विश्वास हैं कि जव श्रमिक उत्पादन के अंशों का नियन्त्रण 
ग्रहण कर छेंगे और निजी पूंजी का सामूहिक पूंजी द्वारा प्रतिस्थापन हो जायगा, तो नया 
सामाजिक संगठन स्वयमेव ही विकसित हो जायगा। सोरेल. और वर्थ का मत है. कि 
“भावी व्यवस्था के विवरणों को अंकित करने की किसी प्रकार की चेष्ठा उन स्वप्नदर्शी 
संस्थाओं को चष्ट कर देगी जिनमें श्रमसंघवाद की मुख्य शक्ति निहित है ।” इसलिए, 
श्रमसंघवाद क्रांति की नीति उपस्थित करता है, प्रशासन की नहीं । 

परवड और पाऊगट ने अपनी पस्तक, “907७ एछ८ फ्लो! ऊरैसेपड्ट ४००पां 
४06 ९ ८ए०४७४०7/ में श्रमसंघवादी समाज के भावी संगठन को उपस्थित करने का एक- 
भात्र प्रयत्न किया इस पुस्तक के ऊुखकों के अनुसार प्रबंध विपयक साधारण कछुृत्यों का 

. भार स्थानीय औद्योगिक संघों पर रहेगा । इन संघों का कई उद्योगों की इमारतों, मशीनों 
और साधनों पर अधिकार होगा, और वह उत्पादन तथा कार्यकारी नीति के तत्काल 
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निर्देशन का प्रयोग करेगे । डाकघरो, रेछों, राजमार्गो आदि जैसी राष्ट्रीय सेवाओ का कार्य 
श्रमिको के राष्ट्रीय सधों को सौपा जायगा। स्थानीय संस्थाओं को टैक्नीकल सूचना और 
कुशल परामर्श देंने के लिए अन्य राष्ट्रीय सघ होगे। अन्ततः, एक ऐसी राष्ट्रीय सस्या होगी 
(जिसका स्वरूप वियमान “(!णाल्तिद्णांणा एव्ालायोंल ता पस्‍णएवा।/ के 
समान होगा ), जिसे सर्वमान्य व्यवहार के कार्यों का निर्णय करने का भार सौंपा जायगा, 
जैसे, पगारो का निश्चय, कार्य के घटो की स्ष्या, बच्चों, बूढ़ो और बीमारों की देखभाछ, 
जादि। 
लेखकों ने थमसंघवादी समाज के सदस्यों के मानव-विरोधी और समाज-विरोधी 
कार्यों के विरुद्ध कतिपय अनुशासनीय दंडों की आवश्यकता को भी स्वीकार किया है। 
किन्तु ये दंड राज्य की प्रतिरोधक अधिकार शक्ति की तुलना में सर्वथा भिन्न रूप के 
होंगे। प्रत्येक संघ अनुशासन भग करने वाले अपने किसी सदस्य के विपय में निणय देगा। 
वह मैंतिक दंड की ज्ाज्नप्ति कर सकता है, जैसे बहिप्कार अथवा उग्र अवस्थाओं में 
अपराधी ध्यक्ति को सघो की साधारण बंठक को सौपा जा सकता है; जहां निर्वासन का 
दड दिया जा सकता हूँ । और अधिक भीषण “अपराधों का संक्षिप्त न्‍्याय की कार्यवाही 
से प्रत्यक्ष गवाहों द्वारा तात्कालिक निपठारा किया'जायगा । जेछो और न्यायालयों का 
लोप हो जायगा, क्योकि अपराधों की सल्या में कमी हो जायगी, क्योकि दरिद्ता,' 
असमानता यो पूजीवाद के दूपित कार्यों के कारण समाज-विरोधी कार्यों के छिए कोई 
अवसर नही रह जायेगे; और वेहतर सामाजिक वातावरण उने अपराधों के उन्मूलन " 
में प्रवृत्त होगा जो मनोवैज्ञानिक दोपों तथा मानसिक रोग के परिणामस्वरूप होते है ।” 
लेखक किसी प्रकार के विदेशी आक्रमण के विरुद्ध समुचित प्रतिरक्षा को आवश्यकता 
को भी स्वीकार करते है। उन्होने स्पप्टीकरण किया है कि श्रमसघवादी नीति “टारस्टाय 
द्वारा प्रचारित पद-त्याग और प्रतिरोध-हीनता”* की नही है। किन्तु प्रतिरक्षा के प्रबंध 
आधुनिक राज्यों के वर्तमान प्रवंधों से आधारमूलक रूप मे भिन्न होगे। न तो कोई वैत- 
निक सैना होगी और न ही आक्रमणकारी सशस्त्र सेन्य दल। श्रमसघवादी समाजके 
प्रत्येक सघ में एक सशस्त्र सैनिक-दल होगा, जिसके पास विशुद्ध रूप मे प्रतिरक्षात्मक 
शस्त्र हीगे। 
जैसा कि पूर्वतः कहा जा चुका हूँ कि श्रससघवादी अधिकाश लेखक समाज की 
भावी सगठन की विस्तृत रूप-रेखा को चित्रित करना ब्यर्थ और असामयिक चैप्टा 
समझते हूँ । किंस्तु इसका रूप यह होगा। (१) राज्य-हीन समाज; और (२) उत्पादन 
के सब साधनों का सामाजिक स्वामित्व होगा : श्रमिको का सघ सारे उत्तादन का नियत्रण 
और नियमन करेगा । 
श्रम-संघवाद की विधिया ( ै/९7603 67 8ज्रतीट्शीडा )--भ्रमसघ- 
वादी समाज में इच्छित परिवर्तन उत्पन्न करने के उद्देश्य से श्रमिकों में ऋतिकारी 
भावना को फूकने के लिए प्रत्यक्ष कार्यवाही की विधियों का समर्थन करते है । वह 
वैधानिक विधियों के प्रति निराश. हैं; क्योकि वह राज्य के विरोधी है। अपने उद्देश्य को” 
प्राप्ति में सफलता के लिए वह वर्ग-जायृति की गहतता पर उस समय तक के ठिए वछ 
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हैं कि जब तक आम हड़ताल न हो जाय, अर्थात्‌ जब पूंजीवादी प्रणाली ठप हो 
जायगी । यह कार्य श्रमिक संघों द्वारा किया जायगा। श्रमसंधवादियों का विश्वास है 
कि राजनीतिक जीवन में प्रदशित होने वाली श्रमिकों को एकता की अपेक्षा जौद्योगिक 
क्षेत्र में श्रमिक एकता की भावना से अधिक संपन्न हें । उनका कहना हूँ कि राजनीतिक 
दल “एकदुर्वल ऋँतिकारो शस्त्र हें; यह बिखर जाती है, इसका अधिवेशन कभी-कभी 
होता है, ओर यह इतनी विशाल हो सकती हूँ कि सर्वमान्य इच्छा की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति 
का अवसर न दे सके | 
इसलिए, श्रमसंघवादी शिल्पों और उद्योगों द्वारा श्रमिक संघों के योग्य संगठनों 
का जाल विछा देना चाहते हैं। श्रमिक संघों को ऊंची पगारों और कार्य के अल्प घंटों के 
लिए निरन्तर आन्दोलन करना है । इस ढंग से श्रमिकों को अपने शोपण के प्रति जाग- 
रूक किया जायगा । इससे अधिक उन्हें आदेश दिया गया हूँ कि वे जपने दल में साहस और 
अनुशासन को स्थिर रखने के लिए समय-ससय पर हड़ताल किया करें और इस तरह 
श्रमिकों में एकता की भावता को जागृत रखें। यह कहा जाता है कि किसी भी प्रकार की 
हड़ताल, चाहे वह स्थानीय या राष्ट्रीय हो, सफल या आंशिक सफल हो, श्रमिकों को 
आम हड़ताल के लिए उच्चत करने के-निमित्त महत्वपूर्ण और ज्ावश्यक है । संभव हैं आम 
हड़ताल देश भर के सव श्रमिकों की न हो । श्रमसंघवादियों का आम हड़ताल से यह 
आशय हे कि पर्याप्त बड़ी संख्या में ऐसे श्रमिकों द्वारा हड़तारू, जो मूल उद्योगों में नियोजित 
हों, जिससे देश का आर्थिक जीवन अवरुद्ध हो और इस भांति पूंजीवादी प्रणाली का , 
अन्त हो जाय । आम हड़ताल की तैयारी के लिए यह आवश्यक है कि श्रमिक अन्तर्ष्वंत्त, 
यहिप्कार आदि की विधियों को अपना कर निरन्तर आक्रमण को जारी रखें।.. 
अमसंघवाद और समाजवाद में नेंद (॥)मि27०70९ 960एए६८३ 5ए700९४8- 
[879 ७ 5000॥$70 )-भ्षमसंघवाद और समाजवाद में मुख्य भेद यह हूँ कि श्षमसंघवादी 
उद्योग के नियंत्रण को उत्पादकों, अर्थात्‌ श्रमिकों को सॉपने पर वल देते हैँ । इसके विपरीत 
समाजवादी यह नियंत्रण राज्य को सौंपेंगे, क्योंकि वह उत्पादकों मौर साथ-साथ उपभोक्ताओं 
के हितों का भंडार है । द्वितीयत:, श्रमसंघवादियों की घारणा है कि उत्पादक रूप में श्रमिकों 
को न केवल औद्योगिक क्षेत्र पर नियंत्रण का प्रयोग करना चाहिए, प्रत्युत राजनीतिक क्षेत्र - 
पर भी | उनका उद्देश्य राज्यहीन समाज की रचना करना है । राज्य-त्यों को शिल्पों के 
आधार पर संगठित उत्पादकों के संघ ग्रहण करेंगे । समाजवादी राज्य को स्थिर रखेंगे; 
क्योंकि वह उसे निश्चित कल्याण और “जनता का प्रतिनिधि तथा द्वस्टी” मानते हैं । 
'तृतीयतः, समाजवादियों का उद्देश्य पूंजीवाद का अन्त करना है, क्योंकि निजी संपत्ति की 
व्यवस्था और “राम भरोसे” नीति समग्र रूप में समाज के कल्याण के लिए घातक है। 
इसका उद्देश्य किसी दर्य-विज्येप का कल्याण नहीं है । किन्तु: श्रमसंघवाद वर्ग-विशेष, 
अर्थात्‌ उत्पादकों के पक्ष का समर्थन करता है। निश्चय ही, इस दिशा में श्रमसंघवाद 
'वह कुछ करने की चेप्टा करता है, जिससे समाजवाद बचना चाहता है। शक्षमसंधवादी 
समाज पर श्रमिकों का प्रभुत्व होगा । इस भांति, मैक्स नोडीऊ अंकित करते हें, 
_कि “यद्यपि श्रमसंघवाद को समाजवाद को उपज कहा जा सकता है, तथापि श्रमसंघ- 
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त्ाद समाजवाद के सिद्धांत का मूलतः विरोधी है।* चतु्यतः, अपनी निजी दाशनिकता 
भौर विचारों से समाजवाद का आरम्भ होता हैं और वह उन विचारों कौ दृष्टि से 
समाजवादी संगठव का विकास करता है। इसके विपरीत, श्रमसंघवाद श्रमिक संधों के 
प्तेमान संगठन से भारम्भ करता है और उसके अनुकूल विचारों का विकास करता है। 
चमतः, समाजवाद के प्रति सामान्य छोकमत में आकर्षण है किन्तु श्रमसंघवाद के प्रति 
केवल श्रमिक मत । अन्ततः, समाजवाद की विधियां वैधानिक हैं। उनकी चेप्टा राज- 
गैतिक और ओऔद्योगिक दोनों प्रशासनों को प्रभावित करने की हैँ । तदनुसार, वर्टण्ड 
रसल्ल, श्रमसंधवाद को “संगठित अराजकता” का रूप देते हे ।१ 

श्रम-संपवाद की आलोचना (0पंटंड्ाय ० 5रएंटकीआय )--श्रमसंघ- 
बदी समाज के आदर्ये को अस्पष्द छोड़ दिया भया है। नि.सदेह, इसको पृष्ठभूमि में 
एक कारण है, किन्तु कोई भी राजनीतिक आन्दोलन अपने घ्येय की निश्चित व्याख्या 
के बिना आकर्षक नहीं हो सकता । श्रमसधवाद का उद्देश्य ओद्योगिक ओर राजनीतिक 
नियत्रण उत्पादक रूप में श्रमिकों को सौंपना हैँ । तो फिर, उपभोक्ताओं के हितों को कंसे 
रक्षा होगी ? इस बात की कोई प्रतिज्ञा नदी है कि मूल्य (अर्हा) के उत्पादक, जब एक 
ब्रार अधिकार और शक्ति पर आउरूढ़ हो जायेगे, तो वह उतस्ती ढंग से अपनी अधिकार- 
शक्ति का दुरुपयोग नही करेगे कि जैसा उपभोक्ताओं ने किया है। 

श्रमसंघवादियों द्वारा अनुमोदित भ्रत्यक्ष कार्यवाही की विधिया भी आपत्तिजनक 
है। हड़ताल, अल्तर्ध्वस और लूटमार की विधिया समाज के व्यवस्यित रूप को अशांत 
करती है और दूपित सामाजिक तथा नंतिक प्रभाव की रचना करती है। यह ठीक ही 
कहा गया है कि “आम हड़ताल अनावश्यक है, क्योकि आम चुनाव कभी भी बहुत दूर 
नही होते ।” जिन क्रांतिकारी विधियों से विद्यमान समाज की व्यवस्था को अस्त-व्यस्त 
करने की इच्छा होती है, उनकी वजाय स्थिर प्रभावों से सपन्न वैधानिक विधियों के 
प्रति अधिक आकर्षण होता है, क्योकि उनमें छोकमत की भावता की छाप मन्तहित 
होती है । हड़तालों की सफलता के वियय में भी सदेह प्रकद किये जाते हें। असफल 
हड़तालें वर्ग चेतनता को प्रवुद्ध करने की बजाय मजदूरों का नैतिक पतन कर देती 
है। इसके अतिरिक्त, हड़ताऊ की अवधि में श्रमिक वर्ग को, जिस के पास आश्रय 
के लिए बचत की गुजायश नहीं होती, अपने उद्देश्य को सफ़लता से पूर्व भूली रहना 
द्वीगा। 
पा फ्रांस में “नव श्रम संघवाद” (46 '८७ 5 ए॥0८शॉजि। संग 7०८) 
“प्रथम विश्व-युद्ध और युद्धोत्तर की अवस्थाओं ने फ्रास में संगठित श्रमसघवाद के 
स्वरूप और नोति में आमूल परिवर्तन कर दिया । युद्ध के तत्काल वाद ही श्रमसस्सिध 
( लाने एगदिपेशाबांणा ० [0०० ) के अधिकाश सदस्यों ने 
“सैनिकवाद-बिरोधी एवं राज्यवाद-विरोधी भावनाओं का परित्याग कर दिया और 
थे समाजवादियों मे सरकार के साथ इस आशय को सधि करने को मिल गए। 
और उन्होने सफलतापूर्वक युद्ध करने के लिये भिन्न आशिक क्षेत्रों मे तत्परता से उसका 
“7:77 ठप ए डक्वेगए, गए छाप्यफट बाएं एश्ॉपल्, ०७६ ८४५५ ए- 
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साथ दिया ।” देश्न में बुद्ोत्तर आथिक तथा सामाजिक कप्टों ने उदार राष्ट्रवादी 
चहसंख्या और परिचंच ((+0ग्रटिवेंटा०7०7) की युद्ध-रत अल्पसंख्या के बीच अधिक 
मतभेद पैदा कर दिया। ये मतभेद इतने ज्यादा बढ़ गए कि दोनों दर अनच्ततः, २९२२. 
में अलग-अलग हो गए और परिसंघ की युद्ध-रत अल्पसंज्या ने. एक नया संगठन वना 
लिया : संय॒क्त श्रम परिसंव (96 एल्ादानों (०ग्रश्वश्क्वाएफ 0 ए7 660 
],990०7) । इस नये संगठन ने साम्यवादी अन्तर्राष्ट्रीय ऋतिकारी सिद्धांतों को 
ग्रहण कर लिया और पुराने संगठन ने अपनी सारी ऋतिकारी चाछों का परित्याग 
कर दिया। - ; 
नये थ्रमसंघवाद की वीतियों और विधियों का जीहाक्स, पैरट तथा अन्यों ने अपने 
भिन्न छेखों तथा भाषणों में प्रतिपादन किया। इस नये आंदोलन के दर्शन का विस्तृत स्पप्टी- 
करण मैँक्सिम लिरॉय ( /४०४४76 7,0709 ) ने किया है । श्रमिकों को वर्य-संघ्र्प 
की अपनी संकुचित धारणा का परित्याग करना होता है जौर उन्हें अन्तर्दलीय उन सब 
विधियों पर केंद्रीभूत करना होता है, जो युद्धकाछ में प्रभावशाली साबित हों ।” “श्रम्मिक 
अब तनिःसंक्रोच स्वीकार कर सकते हैं कि उत्पादन केवछ हस्त-अ्रम का ही विपय नहीं हैं, 
प्रत्युत उत्पादन की संपूर्ण विधि में प्रशासन, जन्वेषण, खोज, कलापूर्ण कारोगरी, वितरण 
और प्रयोग तथा उपभोग के वियय भी समाविप्ट हैं । किसी भी बुनियादी जिन्स या सेवा 
का उत्पादन इस वात की मांग करता है कि झ्ारोरिक श्रमिकों, कारीगरों, अध्यक्षों, कला- 
कारों, वैज्ञानिकों, भारवाहकों, प्रयोग-कर्ताओं, खाद्य-सामग्री जुटाने वालों के बीच सहयोग 
होना चाहिये- इन सत्र का उस उपयोगिता के प्रमाण, परिमाण, और कीमत से. निकट 
संबंध हैं ।” इस प्रकार, नया श्रमसंघवाद उन सव स्वार्थों के सहयोग और सहकारिता का 
एक दर्घन हें, जो प्रत्यक्षत: बीर अप्रत्यक्षतः उत्पादत तया उपभोक्ता के कार्य से संबंधित 
हैं। राज्य को देख-रेख कौर निन्न संघों की प्रतिक्रियाओं के सहयोग का कृत्य सौंपा जायगा । 
लिराॉय के अनुसार राज्य “जपने सव नियमों तथा अपनी सव.सेवाओं के द्वारा आरम्भिक 
की एक प्रेरणा का रूप घारण कर लेगा। वह प्रतिरोब-की वजाय पव-दर्शन के यत्न करेगा, 
उसके दिवान आदेश्ञात्मक होने को जगह अधिकाधिक नवीनता के सावन होंगे!” 
नव-श्रमसंत्रवादी राज्य से इस वात की भी मांग करेंगे कि वह सैनिक प्रतिरक्षा: 
तथा विदेशी जादान-अदान छा प्रवंध करें। राज्य की दमनात्मक शक्ति उस संशोवन 
द्वारा न्यूनतम रूप में घटा दी जावगी | तव-श्रमसंघवादी एक निश्चित एवं विस्तत कार्य- 
क्रम पर स्थिर रहते हुय किसी भी प्रकार की हिसा की निन्‍्दा करते हैं । उनका कहना है 
कि, “हिंसा के साथ सर्वहारावादियों का कोई नाता नहीं; यह तो सब ययों की बराइयों 
का एक शस्त्र हें और सवहारावादियों ने इसे १८वीं और १९वीं सदियों के वर्जआ राज्य- 
विद्रोही दलों से आप्त किया ।” इस प्रकार नव-श्रमसंघवाद “कुछ अवस्थाओं में वाल्डैक 
राऊ तथा उसके सहयोगियों के रघपभग ६७ वर्प पूर्व के विचारों की ओर ले जाता है।” * 
गण समाजवाद ( (>णाॉ0 8002750 )--गण समाजवाद का जन्म इंग्लैंड में 
हुआ था। इसे अंगरेजी अवसरवाद ( #&02ए 57४ ) और फ्रांसीसी श्रमसंघवाद 
का वृद्धिजीवी शिक्षु” कहा जाता है ।१ दीघसूचवाद, जिसमें समूहवाद के सिद्धान्तों त्तों का 
8. #ि०८४०७, (०।६छए००४५9 ?कपंव्यो उश्रणप्श्लाड पर स्ििष्टां 5 झूठे, 9. 50, . 
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समावेश है, अनेक अगरेजो को आकपित करने में असफछ रहा है। उनकी धारणा थी कि 
समूहबाद पूजीवाद के दूपणों का उन्मूलन नहीं करता, और वह पूजीवादी नौकरशाही का 
राज्य की केद्रीभूत नौकरणाही द्वारा भ्रतिस्थापन मात्र है । न हो वह श्रमिक को कार्य 
की अपनी निजी शर्तें निश्चित करने की शवित प्रदान करता हूँ। श्रमसंघवाद, यद्यपि 
कर्मकरों का आदोलत था, तथापि यह अगरेजों के स्वभाव के अनुकूछ नही था । यह 
अत्यधिक क्रातिकारी और अराजकतापूर्ण था। संकटपूर्ण परिवर्तन और राज्य-रहित 
समाज का विचार जनतात्रिक नीतियों की यांतिकता में शिक्षित अगरेज नागरिकों की 
भनोवृत्ति के लिए विदेशी था । इसलिए, अंग्रेज राजनीतिक मनोवृत्ति ने पारपरिक 
समूहवाद और श्रमसंघवाद के बोच मध्य-मार्ग को ग्रहण किया। कुछ तो समूहवादियों 
से लिया गया ओर श्रमसघवाद की मौछिकताओ के साथ एक नये सिद्धान्त की रचना की 
गई, जो गण-समाजवाद (5ण0 $0०ट८ंथंडया) के रूप में ख्यात हुआ | गण समाज 
बाद का उद्देश्य राज्य के आकाररूप के अन्तर्गत उपभोक्ताओं और उत्पादकों की जन- 
तांग्रिकताओं को अधिकार-शक्ति सोपना हैँ (* 
सर्वप्रथम, वर्तमान सदी की प्रथम और द्वितीय दश्मार्दि में अंगरेज बुद्धिजीवियों ने मौछिक 
रूप में गण-समाजवाद के सिद्धान्त का समर्थन किया था । १९०६ में प्रकाशित, ए०जै० पेंटी 
लिखित “7४6 7२९४६४०78807 ० 6 00 $५४७॥7” पुस्तक में इसके आधार- 
मूलक विचार प्रकट हुए थे। पेंटी इस पुस्तक मे मध्य-युग की दिश्ञा में छौटने का प्रतिपादन 
करता है, अर्थात्‌, “उद्योग में स्व-शासन का सिद्धान्त, जिसके अधीन शिल्पी अपने काम 
के औजारो का स्वामी, और स्वायत्तगण का सदस्य था, ओर अपने उत्पादन के स्वरूप 
ओर सोमा का निश्चय करता था ।” पेटी का तकूं अशतः भावुकता पर आधारित हैं 
और अंद्वतः उसके कलात्मक आधार हैं, और उसमे आदि से अत तक आधुनिक वृह॒द-स्तर 
के उत्पादन की विधियों के प्रति विरोध की भावना पाई जाती है। जो भी हो, उसके स्वतंत्र 
झिल्पी आधार पर उद्योग संगठन के सुझाव क्रियात्मक नही जान पड़ते और “गण-समाज- 
बादी प्रचार का स्वप्नदर्शी यूग” * कहकर उसको चित्रित किया गया है । 
प्रस्तुत आदोलन शीघू ही लोक-प्रिय वन गया और इसके अनुयायियों की वृद्धि हो 
गईं। गण समाजवाद ने एस. जी. हाब्सन और ए० आर० ओरेज के हाथों अधिक क्रिया 
त्मक रूप धारण किया। उन्होने भी मध्ययुगीन गण-प्रणाली के पुनरुद्धार का समर्थन 
किया, किंतु, उसके साथ ही, उन्होंने स्वीकार किया कि बृहदु-स्तर की प्रणाली के साथ 
सिद्धान्त का समन्वय करने के लिए उत्पादन की आधुनिक अवस्थाओं में कुछ आधार- 
मलक सुधार करने की आवश्यकता हूँ । उनकी घारणा थी कि गण विचार को विद्यमान 
संघ संगठन के आधार पर आधुनिक अवस्थाओं के अनुरूप ग्रहण किया जाय । “उनका 
तर्क था कि उद्योग से संबंधित थ्रमिको द्वारा उद्योग में स्व-शासन हो, जिन्हें ओद्योगिक 
गणों की प्रणाली से परस्पर संगठित किया जाय, और वर्तमान श्रमिक सघों का» 
रूप हो ।”* जी० डी० एच० कोल इस नए आदोछन का सक्रिय दार्शनिक पर्चा 
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कोल वस्तुतः अवसरवादी थे, और समिति के अच्वेषण विभाग में वह सक्रिय योग 
प्रदान करते थे । कोल जिस समय तक अवसरवादी समाज में रहे, वे अपने साथी-सदस्यों 
को इस वात की प्रेरणा करते रहे कि उन्हें राजनीतिक श्रमवादियों तथा उदारवादियों से 
संबंध तोड़ ना चाहिये। किन्तु वह इसमें सफल न हुये और उसके बाद युद्ध छिड़ गया । 
राज्य की शक्तियों में अपरिमित वृद्धि के कारण उन्हें मीपण धक्का छगा। बहू इस निष्कर्ष 
पर पहुंचे कि राज्य की सर्वशक्तिमत्ता दीर्घकालिक-मार्ग नहीं वन सकता । इस बीच वह 
फ्रांसीसी श्रमसंघवाद के समर्यक वन गए थे। उसके तई उन्हें पर्याप्त आकर्षण हो गया और 
विलियम मारिस को अपना उपदेष्टा मानकर उन्होंने समाजों की मध्यकालिक-समाज 
को प्रचलित करने का समर्यन शुरू कर दिया । उन्होंने राज्य के लिये संघीय आकार का “ 
प्रतिपादव किया और इस वात पर वक्त दिया कि राज्य के अन्तर्गत समूचे समाज का 
समावेश नहीं होता। कोर ने एक दर्जन से अधिक पुस्तकों तथा पत्रिकाओं में गण- 
समाजवाद के गढ़ एवं रचनात्मक विचारों का स्पष्टीकरण किया और इस प्रकार, वह इस 
आंदोलन के अत्यधिक प्रभावशाली व्यवित ख्यात हुए 
गण-समाजवाद का विश्लेषण (5पाॉत 800 शॉडआ श०7ए४८व )--गण 
समाजवाद का लक्ष्य उद्योग में स्वायत्तता प्राप्त करना है, और इसके परिणाम स्वरूप राज्य 
की शक्तियों में न्यूबता तो की जायगी, छेकिन उनका सर्वेथा उन्मूलन नहीं होगा | 
“राष्ट्रीय गण-संघ (४/०मवा (७फातं$ 7,९०४८९) की प्रथम पुस्तिका गण- 
समाजवाद के मुख्य सिद्धांतों को उपस्थित करती है । उद्योग की विज्ञा में प्रत्येक फैक्टरी 
निर्वाचित अध्यक्षों द्वारा उत्पादन की निजी विधियों का नियंत्रण करने में स्वतंत्र होंगी । 
किसी प्रदत्त उद्योग में जितनी विभिन्न फैक्ट्रियां होंगी, उनका राष्ट्रीय-गण के अधीन संघ 
बनाया जायगा, जो समप्टिरूप में समुदाय के सामान्य हितों तथा वाजार-विकी का प्रवन्ध 
करेगा। समुदाय का ट्रस्टी होने के नाते राज्य उत्पादन के साथनों का स्वामी होगा। 
प्रत्येक गण इस दिशा में स्वतंत्र होगा कि उसे जो-कुछ प्राप्त हो उसे वह अपने सदस्यों में 
इच्छानुसार बांट दे, उसी उद्योग्र में काम करने वाले ही उसके सदस्य होंगे । 
इस प्रकार, गण-समाजवादी श्रमसंघवादियों के इस दुष्टिकोण को स्वीकार करते 
हैं कि राज्य को नियोजक बनाकर व्यक्ति की स्वाधीनता प्राप्त नहीं की जा सकती ।-वे 
मानते हूँ कि राज्य उस समुदाय द्वारा संयोजित है, जिसका .स्वरूप उपभोक्‍ता का है, 
और दूसरी ओर गण उत्पादक होने के नाते उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। इस प्रकार 
गण-समाजवादी समाज में दो प्रतिनिधि संस्थायें होंगी, एक पार्लामेंट और गण-कांग्रेस, 
जिनकी साझी-समान शक्तियां होंगी--इनमें प्रथम उपभोक्ताओं का प्रतिनिधित्व करेगी 
और दूसरी उत्पादकों का । इन दोनों संस्थाओं के ऊपर पार्ल[मेंट और गण-कांग्रेस की एक 
संयुक्त कमेटी होगी, जिसे उपभोक्ताओं और उत्पादकों के. हित संबंधी प्रइनों का समान 
रूप में निर्णय करने का अधिकार होगा। इस ढंग से गण-समाजवाद समहवादियों तथा श्षम- 
संघवादियों के दृष्टिकोण से समझौता करने की चेप्ठा करता हैं। छेकिन यद्यपि गण-समाज- 
वाद समानछप में दो बेच दृ प्टिकोणों में समन्वय करने की चेष्टा करता है तथापि उसकी 
' अरणा और शक्ति तो जो कुछ उसने श्रमसंघवाद से ग्रहण किया हैं, उसीमें से हासिल 
को जाती हैं। श्रमसंघवाद के समान ही इसकी इच्छा मुख्यतः यह नहीं कि श्रम को बेहतर 


राज्य-छायंक्षेत्र के सिद्धान्त (२) प्ग्३े 


झुगठान किया जाय, प्रत्युत स्वत: इसके स्वरूप को बिक रुचिकर एवं अधिक जनतातिक 
संगठन बनाकर अन्य बातों के साय-साय इस परिणान को भी हासिछ करना है। यमाज- 
बाद को पकड़ करने में अवसरवादी समूहवादियों और गन-समाजवादियों में जो बन्तर 
है, बह विशेष उल्लेसनोय है । जवसरवादियों के मतानुसार पूजीवाद के साथ जनता की 
गरीबी जुड़ी रहती है, जबकि गण-समाजवादियों के अनुसार पूजोयाद के साथ जनता की 
दासता अठकी रहती है। 
गण-पमाजवाद का सिद्धान्त (6 00८७7 ण जात $0ंबॉडगआ)- 
फलस्वरूप गण समाजवादी जन-समूह को दासता मुक्त कर देना चाहसे हैं। वे इस 
बुराई के दो कारण बताते है; (१) पगार प्रणाली; और (२) प्रतिनिधित्व संबंयी 
प्रणाढी | 
गण समाजवादी पयगार प्रणाली की निंदा करते है और उसके उन्मूलन पर वछू 
प्रदान करते हूँ । यहा वह मूल्य-आधिद्य के मार्क्संवादी सिद्धान्त स्रे सहमत हूँ और पूर्व परि- 
चित तर्क को उपस्थित करते दे कि मूल्य आधिक्य वस्तुत: श्रमिक का कम है । पूजीवादी 
समाज में पगारो के बदले श्वमिकों से आशा को जाती है कौर कहा जाता है कि वहु उत्मादन 
के सारे नियंत्रण को अपने मालिकों के हवाले फर दें । उन्हें उत्तादन के कार्य में केबल 
“साधन” माना जाता है। पगार प्रणाली की ये विशेषताएं श्रम के पतनशील स्तर के चिह्न 
है और गण-प्रमाजेवादी इस व्यवस्था को पछटने पर उत्तारू हैं। उनका उद्देश्य श्रम को 
उद्योग का निश्चित निय॑त्रण सौपना हूँ, जिससे श्रमिक “मनुप्यों में मनुष्य” वन सके ॥ 
एक मानव प्राणी के नाते उसके अधिकार और उत्तरदायित्व हों, और स्व-नपिव्यवित, 
स्व-शासन और व्यक्तिगत स्वतत्रता के लिए उसमें भी इच्छा हो।” उनका मत्त हूँ कि 
यदि लोकतत्र बस्तुत: सफल हो सकता है, तो छोकतत्र के सिद्धान्त को उद्योग और साथ- 
साथ राजनीति पर छागू करता चाहिए । तदनुसार, गण-समाजवादी उद्योग के नियत्रण 
को उललादकों के गणों के हवाले करने का प्रस्ताव करते हे, जो, बदले में, उपभोश्ताहूप 
में जनता के प्रतिनिधि जनतान्त्रिक राज्य के साथ सहयोग करेगे। प्रत्येक उद्योग का सार्व- 
चनिक सेवा के रूप में पुन: सघटन किया जायगा और उसपर उन छोगो का नियंत्रण होगा, 
नो हाव या मस्तिष्क से, वस्नुतः कार्य करते हे । नौकरशाही और अयोग्यता के खतरों 
झे बचने के छिए, गण-समाजवादियों का सुझाव है कि विस्तृत समिति प्रणाली से पूर्ण 
झौद्योगिक सरकार की स्थापना को जाय । यह प्रकट किया गया है कि उपनोक्ताओं के 
हितों को पर्याप्त रूप में सरक्षित किया जायगा ओर इस उद्देश्य के छिए प्रत्येक उद्योग 
के स्वामित्व के अनिम अधिकार राज्य में निहित होंगे। फठत, यण समाजवादियों के 
लिए मुख्य आाधिक समस्या “शिल्प की भावना को प्रचलित करने का मार्ग खोज लेते की 
है; साय ही एक ऐसी धुणाली का निर्माण करने की है कि जो श्रमिक में न केवड कुश्छता 
का हू विकास करे, प्त्युत उनके काम में गौरव भी । इसके अतिरिक्त, उनमें एक दिल- 
चस्पी पैदा हो, जिसका संबंध मुख्यतः उनके उपाजंन की मात्रा ने ही न हा, भत्युत जो 
बह बनाएं, उसके रूप और मूण में नी उन्हें दिखवस्पी हो । 
कृत्यकारी प्रतिनिधित्व (सिथगा८प्रेणार्वा रिट्जाद४८॥(४00)--गण-समा 
बादी प्रारिमापिक रूप में समाज के विद्यमान राजनोतिक स्वरूप की निंदा क्‌ 


प्‌ण्४ड राजनीतिक विज्ञान के सिद्धान्त 


। बह प्रतिनिधित्व की प्रचलित प्रणाली को श्रप्ट प्रतिनिधित्त जौर अजनतांतिक 
ठहराते हैं । प्रदेशोय हल्के से निर्वाचित प्रतिनिधि उस क्षेत्र में रहनें वाले सव भिन्न हितों 
का प्रतिनिधि वन जाता है । किन्तु एक प्रतिनिधि अपने उन निजी हितों का वास्तविक 
प्रतिनिधित्व कर सकता है, जो उसके दूसरों के साथ सामान्य होते हैं । एक जूते बनाने 
बाला अपने साथी जते बनाने वालों का प्रतिनिधित्व कर सकता है, वयोंकि उनके द्वारा 
हितों के एक समृदाय का संबदन होता हैँ । इसी प्रकार, एक विशविप्ट उद्योग का श्रमिक 
अपने उद्योग का सच्चा प्रतिनिधि हो सकता है, और दूसरा कोई नहीं । यदि एक वकील 
चर्मकारों, श्रमिकों तथा अन्य अनेक हितों का प्रतिनिधित्व करता है, जैसा कि अतिनिधि 
जनतंत्र की विद्यमान कवस्थाओं के अधीन है, तो गण-समाजवादियों की दुष्टि में बह 
प्रतिनिधित्व सिद्धान्त का दुरुपयोग मात्र है । उनकी धारणा हूँ कि वास्तविक प्रतिनिधित्व 
कृत्यात्मक आबार पर होना चाहिए और मौयोलिक जाघार पर नहीं । एक पूर्ण जनतांत्िक 
समाज के लिए आवश्यक हूँ कि उसमें प्रतिनिधियों के इतने अछूग-अकूय निर्वाचित समूह 
होने चाहिएं कि जितने संपादित किए जाने वाले छृत्यों के विभिन्न और अनिवार्य समूह 
हैं... . ।मनुप्य को भिन्न रूपों में तथा अलग-अलग उतने मतों का प्रयोग करना चाहिए 
कि जितने उसके विभिन्न स्ाम्राजिक उद्देश्य या हित हों । ९ 

कितु गण-समाजवादी प्रदेशीय प्रतिनिधित्व की प्रणाछी का प्रूर्णतया वहिप्कार 
नहीं करना चाहते । शिल्पात्मक हितों से ऊपर भी विभिन्न हित हू, जो उसी देश के सदस्य 
होने के नाते भनुष्यों के अन्यों के साथ सामान्य होते हैं । आंतरिक द्ांति और सुरक्षा, 
प्रतिरक्षा, शिक्षा, मुद्राचइडदन और साख आदि सरीखी समस्याएं राष्ट्रीय समस्याएं हें, 
और किसी का कोई भी व्यवसाय होने पर सब के लिए समान हैं। यह प्रस्ताव किया 
गया हूँ कि राष्ट्रीय हितों के प्रतिनिधित्व को ग्रश्नेत्रीय प्रतिनिधित्व की विद्यमान प्रणाली 
पर ही छोड़ दिया जाव । गण-समाजवादियों के मतानुसार, प्रतिनिधित्व का सच्चा स्वरूप 
कृत्यात्मक और भौगोलिक प्रतिनिधित्व का योग हें 

स्थानीय समस्याओं को, जेसे, पानी, बिजली तथा अन्य जन-उपयोगिता की 
सेवाएं, गण-समाजवादी स्थानीय प्रादेशिक गणों (]२८४४००४ (509)0) को सौंपेंगे । 
अन्ततः, उपभोक्ता परियदें होंगी । इन परियदों को उत्पादकों की कारखाना और फैक्ट्री 
समितियों के साथ मिल कर उत्पादन के स्तर, लागतों और उत्पादित वस्तुओं की कीमतों 
का लिइचय करना होगा | । 

इस अकार, कृत्यात्मक लोकतंत्र का सिद्धान्त गण-समाजवादियों के सिद्धान्त में 
महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त किये है । इसे औद्योगिक और राजनीतिक संगठत विपयक प्रश्नों 
का निराकेरण करने के लिए प्रयुवत किया गया है । जोड ने उचित रूप में अंकन किया हुँ 
कि इृत्यात्मक लोकतंत्र का सिद्धान्त, “जो केन्द्रीभूत और चहुं-मृखी राज्य के विचार से 
प्रवक प्रतिक्रिया करता हैँ, वह विभिन्न समितियों को कृत्यों तथा शक्तियों के देने का 
समयथन करता हैं। उनमे यह आया की जाती है कि वह आवनिक समाज की जटिलता में 
मनुष्य के सव भिन्न हि6तों की अभिव्यक्ति करेंगी (?* 
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फछतः, गण-समाजवाद के रचयिता राज्य और साथ-साथ गण की गुजायश कर 
छेते है; और ऐसा वह “शक्तियों के अछयाव” से कर पाते है । राज्य को वह ऐसे सव प्रश्न 
सौंपेंगे, जिनका राष्ट्रीय जीवन से संबंध होगा; “गण के समक्ष वह ऐसे सव प्रइन उप- 
स्थित्त करेगे, जिनका राष्ट्रीय जाय से सबंध होगा ।” इस ढंग से दो जनतामिक--आधथिक 
और राजनीतिक---राज्य में प्राप्त हो जायेगे । क्योकि, यदि आधिक छोकतंत्र नही 
होगा--श्रमिकों द्वारा स्वतः अपने कार्य का नियत्रण--तो राजनीतिक लछोकतत्र भी 
बेकार रह जायगा । 
गण-समाजवादी आगे इस बात पर जोर देते हू कि फैक्ट्री वह स्थान है, जो सक्रिय 
स्वशासन के लिये आवश्यक प्रशिक्षण विद्यालय का काम करती है। और जवतक लोकतत्र 
औद्योगिक क्षेत्र में सफलतापूर्वक स्थापित नही हो पाता, तबतक राजनोति में वह वास्तविक 
लोकतंत्र के रूप में कार्य नही करेगा, भछे ही मताधिकार को कितना ही विस्तृत रूप 
दे दिया जाय । “क्योकि जिन अवस्थाओं में मनुष्य काम करते है, उनका उनके मस्तिष्क 
और विचारों पर गहरा प्रभाव होता है, और वे राजनोति में उत्पन्न होने वाले विस्तृत 
प्रश्मों पर तबतक नियत्रण करना नही सोख सकते जबतक उन्हें उनके नित्य-प्रति के जीवन 
पर प्रभाव डालने वाले अधिक आवश्यक मामलों पर नियत्रण करने का अवसर नही दिया 
जाता। नि.सन्देह, इस सिद्धात में न केवल उद्योग में स्व-शासन का ही प्रश्न अन्त- 
निहित है, प्रत्युत कृत्यात्मक छोकतत्र को वह विस्तृत प्रणाली भो समाविष्ट हूं, जो साम- 
हिक कार्यालय के प्रण्येक क्षेत्र में फंलो हुई है ।”* 
गण-समाजबाद की विधियां ( )श९८॥॥००5 ० 6फए 80०॑ंकींडग )-- 
भेण-संमाजवाद की विधियों की कुजी धमिक सघ हे । गण-समाजवादियों की अपने घ्येयीं 
की प्राप्ति के लिए वैधानिक विधियो से सतोप नही है । गण-समाजवादियों का तक॑ है कि 
जिन परिवर्तनों को वह करना चाहता हूँ, उसके लिए राज्य का संगठन और उसकी करा, 
उचित साथन नही है। आवारमूलक आ्िक रूपातर-केवल आर्थिक साधनों द्वारा प्राप्त 
किया जा सकता हूँ] इसे विद्यमान श्रमिक संघ आदोलन को विस्तृत और विकसित करने 
से सफल किया जा सकता हैँ, और उसके वाद श्रमिकों को “नियत्रण अतिक्रमण“-की 
नीति का अन॒करण करना चाहिए। नियत्रण अतिक्रमण का आशय यह है कि “जिस आधिक 
शक्ति का अधिकृत वर्ग इस समय भ्रयोग करते हें, उसे उनके हाथों से अद्य-अश कर 
छीनना | और इसके लिए यह उपाय करना होगा कि उनके मनोनीत व्यक्तियों के अधि- 
कारों तथा कृत्यो को धीरे-धीरे श्रमिक-वर्गे के प्रतिनिधियों को सौप दिया जाय ।” इस तरह, 
गण-समाजवादी अपना ध्येय विकास द्वारा प्राप्त करने की इच्छा करते हे, जो “विद्यमान 
औद्योगिक स्थिति का स्वाभाविक और क्रमिक विकास है /” यहा श्रमनसघवादियों से 
उनका मौलिक मतभेद हूं, जो ऋन्‍्तिकारी विधियों मे विश्वास करते हैं और उनका 
समर्थन करते हे । 
हि आलोचना---प्रकट रूप मे, गण-समाजवाद में श्रमिक और उपभोक्ता दोनो के लिए 
आक॒पंण हूँ । गण-समाजवादो राज्य जुदा-जुदा स्वायत्त इकाइयों के साथ विकेन्द्रित राज्ड 
बनना चाहता है । जो भी हो, राज्य के स्तर के विषय में मतभेद है। उदाहरणभाएं. हयस्हु 
[, देगव, & 0०१०८ ४० कव०प८०छ७ 8०४०६, एए- 406-07 
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कहते हैं, राज्य, स्वावीय और राष्ट्रीय सब गणों तथा अन्य सव संघों में सर्वोच्च होगा, 
क्योंकि भिन्न जाथिक और राजनीतिक इकाइयों में उत्पन्न होने वाले सभी झगड़ों का बही 
निर्णय अधिकारी होगा | इसके विपरीत, कोछ राज्य को अन्य अनेक संस्थाओं जैसा हो 
मानता है और हाव्सन की तरह अन्यों पर प्रभुखझाली संस्था नहीं । 


किन्तु गण-समाजवाद अलग सिद्धान्त के रूप में जब नप्ठ हो चुका है। भण-समाज- 
वादी मानव स्वभाव पूर अत्यधिक भरोसा करते हैं । यदि मनुष्य में से स्वार्यी मनोवृत्ति 
को नहीं निकाला जा सकता, तो गण-समाजवादी अपने रूक्ष्य में असफल हो जाता हैँ । 
इसी प्रकार इृत्यात्मक लोकतंत्र भी कार्यान्वित योजना नहीं जान पड़ता । यदि हृत्यात्मक 
प्रतिनिधित्व सामाजिक एकता को नष्ट करता हूँ, तो उद्योग में कृत्यात्मक लोकतंत्र अपनी 
निजी विकट समस्याएं उपंस्थित कर देता है। कहां से पूंजी आएगी और कौन जोखिम 
उठाएगा, इन दो प्रइनों का समुचित उत्तर आवश्यक हूँ। 


साम्यवाद ( (0तएएएंआए। )--ताम्यवाद शब्द का प्रयोग अनेक भिन्न 
अर्थों में प्रकट करने के लिए किया जाता हैं। कभी-कभी समाज के सिद्धान्त के लिए 
इसका उपयोग किया, जाता है, जैसे, प्रारंभिक ईसाई समाज के विषय में, जिसमें 
तेरा और मेरा कुछ नहीं था किस्तु सारी संपत्ति साझी थी । कुछ लोग स्तमाजवाद के 
पर्यायवाची रूप में इसका उपयोग करते हैं, जो वस्तुतः यह हैँ नहीं। वरयोंकि, सब 
साम्यवादी तो समाजवादी हूँ, किन्तु सब समाजवादी साम्यवादी नहों हँ। एक जब- 
साधारण यह समझता है कि साम्यवाद समाज की उस प्रणादी का संकेत करता हैं, 
जिसके अधीन खाना, कपड़ा, आवास, शिक्षा, चिकित्सा सहायता, तवा जीवव को 
अन्य अनिवायेताएं आवश्यकतानुसार स्व॒तन्त्रतापूर्वक प्राप्त होती हूँ । किन्तु वस्तु- 
स्थिति यह है कि साम्यवाद का इनमें से कोई भी अर्थ नहीं है। साम्यवादियों का दावा 
है कि वह कार्ल माकर्त के सत्य उपदेशों के उत्तराधिकारी हैँ, और, इसलिए, उनका संबंध 
उस विशिष्ट अर्थ से है, जो साम्यवादी घोषणा में, साम्यवाद द्ब्द को प्रदान किया गया 
है। “इस दृष्टि से साम्यवाद शब्द अनिवार्यत: एक विधि-सिद्धान्त हैँ; वह उच सिद्धान्तों 
को स्थापित करना चाहता है, जिनके अनुसार पूंजीवाद से समाजवाद को हस्तांतरण की 
प्राप्ति होगी; और इसके दो अनिवाये सिद्धान्त वर्य-युद्ध और सर्वहारावादियों के 
ऋत्तिपू्ण ढंग, बर्यात जबरदस्ती से शक्ति-हस्तांतरण हैं ।” 


मावर्सचादी साम्यवाद (उ्श्ाएयंथ (00एएपं5ए)--यदि हमें साम्य- 
वाद के आधार का पता लगाना है, तो हमें मास की मोर छौटना होगा । मावसवादी सिद्धांत 
के प्रमुख अंगों पर हम पूर्व: संक्षेप से विचार कर चुके हैं । तिस पर भी, उन सिद्धान्तों, 
जिन पर साम्यवाद का आधार है, की रचना करने के लिए जो कुछ कहा जा चुका है, उसे 
दोहराना एवं विस्तार देना आवश्यक है। मार ने सभी ऐतिहासिक जान्दोलनों को, चाहे वे 
घामिकया सांस्कृतिक या राजनीतिक थे, जीवन की भौतिकअवस्थाओं की दप्टि से देखा था । 
उनका कथच था, यह मनुप्य की चेतना नहीं है कि जो उसके जस्तित्व का निरच॒य करती 
हैं, भत्युत इसके सर्वेथा विपरीत, उसका वह सामाजिक जस्तित्व है जो उसकी चेतना का 
निश्चय करता व्यक्तिगत संपत्ति रखने के जधिकार से समाज दो विरोधी वर्गों 


राज्य-कार्यक्षेत्र के सिद्धान्त (२) द्ग्फ 


में बंद गया है । “ढीक उसो प्रकार, जँसे कि प्राचीन दुनिया में दारा-मादिकों का हिंच दासों 
के द्वित के विपरीत था, और मध्ययुगीन योरोप में सामंती सरदारों का द्वित अप॑-दा्सों के 
विपरीत घा, हमारे समय में पूजीवादी वर्ग का हिंत, जो संपत्ति के स्वामित्व से पी भाय 
प्राप्त करता है, उस सर्वहारा-वर्ग के हिंत का विरोधी हैं, जो अपने जीवन-निर्वाह के छिए 
मुख्यतः अपनी धरम शक्ति के विक्रय पर निर्नेर करता हैं ।” पूंजीवादी वर्ग सर्वहारात्यर्ग 
द्वारा उत्तादित समूचे मूल्य-आधिवय का उपयोग करता हूँ, जो मावर्स के अनुसार सर्वहारा- 
दर्ग को वैध रूप में मिलना चाहिएं। औद्योगिक कला-कौशल में उन्नत्िशीछ जटिलता के 
कारण उद्योग का नियंत्रण एकाथिकारपूर्ण वन जाता हैं और कुछ पूजीवादियों के द्वायों में 
केद्धीमूत हो जाता है, जब कि श्रमिकों की जवस्था अधिक चिस्ताजनक हो जाती है । 
यहां है वह चरण कि जहां पूजीवाद अपने निजी विनाश के बीजों की सृष्टि करता 
है। पूंणीकाद जिन साधनों का “अपने छाभों ओर किरायों को वृद्धि के छिए उपयोग करता 
है, जब वह प्रूर्ण हो जाते हें, तो वह अनिवार्यतः श्रमिकों के हाय पड़ते हूँ, जिनका वह संपूर्ण 
पूजीवादी प्रणाली को नप्ट करने के लिए उपयोग करते हूं ।” मावर्स इस भविष्यवाणी को 
पृर्ण विस्तार के साथ विकसित करते हें । प्रथम अवस्था मे, पूंजीवादी उत्पादन के अधीव 
बृहद-स्तर उलादेन, ऋत्यों के विशिष्टोकरण की वृद्धि, वस्तुओं के प्रमाणीकरण की दिशा 
में प्रवृत्ति होती हूँ ऑर उसके वाद एकाधिकारकरण की दिशा में। इस प्रवृत्ति के फलस्वरूप 
बृहदन्त्तर के निर्भाता रुघु-स्तर के निर्माताओं को वाजार से वाहर करने में सफल हो जाते 
है। इस प्रकार, लघु-स्तर निर्माता श्ोपित वन जाते हू और वह शोपित सर्वेहारा-बर्ग को 
श्रेणी में मिल जाते है । द्वितीय अवस्था में उद्योगों के स्थानीकरण और संवद्ध होने को 
दिश्ला में प्रवृत्ति हैं | पूर्दकथित का अर्थ ऐसे क्षेत्रों में उद्योगो का जन्म और उत्कर्प है कि 
जिनसे उच्चतम सापेक्ष छाभों की उपलब्धि हो । संवद्ध की प्रवृत्ति का यह आशय है कि 
सभी विधियों की एक प्रबंध के अधीन परस्पर सवद्धता और सहयोग हो, जिसमें कच्चे माल 
से लेकर अतिम चरण तक वस्तु के उत्तादत का समावेश होगा । इस सब के कारण हडारो 


श्रमिकों का परस्पर मेऊ हो जायगा। इन निरन्तर पारस्परिक संबधो से श्रमिकों को बरनो 
बयोग्यवाओं और कठिनाइयो का भान हो जाता है। और उसके कारप उतको दसूह-त 
दृढ़ होती है । तुतीयतः, वृहृद-स्तर उत्पादन का अर्थ दो बातो से है। घरेलू वाबार में इच्के 
फंछरूप बेरोजगारी होती हूँ, क्योकि यन्न्रो के उपयोग को विस्तार दिया जाता है जोर 
दने की छागतो को कम करने के लिए श्रम-वचत की विधियों का उपयोग डा उ 
बेरोजगारी का अर्थ है कय-शवित की क्षति और फलस्वरूप घरेलू दादार ब्वी नर 
हो जाती है । निर्माता विदेशों में नये बाजारों की खोज करते हैं। दूहुद- 
आज्मय विस्तृत बाजारों से भी है। विस्तृत वाजार केवछ उंदाइव 
विकास की अवस्थाओं के अधीन संभव हो सकते है । इससे 
दूठ जाते हे, जिससे जोद्योगिक विश्व में फैले हुए शरमिद्ये 
धघाएं बन जाते है, और इस प्रकार श्रमिको के साप्े हेतु ओड 

चतुर्थंतः, समय-समय पर आयिक संकटों छा हंसा < 
रूप है। उंमव है संकट या तो पूजीकरण के आधिज्य दा उतर 
को उद्योग के उत्पादन का अत्यधिक छोटा बच दिखा ई। हम, 




















तट डेझातर 9 


भव 
ह0५४ 


घ्‌्ण्८ राजनीतिक विज्ञान के विद्धान्त 


उत्पादकों द्वारा रचित मूल्य-आधिक्य का अधिकांश पूंजीवादियों के स्थायी कोप में चला 
जाता है। श्रमिकों को ऋय-शक्तति में कमी हो जाने के कारण वह कम वस्तुओं का उपभोग 
करते हैं । इस तरह, उत्पादित वस्तुओं के आधिक्य से वाजार पट जाते हैं और असफलता 
एवं गतिहीनता का आविर्भाव हो जाता हैँ। अन्ततः, पूंजीवादियों के उत्पादन की लागतों को 
निरन्तर कम करने के यत्नों के फलरूप दूषित चक्र को रचना हो जाती है| एक उद्योग 
में बेरोजगारी का अर्थ है अन्य उद्योगों में वेरोजगारी । इससे कार्य-रहित श्षमिकों की संल्या 
में वृद्धि होती हैं और सब वुराइयों में सबसे बड़ी वुराई बेकार श्रमिक का असंतोप और 
विरोध हैँ । 

काकर इस संपूर्ण विधि को संक्षेप में इस प्रकार प्रकट करते हैं : “इस प्रकार पूंजी- 
वादी प्रणाली श्रमिकों की संख्या को वृद्धि करती है, उनके ठोस समूह बनाती है, उनमें . 
वर्ग-चेतना उत्पन्न करती है, उन्हें विश्व-स्तर पर अन्तर-संचारण और सहयोग के साधन 
प्रदान करती है, उनकी ऋ्ष-शक्ति कम करती है, और उनका अधिकाधिक शोषण करने 
के द्वारा उनमें संगठित प्रतिरोध की भावना उत्पन्न करती हैँ । पूंजीवादी, अपनी घिजी 
प्राकृतिक आवश्यकताओं को पूर्ति और लाभों को स्थिर रखने वाली प्रणालो पर निरन्तर 
कार्य करते हुए, सदेव ऐसी अवस्थाएं उत्पन्न करते हूँ, जो श्रमिकों को ऐसी प्रणाली 
तैयार करने में उनके प्राकृतिक यत्नों को वल प्रद्यन करतो है कि जो श्रमिक के समाज 
की आवश्यकताओं के अनुकूल हो ।$ - 

इन सब अंशों का संचित प्रभाव अन्ततः- पूंजीवाद समाज को उखाड़ फँकने वाली 
खुली ऋतन्ति है, जब कि सर्वहारावादी उत्पादन के साधनों को निजी स्वामित्व से छीन' 
लेता हैं । इस तरह, उत्पादन की पूंजीवादी विधियां अपने निजी पतन का कारण हैं। मार्क्स का 
मत हैं कि श्रमिक वर्ग की विजय अपने साथ मानवता का उद्धार छाती हैं। “यद्यपि कान्ति 
स्वतः वर्ग आधार पर की जाती है, तथापि क्रान्ति के बाद जिस समाज की सुप्टि होगी, 
वह वर्गे-उच्मूछन के आधार पर होगी ।” साम्यवादियों का दावा है कि पूंजीवाद के विरुद्ध 
उनका युद्ध यद्यपि बाह्य रूप में आधिपत्य-वंचित वर्ग की ओर से किया गया है, तथापि 

यह संपूर्ण मनुष्यजाति का युद्ध है; और “यही है वह धारणा, जिसमें निःस्वार्थ भाववा 

से पंदा हुई तीव्रता मिली होती है, जो ऊपर से कुछ-कुछ शुप्क मालूम देने वाली और 
सेद्धान्तिक कार्यक्रम में कृत्रिम रूप में अंतहित आत्म-त्याग और आत्म-बलिदाव की उत्पत्ति 
करती है।”* 

यद्यपि साम्यवादियों का अन्तिम छक्ष्य वर्ग-रहित और राज्य-रहित समाज की रचना 
हारा मानवता का उद्धार करता हैँ, तथापि इसकी सफरूता में कुछ समय लगेगा । सर्वेहारा- 
वादियों की ऋत्ति मार्ग तैयार करती है, किन्तु वह चमत्कृत रूप में उसका आविर्भाव 
नहीं करती । तदनुसार, ऋत्तिकारी प्रगति को दो भिन्न स्तरों में विभाजित किया गया है 
(१) हस्तान्तरण, क्रान्तिकारी चरण, जब राज्य स्वहारावादियों के प्रभत्व में कार्य करने 
लगेगा ; और (२) साम्यवादी वर्ग-रहित चरण, जिसमें अधिकार शक्ति के कोप रूप 
भे राज्य का छोप हो जायगा। 
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राज्य-कार्यक्षेत्र के सिद्धान्त (२) ५०९ 
है] 
घान्तिकारोी चरण (॥6 ]२८ए४०ए७४०ा $६९)--यद्यपि पूजीवाद अपने 
निजी विनाश की दिला में स्वभावतः अग्रसर होता है, तथापि यह समाजवाद की 
रचना नही करता । कार्ल मास के अनुसार, इसकी सफलता के छिए सचेप्ट, विवेकपूर्ण 
और सुविचारित कार्यवाही की आवश्यकेता है । साम्यवादियों को राजनीतिक छोकतन्तन 
की साधारण वेधानिक विधियों की कार्यकारिता मे कोई विश्वास नही । वह विद्यमान 
राज्य के यन्त्र को स्वहाराबादियों की ऋ्रान्तिकारी तानाशाही द्वारा भ्रतिस्थापित करेंगे । 
मावर्स कहते हूँ, “बरर्जआओ के विरोध को नष्ट करने के लिए, श्रमिक राज्य में ऋन्‍्तिकारी 
भावना का विनियोजन करेंगे ।” इससे यह परिणाम निकलता है कि राज्य परिवर्तन के इस 
समय में दमनकारी तथा स्वेच्छाचारी शर्तियों द्वारा अभिभूतत होगा । वह प्रशासन को 
जनतात्रिक यानिकता नहीं होगी । एंजल्स कहते हू, “वयोकि राज्य केवऊ एक अस्थायी संस्था 
है, जिसका क्रान्ति मे विरोधियों का बलपूर्वक दमन करने के उद्देश्य से उपयोग किया जायगा, 
इसलिए स्वतन्त्र छोकप्रिय राज्य के विपय मे चर्चा एकदम व्यय है : स्वहारावादियों को 
जब तक राज्य की आवश्यकता है, उन्हे स्वतन्त्रता के लिए उसकी आवश्यकता नहीं है, 
प्रत्युत अपन विरोधियों का दमन करने के लिए हूँ ; ओर जब स्वतन्त्रता के विपय में 
चर्चा करना संभव हो जायगा, तो वैसी अवस्था होने पर राज्य का अस्तित्व जाता रहेगा। 
साम्यवादियों को आशका है कि वूर्जुआओ को यद्यपि आकस्मिक क्रान्ति द्वारा आधिपत्य 
वंचित किया जायगा, तथापि वह खोई हुई राजनीतिक और आर्थिक शक्ित को पुनः पाने के 
लिए यतन करेगे ।” छेनिन का कथन है, “प्रत्येक भीषण ऋन्ति में शोपकों का, जो कि अभी 
बहुत लम्बे अरसे तक ोपितों की अपेक्षा अधिक लाभों का आनन्दोपभोग करेगे, एक छम्बा 
और जबरदस्त विरोध होता है ।/ 
इसलिए साम्यवाद की प्राप्ति मे प्रथम चरण छेनिन के कयतानुसार श्रमिकों का 
/अधेराज्य” होगा । छोक-प्रिय भाषा में हम इसे सर्वेहारावादी की ऋन्तिकारी तानाशाही 
का नाम देते है । यह नयी व्यवस्था वर्ग-सगठन है और यह क्रान्तिकारी कार्यकारी वर्ग के 
प्रतिनिधि रूप में कार्य करेगी। सर्वहारावादी व्यवस्था-निर्भाण और विनाश के कार्य को 
ग्रहण करेगी। जिस प्रकार पूजीवाद का विनाश एक सगठित आघात में सफल नही हो सकता, 
इसी प्रकार, पूजीयाद से समाजवाद की दिद्ष। में परिवर्तन धीरे-धीरे किया जायगा। साम्य- 
ब़ादी घोषणा के अनुसार जिन तात्कालिक उपायों को ग्रहण किया जायगा, वह यह हे : 
भूमि के निजी स्वामित्व का उन्मूछन, साख और वेकिग को राज्य द्वारा प्रहण कर छेवा, 
वाणिज्य का नियमन, .उत्तराधिकार के अधिकारों को रह करना,भारी प्रगतिशील करा- 
“रोपण , कारखानों मे छोटे बच्चों के श्रम की मनाही, और सभी को काम करने के समान 
दायित्व का प्रवत्तेन, जिससे सव भ्रकार के विश्येपाधिकारो का अन्त हो जाय । इन उपायो 
का उत्पादन के अन्य क्षेत्रो में भी सावंजनिक स्वामित्व के किक विस्तार द्वारा अनुकरण 
किया जायमगा | वस्तुतः पूजीवाद का विनाञ्न ही समाजवाद का निर्माण है और अन्तवः 
साम्यवादी समाज का निर्माण हो जायगा। 
बहुधा यह प्रतिपादित किया जाता हूँ कि सर्वहारा को तानाशाही की उत्तत्ति से 
राज्य को सर्वेशवितमान-शक्तिया प्राप्त हो जायगी । कितु साम्यवादों यह उत्तर देते हे कि 
जब समाजवादी ऋति हो जायगी; तो .यज्य का अस्तित्व नही रह जायगा। जैसा कि एजल 


५१० राजनीतिक वित्ञाव के सिद्धान्त 


कहता है, जब सर्वहारा-वर्ग राज्य की शकिद को हथिया लेता है, तो “वह सव वर्ग-मत-मेदों 
और वर्ग-द्वेपों का अन्त कर देता है, और फलस्वरूप राज्य रूप में राज्य का जन्त हो जाता 
है।” इसलिये मास और एंजल के मतानुसार सर्वहारा-राज्य निरंकुश राज्य नहीं है, और 
उसका आशय उसकी शोभा नहीं होता । यह समाजवाद का निर्माण करने के लिये एक . 
जनतांत्रिक राज्य है, और ज्यों ही उसका उद्देश्य-पूर्ण हो जाता हैं, त्यों ही उसका लोप हो 
जाता है। इस प्रकार, राज्य लक्ष्य-पूति का एक साधन है और संक्रांतिकाल हो इसका चरण 
हैँ । ः 
ऋन्ति का उत्तर चरण (6 ?080-२८०ए0ए४०४००"ए 50886 )--चुजुजाओं 
को एक वार दवा देने और पुंजीवादी प्रणाली के सब दूपणों तथा अवशेपों का उत्मूलत 
हो चुकने पर राज्य की आवश्यकता का अन्त हो जायगा। यह निरर्यक वन जाता है और 
फलतः उसका परित्याग' करना हो होगा । जब संपूर्ण समाज एक स्तर पर आ जायगा, 
तो प्रत्येक समग्र सामाजिक कल्याण के लिए अपनी सर्वोक्ष्च योग्यतानुसार अंशदान कर 
सडेगा और स्वतंत्रतापूर्वंक अपनी आवश्यकताओं की तुप्टि करेगा । सार्वजनिक व्यापार 
के कार्य-व्यवहार के लिए स्वेच्छा संघों के स्वत्तन्त्र समाज राज्य की जगह ले लेंगे । “यही 
वह समाज होगा, जिसका उदय इस तथ्य को प्रमाणित करेगा कि ऋान्तिकारी युग का 
अन्त हो गया है, और यही वह पूर्ण स्वतन्त्रता के राज्य की क्रियाशीलता है, जिसके लिए 
बराजकतावाद कार्य करता है ।” 

जराजकतावादी धर्म की बुराई के रूप में निन्‍दा करते हें, क्योंकि यह दूषित संस्थाओं 
की स्वीकृति देता है, और यह मनुप्य के अधिक अच्छे स्वभाव के साथ असंगत-है । वकुनित 
का कथन है कि धर्म का उपयोग जान-बूझकर ऐसे छोगों द्वारा किया जाता है, जिनके 
आर्थिक और राजनीतिक स्वार्थ होते हें और जो अपनी श्रेप्ठता की स्थिति को मान्यता देना 
चाहते हैं ।” यह माचवता के वास्तविक विश्व में महत्वपूर्ण प्रइनों से मनुष्य की रुचि और 
यत्न को भिन्न दिशा में वदल देता है; अपनी काल्पनिकता, भाग्यवादिता और विश्वास 
का विकास करता है; और उसके तर्क तथा जन्तदुष्टि को नप्ट कर देता है।” बकुनिन सुझाव 
देते हैं कि घामिक विश्वास को विज्ञान और ज्ञान, और “भावी दैवी न्याय की कल्पना को 
वर्तमान मानवी न्याय की वास्तविकता” द्वारा प्रतिस्थापित करना चाहिए । 

मार्क्स के समाजवाद की यह पराकाष्ठा है। एंजल के कथनानुसार जब समाजवाद 
की प्राप्ति हो जायगी मनुष्य जाति “आवश्यकता के साम्राज्य से स्वतंत्रता के साम्चांज्य पर 
आरूढ़ हो जायगी ।” मास का ऐसे स्वतंत्र और समय व्यक्तियों में रच थी, जिनके पास 
आध्यात्मिक और सामाजिक स्वतंत्र विकास के लिये समय तथा अवसर हो । अतः बघि- 
काश अन्य राजनीतिक सिद्धांतों के ध्येयों के समान मार्क्स का समाजवाद आमूल चुधार- 
वादी था, जिसका उद्देश्य ऐसा सामाजिक स्वरूप छाना था कि “जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का 
स्वतेत्र और पूर्ण विकास ही शासन का सिद्धांत होगा ।” 


रे ; जराजकतावाद 
( 5क्कटपेडया ) . 
मराजकताबाद की उत्पत्ति (स्ाटएु०ा०६ 0#थ८मंड ) --अराजकठा-. 


राज्य-कार्यक्षेत्र के सिद्धान्त (२) प्र 


बाद के सिद्धातानुसार किसी भी रूप की अधिकारूशक्ति अनावश्यक एवं अनुचित हं। 
राज्य को समुदाय की सरकार में वियोजित शक्ति की मूतिमत्ता माता जाता है। अराज- 
कतावादी मत में स्वाधीनता सर्वोच्च है किंतु स्वाधीनता राज्य और उम्रकी वह सारी 
व्यवस्थाएं नप्ट कर देने से प्राप्त होती हैं, जो व्यक्तियों पर शक्तिपूर्ण नियंत्रण करती 
है। अतः, अराजकतावादी राज्य और उसके सभी साथनों से मुक्त होना चाहेगे कि जो 
शक्ति के प्रतीक है सतों 
इस दृष्टि से अराजकृताबाद कोई नया सिद्धात नही है। प्राचोन ग्रोस के कुछ संतों 

में राज्य-अधिकार-शक्ति की नैतिक एवं सामाजिक वँघता के बारे में आपत्ति की थी और 
उनका मत था कि अच्छा जीवन केवल ऐसी सामाजिक अंवस्या में प्राप्त किया जा सकता 
है, जिसमें मनुष्य भामाजिकता और न्याय की प्राकृतिक भावनाओं के प्त्युत्तर मे स्वतंत्रता- 
पूर्वक कार्य कर सके ।” मध्य युग मे राज्य ने जो प्रतिवन्‍्ध छगाए थे, उनके बारे में विभिन्न 
धर्मों नें रोप भी प्रकट किया था। उनकी घारणा थी कि न्यायपूर्ण और व्यवस्यित कागरिक 
जीवन के लिये धर्म की व्यवस्था पर्याप्त गारंटी है और अपने धार्मिक विश्वास में संयुक्त 
मनुष्यों को सरकार की और से किसी प्रकार के प्रतिवध के विना कैवल उसी विश्वास के 
नियंत्रण में जीवन विताने देना चाहिये। हर देश के अनेक कवियो और दार्शनिको ने समय- 
समय पर राज्य की दमनकारी शवित के बारे से चर्चा की हूँ और उन्होनें स्वाधीनता के 
उस स्वतंत्र वातावरण की चाह को हूँ, जो न्याय, सुखद, और स्वतत्र सामाजिक जीवन के 
लिये सर्वोत्तम चुनियाद है। सनहवी और अठारहबी झताब्दियों में तो राजनीतिक 
अधिकार-शवित का तिरस्कार और भी ज्यादा सामान्य हो गया था। उस काल में स्वतत्रता 
और समता के लिये मनुध्य भी प्रबल इच्छा ते उसे निरकुश शासकों से सधय करने पर 
आमादा कर दिया। उत्नीसवीं सदी के व्यक्तिवाद ने भी राज्य को अनिवार्य दूषण मामतें 
हुये उसकी निन्‍्दा की ॥ उसने राजनोतिक अधिकार-शक््ति के न्यूनतम प्रयोग का समर्थन' 

किया, जिससे व्यक्ति को अधिकतम स्वाधीनता प्राप्त हो मके । 

कार्ल माक्स और उसके अनयायी समाजवादी राज्य और उसकी यात्रिकता को घोपण' 

का साधन मानते हैं, क्योकि समुदाय का एक भाग अपने साथियों से उनके श्रम के न्यायपूर्ण 
पुरस्कार को छीन लेने में सफल हुआ। अतः, समाजवाद का सिद्धांत राज्य और समाज 
के उस पूजीवादी आकार के विरुद्ध विद्रोह है, जिसका वह पोषण करता है। आधुनिक 
अराजकठावाद भी आशिक कौर नँठिक आवारों प्र पूजोवाद का कलक है, और इस 
के व ावापो मर 054 2 पहलू हैं। अराजकतावादी मूछत: कार्र माक्से 
गु र्‌ उन्हे हक दी समाज को नप्ट करने तथा भूमि एवं पूजी का 
स्वामित्व समुदाय को सॉंपने में उसके साय मिलकर काम किया था। किन्तु काल माक्स 
और वकुनिन का उन दिवियों के बारे में ठीव्र मतमेद का, जिनके दारा वर्यहीन और राज्य- 
दोत समाज का निर्माण हो सकता था। काले माक्स और उसके अग्रेज तथा जन अनुयायी 
उस ऋतिकारी-्वस्थ में राज्य को विधमानता को एक महत्वपूर्ण स्थिति मानते थे, जिसमें 
मूजीवाद नप्ट किया जा चुका होगा। दूसरी ओर, वकुनिन के नेतृत्व में छेटिन +» पते 
विचार या कि स्वतंत्र रुत्याओं के विकाय के व्यि कियो भी रूप में हि 
में राज्य को स्विस्ता अत्यधिक हानिकारक हो 2 में और किसी भी चरण 
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अनुयाबियों के लिये न तो संक्रांतिकाल में कोई राज्य का कोई उपयोग था और न ही 
उस समय जब कि सामाजिक व्यवस्था स्थापित हो चुकी होगी । 
तदनुसार, वकुनिन और उसके साथियों को १८७२ में अ्तर्राप्ट्रीय संगठन से 
मिकाल दिया गया और उन्होंने अपना अरूग संगठन बना लिया | इसके वाद बकुनिन ने 
अपने विचारों को निश्चित रूप प्रदाव किया और उसके मत ने, जो अराजकतावाद के नाम 
से विव्यात है, राज्य को सामाजिक ऋांति के साधन रूप में रदू कर दिया । 
बकुनिन का अंशदान ((/0ग्रापर0प्रा00 0 896077)--जिन्त रुप में मार्क्स 
को आधुनिक समाजवाद का संस्थापक मावा जाता है, उसी भाव में वकुनिन को नवीन 
और अराजकताबादी तमाजवादं का संस्वापक माना जा सकता हैं। जो भी हो, वकुनिव हमें 
क्रमवद्ध और नियमित सिद्धांत समूह प्रदान नहीं करता । यह कार्य उसके अनुवाबी कोवा- 
टकिन के लिये छोड़ दिया गया था कि वह नव-अराजकतावाद के सिद्धांत का सब भांति 
सुधार करे और उसे दार्शनिक रूय में उपस्थित करे। | 
वकुनिच ने अराजकृताबाद के अपने सिद्धांत को वैज्ञानिक आवार पर स्थापित 
किया । उसका तके था कि मनुष्य का संयूर्ण चिकास उस अवस्था से हुआ है, जिसमें पाशविक 
प्रवृत्तियां और शारीरिक निरोब मनुष्य के आचरण का उन अवस्थाओं में नियंत्रण करती 
हैं, कि जहां पूर्ण स्वाधीनता और आदर्श सुख प्रसारित होता है। किसी भी रूप की राजनी- 
तिक अधिकार-शक्ति, निजी संपत्ति, और धर्म को वह मनुप्य के विकास की निम्नस्तर 
अवस्थायें मादता था, क्योंकि ये सत्र किसी-व-किसी रूप में “शारीरिक इच्छाओं. 
और भयों के साथ जुड़ी हुई हैं; निजो संपत्ति मनुष्य में भौतिक पदायों को अभिरुचि 
उल्पन्न करती है, राज्व अपनो भौतिक परिवद्धता द्वारा निजी संपत्ति का समर्वत करता हैं, 
धर्म राज्य और संपत्ति दोनों की रक्ा करता हैँ, जौर यह मनुप्य की भौतिक-सुख की 
इच्छा और मृत्यु के वाद नौतिक-यातना संबंधी उसके भय को भी आकर्यक जान पड़ता 
हैं ।”१ निजी संपत्ति, राज्य और धर्म को ये व्यवस्थायें, जो प्रारम्भिक स्वरूप की विलक्षण 
अभिव्यक्ति हू, वकुनिन के अनुसार मानव-विकास के प्राकृतिक नियमों के कार्यकारी होने 
के फलस्वरूप अन्ततः लोप हो जायंगी। | कट 
राज्य के प्रति वकुनिन का दृष्टिकोण स्पष्ट एवं दृढ़ है। अपनो पुस्तक “गाड एंड 
दि स्टेट” में वह कहता है, “राज्य समाज नहीं है, यह केवछ उसका ऐतिहासिक रूप हैं, 
जितना यह नृञ्ंस है उतना ही जविच्वारी भी है । सव देशों में ऐतिहासिक रूप में इसका जन्म 
राष्ट्रों की आव्यात्मिक कल्पना द्वारा रचित देवताओं के साथ हिंसा, छूट-खसोट अर्थात 
युद्ध और विजय के संयोग से हुआ था। जपने उत्पत्ति-काल से लेकर वत्तमांन समय तक 
यह निर्दय शक्ति और विजयी अस्ताम्यता की दैवी स्वीकृति का रूप धारंण किये हुये है ।” 
उसका मत है कि निरंकुशता राज्य का सार है, भले ही वह किसी भी रूप की हो) राज्य की 
दमनकगरिता के दंभ को छिपाने के लिये जनतंत्र और घरेलू विधियां महज एक पर्दा हैं । 
आशिक हूप में शक्तिश्ञाली वर्ग जपनी राजनीतिक चालों के शतरंज पर आथिक रूप में 
डुर्वेल वर्गों को नियोजित करके अपने हितों के लिये सरकार की यांज्रिकता मनचाहे ढंग से 
_मोड़ छेते हैं। इस अरकार, निजो संपत्ति को प्रणाली, “राज्य के अस्तित्व और परिणामों 
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की आधारशिछा है . . छासो श्रमिकों के लिये यह आधिक थाश्रय, का देने बाछे श्रम, 
अज्ञान, और सामाजिक तथा आध्यात्मिक स्थिरता का कारण बनतो है; कुछ थोदे से 
सपत्तिवानों को यह भौतिक सुख के लिये अर्यहीन ऐडवर्य और विशिष्ट अवसर तथा 
कलात्मक और मानसिक मनोरजन प्रदाद करती हूँ ।” 

दमनकारी आर्थिक अवस्था की स्थिरता के अतिरिक्त राज्य का अनिवार्य दोष यह्‌ 
हैं कि इससे मनुष्य मेतिक और बौद्धिक रूप में विक्ृत हो जाता है। वकुनिन की “परमात्मा 
और राज्य” (500 & 88866) नामक पुस्तक का एक अश इससे अधिक स्पष्ट कर देता 
है| वह कहत्ता है, “राज्य एक अधिकार-शक्ति हैं; यह शक्ति है; यह शक्ति का आडंबर_ 
और मोह हैं। यह अपने-भापकों आत्मसाते नहीं करता; यह परिवर्तन का इच्छुक नही 
-»-। यहां तक कि जन यह अच्छाई के विषय में आदेश करता हूँ, यह वाधा उत्पन्न करता हैं 
और उसे विक्ृत कर देता हैँ, इसका कारण केवल यही हैँ कि वह्‌ इसका आदेण करता है, 
और क्योकि हर आदेश स्वाधीनता के लिये वँध विद्रोह को उत्तेजित करता हैं; और 
वयोकि वह अच्छाई, जिस क्षण से उसका आदेश दिया जाता है, सच्ची नैतिकता, अर्थात 
भानवो नैतिकता की दृष्टि से, और मानव-सम्मान और स्वाधीनता की दृष्टि से दुषण या 
बुराई बन जातो हैं। स्वाधीनता, नैतिकता और मनुप्यो के मानव-सम्माव का समावेश 
इसमें हैँ कि वह अच्छाई इसलिये नही करता कि उसका आदेश किया गया है बल्कि इसलिये 
कि वह उसकी धारणा करता हूँ, उसकी चाह करता हूं और उसे प्यार करता हूँ ।” वकुनिन 
के अनुसार राजवीतिक अधिकार-शक्ति उन लोगो को अनैतिक और पतित कर देती हैं, 
जिन्हें शक्ति का प्रयोग करना सौपा जाता है। शक्ति मद उत्पन्न करने वाली है और उत्कृष्ट 
प्रवृत्ति वालो को भी भ्रप्ट कर देतो हैं और जव एक बार शब्ति हाथ में आ जाती है तो वह्‌ 
उसे किसी भी मूल्य पर स्थिर रखना चाहते हे । उनमें उच्चता को भावना भर जाती है । 
“जो लोग शक्ति का प्रयोग करते है, उनमें वधुत्व और सहयोग को प्राकृतिक भावनाएं 
शासनाधिकार को परप्पराओं, वर्ग-मतर्भेदो और सार्वजनिक पद के हितों के छिये व्यक्तिगत 
कल्याण की वलि द्वारा उपजती है। इस प्रकार राज्य थोड़ो मे से तो अत्याचारी और वहुतो 
में से दासया आश्रित पैदा करता हे ।” 

बकुनिन धर्म को एक वुराई मानते हे, क्योकि यह दूषित व्यवस्थाओं की स्वीकृति 
प्रदान करता है. और यह मनुप्य की सदु-प्रकृति के भी प्रतिकूछ हैं। जिन छोगो के पास 
आधथिक और राजनीतिक विशेषाधिकार हे, वह अपने निहित स्वार्यों के विस्तार 
और अपनो अस्वाभाविक श्रेष्ठता को पवित्र बनाने के लिये उसका प्रयोग करते है ६ 
“मानवता के वास्तविक जगत में जो महत्वपूर्ण मामले हे, उनसे मनुप्य को अभिरुचि 
और यत्ल को यह विमुख करता है; इसको मूखंता, म्रम, और दृढ़ता का यह विकास करता 
हैं; और उसके तर्क तथा अन्तःकरण को आवृत्त कर छेता है ।” ऐसी अवस्था मे वकुनिन 
प्रतिपादित करता हैँ कि धामिक विश्वास को विज्ञान ओर ज्ञान द्वारा विस्थापित कर 
देना चाहिए, भविष्य की देंवी-न्याय की कल्पना का वर्तमान मानव-म्याय को वास्तविकता 
द्वारा उन्मूलन करना चाहिए।” 

ऋषॉटकिन का अंशदान (ए०7परपप०॥ ण' (0070प7)-सोबर 
ऋषॉटकिन (१८४२-१९२१) नवीन अराजकतावाद का वैज्ञानिक व्यास्याता ई और 
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उसने अंपने सिद्धांतों को विकासात्मक और ऐतिहासिक रूप प्रदात करने की चेष्टा 
की हैं। उसकां मत थ्रा कि विकांस के नियम पशुओं और उनके समूहों पर और मनुष्यों 
तथा मानव-समाज पर समान-रूप में ही लाग होते हैँ । क्रापॉटकिन ने प्राकृतिक विकास के 
दो चरणों पर स्पष्ट जोर दिया है । प्रथम यह है कि एक व्यक्ति के जीवन संबंधी सामान्य 
क्रम में महत्वपूर्ण शक्तियां: व्यवस्थित ढंग से कार्य करती हैं । लेकिन जब इनमें हस्तक्षेप 
किया जाता है तो उनमें संघर्प उत्पन्न हो जायगा। शुरू में यह हस्तक्षेप संचयी भाव ग्रहण 
कर सकता है, किन्तु अन्ततः घारणाहीन प्रतिरोधी शक्ति का कारण बन जाता हूँ । यह्‌ 
प्रतिरोध स्वाभाविक विधियों को उनके सामान्य क्रम में लौटाने के लिये आवश्यक साधव 
के तौर पर न्यायपूर्ण ठहराया ज़ाता है। सामाजिक जीवन में भी प्रगति की रफ़्तार मंद 
और क्रमिक है और स्वाभाविक विकास का क्रम सरल्तापूर्वक अपने मार्ग पर चलता है । 
लेकिन सामाजिक विकास के सामान्य क्रम को निजी हितों के लिये “स्वार्थ-निहित 
विरोध” द्वारा अवरुद्ध किया जा सकता है | ऐसे अवसंरों पर ऐसी महान घटनाओं की 
आवश्यकता होती है, जो इतिहास के तत्कालिक क्रम को भंग करदें और मनुप्य-समाज को 
पुरातन ऊबड़-खाबड़ मार्गों से हटाकर नये मार्ग पर आरूढ़ करें।” 

द्वितीयं और अधिक महत्वपूर्ण कापॉटकिन के विकासात्मक सिद्धांत का मत वह 
मुख्यतम भाग है, जो पशुओं और मन॒प्यों के प्रतियोगात्मक गुणों से भिन्न रूप में सहकाहिता 
द्वारा विकास-कार्य में योगदान करता है । उसकी धारणा थी कि जीवधारी विकास का 
नियम मुख्यतः पारस्परिक सहायता का नियम है, संघर्ष का नहीं । उसका तर्क था कि 
पारस्परिक सहायता का नियम अपने-आपको सामाजिक जीवन में और साम्यता, न्याय 
और सामाजिक ऐक्यता के सिद्धांत में प्रकट करता है। यह इस भावना को उत्तन्न करता है, 
दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो, जैसा कि तुम उसी दशा में होने पर अपने तईं करते। 


सामाजिक विकास के लक्ष्य की प्राप्ति के लिये सामाजिक आचरण का यह सुनहरी नियम 


आवश्यक शर्ते है । 
तो फिर, सानव-समाज की प्रगति में कौन-सी वाधांएं हैं ? क्रापॉटकिन तीन बाधाएं 
बतलाता हूँ : राज्य, संपत्ति और धर्म । 
| क्रापोटकिन का मत था कि राज्य में किसी प्रकार की स्वाभाविक ,या ऐतिहासिक 
न्यायंता नहीं है। इसकी अभी हाल ही में उत्त्ति हुई है। राज्य और उसके नियमों का 
केवल तभी आविर्भाव हुआ है, जब समाज दो विरोधी और विरोधी आशिक वर्गों में विभा- 
_ जित हुआ, जिनमें एक अन्य का झोपण करने वाला वना | अब इसकी विद्यमानता उन संपत्ति- 
स्वामियों की अल्पसंख्या के हितों की रक्षा करने के लिये है, जिनके हाथों में सरकार 
का प्रवेध हैं और नियमों के प्रति आज्ञाकारिता उस दमनीय शकित द्वारा प्राप्त की जाती 
हैं, जिसका प्रयोग शासन करने वाली - अल्पसंख्या करती है | मूलतः, राज्य मनुष्य 'की 
स्वाभाविक सहकारिता प्रवृत्ति का विरोधी है। यह मनुष्य के जन्मजात गुणों के 
विपरीत है, क्योंकि वह अपने गृणों की इच्छानकल क्रियाशीलता द्वारा बढ़ता और विक- 


'सित होता है । निरोधों और वस्धनों की यदि आवश्यकता ही हो तो वह स्वतः ही लागू 


. करने होंगे। “इच्छानुसार कार्य करने वाले लोग, घरेल लटेरों और विदेशी आक्रमणों से 


अपनी रक्षा कर सकते हैं; इतिहास बतलाता है कि नागरिक सेनाओं द्वारा आक्रांता . 


है अजजअजजज-+ज+ जी. +...0ह....... 


राज्य-कायक्षेत्र के सिद्धान्त (२) प्र 


सेनाएं हमेशा पराजित हुई हैँ और जन-उद्देको ने ऐसे आक्रमण का अधिक प्रभावशाली 
ढय से मुकाबला किया हैं। न ही सरकार घर में दुप्ट-प्रकृति मनुष्यों से हमारी रक्षा करने में 
सफल हुई हैं; कारागार बुराइयों को रोकने के वजाय फंछाने के अधिक सापन हूं. . - . » - 
सरकार के सास्कृतिक और सुधार के कार्य खोखले हें । जब मनुष्यों को उनकी आधिक 
दठ्या राजनीतिक निर्मरता से मुक्त कर दिया जायगा, तो शिक्षा और दान दोनो के लिये 
जो भो चाहिए होगा, उसकी स्वेच्छया कार्यकठाप द्वारा पूति हो जायगी ।” 

इसी प्रवाह में ऋ्रपोंटकिन ले निजी सर्पत्ति को मो निन्‍दा को हूँ । उसका कहना हे 
कि उत्पादन उन सब व्यक्तियों के सामूहिक सहकारिता यलो का परिणाम है, जो प्रत्यक्षतः 
या अप्रत्यक्षतः उत्तादन-कार्य में नियोजित है । इसके अलावा, विद्यमान उद्योग का मूल्य 
विगत कई सदियों की खोजों, अन्वेषणों तथा थम जमा विभिन्न एवं विसरे हुये वर्तमाव 
मनुप्यन्ममूहों का सचित परिणाम हूँ । 

“विज्ञान भौर उद्योग, ज्ञान और प्रयोग, नई खोजो के लिये अन्वेषण और अनुभूत 
सकता, मानसिक रूप में और हस्तकौमल में चतुर, मानसिक एवं शारीरिक रूप में धरम 
झील--सव मिलकर कार्य करते है। हर अन्वेषण, हर अग्र-गत्ति, और मानवन्समृद्धि की 
राष्रि में हर वृद्धि के अस्तित्व का कारण भूत और वर्तमान का झारीरिक एवं मानसिक 
अयक-श्रम हैं। तो फिर कोई किस अधिकार से यह कह सकता है, “यह मेंय है, तेरा 
नही ।” न्याय के विरुद्ध यह एक जपराघ है कि छोगों की एक रूघु पत्पसख्या वर्तमान 
और मूतकाछोन मनुव्यन्समूढीं के सामूहिक यत्वो द्वारा उत्पादित सयुक्त पूजी के प्रधान 
छाभों को हमिया छे। है 

उपरात, क्रापोंटकित निजी संपत्ति के परिणामों को प्रकट करते हैं। आगे वह स्पष्ट 
करते हूं, “जनता में अभाव और दरिद्धता, है, छास्रो वेरोजगार है, विछम्बिव उत्तपं के 
बच्चे हूँ, किसातों के लिये ऋण है; और योडे-से धनवानों में फिजूठखर्चों, आ्डवर,आ वस्य, 
ऐश्बर्यों के पीछे मारे-मारे फिरने, समाचार-पत्रों को विक्ृत करने, और युद्ध को उत्तेजना 
देने की भ्रवृत्ति है।” कितनी वास्‍्तविक और सत्य स्थिति है । बढुतो के छिये इस दरिद्रता 

ओर थोडों के लिये इस समृद्धि को क्पॉटनिक उस दाजनोतिक प्रणालों से जोडते है, जो 
निजी संपत्ति को रक्षा,के लिये कार्य करती हैँ । कर बने है 
बकुनिन,फै समान ही क्रापॉटकिल ने वैज्ञानिक और धा्मिक आवारा पर वम को 
अस्वीकार किया है। उसने कहा कि धर्म या तो आदि-युग को कत्यना है, और तदनुसार 
प्रकृति के विश्तेषण की एक मद्दी चेप्टा हैँ, अबवा, “यह आवार संबंधी एक प्रणादी हैं, जो 
जनता के अन्नाव और मूढ़ विश्वास को आकर्षक छयने के द्वारा उसमे उमर अन्याय को 
सहन करने की भावना उत्पन्न करती हूँ, जिससे वह वर्तमान आधिक तथा राजनीतिक 
प्रवन्धो के अधोन.पीड़ित हूँ।” क्रापॉॉटकित अन्वव करते हैं कि धर्म का आशय उस 
सामाजिक नैतिकता से है जो खाव-वाव रहने वाले छोयो मे इच्छानुमार विकास 
करती है (उसका विश्वात है कि ऐसा स्वाभाविक धर्म इन आय में किसी भो समाज के 
डिये अत्यावद्यक है कि कोई मी उनाज ऐसी तैतिक आदत तथा नियमो के बिना जीवित 
नही रह सकता, जो बाउ-लेन्आप विवित हो जाव, और जिनके फलस्वरूप मनुष्य एड 
दूसरे के हितों का मान करें, और एक दुसरे के मब्दों पर भरोसा कर सके। उसका मन हैं 





५११६ राजनीतिक विज्ञान के सिद्धान्त 


कि इस प्रकार की नैतिकता नियमित धार्मिक मंतब्यों से पुर्वकालिक एवं स्वतंत्र हैँ), इस 
प्रकार की नैतिकता सच्ची नैतिकता है और यही जीवित रहती: है जबकि रोत्यागत धर्म 
और दर्शन को प्रणालियां नष्ट हो जाती हैं। | 

अराजकताबाद फी बविधियाँ (2७४(८६३०व$ 06 :7७7०पा570) --बकुनिंव_ 
और क्रापॉटकिन के अनुसार थराजकतावाद का ध्येय विकास और कांति दोनों के द्वारा ही 
प्राप्त किया जायगा। यह धारणा की जाती है कि सामाजिक विकास की प्रवृत्ति अराजकता- 
चादी ध्येय की दिश्ा में अग्रसर है। किन्तु इतना ही पर्याप्त नहीं हैं । करापॉटकिन का कहना हैं 
कि इस विकास से क्रांति का उदय होना चाहिए । एक देश की क्रांति. सामान्य योरोपीय 
ऋति का रूप धारण कर लेगी, जो संभवत: तीन से पांच वर्ष तक रहेगी । यह ऋति अपने 
' प्रथम चरण में विध्वंसक और हिसक होगी । इसका आशय उस सारे का विध्वंस होगा, 
जिसे सामान्यतया सार्वजनिक व्यवस्था के भाव में ग्रहण किया जाता है; वि्यमाव गवनरों 
को उनकी राजनीतिक अधिकार-शवित के पदों से हटा दिया जायगा, कारागार और किले 
ढाए जाय॑गे, सेवायें भंग की जायंगी, पुछिस का खात्मा हो जायगा, अदालतें और दफ्तर 
नहीं रहेंगे। “इस सारी बेहुदगी का जड़ोस्मूछलन करने के लिये एक भयानक तूफान की 
आवश्यकता हू, जिससे मृतप्राय आत्मा में चेतना का संचार हो सके और जिससे मानवता 
को फिर से वह निः्झा, स्व-मिरोध और पराक्रम प्राप्त हो सके, जिसके अभाव में समाज 
सारहोव और अस्त-व्यस्त होकर घराशायी हो जाता है ।/ वकुनित रक्तपात को उन लोगों 
की मूर्खता के परिणामस्वरूप न्याय्य ठहराता है, जो “उन लोगों की प्रतिकार की भावना 
का, जिसे वे अपने उत्कर्ष के प्रयम क्षण में अपने प्रथम आक्रांताओं के प्रति अनुभव करेंगे, 
प्रतिरोध करेंगे ।” 

राजनीतिक अधिकार शक्ित के भंग हो जाने के वांद छोग निजी संपत्ति का नाश 
करने निकलेंगे, किसान भूमिपतियों को, श्रमिक कारखावेदारों को खबेड़ेंगे, जिन लोगों 
के पास पर्याप्त आश्रय-स्थल नहीं, वे फालतू पड़े स्थलों में आश्रय लेंगे। यह हो जाने पर 
विशुद्ध स्वेच्छा से समाज के रचनात्मक पुन्निर्माण का कार्य आरम्भ हो जायगा। क्रापोट- 
किन का कहना है कि किसी प्रकार की सरकार की स्थापना, भक्ठे ही वह संक्रांतिकाल में 
तानाशाही रूप की ही हो, का अर्य क्रांति की हत्या होगा । “यदि एक बार राज्य को 
भंग .करना शुरू हो गया है, यदि एक बार दमन की यांजिकता दुर्वऊ होना शुरू हो 
गई है, तो स्वतंत्र व्यवस्थाएं स्वतः ही बनने छग्रेंगी । जब सहयोग को सरकार द्वारा नहीं 
दूंता जाता तो स्वाभाविक आवश्यकताएं स्वेच्छया सहयोग द्वारा पूरी होने छूमग्रेंगी। 
राज्य को प्राजय और स्वतंत्र समाज का उदय अवश्ेयों पर होगा ।” 

अराजफतावादी समप्ताज का संगठन (()7ए 75007 ० (९ #पक्षएंएं5६ 
500 ं८:५)--बकुनित की रचनाओं में हमें समाज का वह स्पष्ट चित्र नहीं दिखाई देता, 
जिसकी वह कल्पना करते हैँ । दूसरी ओर, क्रापॉटकिन अराजकतावादी समाज के संगठन 
की अस्पष्ट व्याख्या करता है । जब राज्य का लोप हो जायगा तो जाति, रंग, राष्ट्रीयता या 
विश्वास के भेद विना उसकी जगह स्वतस्त्र समाज की स्थापना की जायगी। इस प्रक़ार के 
समाज में मिलकर रहने वाले मनुष्य सरकार की अधिकार-शवित द्वारा मिले हुए नहीं रह 
पायंग । इस समाज के प्रत्येक व्यक्ति को समान शर्तों पर अपने श्रम के परिणामों का आनंद 


ल्‍ 


राज्य-कार्यक्षेत्र के सिद्धान्त (२) प्‌र७ 


लेने और श्रम करने की स्वीकृति होगी । समान छ्य के लिए कार्य करने वाले व्यवित- 
समूहों में मिल जायेंगे और ये समूह वृहद्‌ व्यवस्थाओ की रचनाएं करेंगे । “सर्वत्र व्यवस्था 
के साथ व्यवस्थाओं का जटिल जाल होगा और वाध्यता कही नहीं होगी--यहो बह 
सामग्री है, जिसके आधार पर अराजकतावादी समाज का निर्माण होगा ।" वास्तविक 
इच्छाओं और आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न मुद्दे के छिए ये व्यवस्थाएं और समूह हीगे 
और सभी व्यवस्थाएं (सभाएं) स्वेच्छवा अनुवंधों द्वारा बनाई जायेगी । स्थानीय-सभाएं 
बड़े क्षेत्रीय संगठनों मे मिल सकेगी बद्वतेंकि प्रत्येक चरण पर किसी प्रकार की बाघ्यता न 
हो । प्रत्येक समूह के अन्दर स्वेच्छा या स्थापित न्यायारूय होंगे, जो' मध्यस्थता द्वारा 
झगड़ो का निर्यय करेंगे । वस्तुतः, अराजकतावादियों का विश्वास है कि समाज-विरोधी 
प्रक्रियामों की उत्तेजना का प्रश्न ही नही होगा, बयोकि नव-सामाजिक व्यवस्था स्वतन्त्रता 
और न्याय के आधार पर स्थापित होगी । जब और जहां व्यक्ति सभा-विरोधी भावना से 
कार्य करेंगे, “नैतिक प्रभाव और सहानुभूति द्वारा हस्तक्षेप उनका दमन करने के लिए पर्याप्त 
होगा। बहुत ही कम अवस्थाओं में, जहा यह तरीका प्रभावकारी नही होगा, विभिन्न समूहों 
से बहिप्कृत करने का भय अयवा या तो व्यक्तियों द्वारा शक्तिशाली हस्तक्षेप या असंगठित 
जन-प्रक्रिपा द्वारा हस्तक्षेप आवश्यक सुधार को पूत्ति कर देगा। 


जहा तक अराजकताबादी समाज के आधथिक संगठन का प्रश्न है, उस दिश्षा में पूर्ण- 
तया साम्यवाद होगा। भूमि और सव पदार्थों और उत्पादन के साधनों पर समाज का 
स्वामित्व होगा। क्रापॉटकिन इस सिद्धान्त को व्यर्थ ओर अकियात्मक मानते हे कि 
उत्पादनशील वस्तुऑं--मशीने, कारखाने, भूमि, कच्चे पदार्थ, यातायात के साधन-- 
का स्वामित्व तो समाज का होना चाहिए, जबकि पूर्ण वस्तुओ--मकान, वस्त, 
खाद्य, सामग्री--का स्वामित्व निजी होना चाहिए | उनका कहना हूँ कि “वह मकान, जो 
हमें आश्रय देते है, वह वस्त्र, जो हमारा तन ढकते हे, कोयला और गैस, जिसे हम जलाते 
हैं, खाना, जिसे हम खाते हैँ, कितावें, जिनसे हम शिक्षा लेते है, वह सव उत्पादन के लिए 
उतने ही आवश्यक और छाभपूर्ण हैं, जितने मशीने, कारखाने और कच्चे पदार्थ हे ।” 

भूमि तथा उत्पादत के अन्य साधन व्यक्तिगत रूप में या स्वतत्रतापूर्वक निर्मित 
सघों के रूप में कार्य करते हुए उन व्यक्तियों द्वारा अधिकृत होगे, जो उत्पादक 
के रूप में उनका उपयोग करने के इच्छुक होगे। तव प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आवश्यकता 
की सीमा के अनुसार पदार्थों के उपभोग में स्वतस्त्रतापूर्वक भागीदार होने की स्वीकृति 
होगी, वशतें कि उसने उत्तादन-यलो में पूर्णतया योग प्रदान किया है।इस भाति 
उपज के वही भागीदार होगे, जिन्होंने कार्य किया होगा और वितरण सेवा के आधार पर 
नही, प्रत्युत आवश्यकताओं क आधार पर किया जायगा | प्रत्येक श्रमिक को बाहुलय में 
से अपनी आवश्यकता की तुप्टि की स्वतन्त्र स्वीकृति होगी। दुर्लभ बस्तुओ को व्यक्तिगत 
आवश्यकताओं के अनुसार वाटा जायगा, और उसमें बच्चो, वृद्धों, अशक्तो और दुर्बछो को 
प्राथमिकता दी जायगी। इस प्रकार की उत्पादन और वितरण की प्रणाली के अधीन, अराज- 
कताधादियों का मत हू कि सव सतोप और पर्याप्तता के साथ सुविधापूर्वक रह सकेंगे। 
जब छौगो की सहकारी जीवन की विधियों में समुचित शिक्षित कर दिया हि प 
“जब असंतोष को उत्तेजित करने के लिए घनी और निर्धन मे असमानता नही होते 


हे 


५१८ ब राजनीतिक विज्ञान के सिद्धान्त 


उसे प्रज्वलित करने के लिए एकाधिकारिता का राज्य-सेरल्रण नहीं होता, तो हितों का 
संघर्ष अत्यल्प होगा, और कलह तथा अश्यान्ति के बहुत कम अवसर होंगे 
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[ अध्याय ५; २७ 
गांधोचाद 


(6कछफफ्रांडफ ) । 


गांधीदाद और गांधी भाग:--गांवीजी कोई भ्रतिप्ठित राजनैतिक दर्शनवेत्ता नहों 
थे जो एक नया राजनैतिक दर्शन वनाते और दुनिया को उसी दर्शन के अनुसार आंकते । 
वह एक साधारण पुरुष थे जिन्हें परिस्थितिया राजन॑तिक क्षेत्र में छे आईं। परन्तु जब 
वहू एक वार राजनैतिक क्षेत्र में वह जाये तो उन्होने जपनी सात्विक प्रकृति, अपने परिश्रम, 
अपने कुशल व्यावहारिक ज्ञान और अपनी सहृदयता से अपने उद्देश्य को वहुत्त ऊँचा 
उदाया। अपने आत्म-बछ और प्रवछ शक्ति द्वारा वह स्व विकास के बल पर महा- 
मानव बन गये और समस्त सश्नार उन्हें वेत्ता (706४), कमंठ (70067) और 
प्रवक्‍ता (54967) कहता है। उन्होने प्राचीन दर्शनों के अनुसार कार्य किया और 
सच्चाई पर आधारित कुछ मौलिक सिद्धातों का अनुसरण करके उन्होंने मनुप्य को उस 
विनाशकारी ओर कठोर स्थिति की अपेक्षा, जिसमे बहू अब तक रहता था, समाज 
की बेहतर व्यवस्था प्राप्त करने में सहायता की। उनका गुर राजनीति को स्वच्छ 
करना, मनुष्य के हृदय में फिर से प्रेम उत्पन्न करना, मनुप्य की स्वतंत्रता को 
फिर से स्थापित करना और पुरुषार्थ के महत्त्व को सिखाना और उसकी पुन.स्थापना 
करना था। 

गाँधीवाद इस प्रकार “सिद्धान्तो का, मतो का, नियमों का, विनियमों का और 
आदेशों का समूह नहीं है प्रत्युत वह एक जीवन-शली है । यह्‌ एक नई दिशा की ओर संकेत 
करती है अथवा मनुप्य की जीवन-समस्याओ के विपय में पुरानी दशा का पुनः स्थापन 
करती हूँ और वर्तेमान समस्याओ के लिए प्राचीन साधनों को प्रस्तुत करती हूँ।” * गाधीजी 
किसी वाद (77) के समर्थक नही । वाद ([97 ) का अर्थ एक विशेष सिद्धान्त हैं। गाधीजी 
अपने विचारों को कभी पूर्ण नही कहते थे । उन्होने अपने कार्यों को सच की खीज अयवा 
प्रयोग कहा हूँ ।१ गाघीजी ने कहा है परिवद्धता “एक भूत (प्र०008०४ा॥7) है ।” 
किसी सिद्धान्त ने उनके विचारो और कार्यों का पथ-प्रदशेन नही किया । उन्होने सदेव 
अपने मस्तिष्क को खुला रखने की चेप्टा की और बहुधा उनको स्वात्म से मतमेद रहा। 
उन में कोई दुष्परिवर्ततशीझता नहीं थी और वास्तव मे उनका जीवन एक अत-हीन 
प्रयोग था। गाधीजी ने स्वयं माचे १९३६ ई० में सओछी मे गाघी सघ के सदस्यो से कहा 
था, “गाधीवाद नाम की कोई वस्तु नहीं है और मे अपने बाद कोई सम्थदाय छोड़ना नहीं 
चाहता। में कभी इस बात का दावा नही करता कि मेने कोई तया सिद्धान्त चलाया है। मेने 
केवल अपने निजी ढंग से केल्द्रीय सच्चाइयों को अपने नित्यप्रति के जीवन और समस्याओं 
पर छागू करने की चेप्ठा की हूँ और वह मत जो मेने बनायें हे भोर वह परिणाम जो 
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प्र. राजनीतिक वित्ताव के सिद्दान्त 
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वाद बड़ी-बड़ी बातों से अपना गौरव प्रकट करते हैं, और विपरीत: इनमें वड़-बड़ें दोष 
भी हैं।” गांधीजी के विचार हंर प्रकार के धामिक, आथिक और राजनैतिक वादों पर 
समान रूप से लागू हो सकते हें । - 
 शांधीवादी दृष्टिकोण की पृष्ठभमिः--गांधीजी के दृष्टिकोण के बनाने में गीता 
का सबसे ऊंचा स्थाव है । १८८९ ई० से, जब सर्वप्रथम उन्होंने सर एडविन आर्नाल्ड 
गीता का अनुवाद पढ़ा था, गीता सदव उन के लिए आव्यात्मिक निर्देश की 
पुस्तक रही हूँ। वास्तव में यह उनकी प्रतिदिन की सच्ची पय-प्रदर्शुक रही है। गांधीजी 
ने कहा है, 'जब संदेह मुझे घेरे. रहते हैं, जब हतोत्साह मेरी ओर झांकंता हैं और जब मुन्ने 
क्षितिज में प्रकाश की एक किरण भी दिखाई नहीं देती तो में भगवत-गीता की ओर मुड़ता 
हूं और अपने आपको संतोष देने के लिए एक इलोक पा लेता हूं और अनंत चिताओं 
के समय भी मूसकराने ऊूगता हुं। मेरा जीवन वाह्य दुर्घटनाओं (77386फ%८४) से 
भरा हुआ हैं और यदि उन्होंने मेरे ऊपर कोई भी प्रकट चिन्ह नहीं छोड़ा तो चह 
गीता की ही शिक्षाओं के कारण है ।” गांधीजी मुख्यतः एक कमठ पुठप थे। गीता ने ही 
हैं ऐसा बनाया था। वह दक्षिण अफ्रीका में बीस वर्ष तक भारतीय अधिकारों के लिए 
लड़ते रहे और उन्होंने उन्हें प्राप्त कर छिया। उनका शेप जीवन सामाजिक, आथिक और 
राजनैतिक अन्याय के विरुद्ध अनवरत युद्ध हैं। उन्होंने भारत के लिए राजनैतिक 
स्वतंत्रता प्राप्त की और उन्होंने देश की सामाजिक और आधिक समस्याओं को सुल- 
झावे के लिए एक नया दृष्टिकोण उपस्थित किया। वह एक कर्मयोगी थे जिन्होंने फल की 
इच्छा के बिना लगातार परिश्रम किया । वह-गीता की शिक्षाओं के अनुसार कर्मंयोगी 
स्वायेहीन थे और उन्होंने गीता की शिक्षाओं का दृढ़ता से प्रयोग किया। गीता का 
उपदेश था :--- 
हे धनंजय ( अर्जुन ), तु विना स्वार्थ के योग में लीन सफलता, और विफलता का 
समान ध्यान रखते हुए कार्य कर । यही संतुलित भावना योग है । 
मानसिक सम-भावना केवल समस्त इच्छाओं का हनन और समस्त इच्छाओं का 
परित्याग करके ही प्राप्त होती है, वस्तुओं के परित्याग से नहीं। परित्याग या संन्यास 
फल प्राप्ति के छिए आंतरिक शांति और आध्यात्मिक शांति प्रदान करता हैं । गांधीजी इस 
बात से सहमत नहीं थे कि परित्याग के साथ युद्ध का भी मेल है। १९२९ ई० में गीता के 
गुजराती अनुवाद के परिचय में उन्होंने छिख्रा था : “गीता के शब्दार्थ के अनुसार यह कहा 
जा सकता हूँ कि फल के परित्याग के साथ-साथ युद्ध भी चल सकता है परन्तु रूमातार 
चालीस वर्ष तक गीता की शिक्षाओं को अपने जीवन में कार्य-रूप में परिणत करने की 
चेप्टाओं के पश्चात्‌ मेंने यह अनुभव किया है कि अहिंसा को प्रत्येक रूप से माने विना 
पूर्ण परित्याग असम्भव हैं ।” इसके पश्चात्‌ ऋंतिकारी गांधी आते हैँ, जिन्होंने घोषणा 
की थी कि उनकी गीता की भक्ति उन्हें यह अधिकार देती है कि वह इस प्रकार के 
विचार में संशेवन करें। उन्होंने वहुधा असमान संदर्भों, स्थितियों और विचारों का बंदी 
होने से इंकार किया था । 
अहिंसा में गांधीजी का विश्वास पैतुक और वालावरणात्मक था। भारत वर्ष में 
गूजरात को छोड़ कर, जहां पर गांधीजी का जन्म और पालन हुआ, जैन धर्म का प्रभाव 


गांघोवाद हु प्र३ 


छोगो के ऊपर और कहीं इतना नही वा। उनके पिताजी बद्यपि वंष्णद थे, तथापि वह जैन 
साधुओं से स्वृतन्त्रतापूवंक मिछते थे । जैद साथु बेंचरजी स्वामी से ग्राधीजो को शिक्षा 
के लिए इंछेड़ जाने में सहायता की थी। उन्दन जाने से पहिले बेचरजी स्वामी ने मोहन- 
दास से रापथ कराई थी। उन्होने तीन प्रतिज्षाएं को थीं; सदिरा, सदी कौर मास को न 
छूवा । इस प्रकार जैन धर्म ने गाधीजी के विचारों और कार्यों को प्रभावित किया। 
बौद्ध धर्म का भी प्रभाव किसी नी प्रकार कम नहीं था। इन परिस्थितियों में गाधीजो 
का यह दृढ़ विश्वास साधारण बात थी कि स्वार्थह्ीनता के देतु अहिंसा जत्वन्त आवश्यक 
हूँ । गीता के अध्ययत्र के तुरन्त बाद हो और विद्येयकर दक्षिण अफ्रीका के निवास के 
समप में वह कर्मयोए दनने की चेप्टा कर रहे थे । वास्तव में जहिसा का सुद्ध उन्हीने उत्ती 
देश में लड़ा और वहा पर जो उन्होने सफलता प्राप्त की उससे उनपर इसकी योग्यता की 
अमिठ छाप पड़ी ।+ 

भाधीजी में अहिंसा की कछा और विज्ञान को पूर्ण किया और इसका जीवन के 
प्रत्येक क्षेत्र में प्रयोग किया और स्वतः गौता के स्थितप्रश अर्थात्‌ आादर्श-युझप का 
स्थान प्राप्त किया; और गीता का आदर्भ पुरुष वह है जिसने अपनी समस्त इच्छाओं को 
त्याग दिया है, अपने मस्तिष्क को समस्त चिन्ताओ से मुफ़्त कर दिया है, जिसके छिए दूःख- 
सुख समान हूँ, जो कभी भी कब, भय, घृणा का शिकार नहीं होता, जो अच्छे और 
बुरे परिणाम से सर्वंधा निलिप्त हूँ । 

जाॉँद रसकिन की पुस्तक “१7:60 '॥॥5 ,35/ का गांधीजी के जोवत पर बड़ा 
प्रभाव पड़ा, जिससे ग्राधीजी की विचारघादम बनी। 'द्रामवा व्िडिक' वाम के 
पत्र के उपसम्पादक हेनरी एस० एल० पोलक ने महात्मा गाधी को यह पुस्तक दी 
थी। १९४६ ६० में उन्होंने कहा या: “उस पुस्तक ने मेरे जीवन को ही वदछ दिया ।” 
उन्होने तुरन्त ही! “अपने जीवन को उस पुस्तक के आइशों के अनुसार बदलने का निश्चय 
किया। गाधीजी ने इस पुस्तक से तीन बाते सीखी । 

(१) बहा आथिक व्यवस्था अच्छी है जिससे सबको छाभ होता है । 

(२) बकील के काम का वहां मूल्य हैं जो एक नाई के, वयोकि प्रत्येक को अपने 
कार्य के अनुसार अपनी जोविका उपार्जन करने का अधिकार हूँ। 

(३) मजदूर का जीवन अ्ांत्‌ खेतिहर ओर हस्त-शिल्पो का जीवन ही 
वास्तविक जीवन हैँ ।* 

१९०८ ई० में जब गगांघोजी वोल्कस्स्ट जेल में थे, उन्होंने हेनरी डेविड घोरू के 
सबिनय-अवज्ञा पर प्रमिद्ध देख पढ़े थे। यह बहुधा कहा गया हूँ कि गाधीजो ने सत्याग्रह के 
विपय में योरू से विचार प्राप्त किये। परन्तु १०सितम्बर १९३५ ई० के भारत सेवा समाज 
के श्री पी० कोडन्डा राव को लिखे हुए अपने पत्र में उन्होंने इस बात में इंकार किया। 
गांधीजी से छिखा “यह कहना कि मेने सवितय-अवज्ञा के विचारों को बोरू के छेखों से 
प्राप्त किया है, मिव्या हूँ | जब मेने थोरू के सविनय जवज्ञा मवधी लेश्न प्राप्त किये उससे 
पढूले हो सत्ता के विरुद्ध प्रतिरोष बहुत वढा चुका भा ।” उन्होने इसे एक बहुत बडी पुस्तक 
माना है और यह स्त्रीकार किया हूँ कि “इसने मेरे ऊपर बहुत गहरा प्रभाव छोडा । 

. &ग्पफ़, श, ८. प४८०३४७७ ण॑ है) एशफल्तपाथाफ च्यपी व१०७, गण. प, 9. 07-58 
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रिवरैन्ड जे० जे० डोक गांधीजी को टाल्स्टाव का शिष्य कहते हैँ ।* गांधीजी 
स्वयं अपने आपको उनका वहुत बड़ा प्रशंसक समझते थे जिन के लिए वह अपने जीवन में 
बहुत कुछ ऋणी थे ।”* अपने एक पत्र में, जो उन्होंने ४ अश्रे्लध १९१० ३० को दॉल्स्टॉय 
को लिखा था, गांधीजी ने अपने आपको “आपका एक तुच्छ अनुयायी” लिखा था। उन्होंने 
टॉल्स्टॉय की पुस्तक ईश्वर का सामाज्य आप के अन्दर हैं ( 76 #फ्ट्ठत0फा ता 
(0035 ४सफ्रंए0 70प ) उस समय पढ़ी थी, जब वह संशय एवं नास्तिकता के भंवर 
में थे । उस समय तक उन्होंने अहिंसा के सम्मुख पूर्णतया आत्म-समर्पण नहीं किया था 
और उसे जीवन की समस्त समस्याओं के सुलझाने का सावन नहीं माना था। महात्मा गांधी 
कहते हें परन्तु इसके पढ़ने ने 'मेरा संशय और नास्तिकता दूर कर दी और अहिंसा ने मुझे 
पूर्ण विश्वासी बना दिया । हा | । 


टॉल्स्टॉय का दर्शन ईसाई अराजकतावाद कहलाता हैं। यह गिरि-प्रवचनों के 
उपदेशों का वर्तमान सामाजिक, आथिक और राजनैतिक समस्याओं के सुलझाने के लिए 
प्रयोग है । ईसा की शिक्षाओं का सार और मानवी समस्याओं के सुरुझाने का टॉल्स्टॉय 
के अनसार एक उचित उपाय प्रेम है; एक ईसाई अपने पड़ोसी के साथ झगड़ा नहीं करता । 
जाक्रमण करता हूँ जौर न हिसा का प्रयोग करता हैँ । इसके विपरीत वह विना 
किसी प्रतिरोध के सव सहन करता हूँ और बुराई के प्रति अपने व्यवहार से न केवल वह 
अपने आपको स्वतंत्र कर लेता हू परन्तु समस्त दुनिया को वाह्य सत्ता से स्वतंत्र करने में 
सहायता करता हूं ।” ईसाई अराजकतावादी टॉल्स्टॉय प्रेम को अपने अप्रतिरोध ((९०४- 
रि८४54706) के सिद्धान्त का आधार वनाते हूँ । गीता और मिरि-प्रवचन (ठ677- 
079 09 ॥06 ४00०) ने गांवीजी को एक ही परिणाम पर पहुंचाया। गांधीजी ने 
लिखा था,? “स्वर्गीय राजचन्द्र के वाद टॉल्घ्टॉय तीन आधुनिक मनप्यों में से एक हैं 
जिल्होंने मरे जीवन पर सव से अधिक प्रभाव डाला हैं और तीसरे रस्किन थे।”४ टॉल्टटॉय 
ने शांतिपूर्ण और दुखपूर्ण प्रकार से बुरी सरकारों की अवज्ञा का पाठ पढ़ाया। गांधीजी ने 
भी इसी वात का उपदेश दिया । अपने २५ अप्रैछ (८ मई) १९१० ई० के पत्र में टॉल्स- 
टॉँय ने गांवीजी की पत्र में लिखा था मैंने अभी आप का पत्र और आप की प्रुस्तक 
40090 लि079९ रिए!८ प्राप्त की । मैंने उन बातों और उन प्रश्नों के कारण, जिनके 
विपय में आप ने छिखा है, आपकी पुस्तक को बहुत रुचि के साथ पढ़ा । निष्किय प्रति- 
रोष (?45अंए८ १८४$90८) केवछ भारत के लिए ही नहीं परन्तु समस्त मानव- 
समाज के लिए सबसे बड़े महत्त्व का प्रइन है ।” 
धर्म ओर राजनीति:---गांधीजी के धर्म ने उन्हें राजनैतिक वनाया और उनकी 
[छह दकका, जय एव 22030५, 9. 3. 
2. ै०पााड़ 7व9, ७०१. 3, 9. 652 
३२. राजचतद्ध एक जोहरी कवि और वम्बई के प्रसिद्ध सुधारक थे । इंग्लेंड से 
लोॉटने के पश्चात्‌ गांवीजी उनके बहुत निकट सम्पर्क में आये। उन्होंने गांधीजी को अपनी 
नैतिक तत्परता और अपनी घामिक प्रकृति से न केवल प्रभावित किया परन्तु उन्होंने गांची- 


जी की हिन्दू घर्मं के अव्ययन में सहायता की । 
4. ४०प्पाड्ठ िदां&, 9. 652 
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राजनीति धामिक थी। यही सार रूप से गांधी दृष्टिकोण है । गांधीजी ने कहा था “घर्म- 
रहित कोई राजनीति नही । धमम-रहित राजनीति एक मौत का फदा है क्योकि वह आत्मा 
का हनन करती है” उनकी दृष्टि में धर्म और राजनीति शरीर और आत्मा की तरह अलूग 
नहीं थे। धर्म गाधीजी के जीवन का श्वास था । वह कहते है, “जब से मुझे सार्वजनिक 
जीवन का ज्ञान है प्रत्येक शब्द जो मेरे मुह से निकला है, प्रत्येक बाय जो मेने 
किया हूँ सब के पीछे एक धामिक चेतना और घामिक उद्देश्य रहा है ।” 

धर्म से गाधीजी का आशय किसी विशेष मत से नही था। वह एक सर्वव्यापी ईश्वर 
में विश्वास करते थे । उनका ईश्वर सत्य था । उनका सत्य ज्ञान था कौर जहा रच्चा ज्ञान 
था वही सुख था। बह केवल यही नही कहते थे कि “ईइवर सत्य है” परन्तु यह भी कहते थे 
कि “सत्य ईश्वर है ।/ तदनुसार गांधीजी सत्य के अन्वेषक थे और उनका ईइवर सत्य और 
प्रेम में अपने आपको प्रकट करता था। प्रेम और अहिन्सा उनके लिए पर्यायवादी शब्द थे । 
उन्होने कहा था कि विना अहसा के सत्य की खोज और प्राप्ति असम्भव है । दोनों एक हो 
सिक्‍के के दो पहलू हें। एक साधन हूँ दूसरा लक्ष्य । जो कोई भी इन सिद्धान्तों पर कार्य 
करता था उनके लिए वह एक धामिक और आध्यात्मिक पुरुष था, चाहे यह ईश्वर में विश्वास 
करता था या नही ! चाहे वह एक यहूदी था या एक मूर्तिपूजक ((+८70८), चाहे वह 
एक विधर्मी था या ईसाई, चाहे वह एक मुसलमान था या काफिर । इस प्रकार गाधीजी 
का ईइवर और धर्म हृदय की एक चीज थे। यह प्रत्येक मनुष्य के हृदय में है और 
प्रत्पेक मनुष्य को अपने में से इसका विकास करना होता है क्योकि यह सदेव हमारे 
भीतर रहता हैँ। उन्होने यह सार निकाला था कि “धर्म की अन्तिम परिभाषा ईश्वरीय 
नियम का पाछत कहा जा सकता हू । ईश्वर और नियम पर्यायवाची शब्द हे, इसलिए 
ईदवर अपरिवबंतनशील और नित्य हूँ। किसी ने वास्तव मे ईश्वर को नहीं पाया। 
परन्तु अवतारीं और पेगम्वरों ने अपनी तपस्या के द्वारा मातव जाति को शाश्वत 
नियम की हल्की सी झाकी दी और हममें से हर एक को नैतिक शोध करने वाज़े (808- 
श्टगा8८7) का कार्य प्रदान किया जिससे हम अपने हृदय को स्वच्छ और तत्पर बना 
सके ।” तत्परता से उनका मतलब अन्याय को दूर करके मानव-सेवा और कार्य की 
तत्परता से हे । 

सक्षेप में गांधीजी के धर्म का अथ हैं “सृष्टि को ऋमबद्ध नेतिक सरकार में विश्वास”।* 
यह नैतिकता से मिलता हैं या नैतिकता जैसा है ।* यह व्यावहारिक है और सर्वव्यापी है 
और मन॒प्पों के सब कार्यों का आधार उत्पन्न करता है ।*उन्होने ईसाई यात्रियो को, जो 
चन्हें वर्षा मे मिले थे , अपना उद्देश्य बतछाया था | गांधीजी ने कहा था “मेरा उद्देश्य पूर्णतया 
घामिक रहा हूँ । में यदि अपने आपको मानव-समाज से न मिला देता तो घामिक जीवन 
व्यतीत नही कर सकता था और मे ऐसा तव तक नही कर सकता था जव तंक कि मे राजनीजन्नि 
में भाग न छेता। मनुष्य के कार्यों का पूर्ण विस्तार (9गणा) आज एक अभाज्य सम्पूर्ण 
वन जाता है। आप आज सामाजिक, राजनैतिक और आधिक कार्यों को अछग-अलग भागो में 
कि 20023 00072: लक 3 
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५२६ राजनीतिक विज्ञान के सिद्धान्त 


विभाजित नहीं कर सकते । में किसी भी धर्म को मानव कार्य से अलग नहीं जानता । यह 
दूसरे समस्त कार्यों के लिए एक आवार देता हूँ । यदि जीवन में इस नैतिक आधार की कमी 
रह जाय तव जीवन एक (अयंहीन ववंडर) हो जायगा।” * गांधीजी का उद्देश्य मनुष्य 
और समाज को नैतिक बनाना था परन्तु एक नैतिक पुरुष और एंक नेतिक समाज केवल 
तव ही वन सकते हैं जव सत्य समस्त अत्याचारों के विरुद्ध खड़ा हो जाय, चाहे वह राज्य का 
अत्याचार हो, चाहे समाज का और चाहे व्यक्ति का । तदनुसार राजनीति उनके लिए 
आवश्यक बुराई थी । * उन्होंने कहा था “यदि में राजनीति में भाग लेता हूं, तो इसका 
केवल यही कारण है कि राजनीति हम सब को सर्प के घेरे ((:0॥[) की तरह घेरे हुए 
हैं और जिससे चाहे कोई कितनी ही चेष्ठा करे वाहर नहीं जा सकता। में उस सर्प से युद्ध 
करना चाहता हूं, में राजनीति में धर्म को सम्मिलित करने की चेप्टा कर रहा हूं।” बह सम- 
झते थे कि अहिसात्मक राज्य और अहिसात्मक समाज के लिए राजनैतिक स्वतत्वता 
आवश्यक है। “वह व्यक्ति जो नहों जानता कि देश-भक्ति और देझ्न-प्रेम क्या है, सच्चे घर्म 
और कर्तव्य को नहीं जानता ”, और “जो यह कहते हैँ कि धर्म का राजनीति से कोई संबंध 
नहीं है वह धर्म का अर्थ नहीं जानते 7३ 


ग्रांधीजी के दृष्टिकोण को व्याख्या :--गांधीजी का दृष्टिकोण प्रथम दक्षिण 
अफ्रीका में और बाद में भारत में व्यावहारिक राजनीति से उत्पन्न हुआ । गांधीजी इस 
अर्थ में एक दार्शनिक और विचारक नहीं थे कि उन्होंने एक जीवन का दर्शन या जीवन का 
कार्यक्रम बनाया हो, जिसे उन्होंने दूसरों के अध्ययत के लिए और कार्य रूप में परिणत 
करने के लिए छोड़ा हो । उन्होंने अपने-आपको सदेव जन-सावारण से मिका कर कार्य - 
और प्रयोग किये। वहु जन-साधारण में से एक थे यौर उनके साथ थे और उनकी सामाजिक, 
आथिक और राजनंतिक स्वतन्त्रता के लिए यक्ति निकालते रहते थे। उनका समस्त 
सार्वजनिक जीवन बुराई के विरोध में एक युद्ध था । वह वराई के हर दृष्टिकोण का ध्यान 
रखते थे और जीवन का कोई अंग नहीं था, विश्ञेप प्रकार से भारत में, जिसे उन्होंने प्रभावित 
नहीं किया और जिसस्रें उन्होंने अपना अंशदान न किया हो । डा. सीतारामैया गांधीजी 
का विस्तृत वर्णन देते हैं। वह कहते है “गांवीजी दूसरों के लिए जीवित रहते हैं, समाज 
गांधीजी का मंदिर है, केवल सेवा उनकी पुजा का ढंग है । मानवता उनका प्रेम है, सत्य 
उनका एक ईइवर है और अहिंसा उसके प्राप्त करने का एकमात्र साधन । वह संसार से 
संबंध रखते हें, स्थाव जिसका आवश्यक अंग है ।/ * इस प्रकार गांधीजी गणों के एक भंडार 
थे और कर्मशील पुरुष होने के कारण और निष्काम कमें में दृढ़ विश्वास रखने के कारण 
उनका जावन-उहंश्य समस्त मनुप्यों के लिए न्याय की चेप्टा करना, समस्त जातियों को 
अपनी शक्ति एवं योग्यतानुसार अपने साधनों को बढ़ाने की स्वतन्त्रता ; राज्यों के अन्दर 
व्यक्तियों की, चाहे वह किसी जाति, धर्म, रंग और राजनैतिक विचारधारा के हों, 
वीमारी, भूख, निर्धनता से स्वत्तन्त्रता अर्थात पूर्ण स्वतस्त्रता की चेष्ठा करना था; 
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गांधोदाद प्र७ 


एक घब्द में कहा जा सकता हूँ कि सबके लिए पूर्ण स्वतन्त्रता होना, जिससे प्रत्येक व्यक्ति 
पपनी झक्ति के अनुसार शारीरिक, मनोव॑ज्ञानिक और सास्कृतिक उन्नति कर सके 
समाज का एक अच्छा स्तर प्राप्त करने के छिए महात्माजी ने एक नई नंतिक बिया 
रा अन्वेषण किया, और यह सामूहिक जीवन को उसके राजनैतिक, आविक, शप्ट्रीय 
और अन्तर्राप्ट्रीय दृष्टिकोण से अहिसात्मक ढंग पर चलाना था । सामूहिक समस्याओं को 
व तक सुलझाने में जिन साथनों का प्रयोग होता था उनकी वह निन्‍्दा करते 
नै बयोकि वर्तमान सामूहिक जीवन ने व्यक्ति नौर समाज की नैतिकता का बहुत कुछ पतन 
कर दिया हूँ। व्यक्ति से दोहरा ओर परस्पर विरोधी कार्य करने को कहा जाता है न्नौर दो 
भिष्ठ नैतिक-स्तर उसके आचरण का सचालन करते हे । एक नागरिक के रूप में 
उसको आदेश दिया जाता है कि वह एक अच्छे पड़ोसी की तरह आचरण करे ओर अपने 
प्रामाजिक आचरण को स्वाभाविक विश्वास, सहयोग, सत्य और भहिसा के आधार पर 
चलछाये। एक समूह ओर राष्ट्र का सदस्य होने के नाते उससे यह आशा की जाती है कि बहू 
दूसरे समहो और राप्ट्रों को वास्तविक और शक्तिशाली क्षत्रु समझे । तदनुसार उसका 
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“यह दोहरा व्यवितत्व उत्पन्न करते है । परस्पर विरोधी नेतिक-स्तर सामाजिक, आथिक 
भर राजनैतिक विरीध तथा हिसा, ऋनन्‍्ति और युद्ध उत्पन्न करते हैं ।”* 
वर्तमान अव्यवस्था की दक्ा के वियय में गाथीजी का उपाय सामूहिक और राज- 
न॑तिक जीवन को नैतिक बनाने की आवश्यकता हैं “जो वर्तमान परिस्थितियों की 
जठिलता के कारण हमारे समस्त जीवन को जकड़े हुए है ।” एक मनुष्य की दो अन्तर-आत्मा 
नही हो सकती । एक व्यक्तिगत और सामाजिक तथा दूसरी राजन॑तिक | मानव-कार्य के 
हरएक क्षेत्र में एक-सी ही सेतिक सहिता का प्रयोग होता चाहिए । राजनेतिक, आर्थिक 
और संद्धान्तिक कारणों के लिए दूसरे कारणो की तरह धोखा देना, झूठ बोलना, शोषण 
करना ओर दूसरे मनुष्यों का वध करना अनुचित और बनेतिक समझना चाहिए। गांधी- 
जी ने कहा था “हमें सत्य और अहिंसा को केवल व्यक्तिगत आचरण की च्स्तु ही नही बनाना 
है प्रत्युत समू हो, जातियों और राष्ट्रों के व्यवहार। के लिए भी हर दशा में यही मेरी इच्छा 
और मेरा स्वप्न हूँ) ”* रु 
व्यदित और समूह, तया सामाजिक, आधिक और राजनंतिक जीवन में समन्वय 
उत्पन्न करने के लिए गांधीजी व्यवित से प्रारम्भ करते हैँ जिसका नेतिक पुनररुद्धार 
गाधीजी प्रथम आवश्यकता समझते थे । गाधीजी के स्वराज्य का संवध मनुष्य की 
भान्तरिक और बाहरी स्वतस्तता से था। इस प्रकार वह समाज और व्यवित का साथ-साथ 
धार करते थे । मनुष्य के दवर एक कार्य में व्यवित के रूप में और समाज के मदस्य के रूप में 
सस्चो नैतिकता प्रयट होनी चाहिए । ब्यक्षित और समाज दोनो एक दूसरे के ऊपर बपना 
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शोपण में प्रसन्नतापूर्वक अथवा अनिच्छुक सहयोग द्वारा ही संभव होते हैं। यदि समस्त . 
मनुष्य पूर्णतया एक अत्याचारी एवं अच्यायपूर्ण प्रणाली के साथ सहयोग करना 
बन्द कर दें तो अन्त में ये समाप्त हो जायगी । गांधीजी ने कहा है “बड़ी-से-बड़ी स्वेच्छाचारी , 
सरकार भी शासितों की इच्छा और सहयोग के विना खड़ी नहीं रह सकती परन्तु यह सहयोग 
स्वेच्छाचारी शासक वल द्वारा प्राप्त करता है । ज्योंही प्रजा उसकी स्वेच्छाचारी शक्ति 
से डरना बन्द कर देती है त्योंही उसकी शक्ति का अन्त हो जाता है । जो वात सरकार के 
विपय में सत्य है वही बात दूसरे शोपक समुदायों और समूहों पर लागू होती हूँ । वुराई 
के साथ असहयोग स्वयं सत्याग्रही की आत्मशुद्धि करता हे और बुराई एवं परचाताप न 
करने वाली संस्थाओं से, जोकि स्वयं बुराइयों का पूंज होती हैं, सहयोग वापिस छे लेता हूँ । 
अहिसात्मक ढंग, जो सत्याग्रही असहयोग आंदोलन के बढ़ाने में प्रयोग कर. सकते. 
हैं, हड़ताल, साम्राजिक वहिप्कार और धरता हैं । 

क-हड़ताल--हड़ताल विरोध स्वरूप कार्स़े को बन्द कर देने को कहते हैं । इसका 
उद्देश्य जनता, सरकार एवं संबंधित संस्था के मस्तिप्क को प्रभावित करता है | यहां पर दो 
बातें आवश्यक है । प्रथम हड़तालें जल्दी-जल्दी नहीं होनी चाहियें वरना उनका प्रभाव 
समाप्त हो जायेगा; और हितीय वे पूर्णतः स्वेच्छापूर्वक प्रेमपूर्वक व्यवहार का परिणाम 
और अहिसात्मक ढंग से किये गये प्रचार का परिणाम होनी चाहिय । | े0 

ख-छाम्राजिक बहिप्कार--यह समाज कलंकी (8!2८६ [685) छोगों का, जो 
जनमत की अवहेलना करते हैं और असहयोग नहीं करते, वहिप्कार हैं। गांधीजी यह्‌ 
अनुभव करते थे कि “सामाजिक जीवन में कुछ सीमा तक बहिष्कार न करना असंभव है 
परल्तु ये बहुत ही सीमित प्रकार के अतिरिक्त प्रयोग में नहीं छाना चाहिये ।” इसका अर्थ 
यह नहीं है कि एक मनुप्य को आवश्यक समाज सेवाओं से वंचित कर दिया जाय अथवा 
अतादर और गालियों से उसके जीवन को असहाय.वना दिया जाय ।” इस सब का अर्थ 
हिसा और दबाव होगा । 

ग-धरना---धरना आवश्यक रूप से दवाव बाला नहीं होना चाहिये वरन्‌ फूसलाने 
बाला होता चाहिये । गांधीजी ने चेंठकर घरना देने की स्देव निन्‍्दा की हैँ और इसे अत्या- 
चार, जंगलीपन एवं हिंसा का ही एक रूप बतछाया हैं। इसी प्रकार गांधीजी “पुरुषों. की 
दीवार वना कर” जिससे कि कोई मनुष्य उसके स्थान पर न जा सके, जहां पर घरता दिया 
जा रहा है, धरने से सहमत नहीं थे। शान्तिपूर्वक धरने का उद्देश्य किसी उस मनुष्य.के मार्ग 
: को रोकने से नहीं है, जो एक विशेष कार्य करना चाहता है परन्तु इसका उद्देश्य जब-निन्‍्दा 
हारा समाज कलूंकों को रूज्जित करना और सचेत करना है.। धरना दवाव, घमकी, पुतलों 
(८787685) के जलाने अथवा याड़ने और मुख्य हड़ताल से रहित होना चाहिये । 

२. सबविनय-अवज्ञा ( (ए त800०0670८ )--सविनय-अविज्ञा अधह- 
योग की अन्तिम सीढ़ी और सबसे भयावह रूप है । गांधीजी ने इसे सवसे अधिक प्रभाव- 
शाली और सशस्त्र ऋंति का रकक्‍्तहीन रूप कहा ह । उन्होंने सविनय-अविज्ञा को “अनैतिक 
नियमों” का त्ोड़ता कहा है । यह प्रतिरोधी के विद्रोह को असैनिक अर्थार्त अहिसात्मक 
ढंग से प्रकट करता है ।” गांधीजी ने असैनिक (सविनय) शब्द पर असहयोग की अपेक्षा 
अधिक वल दिया था, जिससे कि आंदोलन हिंसापूर्ण एवं सैनिक न हो जाय । उन्होंने कहा 


ग्रांपीवाद प्३्१ 


था “सविनय-अवज्ञा हृदय से बादरपुर्ण, संयव होनी चाहिये और कुछ अच्छे सिद्धातों पर 
आधारित होनो चाहिये । यह सनक पर आाधारित नही होनी चाहियें और इसके पीछे 
घृणा और शत्रुता नहीं होनी चाहिये ।" क्योकि ये सबसे धक्तिमाली भोर उग्र उपचार 
है | इतर बत्यन्त सावधानी से और कम-से-कम प्रयोग में छावा चाहिये । इसका प्रयोग 
प्रत्येक संभव रीति से रक्षित होना चाहिये। हिंसा और सामान्य अन्धेरगर्दी के रोफ़ने 
की हर प्रकार से चेप्टा करनी चाहिये । इसका क्षेत्र उसी एक विपय तक सीमित रहना 
चाहिये । गाधीजी ने हर दमा में प्रारम्भ में कुछ चुने हुए छोगों के लिये हो इसे बवलाया 
है। उनके मतानुसार गुण पर सर्वप्रयम ध्यान देना चाहिये । कौन से नियम तोड़े जायगे, 
इनका प्रत्येक सत्याग्रही निश्चय नहीं कर सकता । इसको कैवल या तो नेता ही विश्चित 
कर सकता हूँ अबवा योग्य सत्याग्रहियो की एक केन्द्रिय समिति । 

३. हिजरत (रात )-स्यायो निवास स्वान से “दूसरी जगह चला जाना हिजरत 
कहछाता हूँ । याधीजी ने घर छोडने की उन लोगों को सम्मति दी, जो छोग अत्यन्त दु.ख 
अनुभंव करते हूँ और एक स्यान पर आत्मसम्मान के साय नहीं रह सकतें और्र उतम 
उस भक्ति की कमी हैँ जो सच्ची अहिंसा से श्राप्त होतो है जधवा जो हिसापूर्ण ढंग से 
अपनी रक्षा नहीं कर सकते।” १ १९२८ ई. में उन्होंने बारदोछी के सत्याग्रहियों को और 
१९३९ ई. में लिम्बड़ी, जूनागढ़ और विट्ठछगढ़ के सत्याग्रहियो को घर छोड़ने की सम्मति 
दी। १९३५ ई. में उन्होने कया के हरिजनों को अपना घर छोड़ने क्री सम्मत्ति दी, क्योकि 
सवर्ण हिन्दू उनमे नियमित रूप से आतक फंछा रहे थे और इससे उनमें अत्यन्त मय 
उत्पन्न हो गया था (/* 

४. उपवात्त (सिंगर )--सत्याग्रह का सब से झक््तिशाद्वी रूप उपवास हूँ। 
गाधीजी ने इसे अग्निवाण ३ कहा हूँ और वह कहते थे कि उन्होने ने इसे विज्ञान * के रूप 
में परिणत कर दिया हूँ । साय-हा-साघ उन्होने इसे सबसे भयावह घस्त्र बतलाया हू क्योकि 
इसका बड़ी सुविधा से अनुचित प्रयोग किया जा सकता हैँ । ब्रत प्रायश्चित्त एवं आत्म- 
शद्धि के छिये किया जा सकता हैँ और ये अन्याय के विरोध का अथवा बुराई करने वाले 
का आत्मपरिवर्तन करने का एक सावन हो सकता हूँ । चाहे इसका कोई भी उद्देश्य क्यों न हो, 
यह वहुद कम प्रयोग में छाना चाहिये ओर केवल इसे वही प्रयोग में छा सकता है जो इसमें 
प्रवीण हो और यह एक प्रवोण पुरुष * को देंख-रेख में हों सकता है। गाधीजी के मतानसार 
यह पहले से ही मान लिया जाता हैँ कि जो मनृप्य उपवास करता हूँ उसके अन्दर आध्या- 
त्मिक औचित्य और उसका मस्तिष्क श्रेष्ठ हैं । उपवास के भौतिक रूप को अपेक्षा उसका 
आध्यात्मिक रूप उसे शक्ति प्रदान करता है । इसके लिये बहुत उच्च परिणाम की पविश्ता, 
आत्म-संयम, नघ्ता और उपवासधारी का अदल विश्वास आवश्यक है । *जब यह उचित 
ढग से संगठित होता है, यह गिरी हुई आत्माओ में भी खछवली मचा देवा है और प्रेमों 
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शोपण में प्रसच्चवापूवंक अथवा अनिच्छुक सहयोग द्वारा ही संभव होते हैं। यदि समस्त - 
मनुष्य पूर्णतया एक अत्याचारी एवं अन्यायपूर्ण प्रणाली के साथ सहयोग करना 
बन्द कर दें तो अन्त में ये समाप्त हो जायगी। गांधीजी ने कहा हैं बड़ी-पे-वड़ी स्वेच्छाचारी 
सरकार भी शासितों की इच्छा और सहयोग के बिना खड़ी नहीं रह सकती परन्तु यह सहयोग 
स्वेच्छाचारी शासक वल द्वारा प्राप्त करता है । ज्योंही प्रजा उसकी स्वेच्छाचारी झव्ति 
से डरना बन्द कर देती है त्योंही उसकी शक्ति का अन्त हो जाता हैँ । जो वात सरकार के 
विपय में सत्य है वही बात दूसरे शोपक समुदायों और समूहों पर लागू होती है । बुराई 
के साथ असहयीग स्वयं सत्याग्रही की आत्मशुद्धि करता है और बुराई एवं पश्चाताप न 
करने वाली संस्थाओं से, जोकि स्वयं बुराइयों का पुंज होती हैं, सहयोग वापिस ले लेता है । 
अहिंसात्मक ढंग, जो सत्याग्रही असहयोग आंदोलन के बढ़ाने में प्रयोग कर सकते 
हैं, हड़ताल, सामाजिक वहिप्कार और धरना हैं । 
क-हड़ताल--हड़ताल विरोध स्वरूप कार्म़ को बन्द कर देने को कहते हैं । इसका 
उद्देदय जनता, सरकार एवं संबंधित संस्था के मस्तिप्क को प्रभावित करना है । यहां पर दो 
बातें आवश्यक हे । प्रथम हड़तालें जल्दी-जल्दी नहीं- होनी चाहियें-वरना उनका प्रभाव 
समाप्त हो जायेगा; और हितीय वे पूर्णतः स्वेच्छापूर्वक प्रेमपूर्वक व्यवहार का परिणाम 
और अहिसात्मक ढंग से किये गये प्रचार का परिणाम होती चाहिय । ; 
ख-प्ामाजिक वहिप्कार--यह समाज करलंकी (8]2८|: ६४५) लोगों का, जो 
जनमत की अवहेंलना करते हैँ और असहयोग नहीं करते, बहिष्कार है । गांधीजी यह 
अनुभव करते थे कि “सामाजिक जीवन में कुछ सीमा तक वहिष्कार न करना असंभव है 
परन्तु ये बहुत ही सीमित प्रकार के अतिरिक्त प्रयोग में नहीं छाना चाहिये ।'” इसका अर्थ 
यह नहीं है कि एक मनुप्य को आवश्यक समाज सेवाओं से वंचित कर दिया जाय अथवा 
अनादर और गालियों से उसके जीवन को असझ्मय वा दिया जाय ।” इस सब का अर्थ 
हिंसा और दबाव होगा । 
ग-धरना--धरना आवश्यक रूप से दवाव वाला नहीं होना चाहिये वरनत फसछाने 
वाला होना चाहिये । गांधीजी ने वेटकर धरना देने की सदेव निन्‍्दा की हूँ और इसे अत्या- 
चार, जंगलीपन एवं हिसा का ही एक रूप वतलाया हूँ । इसी प्रकार गांधीजी “पुरुषों को 
दीवार बना कर” जिससे कि कोई मनुष्य उसके स्थान पर न जा सके, जहां पर धरना दिया 
जा रहा हैं, धरने से सहमत नहीं थे। शात्तिपूवेक धरने का उद्देश्य किसी उस मनुष्य के मार्ग 
को रोकने से नहीं है, जो एक विशेष कार्य करना चाहता हूँ परन्तु इसका उद्देश्य जन-निन्‍्दा 
हारा समाज कलंकों को लज्जित करना और सचेत करना है। घरना दवाव, धमकी, पुतलों 
(८79)68) के जलाने अथवा गाड़ने और मुख्य हड़ताल से रहित होता चाहिये । 

२. सविनय-अवज्ञा ( (7! त8096ठांंथा८8 )--सविनय-अविज्ञा असह- 
योग की अन्तिम सीढ़ी और सबसे भयावह रूप है । गांधीजी ने इसे सवसे अधिक प्रभाव- 
शाली और सशस्त्र ऋंति का रक्‍्तहीत रूप कहा ह । उन्होंने सविनय-अविज्ञा को “अनैतिक 
नियमों” का तोड़ना कहा है । यह “प्रतिरोधी के विद्रोह को असैनिक अर्थात अहिसात्मक 
ढंग से प्रकट करता है ।” गांधीजी ने असैनिक (सविनय) शब्द पर असहयोग की अपेक्षा 
अधिक वल दिया था, जिससे कि आंदोलन हिसापूर्ण एवं सैनिक ने हो जांय । उन्होंने कहा 
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था “सविनय-अवज्ञा हृदय से आदरपूर्ण, संगत होनी चाहिये और कुछ अच्छे मिद्धातों पर 
आपारित होनो चाहिये । मह सनक पर भाषारित नहीं होनी चाहिये और इसके पीछे 
घृणा और झत्रुता नहीं होनी चाहिये।” ज्योकि ये सबसे भक्तिशाली और उद्द उपचार 
हैं । इम अत्यन्त सावधानी से और कम-से-कम प्रयोग में छावा चाहिये । इसका प्रयोग 
प्रत्येक समव यीति से रक्षित होना चाहिये। हिंसा और सामान्य अम्येरगर्दी के रोकने 
की हर प्रकार से चंप्डा करनी चाहिये | इसका क्षेत्र उसी एक विपय तक सीमित रहना 
चाहिये। गाधीजी ने हर दक्षा में प्रारम्भ में कुछ चुने हुए छोगों के लिये ही इसे बतछाया 
है । उनके मतानुमार गुण पर सर्वप्रथम ध्यान देना चाहिये | कौन सें नियम तोड़े जायगे, 
इनका प्रत्येक सत्याग्रही निश्वय नही कर सकता। इसको कैवल या तो नेता दी निश्चित 
कर सकता हूँ अथवा थोग्य सत्याग्रहियों की एक केन्द्रिय समिति । 

३. हिजरत (तर72६)-स्वायी निवास स्थात से “दुसरी जगह चला जाना हिजरत 
कहछाता है । गाधीजी ने घर छोड़ने की उन छोगों को सम्मति दी, जी छोग अत्यन्त दु.ख 
अनुभव करते है ओर एक स्थान पर आत्मश्षम्मान के साथ नहोँ रह सकते और उनमे 
उस घक्ति की कमी हैं जो सच्ची अहिंसा से प्राप्त होती हूँ जयबा जो हिंसापूर्ण ठग से 
अपनी रक्षा नहीं कर सकते ।”' १९२८ ई में उन्होने वारदोलो के सत्पाग्रहियो को और 
१९३९ ई, में लिम्बड़ी, जूनागढ और विट्ठलगढ़ के सत्याग्रहियों को घर छोडने को सम्मति 
दी। १९३५ ई, में उन्होने कंथा के हरिजनों को अपना घर छोड़ने की सम्मति दी, पयोकि 
सवर्ण हिन्दू उनमे नियमित रूप से आतक फ़ैछा रहे थे और इससे उनमे अत्यन्त मम 
उत्पन्त दो गया था। * 

४. उपवास (7रिउ७धंगहु )--त्तत्याग्रह का सव से भ्क्तिशाली रूप उपवास हूँ। 
गांधीजों ने इसे अग्विवाण? कहा है और वह कहते थे कि उन्होने ने इसे विज्ञान * के रूप 
में परिणत कर दिया हूँ । साय-ही-साथ उन्होने इसे सबसे भयावह द्स्त्र वतछाया हूँ क्योकि 
इसका बडी सुविधा से अनुचित श्रयोग किया जा सकता हूँ । व्रत प्रायश्चित एवं आत्म- 
शुद्धि के छिये किया जा सकता है और ये अन्याय के विरोध का अथवा बुराई करने वाले 
का आत्मपरिवर्तन करने का एक साथन हो सकता है । चाहे इसका कोई भी उद्देश्य क्यों न हो, 
यह वहुत कम प्रयोग में छाना चाहिये और केवछ इसे वही प्रयोग में छा सकता है जो इसमें 
प्रवीण हो और यह एक प्रवीण पुरुप * की देख-रेख में हो सकता हूँ । गाधीजी के मतानसार 
यह पहले से ही मात लिया जाता हूँ कि जो मनुध्य उपवास करता हूँ उसके अन्दर आध्या- 
त्मिक औचित्य और उसका मस्तिष्क श्रेष्ठ हे / उपवास के भोतिक रूप की अपेक्षा उसका 
आध्यात्मिक रूप उसे शक्ति प्रदान करता है । इसके लिये बहुत उच्च परिणाम की पवित्रता, 
आत्म-संयम, नम्रता और उपवासधारी का अटल विश्वास आवश्यक हैं ।*जब यह उचित 
ढंग से संगठित होता है, यह गिरी हुई आत्माओं में भी खलबली मचा देता हैं और प्रेमी 
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प्३्२ राजनीतिक विन्नाव के सिद्धान्त 


डदयों को कार्य करने के लिये उद्चत कर देता है . . . जह लोग, जो मानव स्थितियों और 
वातावरण में क्रांति करना चाहते हैं, वह केवछ समाज में उथरू-पुथल करके ही कर सकते _ 
है । इसके करने के केवल दो साधन हें । एक हिंसा तथा दूसरा अहिंसा । अहिंसात्मक दबाव, 
नोकि आत्मवलिदान और उपवास के द्वारा डाला जाता हू, वह उन छोगों के हृदयों को 
स्पर्श करता है और उनकी नैतिक झक्ति को बढ़ाता है, जिनके विरुद्ध यह किया जाता है । 


५. हड़ताल ( छिप्री-८ )--हड़ताल अपन वँव कंप्ठों को दूर कराने का _ 
श्रमिकों का एक शस्त्र है। गांधीजी अपने हड़ताल के दृष्टिकोण को पश्चिमी देशों के 
विचारों के विपरीत बनाना चाहते थे । वह इस वात को नहीं मानते थे कि पूंजीवादी 
समदाय नप्ट हो जाय और उसके स्थान पर श्रमिक “पंजीपति समुदाय” आ जाय। वह 
समझते थे कि समस्त उद्योग पंजी कौर श्रम दोनों के सम्मिकित परिश्रम का परिणाम होना 
चाहिये, जिसमें दोनों वरावर के घरोदारी ( 47०४7८८ ) हों । उद्योगों के धरोहर के 
रूप में किये गये नियंत्रण के आधार पर गांधीजी ने श्रमिकों में यह विचारधारा उत्पन्न कर 
दी कि वे उद्योगों को अपना समझें और तदनुसार अन्याय, अयोग्यता, वेईमानी और 
मालिकों के अदूरदशितापूर्ण छाछच के विशद्ध आक्रमण करें। उन्होंने बतलाया कि उद्देश्यों 
को प्राप्त करने के लिये हड़तालें हों न कि उद्योगों के हस्तमत करने और नियंत्रण के लिये । 
सत्याग्रहियों की हड़ताल भाव एवं व्यवहार से अहिसात्मक होनी चाहिये । यह स्वेच्छा- 
पूर्वक हैँ, बंत्ःशुद्धि के लिए आत्मोत्सगग है जोकि अनुचित मार्ग पर जाते वाले विरोधी 
का हृदय परिवर्तन करने वाला होता है । साथ ही साय हड़तालियों की मांगें साफ मानने 
योग्य और न्यायपूर्ण होनी चाहिये । गांवीजी हड़तालों को अहिसात्मक बनाने के लिये 
इस वात पर वल देते थे कि छोगों को कुछ हस्तकला आनी चाहिये जिससे रूम्बी हड़- 
तालों के समय में उन लोगों को अपना और अपने परिवारों का भरण-पोपण करने के 
लिये हड़ताल के कोप पर निर्भर न रहना पड़े ।१ 

विदेशी आऋमण के रोकने में सत्याग्रह को कला--गांधीजी ने विदेशी सशस्त्र 
लाक्रमण के समय के लिये एक युक्ति वतलाई थी, जिसकी परीक्षा करने का अवसर नहीं 
मिछा। गांवीजी कहते थे एक जहिसात्मक पुरुष और समाज कभी भी वाहय आक्रमण के 
विपय में नहीं सोचता । इसके विपरीत ऐसा मनृप्य और समाज दुढ़ता से विश्वास करता है 
कि कोई भो उनकी शक्ति को भंग नहीं कर सकता । यदि बरे से बुरा होता है तब अहिंसा 
के लिये दो मार्गे खुले हुए हूँ: प्रथम, जाधिपत्य दे देना परंतु आक्रमणकारी से अलहयोग करना। 
इस प्रकार कल्पना कौजिए कि भारत पर कोई हमला करता है, तब राज्य के प्रतिनिधि 
उसे अन्दर आ जाने देंगे परन्तु उससे कह देंगे कि उसे जनता से किसी प्रकार का सहयोग 
नहीं मिलेगा। आत्म-समर्पण की अपेक्षा वह भृत्य को अच्छा समझेगा। दसरा मार्ग 
जनता द्वारा, जिसे अहिसात्मक ढंग से कार्य करने की शिक्षा मिली है, अहिसात्मक प्रति- 
रोब होगा। नि:शस्त्र आक्रमणकारी को तोपों के लिये वे अपने आपको भोजन के रूप में 
प्रस्तुत करेंगे । दोनों दशाओं में केवल एक ही भावना हैं कि निर्देबी आक्रमणकारी के भी 
दृदेय होता है । उत स्त्री और पुरुषों की कभी न समाप्त होने वाली पंक्तियों का दृश्य, जो. 
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आकमपकारी के सम्मुख बात्मसमपेंय करने को अपेक्षा आसानी से मर जाते हैं, अन्त में 
उसके ओर उसके सँनिको के हृदय को पिघछा देते है (”* 

इस प्रकार गंवीजी विजी ने आत्रमथ का विरोय करने के किये दो उपाय बतलाये । 
आक्सथ के समय आक्रमणकारी का अन्तिम पुरुष की मृत्यु-पर्यन्‍्त बहिसात्मक प्रतिरोध 
करना चाहिये और सब प्रकार से अहिसात्मक सत्याग्रह द्वारा उसके साथ पूर्ण असहयोग 
होना चाहिये, जिसका विस्तृत वर्णन ऊपर किया जा चुका है। महात्मा गाधीजों ने 
अवीसीनिया के निवासियों को, चेंकों को, पो्ों को, अंग्रेजो को और आन्मय के दूबरे 
मझिकारों को जो परामर्ण दिया या, वेद उनकी इस सत्याग्रह की कठा का पच्छा उदाहरण है। 
जीन वालों को उन्होने पशामर्य दिया था, “यदि चीनी छोय मेरी विचारघाय को बसा 
को अपनाते तो जापास के विनाशकारी नवीनतन बन्‍्तरो का कोई भी उपयोग न रहता । चीनी 
जापान से कहते, * अपने समस्त यत्त्रों को छे आओ, हम बपनी आधी जनसस्या प्रस्तुत करते 
हूँ परन्तु णेप २० करोड़ तुम्हारे सामने अपने घुटने नही टैकेगी | यदि चीनी ऐसा करते तो 
जापान चीन का दास हो जाता ।/ * 

इसी प्रकार गाबीजी से आक्रमणकारी सेनाओ की प्रगति को रोकने की सर्वक्षार 
नीति ( 8८0टा2ट0 एग०प एऐ०णा८ए ) को भी अस्वीकार कर दिया। वह इसे 
अहिसाहमक प्रतिरोध की नीति के विपरीत समझते ये । 

गाथोजी कहते थे “मेरा कुएं को विपेलला कर देन अथवा उसे भर देना इसलिए कोई 
वीरता नहीं हूँ क्योकि मेरा वह माई, जो मुन्नसे युद्ध कर रहा है, उसका प्रयोग न फर सके । 
»०००१००००*न ही इसमें कोई वछिदान हूँ वयोकि यह मेरी शुद्धि नही करता थोर 
बलिदान का मूल आश्रय होता हैं प्रवित्र॒ता।/२ ग्राथीजी ने वह मो सुझाव दिया 
कि उस देश के निवासी, जिस पर आक्रमण होता हैँ, आक्रमणकारी सेवा के व्यवितगत 
सदस्यों की कप्ट के समय में सेवा करने के अवसर ने भी नहा चूकेंगे। 

राज्य के कार्य का क्षेत्र (5फ्ोटाट ण डक्वाटनलैएाजा५)--गाषीजी 
ने प्रत्यक्ष रूप से अहिसात्मक राज्य के विपय में कोई सुझाव नहीं दिया। बह 
वास्तव में भविष्य को अपेक्षा वर्तेमान के विपय में अधिक सोचते थे। उनकी 
तत्कालीन चिता भारत को अद्विसात्मक सत्याब्रह के ठारा अग्रेजो की दासता से मुंबत 
करना था। और सत्याग्रह का विज्ञान अभो तो वन रहा था। वह अब भी इसके 
प्रयोग कर रहे थे। उन्हीनें इस बात को स्वीकार भी किया या कि यह प्रयोग अभी तक पूय 
नही हुजा ।* बह इस बात को उचित समझते ये कि अहिसात्मक राज्य के विवरण के वियय 
में जनता स्वयं अपने नतिक स्तर और अपने अधिमान के अनुसार निश्चम करे। इस प्रकार 
आने बाछी वलनुओं के राजकीय रूप का विवरण देमा उन्हें सामविक और वैज्ञानिक 
प्रतीत द्वोता था । “मेने जानवूझ्कर बहिता पर आावारित समाज की सरकार की रूपरेखा 
के विपय में छिखना उचित नही समझा । जब समाज वहिसा के नियम के अनुसार स्वयं 
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परे४ . राजनीतिक विज्ञान के सिद्धान्त 


वन जायगा तो इसका रूप आज के समाज के रूप से पूर्णतया भिन्न होगा.। परन्तु में 
इस बात को पहले से ही नहीं वतछा सकता कि अहिंसा पर आधारित सरकार 
कैसी होगी ।/* 

गांधीजी की सत्याग्रह की कला में दोनों रचनात्मक और विध्वंसकारी रूप सम्मिलित 

थे। एक ओर तो ये राजनैतिक और दलीय विवादों को तय करने के लिये एक अहिंसात्मक 

था और दूसरी ओर आंतरिक संघर्षों और विवादों को यदि पूर्णतया समाप्त करने के 

लिये नहीं तो च्यून करने के लिये यह एक रचनात्मक कार्यक्रम था। उनके अहिसात्मक प्रत्यक्ष 

संघर्ष का रचनात्मक दृष्टिकोण उनके उस अहिंसात्मक समाज के विपय में, जो वह स्वयं 

बनाना चाहते थे, सीधा संकेत करता है। हिंद स्वराज्य' और उनके व्याख्यानों तथा लेखों 

के इक्कादुबका अंश उनके विचार के सामाजिक संगठन के विपय में पर्याप्त सामग्री 
उपस्थित करते है । 5 


गांधीजी को वहुधा अराजकतावादी दार्शनिक' कहा गया हूँ। वह राज्य का किसी 
भी रूप में पूरा खंडन करते है । वह कहते थे कि राज्य आज्ञा करता है और जो कोई आज्ञा 
दी जाती है वह अपने साथ व्यक्ति के कार्यों का नैतिक मूल्य नहीं रख सकती | एक कार्य 
तभी तक नैतिक हैं जब तक कि वह स्वेच्छापूर्ण है और “कोई भी कार्य जो स्वेच्छापूर्ण नहीं 
है नैतिक नहीं कहा जा सकता ।* *** * "और जब तक हम यन्त्रों की भांति कार्य करते 
हैं उस समय तक नैतिकता का कोई प्रइन ही नहीं हो सकता है। यदि हम एक कार्य को 
नैतिक कहना चाहते हैँ तो वह जानवृझ्कर और कत्तंव्य समझकर करना चाहिये ।”* 
फिर भी राज्य का अधिकार हिंसा पर स्थित है। जहां कहीं हिसा होती है वहां शोपण 
होगा भले ही राज्य का कोई भी प्रजातांत्रिक स्वरूप क्यों न हो। उन्होंने कहा था कि राज्य 
सामूहिक और संगठित रूप में हिंसा का प्रतिनिधित्व करता है। व्यक्ति के आत्मा होती है 
परन्तु राज्य एक आत्माहीन यंत्र है । यह हिंसा से, जिसके द्वारा इसका जन्म हुआ है, कभी 
पृथक नहीं हो सकता ।*३ गांधीजी के अनुसार आदर्श समाज राज्यहीन समाज है, जहां पर 
मनुष्य आत्मसंचालित समाज में रहते हैं। 'ऐसे राज्य में प्रत्येक व्यक्ति अपना शासक हूँ 
बह अपने आप इस प्रकार जीवन व्यतीत करता है कि वह अपने पड़ौसी के मार्गे में कभी 
बावक नहीं होता | इसलिये आदर्श राज्य में कोई भी राजनैतिक शक्ति नहीं होती क्योंवि 
' वहां कोई राज्य ही नहीं है ।”* अहिंसा पर आधारित ऐसे समाज में “केवल ग्रामों में बरे 
हुए दछ हो सकते हैं, जहां स्वेच्छापूर्ण सहयोग के आधार पर शान्तिपूर्ण और गौरवपूए 
जीवन का अस्तित्व होता है ।”* 
गांधीजी ने यह वात स्वीकार की थी कि एक वर्गहीन और राज्यहीन अहिंसात्मव 
राज्य का आदर्श कभी भी प्राप्त नहीं किया जा सकता क्‍योंकि “एक सरकार पूर्णतय 
4. सब्सु॥०, फैश्पप्थाए , 938 
- ,जियांदर्ग ऐलाह/०0, ०9- लंघ्त, छ. 40 
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सांधोवाद प्‌३५ 


महिसात्मक होने में सफल नहीं दो सकती क्योकि बह सव लोगों का प्रतिनिधित्व करती है । 
में आज ऐंसे सुनहरी युग के विषय में नही सोचता परन्नु में तो मुख्यतः अद्विसात्मक समाज 
के विषय में सोचता हूं । और में इस के लिये चेप्टा कर रहा हूँ ।"* और प्राप्त करने योग्य 
आदर, जिसके विपय में वह सोचते थे, मुस्यतः एक अहिसात्मक राज्य था । यद्द मस्यतः 
अहिसात्मक राज्य कैसा होगा ? ४४ २७ «० ः 


शापण फर भा रहा क्योकि निर्वेक की अहिसा हिसा के प्रयोग को आज्ञा देतो हैं। यदि 
राजनंतिक सत्ता वीर पुरुष की अहिसा के आधार पर प्राप्त की गई है, जो गाधीजी की 
सत्याग्रह की कछा के छिए एक आवश्यक गुण हैं, तो इससे उत्पन्न हुआ राज्य एक पवित्र 
प्रजातस्त होता है जहा झोपण और दबाव बहुत कम होगा । 

प्रधानतः अहिसात्मक राज्य आन्तरिक रूप से स्वतन्त्र होगा और बाह्य 
रूप से दूसरे राज्यों के बरावर। स्वतन्त्रता तभी रह सकतो है और फछ-फूछ समती हैँ जब 
राज्य किसी के जाधीव न हो और उसकी जनता, जाति, धर्म, रण, मत और लिय भेद के 
बिना उसके शासन में भाग छेते हैं गाधाजी ने कहा था “ मेरे लिये स्व॒राज्य का अर्थ अपने 
देश के दरिद्र से दरिद्र पुरुष की स्वतन्त्रता हैँ ।” उनके छिये राज्य एक साधन हूँ उद्देश्य 
नही। यह मनुप्य की कमियों की ही वजह से जीवित हूँ । परन्तु जब राज्य अपनो भक्ति का 
दुश्पयोग करता हूँ तो जनता में सत्याग्रह द्वारा इसका प्रतिरोध करने बे शवित होनी 
चाहिये । “वास्तविक स्वराज्य केवल वही सम्भव हूँ जहा निष्किय प्रतिरोध ही छोगों 
का जीवन संचालन करता हूँ इमफे अतिरिक्त दूसरा शासन विदेशी शासन हूँ ॥/* 
तदनुसार गाधीजी ने अहिसात्मक साधनों द्वारा राज्य के नियमी का विरोध करने का छोगो 
को अधिकार दिया यदि वे नियम मनुप्यो के नंतिक अन्त:करण को ठीक मालूम नही 
होते ।१ बयोकि राज्य केवछ एक साधन हूँ। इसलिए वह एक सेवा राज्य होगा और जितना 
उसका आधिपत्य कम होगा उतनी ही व्यक्ति को ने तिक स्वतन्त्रता होगी। 

इस प्रकार गांधीजी राज्य को न्यूनतम कार्य देना चाहते थे । उन्हें राज्य की बढ़ती 
छत्तित से भय छूगता था | स्वश्लासन से उनका अर्थ सरकार के नियन्त्रण से स्वतन्त्र दी 
की अविरलछ चेप्टा थी । वे कहते थे “में स्वीकार करता हूं कि कुछ ऐसी बात है जो विभा 
राजनैतिक सत्ता के नही की जा सकती ओर कुछ ऐसी बातें हे जो राजन॑तिक गधा १९ 
किपिस्मात्र में भी यिर्भर नही है। इसी कारण थोर जैसे एक दार्शनिक ने यह कहा पा कि पह 
सरकार सबसे अच्छी हूँ जो सबसे कम घासन करती है ।' इसका अर्थ यह है कि जब कोर 
के हाथ में राजन॑तिक सत्ता आा जाती है तो छोगो की स्वतस्त्रता मे कम से पु में हरतशप 
होता हैं। दूसरे शब्दों में एक राष्ट्र जो अपने कार्यों को राज्य के हस्तक्षेप के बिना पु हे 
मोर सफलतापूर्वक चलाता हैं वही वास्तविक प्रजातन्‍्त्र है। जहां पर ऐसी रशा अनपरिष्त 
है वह राज्य नाम का ही प्रजातन्त्र है ? ”* यह तभी हो सकता है जब राश्य को 

१. वगगरआ, रैली) 9, 930 
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५३६ राजनीतिक विन्नान के सिद्धान्त 


विकेन्द्रीकरण कर दिया जाये । गांधीजी ऐसे ग्राम-समुदायों में विश्वास करते थे जो मौलिक 
आवश्यकताओं में करीव-करीव आत्म-निर्भर हों। ये समुदाय साधारण प्रवन्ध करने योग्य 
इकाइयों ढारा, जो सहयोग के आधार पर एक दूसरे से बंधे हों, संगठित होने चाहियें । ये 
अपने समस्त कार्यों के छिये, जिसमें न्‍्याय-संचारून और स्थानीय शान्ति भी होगी, स्वायत्त 
होंगे। परन्तु ये राज्य की एकता का ध्यान अवश्य रखेंगे। गांधीजी इसीको वास्तविक 
स्व॒राज्य कहते थे वयोंकि लोग अपने पड़ौस से ही नैतिक स्वतन्त्रता प्राप्त करते हैं, जिसे 
वह समझते हैँ.और अपने स्वभाव के अनुसार पूर्णतः: अपने नियन्त्रण में रख सकते हूँ। 
“कार्य जीवन का प्रतिपक्षी नहीं होगा परव्तु जीवत की पूर्ण आवश्यकताओं को प्राप्त 
करने का एक साधन होगा।* 


गांधीजी पूर्णतया समतावादी ( €8थध्शपंका) ) थे। वह यह विश्वास 
करते थे कि जब तक समाज के पूंजीपति और करोड़ों भूखों के बीच चोड़ी खाई रहेगी तव 
तक अहिसा का आदभ प्राप्त नहों किया जा सकता है परन्तु आर्थिक समानता से उनका 
मतलब पूर्ण समानता नहीं था। उनका आदर्श अधिक से अधिक समानता था। “आधिक 
का यह अर्थ नहीं होना चाहिये कि प्रत्येक मनुष्य संसार की समान वस्तुओं का स्वामी हो । 
इसका अर्थ यह होगा कि प्रत्येक मनुष्य के पास रहने के लिये उचित घर होगा और खाने 
के लिये पर्याप्त और अच्छा भोजन होगा और पर्वाप्त खादी होगी जिससे वह स्वये 
को ढक सके । इसका अर्थ यह भी है कि वह विर्देयी असमानता, जो आज विद्यमान है, शुद्ध 
अहिसात्मक साथतों से दूर कर दी जावेगी ।”* गांधीजी यह सब भूमि और उद्योग दोनों 
की ट्रस्टीशिप को संस्था बनाकर प्राप्त करना चाहते थे । | 


गांधीजी जमींदार और पूंजीपति की संपत्ति छेने की कोई योजना नहीं सोचते थे 
बशतेंकि उनकी विचारधारा बदल जाती है और वश्चतेंकि वे कृषकों और श्रमिकों के धरोहरी 
की तरह कार्य करते हें और उनको मस्तिप्क प्रदान करते हें और वर्तमान उस भयानक जस- 
मानता को दूर कर देते हूँ, जो उनके कृपकों और श्रमिकों के वीच में उपस्थित हुँ।* इस 
प्रकार भांथीजी की योजना के अन्दर कोई वर्गीय शत्रुता नहीं थी और न वह घनी अथवा 
निर्धतों का अन्त करने के ही विपय में सोचते थे। वास्तव में वह “वर्य की सहकारिता और 
वर्ग का एकीकरण करना चाहते थे, जिससे वर्गहोन प्रजातन्त्र व सके, जिसमें प्रत्येक 
मनुष्य उत्तादक ज्ञारीरिक श्रम करेगा और जिसमें शोपक नहीं होंगे । घरोहरी के रूप में 
जमींदार और पूंजीपतियों को अपनी योग्यताओं और अपनी पंजी को अपने हित में प्रयोग 
नहीं करना चाहिये परन्तु समाज की भछाई के छिये धरोहर के रूप में प्रयोग करना 
'चाहिये । और उन्हें उपाजित धन में से एक उचित आधार पर कुछ मिलना चाहिये । 
परन्तु समाज के विचार-विमर्श के साथ जब यह सम्पत्ति के अपने पूर्ण अधिकार 
को ट्रस्टीशिप के आधार पर प्रदान करने के लिये सहमत हो जावेंगे तो उपाजित 
घन की दर के विपय में कोई कठिनाई नहीं रहेगी। यदि जमीदार और पंजीपति ऐसा 
नहीं करते और स्वामित्व के इस नये आधार को स्वीकार नहीं करते . तव असहयोग 


[, पक झा, #पहुछऊ 8, [940. 
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क्के यन्त्र को काम में छात्रा चाहिये। “उसे (कृपक को) इस प्रकार कार्य करना चाहिये 
जिससे कि जमीदार उसका शोषण न कर सके ” । 

हि टरस्टीशिप की व्याध्या ( परजाहल्ट्पए 2>क्रॉगाएत. ])--ग्ोपीजी 
नें ट्रस्टीशिप के विचार का निम्नलिसित मूत्र में सारा्ष दिया हूँ :---* 

४१. ट्रस्टोमिप समाज की वर्तमान पूजीवादी व्यवस्था को समता व्यवस्था में 
परिवर्तित करने का साथव प्रदान करता हूँ; यह पूजीवाद को कोई आश्रय नहीं देता 
परन्तु यह बंतेमान पूजीवादी बर्य को अपने सुधारने का एक अवसर प्रदान करता हूँ । 
यह इस थाधार पर कि मनुष्य की प्र कृति का अवश्य नियोजन होता हूँ । 

२. यह सम्पत्ति के किसी भी निजी स्वामित्व के अधिकार को स्वीकार नहीं 
फरता सिवा इसके कि जहा तक समाज इसे अपने निजी कल्याण के लिये आज्ञा देता हूं । 

३. यह स्वामित्व के नियमित्र संचालन और सम्पत्ति के प्रयोग का निषेष नहीं 
करता । 

४. इस प्रकार राज्य-सचालित ट्र॒स्टीशिप में एक व्यक्ति अपनी सम्पत्ति को 
अपने स्वार्थ के सतोप अथवा समाज के हितो का ध्यान ने करके प्रयोग करने अयवा रखने 
में स्वतन्त् नही होगा । 

५. बयोकि छोगो के न्यूनतम वेतन को निश्चित्त करने का प्रस्ताव किया 
जा रहा हूँ, इसछिये छोगो की अधिकतम आय की भी, जो समाज में किसी व्यक्ति को दी 
जाती है, सीमा निर्धारित कर देनी चाहिये । न्यूनतम और बधिकतम आयों का भेद उचित 
स्याम्य होना चाहिये और समय-समय पर बदलते रहना चाहिये जिससे इसका स्वभाव 
इस भेद-भाव को मिटाने की ओर हो जाय। 5 

६. गांधी जी की आयिक व्यवस्था में उत्पत्ति की मात्रा को समाज की आवश्यक- 
ताएँ निर्धारित करेगो। व्यक्तिगत इच्छाये और लाछव नही । गाघीजी उद्योगों के राज- 
कौय स्वामित्व को चाहते थे । यदि श्रमिक और पूजीपति एक-दूसरे के ओर उपभोक्ता के 
घरोहरी की भाति कार्य नहीं करते तो राजकीय उद्योगों को केवछ आकर्षक और आदर 
परिस्थितियों में हो कार्य करना चाहिये । वह श्रम को अपने तिर्वाचिंत प्रतिनिधियों हारा 
प्रतिनिधित्व का अधिकार और सरकार के साथ प्रशासन में वराबर भाग के अधिकार को 
भी मानते धे। फ़िर भी वह केल्द्रोयकरण और बडे ढय से उत्पत्ति के विरुद्ध थे । गाधोजी 
के अनुसार कैद्ीयऋरण और बड़े ढंग से उत्पत्ति प्रजातत को दूपित करते है। राज- 
मेतिक और आाधिक शक्ति का केद्रीयकरण य्राथीजी के प्तुमार मौलिक अधिकारों 
और सागरिक स्वतन्त्रता का निपंध था और इस प्रकार व्यवित की नंतिक स्वतन्त्रता का 
भी | अन्ततः इसका परिणाम भावमण और साम्राज्यवाद होता हूँ । धहिसा ओर केन्द्रीय 
कृत उद्योग, चाहे वह व्यक्तिगत पूजीवाद में हो, चाहे पूजीवाद राज्य में हो, उनके अनुसार 
असंगत हूँ । वह राजकीय ट्विंसा को अपेक्षा व्यक्तिगत हिंसा को उत्तम समझते थे क्योकि 
दो बुराइयों में यह एक छोटी वुराई हूँ । “यदि राज्य ने पूजीदाद बा हिसा में अन्त कर दिया 
तो यह स्वयं हिला के चफ्कर में फस जायेगा .... जोर किसी समय में भो अहिसा 
जाणयूछफ्रा इठठे इफम णू- सात, से कफ्क अ्ेम्यापव्व छह 7) गले, 

4फएथाफ, कि, ए- 39. 


ण्३८ राजनीतिक विज्ञान के सिद्धान्त 


को न बढ़ा सकेगा । राज्य एक केन्द्रित और संगठित अवस्था में हिसा का प्रतिनिधित्व 
करता है। व्यक्ति के आत्मा होती हूँ परन्तु राज्य एक आत्माहीन यंत्र 
इसलिये में टस्टीशिप के सिद्धान्त को उत्तम समझता हूं । 
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निर्देशिका 


भपिकार और कर्तव्य, ७५-७६,१३६, 
१४३,१५७-१६२ 

अधिकार और राज्य, १३५, १३७, १३९, 
१४३-१४५, १५४-१५५ 

नधिकारों का परिवर्तनीय स्वरूप, १५५ 

अधिकार के अर्थ, १३४-१३६ 

अधिफार के प्रकार, १३६, १३७ 

अधिवार के सिद्धात, १३७-१४३ 

अधिकार, नागरिक, १३७, रै४४-१५४ 

अधिकार, प्राकृतिक, ९, ५०, ६२, ६३, 
६७, १३७-१३९ 

अधिकार, मनुष्य के, १०३, १०४ 

अधिकार, भौछिक, १५६-१५९ 

अधिकार, राजनीतिक, १३७, १५४-१५६ 

अधिनायक, आधुनिक, २९०-९१ 

अधिनायक तत्र, नवीन और पुरातन, २८७ 

अधिनायक तंत्र का उत्कर्ष और फारण, 
२८८-८९ 

अधिनायकतत्र के गुण, २९२-९३ 

अधिनायकतत्र के अवगुण, २९३-९४ 

अधिनायकतंत्र का स्वरूप, २९१ 

अध्ययन की विधिया, ८-१३ 

अनेकवाद, १२३-१२९ 

अनेकबादोी, १२२-१२९, १३१, १४२ 

अफगानिस्तान, ११८, २१५, २३८ 

अमरीका का प्रधान २४७, २७८, २८३, 
३७३, ३७५-३७६ 

अमरीका की इकाईेया, २६४ 

अमरीका का सघ-राज्य, २६७ 


अमरीका में आारभक, ३६७, ३६८ 

अमरीका में घरेलू युझ, २६६,२७४ 

जमरीका में प्रबभ़ारों और स्यवस्थापिका 
के बीच संउंप, २८४ 

अमरीफा में प्रभु-सत्ता, १३१ 

अमरीगा में मदाधिकार, ३२३ 

अमरीका में मत्री, २८३ हि 

अमरीका में , रावेन्नचि न्‍्यायाऊुय, ३११, 
३१२, ३९२ 

अमरीका में सविषन ७३, ११६, २८३, 
२८५,३० २, ३०९, ३११, ४१२. 

#. #फा सगोधन, २७३, ३०२, ३१० 

अमरीफा में सीनेट ३१८, ३६०, ३६२, 
३७९, ३२९५, ४०२ 

अमरीका में शवितयों पा विभाजन, ३७१ 

अविसीनिया, ११८, १९८ 

अमानुलछा, ११८ 

अराजकतावाद, ५१०-५१८ 

अराजउतावादी, ४८३ 

अरिस्टोटछ, है, ३, ३े३, ५७, ८६, ९८, 
१०८, १३८,१७८,२००,२३२-२३५, 
२४२, ३१२, ४५५, ८४६० 

बअल्यजनतंत्र, २३२ 

अबरोध और सतुझन, २८५, ३१७ 

अवमरवाद, ५९००-९३ 

अवना-आन्‍्दोलन, संवितय, ५२३, ५३० 

अहिमा, ५२०, ५२१, (५२८ 

आत्म-नि्चय वा सिद्धात,३९, १०४, १०५ 

आदर्णवादी गिदात, ८५८, ८६३१ 


अमरीका में अभिवगरों की घोषणा, १8८. आववि परियदे, ८०६८१ 


प्‌श्ट राजनीतिक विज्ञान के सिद्धान्त 


को न बढ़ा सकेगा । राज्य एक केन्द्रित और संगठित अवस्था में हिसा का प्रतिनिधित्व 
करता हैं। व्यक्ति के आत्मा होती है परन्तु राज्य एक आत्माहीन यंत्र है। . . .. . . . 
इसलिये में ट्रस्टीशिप के सिद्धान्त को उत्तम समझता हूं ।” 
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निर्देशिका 


मधिकार और कर्तव्य, ७५-७६,१३६, 
१४३, १५७-१६२ 

अधिकार और राज्य, १३५, १३७, ११९, 
१४३-१४५, १५४-१५५ 

अधिकारी का परिवर्तेनीय स्वरूप, १५५ 

अधिवतर के अर्थ, १३४-१३६ 

अधिकार के प्रकार, १३६, १३७ 

अधिकार के सिद्धात, १३७-१४३ 
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अधिकार, राजनीतिक, १३७, १५४-१५६ 

अधिनायक, आधुनिक, २९०-९१ 

अधिनायक तत्र, नवीन और पुरातन, २८७ 

अधिनायक तत्र का उत्कर्प और कारण, 
२८८-८९ 

अधिनायकतमत्र के गुण, २९२-९३ 

सधिनायकतंत्र के अवगूण, २९३-९४ 

अधिनायकतंत्र का स्वरूप, २९१ 

अध्ययन की विधिया, ८-१३ 
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अफगानिस्तान, ११८, २१५, २१८ 

अमरीका का प्रधान २४७, २७८, २८३, 
३७३, ३७५-३७६ 

अमरीका को इकाइया, २६४ 

अमरीका का सघ-राज्य, २६७ 

अमरीका में अधिव्यरों को घोषणा, १३८ 


अमरोका में जारंनक, ३६७, ३६८ 
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अमरीका में मताधिकार, ३२३ 

अमरोका में मत्री, २८३ 
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#. # की संभोधन, २७३, ३०२, ३ ६० 

अमरीका में सीनेट ३१८, ३६०, ३६१, 
३७९, ३९५, ४०२ 

अमरोका में शक्तियों का विभाजन, २७३ 

अविसीनिया, ११८, १९८ 

अमानुल्छा, ११८ 

अराजकताबाद, ५१०-५१८ 

अराजकतावादी, ४८३ 

अरिस्टोटछ, १, ३, ३३, ५७, ८६, ९८, 
१०८, १३४, १७८,२००,२२२-२३५, 
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अवनज्ना-आन्दीलूत, संविनय, ५२३, ५३० 
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आदर्शवादी सिद्धात, ४५४, ४६१ 

आशिक परिषदे, ४०६-४१० 


५३८ राजनीतिक विज्ञात के सिद्धान्त 


को न बढ़ा सकेगा । राज्य एक केन्द्रित और संगठित अवस्था में हिंसा का प्रतिनिधित्व 
करता है। व्यक्ति के आत्मा होती हैँ परन्तु राज्य एक आत्माहीन यंत्र है। . . .. . . . 
इसलिये में ट्रस्टीशिप के सिद्धान्त को उत्तम समझता हूं ।” 
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